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इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 
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NOTICE 

With effect froni 17th February 1973 , 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were Published up to the 18th January , 1973 . 


Issuo No. 


No. and Date 


Issued by 


Subject 


2 . 


का० प्रा० दिनाक 1 जनवरी, 1973 । औद्योगिक विकास मंत्रालय 

मोटर कार (वितरण और विक्रय ) नियंत्रण ( संशोधन ) मावेश 

1973 । 
1. S. 0 .2.( E). dated 1st January , 1973 . Ministry of Industrial Develop - The Motor Cars ( Distribution & Sale) Control ( Amend 

__ ment. 

_ _ ment ) Order 1973. 
का० प्रा० ( म ), दिनांक 1 जनवरी , कम्पनी कार्यविभाग 

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और ज्यन्ती शिपिंग कम्पनी 
1973 । 

समम्मेलन आदेश 1973 । 
S . O . 2 ( E) dated 1st January, 1973. Department of Company Affairs . The Shipping Corporation of India and Jyanti Shipping 

Company Ainalgamation Order 1973 
का० मो० 3 ( म ), दिनांक 1 जनवरी , शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय कापी राईट बोर्ड में और सदस्य नियुक्त करना । 

1973 । 
3. S. 0. 3( E) dated 1st January, 1973. Ministry of Education and Social Appoitnment of More Members onthe copy Right Board . 

Affairs . 
का० मा० 4 ( 4 ), दिनांक 1 जनवरी , वित्त मंत्रालय 

भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर अनुसूची के स्तम्भ ( 4 ) 
1973 । 

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अन्तरित और निहित करना । 
4 . S.0 .4 .(E ) dated 1st January , 1973 . Ministry of Finance . 

Transferring and visiting of shares of the Indian Insu 
rance Companics to persons under column ( 4) of 

the Schedule . 
का० प्रा० 5 ( अ), दिनांक 1 जनवरी , तवैष 

निर्देश देता है कि प्रत्येक विद्यमान बीमा कर्ता, कम्पनी, जो 
1973 । 

भारतीय बीमा कम्पनी नहीं है का उपक्रय अनुसूची के स्तम्भ 
( 3 ) में विनिर्दिष्ट भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तरित 

तथा निहित कर दिया जाय । 
5. S . 0. 5.( E), dated 1st January , 1973. , 

Direction that the undertaking of every existing insurer, 
who is not an Indian Insurance Company shall bo 
transferred to and vested in the Indian insurance 

company specified in column (3 ) of the Schedule. 
का० प्रा० 6( प ) , दिनाक 1 जनवरी , 

यह रीति जिससे और वे शर्ते जिनके प्राधीन रहते हुए उपक्रम 
1973 । 

अन्तरित और निहित किया जाता है । 
6. S . 0 . 6.( E) dated 1st January , 1973 

Manuer in which and the candition subject to which 

tho yindertaking transferred and vestcd . 
49GI / 72 - 1 
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का० प्रा० 7 ( 4 ) दिनांक 1 जनवरी , कृषि मंत्रालय 

1973 । 
S. O . 7. (I ) latcal Ist January, 1973 Ministry of Agriculture . 


अधिकतम कीमते , जिन पर बनस्पति तेल उत्पादों की विभिन्न 

जोनों में विक्रय किया जा सकेगा । नियत करना । 
Tixing the 11aximum prices at which vegetable oil product 
may be sold in the various zones. 


7. 


वित्त मंत्रालय 


का० प्रा० 8 ( प्र ), दिनांक 
___ 2 जनवरी 1973 । 
S. O . 8.( E) dated 2-1-73 


8. 


Ministry of Finance . 


नौवहन और परिवाहन मंत्रालय 


का० मा० 9 ( अ ) , दिनांक 

4 जनवरी, 1973 । 


भारतीय विविध बीमा निगम का भारतीय पुनः बीमा कर्ता 

के रूप में अनुमोवन करना । 
Approval of the general Insurancc Corporation of 

India as an Indian reinsurer , 
निदेश देना कि राष्ट्रीय राज मार्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित 

कामों के निष्पादन के सम्बन्ध में कार्य, अनुसूची के स्तम्भ 
( 3 ) में विनिर्दिष्ट सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा भी नियमों 

का पालन करना होगा । 
Direction that the function in relation to the execution 

of works pertaining each of the National Highways 
shall be cxerciseable by the State Govt. concerned 
specified in col (3 ) of tho Schedule . 


9 . 


S. O . 9. ( E ) dated 4 -1 -73 


M of Shipping and Transport , 


का० प्रा० 10( अ ) , दिनांक 1 जनवरी , 

1973 । 


निदेशक राष्ट्रीय राजमार्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित कामों के 

निष्पादन के सम्बन्ध में कार्य चण्डीगढ़ दिल्ली और गोवा के 
संघ राज्य क्षत्रों के प्रशाशकों द्वारा भी अपने क्षेत्राधिकारों 

में नियम का पालन करना । 
Direction that the functions in relation to the execution 

of works pertaining to each of the National Highways 
shall be exerciseable by the administrators of the 
Union territories of Chandigarh , Delhi and Goa 
within their respective jurisdiction . 


S. O. 10( E) Dated 4th January , 1973 


Do 


10 . 


S.O . 11. ( E ) datud 5th January , 1973 Election Commission of India 


Amendment in the delimitation of Parliamentary 
and assembly Constituencies order 1966 . 


का० प्रा० 12( अ ) , दिनांक 5 जनवरी , भारत निर्वाचन आयोग 

5 - मंजरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिये उपनिर्वाचन । 
1973 । 
11. S. O. 12. ( E) dated 5th January, 1973 Do . 

Byc-clection to the House of the people from 5 Manjeri 

constituency . 
का० प्रा० 13( अ ), दिनांक 8 जनवरी , श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 

नेवेली लिगनाइर कारपोरेशन लिमिटेड , नेयेली में किसी प्रौद्यो 
1973 । 

गिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल या ताला अन्दी को 

प्रतिबिब करना । 
12. S. O . 13 . ( E ) d : 18th January, 1973 Ministry of Labour and Rehabi- Prohibiting any strike or lock - out in connection with 

_ litation. 

any industrial disputc in the Neyveli Lignite Corpora 

tion limited Neyveli 
का० प्रा० 1 1 ( अ ) , दिनांक 10 जनवरी, विदेश व्यापार मंत्रालय 

मामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी ( संशोधन ) नियम , 
1973 । 

1972 । 
13. S.O . 14.(F.) Dated 10th January, 1973 Ministry of Foreign Trade The marine products export development authority 

( Amendment ) rules , 1972 
का० प्रा० 15 ( अ ) , दिनांक 10 जनवरी , सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

द्वितीय अनुसूत्री में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना । 
1973 । 
14. S .O . 15. (E ), dato: 10th January , Ministry of Information and Approval of the film as specified in the second schedule 
1973 Broadcasting 

there in , 
का० प्रा० 16( अ ), दिनांक 10 जनवरी , 

तय 

अनुसूची में ठी गई फिल्म को स्वीकृत करना । 
1973 । 
$ .0 . 16, ( :) dated 10th January, 

Do. 

Approval of the film as specified in the schedule therein . 
1973 
का० प्रा० 17( अ ) , दिनांक 10 जनवरी, 

अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना । 
1973 । 
S . O. 17. (1 ) lated 10th January, 

Do. 

Approval of the film as specified in the schedule therein , 
1973 
का० प्रा० 18 ( अ ) , दिनांक 11 जनवरी, 

सदैव 

अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना । 
1973 । 
S. O . 18. ( E ) (dated 11th January , 1973 

Approval of the film as specified in the schedule therein , 


तरस 


Do . 


. - . . 


. 


- . 


- - . 


- . 
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का० आ० 19( प्र ) , दिनांक 15 जनवरी , शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय कुछ व्यक्तियों को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य 
1973 । 

नियुक्त करना । 
S. 0 . 19 . ( E), dated 15thJanuary , Ministry of Education and Social Appointing certain persons to be the members of the 
1973 Welfare 

University grants Commission . 


16. 


S. O . 20. ( E), dated 15th January, 

1973 


Ministry of Home Affairs. 


Election of the members of the Delhi Sikh Gurdwara 

Management Committec . 


फा० प्रा० 21 ( अ ), दिनांक 15 जनवरी, विदेश व्यापार मंत्रालय 

1973 । 


भ्यूर मिल्स लिमिटङ, कानपुर का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए 

राष्ट्रिय वस्त्र निगम लिमिटेड के स्थान पर उत्तर प्रदेश 
राज्य वस्त्र निगम को प्राधिकृत करना । 


18 . 


S.O . 21. (E ), dated 13th January, Ministry of Foreign Trade. 

1973 


Authorising the Uttar Pradesh state textile corporation 

to take over the management of the Miuer Mills 
Limited , Kanpur in place of the National textile 
corporation Limited . 


का० मा० 22 ( म ) , 18 ए० ए० / पाई० प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय 
डी० प्रार० ए० / 7 3दिनांक 
15 जनवरी , 1973 । 


श्री जानकी शुगर मिल्स एन्ड कम्पनी , दोईवाला , जिला देहरादून 
( उत्तर प्रदेश ) का प्रबन्धग्रहण करने के लिए उत्तर प्रदेश 
राज्य शुगर कारपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत करना । 


19 . 


s . o . 22. ( E)/ 18AA/ IDRA/ 73 
dated 15th January , 1973 


Ministry of Industrial Develop - 
ment 


Authorising the Uttar Pradesh State Sugar Corporation 

Limited to take over the management of Shri Janki 
Sugar Mills and company Doiwala District Dehra 
Dun ( Uttar Pradesh) 


मधिप्रमाणन ( आदेश और अन्य लिखित ) संशोधन नियम , 1973 


का० प्रा० 23 ( अ ) , दिनांक 17 जनवरी, गृह मन्त्रालय 

1973 । 


20. 


S .O . 23.( E ) dated 17th January, 1973 Ministry of Home Affairs 


The Authentication ( orders and other Instruments ) 

Amendment Rules , 1973 . 


का० प्रा० 21( अ ) , दिनांक 17 जनवरी , प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय 

1973 । 


पेपर एन्ड जिंजर मट एसोसियेशन लिमिटेड मुम्बई को बृहत्तर 

मुम्बई की सीमाओं के भीतर काली मिर्च की अग्रिम संवि 
दाओं की बाबत ; 18 जनवरी 1974 को समाप्त होने 
घाली एक वर्ष की कालावधि के लिय मान्यता प्रदान करना । 


21. 


S .O . 24 .(E ), dated 17th January, Ministry of Industrial Develo 
1973 

ment 


Granting recognition to the Pepper and Ginger Mrchants 

Association Ltd , Bombay for a further period of one 
year ending the 18th January 1974 in respect of 
forward contracts in pepper within the limits of greater 
Bombay . 


अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना । 


का० प्रा० 25 ( अ ) , दिनांक 18 जनवरी , सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

1973 । 


22 . 


S .O . 25 ( E ), dated 18th January , 1973 Ministry of Information and Bro - Approval of the Alms as specified in the Schedule therein . 

adcasting . 


तवैव 


द्वितीय अनुसूची में दी गई फिल्म की स्वीकृत करना । 


का० प्रा० 26 ( अ ) , दिनांक 18 जनवरी , 

1073 । 
S. O . 26 ( E), dated 18th January , 
1973 . 


Do . 


Approval of the filin as specified in the sccond schedule 

therein . 


तदेय 


अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना 


का० प्रा० 27( अ ) , दिनांक 19 जनवरी , 

1973 । 
S. O . 27.( E), dated 18th January , 

1973. 


Do. 


Approval of the film as specified in the Schoculc therein . 


सदैव 


अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना । 


का० प्रो० 28( अ ) , दिनांक 18 जनवरी , 

1973 1 
S . O. 28.( E ), dated 18th January , 

1973 . 


Do . 


Approval of the film as specified in the Schedule therein . 


तदर 


द्वितीय अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकन करना । 


का० प्रा० 2 )( अ ) , दिनांक 18 जनवरी , 

1973 । 
S.0 . 29.( E) dated 18thJanuary, 1973 


Do. 


Approval of the films as specificd in the second Schedule. 
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भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii ) 

PART II - Section 3 - Sub- section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर ) 

कन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administration of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आपांग 
नई दिल्ली , 5 जनवरी, 1973 

आवेश 


नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1973 

आदेश 


का . आ . 498. - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 को हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए 
निर्वाचन के लिए 245- मेदाराम ( अजा ) निर्वाचन- क्षेत्र से सूनाव 
लइने थाले उम्मीदवार श्री देवी राजलिंग धर्माराम , निवासी बोमा 
रेहडीपल्ली ( गांव ), पेड्डापल्ली तालुक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल रहे हैं । 


का . आ . 497. — यतः, निवाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 को हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए 
निर्वाचन के लिए 276- गातर्थी निर्वाचन- क्षेत्र से चनाव 
लड़नी वाले उम्मीदवार श्री पी . प्रसंगी, मिशन कम्पाउंड, सूर्यपंट , 
जिला नालगोंडा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उस सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण था न्यायाँ चित्य नहीं है ; 

अतः अब , उक्त अर्धािनयम की धारा 10- फ के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री पी . प्रसंगी को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश 
की तारीख से सीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित 


और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए काई पर्याप्त 
कारण या न्यायाचित्य नहीं है , 
__ अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री देवी राजलिंग को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होम के लिए इस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरईित घोषित 
करता है । 

[ सं . आ . प्र. वि . स./ 245/ 72 ] 


[ सं . आ . प्र. वि . स ./ 276 / 72 ] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

New Delhi, the 5th January, 1973 


ORDER 
New Delhi, the 10th February, 1973 
S. O . 498. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Devi Rajalingu, Dharmaram, H / o Bommareddi 
palli ( V ), Peddapalli taluk , a contseting candidato for the 
general election to the Andhra Pradesh Legislative Assem 
bly held in March 1972 from 245 . Mydaram (SC ) con 
stituency , has failed to lodge an account of his election ex 
penses at all is required by the Representation of the Pco 
ple Act , 1951 , and the Rules made thereunder%3B 


ORDER 
S . O . 497. - Whereas the Election Commition is satisfied 
that Shri P. Prasangi, Mission Compound, Suryapet, Dis 
trict Nalgonda , a contesting candidate for the general elec 
tion to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in 
March , 1972 from 276 - Tungaturthi constituency , has failed 
to lodge and account of his election expenses at all as re 
quired by the Representation of the People, Act, 1951 , and 
tho Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notices , 
has not given any rcason or explanation for the failure and 
the Election Cominission is further satisfied that he has not 
good reason or justification for such failurc; 

Now , therefore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Election Coinmission hereby declares the said Shri 
P . Prasangi to be disqualified for being chosen as, and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
for a period of three years from the date of this order , 

[ No. AP-LA/ 276/ 72] 


And whereas the said candidato, even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Devi Rajalingu to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
for a period of three voars from the date of this order . 

[ No. AP -LA / 245 / 72 ] 
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आवंश 


का . आ . 499. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधन हो गया 
है कि मार्च, 1972 को हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए 
निर्वाचन के लिए 249-नस्थलापूर ( अजा ) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उपलाट दुर्गर्ययाह, डाकघर यचनूर, तालक 
तथा जिला करीम नगर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन घ्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 


New Delhi, the 1st February , 1973 
S . O . 500 . ---In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 , 
the Election Commission , in consultation with the Andaman 
and Nicobar Islands Adininistration , hereby nominates Shri 
K . Sethuraman, Additional District Magistrate, Andaman and 
Nicobar Islands, as the Chief Electoral Officer for the Union 
Territory of Andaman and Nicobar Islands from 28th Nov 
ember , 1972 to 18th December , 1972 vice Shri R. K . Ahuja , 

[ No. 154 / ANI/ 73] 
का . आ . 301. - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की 
धारा 13क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए, निर्वाचन आयोग , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह 
प्रशासन के परामर्श से, श्री के. संपुरमन के स्थान पर, श्री रमेश चन्द्र, 
उपायुक्त , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह को 18 दिसम्बर, 
1972 ( अपराह्न) से अगले आदेशों तक अन्डमान और निकोबार 
द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप 
म एसद्वारा नामनिर्देशित करता है । 

[ सं . 154 / अ . नि . दी ./ 73 (1) ] 

श्री . एन . भारद्वाज , सचिव 
S . O . 501. — In cxcrcise of the powers Conferred by sub - section 
( 1 ) of section 13 A of the Represcntation of the People Act, 1950 , 
the Election Commission , in consultation with the Andaman 
and Nicobar Islands Administration , hereby nominates Shri 
Ramesh Chandra, Deputy Commissioner , Andaman, and Nico 
bar Islands, as the Chief Electoral Officer for the Union Ter 
ritory of Andaman and Nicobar Islands from the 18th Decem 
ber , 1972 ( afternoon ) and until further orders vice Shri 
K . Sethuraman . 

[ No. 154 / ANI / 73 ( 1 ) ] 
B . N , BHARDWAJ, Secy . 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री उपलाटे पुगैर्ययाह को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश 
की तारीख से सीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित 
करता है । 


[ सं . आ . प्र. वि . स ./ 249 /72 ] 


ORDER 


S . O . 499 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Uppulate Durgaiah , Post Vachnur Village Taluk 
and District Karimnagar, a contesting candidate for the 
general election to the Andhra Pradesh Legislative Asscmb 
ly held in March , 1972 froni 249 . Nusthulaplir (SC ) con 
stitucncy , has fuiled to lodge an account of his election ex 
penses at all as required by the Representation of the Peo 
plc Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973 


आदेश 


And whereas the said candidate , even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Elcction Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 


का . आ . 502. न्यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1971 को हुए पं . बंगाल विधान सभा के लिएनिर्वाचन 
के लिए 152 हपड़ा नार्थ निर्वाचन क्षेत्र से चनाव लड़ने गाले उम्मीद 
वार श्री जवाहरलाल खन्ना, 9 / 1 / बी ., महातमा ग्गांधी रोड, कलकत्ता 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सभा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपक्षित 


Now , therefore , in pursuance of scction 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Uppulatç Durgaiah to be disqualified for being chosen as, and 
for being a member of either House of Parliament or of 
thc Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 


अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने म 
असफल रहे हैं , 


[ No. AP- LA/ 249 / 721 


नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973 


का . आ . 800. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की 
धारा 13 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए,निर्वाचन आयोग , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह 
प्रशासन के परामर्श से , श्री आर. के . अहजा के स्थान पर, श्री के . 
संथरमन , अपर जिला मजिस्ट्रेट अन्डमान और निकोबार द्वीप का 
28 नवम्बर, 1972 से 18 दिसम्बर, 1972 सक अन्डमान और निकोबार 
द्वीप समुह संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप 
म एतद्द्वारा नाम निर्देश करता है । 


और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायाचित्य नहीं है , 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण म 
निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री जवाहर लाल खन्ना को संसद 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा 


से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं . प . बं . थि . स ./ 152 /71 (18) ] 


[ सं . 154 / अ . नि . बी ./73 ] 


ए. एन . सैन , सचिव 
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New Delhi, the 1st February, 1973 


New Delhi , the 11th January , 1973 


S . O . 504 . - It is hereby notified for general information 
that notification No. 166 [ F. No . 11 / 11 / 69- ITA, II ] dated 
1st June, 1971 approving the Vasaspati Manufacturers As 
sociation of India , Bombay for the purposcs of clause ( a ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 350 of the Incomc- tax Act, 1961 
shall have effect from 1st April, 1969 . 

____ No. 265 ( F. No . 203/ 11/ 72-ITA. II)] 
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1973 


ORDER 
S . O . 502 . - WHEREAS the Election Commission is satisfied 
that Shri Jawahar Lal Khannil, 9 / 1 / B , Mahatma Ganchi Road , 
Calcutta a contesting candidate for election to the West 
Bongal Legislative Assembly from 152 - Howrah North consti 
tuency , held in March , 1971 has failed to lodge an account 
of his election expenses 28 required by the Representation of 
the Pcople Act , 1951 , and the Rules made thereunder : 

AND WHEREAS, the said candidate even after the due 
notice has not given any reason or cxplanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
Teason or justification for such failure . 

NOW , THEREFORE , in pursuance of section 104 of the 
suid Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Yawahar Lal Khanna to be disqualified for being chosen 
23 . and for being, a meinber of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
for a period of three years from the date of this order . 

____ By Order . 
[ No. WB- LA / 152 / 71 ( 18 ) ] 

A. N . SEN, Secy . 


का . आ . 505. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा 
यह अधिसूचित किया जाता है कि नीतं वर्णित संस्था को , वैज्ञानिक 
और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विहित प्राधिकारी द्वारा , आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1 ) के खंड ( 2) के 
प्रयोजनों के लिए अनादित किया गया है । 

संस्था 

कम्पनी रिसर्च इंस्ट्यूिट, बम्बई 
यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1972 से प्रभावी होगी । 

[ सं . 267 ( फा . सं . 203 / 14/ 72 - आई . टी . ए2) ] 

टी . पी . झनझनवाला, उप सचिव 


| 


1 


- - . 


... . - 


- - 


-- - - - -- 


- - - 


- - - 


New Delhi, the 15th January , 1973 


वित्त मंत्रालय 
राजस्थ और बीमा विभाग 
नई दिल्ली , 11 जनवरी, 1973 

आयकर 
का . आ . 503. - सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा 
यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वणित संख्या की , 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी 
द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1 ) के 
खण्ड ( 2 ) क प्रयोजनों के लिए अनमोदित किया गया । 

संस्था 
मानक लाल साइन्टिफिक रिसर्च फाउन्डेशन , मुम्बई । 

[ सं . 280 ( फा , सं . 203 / 42 / 71- आईटी ए 2 ).] 


S .O . 505 . — It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below nas been approved by 
Council of Scientific and ludustrial Research , the prescribed 
authority for the purposes of clause ( ii) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 of the Income-tax Act 1961 . 

INSTITUTION 
KAMANI RESEARCH INSTITUTE , BOMBAY 
This Notification will take eflect from 1st April , 1972 . 

[ No, 267 ( F. No. 203 / 14/ 72-ITA. II )] 

T . P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy . 


MINISTRY OF FINANCE 
Department of Revenue & Insurance 
New Delhi, the 10th January , 1973 

INCOME TAX 


S . O . 503. - It is hereby notified for general information thut 
the institution mentioned below has been approved by Council 
of Sciontilic and Industrial Research , the prescribed authority 
for the purposes of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) of section 
35 of the Income -tax Act , 1961. 

INSTITUTION 
MANEKLAL SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION , 

BOMBAY . 
[ No . 260 ( F. No. 203/ 42 / 71 -ITA. II)] 


( बैंकिंग विभाग ) 

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973 
का . आ . 508. किंग विनियमन अधिनियम , 1949 (1949 
का , दसवां) की धारा 53 के दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश 
पर एतद्धारा घोषणा करती है कि उक्स अधिनियम की धारा 10 
की उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध, जहां तक उनका संबंध कलकत्ता 
स्टीप नेविगेशन कम्पनी लि . म " नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक 
लिमिटेड के शेयरों से है , उक्त बैंक पर 5 नवम्बर, 1973 तक लागू 
नहीं होंगे । 

[ सं . 15 (10) -बी . सी ./ 72] 

के. यसरत्नम, अपर सचिव 
( Department of Banking) 

New Delhi, 9th February, 1973 
S . O . 506 .- - In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply 
to the National and Grindlays Bank Llul . till the 5th Novem 
ber , 1973 in so far as they relate to its holdings in the 
shares of Calcutta Stoain Navigation Co. Ltd . 

___ [ No. 15 ( 10 ) - BC / 72 ] 
K . YESURATNAM, Under Secy . 


नई दिल्ली , 11 जनवरी, 1973 


का . आ . 504, सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद् 
द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आय कर 
धिनग्गम . 1961 की धारा 35ग की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के प्रयोजनों के लिए बनस्पति मन्यप कारस शासिएशन आफ 
इंडिया, बम्बको अनुमान्ति बाल वाली आश्वासूचाना, रां. 166 
( फा . सं . 11 / 11 / 69- आई. टी . ए. 11 ), तारीख 1 जून, 1971 , 
1 अप्रैल, 1969 से प्रभावी हांगी । 

[ सं . 265 ( फा , सं . 203/ 11 /72- आई टी . ए-2) ] 
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रिजर्व बैंक आफ इंडिया 

नई दिल्ली, 8 फरवरी 1973 
फा . प्रा . 507. - - रिजर्व बैमः ग्रांफ इंडिया अधिनियम , 1931 के अनुगरण में परवरी 1973 की नारीव का समाप्त हुए गप्ता के लिए लेखा 

इशू विभाग 

- - - - - 
देयताएं 

रुपये आस्तियां 

रुपये 

माये 

• - - - - - 
मैकिंग विभाग में रखे हुए नोट 20, 40 ,14, 000 

माने का सिक्का और बुलियन :- -- 
संचलन में नोट . . 4939, 60,59, 000 

( क ) भारत में रखा हुआ . 182, 5 3, 11,()() () 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ 

____ विदेशी प्रतिभूतियां 171, 65 , 38, 000 
जारी किये गये फुल नोट . 4960,00, 73, 000 जोड . 

351, 18, 49, 000 
रुपये का सिक्का 

16, 48 ,09, 000 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतिया 

4589, 31, 15, 000 
देशी विनिमय बिल और दूसरे 

वाणिज्य -पत्र . 
- . - - .- - - . ..--- - 
कुल देयताएं . 4960, 00, 73, 000 कुल प्रास्तियां . 

4960 ,00,73,000 
• - - . - 

__ . - - . 
तारीख : 7 फरवरी , 1973 

एस० जगन्नाथन , गवर्नर 
2 फरवरी , 1973 को रिजर्वबैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 

प्रास्तियां 

-- . - - .. - - - - . .. 
चुक्ता पूंजी 5 , 00, 00, 000 नोट 

20 , 40, 14, 000 
पारक्षित निधि 150, 00, 00,(000 रुपये का सिक्का 

4 , 63, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) नि । 209, 00, 00 , 000 छोटा सिक्का 

3, 16, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 

45, 00,00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल : 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं.) निधि . 175, 00,00, 000 ( क ) देशी . 

1 , 09 , 55, 000 
जमाराशियां : - - 

( ख ) विदेशी 
( क ) सरफारी : 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

219, 24, 15, 000 
( i ) केन्द्रीय सरकार 5.3, 22, 67, 000 विदेशों में रखा हुआ बकाया * 

168 , 85 , 78, 000 
( ii ) राज्य सरकारें . 9,99, 91, 000 निवेश 

420, 81, 210 , 000 
( ख ) बैंक : 

___ ऋण और अग्रिम : - - 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

303,14,14, 000 ( i ) येन्द्रीय सरकार को 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 12, 76, 00, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को @ . 

। 14, 02,52, 000 
( iii ) गैर- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

1 , 04, 20,000 ऋण और अग्रिम : 
( iv ) अन्य बैंक 55,95, 000 ( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को । 

6, 37, 50, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

299, 03,22, 000 
( iii ) दूसरों को 

2, 95, 27 , 000 
राष्ट्रीय कृषि त्राण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से ऋण , 

अग्रिम और निवेश : 
( क ) ऋण और अग्रिम : -- 
( i) राज्य सरकारों को . 

54, 69, 81, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंको को . . 21, 38,12, 000 

केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . 

( iv ) कृषि पुविस निगम को . . 10,00,00, 000 
( ग ) अन्य 

70, 79 ,72, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश 11, 2 3, 62, 000 
78, 81, 40, 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और 

अग्रिमराज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम . 29, 26 ,85, 000 
अन्य देयसाए . . . . 407,29,58,000 

407, 29, 58, 000 राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण, अग्रिम और निवेश : 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . 

93, 26, 94, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों /हियेचरों 

में निवेश 
अन्य आस्तियां 

47, 9 1, 10, 000 
1523, 63,57, 000 

रुपये 1523, 63, 57, 000 
- - - - - - . . ---- - . . . 

- - - - 
* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि में स किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रियाएं ) निधि से प्रदत्त बाण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी प्रोवरापट शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 1 )( ग ) के अधीन अनुसुचित वाणिज्य बैकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 110,100, 6000 रुपये णागिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन वियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 

एम० जगन्नाथन, गवर्ननर 
तारीख : 7 फरवरी, 1973 

[ सं० फा० 1( 1 ) 73/ बी० ओ० - I] 
च व० मीरचन्दानी , अवर सचिव , । 
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[PART II 

Car 
RESERVE BANK OF INDIA 

Now Delhi, tho Ist February, 1973 
S . O . 507 . - An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 , for tho week ended the 2nd day of February 1973 

ISSUE DEPARTMENT 


- 


- 


- 


- 


Liabilities 


Rs. 


Rs. 


Assets 


Rs. 


Rs. 


Notes held in the Banking De 

partment 
Notes in circulation 
Total Notes issued 


20 ,40, 14,000 
4939 ,60 , 59 ,000 


182,53, 11,000 


4960 ,00 ,73 ,000 


171,65,38 ,000 


Gold Coin and Bullion : 
( a ) Held in India 
(b ) Held outside India 
Foreign Şecurities 

Total 
Rupee Coin 
Government of India 
Rupee Securities 
Intcinal Bills of Exchange 

and other commercial 

paper 
Total assets 


354 , 18 , 49, 000 
16 ,48, 09 , 000 


4589,34, 15,000 


Total Liabilities 


4960 ,00 ,73,000 


4960 ,00,73,000 


- 


-- - - - 


- 


- - 


Rs. 


S. JAGANNATHAN , Governor , 
Dated the 7th day of Fobruary 1973 

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 2nd February 1973 
- - - - - - 

-- 
Liabilities 

Assets 

- - 

Rs. 
Capital Paid Up 5, 00 ,00,000 Notes 

20,40 , 14 ,000 
Rupee Coin 

4 , 63 ,000 
Reserve Fund 150 ,00,00,000 Small Coin 

3 , 16 ,000 

Bills Purchased and Discounted : 
National Agricultural Credit (Long Term Opera 209 ,00 ,00,000 ( a ) Internal 

1 ,09, 55 ,000 
tions ) Fund 

(b ) External 
(c) Government Trçasury Bills 

219, 24 , 15 ,000 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund 45 ,00 , 00 , 000 Balances Held Abroad * 

168 ,85 ,78 , 000 
Investmcats * * 

420 ,81, 20 , 000 

Loans and Advances to : 
National Industrial Credit (Long Term Opera - 175,00 ,00,000 (i) Central Government 
tions ) Fund 

( ii ) State Governments 

114,02,52 ,000 
Loans and Advances to : 
(i) Scheduled Commercial Bankst 

6 , 37, 50 , 000 
Deposits : 

( ii ) State Co - oporative Bankst + 

299 , 03, 22 , 000 
( a ) Government 

(ili ) Others 

2 , 95 , 27 ,000 
(i) Contral Government 

53 , 22 ,67,000 Loans, Advances and Investments from National 
(ii) State Governments 

9 , 99, 91 , 000 Agricultural Crodit (Long Term Operations) 

Fund 
(b ) Banks 

(a ) Loans and Advances to : 
(i) Schedulod Commercial Banks 305, 14 , 14 ,000 (1) State Governments 

54 ,69 , 81, 000 
(ii) Schoduled State Co - operative Banks 12 , 76 ,00 ,000 ( ii ) State Co - operative Banks 

24 , 38 , 12 ,000 
( iii) Non -Scheduled State Co - opocative 

(ili ) Contral Land Mortgage Banks 
Banks 

1,04,20 ,000 ( iv ) Agricultural Refinance Corporation 10 , 00 , 00 , 000 
(iv ) Other Banks 

55 , 95 ,000 (b ) Investment in Central Land Mortgage Bank 11,23,62,000 
(c ) Others 

70 , 79 ,72 ,000 Debenturos Loans and Advances from Nati 
Bills Payable 

78 ,81, 40 ,000 onal Agricultural Credit (Stabilisation ) 
Other Liabilities 

407 , 29 , 58 , 000 Fund 

Loansand Advancos to Ştate Co - operative Banks 29,26, 86 , 000 
Loans, Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long Term Op 
erations ) Fund 
(a ) Loans and Advances to the Develop 93 ,26 ,94,000 

ment Bank 
(b ) Investment in bonds /debenturcs issued 

by the Development Bank 
Other Assets 

47,91, 10,000 
Rupecs 1523,63 ,57,000 

Rupees 1523,63,57,000 


- 


- 


" Includes Cash , Fixed Deposit and Short-term Securities . 
* * Excluding Invostments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 

( Long Terin Operations) Fund . 
© Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including tcmporary 

overdrafts to State Governments , 
* Inclu 13 : Rs. 40, 07,09 ) advanco to scheduled commercial banks against usance hills under Section 17 (4 )(C) of the Reserve Bank of 

India Act. 
* Excluding Loans and Advancos from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricullu - 
ral Credit ( Stabilisation ) Fund . 

S . JAGANNATHAN , Governor. 

[No. F . 1 ( 1)/73- B .O . ) 
Dated the 7th day of February 1973 . 

C . W . MIRCHANDANI, Under Se y , 


SEC. 3(ii)] 
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नई दिल्ली, 25 अक्सूबर, 1972 
30 जून , 1971 को समाप्त हए वर्ष के लिए रिजर्व फ आफ 

इनिया के काम काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की 
प्रपत्ति और प्रगति की पाषिक रिपोर्ट 


उद्योग क्षेत्र के निवेश - कार्य के संदर्भ में यह प्रसीत दोसा है कि 
उस में सुधार हुआ है । कृषि में निवेश किये जाने के लिए 
संस्थाओं द्वारा दिये जाने पाले वित्त की मात्रा में पिछले वर्ष के स्तर 
की तुलना में वृद्धि दिखाई पड़ी । 


का . आ. 308.-- भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53 ( 2) के 
अनुसार केन्द्रीय निदेशालय बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1971 
को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कमकाज 
और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक 
रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है । 


और शिक्षित 


की गयी प्रदान करने के लिए 


1. अर्थव्यवस्था की समप्र प्रवृत्तियां 
जुलाई 1970 से जून 1971 तक के बैंक के लेखे वर्ष के दौरान 
भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि प्रायः असमान थी । फिर भी 
समग्र विकास की द्रष्टि से अर्थव्यवस्था काफी संतोषजनक परि 
लक्षित हई । विशेष रूप से जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता गया , कुछ 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिकल प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगीं । यह 
अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष स्थिर मूल्यों के अनुसार 
राष्ट्रीय आय में 1969- 70 की अपेक्षा 5 से 5.5 प्रतिशत तक की 
वृध्ति हई है । यह क्रमशः दुसरा वर्ष था जब राष्ट्रीय आय चांथी 
पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित समग्र वृद्धि के लक्ष्य तक 
पह, धी । काफी हद तक यह वृद्धि कृषि क्षेत्र में हाई 8 प्रतिशत 
से अधिक वृद्धि के कारण हुई । इस क्षेत्र का प्रमख वर्ग अनाजों 
पायी गयी । यह वृद्धि 8.0 प्रतिशत से अधिक थी । इसके विप 
का उत्पादन था जिसमें लगातार दूसरे वर्ष भी वृद्धि की प्रवृत्ति 
रीत औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में कमी पायी गयी । मूल्यों 
की स्थिति वर्षभर तनावपूर्ण रही । विवंशी नदनों के क्षेत्रों में 
एक ओर जहां भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष से अपनी रुपया 
मद्राओं को पुनः खरीदने का कार्यक्रम समाप्त कर प्रारक्षित 
निधियों के अपने दुसर क्षेत्र को मजबूत बनाया वहां दूसरी 

और चालू खातं के भुगतान शंष में घाटा बढ़ गया । इस वर्ष के 
दौरान निर्यातों में वृद्धि हुई , किन्तु आयातों के संदर्भ में अब 
मूल्यन के बाद से पायी गयी कमी की प्रवृत्ति के विपरीत स्थिति 
परिलक्षित हई । मार्च 1971 के सैनिक विस्फोट के बाद पूर्व बंगाल । 
में जो दुखद घटना हुई उन से हमारे देश में रक्षा के लिए 
आनेवाले लाखों शरणार्थियों की गंभीर समस्या उठ खड़ी हई । 
इन अभागे लोगों के लिए अन्न और आवास की जो व्यवस्था करनी 
पड़ती है उस से देश की वित्तीय साधनों को भारी तनाव की 
स्थिति का सामना करना पड़ा है और इस प्रकार लगातार आनेवाले 
असंख्य शरणार्थियों के कारण आर्थिक विकास की गतिविधि पर 
गंभीर दबाव पड़ना अवश्यंभावी है । 


3. 1970-71 के बजट संबंधी कार्यकलापों से यह लक्षित हुआ है 
कि प्राप्तियों और वितरणों के बीच , विशेषकर राज्य सरकारों के 
संदर्भ में अपेक्षा से अधिक व्यापक खाई विद्यमान थी , इस कारण 
बैंकों द्वारा घाट की जो वित्त पूर्ति की जाती है उस में पर्याप्त 
वृद्धि हुई । केन्द्रीय सरकार की 1971-72 की बजट नीति आर्थिक 
स्थिति के सामान्य सुधार की संभावनाओं और विकास की गति 
को बढ़ाने की आवश्यक्ता की पृष्ठभूमि में बनायी गयी है । बजद 
में योजना पख्यियों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की व्यवस्था की 
गयी है ताकि विकास -कायों को आवश्यक शक्ति मिल सके । 
उस में कछ ऐसे अन्य उपाय भी किये गये है जिनसे प्रादेशिक 
असमानताओं को धर करने और एक समतायुक्त समाज का 
निर्माण करने के सामाजिक लक्ष्यों के निकट पहचा जा सके । उस 
में ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन प्रधान निर्माण कार्यो और शिक्षित 
बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपयों 
की विशेष व्यवस्था की गयी है । बजट में शरणार्थियों से संबंधित 
व्यथ के लिए भी 80 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है । किन्त, 
आनंबाले शरणार्थियों की संख्या प्रत्याशा से बहुत अधिक रही है । 
अत: बजट संबंधी वित्तीय साधनों पर पड़नेवाला दबाव उसके अन 
रूप बढ़ेगा ही । * 

4. मूल्यों पर बराबर दबाव पड़ने और वर्ष के पूर्वार्ध में बैंकिंग 
संघटन द्वारा विथ जानेवाले ऋण में बहुत अधिक पन्धि होने के 
कारण निरंतर मद्रा नीति को अर्थव्यवस्था में पायी जानेवाली मुद्रा 
स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के उद्धेश्य के अनुकल बनाया 
जाता रहा । इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये में इस 
प्रकार है । बैंकों की व्याज दर में एक प्रतिशत की वृद्धि कर 
उसे 6 प्रतिशत किया गया , बैंकों के सांविधिक और वास्तविक 
चल मुद्रा अनुपातों को बढ़ाया गया , अग्रतावाले क्षेत्रों को और 
अनाजों की उगाही के लिए दिये गये अग्रिमों के संबंध में प्रदान 
किये जानेवाले पूनर्वित्त की पात्रता के आधार में पर्याप्त परिवर्तन 
किये गये और बैंकों को सलाह दी गयी कि वे विशिष्ट रूप से 
निर्धारित पण्यों पर सर्वाधिक नियंत्रण लगाए तथा धने हए पण्यों 
पर लगाये गये ऋण नियंत्रणों को कठोर बना । इसके साथ ही , 
बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे जमाराशि जुटाने से संबंधित 
अपने कार्य की गति में सीवता लाणे । बैंकों को उनके अपने 
साधन - सांतों को बढ़ाने में सहायता पहचाने के उद्देश्य से जमा 
राशियों की विभिन्न ब्याज-घरों को बढ़ाने की अनुमति दी गयी । 
उसके पाव ऋण -विस्तार की मात्रा में काफी कमी हई और मूल्यों 
पर पड़ा दबाव कम हुआ । 


2: अर्थव्यवस्था के निवेश - क्षेत्र में पर्याप्त स्तर तक सुधार होने 
का कोई लक्षण अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है । सार्वजनिक क्षेत्र 
की निवेश - मात्रा यद्यपि पिछले वर्ष से अधिक थी फिर भी उक्त 
मात्रा बजद में परिकल्पित मात्रा की अपेक्षा बहुत कम थी । निजि 
कंपनी क्षेत्र के संदर्भ में नये शेयरों के प्रति जनता की रुचि 
संतोषजनक थी । इस वर्ष मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं ने जो 
वित्तीय सहायता मंजूर की और पहले ही मंजूर की गयी सहायता 
में से जो वितरण किया वह पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक 
था । इस वर्ष के प्रारंभिक महीनों में स्टाक बाजार में सुधार की 
प्रवृत्ति पायी गयी, किन्तु बाद में उस में हास की प्रवृत्ति पायी 
जाने लगी । समग्र रूप से संगठित उद्योग- क्षेत्र में इस वर्ष पिछले 
वर्ष की अपेक्षा कम मात्रा में पूजीगत मंजूरियां दिये जाने और 
पूजीगत शेयर जारी किये जाने के कारण मंदी विद्यमान थी । लघु 
49 G of I / 72 - 2 


5. सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने शाखा विस्तार कार्य-श्रम को 
तीव्रता के साथ जारी रखा और अपनी ऋण - नीतियों को अग्रता पाले 
क्षेत्रों के अनुकल बनाया तथा पिछड़े क्षेत्रों और समुदाय के कमजोर 
वगो को सहायता पह, चाने के लिए विशेष योजनाएं बनायीं । 
इसके साथ साथ बैंकों को थप भी समझाया गया है कि अग्रता वाले 
क्षेत्रों को ऋण देते समय गुणवत्ता के एक न्यूनतम मानक का पालन 
किया जाना चाहिए और साथ ही इस बात का इतमीनान कर लेना 
चाहिए कि निधियों का सही उपयोग हो और उनकी बराबर 
वापसी अदायगी होती रहे । 


* पूर्व बंगाल से आनेवाले शरणार्थियों पर दिसंबर 1971 के अंत 
तक होनेवाले खर्च के लिए 200 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त व्य 
वस्था की गयी है । 
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उत्पादन , मूल्प और नीति संबंधी उपाप 
कृषि उत्पादन 


6. 1970-71 चूसरा वर्ष था जब कृषि उत्पादन में लगातार 
पर्याप्त मात्रा में वाद्ध होती रही । यद्यपि अनकल मौसमी परि 
स्थितियों ने विशेष रूप से खरीफ मैसम के दौरान इस वृद्धि 
में अवश्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है फिर भी सिंचाई 
की सुविधाओं का विस्तार और जल -प्रबन्ध संबंधी अच्छी तक 
नीकों का उपयोग किये जाने , अधिक उपजपाली किस्मों के कार्य 
क्रम के अधीन अधिक भूमि के लाये जाने और व्यापक पैमाने पर 
आधनिक टेक्नालाजी के अपनाये जाने के कारण भी यह वृद्धि 
हई । इस वृद्धि के अधिकांश भाग का कारण अनाजों का उत्पादन 
था जिसकी मात्रा 1078 लाख मी . टन थी । यह उत्पादनमात्रा पिछले 
वर्ष की अपेक्षा लगभग 83 लाख मी . दान अधिक थी । वद्धि का 


शेष भाग ज्यार को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण अनाजों में पाया 
गया । दालों के उत्पादन में सामान्य कमी पायी गयी । किन्त, प्रमुख 
नकदी फसलों का उत्पादन असमान था । 1970-71 के नैरान रूई और 
पटसन के उत्पादन के संबंध में यह आशा की जाती है कि यह 
1969 - 70 के उत्पादन की अपेक्षा कम थी । एक ओर जहां रूई 
के उत्पादन पर कतिपय रूई - उत्पादक भूभागों में असामयिक रूप 
से भारी वर्षा और कीडों का आक्रमण हो जाने से प्रतिकल प्रभाव 
पड़ा वहां दूसरी ओर पटसन के उत्पादन में जो कमी हुई वह 
अंशत : बुवाई की अवधि में पायी गयी प्रतिकल मसमी परि 
स्थितियों के कारण और अंशतः उत्पादन क्षेत्र के विस्तार में कमी 
हो जाने के कारण हुई । प्रमुख तिलहनों में से मंगफली के 
उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् उसकी उत्पावन -मात्रा 
51 लाख मी . टन से बढ़कर 81 लाख मी . दन हो गयी । गन्ने 
( गुरु के रूप में ) का उत्पादन संभवतः लगभग 134 लाख मी . 
दन के पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहा । 


सारणी 1 कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियां 


__ 1969 -70 
( मंतिम अनुमान ) 


1970- 71 
( अनुमानित ) 


माना 


दस लाख मी० टन 

- यही 

...--वही ---- 
वस लाख गांठे @ 

- वही 
वस लाख मी० टन 


1. अनाज 

(i ) चावल 

( ii ) गेहूं 
2. रूई . 
3. पटसन और मेस्ता @ @ 
4. मूंगफली @ @ . 

. . . . . 
5. गन्ना (गुरु के रूप में ) 

* व्यापार अनुमान । 
अिंतिम अनुमान । 
@ 180कि०ग्रा० की गोठ । 
@ @ 1970- 71 के लिए अंतिम अनुमान और 1969-70 के लिए अंशतः परिशोधित मनुमाम । 


99. 5 
40. 4 
20. 1 
6 . 1 
6 . 8 
5 . 1 
13 . 4 


107 . 81 
42 . It 
23 . 31 
6 . 4 
6 . 1 

6 . 1 
13. 4 


औद्योगिक उत्पादन 


7. आलोच्य अवधि में औद्योगिक विकास की प्राप्ति 
में उल्लेखनीय रूप से मंदी पायी गयी । औद्योगिक उत्पादन 
से संबंधित केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के सूचकांक ( आधार : 
1980-100) में जहाँ 1968 और 1989 में क्रमशः 6. 4 प्रतिशत 
और 7.1 प्रतिशत की वार्षिक पद्धि हुई वहां 1970 में उसमें केवल 4.5 
प्रतिशत * की पद्धि पायी गयी । यह कमी इस वर्ष के उत्तरार्ध 
में अधिक स्पष्ट रूप से पायी गयी जम 1989 की सदनरूपी अवधि 
की अपेक्षा केवल 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हई । अद्यतन 
उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी - मार्च 1971 में 
1970 के तवनरूपी महीनों की अपेक्षा सूचकांक में जो वृध्वि हाई वह 
केवल 1. 5 प्रतिशत थी । औद्योगिक विकास की गतिविधि में 
जो मंदी पायी गयी उसके लिए रूई , तिलहनों और मूल धासू जैसी 
महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की कमी , विजली और परिवहन संबंधी 
कठिनाइयां , तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 
निवेश की वधि -वर का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें हाई कमी 
आदि के अनेक प्रतिकल करण थे । 


8. प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण औद्योगिक वा में चाहे उग्रोगों के 
अनुसार वर्गीकृत हों अथवा मूल पस्तुओं के अनुसार भिन्न भिन्न 
मात्राओं में यह कमी पायी गयी । इस प्रकार मूल उद्योगों में 
1970 के दौरान केवल 4. 2 प्रतिशत की वृध्दि हई जब कि 1969 
में उनमें 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । मध्यवर्ती माल 
ज्योगों में हुई वृध्दि का प्रतिशत जहां 1989 में 4:2 था वहां 
इस वर्ष केवल 2. 7 था । उपभोक्ता माल उद्योगों में इस वर्ष 6. 3 
प्रतिशत की वृध्दि पायी गयी जबकि 1969 में उन में हुई वृध्धि 
का प्रतिशत 10.2 था । विशेष रूप से यह कमी उपवर्ग टिकाऊ 
उपभोक्ता माल उद्योगों में बहुत अधिक थी । केवल पूजीगत 
माल उद्योगों के वर्ग में अधिक वृद्धि दिखाई पड़ी । उन में 
हुई वृद्धि का प्रतिशत जहां 1989 में 1.8 था वहां पह 1970 में 
बढ़कर 4.7 हो गया । 


9. मूल वस्तुओं के आधार पर देखा जाए तो जहं कृषि आधारित 
उद्योगों और धात, आधारित उद्योगों की वृद्धि दर 1989 में क्रमशः 
5. 5 प्रतिशत और 6. 8 प्रतिशत थी , वहां 1970 में उस में मामूली 
कमी हई अर्थात वह क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत हो 
गयी । किन्तु, रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योगों की 
वृदि -चर में तेजी से कमी हुई अर्थात उक्त वृध्दि - दर जहां 1989 
में 10.3 प्रतिशत थी यहां इस वर्ष घट कर 7.5 प्रतिशत हो 
गयी । 


* ध्धि में हुई या कमी अंशतः सांख्यिकीय कारणों से हई । कति 
पय यूनिटों को तकनीकी विकास के महानिदेशक की बहियों से 
हटाकर पिछले वर्षों के लिए तदनरूपी समायोजन किये बिना ही 
लघु, उहांग क्षेत्रों में अंतरित कर दिया गया है । 


SEC. 3( i)] 
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10. क्षेमगत निशकों से यह प्रतीत होता है कि परिवहन 
उपकरण और संध उधंगों का उत्पादन 1970 में 1989 के 
समान बिल्कल ही गतिहीन रहा । बिजली और संबद्ध उद्योगों । 
में उच्च स्तर की वृध्दि ( लगभग 11 प्रतिशत ) बनी रही यद्यपि 
यह वृध्दि पिछले वर्ष की वृधिन (14.2 प्रतिशत ) से कम ही थी । 
कतिपय महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित आंकड़े उन उद्योगों के 
उत्पादन में हुई भारी कमी को दर्शाते हुए सारणी 3 में दिये गये है। 

और सारणी 4 में ऐसे उद्योगों के आंकड़े दिये गये है जिनके । 
उत्पादन में ऊंची दरों पर वृध्दि होती रही । 


और रबड़ के उस्पादों के उद्योगों के क्षेत्र में विद्यमान क्षमता का 
उपयोग किये जाने में 1989 की तुलना में 1970 में कमी हई । रेल 
वंगनों के संदर्भ में रेलों से प्राप्त होनेवाले आईरों में निरंतर कमी 
होते रहने से उस क्षेत्र में स्थापित क्षमता के 39 प्रतिशत का माश्किल 
से उपयोग किया गया । 1970 के दौरान जिन अन्य महत्वपूर्ण 
उद्योगों की क्षमता के उपयोग के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति पायी 
गयी उन में अन्यान्य उद्योगों के साथ सीमेंट, इस्पात की ढलाई , 
इस्पात के नलों और ट्यूबों, संचायक बैटरियों और सूखे सलों के 
उद्योग शामिल है । प्रायः इन सभी उद्योगों की क्षमता के उपयोग 
का अनुपात न केवल 1970 के पुर्वाध की तुलना में उत्तरार्ध में कम था , 
बल्कि 1970 के कैलेंडर वर्ष में भी 1989 की अपेक्षा कम ही था । 


क्षमता का उपयोग 


11 . इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन की वृद्धिदर में कमी होने के 
साथ ही विशेष रूप से लोहे और इस्पात , भारी यांत्रिक इंजीनियरी 

और औद्योगिक मशीनों तथा रेल सड़क उपकरणों आदि के उद्योगों 
में विद्यमान क्षमता का न्यून माग में उपयोग होने की समस्या बढ़ 
गयी । तैयार इस्पात के संदर्भ में उस क्षेत्र की क्षमता के उपयोग 
का अनुपात 1970 के उत्तरार्ध में 88 प्रतिशत था जब कि 1939 की 
तवनरूपी अवधि में उक्त अनुपात 70 प्रतिशत था । सीमेंट की 
मिलों के लिए मशीनों का निर्माण करनेवाले तथा चाय , छपाई , चमड़े 


____ 12. फिर भी कल उद्योगों में उनकी अपनी निर्धारित क्षमता 
के उपयोग में थोड़ा सा सुधार हुआ । उन में पावर ट्रांसफार्मरों, 
विजली के मोटरों, बिजली के केबलों और तारों के उद्योग महत्वपूर्ण 
थे , क्योकि ग्रामीण विसीकरण कार्यक्रमों पर अधिक परिव्यय किया 
गया । मोटर यानों, मशीन औजारों और कास्टिक सांडा जैसे क ,छ 
मूल रसायनिक पदार्थों के उद्योगों की उत्पादन क्षमता के उपयोग 
में उन वस्तुओं की भारी मांग की स्थिति के बने रहने के कारण 
सुधारहुआ । 


सारणी 2 -- प्रौद्योगिक उत्पावन के प्रवृत्तियां 
पिछले वर्ष की तबनुरूपी अवधि की तुलना में उतार पड़ाव ( % ) ] 


जनवरी - जून 


जुलाई - दिसंबर 


वजन 


1969 


1970 


1969 


1970 


1969 


1970 


सामामाम्य सूचकांक ( प्रशोधित ) 


. 


100 . 00 


+ 7 . 1 


+ 4 . 5 


+ 8 . 0 


+ 8 . 2 


+ 6 . 1 


+ 3 . 0 


उपयोग के प्राधार पर वर्गीकरण 


. 


+ 


+ 


+ 8 . 9 
+ 1 , 8 
+ 4 . 2 


। 


+ 4. 7 


+ 5 . 9 
+ 7 . 4 


+ 


4 . 


7 


+ 


25 . 11 
11 , 76 
25 . 88 
37 . 35 
5 . 88 


+ 9 . 6 
+ 4 . 1 
+ 3 . 0 
+ 12 . 6 


+ 


मूल उद्योग 
पूंजीगत माल उद्योग . 
मध्यवर्तीमाल उद्योग . 
उपभोक्ता माल उद्योग 
( क ) टिकाऊ उपभोक्ता माल उद्योग . 
( ख ) गैर टिकाऊ उपभोक्ता माल उद्योग 


+ 


+ 8 . 3 
+ 0 . 8 
+ 5 . 1 
+ 7 . 9 
+ 9 . 7 
+ 7 . 3 


+ 10 . 2 


+ 


+ 2 . 7 
+ 8 . 3 
+ 3 . 2 
+ 7 . 3 


+ 


+ 17. 0 


+ 


+ 12 . 9 
+ 9 . 3 


+ 


31 . 57 


+ 11. 2 


+ 6 . 3 


+ 


मूल वस्तुप्रों के माधार पर वर्गीकरण 


. 


. 


कृषि प्राधारित उद्योग 
धातु माधारित उद्योग 
रासायनिक पदापों पर प्राधारित उद्योग 


44. 08 
16. 65 
8. 94 


+ 5 . 5 
+ 5 . 8 
+ 10 . 3 


+ 4 . 5 
+ 5 . 2 
+ 7 . 5 


+ 5 . 8 
__ + 8 . 5 

+ 13. 2 


+ 6 . 0 
+ 6 . 9 
+ 10 . 7 


+ 5 . 5 
+ 3 . 1 
+ 7 . 7 


+ 2 . 9 
+ 3 . 7 
+ 4 . 8 


. 


. 


क्षेत्रगत निवेशक 


( 1 ) परिवहन उपकरण पौर संबद्ध उद्योग . 
( 2 ) बिजली और संबंड उघोग . . 


. 
. 


10 . 00 
8 . 42 


+ 0. 4 
+ 14. 2 


+ 0 . 1 
+ 11 . 1 


+ 5 . 4 
+ 15 . 4 


+ 1. 8 
+ 12 . 1 


+ 4. 6 
+ 12. 8 


+ 1 . 4 
+ 10 . 4 


नोट : -- यह सारणी प्रौद्योगिक उत्पादन संबंधी केन्द्रीय सांम्पिकीय संगठन के सूचकांक ( प्राधार : 1960 - 100 ) पर आधारित है । वर्गों के सूचकाफ निकाले गये 
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[ PART II --- 


सारणी 3 - 1970 के दौरान उत्पादन में 
भारी कमी पनि बाले उद्योग 

( प्रतिशत में ) 

वृद्धि - दरें 
उद्योग 

1969 170 

के दौरान के दौरान 
लोहा और इस्पात ( मूल उद्योग ) . 

+ 8 . 5 - 6 . 9 
पीतल निर्माण 

. . . + 28 . 5 - 4 . 6 
प्रथम चालक , बायलर तथा भाप उत्पादक संयंत्र + 0 . 5 - 2 . 7 
रेल- सड़क उपकरण 

. - - 10 . 6 - 19 . 8 
रंग सामग्री और रंग , 

. + 9 . 6 - - 1 , 4 


गयी उसके कारण वैगन- लदानों में कमी जैन और पूर्वी क्षेत्र की 
कानून और व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति के कारण बैंगनों के 
बेकार पड़े रहने से रेल -वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण रेलवे 
को अपने निवेश कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ी । इस से कई प्रकार 
के इन्जीनियरो उद्योगों, विशेषकर रेल -सड़क उपकरणों के उद्योगों के 
लिए झने वाली मांग में भी अधिक बाधा पड़ी । इसके अलावा 
रेलवे और बोकारों इस्पात कारखाने, पंट्रा- रासायनिक पदार्था तथा 
उर्वरकों के कारखानों जैसी सरकारी क्षेत्र की अन्य अनेक प्रमुख 
औद्योगिक प्रायोजनाएं भी अपने निवेश परिव्ययों में निर्धारत 
वृध्दि दर तक न पहुंच सकी । इस से इन्जीनियरी क्षेत्र के उत्पादन 
में बाधा पड़ी , किन्तु, बिजली से संबंधित भारी उद्योग -वर्ग के उत्पादन 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उक्त उद्योग वर्ग द्वारा 
बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिये जनियों , 
पावर ट्रंसफार्मरों और अन्य उपकरणों का जो उस्पादन किया जाता 
है उस में पर्याप्त वृध्दि हई है । हाल ही में प्रारम्भ किया गया 
प्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम इस वृद्धि का अतिरिक्त कारण 


सारणी 4 - - 1970 के दौरान उत्पावन में ऊंची वरों पर वृद्धि 
वर्शाने वाले उद्योग 

( प्रतिशत में ) 


वृद्धि दरें 


उद्योग 


___ 14. प्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पूर्ति में सुधार हो जाने के साथ 
साथ हाल ही के महीनों में डीजल इंजनों की मांग संतलित हो 
गयी है । उपभोक्ता माल उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग रुई ही 
कमी के कारण विषम परिस्थिति से गुजरता रहा है । 


1969 
के दौरान 


1970 
के दौरान 


+ 14 . 0 
+ 22 . 1 
+ 5 . 9 
+ 12. 9 


+ 8 . 5 
+ 21 . 3 
+ 19 . 6 
+ 10 . 3 


मूल उद्योग 

भारी अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ 
उर्वरक 
एल्यूमीनियम 

बिजली 
पूजीगत माल उद्योग 
उत्पादन , प्रावि के लिए मशीनी साधन और . 

उपकरण ( पावर ट्रांसफार्मर ) . 
बिजली के मोटर और भट्टियां . . 

बिजली के केबल और इन्सुलेट किये हुए तार 
मध्यवती माल उद्योग 

जूट से बनी वस्तुएं . . . 
उपभोक्ता माल उद्योग 

चीनी ( परिष्कृत ) 
चाय 
षमस्पति 

. 
पाणिज्यिक , कार्यालयीन और घरेलू मशीमें 
मोटर साइकिलें और साइकिलें . 


+ 4 , 6 
+ 8 . 7 
+ 5 . 4 


+ 40 . 6 
+ 34 . 5 
+ 9 . 0 


15. जैसा कि पहले बताया जा चुका है , सामान्य रूप से औद्योगिक 
विकास में मंदी की जो स्थिति आयी पह पावर और परिवहन 
संबंधी अड़चनों के अलावा अंशत रुई , तिलहन , इस्पात जैसी 
महत्वपूर्ण कस्वी सामग्री की कमी के कारण आयी । सरकारी क्षेत्र 
के निवेश में जो कमी हुई उसका प्रभाव अनेक यांत्रिक इंजीनियरी 
उद्योगों पर पड़ा जिन में सरकारी क्षेत्र के निवेश की क्रमिक वृद्धि 
की आशा करते हुए पहले ही अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया 
गया था । साथ ही , निवेश कार्यक्रमों को हाल ही में कृषि संबंधी 
और नियोजन प्रधान योजनाओं के लिए लागू कर दिया गया है । 
इन योजनाओं में कम- से -कम प्रारम्भ में भारी यांत्रिक इंजीनियरी 
उद्योग के उत्पादों के लिए अतिरिक्त मांग पैदा करने की सीमित 
क्षमता रहती है । इस वर्ष श्रमिक सम्बन्ध चिन्ताजनक ही रहा । 
1970 में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण लगभग 1989 के 
समान ही 190 लाख श्रमदिन नष्ट हुए । 
___ 18. जहं हाल ही के वर्षों में संगठित उद्योगों के उत्पादन की 

दि-दर में कमी हई वहां उसके विपरीत लघु उद्योगों और विकेन्द्रीक्स 
उद्योगों के क्षेत्रों के उत्पादन कार्य में सुधार हुआ । उदाहरणार्थ 
विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के वस्त्र उत्पादन में 1970 में लगभग 4. 4 प्रतिशत 
की वृनि पायी गयी । 
रोजगार की स्थिति 


- 19 . 3 


+ 


9 . 4 


+ 76 . 4 
+ 3 . 1 
+ 1 . 6 
- 14. 1 
+ 10 . 4 


+ 10 . 9 
+ 18 . 8 
+ 8 . 2 
+ 14 . 3 
+ 9 . 8 


करणमूलक तत्व 


13. औद्योगिक विकास में हाई कमी के कारण अनेक हैं और वे 
प्रत्योक उद्योग के संदर्भ में भन्न -भिन्न है । लोहे और इस्पात के 
उत्पादन पर सनावपूर्ण औद्योगिक संबंधों और अन्य संगठनात्मक 
समस्याओं, तापसह साधनों और तार जैसी कच्ची सामग्री की कमी 
तथा यांत्रिक खराबियों और मशीनों की मरम्मतों के कारण कार 
खानों के बन्द हे जाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । लोई और इस्पात 
के उत्पादन में समग्र रूप से जो कमी हुई उसके कारण इस्पात पर आधा 
रित अनेक इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में बाधा पड़ी । कोयले के 
उत्पादन पर मांग की कमी, विशेष रूप से रेलवे की कम मांगों और परि 
वहन संबंधी अड़चनों के कारण प्रतिकल प्रभाव पड़ा । इस वर्ष 
समन औद्योगिक कार्यकलापों में सामान्य रूप से जो मंदी पायी 


17. पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण , 1970 -71 के कैरान 
रोजगार की जो स्थिति रही उसका मूल्यांकन करना कठिन है । जहाँ 
1986-67 और 1967-68 में संगठित क्षेत्र में रोजगार की समग्र स्थित 
के संदर्भ में गतिरोध आ गया था वहां उस में 1968 -69 और 1969 -70 
में क्रमश 1.9 प्रतिशत और 2. 5 प्रतिशत की वृद्धि पाथी गयी । 
इन दोनों वर्षों में सरकारी क्षेत्र में रोजगार के संदर्भ में जो वृद्धि 
हुई पह गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक थी । रोजगार संबंधी 
1970-71 की स्थिति के संदर्भ में अप्रैल-सितम्बर 1970 की अवधि 
के लिए उपलब्ध आकड़ों से यह पता चलता है कि संगठित क्षेत्र 
की कल रोजगार स्थिति में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधी की 
अपेक्षा लगभग 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हई । इस अवधि में 
सरकारी क्षेत्र और गैर- सरकारी क्षेत्र कीरोजगार स्थिति में क्रमश : 
2.9 प्रतिशत और 2. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके अलावा 


समग्र या अपनों के कारूप से रेलवे की बात 


SEC. 3( ii )] 
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रोजगार कर्यालयों के चालू रजिस्टरों से उपलब्ध 1970-71 अप्रैल सहायता दी जा चुकी है । विशेष रूप से इस प्रकार बनाया गया है 
मार्च के ऑकड़ों से भी यह विदित हता है कि संगठित क्षेत्र में कि उन से मुर्गी पालन और डेरी उद्योग जैसे सहायक व्यवसायों का 
रोजगार के मामले में प्रगति की प्रवृत्ति विद्यमान थी । वास्तविक विकास हो । विभिन्न राज्यों के काफी समय से सूखे से पीड़ित 54 
नियुक्तियों के संदर्भ में जहं 1989- 70 में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि जिलों में प्रारम्भ किये जाने वाले प्रामीण कार्यक्रमों के लिए चौथी 
हुई थी पहं 1970-71 में 5.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि हई । साथ योजना के दौरान 100 करोड़ रुपयों का परिव्यय होने की परिकल्पना 
ही , अधिसुचित रिक्त स्थानों के संदर्भ में जहं 1989-70 में 0. 8 की गयी है और उन कार्यक्रमों से यह आशा की जाती है कि उन 
प्रतिशत की वास्तविक कमी हई थी वहं 1970-11 में 4.8 प्रतिशत क्षेत्रों के किसानों को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे । 
की वृद्धि हुई । 

____ 19. वाणिज्य बैंकों ने भी रोजगार कीपर्याप्त क्षमतायुक्त कार्यों 
___ 18. अभी क , छ समय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रधान 

के निमित्त खेटे कृषक, छोटे पैमाने के निर्माता, फ,टकर व्यापारी, सड़क 
योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो 

परिवान चालक, छटे व्यापारी , व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति 
रही है । इस से यह आशा की जा सकती कि असंगठित क्षेत्र में भी रोज 

जैसे कम साधन पाले अनेक ऋणकर्ताओं के लिए उचित व्याज दरों 
गार की स्थिति में सुधार होगा । केन्द्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 

पर दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को लागू कर दिया है । 
रोजगार प्रधान निर्माण कार्यों की व्यवस्था करने और शिक्षित बेरोज 

मूल स्थिति 
गारों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए क्रमश: 50 करोड़ 
रुपयों और 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा 

20 आलोच्य वर्ष में सामान्य मूल्य-स्तर में 3.1 प्रतिशत की वृदि 
सामान्य कृषकों , सुखी खेती के क्षेत्रों के क्षकों और कृषि मजदूरों की 

पायी गयी जब कि पिछले वर्ष उसमें 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 
सुविधा के लिए बनाये गये कतिपय विशेष कार्यक्रम भी उपयोगी होंगे । 

मूल्य स्थिति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तत्व यह था कि उन पर 
41 चुने गये जिलों में प्रारम्भ की जाने वाली सामान्य कृषक तथा कृषि 

बराबर दबाव पड़ता गया यद्यपि सितम्बर 1970 और मई 1971 के 
श्रम प्रायोजनाओं को जिन में से प्रत्येक पर एक -एक करोड़ रुपये का 

वीच उन में बहुत कम घट-बड़ हई । 
परिव्यय होगा, (मार्च 1971 सक उक्त प्रायोजनाओं में से 30 प्रायज 21. आर्थिक सलाहकार का थोक मूल्य संबंधी सूचक अंक ( आधार 
नाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और 22 प्रायोजनाओं को वित्तीय 1961-62 - 100) जहां जुन 1970 के अन्त तक 180.5 था वहां वह 

सारणी 5ोक मूल्यों के सूचकांकों की प्रवृत्तियां 
( आधार : 1961-62 - 100 ) 

प्रतिशत अंतर 
जन 1969 जून 1970 जून 1971 
के मम्स में के अन्त में के अन्त में जून 1969 जून 1970 

के अन्त में के अन्त में 
सुलना में जन सुलना में जून 
1970 के 1971 के 
अम्त में अन्त में 


वजन * 


+ 


+ 


+ 


13 . 1 


+ 


+ 0 . 6 


- 


2 . 


4 


। 


0 . 9 


|+ 
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समी पण्य 3 

1000 173. 5 180 . 5 
जाय बस्तुयें . 

413 201. 0 204 . 3 
अनाज 

( 35 . 8 ) 210 . 8 212 . 1 
( 1 ) पावल 

( 16 . 2 ) 202 . 4 209 . 2 
( 2 ) गेहं . 

( 7 . 8 ) 

207 . 8 205 . 9 
( 3 ) ज्वार . 

( 2 . 2 ) 198, 3 188 . 8 
बाजरा 

( 1 . 1 ) 207. 2 187 . 6 
दालें . 

( 6 . 5 ) 241 . 6 240 . 0 
खारा 

( 13 . 0 ) 211 , 1 239 . 5 
शराब और समाखू 

202. 2 184. 5 
तमाखू से बनी वस्तुयें . . 

( 47 . 5 ) 199 . 5 212 . 1 
धन, पावर, बिजली और चिकनाई पवार्थ 

। 

61 

153. 4 160 . 3 
प्रायोगिक कच्ची सामग्री , 

121 185 . 7 201 . 3 
( 18 . 5 ) 169 . 7 

191 , 0 
पटसन 

( 9 . 6 ) 189 . 3 159 . 6 
तिलहन 

( 43 . 3 ) 215 . 1 144 . 3 
मूंगफली 

218 . 9 240 , 1 
रासायनिक पदार्थ 

179. 1 185 . 1 
मशोने और परिवहन उपकरण 

79 133. 1 145 . 7 
मिमित बस्तुयें . 

294 140 . 9 151 . 7 
( 1 ) मध्यवर्ती उत्पाप 

( 19 , 5 ) 155 . 3 174 . 9 
( 2 ) तैयार उत्पाद 

( 80 . 5 ) 137 . 4 146 , 0 
सूत से बनी वस्तुयें 

( 26 . 8 ) 131 . 1 140 . 0 
जूट से बनी वस्तुयें 

( 8 . 1 ) 148 . 1 166 . 5 
रसायन से बनी वस्तुयें 

( 9 . 2 ) 135 . 6 143 . 9 
लोहे और इस्पात से बनी वस्तु 

( 12 . 2 ) 140 . 7 160 . 8 
कागज से बनी वस्तुमें 

( 3 . 3 ) 120. 4 121, 3 
* कोष्ठकों में दिये हुए प्रकि ) सम्बन्धित मुख्य वर्ग के लिये निर्धारित वजन सम्बन्धी प्रतिशत को वति हैं । 


188 . 1 4 . 0 
206 . 8 + 1 . 2 

+ 1 . 2 
207 . 0 
204 . 8 + 3 . 4 - 2 . 1 
199 . 9 

- 2 . 9 
191 . 9 - 4 . 8 

1 . 6 
139 . 5 -- 9 . 5 --- 25 . 6 
247, 8 - 0 . 7 - 3 . 3 
198 , 1 + 13 . 5 - 17 . 3 
194. 4 - 8 . 8 + 5 . 4 
245 , 6 + 6 . 3 ___ + 15 . 8 
170 . 5 + 4 . + 6 , 4 
191 . 0 + 8 . 4 - 5 . 1 
229 . 8 + 12. 6 + 20 . 3 
152 . 0 __ - - 15 . 7 -- -- 4 . 8 
204 . 0 + 13. 6 ---- 16 . 5 
192 . 9 + 10 . 7 . . - 19 . 7 
195 . 0 + 3 . 4 + 5 . 3 
156 . 1 ___ + 9 . 0 + 7 . 1 
165 . 4 + 7 . 1 

+ 9 . 0 
193 . 0 

+ 12. 6 + 10 . 3 
158 . 7 + 6 . 3 + 8 . 7 
159 . 4 + 6 . 8 + 13 . 4 
191 . 2 + 12. 4 + 14. 8 
149 . 5 + 6 . 1 + 3 . 9 
171 . 6 + 7 . 4 + 10 , 4 
124 . 7 + 0 . 7 + 2 . 8 
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[PART II 


मूल्य सूचकांक 6 फरवरी 1971 सक 257.0 के उच्चतम स्तर तक 
पह, च गया था जो 1970 के आरम्भ में विद्यमान स्सर की तुलना 
म 53 प्रतिशत की वृधिन का सूचक था । किन्तु , बाद म जब 
रूई के आयात संगधी सरकार के कार्यक्रम म संजी लायी गयी 
और ऋण-नियंत्रण संबंधी उपायों को कड़ा किया गया तब रूई 
के मूल्यों म गिरावट की प्रति पायी जाने लगी और 15 मई 
1971 तक उनका सूचकांक 218.1 तक पहच गया जो उपर्युक्त 
उच्चतम स्तर की तुलना म 15.1 प्रतिशत की कमी का परिचायक 
था । उसके पश्चात, रूई के मूल्यों म आयातित रूई के अपर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पुनः वृध्दि होने लगी और 
सूचाकांक वर्ष के अंत में 229. 8 पर आकर रूक गया । 


बक्षकर 12 सितम्बर 1970 को 183 .8 2 गया । इसके बाद कटाई का 
मौसम शुरू हने के साथ साथ उस में थोड़ी सी घट बढ़ खेती रही । 
किन्तु कि मूलभूत प्रवृति निरंतर प्यायपूर्ण थी अतः सूचकांक 
पुन : 9 जनवरी 1971 को अपने पहले के उस्तम स्तर अर्थात् 183. 8 
पर पहुंच गया और महीने के अन्त तक इसी स्सर के आसपास रहा । 
इस अवधि के दौरान मूल्यों पर पड़े दबाव का प्रमुख कारण यह था 
कि इस वर्ष के प्रारम्भ में रूई और तिलहन जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक 
कच्ची सामग्री की पूति में उसकी बढ़ती हुई मांग की तुलना में कम 
पाई गयी । अधिकतर मात्रा में आयात, सामान वितरण , सामान्य 
और चयनात्मक ऋण नियंत्रण जैसे साधारात्मक उपायों के अपनाये 
जाने के कारण मूल्यों पर पड़ने वाला दयाव कम हुआ और मूल्य सूच 
कांक कम होकर 27 फरवरी 1971 को 180 . 8 तक पहुंचा । उसके बाद 
वह मई 1971 के तीसरे सप्ताह तक 180 और 183 के बीच घटता -बढ़ता 
रहा । कृषि -पण्यों में मंदी का समय जब आया तब पुनः मूल्यों पर वाव 
पड़ने लगा । थोक मूल्यों के सूचकांक में पिछले दो लेखा वर्षा में लो 
घट-बढ़ हुई उसे सारणी 6 में दिखाया गया है । 

22. वर्गकार देखने पर खाद्य पदार्थो के मूल्यों में अपेक्षाकृत 
अधिक स्थायिता पायी गयी जब कि औद्योगिक कच्ची सामग्री 
के मूल्यों में कमी हई, क्योंकि मंगफली के तेल और अन्य खाद्य 
तेलों के मूल्यों में पिछले वर्ष के उच्च स्तर की तुलना में इस वर्ष 
प्रत्यक्ष रूप से भारी कमी हो गयी थी । प्रायः अन्य सभी वर्गाके 
मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृध्दि पाई । 


___ 25. थाप 1970-71 म पटसन का अनुमानित उत्पादन 
पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था फिर भी जूट मिल उदाग और साथ 
ही कलकत्ता बंदरगाह में पायी गयी श्रमिक अशांति के कारण 
निमार्ण कार्य म मंदी आ जाने से मार्च 1971 के आरंभ तक उसके 
मूल्यों म क्रमशः कमी की प्रवृत्ति पायी जाती रही । कलकत्ता 
बंदरगाह म पायी गयी श्रमिक अशांति के कारण जूट के निर्यातों 
म भी बाधा पड़ी । बाद में जब पटसन के संवर्भ म मिलों की 
मांग बढ़ने लगी तब उसके मूल्यों में वृध्दि होने लगी । इस 
वृध्वि के मूल में पूर्व बंगाल म हुई घटनाएं भी कारण बनी रहीं । 
इसके फलस्वरूप , इस वर्ष के पौरान पटसन के मूल्य सूचकांक म 
पर्याप्स कमी होने के बावजूद अंतिम तिमाही ( अप्रैल- जून ) म उस 
म 6.8 प्रतिशत की वृध्वि हुई । 
___ 28. तिलहनों के मूल्यों में 1909- 70 में हुई 13.6 प्रतिशत की 
भारी वृधिच की तुलना में इस वर्ष 18.5 प्रतिशत तक की जो कमी 
ह,ई वह प्रमुख रूप से मूंगफली के मूल्यों मई 19.7 प्रतिशत 
की महत्वपूर्ण कमी के कारण हई । आलोच्य वर्ष भर में बहुत अच्छी 
फसल की संभावनाओं के कारण उक्त मूल्यों म बराबर कमी होती 
आयी है । कमी की यह प्रवृत्ति सितंबर- अक्तूबर 1970 के दौरान 
बाजार में भारी मात्रा में मंगफली की नई फसल के आ जाने और बाद 
म अमेरिका से 75,000 मी . दन के सोयाबीन सेल का आयात करने के 
लिए एक नये पी . एल . 480 करार पर हस्ताक्षर हो जाने की रिपोटो 
के कारण और बढ़ गयी । 


23. खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक की सापेक्ष स्थायिता उनकी 
सप्लाई स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक सहजता की परिचायक है । 
क्रमशः चौथ वर्ष अच्छी कटाई होने के कारण अनाजों के मूल्यों 
में 2.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हई जब कि पिछले वर्ष उन 
में वृध्दि पायी गयी थी यद्यपि वह भिन्नात्मक ही थी (0.8 प्रति 
मात ) । चावल और गेह जैसे वालों से भिन्न अनाजों के मुल्यों 
में क्रमश : 2.1 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत की कमी हई । बाजर 
के मूल्यों में 25.6 प्रतिशत की गिरावट हो गयी । मूल्यों में हुई 
इन कमियों के विपरीत दालों के मूल्यों में 3. 3 प्रतिशत और 
ज्वार के मूल्यों में 1.6 प्रतिशत की वृध्दि हई । जहा अक्तूबर 
1970 के आरम्भ तक खाद्य तेलों के मूल्यों पर भारी दबाव पड़ 
रहा था यहाँ उसके बाद 1970 -71 के मौसम के दौरान अच्छी फसल 
होने की संभावनाओं, विशेषकर मूंगफली के संदर्भ में ऐसी स्थिति 
की संभावना के कारण उक्त दबाव कम हुआ । यदि तुलनात्मक 
द्रष्टि से देखा जाए तो खाद्य तेलों के मूल्यों में आलोच्य वर्ष में 
17.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी हई जब कि 1989-70 में उन में 
13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 


叶市计 


24 . तिलहनों और पटसन के मूल्यों में हाई कमी ( क्रमशः 18.5 
प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत ) के कारण आँधोगिक कच्ची सामग्री 
पर्ग के मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से 6.1 प्रतिशत की कमी हई 
(जब कि 1989-70 में उन में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ) । 
1969-70 में जहां पटसन के मूल्यों में 15 .7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण 
कमी हई थी वहां तिलहनों के मूल्यों में 13.6 प्रतिशत की वृध्दि 
हाई थी । इसके विपरित रूई के मूल्यों पर आलोच्य वर्ष में पुनः 
बाव पड़ने लगा और 1989-70 के दौरान हुई 12. 8 प्रतिशत 
की वृध्दि से भी अधिक 20.3 प्रतिशत की वृध्दि हाई । पाप सितंबर 
अक्तूबर 1970 में जब व्यापार अनमानों के अनुसार यह निर्धारित 
किया गया कि 1970- 71 में होनेवाली रूई की फसल की मात्रा 62 
लाख गांठों के उच्च स्तर पर होगी, ( बाद में इस में परिवतन 
कर केवल 54 लाख गांठ निर्धारित किया गया ) अस्थायी रूप से 
राहत की स्थिति पायी गयी फिर भी पेशी रूई की भारी कमी 
और आयासों में विलंब होने के कारण सई के मूल्यों में 1970 
के आरम्भ से बराबर वनि की प्रवृत्ति ही पायी गयी । रूई का थोक 


27. कतिपय महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्ची सामग्री की 
पूर्ति की स्थिति में कमी हो जाने के कारण 1970-71 

में उक्त सामग्री से बनी वस्तुओं के मूल्यों में 1980-70 
__ में हई 7.7 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक 90 प्रतिशत 

पध्दि हुई । यह वृध्दि स्वांगीण रही । निर्मित उत्पादों में 
से सूत और जूट से बनी वस्तुओं के मूल्यों में अधिक धिन पायी 
गथी । उनके मूल्यों में जहां पिछले वर्ष क्रमशः 6.8 प्रतिशत 
और 12.4 प्रतिशत की वृध्दि हाईवहा इस वर्ष उस से भी अधिक 
क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 14 .8 प्रतिशत की वृध्दि हाई । लाह 
और इस्पात से बनी वस्तुओं के मूल्यों म " 1970 -71 म* 7.4 
प्रतिशत और 1970-71 म 10 .4 प्रतिशत की वृध्दि हई । इसके 
अलावा, कागज से बनी वस्तुओं और रासायनिक पदाथों आदि के 
मूल्यों म बराबर वाद हो रही । 

28. शराब और समाखु के वर्ग के भीतर तमाखू से बनी वस्तुओं के 
मूल्यों में जहां लेखा वर्ष ( जुलाई 1970 - मई 1971) के पहले ग्यारह 
महीनों के दौरान 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां जून 1971 में 
12. 2 प्रतिशत की ती चि हाई । इसके फलस्वरूप इस वर्ष के 
दौरान इन मूल्यों में 15.8 प्रतिशत की वृध्दि पापी गयी जब कि 
पिछले वर्ष इन में 6.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी । इसी प्रकार 
"धन , पावर, बिजली और चिकनाई पदार्थ के वर्ग के भीतर खनिज 
तेलों ,मिट्टी के तेल और पेट्रोल के मूल्यों में जहां पहले ग्यारह 
महीनों में प्रायः स्थिरता विद्यमान थी वहां जून 1971 में सेजी से 
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- - 


. . . 


वृध्दि हई । उक्त वृध्दि की दर 6.0 प्रतिशत और 19.0 प्रतिशत 
के बीच थी । 


नीति संबंधी उपाय - कृषि पण्य 


____ 29 . आलोच्य वर्ष म अनाजों के मूल्यों के संदर्भ म सापेक्ष रूप 
से जो स्थायिता पायी गयी उसका प्रभाव श्रमिक वर्ग के अखिल 
भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( आधार 1060-100) में हुए परि 
वर्तन भ परिलक्षित हुआ । उक्त सूचकांक म जुलाई 1970 
जून 1971 के दौरान 1.1 प्रतिशत की थोड़ी सी दृध्दि हई जन कि 
उस म 1969-70 म 3.9 प्रतिशत की अधिच हुई थी । 


30, क्रमश: दूसरे वर्ष भी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने के 
करण अनाजों की उगाही में पर्याप्त पदि की गयी । चावल 
को खेड़कर अन्य सभी अनाजों की आवाजाही पर से नियंत्रणों को 
हटा दिया गया और सरकार के पास रहने वाले अनाजों के स्टाक 
म कम आयात किये जाने के बावजूद इस वर्ष के अंत तक लगभग 


मारणी 6 - अनाज-व्यवस्था से सम्बन्धित मुल आंकड़े 


( बस लाख मी० टन ) 


1968- 69फ़सल 


1989- 70फ़सल 


1970- 71 फ़सल 


- 


- 


उपलब्धि लक्ष्य 


उपलब्धि 


उपलब्धि लक्ष्य 

- - - - -- - 


. 


. 


. 


. 7. 9 


6 .19 . 2 


6 ,6 


9 


. 5 


8 . 1 * 


3 . 6 


4 


3 . 


उगाही 
कुल अनाज . . . 

इसमें से : 
चावल ( नवंबर - अक्तूबर ) 

गेहूँ ( अप्रैल - मार्च) . 
पायात ( . . . . 
अनाजों का सार्वजनिक वितरण @ 
वर्ष के अन्त में गअनाजों के स्टाफ 


3 . 3 4 . 5 
2 .33. 7 


3 .0 
3 . 2 


. 7 
4 . 0 


3 . 6 


4 . 5 * 


5 . 7 


10. 4 


5 . 5 


* अनन्तिम 


( ये क्रमशः 1968, 1969 और 1970 के कैलेंडर वर्ष के प्रांकड़े हैं । 


31. अनाजों के देशी उत्पादन में निरंतर वृध्दि होने के साथ- साथ 
उनके आयातों की मात्रा को 1963 और 1969 के क्रमश: 57 लाख 
मी . टन और 39 लाख मी . टन से घटाकर 1970 में 36 लाख मी । 
टन कर दिया गया है । यह संभव है कि 1971 के दौरान आयातों 
की मात्रा 30 लाख मी . टन से कम हो जाए । वास्तव म 1971 की 
पहली छमाही में कंबल 7 लाख मी . टन के अनाजों का आयात किया 
गया जब कि 1970 की तदनरूपी अवधि में 18 लाख मी , टन 
के अनाजों का आयात किया गया था । सरकार ने भी 1972 तक 
अनाजों के सभी रियायती आयातों को बन्द कर देने का विचार किया 


गया था । भारतीय खाद्य निगम अनाज व्यापार सों क्रमशः महत्व 
पूर्ण स्थान प्राप्त करता आ रहा है । निगम ने जून 1971 के अन्त 
तक 1970-71 की फसल से लगभग 74 लाख मी . टन के अनाजों की 
उगाही की जय कि 1969- 70 की पूरी फसल से उगाही की गयी 
मात्रा 54 लाख मी . टन थी । 


34. खुले बाजार में अनाजों के मिलने में सधार हो जाने के कारण 
उचित मूल्यां की दुकानों / राशन की दुकानों से विरित किये 
जाने वाले अनाजों की मात्रा पिछले दो वर्षा से कम होती आ रही 
है । 1970 के दौरान वितरित किये गये अनाजों की कल मात्रा 
89 लाख मी . टन थी जब कि 1989 में उक्त मात्रा 95 लाख मी . टन 
भी । उचित मूल्यों की दुकानों / राशन की चुकानों की संख्या भी 
जहा 1989 के अंत में 1. 39 लाख थी वहां 1970 के अंत तक कम 
होकर 1.22 लाख हो गयी । 


32 . कम आयातों के बावजूद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों 
के स्टाको की मात्रा जून 1971 के अन्त में 85 लाख मी 
स्न थी जो एक वर्ष पहले विद्यमान स्तर से 27 लाख 
मी . टन अधिक थी । तात्कालिक आवश्यकताओं की पूति के लिए 
20 लाख मी . टन के आनाजों को अलग कर देने पर भी अनाजों के 
समीकरण भंडार की मात्रा 65 लाख मी . टन होगी । बहुत अधिक 
मात्रा में स्टार का यह संचयन इसलिए संभव हो सका कि उगाही 
के कार्यकलापों में तीव्रता लायी गयी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
द्वारा अनाजों की कार खरीद की गयी । 


35. अनाजों की आवाजाही से संबंधित प्रतिबंधों का जहां तक 
संबंध है , अप्रैल 1970 से विधिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत आने 
वाले बम्बई , कलकत्ता और आसनसोल-तुर्गापुर के संयुक्त प्रदेश के 
क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में गेह और गंह की शस्तओं की आवाजाही 
को मुक्त बना दिया गया । उसके बाद मई 1971 में विधिक राशन 
व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले बम्बई क्षेत्र में गेह की आवाजाही पर 
लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया गया । 


33, 1969-70 की फसल से कल 66 लाख मी . टन के अनाजों की 
उगाही की गयी । 1970 -71 की फसल से जून 1971 के अंत तक 
की गयी कल उगाही की मात्रा 81 लाख मी . दन थी जब की समूचे 
फसल वर्ष के लिए 95 लाख मी . टन का लक्ष्य निर्धारित किया 


36. कृषि संबंधी प्रमुख कस्पी सामग्री के संबंध में , जिसके मूल्यों 
की स्थिति इस वर्ष के दौरान चिंताजनक थी , सरकार ने अपने 
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आयात कार्यक्रम में वृद्धि की । रुई के मामले में सरकार ने 1970 
71 के मौसम में लगभग 13.3 लाख गांठों का आयात करने का 
निश्चय किया जब कि 1989-70 में 9.1 लाख गांठों का आयात 
किया गया था ( सारणी ) । फिर भी , वास्तष में आयातित रूई 
के प्राप्त होने में काफी विलंब हो गया था और अतः रूई के मूल्यों 
में तेजी से वृधिय पायी गयी जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 1970 
के मध्य में बैंकों द्वारा रूई पर दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित 
नियंत्रण को कड़ा करना आवश्यक हो गया था । वस्त्र आयुक्त 
ने दिसंबर 1970 को मिलों के पास रूई के जो स्टाक रह सकते 
थे उनकी मात्रा में और कटौती कर दी । इसके अलावा वायदा 
बाजार आयोग ने कपास के वायदा व्यापारों को रद्द कर दिया 

और रूई के गैस्अंतरणीय विशिष्ट दाति ठकों की अवधि को 
दिसंबर 1970 में छ:महीनों संकम कर तीन महीने और फरवरी 1971 
में उस और कम कर एक महीना कर दिया । तिलहनों के संबंध 
में सरकार ने पी . एल . 480 के अधीन अधिक मात्रा में सोयाबीन सेल 
का आयात करने की अनुमति दी और तोरिया के बीजों के 
आयात के लिए व्यवस्था की । मूंगफली के उत्पापन में सूचित 
वृध्धि के बावजूद इस वर्ष सट्टेबाजी के उद्देश्य से तिलहनों और 
तेलों के स्टाक बनाये जाने के कारण उनके मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा 
बहुत अधिक बढ़ गये थे, अतः सिजर्व बैंक को तिलहनों , वनस्पति 
तेलों और वनस्पति पर बैंकों द्वारा दिये जानेवाले बैंक अग्रिमों 
के संबंध में अपने ऋण नियंत्रणों को जनवरी 1971 के अंत में कड़ा 
करना पड़ा । 


अवधि में विस्तारित किया गया और उनमें सीव्रता लायी गयी । 
कृषि -विकास के कार्यक्रमों का क्षेत्रीय विस्तार किया गया ताकि सुखी 
खेती के क्षेत्रों को भी उनके अधीन लाया जा सके और ग्रामीण समुदाय 
के कमजोर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं प्रदन की जा सकें , जिससे 
उन्हें भी विकास के लाभ प्राप्त हो सके । प्रारंभ में अन्न -उत्पादन 
नीति को इस प्रकार कार्यान्वित किया गया कि नये तकनीकों का 
समग्र उपयोग कर क्षेत्रों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को पूर्ण रूप 
से काम में लाया जाए तथा उन क्षेत्रों को निश्चित जल पूर्पित 
तथा अन्य अनुकल सुविधाएं प्राप्त हो । यद्यपि उक्त प्रणाली 
से लाभकारी परिणाम प्राप्त हुए है । फिर भी उस से सूखे क्षेत्रों 
और कृषक समुदाय के कमजोर वर्गों को अब तक कोई सुविधा 
नहीं मिली है । अतः सूखी खेती के क्षेत्रों को लाभ पहचाने और 
अधिकांश छोटे परन्त , सक्षम और समर्थ कृषकों, सामान्य कृषकों 
और कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त 
कार्यक्रम बनाये गये । 


38. यह आशा की जाती है कि वर्तमान कार्यक्रमों में से अधिक 
उपजवाली किस्मों के कार्यक्रम के अंतर्गत 1970-71 में 140 लाख 
हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा जब कि पिछले वर्ष उसके अंतर्गत वास्तव 
में 114 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र आया था । इसके अलावा आलाच्य 
वर्ष में चावल और गई दोनों की नयी सूधरीकृत किस्मों का निर्धा 
रण करने की दिशा में और प्रगति की गयी है और उनके उत्पावन 
के क्षेत्रों में भी काफी विस्तार हुआ है । चावल की अधिक उपज 
वाली किस्मों के उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हई अर्थात 
जहाँ 44.5 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में उक्त 


37 . कृषि के उत्पादक आधार को मजबूत करने के उदेश्य से 
बनायी गयी नयी कृषि प्रणाली के अधीन कार्यक्रमों को आलोस्थ 


सारणो 7 - उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री को उपलरिष 


1967-68 


1968- 69 1969- 70 1970- 71 

( मनुमानित ) 


रूई ( प्रति गांठ 180 किलोग्राम के हिसाब से लाख गांठे ) (सितम्बर- अगस्त ) 

उत्पादन 


68 . 4 @ 


59 . 2 


60 . 7 


. 


. 


4 . 3 


7 . 8 
92 . 4 


54 . 0 
__ 13 . 3 

83 . 8 
59. 3 


9 . 1 
86 . 9 
63. 7 


84. 7 
62 . 0 


61 . 7 


75 . 9 


38 . 4 


67. 9 


61 , 4 * 


पायात . . . . . . . 
उपलब्धि . 

मिलों के उपभोग की माझा 
पटसम और मेस्ता ( प्रतिगांठ 180किलोग्राम के हिसाब से लाख गांठे ) ( जुलाई- जून ) 

उत्पादन . . 
पायात . . . . . . . 
उपलब्धि . . . . 

मिलों के उपभोग की मात्रा 
प्रमुख तिलहन ( दस लाख मी० टन ) ( जुलाई- जून ) 

उत्पादम . . . . . . . 


. 


. 


6 . 1 


94. 6 
71 . 3 


64 . 5 
58 . 5 


75 . 9 
62 , 0 


75. 4 
60 . 0 


. 


. 


8 .3 


6 


.8 


7 


. 6 


8 . 4 


. . 


. . 


1. उपलब्धि से उत्पादन , पायात और प्रारंभिक स्टाफ अभिप्रेत हैं । 
2 . वाणिज्येतर, उत्पावन सहित व्यापार- प्रनुमान । 
3. मूंगफली, तोरिया, सरसों, मलसी, तिल और एरण । 

वास्तविक गांठे । 
* मन्तिम अनुमान । 
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किस्मों का उत्पादन करने का लक्ष्य था वहाँ 1970-71 में 55 कारण जिन गॉयों में बिजली की पूर्णत की गयी है और कृषि संबंधी 
लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में उत्पादन किया गया । मोटे अनाजों में पंप सेटों को बिजलीचलित कर दिया गया है , उन गांवों और पंप 
से बाजर को संकर किस्मों का उत्पादन उत्साहवर्धक रहा है । संटों की संख्या में वृद्धि हुई है । निजी नल कप लगाये जाने और 
विविध फस्ल , पौधों के संरक्षण , और लघ, तथा मझली सिंचाई ट्रैक्टरों का उपयोग किये जाने की दिशा में और प्रगति पायी गयी 
जैसे अन्य कार्यक्रमों में परिणाम की दृष्टि से पर्याप्त वृद्धि हुई । है ( सारणी 8 ) । “विविध एजेंसी द्रष्टिकोण " अपनाये जाने के 
महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों की उत्पादन दरों में वृध्दि लाने के कारण विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि को दिये जानेवाले ऋणों की 
लिए गये तकनीकों का निर्धारण करने की दिशा में किये जाने मात्रा में तेजी से वाद हुई । सहकारी समितियों द्वारा 1969 - 70 
वाले प्रयत्नों को भी आलोच्य वर्ष में तेजी से आगे बढ़ाया गया । में इस क्षेत्र को दिये गये ऋणों की कल राशि 882 करोड़ रुपये 

थी जम कि इस वर्ष के लिए 640 करोड़ रुपयों 
39. यद्यपि उबरको के उपभोग की मात्रा में वृध्दि हुई है , फिर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और पिछले वर्ष वास्तव में 816 
भी 1969-70 और 1970-71 दोनों वर्षों में उनके उत्पादन की करोड़ रूपयों के ऋण प्रदान किये गये थे । 1970 -71 में प्रदान किये 
वृद्धि दर में कमी पायी गयी है । आंशिक रूप से इसका कारण गये अल्पाधि ऋणों की राशि 615 करोड़ रूपये थी ; भूमि विकास 
यह था कि विक्रेताओं तथा कृषकों के पास पहले ही बड़ी मात्रा में बैंकों द्वारा प्रदान किये जानेवाले दीर्घावधि ऋणों की राशि में भी 
उर्वरकों के स्टाक विद्यमान थे । जिन क्षेत्रों में जल की पर्याप्त पूति इस वर्ष के दौरान और वृध्दि होने की आशा की जाती है । वाणिज्य 
की स्थिति है और जिन क्षेत्रों में अधिक उपजवाली किस्मों के ब " कों द्वारा कृषि को दिये जानेवाले ऋणों में 1970 -71 में अभूस 
उत्पादन की भूमी में विस्तार हुआ है , उन क्षेत्रों में उर्वरकों के पूर्व वृध्दि ह,ई , प्रमुख वाणिज्य ब " कों का राष्ट्रीयकरण होने के 
उपभोग की मात्रा में उल्लेखनिय वृद्धि हुई है , अन्य क्षेत्रों में पूर्व जून 1969 में 188 करोड़ रूपयों के ऋण पकाया थे , किंत, 
उपयुक्त प्रकार से उत्पादन -भूमि का विस्तार करना अभी शेष है । उक्त बकाया रणां की राशि मार्च 1971 के अंत में बढ़कर 379 
प्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यक्रम को महत्व मिल जाने के करोड़ रूपये हो गयी । 


सारणी 8 - नयो कृषि प्रणाली को प्रगति 


कार्यक्रम 


यूनिट 


1968- 69 1969- 70 


1970- 71 

( लक्ष्य ) 


.. . .. 


- - - 


. 


. 10 लाख हेक्टेयर 


9 . 3 


11 . 4 


6 . 1 


8 . 0 


40 . 0 


48 . 0 


. 1000 मी . टन (पोषक ) 


1760 


2009 


15 . 1 ( 14. 0 ) 
10 . 2 ( 9. 5 ) 
52. 0 @ ( 52. 0 ) 
2540 ( 2113 ) 
1730 ( 1426 ) 
560 ( 461 ) 
250 ( 226) 


1398 


कार्यक्रम के अधीन पाने वाला कुल क्षेत्र 

1. अधिक उपजयाली किस्में 
2. विविध फ़सल 

3. पौधों का संरक्षण 
उर्मफों का उपभोग . 

1. नाइट्रोजनयुक्त ( एन ) 
2. फासफेटयुक्त (पीओs ) . 

3. पोटेसयुक्त ( के प्रो ) 
कुल क्षेत्र जहां सिंचाई की गयी 

मड़ा और मझौला * . . 

लघु . . . 
लघु सिंचाई के सम्बंध में संस्थानों का विवंश 

बिजली - पालित कृषि सम्बन्धी पंप 
लगाये गये निजी नलकूप 
ट्रेक्टरों का देशी उत्पादन 


1208 
382 
170 


435 


176 


250 


. 10 लाख हेक्टेयर 


18 . 6 


. 
. 


. 


19 . 0 


. 


120 


( करोड़ रुपये ) 
( हजार में ) 


106 
1069 


19 . 4 20 . 0 
20 . 4 21 . 9 

- 
1329 1609 

90 
17 . 1 + + 25 . 0 


( 20 . 7 ) 
( 21 . 9 ) 

( 30 ) 
( 1594 ) 

( 100) 
( 20 . 1 ) 


67 


15 . 5 + 


नोट : संभाव्य उपलब्धि के आंकड़े कोष्ठकों में दिये गये हैं । 


* क्षमता । 


+ इनके अलाया 15, 500 ट्रैक्टरों का आयात किया गया । 
+ + इनके अलावा 1969- 70 की आवश्यकताओं के लिये 33, 500 ट्रैक्टरों का आयात करने के सम्बन्ध में किये गये ठेके के संदर्भ में 31 मार्च, 1971 

तक 14, 888 ट्रैक्टरों का लदान हो चुका है । 


@ मूल लक्ष्य 42 3 लाख हेक्टेयर था । 
49 G of I / 72 - 3 
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40. 45 प्युने हुए जिलों में छोटे कृषक-विकास एजीन्सयों को 
अनमोदित किया गया है जब कि चौथी योजना के शेष वर्षा के 
लिए 26 जिलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और मार्च 1971 
तक 43 एजेन्सियों को वित्तीय सहायता दी गयी । उक्त एजेन्सियां 
छोटे परंत, सक्षम और समर्थ कृषकों का पता लगारोगी, उनकी 
समस्याओं का अध्ययन करगी और उनके लिए संस्थागत ऋण , 
खेती में काम आनेवाली मूलभूत सामग्री , आदि की व्यवस्था करने 
में सहायता दंगी । सामान्य कृषकों और कृषि - श्रमिकों के लिये 
पूरक व्यवसाय और न्यिोजन -प्रधान कार्यकलापों की व्यवस्था 
करने के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए एजेन्सियों का 
गठन किया गया है । नागालैंड और मेघालय को छोड़कर 
शेष सभी राज्यों में पहले से ही स्थापित किये गये कृषि उद्योग 
निगमों ने खेती में काम आनेवाली अत्यावशयक मूलभूत सामग्री 
और कृषि संबंधी मशीनों को उपलब्ध कराने में और प्रगति की 
है । केन्द्रीय सरकार के 1071-72 के बजट में 50 करोड़ रुपयों की 
व्यवस्था की गयी हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन- प्रधान योज 
नाएं प्रारम्भ करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए खर्च किया 
जाएगा । परंपरागत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण कार्य करने के 
लिए अनुदान प्रदान करने के निमित्त 1971-72 के बजट में 18. 5 
करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है । 


41. रूई और पटसन के संबंध में सरकार ने सरकारी क्षेत्र की 
एजेन्सियों के माध्यम से उनके आयातों / सप्लाई का कार्य कराने 
के लिए भी कदम उठाये है , इस उद्देश्य के लिए विशेष नियमों 
की स्थापना की गयी है । भारतीय रूई निगम 15 सितंबर 1970 
से अपना कार्य करने लगा ; उसे रूई के आयास -कार्य के अलावा 
आधार-मूल्य संबंधी कार्य , अतिरिक्त लंबे रेशेवाली रूई खरीदने और 
सरकार के प्रबंध के अधीन कार्य करनेवाली मिलों को रूई की 
सप्लाई करने का कार्य सौंपा गया है । निगम ने मुख्यतः सरकारी 
क्षेत्र की मिला की आवश्यकताओं की पूति करने की द्रष्टि से 
देशी रूई खरीदने का कार्य प्रारंभ कर दिया है । जूट के मामले 
में 2 अप्रैल 1971 को पटसन खरीदने के लिए भारतीय जूट निगम 
की स्थापना की गयी ताकि उसके उत्पादकों को न्यूनतम आधारमूल्य 
प्राप्त हो सक और देश के भीतर से ही जूट खरीदकर या आवश्यकता 
पड़ने पर उसके आयात कर समीकरण भण्डार बनाये जा सके । 


गिक प्रगति के लिए आधार प्रस्तुत करती रही वहां आलोच्य वर्ष 
के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में प्रारंभ किये गये उद्योगों और लघ 
उद्योगों और साथ ही , युवा तकनीशनों , इंजीनियरों और अन्य 
स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किये गये उद्योगों के अनकल 
स्पष्ट रूप से उक्त नीति में संशोधन किया गया साकि 
उद्योगों को अधिक व्यापक क्षेत्र में विस्तारित और विकन्द्रित 
किया जा सके । इन उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान 
करने के निमित्त कई कदम उठाये गये है । केंद्रीय सरकार के 
1971-72 के बजट में छोटे यूनिटों द्वारा आयात की जानेवाली मशीनों 
के संदर्भ में आयात शुल्क में कटती तथा विशेष रूप से उत्पादक 
वस्तुओं के संबंध में विभेदक उत्पादन शुल्कों की ध्यवस्था की 
गयी है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्यो 
गिक वित्त निगम जैसी मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं 
में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जानेवाले उद्योगों को प्रोत्साहित 
करने के लिए नयी नीतियां बनायी है । 1971-72 की आयात 
नीति में छोटे यूनिटों, युवा तकनीशनों, इंजीनियरों और अन्य 
स्वनियोजित व्यक्तियों तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों 
की कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था 
की गई है । 

44. औद्योगिक लाइसोसीकरण नीति संबंधी जांचसमिति 
( दत्त समिति ) जिसके संबंध में इस रिपोर्ट में बाद में उल्लेख 
किया गया है , की सिफारिशों के अनसार सरकार ने भारतीय उद्योग 
के “संयुक्त क्षेत्र " के विकास के लिए कछ ठोस कदम उठाये । 

45. लाइसेंस नीति के क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित 
मदों की संख्या में वृध्वि की गयी है और इस से आरक्षत मदों 
की कल संख्या 128 हो गई है । औद्योगिक लाइसेंसीकरण के 
उदेश्य के लिए प्रतिबन्धित सूची को , जिसे मार्च 1970 से प्रायो 
गिक रूप से स्थागित किया गया था , रद्द कर दिया गया है । 
___ 46. इसके अलावा अलग - अलग उद्योगों की आकस्मिकताओं के 
अनुरूप विशिष्ट नीति संबंधी उपाय भी किये गये । बिजली के केवलौं. 
तारों तथा एल्यूमिनियम और उसके उत्पादों जैरी कतिपय उद्योगों के 
मामले में बाजार की स्थितियों को देखकर सरकार को विधिक मूल्य 
नियंत्रण लगाना पड़ा । इसके अलावा बिजली के केबलों और 
तारों के उत्पादन में , तांबे का उपयोग किये जाने पर सिवाय उस 
संदर्भ के जहां एसी वस्तुओं का उत्पादन निर्यात के उदेश्य से 
किया जाता हो अन्यत्र रोक लगायी गयी । जहां उद्योगों के लागत 
स्वरूप के कारण मूल्यों में कटौती करने की आवशयकता थी 
वहाँ ऐसी कटौती या तो विधिक कटौती के द्वारा , जैसे कि रेयन 
टायर तागे, डोरी या वस्त्र के मूल्यों में ( शुल्क दर आयोग की सलाह 
पर) कटौती की गयी है , या सम्बन्धित उद्योगों के साथ की गयी 
अनौपचारिक व्यवस्थाओं द्वारा जैसे कि मोटर के टायरों और दाँ 
के फटकर व्यापार के मुल्यों संबंध में एसी व्यवस्था की गयी है , 
औषधियों और दवाइयों के मूल्यों को एक व्यापक नियंत्रण प्रणाली 
के अधीन लाया गया । उन मामलों में मूल्य में वृद्धि करने की 
अनुमति दी गयी जहां मजदूरी, कस्सी सामग्री या दूसरे व्यय में 
हाल ही के वर्षों में वृध्दि हई हो । इस्पात के मूल्यों में हुई 
वृध्दियों के कारण साइकिलों के मूल्यों में वृध्नि करने की अनुमति 
दी गयी । सीमेंट के मामले में मालभाड़ा समीकरण लेख में विद्य 
मान पकाये की पुनः पूति करने के उद्देश्य से मूल्य- धियों को 
अनुमति दी गयी । 

47. इस्पात की भारी कमी को कम करने के उद्देश्य से उसके 
आयातों को काफी उदार बना दिया गया इसके 
परिणामस्वरूप 1970- 71 के वित्तीय वर्ष में इस्पात के संबंध में 
जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य 1989 - 70 के दौरान जारी 
किये गये लाइसेंस के मूल्य के दुगने से अधिक था । सरकार ने 
इस्पात के निर्यातों को विनियमित करना, मुख्य उत्पादनों द्वारा 


औद्योगिक वस्तुएं 


42. औद्योगिक क्षेत्र में वदि की जो प्रवृत्ति पायी जाती थी उस 
में चौथी योजना के पहले दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के निवेशो में 
कमी हो जाने से आंशिक रूप में बाधा पड़ी । 1971-72 के लिए 
सरकारी क्षेत्र के योजनागत परिव्यय की राशि को 3024 करोड़ 
रुपयों तक पढ़ाकर अर्थात् 1970-71 के संभाग्य योजनावस व्यय की 
राशि में लगभग 600 करोड़ रुपयों की वृध्दि कर इस स्थिति में 
सुधार लाने का प्रयास किया गया है । प्राथमिकतावाले क्षेत्रों की 
आवश्यकताओं के संदर्भ में 1971 -72 की आयात नीति को काफी 
उदार बनाया गया । इसके अतिरिक्त आयात नीति में कत्त्वी 
सामग्री के आयातों के लिये भी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की 
गयी है जिससे बंद इंजीनियरी यूनिटों को , विशेष रूप से पश्चिम 
बंगाल के एसे यूनिटों को पुनः संचालित करने में सविधा हो । 
बंद यूनिटों या मंद होने की स्थिति में रहनेवाले यूनिटों, विशेष 
रूप से पश्चिम बंगाल के ऐसे यूनिटों का पुनर्माण करने की 
दिशा में सहायता पहचाने के उद्देश्य से अप्रैल 1971 में भारतीय 
औद्योगिक निर्माण निगम नामक एक नये निगम की स्थापना 
की गयी जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है । 


43. औद्योगिक विकास नीति के संदर्भ में जहाँ फरवरी 
1070 में सरकार द्वारा घोषित की गयी नयी लाइसेंसनीति आद्यो 


SEC . 3(ii )] THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 24, 1973/PHALGUNA 5, 1894 

727 
--- : - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - 
मिश्रित उत्पादन किये जाने के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तन लागू ___ 51, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त विकारांतर 
करना आदि कई अन्य उपाय भी किये । वितरण की प्रणाली को परिव्यय की राशि में ( अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में अभिदान 
सूट्यवस्थित किया गया और वितरण संबंधी नियंत्रण को सामा - जैसे अनावर्ती व्यय की ऐसी विशेष मदों को छेड़कर जिनके लिए 
न्यतः लोहे और इस्पास के सभी उत्पादों पर, उनके दुर्लभ और 1970-71 के परिशोधित बजट में व्यवस्था की गई ) 1969-70 में हुई 
सुलभ वा के बीच कोई विभेद किये बिना लागू किया गया 18 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1970-71 में 7 प्रतिशत की वृद्धि 
नियंत्रित मूल्यों में पुनर्बलना ( Re- rollers ) के लिए बिलेट की हुई । 1971-72 के संयुक्त विकासतर परिव्यय में 1970- 71 में 
पूति की जाती है ; अत : अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण को पुनः हए ऐसे व्यय (विशेष मदों को छेड़कर ) की तुलना में 6 प्रतिशत की 
इस्पात लपेट कर मनायी गयी वस्तुओं के लिए भी लागू किया गया वृद्धि हेगी । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयक्त विकास 
साकि अधिक मा िजन पाने के लिए उनका अलग रख देने की परिव्यय में 1969-70 में जहाँ (1968-69 की 14 प्रतिशत 
प्रवृत्ति को रोका जाए । 

की वृद्धि की तुलना में ) 8 प्रतिशत की वृद्धि हई थी वहाँ 1970-71 

में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई ( अनावर्ती व्यय की विशेष 
48. मुल्य नियंत्रण के अधीन रहनताले कृषि पण्यों और कृषि 

मद अर्थात राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षतिपूति के लिए की गई उस व्य 
आधारित उद्योगों में से प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में इस उद्देश्य 

वस्था को छोड़कर जो 1970-71 के परिशोधित बजट में शामिल की 
से वृध्दि करने की अनर्मात दी गयी कि छोटे उत्पादकों के हितों 

गयी ) 1971-72 के बजट में सम्मिलित किये गये विकास 
को सक्षित किया जा सके । चीनी की संतोषजनक सप्लाई स्थिति 

परिव्यय में 1970-71 की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि 
को देखते हुए उसके मूल्य , विसरण और आवाजाही से सम्बन्धित 

गयी ( राष्ट्रीकृत बैंकों की क्षतिपूर्ति के लिये की गयी व्यवस्था 
नियंत्रणों को हटा दिया गया , परंत मासिक पूति की पद्धीत 

को छेड़कर) । यह अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों 
को जारी रखा गया । 

के 1971-72 के योजनागत परिव्यय की राशि 3024 करोड़ रूपये हंगी 
बजट संबंधी गतिविधियों @ 

अर्थात 1970-71 ( बजट ) के लिए निर्धारित राशि से करीब 400 
___ 49. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1970- 71 के बजट करोड़ रूपये अधिक हंगी । 
की गतिविधियां समग्र स्थिति के बहुत अधिक बिगड़ जाने का 

प्राप्तियों की प्राण 
संकेत करती है । 1960-70 ( वास्तविक ) के 37 करोड़ रूपयाँ के 
सामान्य समग्र घाट * के मुकाबले में 1970-71 के परिशोधित अन 

__ 52. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की 1970-71 की कल 
गानों से 455 करोड़ रूपयों के घाटे का पता चलता है । कल 

प्राप्तियों ( राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित क्षतिपूरक बांडों और 
प्राप्तियां की आंच दर में पर्याप्त मात्रा में कमी होने के परिणाम 

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गयी विशेष प्रति 
स्वरूप यधपि कल वितरणों की वृध्दि दर में कमी हुई फिर भी 

भूतियों आदि के कारण उत्पन्न कल्पित प्राप्तियों को छड़कर) की 
स्थिति में यह खराबी आ गयी है । 1971-72 के लिए 387 करोड़ 

वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी जब कि 1969-70 में यह दर 15 प्रतिशत थी । 
रूपयां की राशि के घाटे का अनुमान लगाया गया है । 

1971-72 के बजट के अनुसार कल प्राप्तियों में 1970-71 की तलना 

म ( कल्पित प्राप्तियों को छोड़कर) लगभग 12 प्रतिशत योजलेगी । 
परिव्यय की प्रवृत्तियां 

50. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कल वितरणों जहां 1909 -70 में 11 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक वृद्धि हुई थी जहां 
( राजस्व और पुन्जी ) की वृदिर में 1970-71 @ @ में संयुक्त 1970-71 में भी लगभग उतनी ही वृद्धि हाई परन्त , 1971-72 में 
रूप से 10 प्रतिशत की कमी हई जब कि 1069-70 में उसमें 11. 4 राजस्व प्राप्तियों में 11 प्रतिशत अर्थात पिछले वे वर्षों की वृद्धि 
प्रतिशत की कमी हुई थी । 1971-72 के लिए यह अन पर से थेड़ी सी कम वृद्धि हेर्ने का अनुमान है । कर राजस्व की वृद्धि 
मान किया जाता है कि ऐसे वितरणों में 8 प्रतिशत की वृध्दि दर 1988-89 में लगभग 9 प्रतिशत थी , वह 1969-70 में बढ़कर 
होगी ( सारणी 9) । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त राजस्व लगभग 12 प्रतिशत हो गयी थी 1970-71 में भी वही दर जारी रही । 
व्यय में 1963-69 और 1069- 70 में जहां क्रमशः 11 प्रतिशत और किन्त, 1971-72 में कर राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष की अपेक्षा 
12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970- 71 में इसमें 10 प्रतिशत आंशिक रूप से कम हंगी । पण्यों और सेवाओं के करों से प्राप्त 
की भूपि हाई , 1971-72 के बजट अनुमानों में राजस्व व्यय में होनेवाले राजस्व में 1069-70 में हई 12 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना 
लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय में 1970 -71 में 15 प्रतिशत की वृद्धि हई और इस प्रकार कल कर 
सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त पूजीगत वितरणों की राशि राजस्व में उसका अनुपात 1980 -70 के 74.4 प्रतिशत से बढ़कर 
में 1970-71 में 10 प्रतिशत से थोड़ी कम पद्धि हुई जब कि 1969 1970-71 में 78.3 प्रतिशत हो गया । 1971-72 में इस स्त्रोत से 
70 में उसमें 10 प्रतिशत से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई थी । 1971 मिलने वाले कर राजस्व में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हने की 

आशा है , कल फर राजस्व में ऐसे करों से मिलनेवाले राजस्व का 
प्रत्याशा है जो पिछले दो वर्षों में हुई दियों से कम है । । अंश 77 प्रतिशत होगा । 


@ दि अन्यथा उल्लेख किया गया हो तो इस खण्ड में उल्लिखित राशियां राजकोषीय वर्ष ( अप्रैल -मार्च ) से संबंधित है । 
* इसमें केन्द्रीय सरकार के संदर्भ में बकाया खजाना बिलों और नकदी अकायों से किये गये आहरण और राज्य सरकारों के संदर्भ में नकदी 
षकायों से किये गये आहरण में हुई वृद्धि और राज्य सरकारों के नकदी पकाया निवेश लेखे में रखी गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक 
बिक्रियां और राज्यों की राजस्व आक्षित निधियों से किये गये यास्तविक अंतरण शामिल है । 

* 5 अगस्त 1971 को लोकसभा में अनुदानों की जो पूरक मांगे पेश की गयी उनमें पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को राहत प्रदान करने 
के संबंध में दिसम्बर 1971 के अंत तक की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त व्यथ की व्यवस्था की गयी है । उक्त मार्ग 
इसमें शामिल नहीं है । चूकि विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होनेयाले 50 करोड़ रुपयों की राशि को भी हिसाथ में ले लिया गया 
है अत : शरणार्थियों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार बजट पर 150 करोड़ रुपयों का यास्तविक प्रभाव पड़ता है । 

@ @ दि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो सो 1970- 71 के संदर्भ में दिये हुए सभी आंकड़े परिशोधित अनुमान है । 
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सारणो 9 - - मेंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियों और विवरण 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


1969- 70 ( लेखे ) 


1970- 71 ( बजट अनुमान ) ( क ) 


- - 


- - - 


- 


राशि 


पिछले वर्ष की 
तुलना में वृद्धि 
का प्रतिशत 


राशि 


पिछले वर्ष की 
तुलना में वृद्धि 
कामासात 


-. - 


- 


.. 


. 


5813 


+ 


3140 


3279 


- - - - - 
I. कुल प्राप्तियां ( प्र + मा ) . 

8179 + 15 . 2 8229 

+ 0 . 6 
( म ) राजस्व प्राप्तिया . 

5392 + 11. 3 

+ 7 . 3 
उनमें से : 
कर प्राप्तियां . 

4182 + 12. 2 4561 

-1- 9 . 1 
( प्रा ) पूंजीगप्त प्राप्तियां . 

2787 + 23 , 7 

2416 

- - 13. 3 
II . कुल वितरण 

8216 

11, 4 8590 

+ 4 . 6 
उनमें से: 
विकास परिव्यय ( क + स ) 

+ 8 . 1 3620 

+ 15 . 3 
( क ) राजस्व . . 

2105 + 11 . 9 2323 

+- 10. 1 
( ख ) पूंजीगत . 

1035 + 2 . 0 1297 

+ 25 . 3 
विकासेतर परिव्यय ( क + ख ) 

+ 17 . 5 3328 

+ 1 . 5 
( क ) राजस्व . 

3157 + 12 . 0 

+ 1 . 7 
( ख ) पूंजीगत . . 

122 

118 

- - 3 . 3 
III. समन अधिशेष ( + ) मा । 
घाटा ( -- ) (I -II) 

- 37 ( ख ) 

---- 3 6 1 ( ख ) 
नोट: आकड़े अन्तर सरकारी अन्तरणों के लिए समायोजित किये गये हैं और प्रतः थे बजट दस्तावेजों और सारणियों में दिये गये प्रांकड़ों से भिन्न हैं । परन्तु 

समग्र रूप से संयुक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं छुपा है । 
( क ) बजट प्रस्तावों के प्रभाष शामिल हैं । 
( ख ) केन्द्रीय सरकार के बकाया खजाना मिलों , तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नकदी बकायों के बाहरण में हुई घृद्धि , राज्य सनकारों 

में नकदी बकाया निवेश लेखे में रखी गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक विक्री और राज्यों की राजस्व प्रारक्षित निधियों से किये गये यास्तविक अन्तरण 
के आधार पर । 

( राशि करोड़ रूपों में ) 
1970- 71 ( परिशोधित अनुमान ) 197- 172 ( बजट लनुमान ) ( क ) 


321 () 


राशि 


पिछले वर्ष की 
तुलना में वृति 
का प्रतिशत 

- -- 


যদি 


पिछले वर्ष की 
तुलना में वृद्धि 
का प्रतिणस 


4700 


5259 


2575 


2770 


9034 


9823 


I. कुल प्राप्तियों ( प्र + मा ) . 

8579 + 4 . 3 9436 

+ 10 . 0 
( अ ) राजस्व प्राप्तियां 

6004 + 11 . 4 6666 

+ 11 . 0 
उनमें सेः 
कर प्राप्तियां । 

+ 12 . 4 

+ 11 . 9 
( मा ) पूंजीगत प्राप्तियो . 

- - 7 . 6 

+ 7 . 6 
II . कुल वितरण . 

+ 10 . 0 

+ 8 . 7 
उनमें सेः 
विकास परिव्यय ( क + स्त्र ) 

3647 + 16 . 1 

4128 

+ 13. 2 
2417 + 14. 8 2741 

+ 13 . 4 
( ख ) पूंजीगत . . 

1230 + 18 . 8 1387 

+ 12 . 8 
विकासेतर परिव्यय ( क + 

+ 12. 7 3723 

+ 0 . 7 
( क ) राजस्व . . 

+ 7 . 0 3574 

+ 5 . 8 
( ख ) पूंजीगत . 

+ 162. 3 

149 

- - 53 . 4 
III. समप्र अधिशेष ( -- ) या 
पाटा ( - ) (III ) . - 455 ( 4 ) 

- - 387 ( ख ) ( ग ) 
( ग ) पूर्व बंगाल के शरणार्थियों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुदानों की पूरक मांगों में 150 करोड़ रुपयों के वास्तविक व्यय की व्यवस्था 

की गयी है । बजट स्थिति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर यहां विचार नहीं किया गया है । 


+ 


+ 


3697 


3377 
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- 


-- - 


- - 


- - - 


- - - - 
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1970-71 के मजट में घाटा 

56. 1970- 71 के कल विसरणों में से योजनागत और योजनेलर 

मदों के लिये किये गये वितरणों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध 
53. केन्द्रीय सरकार के समग्र घाट की राशि 1970-71 में 230 

है । उन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बजट अनुमानों की सलना 
करोड़ रूपये थी जो मूलतः परिकल्पित राशि ( 227 करोड़ रूपये ) * से 

में परिशोधित अनमानों में कल वितरणों की राशि में वृद्धि हुई है , 
सामान्य रूप से अधिक थी । राज्य सरकारों के मामले में परिशोधित 

यह वृध्दि योजनागत और योजनेत र दोनों व्ययों में हाई है और योजने 
अनमानों के अनुसार 1970- 71 के समग्र घाटे की राशि 225 करोड़ 

तर व्यय में हाई वृध्दि अपेक्षाकृत अधिक रही है । 1970- 71 में जहां 
रूपये थी जो बजट अनमान से 91 करोड़ रूपये अधिक थी । केन्द्रीय 

बजट अनगानों के घाट की अपेक्षा परिशोधित अनमानों के घाटे में 
सरकार और राज्य सरकारों के 1970-71 के वास्तविक समग्र घाट की 

320.4 करोड़ रूपयों की वृद्धि दिखाई देती है यहां योजनागत व्यय 
राशि अभी ज्ञात नहीं हुई है । परन्त , रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी 

में 104. 8 करोड़ रूपयों और योजनेतर व्यय में 295.0 करोड़ रूपयों 
क्षेत्र को दिये गये ऋणों के परिणाम से संभाव्य घाटे का अनुमान 

की यदि हाई ( सारणी 11 ) । ( 10 राज्यों के ) ओनरहाफ्टों की 
लगाया जा सकता है , रिजर्व बैंक से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त ऋणों की 

राशि मार्च 1971 के अन्त में 268.2 करोड़ रूपये थी । 
राशि में जहां 1960 -70 के राजकोषीय वर्ष में 13 करोड़ रूपयों की दिशा 
हई । थी वहां 1970-71 के राजकोषीय वर्ष में 332 करोड़ रूपयों की 57 . राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से लिये गये अपने ओवरडाफ्टों 
वृद्धि हुई । केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से दिये गये वास्तविक ऋणों की अदायगी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार से अल्पावधि तदर्थ 
की राशि में 1969-70 में जहां 81 करोड़ रुपयों की श्दि हई भी वहां ऋण लेती आ रही है । 1985-86 से 1968-69 तक की अवधि में लिये 
1970-71 में 107 करोड़ रूपयों की वृद्धि हई । राज्य सरकारों द गये ऐरो सपथ ऋणों की राशि 378 करोड़ रूपये थी । यांगनंतर ध्यय 
मामले में रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिये गयं वास्तविक बरणों की राशि के संदर्भ में समग्र रूप से कछ राज्यों को धन की कमी का जो सामना 
में 225 करोड़ रुपयों की दिहाई जब कि 1969- 70 में उस में 68 करना पड़ता है उसे दूर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 1969-70 
करोड़ रूपयों की कमी हई थी । 

से विशेष बित्त -पोषण की एक योजना प्रारम्भ की है । इस उद्देश्य 

के लिए 1960 -70 में 279 करोड़ रूपयों , 1970-71 में 195 करोड़ रूपयों 
54. वर्तमान राजकापीय वर्ष में अब तक की अवधि में (1 अप्रैल 

(परिशोधित अनुमान ) और 1071 -72 में 120 करोड़ रूपयों (बजट 
से 25 जून 1971 तक ) रिजर्व बक द्वारा सरकारी क्षेत्र को दियं गरी अनुमान की व्यवस्था को गयी । 
ऋणों की वास्तविक राशि में 468.0 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई है 

58, इन आंबरडाफ्टों की समस्या की ओर रिजर्व बैंक बरामर 
जब कि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अधि में उक्त राशि में 85 .5 ध्यान देता आ रक्षा है । पांचवें वित्त आयोग (1968 ) ने कतिपय 
करोड़ रूपयों की वृद्धि हई थी । रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये अनधिकृत ओवरड्राफ्टों की 
को दिय गये ऋणों की राशि में 375.2 करोड़ रुपयों की निहाई है । 

समस्या का अध्ययन कर उन्हें समाप्त करने और ऐसे ओवरड्राफ्टों के 

संबंध में कार्रवाई करने की प्रणाली के बारे में सिफारिशें की है । 
( जब कि 1970 की उसी अवधि में 56.1 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई 

केन्द्रीय सरकार ने उक्त सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान 
थी ) । और राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों की राशि में 92.8 आषित किया है । 
करोड़ रूपयों की वृद्धि हाई ( जम कि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 

1971- 72 की समन स्थिति 
0.4 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी ) । 

59. कराधान की दर्तमान वरों के अनुसार केन्द्रीय सरकार और 
राज्य सरकारों द्वारा लिये गये आयरष्टाफ्ट 

राज्य सरकारों के 1071-72 के समग्र घाटे की अनमानित राशि 

कमशः 397 करोड़ रूपये और 240 करोड़ रूपये ह । प्रस्तावित 
55. पिछले कछ वर्षों से कतिपय राज्य सरकार रिजर्व बैंक से 

अतिरिक्त करों को हिसाब में लिया जाए सो केन्द्रीय सरकार के 
बराबर ओवरड्राफ्ट लेसी रही है । 11 राज्य सरकारों में कल अकाया 1971-72 के घाटे की राशि कम होकर 233 करोड़ रूपये * * रह जाएगी 
ओवरड्राफ्टों की राशि ( 28 जून 1971 को ) 371.29 करोड़ रूपये थी 

जबकि उक्त राशि 1970-71 में 230 करोड़ रूपये थी । यह आशा 
जब कि 27 जून , 1970 को 82.74 करोड़ रूपये ( 6 राज्यों के मामले 

की जाती है कि राज्यों द्वारा जटाए गये अतिरिक्त यित्त केन्द्रीय 

सरकर के अतिरिक्त कराधान में राज्यों के हिस्सों और केन्द्रीय सरकारी 
में ) थी । सारणी 10 में सभी राज्यों की 1985- 86 से लेकर 1970-71 

से राज्य सरकारों को प्राप्त हने वाला अंतरणों की वास्तविक अतिरिक्त 
तक की समग्र बजट स्थिति दिखायी है । उसमें रिजर्व बैंक ऑफ राशि को हिसान में लेने पर राज्य सरकारों के पास इस वर्ष के अन्त 
मुडिया से राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ओवरडालों की प्रत्येक में 39 करोड़ रूपयों का अधिशेष रह जागा जबकि 1970-71 मों 225 
वित्तीय वर्ष के अन्त में विद्यमान स्थिति और राजस्व और पुजीगत 

करोड़ रूपयों का घाटा था । कछ राज्य सरकार रिजर्व बैंक से ओवर 

डा ।। ट लेने लग गई है । 13 अगस्त , 1971 को बकाया ओवरडाफ्टों 
लेखों पर संयुक्त रूप से किये गये कल वितरण के विवरण वियं 

( 8 राज्यों के संदर्भ में ) की राशि 108. 0 करोड़ रूपये थी जब कि 14 
गये है । उक्त श्रेणी से पता चलता कि पिछले 5 या 8 सर्षा में अगस्त 1970 को उक्त राशि ( 6 राज्यों के संदर्भ में ) 52. 5 करोड़ 
राज्य सरकारों के समग्र घाटे तथा उनके वितरणों की राशि बजट रूपरी थी । 
अनुमानों की अपेक्षा परिशोधित अनुमानों में बहुत बढ़ गयी है । ___ * * पूर्व संगाल के शरणाथियों को राहत प्रदान करने के संबंध 
कछ राज्य सरकारों के आंबरडापटी मा वास्तविक कारण अभी स्पार में अनुदानों की पूरक मांगों मां 150 करोड़ रूपयों के वास्तविक व्यय 
मालूम नहीं हुए हैं । फिर भी , वितरणों की प्रवृत्तियों और बजट 

की व्यवस्था की गयी है । बजट स्थिति पर पड़नेवाले उसके प्रभाव 
अनमान तथा परिशोधित अनमानों के बीच उनमें हई घट-बाढ़ का 

पर यहां विचार नहीं किया गया है । 
अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध होगा । 

इनम राज्य सरकारों को दिये जानेवाले 100 करोड़ रुपयों के सहायक 

अनुवान शामिल है जिनकी व्यवस्था 1971-72 के लिए प्रस्तस अनु 
* केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया है कि 1970- 71 में केन्द्रीय द्वानों की पुरक मांगों में पूर्व बंगाल के शरणाथियों के कारण हावाले 
सरकार के समग्र पार्ट की राशि 270 करोड़ रुपये होगी । 

अतिरिक्त न्याय की पूर्ति के लिए की गयी । 
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सारणी 10 - 1965 - 66 से 1970- 71 तक की अवधि में राज्य सरकारों को समन बजट स्थिति , 

कुल वितरण और रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया से लिये गये प्रोवरग्राफ्ट 


(करोड़ रुपये ) 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


समप्र पाटा ( - - )/ 
अधिशेष ( + ) 


राजस्व और बजट अनुमानों को बजट अनुमानों को रिजर्वबैंक प्राफ 
पूंजीगत तुलना में परि- तुलना में परि- इंडिया से लिये 

लेखे पर कुल शोधित अनुमानों शोधित अनुमानों गये प्रोवरड्राफ्ट 
संयुक्त वितरण में समप्र घाटे में में कुल वितरणों 31 मार्च की 

हुई घट-बढ़ में हुई घट-बढ़ स्थिति 
[ वृद्धि ( -- ) [वृद्धि ( + ) 
कमी ( - - ) ] कमी ( - - )] 


- . - 


- . ...... . 


- " 


1065- 66 ( अजट अनुमान ) " 


. 


. 


. 


. 


- 45 . 6 


2965 . 3 


- 188 . 9 


3269 , 7 


_ 


+ 143 . 3 


+ 304. 4 


120 . 2 


( परिशोधित अनुमान ) . 
( लेखे) . . 


. 


. 


. 


- 66 . 8 


3216. 5 


1966-67 ( बजट अनुमान ) 


. 


- - 170 . G 


3204 . 1 


3431 . 0 


+ 246, 8 


- 226 . 9 


15 . 8 


( परिशोधित अनुमान ) . 
( लेखे) 


-- 76 . 2 

- 8 . 5 


33 39. 7 


1967- 68 ( बजट अनुमान ) * 


. 


- - 49 , 7 


3784 . 5 


3882 . 1 


+ 52 . 9 


+ 97 , 6 


31 . 5 


( परिशोधित अनुमान ) . 
( लेखे ) 


- 102 . 6 
-~ 38 . 2 


3835 . 6 


1968- 69 ( अजट अनुमान ) 


. 


+ 138 . 2 


3847 . 9 


4314. 2 


+ 290 . 7 


+ 466 . 3 


144 . 7 


( परिशोधित अनुगान ) . 
( लेखे ) . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


- 152 . 7 
-- 11 . 8 


4461 . 5 


1969-70 ( बजट अनुमान ) 


. 


-- 88 . 9 


4797 . 3 


- - 145 . 8 


4935 . 1 


+ 56 . 9 


+ 137 . 8 


91 . 7 


( परिणोधित अनुमान ) . 
( लेखे ) 


+ 8 . 9 


4907 . 6 


1970- 71 ( बजट अनुमाम ) * 


. 


+ 95. 7d 


5033 . 360 


( परिशोधित अनुमान ) . 


. 


-- - 224 . 7 @ 


5432 .90 


+ 320 . 4 


+ 399. 6 


268 . 2 


- - 


- 


- 


* ** प्रेषणों (वास्तविक ) को छोड़कर । 
* इसमें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्राप्त प्राय और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रतरित किये जाने वाले 

विसीय स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से , सहायक अनुवान और वास्तविक प्रण में हुई वृद्धि शामिल है । उक्त वृद्धि राज्य सरकारों 

के बजट अनुमानों की अपेक्षा परिशोधित अनुमानों में हुई वृद्धि की घोतक है । 
@ हिमाचलप्रवेश को छोड़कर, क्योंकि उस राज्य के परिशोधित अनुमान उपलब्ध नहीं है । 
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सारणी 11 - 1970- 71 और 1971 - 72 के दौरान राज्य सरकारों को समन बजट स्थिति और कुल वितरण 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


. 


. 


( करोड़ रुपये ) 


- - .. - - --- 


- - -. . .. . 


. 


. .......- - - . - - - . - - - . 


- 


- . 


- 


- - 


. 


-. 


.. 


- 


. 


. . 


. . ... . . . . .-- - ---- -- 


- - - 


- - - - - 


- 


.. .. - . 

1970 - 71 


1971 - 72 


बजट 


परिशोधित 


बजट 


प्रनमास 


अनुमान 


अनुमान 


बजट अनुमानों को 
सुलना में परिशोधित 
अनुमानों में घट-बढ़ 
स्तम्भ ( 1 ) की 

तुलना में स्तम्भ ( 2 ) 
[ वृद्धि ( + ) 

कमी ( -- ) ] 


- 


... . . . 


- 


+ 95 . 7 @ t 


- - 224 . 77 


+ 320 , 4 


- - 153 . 86 


सभी राज्यों का समग्र मधिशेष ( + ) या घाटा ( - ) . . 
31 मार्च, 1971 को उन राज्यों का समग्र अधिशेष ( + ) या 

घाटा ( - - ) . . . . . 
जिन्होंने प्रोवर ड्राफ्ट लिये हों 
सभी राज्यों के कुल वितरण ( फ + ख ) 


+ 66 .70 


- - 169 . 6 


-+ 236 . 3 


+ 399 . 6 


5700 . 1 


( क ) योजनागत 


. 


. 


+ 104 , 6 


. 
: 


. 
: 


5033 . 31 
( 100 . 0 ) 
1142 , 2 

( 22 . 7 ) 
3891 . 1 
( 77 , 3 ) 


5432. 9 + 
( 100 . 0 ) 
1246 . 8 

( 22 . 9 ) 
4186 . 1 
( 77. 1 ) 


( 100 . 0 ) 
1489 . 3 

( 26 . 1 ) 
4210 . 8 
( 73 . 9 ) 


( ख) योजनेतर 


: 


. 


+ 295 . 0 


. 


उन राज्यों के कुल वितरण " जिनके 31 मार्च, 1971 को ओवर 

ड्राफ्ट थे ( फ + ख ) . 


3095 . 5 


+ 275 . 7 


( क ) योजनागत 


. 


. 


. 


. 


+ 92 . 8 


( 100 . 0 ) 
655 . 3 

( 21 , 2 ) 
. 2440 . 2 

( 78 . 8 ) 


3371 . 2 
( 100 . 0 ) 
748 . 1 
( 22 . 2 ) 
26 23 . 1 
( 77 . 8 ) 


( ख ) योजनेतर 


+ 182 . 9 


नोट: 1. कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े कुल वितरणों के प्रतिशत हैं । 

2. योजनागत व्यय में राज्यों की योजनाओं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतित योजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है । 
3. गुजरात राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के व्यय को योजनेतर व्यय माना है । प्रांकड़े प्रस्तुत करने में समानता लाने की दृष्टि 

से इसे योजनागत परिव्यय मान लिया गया है । 

इसमें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्राप्त प्राय और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अन्सरित किये जाने वाले वित्तीय 
स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से , सहायक अनुवान प्रौर वास्तविक ऋण में हुई वृद्धि शामिल है । उक्त वृद्धि राज्य सरकारों के बजट अनुमानों 
को अपेक्षा परिशोधित अनुमानों में हुई वृद्धि की घोतक है । 

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्राप्त होने वाली राशि (45 . 3 करोड़ रुपये ) और केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कराधान 
में राज्य सरकारों के हिस्से की राशि ( लगभग 41 करोड़ रुपये ) शामिल हैं । 

हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, मयोंकि इस राज्य के परिशोधित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । 
• यह राजस्व और पूंजीगत लेखों पर संयुक्त रूप से किये गये कुल वितरणों से सम्बन्धित है परन्तु इसमें प्रेषण ( वास्तविक ) शामिल नहीं है । 
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सारणी 12-- -केंद्रीय सरकार को समग्र बजट स्थिति 


[ PART JI— 
- - - - - . . : . 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


.. 


- . 


- 


- 


- - - 


------------- 


1969- 70 
( लेख्ने ) 


1970- 71 
( बजट अनुमान ) 


1970 - 71 
( परिशोधित 
अनुमान ) 


1971 - 72 
( बजट अनुमान ) 


- - - - .. -- - 


- - - - - 


2 


..... . ...... . .- - - 


- . . - 


- 


. - 


. - 


. 


. 


.. . 


. 


I कुल प्राप्तियां ( प्र + प्रा ) 


5677 


5573 


5923 


6080 
( G244 ) 

3503 
( 3667 ) 


( अ ) राजस्य प्राप्तियां . 


3027 


3311 


3340 


उनमें से : 
कर राजस्व 


2201 


2390 


2442 


2553 


( 2717 ) 


2640 


2332 


2583 


2577 


( प्रा ) पूंजीगत प्राप्तिा . 

उनमें से : 
वेशी बाजार ऋण ( फुल ) 
विदेशी ऋण* ( कुल ) 


455 


536 
633 


427 
681 


. 


500 
666 


119 


. 


5713 


5800 


6153 


6477 


1152 


1047 


1178 


II कुल वितरण . . 

उनमें से : 
( क ) विकास परिव्यय 
( ख ) विकासेत्तर परिव्यय 
( ग ) देशी ऋणों का भुगतान 

( घ ) विदेशी ऋणों का भुगतान 
III समन घाटा ( I - II ) . 


889 
2073 


2158 . 


2435 


2409 


393 


291 


291 


332 


179 


200 


+ 196 


216 


( - 46 ) 


( - ) 227 


( --) 230 


( - - ) 397 
[( - - ) 233* * )] 


नोट : ( 1 ) कोष्ठकों के प्रांकड़े अतिरिक्त कर संबंधी उपायों से अनुमानतः प्राप्त होने वाली राशि को हिसाब में लेने के बाद निकाले गये हैं । 

( 2 ) यहां के प्रांकड़े बजट वस्तावेजों के अांकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि कतिपय समायोजन कर दिये गये हैं । 
* पी०एल० 480ऋणों को मिलाकर 
११ इसमें पूर्व बंगाल के णरणार्थियों को राहत प्रदान करने के निमित्त अनुवानों ( 150 करोड़ रुपये) के लिए की गयी पूरक मांगों का प्रभाव शामिल नहीं है । 


1971-72 के लिए केन्द्रीय सरकार का बजट 


60. आर्थिक स्थिति की सामान्य रूप से सुधरी हई संभावनाओं 
और लगातार दुसरे वर्ष में केन्द्रीय सरकार के योजनागत परिष्यय 
में हई कमियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय सरकार का 1971-72 का 
बजट बनाया गया । वित्त मंत्री ने योजनागत प्रायोजनाओं को समय 
पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे आर्थिक 
कार्यकलाप को अधिक गतिशील बनाया जा सके और उसके जरिये 
नियोजन के क्षेत्र को अधिक विकसित किया जा सके । केन्द्रीय 
सरकारी क्षेत्र के योजनागत परिव्यय में 1970-71 के बजट की अपेक्षा 
13 प्रतिशत की वृध्दि करने के अलावा केन्द्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों 
म नियोजन के अवसर प्रदान करनेवाले कार्या के लिए (50 करोड़ 
रुपये ) और शिक्षित बेरोजगार घ्यक्तियों के लिए नियोजन के 
अवसर प्रदान करने के निमित्त ( 25 करोड़ रुपये) 75 करोड़ रुपयों 
की व्यवस्था की गयी है । 


61. यह अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार का राजस्व 
और पूजीगत लेखों पर 1971-72 में ( अतिरिक्त कर उपायों से 
प्राप्त होनेवाली राशि को मिलाकर ) 6, 244 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे , 
उक्त राशि 1970- 71 की तुलना में 5.4 प्रतिशत अधिक है (सारणी 
12 ) । कर संबंधी नये उपायों से प्राप्त होनेवाली राशि सहित कर 
राजस्यों से यह पता चलता है कि 1970-71 की तुलना में उनमें 
11.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी । 1970 -71 की अपेक्षा इस वर्ष के 
बजट में देशी बाजार से लिये जानेवाले वास्तविक उधारों और अल्प 
बचतों की अधिक राशि की व्यवस्था की गयी है जहाँ इस वर्ष 
के बजट में निर्धारित वास्तविक विदेशी ऋणों की राशि 1964 -65 
रो लेकर अम सक के किसी भी वर्ष की तुलना में कम होगी । कल 
वितरणों की 6,477 करोड़ रुपयों की राशि 1970- 71 की अपेक्षा 
5.3 प्रतिशत (324 करोड़ रुपये ) अधिक है । वृध्दि पूर्णतः राजस्य 
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व्यय के अंतर्गत हुई है , उक्त व्यय की 3,527 करोड़ रूपयों की गह अनमान है कि पूरे वर्ष में 10. 8 करोड़ रूपये प्राप्त होंगे 
राशि 1970-71 की अपेक्षा 385 करोड़ रुपय अधिक है , पर्व बंगाल और रेलय द्वारा माल भाड़े की दरों और यामी-किरायों में वृध्वि 
के शरणार्थिया की रात के लिए की गयी अस्थायी राबस्था के किर्ग जाने के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि 1971-72 में 
कारण 80 करोड़ रूपों की वृद्धि हुई है । राजस्व व्यय में हुई 26 करोड़ रूपयें ( पूर वर्ष में 35 करोड़ रूपये ) प्राप्त होंगे, परंत, 
वृद्धि के एक अंश को पूजीगत वितरणों में 61 करोड़ रुपयों की यह राशि केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं होगी । 
कटौती कर समायोजित किया जाएगा । चुकि कल प्राजियों और 
वितरणों में उतनी पदि होने की आशा की जाती है अत : 233 

___ 64. 1971-72 मों प्राप्त होनेवाले कल अनुमानित अतिरिक्त 
करोड़ रूपयों की समग्र घाट की राशि 1970- 71 के समग्र घाट की राशि 

राजस्य में से पण्यों और सेवाओं के करों (विदेशी यात्रा के कर 
( 230 करोड़ रुपये ) से केवल थोड़ी सी अधिक है । समग्र घाटे की 

को मिलाकर ) से प्राप्त होनेवाली राशि 86. 8 प्रतिशत होगी । उप 
मात्रा कल वितरणों का 3. 8 प्रतिशत होगी, जबकि 1970- 71 में यह 

भोक्ता वस्तुओं तथा उत्पादक वस्तुओं को मिलाकर कल ऐसी 
मात्रा 3. 7 प्रतिशत थी । 

24 नयी वस्तएं है जिन पर पहली बार यथामूल्य दरों पर उत्पादन 

शुल्क लगाया गया है । आयात शुल्क की दर के स्वरूप को आयात 
योजनागत परिव्यय 

शूल्क की सात दरों के स्थान पर चार पधामूल्य दर निधारित 
कर सरल बना दिया गया है । यदि आय - राशि 15 ,000 रूपयों से 

अधिक हो जाय तो व्यक्तिगत आय कर पर लिये जानेवाले अधिभार 
62. 1971-72 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के योजना 

की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया 
गत परिव्यय की अनुमानिस राशि 3024 करोड़ रूपये है , यह 

है । 15 लाख रुपयों से अधिक की वास्तविक संपत्ति पर लगाये 
राशि 1070-71 में की गयी तदनुरूपी व्यवस्था से 400 करोड़ रूपये 

जानेवाले कर की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है जब 
और 1970- 71 के संभाव्य योजनागत व्यय की राशि से 600 करोड़ 

कि फिलहाल 15 और 20 लाख रूपयों के बीच की और 20 लाख 
रूपये अधिक है । केन्द्रीय सरकार के बजट में योजनागत परिव्यय 

रूपयों से अधिक की वास्तविक संपत्ति के वर्षों के लिए क्रमशः 
के लिए 2135 करोड़ रूपयों की राशि की वयवस्था की गयी है 

4 और 5 प्रतिशत की दरों पर कर लिया जाता है । कंपनी के 
जो 1970-71 ( बजट अनुमानों ) की तुलना में 229 करोड़ रूपयों 

लाभों पर लिये जानेवाले अतिकर की दर में कोई परिवर्तन किये 
(12 प्रतिशत की वृद्धि की घोतक है । इस वृद्धि का मुख्य 

बिना उस पुजी के 15 प्रतिशत तक के लाभों के लिए 25 प्रतिशत 
कारण राह है कि बजट में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए की 

ही रखा गया है । किन्तु यदि लाभ इस सीमा से अधिक हो तो 
गयी वित्त व्यवस्था में 155 करोड़ रुपयों की वृद्धि की गयी 

कर की दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है । दीवधि 
( क ,ल 1350 करोड़ रूपये ) और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों की 

पूजीगत लाभों पर लिये जानेवाले कर को भी बढ़ाया गया है । 
योजनाओं को दी जानेवाली सहायता में 67 करोड़ रूपयों की व्यवस्था 
की गयी । यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो कृषि और तत्संबंधी कार्यक्रमों 

65. 31 मार्च 1954 के बाद स्थापित किये गये संयंत्रों या 
से संबंधित केन्द्रीय सरकार की योजना के लिए की गई वित्तीय 

मशीनों में किये गये नये निवेशों या खरीदे गये नये जहाजों के 
व्यवस्था में 1970 - 71 के बजट में की गयी तदनरूपी व्यवस्था के 

संबंध में 1955-56 में विकास छट की व्यवस्था की गयी । 
मकाबले में 60 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है । परिवहन 

31 मई , 1974 के पश्चात् खरीदे जानेयाले जहाजों या स्थापित की जाने 
संचार के अधीन बजट में की गयी व्यवस्था में भी लगभग 10 प्रप्ति 

वाली मशीनों गा संयंत्रों के संबंध में कोई विकास छट नहीं दी 
शत की वृध्दि दिखाई देती है । उद्योग के संदर्भ में सामान्य 

जायेगी । प्रार्थामकसावाले उद्योगों की सूची में से कतिपय रोगों 
वाधिद हाई है । कोयले और पेट्रोलियम रसायनों के लिए की गयी 

को हटाकर उस सूची में कमी कर दी गयी है और प्राथमिकतावाले 
घ्यावसथा में जहा वृध्दि की गयी है वहाँ उर्वरकों के लिए कम 

उद्योगों के लाभों के संबंध में दी जानेवाली कर संबंधी विशेष छुट 
व्यवस्था की गयी है । 

की मात्रा को कम कर दिया गया है । कर मुक्कता की व्यवस्थाओं 

के अधीन कर मक्त लाभों का हिसाब लगाने के लिए डिसेंचरों 
कम्त्रीय सरकार के कर संबंधी उपाय 

और दीर्घावधि ऋणों को उपयोग में लायी गयी पूजी की सूरी 

से हटा दिया जायेगा । अनुमान लगाया जाता है कि इन उपायों से 
63. 1971-72 के बजट में कर संबंधी नये प्रस्ताय किये गये 

पूरे वर्ष में 22 करोड़ रूपयों की आय प्राप्त होगी । क्तिगत 
जिनका अन्य बातों के साथ यह उद्देश्य था कि कर की अदायगी 

भचतों को दी जानेवाली रियायतों के संदर्भ में जीवन बीमा किश्तों 
से बचने के मौके कम किए जायें और आय तथा संपत्ति की असमा 

भविष्य निधि के अंशदानों आदि के माध्यम से की जानेवाली मचतों , 
नताओं को कम किया जाए । यह अनुमान है कि अतिरिक्त 

जिन्हें कर योग्य आय से हटा दिया जाता है , की उच्चतम सीमा 
कराधान के प्रस्तावों से 1971- 72 में 205 करोड़ रूपयों ( राज्य 

को अलग - अलग व्यक्तियोंके मामले में 15, 000 रूपयों से बढ़ाकर 
सरकारों के 41 करोड़ रूपयों के अंशदान को मिलाकर) की राशि 

20 ,000 रूपये कर दिया गया है और इस संदर्भ में कर- राहत का 
प्राप्त होगी । इनके अलावा डाक संबंधी शुल्क दरों में परिर्वतन 

हिसाब लगाने की प्रणाली में कछसंशोधन किये गये है । विशिष्ट 
किये जाने के कारण जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा उसके संबंध 

वित्तीय आस्तियों से प्राप्त होनेवाली 3,000 रूपयों तक की आय को 
___ * कि शरणाथियों की राहत प्रदान करने के संदर्भ में राजस्व 

जो छूट दी गयी है उसे सहकारी समितियों में सदस्यों द्वारा 
लेखे में फिलहाल विदेशी सहायता के 20 करोड़ रुपयों को हिसाय 

रखी गयी जमाराशियों पर मिलने वाले ग्याज के लिए भी लागू किया 
में लिया गया है अत : इस संदर्भ में अजट व्यवस्था की राशि 40 

जाएगा ; यह छुट अब अलग अलग व्यक्तियों और औषभक्त 
करोड़ रुपये होगी । इसके अलावा , अनदानों की पूरक मांगों में पूर्व 

हिन्दु परिवारों तक ही सीमित रहेगी । जिनके पास मोटरगाडिया 
बंगाल के शरणाधियों को राहत प्रदान करने के लिए दिसंबर 1971 

हों उनको छोड़कर अन्य करदाताओं के मामले में की जानेवाली 
के अतं तक की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की 

मानक कटौतियों में भी वृध्दि की गयी है । 
गयी है । उन में विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त 50 करोड़ रुपयों 

1971 -72 के लिए राज्य सरकारों के गजट 
की राशि भी हिसाब में ली गयी है । इस प्रकार बजट के अनुसार इस 
उद्देश्य के लिए होनेवाले वास्तविक व्यय की राशि 150 करोड़ ___ 66, राज्य सकारों ने 1971-72 के लिए बजट में राजस्व (करा 
रुपये होगी । 

धान की 1970-71 की दरों के अनुसार) और पूंजीगत लेखों के 
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1971-72 में 45.3 करोड़ रूपयों की राशि प्राप्त होने की आशा है 
परन्तु, हरियाणा ने कर संबंधी केवल सामान्य रियायत की घोषणा 
की है , किन्त, उससे कर राजस्व में होनेवाली हानि नगण्य है । 


बाजार ऋण 


अंतर्गत 5464 करोड़ रूपयों की कल प्राप्तियों की व्यवस्था की है 
जो 1970-71 की सलना में 4,9 प्रतिशत ( 256 करोड़ रुपये ) अधिक 
है ( सारणी 13 ) । यह सनमान लगाया जाता है कि राज्यों के 
अपने ही कर राजस्वों में 6.8 की ध्दि होगी और उनकी राशि 
1971 -72 में बढ़कर 1607 करोड़ रूपये होगी । 1971 -72 के लिए 
कल वितरणों की राशि 5704 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है। 
जो 1970-71 की तुलना में 5.0 प्रतिशत ( 271 करोड़ रूपये ) अधिक 
होगी वितरणों के लिए निर्धारित राशि में हई दि मुख्यत: विकास 
ज्यय के लिए अधिक मात्रा में की गयी व्यवस्था के कारण हुई । 
विकास व्यय के लिए 2950 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गयी 
जो 1970 -71 की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है और 1971-72 
के कल वितरणों की राशि के आध अंश से थोड़ी अधिक है जब कि 
1970-71 में उसकी मात्रा 47.9 प्रतिशत थी ) । विकासतर व्यय के लिए 
बजट में व्यवस्था की गयी राशि (1632 करोड़ रूपये ) में 1970-71 
की तुलना में 67 करोड़ रुपयों की दि परिलक्षित होती है और 
अन्य वितरणों, जिनमें मुख्यत : राज्यों द्वारा प्रदान किये गये 
प्राण और अग्रिम , केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों , बाजार ऋणों 
की वापसी अदायगी शामिल है की राशि में 1970-71 के स्तर से 
11 प्रतिशत से अधिक कमी होने की आशा की जाती है । 


89 . केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 1970 -71 में लिये 
गये बाजार ऋणों से प्राप्त वास्तविक राशि संयुक्त रूप से 235 
करोड़ रूपये थी , जो 1069-70 की राशि की अपेक्षा 11 करोड़ रूपर्य 
अधिक थी । राज्य सरकारों स्वारा 1970-71 में लिये गये ऋणों 
की पास्तविक राशि 1989-70 की अपेक्षा 17 करोड़ रूपये अधिक 
थी जब कि केन्द्रीय सरकार के मामले में उक्त राशि 1989-70 की 
अपेक्षा 8 करोड़ रूपये कम थी । 


87. 1971-72 में यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों के 
बजट संबंधी लेन -वनों में ( नये वित्तीय स्त्रोतों के प्रस्तायों से प्राप्त 
होनेवाली राशि को हिसाब में न लेनेपर) अंत में 240 करोड़ रूपयों 
का समग्र घाटा होगा ; यह घाटा पूजीगत लेखे के 287 करोड़ 
रुपयों के घाट और राजस्व लेखे के 27 करोड़ रुपयों के विशेष 
का वास्तविक परिणाम है । कोतपय राज्य सरकारों ने अतिरिक्स 
वित्त जुटाने के जो प्रस्ताव किये है । उनसे 45 करोड़ रूपयों और केन्द्रीय 
सरकार के नये करों में से राज्य सरकारों को उनके हिस्से की 
राशि के रूप में 41 करोड़ रूपयों के मिलने की जो आशा की 
जाती है उस समय घाटे की राशि कम हो कर 154 करोड़ रुपये 
रह जाती है । इसके अलावा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार 
से प्राप्त होनेवाली वास्तविक अतिरिक्त राशि (193 करोड़ रुपये * ) 
के लिए समायोजन किया जाये तो राज्य सरकारों के पास 39 करोड़ 
रुपयों * का अधिशेष रहंगा जम कि 1970-71 में 225 करोड़ 
रुपयों का समग्र घाटा हा था । 


7. पहले की तरह केन्द्रीय सरकार के 1970-71 का ऋण कार्य 
क्रम दो चरणों में समाप्त किया गया । कुल 275 करोड़ रूपयों 
के लिये 11 अप्रैल , 1970 को जारी किये गये 5 प्रतिशत 2000 
ऋण के संबंध में किये गये कल अभियानों की शि 290 करोड़ 
रुपये थी । उक्त राशि में नकदी के रूप में प्राप्त 150 करोड़ रूपये 
और अवधि -पूर्ण ऋणों को नये ऋणों के रूप में परिवतिस करने 
के वारा प्राप्त 140 करोड़ रूपये शामिल है । 125 करोड़ रूपयों 
की कल राशि के लिये 15 अक्तूबर 1970 को जारी किये गये 
4.1/ 2 प्रतिशत प्राण 1977 और 5.1/ 2 प्रतिशत ऋण 2000 ( पुनर्निर्गम ) 
के संदर्भ में कल 138 करोड़ रूपये (76 करोड़ रूपये नकदी में 

और 62 करोड़ रूपये अवधिपूर्ण ऋणों के परिवर्तन के धारा ) प्राप्त 
हए । अवधि -पूर्ण ऋणों की कल 293 करोड़ रूपयों की राशि में 
में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की गयी राशि 202 करोड़ रूपये थी । 
जिन ऋणों की अवधि समाप्त हो गई थी , पर जिन्हें परिवर्तन के 
लिए पेश नहीं किया गया था , उनके संबंध में नकदी अदायगी 
( 91 करोड़ रूपये) की व्यवस्था करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार 
द्वारा आजार से लिये गये ऋणों की कल राशि 1970-71 में 135 
करोड़ रूपये थी जो मूलत : बजट में व्यवस्था की गयी राशि (182 
करोड़ रुपये ) से 27 करोड़ रुपय कम थी । 


68. सात राज्य सरकारों , अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार , जम्मू 
और काश्मीर , मध्य प्रदेश, मैसूर, नागालैंड और उड़ीसा ने अतिरिक्त 
वित्तीय साधन जुटाने के उपाय प्रस्तावित किये है , केरल , राजस्थान 

और तामिलनाह ने भी ऐसे उपाय प्रस्तावित किये हैं और उन 
राज्यों ने राजकोषीय रियायतें भी प्रदान की है । फल मिलाकर 
इन अतिरिक्त उपायों से (प्रशासन व्यवस्था तथा बकाया राशियों 
की वसूली को सरल बनाने के लिए किये गये उपायों को मिताकर ) 

- .. - - --- - - - - - - 
* राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के बजट की तुलना में अपने 
बजटों में अनुदानों और वास्तविक ऋणों के संबंध में अपेक्षाकृत 
थोड़ी सी राशि और करों में अपने हिस्से के संबंध में थोड़ी अधिक 
राशि की व्यवस्था की है । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वास्तविक 
अतिरिक्त राशि में राज्य सरकारों को देय सहायता अनुदानों की 
100 करोड़ रुपयों की वह राशि भी शामिल है जिसकी व्यवस्था पूर्व 
बंगाल के शरणाथियों के कारण होनेवाले अतिरिक्त व्यय की पूति 
के निमिस्त 1971-72 के लिए अनुदानों की पुरक मांग में की गयी 


71. 1971-72 के केन्द्रीय सरकार के बजट में बाजार ऋणों से 
500 करोड़ रूपये (कल) प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है । 
केन्द्रीय सरकार के बाजार प्रण कार्यक्रम का पहला चरण 1 जुलाई 
1971 को समाप्त हुआ जब 375 करोड़ रूपयों की कल राशि के 
लिए तीन ऋण जारी किए गए , उनमें किये गये अभिदानों की 
कल राशि 405 करोड़ रूपये (298 करोड़ रूपये अधिपूर्ण ऋणों 
के परिवर्तन के रूप में और 107 करोड़ रूपये नकदी में ) थी । 

72. 15 जुलाई , 1970 का 15 राज्य सरकारों ने 142. 50 करोड़ 
रुपयों की कल राशि के लिए 5 प्रतिशत विकास ऋण जारी किए 
उन ऋणों की अवधि 12 वर्षों के बाद समाप्त होगी । सभी ऋण 
सममूल्य पर जारी किए गए । 12 राज्यों के कल 57 करोड़ रूपयों 
के जिन ऋणों की अवधि समाप्त हई थी उन्हें उन राज्यों के 
संबंधित ऋणों में परिवर्तन के लिए पेश किया गया । सभी ऋणों में 
पिछले वर्ष की तरह अधिक अभिदान किया गया । अधिक अभिदान 
की राशि अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक थी । अतः 
आंशिक रूप से ऋण- राशि स्वीकार की गयी । इस प्रकार स्वीकृत 
अभिदानों की राशि 157 करोड़ रूपये थी । उक्त राशि में से 
125 करोड़ रुपये नकदी अभिदानों के रूप में और 22 करोड़ रुपयं 
अर्याध पूर्ण ऋणों के परिवर्तन के द्वारा प्राप्त हुए । परन्त , जिन 
ऋणों की अधि समाप्त हो चुकी थी , किन्तु जिन्हें नये ऋणों 
में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया उनके लिए नकदी 
अदायगी की ( 25 करोड़ रुपये ) व्यवस्था करने के पश्चात वास्तविक 
उधारों की राशि 1970-71 में 100 करोड़ रूपये थी जब कि 1969-70 
म उक्त राशि 83 करोड़ रूपये थी । 


___ * * यदि बिहार और महाराष्ट्र वारा जारी किये गये उन नाजार 
अणों ( 27 करोड़ रुपयों ) से प्राप्त होनेवाली वास्तविक राशि को , 
जिनको उनके बजटों में सम्मिलित नहीं किया गया है , हिसाब 
मैं लिया जाए, तो 1971-72 की स्थिति और सुधार हो सकता है । 
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सारणी 13---- राज्यों की समप्र बजट स्पिति 


(करोड़ रुपये ) 


- .- - - . - - - - 


- . .- - .- - - - - - - - - 


1969- 70 
( लेखे) 


1970-71 1970- 71 1971- 72 
( बजट अनुमान ) + ( परिशोधित ) ( बजट अनुमान ) * 

अनुमान ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- - - - - - ----... -... -- - 
I . कुल प्राप्तियां ( प्रा ) 


4937 


4918 


5208 


5464 


( 5550 ) 


( अ ) राजस्व प्राप्तियां ( ix ii ) 


3172 


3430 


3535 


3910 
( 3992 ) 


(i ) राज्यों को निजी राजस्म प्राप्तियां 


2015 


2144 


2216 


2381 


( 2416 ) 


उनमें सेः 
कर प्राप्तियां 


1356 


1416 


1507 


1607 
( 1641 ) 


( ii ) केन्द्रीय सरकार से प्रतरित किये गये वित्तीय साधन ( क + ख ) 


1157 


1286 


1319 


1535 


( 1576 ) 


( क ) करों का हिस्सा 


625 


728 


751 


860 
( 901 ) 


532 


558 


568 


675 


( ख ) फेन्द्रीय सरकार से अनुवान 
( प्रा ) पूंजीगत प्राप्तियाँ ( i +ii) 


1785 


1488 


1673 


1548 
( 1558 ) 


( i ) राज्य सरकारों की निजी पूंजीगत प्राप्तियाँ 


755 


694 


651 


745 


( 755 ) 


उनमें सेः 

बाजार ऋण ( कुल ) 
( ii ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण ( कुल ) 


173 


157 


1520 


152a 
794 


1030 


1022 


803 


4948 


5025 


5433 


5704 


2251 


2468 


2600 


2950 


II कुल वितरण 

उनमें से : 
( क ) विकास परिव्यय 
( ख ) विकासेतर परिव्यय 
( ग ) केन्द्रीय सरकार के ऋणों का भुगतानों 
( घ ) अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम 
( ए ) बाजार ऋणों का भुगतान 


1481 


1470 


1565 


1632 


608 


610 


562 


659 
__ 497 


432 


394 


436 


85 


63 


75 


III. समा अधिशेष ( + ) या घाटा (-- ) (i- ji ) 


___ - 134 


134 


-225 


-20 


- 225 


- 240 
( - 154) 


. - ... - . .-.. - . . - - - - --- - -- - -- - -- - - - - - -- ... 

नोट : यहां दिये गये आंकड़े बजट वस्तावेजों में विपं गये प्रांकड़ों से मेल नहीं खासे , क्योंकि यहां कतिपय समायोजन किये गये हैं । 
इसमें बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है । 

कोष्ठकों के प्रांगाड़े बजट-प्रस्तावों से अनुमाननः प्राप्त होनेवाली राशि को हिसार में लेने के वाद निकाले गये हैं । 
बिहार और महाराष्ट्र द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों से प्राप्त होनेवाली राशियां ( 27 करोड़ रुपये ) इसमें शामिल नहीं है । 
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- - -- - - - - - - - - - - -- - -- 
अस्प मघासों से प्राप्त राशिया 

ऐसा प्रतीत हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश -व्यय में परे- धीरे 
____ 73. अल्प बचतों से 1970-71 में 188 करोड़ रूपयों की वास्त 

वृध्दि होने के कारण गैर- सरकारी निगम क्षेत्र के नये निवेश कार्य 
निक राशि प्राप्त होने की आशा है जब की 1969 -70 में 129 करोड़ में कत्र सीमा तक मंदी आ गयी है । निवेशों के वित्त पोषण 
रुपयों की राशि प्राप्त हुई थी । अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 

के संबंध में 1969-70 की तुलना में इस वर्ष ऋण से प्राप्त होनगाले 
कल ( वास्तविक ) प्राप्त राशिया 1970-71 के परिशोधित अनमानों 

वित्त पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी जिसके परिणाम 
से 43 करोड़ रूपये अधिक थीं । 188 करोड़ रूपयरों की जो कल 

स्वरूप मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा बड़ी मात्रा में 
वास्तविक राशि प्राप्त हुई उसकी दो तिहाई से थोड़ी सी कम राशि 

वित्तीय सहायता स्वीकृत और वितरित की गयी किन्तु नये सिरे 
( लगभग 65 प्रतिशत ) बचत के दो नये माध्यमों अर्थात् डाकघर 

से जारी किये गरी पंजीगत शेयर काफी कम थे । जटायी गयी 
सावधि जमा योजना ( 73 करोड़ रूपये ) और राष्ट्रीय बचत प्रमाण 

पास्तवक पूजी का जहां तक संबंध है , इक्विटी और अधिमान 
पत्र 2 निर्गम (50 करोड़ रू पये ) से प्राप्त हुई । केन्द्रीय सरकार 

शेयरों के मामले में बदि हाई जब कि डिचरों के माध्यम से 
ने इस सात से 1971 -72 में 180 करोड़ रुपये प्राप्त होने का 

जटायी गयी पंजी में तेजी से कमी हई । नये शेयरों के संबंध में 
अनुमान लगाया है । अल्प बचत के वर्तमान माध्यमों को आलोच्य वर्ष 

जनता की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक थी । लाभांश- संमंधी घोषणाओं 
में बढ़ाया नहीं गया किन्तु बैंक दर में परिवर्तन किये जाने के 

के प्रारंभिक अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि निगम के कार्य 
फलस्वरूप सभी वर्तमान माध्यमों की व्याज दरों को 15 जनवरी, 1971 

कलापों में कछ सुधार हुआ है । इक्विटी शेयरों के मूल्य अक्तूबर 
से बढ़ाया गया । इस प्रकार विभिन्न अल्प बचत प्रमाणपत्रों के 

1970 में बढ़कर और अधिक हो गये , परन्तु उसके बाद उनमें 
संबंध में ब्याज दरों में 1 प्रतिशत से लेकर प्रतिशत तक के 

परिवर्तन आया और वर्ष के अधिकांश भाग में कम ही रहे । 
परिवर्तन किए गये । इसके अलावा 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पंजी शेयर संबंधी सहमतिगां 
प्रमाणपत्रों ( 2 और 3 निर्गमों को मिलाकर) में जमा की जानेवाली ___ 77. शेयरों ( बोनस शेयरों को छोड़कर) और डिबेंचरों के 
राशियों की सीमाओं को 1 अगस्त , 1971 से अलग अलग रूप म " नये पूजीगत शेयर जारी किये जाने के प्रस्तातों के संदर्भ 
व्यक्तियों के संदर्भ में 25,000 रूपयों से बढ़ाकर 50,000 रुपये तथा में गैर-सरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों को दी गयी रह 
संयुक्त रूप से की जानेवाली जमाराशियों के संदर्भ में 50 , 000 रूपयों 

मतियों / स्वीकृत्तियों में इस वर्ष कमी हई । 1970-71 ( जलाई- जून ) 
से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये कर दिया गया है । 

में 52.5 करोड़ रुपयों की राशि के लिए जो सहमतियां दी गयीं ये 
____ 74. 1970-71 के बजट में सार्वजनिक भविष्य निधि योजना 1969-70 में दी गयी सहमतियों की 89.0 करोड़ रूपयों की राशि 
से 5 करोड़ रूपयों की वास्तविक राशि प्राप्त होने का अनुमान से काफी कम थी । इस संबंध में अधिकांश कमी अतिरिक्त 
लगाया गया था , किन्त, परिशोधित अनुमानों के अनुसार उक्त राशि शेयर जारी किये जाने के लिए दी गयी सहगतियों के संदर्भ में 
2. 5 करोड़ रूपये रह जाती है । फिर भी वास्तव में 4.6 करोड़ रूपये हाई , क्योंकि उनकी राशि जहाँ 1969-70 में 69.6 करोड़ रूपये 
प्राप्त हुए जब कि 1969 -70 में प्राप्त राशि 2.5 करोड़ रुपये थी । थी वहा इस वर्ष केवल 31. 9 करोड़ रूपये थी । प्रारंभिक शेयर 
1971-72 में इस मद के अधीन 4 करोड़ रुपये प्राप्त होने का जारी करने के लिये दी गई सहलियों की राशि पिछले वर्ष के 
अनुमान है । 

19.5 करोड़ रूपयों से थोड़ी सी अधिक अर्थात् 20. 5 करोड़ रूपये 
श्रेष्ठ प्रतिभूति पाजार 

थी । यदि जमानतधार देखा जाये तो 1970-71 में 32. 5 करोड़ 

रूपयों के झक्विटी शेयर और 11.6 करोड़ रूपयों के डिसेंचर 
___ 75 . आलोच्य वर्ष के पूर्वार्ध में श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के बाजार के जारी करने के लिए सहसिया प्रदान की गयीं जब कि 1969-70 
मूल्यों में सामान्यतः कोई विशेष घट- बड़ नहीं हुई जब कि उत्तरार्थ में उनकी राशिया क्रमशः 43 .4 करोड़ रूपये और 37 .8 करोड़ 
में बैंक दर में की गयी वृध्दि के परिणामस्वरूप उक्त मूल्यों में रूपये थीं । 8.3 करोड़ रूपयों की राशि के अधिमान्य शेयर जारी 
कमी की प्रवित्ति आयी । सरकारी और अर्ध -सरकारी प्रतिभूतियों करने की जो सहमतिया दी गयीं वे पिछले वर्ष के 7.8 करोड़ रूपयों 
( आधार : 1961-02-100 ) से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का से थोड़ी सी अधिक थीं । 
अखिल भारतीय सूचकांक नवंबर 1970 के पहले सप्ताह तक जून 1970 

___ _ 78, बोनस शेयरों के संबंध में यह स्मरण होगा कि सरकार ने 
के अन्त में स्थित 99. 3 के स्तर पर ही रहा , और दिसंबर 1970 

अप्रैल 1970 से किये गये प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए 
के अंत में थोड़ा कम होकर 98.9 रह गया । 9 जनवरी 1971 में मैक दर 
में पुर एक प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण श्रेष्ट प्रतिभूति भाजार 

नये मार्गदशी सिध्दान्त जारी किये थे । 1970-71 ( जलाई - जून ) 

में गैरसरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों को बोनस शेयर जारी 
के मूल्यों में और कमी हई और सूचकांक कम होकर जनवरी और 

करने के संबंध में दी गयी सहमतियों की राशि पिछले वर्ष के 
जून 1971 के अंत में क्रमश: 98. 2 और 97. 6 रह गया । केन्द्रीय 

45 . 4 करोड़ रुपयों से घटकर 34.1 करोड़ रुपये हो 
सरकार की प्रतिभूतियों के सूचकांक में जहाँ समूचे वर्ष में 2.1 

गयी । सामान्य निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने 
अंकों की कमी हुई और वह 06. 9 हो गया वहां राज्य सरकारों 

के उद्देश्य से मई 1971 में बोनस शेयर जारी किये 
की तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के सूचकांकों में क्रमशः 0. 2 

जाने के संधित मार्गदर्शी सिध्दांतों में और संशोधन किया गया । 
अंक और 0. 1 अंक की कमी हुई और वह क्रमशः 100.3 और 101. 2 

पिछले संशोधनों के अनुसार प्रस्तावित पंजीकरण के पश्चात् अवशिष्ट 
हो गये । बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाये रखने और उसकी 

प्रारक्षित निधियों का जो अनुपात बनाये रखना है उसे कंपनी की 
भय और विक्रय दरों में समायोजन कर वर्तमान व्याज दरों के 

बढ़ायी गयी चकता पूजी के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर १२-1/ 3 प्रतिशत 
अनुरूप आय स्वरूप को बनाने की दिशा में रिजर्व बैंक के खले 

कर दिया गया है । यह भी निर्धारित किया गया है कि बोनस 
बाजार के कार्यकलाप पहले की तरह जारी रहे । इस लेखा वर्ष में 
रिजर्व बैंक द्वारा खरीदी और बेची गयी प्रतिभूतियों की कल 

शेयर जारी करने के लिये दिये जानेवाले प्रस्ताव के साथ ही प्रभन्धको 

को चाहिये कि वे कंपनी की बढ़ायी गयी पंजी पर देय प्रथम 
राशि क्रमश : 275. 7 करोड़ रूपये और 359. 8 करोड़ रूपये थी और 

वाधिक लाभांष के बारे में अपने आशय की स्पष्ट सूचना द और 
इसके परिणामस्वरूप यास्तविक बिक्री की राशि 84.1 करोड़ रूपये 

उसके लिए शेयरधारियों का अनुमादन प्राप्त कर लें । 
थी जब कि उक्त राशि पिछले वर्ष 30 .0 करोड़ रूपये थी । 

____ * अब यह अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 में अल्प बचतां 
गैर- सरकारी निगम क्षेत्र 

से प्राप्त होने वाली राशि 197 करोड़ रुपये होगी; परन्तु उनके लिये 
76. आलोच्य वर्ष में गैर-सरकारी निगम क्षेत्र के नये नियंश अलग - अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है : 
संबंधी कार्यकलापों में वृध्दि होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला । । अनन्तिम 
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किसी एक कंपनी के लिए 50 लाख रूपयों या उनसे अधिक राशि 

के रूपया -ऋण मंजूर करते समय वित्तीय संस्थाएँ ऋण संबंधी प्रतिमा 
___ 79. नये पूजीगत शेयर जारी करने के कार्य में जुलाई 1970 

पत्र में सामान्यत : इस प्रकार व्यवस्था करेंगी कि अनुपात की द्रष्टि 
जून 1971 के दौरान मंदी पायी गयी । विवरणपत्रों द्वारा तथा 

से ऋण- जी में सामंजस्य बनाये रखने के लिए उचित मात्रा में ऋण 
शेयरधारियों के अधिकार के रूप में जारी किये गये शेयरों की कल 

को पूजी के रूप में परिर्वातत करने का विकल्प प्राप्त हो । 25 
राशि 1969-70 ( जुलाई - जून ) के 81.5 करोड़ रूपयों से घटकर 50. 7 

लाख रुपयों और 50 लाख रुपयों के बीच के ऋणों के संबंध में 
करोड़ रुपये हो गयी । प्रतिभूतिवार देखा जाए तो डिचरों में 

वित्तीय संस्थाएं अपने विवेक का उपयोग कर सकती है और जो 
मुख्यतः कमी हुई यद्यपि इक्विटी और अधिमान शेयरों की राशि 

ऋण 25 लाख रूपयों से अधिक न हों , उनके मामले में संस्थाएं 
भी कहन सीमा तक कम ही थी । इसके अलावा केवल अतिरिक्त 

उन ऋणों को पुजी के रूप में परितत करने की शर्त नहीं 
शेयरों की राशि में भारी कमी पायी गयी , उनकी राशी 1969- 70 के 

लगाएंगी । 
54.2 करोड़ रूपयो से घटकर 17.0 करोड़ रूपये हो गयी । इसके 
विपरीत प्रारंभिक शेयरों में यदि की प्रवृत्ति बनी रही और उनकी ____ 83 . इस प्रकार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में यह परिकल्पना 
शि 1969 -70 के 27. 3 करोड़ रूपयों से बढ़कर इस वर्प 33. 7 

की गयी है कि सार्वजनिक क्षेत्र अधिकाधिक क्रियाशील भूमिका 
करोड़ रूपये हो गयी । इसके परिणामस्वरूप 1970- 71 के दौरान 

अदा करेगा और इस संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के 
जारी किये गये कल नये शेयरों में प्रारंभिक शेयरों का अनपात 

नाम यह शर्त निर्धारित करते हुए जारी किये गये निदेश का 
भारी था पूजीगत शेयरों में जनता ने जो रूचि दिसायी उनसे 

उल्लेख किया जा सकता है कि यदि वे किसी ऋणकर्ता को शेयरों 
इस दिशा में और सुधार होने का संकेत मिला और अनेक शेयरों में 

की जमानत पर 50,000 रुपयों से अधिक सीमा तक के ऋण प्रदान 
अधिक अभिदान हुआ । हामीदारी के रूप में जो सहायता दी जाती 

करें या उन्हें नवीकत करें , तो इस प्रकार बंधक रखे गये शेयर 
ह उसमें अधिकांश भाग विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने 

उनके नाम अंतरित कर दिये जाएं और उन शेयरों के संबंध में 
वाली हामीदारी का था । परंत, उपलब्ध आकड़ों से यह पता चलता 

उनका संपूर्ण मताधिकार रहेगा । आलोच्य वर्ष के अंत में सभी 
है कि सार्वजनिक योगदान में सुधार होने के कारण सांस्थानिक 

सामान्य बीमा कंपनियां को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया । 
हामीदारी के रूप में प्रदान की जानेवाली सहायता की राशि का इक्विटी शेयरों के मूल्य : 
अनुपात 1970 में कल हामीदारी की राशि का 23. 4 प्रतिशत था ____ 84 . प्रमख शेयर बाजारों में छक्विटी शेयरों के मूल्यों में फरवरी 
जब कि 1969 में उक्त अनपात 27.6 प्रतिशत था । 

1970 के मध्य से वृध्दि की जो प्रवृत्ति पायी गयी थी वह उसके बाद 
मिपादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता 

के महीनों में और तेज हो गयी और अक्तूबर 1970 के पहले सप्ताह 

में उक्त मूल्य नये शिखर स्तर पर पहच गये । केन्द्रीय सरकार 
_____ 80. 1970-71 ( अप्रैल-मार्च) में मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली 
संस्थाओं ने 1069-70 की अपेक्षा काफी अधिक वित्तीय सहायता 

के 1970 -71 के बजट में नियशा के लिए जिन प्रोत्साहनों की टयवस्था 

की गयी थी उनके कारण तथा , लोर्काप्रय शचरों की कमी, अनकल 
मंजूर की । इन संस्थाओं द्वारा प्रणों , शेयरों और डिवेंचरों की 
हामीदारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप में मंजूर की गई 

मानसून , सुधरी हई फसल के उत्पादन की संभावनाओं और निगम 
वित्तीय सहायता की कल राशि 1969-70 ( अप्रैल-मार्च) के 153.6 

क्षेत्र के संतोषजनक कार्यकलापों के कारण शेयर बाजारों की प्रवृत्तियां 
करोड़ रूपयों से बढ़कर इस वर्ष 231. 7 करोड़ रूप 

पर अनकल प्रभाव पड़ा । परिवर्तनीय लाभांशयली औद्योगिक 

हो गयी । 
वितरणों @ की राशि 1960-70 के 115.5 करोड़ रूपयों के 

प्रतिभूतियों का रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय सूचकांक ( आधार: 
मकावले में उस वर्ष 147.5 करोड़ रूपये* हो गयी । भारतीय 

1961-62-100 ) जहां 27 जून 1970 को समाप्त हुए सप्ताह में 
औद्योगिक विकास बैंक ने अप्रैल 1970 - -मार्च 1971 के दौरान काफी 

100.0 था वहां 3 अक्तूबर 1970 को अढ़कर 110. 1 के नये शिखर पर 
अधिक राशि अर्थात् ४0. 3 करोड़ रूपयों के अण * * k मंजूर किये 

पह, च गया । फिर भी , उसके भाद् मूल्य जनवरी 1971 के पहले 
जब कि अोल 1969 मार्च 1970 में उसने 46. 9 करोड़ रूपयों के 

सप्ताह तक घटते रहे और तब इक्विटी सूचकांक 101 .4 के स्तर 
कण मंजूर किये थे और उसके वितरणों की राशि भी पिछले वर्ष 

पर पह, च गया । यद्यपि बैंक दर में 9 जनवरी 1971 से दि की 
की उक्त अवधि के 43.3 करोड़ रूपयों की तुलना में अधिक अर्थात् 

गयी फिर भी निगम क्षेत्र के संतापजनक कारोबार के कारण जनवरी 

1971 के शेष सप्ताहों में इक्विटी शेयरों के मूल्यों में कछ सीमा 
51.1 करोड़ रूपये * थी । 

तक स्थायिता आयी । उसके पश्चात् मूल्यों में फिर से कमी होने 
81. जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट हामीदारी लगी । इक्विटी शेयर मूल्य सूचकांक 3 अक्तूबर 1970 के शिखर 
और निवेश संबंधी अपने कार्यकलापों द्वारा गैर-सरकारी निगम क्षेत्र स्तर से घटकर 20 जून 1971 को 97.5 हो गय , अर्थात् उनमें 11.4 
को पर्याप्त सहायता दत्त रहे । भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1970-71 , प्रतिशत की कमी हो गयी । लेखा वर्ष में भी , उक्त सूचकांक में 
( अप्रैल-मार्च) में शेयरों और डिवंचरों की हामीदारी तथा उनमें 2.5 प्रतिशत की कमी हुई , जहाँ 1960-70 ( जलाई - जून ) में 0. 7 
प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप म * 15.2 करोड़ रूपयों * की सहायता प्रतिशत की दि हुई थी । शेयर बाजार के मूल्यों की प्रवृत्ति को 
प्रदान की जो पिछले वर्ष के 9.9 करोड़ रूपयों की सहायता से प्रभावित करनेवाले मुख्य तत्व इस प्रकार थे : करवी रूई के मुल्या 
अधिक थी । जीवन बीमा निगम ने शेयरों और डिबेंचरों की में तेजी से वृध्दि होने के कारण सूसी वस्न मिलों द्वारा कठिनाइयों 

अनुभव की गयीं , सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कंपनियां 
मार्च) के 14. 4 करोड़ रूपयां के मुकाबले में 1969-70 ( अप्रैल को दिये गये चरणों को पूजी के रूप में परिवतित करने के 
मार्च ) में 10. 3 करोड़ रूपयर्या की राशि मंजुर की थी । 

संदर्भ में आशंकाएं उत्पन हाई , सभी बकाया यायवा क्रय-विक्रय 
____ 82. भारतीय उद्योग के संयुक्त क्षेत्र के विकास के संबंध में ____ ** भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औदयोगिक वित 
दत्त समिति की रिपोर्ट का इसके पूर्व उल्लेख किया गया था । 
समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 1 मई 1971 

निगम , भारतीय आयोगिक ऋण और निवेश निगम , राज्य वित्तीय 

निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम । 
को अखिल भारतीय दीर्धाधि वित्तिय संस्थाओं से बड़ी भाषा में 

@ इनम गारंटियों के संबंध में वितरित की गई राशि 
वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले औद्योगिक यूनिटों के संदर्भ में शामिल है । 
ऋणों को जी ( जी अर्थात् चुकता पूँजी और गुफ्त आक्षित 
निधि ) के रूप में परिवतित करने के संबंध में कतिपय मार्गदर्शी 

* अनन्तिम । 
सिध्दांता की घोषणा की । इन मार्गदशी सिद्धांतों के अनसार 

* इनमें पुनर्भाजन और बैंकों को दिया गया पुनर्वित 
शामिल है । 
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- - 


" 


- . 


: 


(करोड़ रुपये ) 


भण 


संस्था का नाम 


1970 - 71 


1969 - 70 


मंजूर किये गये 


मंजूर किये गये 


वितरित किये 

गये 


वितरित किये 
गये 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 


43 . 3 * 


12 
- - - - - - - 

- - - - - - 
80. 3* 

51 . 1 * 
[ 17 . 0] [ 13 . 7 ] 
31 . 1 16. 5 @ 
( 5 . 8 ) ( 2 . 6 ) 


46 , * 
[ 7. 8] 
17 . 2 
( 1 . 8 ) 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 


[ 5 . 7] 
16 . 4 @ 
( 1 . 9 ) 


भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम 


17 . 9 


37. 6 
( 28 . 0 ) 


26. 1 
( 21 . 5 ) 


( 13. 7 ) 


16 , 1 
( 11 . 8 ) 
21 . 4 @ 


48 . 8 


32 . 7 @ 


32 . 9 


राज्य विसीय निगम 
राज्य प्रायोगिक विकास निगम * * 


16 . 3 


9 . 2 


20. 3 


7 . 5 


- - 


. 


. . - 


- 


- 


- . 


- . 


- .. 


. .. 


जोड़ 


214 . 1 


135. 6 


135 . 2 


101 . 7 


- - - - 


---- - -- 


- - - - - 


-- - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
भारतीय जीवन बीमा निगम (ca 


2 . 6 


1 . 7 


शेयरों और डिमें चरों की हामीवारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदान 


1970- 71 


1969- 70 


- 


संस्था का नाम 


मंजूर किये गये 


वितरित किये मंजूर किये गये वितरित किये 

गये 


गये 


० 


4 . 7 


1 . 


8 


(0 . 9 


1 . 


1 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम 
राज्य वित्तीय निगम 
राज्य औद्योगिक विकास निगम * " 


3 . 1 


0 . 3 


0 . 5 


0 . 


3 


5 . 4 


3 . 9 


- 


- 


- 


-- - 


- 


. - . .... . . ... .- - - . 


- 


- - - -- 


- 


- - . 


- : 


- 


- ... -... - - .. .... - . - -. 


--. - ... - - 
11 . 9 


जोड़ 


17. 5 


18 . 4 


10 . 8 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- . - - - 


- . . 


- - - 


. . 


. - - . . . 


. 


- - . 


. 


- 


- . . . . 


15 . 2 


8 . 4 


9 . ) 


8 . 1 


- --... --. . . . .. ... .....-.--. 
भारतीय युनिट ट्रस्ट 
भारतीय जीवन बीमा निगम । | 


10 . 9 


10 . 1 


-- . . - . - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 
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: . . : . . . .. . . ... . . 


- 


(नारोड़ रुपये ) 


- - 


- . 


. 


- 


.. 


.. .. . ... . . 


. ... .. . . . 

- 


- .. . 


- 


- 


1970- 71 


1969 - 70 


संस्था का नाम 


मंजूर किये गये वितरित किये 


किये 


मंजुर किये गये वितरित 

गये 


__ गये 


10 


11 


12 


- 


- 


. 


- - 


. 


- 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 


53 . 1 
[ 7 . 8] 
18. 6 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 


84 . 6 
[ 17 . 0] 
35 . 0 
( 5 . 8 ) 

43 . 0 
( 28 .(0 ) 
49 . 3 


55 . 8 
[ 13 . 7 ] 
17. 4 
( 2 . 6 ) 
29 . 2 
( 21 . 5 ) 
33. 0 


- 
15 . 1 
[ 5 . 7 ] 
175 
( 1 . 9 ) 

19 . 8 
( 11 . 8 ) 

21 . 7 


भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम 


22. 8 
( 13 . 7 ) 
33 . 4 


राज्य वित्तीय निगम 
राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम * * 


19 . 8 


12 . 1 


25 . 7 


11 , 4 


जोड़ 


231 . 7 


147 . 5 


153. 8 


115 . 5 


- - . .. 


- 


- 


- 


. . . 


भारतीय मूनिट ट्रस्ट 

15 . 2 8 . 4 9 . 9 

8 . 1 
भारतीय जीवन बीमा निगम ( @ a 

13 . 3 

11 . 8 

- - - 
नोट :- ( i) कोष्ठकों में दिये गये प्राकडं विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित हैं । (ii ) 1970- 71 के प्राकडे अनन्तिम है । 

नमें प्रत्यक्ष ऋण, पनांजन और बैंकों को दिया गया पुनर्वित्त शामिल है ; चौकोर कोष्टकों में राज्य वित्तीय निगमों को दिया गया पुषित 
साया उन्हें इनमें इसलिये शामिल नहीं किया गया है कि यह राशि चूंकि राज्य विसीय निगमों के ऋणों के अंतर्गत दी गयी हैं अतः उसे दवारा 
हिसाब में न ले लिया जाए । 

( इनमें गारंटियों के संबंध में वितरित की गयी राशि शामिल है । 

* * ये प्राकडे 10 राज्य प्रौद्योगिक विकास निगमों , गुजरात प्रौद्योगिक निवेश निगम और महाराष्ट्र लघु उद्योग और निवेश निगम से संबंधित हैं । 
( a (d) 1970- 71 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 


कारोबार में संतलन लाने के लिए सरकार ने शेयर बाजारों को आदेश 
दिये और शयर बाजार की दृष्टि में केन्द्रीय सरकार के 1971-72 के 
बजट प्रस्ताव गैर सरकारी कंपनी क्षेत्र के संदर्भ में बहुत उत्साह 
दर्धक नहीं थे । 


प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 158 या 25 प्रतिशत से कम थी । 
लाभांशा की वास्तविक दरों के संदर्भ में 11 और 20 प्रतिशत के 
बीच लाभांशों की अदायगी करनेवाली कंपनियों की संख्या में 
1970-71 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् वह 1969-70 के 186 
( 30 प्रतिशत ) से बढ़कर इस वर्ष 218 ( 34 प्रतिशत ) हो गयी । 
6 और 10 प्रतिशत के बीच लाभांश अदा करनेवाली कंपनियों की 
संख्या पिछले वर्ष के 202 ( 32 प्रतिशत ) से कम होकर इस वर्ष 
188 ( 30 प्रतिशत ) हो गयी जब कि कंपनियों की कल संख्या 
में 20 प्रतिशत से अधिक लाभांश की अदायगी करनेवाली 
कंपनियों का अनुपात दोनों वर्षों में 3 प्रतिशत था । 


कंपनी लाभांश 

85. सार्वजनिक सीमित कंपनियों द्वारा की गयी लाभांश 
संबंधी घोषणाओं के प्रारंभिक अध्ययन से यह पता चलता है कि 
1969-70 की तुलना में 1970- 71 में कंपनी क्षेत्र के कार्य में 
थोड़ा सा सुधार हुआ । अप्रैल 1970 और मार्च 1971 के बीच जिन 
830 सार्वजनिक सीमित कंपनियों ने अपने लेखे बंद किये थे 
उनमें से 200 या 32 प्रतिशत कंपनियों ने अपनी लाभांश-दरों 
को बढ़ाया जब कि 1969 -70 में 195 या 31 प्रतिशत कंपनियों 
ने लाभांश दरों को बढ़ाया था । जिन कंपनियों ने उन्ही दरों 
पर लाभांश अदा किया उनकी संख्या पिछले वर्ष अर्थात् 1969-70 
की ही सरह 198 या 31 प्रतिशत थी । शेष 232 कंपनियों में 
से 100 या 18 प्रतिशत कंपनियों ने अपने लाभांश को कम किया 
जम कि पिछले वर्ष इस प्रकार लाभांश कम करनेवाली कंपनियों 
की संख्या 79 या 13 प्रतिशत थी । इसके विपरीत कछ भी लाभांश 
अदा न करनेवाली कंपनियों की संख्या 1970-71 में 132 या 21 


कषि संबंधी मिवंश के लिए वित्त 

88. विविध सांस्थानिक एजेंसिया कृषि संबंधी निवेश की जो 
वित्तीय सहायता करती है उसमें आलोच्य वर्ष में और प्रगति 
हुई । कृषि पवित्त निगम , कृषि वित्त निगम और ग्रामीण 
बिजली निगम द्वारा कृषि संबंधी योजनाओं के लिए संवितरणों के 
रूप में प्रदान की गयी वित्तीय सहायता और रिजर्व बैंक के 
मध्यावधि ऋणों से ली गयी राशि और केन्द्रीय सहकारी भूमि 
विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिवंचरों से यह पता चलता है 
कि 1969- 70 के स्तर की तुलना में 1970-71 में ऋषि -निवेशों में 
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पर्याप्त पध्दि हई । कृषि वित्त निगम द्वारा किये गये संवितरणों ___ 1970 में यह विस्तार (330 करोड़ रूपये) 1969 के तदनुरूपी पूर्वाध 
में थोड़ी सी कमी हई परत, कृषि पर्नावत्त निगम द्वारा किये गये में हुए विस्तार ( 153 करोड़ रूपये ) की अपेक्षा ग्रह,रा अधिक था ; 
संवितरणों में वृध्दि हाई । रिजर्व बैंक के मध्यावधि ऋणों रो परन्तु, उत्तरार्ध में इस प्रवृत्ति का प्रत्यावर्तन ह,या अर्थात जहाँ जनवरी 
ली गयी राशि पिछले वर्ष के स्तर पर ही रही । इस वर्ष ग्रामीण जून 1970 में 602 करोड़ रूपयों का भद्रा विस्तार हुआ था वहाँ जनवरी 
बिजली निगम ने पहली बार 26.04 करोड़ रूपयों का संवितरण जून 1971 में केवल 299 करोड़ रूपयों का मद्रा विस्तार हुआ । इन 
किया । आलोच्य वर्ष में कृषि पुर्वायत्त निगम तथा कृषि वित्त कारणों से जो मला विस्तार हया वह कइड हर तक निम्नलिखित 
निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या और उनके द्वारा कारणों से कम हुआ : (1) बैंकिग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मद्रा 
किये गये ऋणों संबंधी वागदों की राशि अपेक्षाकृत कम थी परन्त, आस्तियों में 97 करोड़ रूपयों की कमी हई जब कि 1989-70 में 
ग्रामीण बिजली निगम की स्वीकृतियों और वायदों में तीव दि उनमें 284 करोड़ रूपयों की श्रृद्धि हुई थी , और ( ॥) किग संघटन 
परिलक्षित हुई (सारणी 15) । याणिज्य को द्वारा मध्यावधि की वास्तविक मद्तर देयताओं में 110 करोड़ रूपयों की द्धि हुई । 
उद्देश्यों के लिए कृषि को दिये जानेवाले ऋणों में भी पर्याप्त वास्तविक विसशी अस्तियों में जो कमी हुई वह अंशतः उदार बारात 
प्रगति हुई । उसी प्रकार , केन्द्रीय और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा नीति के फलस्वरूप आयातों में द्धि और अंशतः विदेशी सहायता 
संवितरित किये जानेवाले मध्यावधि ऋणों में भी काफी वाद के द्वारा किये गये अनाज के आयातों और प्रायोजनेतर सहायता में 
हुई । 

कमी है जाने के फलस्वरूप विदेशी सहायता के उपयोग में हुई 

अपेक्षाकृत अधिक कमी की दांतक है । इन पर इसके बाद के पैरा 
मत्रा की उपलब्ध की प्रवृत्तियों 

ग्राफों में चर्चा की गयी है । 


मौसमी प्रतिया 
___ 87. पिछले वर्ष की तुलना में (592 करोड़ रूपय ) 1970 -71 ( जुलाई 
जून ) में जनता के पास रहनेवाली मुद्रा में उल्लेखनीय रूप से भारी 

89. जहाँ 1969 में कम कामकाज के समय ( मई - अक्तूबर) में 
वृद्धि हुई ( 814 करोड़ रूपय ) । इस वर्ष मद्रा-वृद्धि की दर 12. 3 जनता के पास रहने वाली मद्रा में 58 करोड़ रूपयों की कमी हुई थी 
प्रतिशत थी । जब कि 1969-70 में वह 9.8 प्रतिशत थी पहाँ 1970 के कम कामकाज के समय में उसमें 143 करोड़ रूपयों 
कल मद्रा गत वित्तीय साधनों में जिनमें मद्रा की 

की मासमंसर वृद्धि हुई ( सारणी 17) । मुद्रा की उपलब्धि में जो 
उपलब्धि और बैंकों के पास रहनेवाली मीयादी जमाराशियां शामिल 

पनि हई वह मुख्यतः बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक 
है , जहाँ पिछले वर्ष 1, 011 करोड़ रूपयों या 11. 8 प्रतिशत की वद्धि 

श्रण में हुई 111 करोड़ रूपयों की वृद्धि और बैंकिग क्षेत्र की वस्त 
हई थी वर्ष इस वर्ष 1,363 करोड़ रूपयों या 14.0 प्रतिशत की भारी 

विक विदेशी मद्धा अस्तियों में हुई 36 करोड़ रूपयों की वृद्धि के 
वृद्धि हुई ( सारणी 16) । इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कल 

फलस्वरूप हुई । मद्रा विस्तार में बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को 
मॉग में पर्याप्स वृद्धि हुई । यदि घटकवार देखा जाए तो मॉग जमा दिये गये ऋण का योगनन भी उल्लेखनीय था । 
राशियों में हुई द्धि की अपेक्षा समग्र रूप से चलमना में बराबर 
अधिक वृद्धि होती गयी , परन्तु , वृद्धि की दरों के अनुसार चलमद्रा की 

90. किन्स, 1969-70 के अधिक कामकाज के समय ( नवम्बर 
अपेक्षा जमाराशि की वृद्धि की दर काफी ऊंची थी । पलमदा वा मांग 

1989 - अप्रैल 1970 ) मुद्रा की उपलब्धि में हुई 703 करोड़ रूपयों 
जमाराशियों की अपेक्षा मीयादी जमाराशियों में वास्ताक किड और ( (12 प्रतिशत ) की मौसमी वृद्धि की तुलना में 1970-71 के अधिक 
बद्धि की दर, दोनों ही द्रष्टियों से अधिक तेजी से वृद्धि हुई । कल 

कामकाज के समय में हुई 572 करोड़ रूपयों ( 8.5 प्रतिशत ) की 
मनागत विसीय साधनों में हुई कल वद्धि में मीयादी जमाराशियाँ 

मौसमी वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी । सलमदा के घटक में 400 करोड़ 
का प्रतिशत 0. 3 था जब कि जनता के पास रहनेवाली चलमला और 

रूपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में 
जमाराशियों का प्रतिशत क्रमश: 31. 3 और 28. 4 था । 

हाई वृद्धि से 117 करोड़ रूपये कम थी । मॉग जमाराशियों में हुई 
वृद्धि में भी पिछले अधिक कामकाज के समय की तुलना में 14 

करोड़ रूपयों की कमी पायी गयी । फिर भी , मीयादी जमाराशियों 
88 . 1970 के दैरान हए मना विस्तार के कारणों में बैंक 

में जो द्धि हुई उसमें 1909-70 के अधिक कामकाज के समय की 
बारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण एक महत्वपूर्ण कारण था 

अपेक्षा 81 करोड़ रुपयों की अधिकता पायी गयी । 
जिसमें 924 करोड़ रूपयों की अभूतपूर्व वृद्धि हई , यह वृद्धि 
सामान्यत: बजट संबंधी कार्यकलापों में बढ़ते हुए असन्तुलन और 91. में कों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण में जहाँ 
विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्टों की समस्या पिछले अधिक कामकाज के समय में 130 करोड़ रूपयों की वृद्धि 
की द्योतक थी । बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण हाई थी वहाँ 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में 620 करोड़ 
में वास्तविक ऑकड़ों सधा वृद्धि की घर वनों ही दष्टियों से अपेक्षा __ रूपों की बड़ी भारी वृद्धि हुई । फिर भी विदेशी मुद्रा अस्तियों 
कृत कम वृद्धि हई । मगा विस्तार की दर पूरे वर्ष में एक सी में 85 करोड़ रूपयों की कमी हई जब कि पिछले अधिक कामकाज 
नहीं थी । 1970 के लेखा वर्ष के पूर्वार्ध अर्थात ज, लाई -दिसम्बर के समय में उनमें 168 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी । मीयादी 
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सारणी 15 -- कृषि संबंधी निवेश के लिए विस 

( जुलाई - जून ) 


( करोड़ रुपयों में ) 


- - 


- - 


. . 


- . 


- - - 


- - . . 


- 


- 


- . 


1968 


1969- 
70 


197() 

71 


69 


- - - -- - - - - - - - - 


- 


- - 


- . . 


- - .- ... - 


- 


- 


- - - - 


10 3 . 42 

5 . 00 


114 . 82* 119 .49 

1 . 104 . 78 


1960 - 1961- 1962- 1963- 1964- 1965 - 1966- 1967 

61 62 63 64 65 66 67 68 
1, केन्द्रीय सहकारी भूमि घंधक विकास बैंकों 
द्वारा जारी किए गए डिवेंचर 1 

( क ) सामान्य डिबेंचर . 9 . 97 10 . 50 19 . 25 2 3. 34 34 . 81 43 . 10 52 , 05 64 . 51 

( ख ) ग्रामीण डिबेंचर . 1 . 55 2 . 24 * 1 . 57 1 . 84 3 . 23 4 . 33 2 . 93 1 . 57 
2. कृषि पुनवित्त निगम ( इ . पु. नि . ) 2 
( क ) मंजूर की गयी योजनाओं 
की संख्या 

3 10 24 159 
( ख ) कुल परिव्यय 
( ग ) कृ . पु . नि . के वायदे . 

2 , 45 16. 83 14 . 

1 8 . 53 58 , G4 
( घ ) इस वर्ष संवितरित की 
गयी राशि 

- - 0 . 45 4 . 45 2 , 08 5 . 67 
3. कृषि वित्त निगम ( क . वि . नि . ) 3 

( क ) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या 


108 


79 . 21 
69 , 32 


142 
92 . 73 
70 . 92 


100 
62 . 15 
53 . 92 


17. 84 


28 . 60 


30 . 62 


6 
61 . 50 
0 . 96* 


21* 
45 . 70 * 
15 . 77 % 


10 
23 . 33 
13 . 24 


( ग ) इस वर्ष संवितरित की गयी राशि 


49 * 


32 . (01 * 
29 . 79 * 


4. प्रामीण बिजली निगम ( प्रा०वि०नि० ) 4 
( क ) मंजूर की गयी योजनाओं 

की संख्या 
( ख ) कुल परिव्यय 
( ग ) मा . बि . नि . के वायदे 

( घ ) इस वर्ष संवितरित की गयी राशि 
5. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मम्यावधि ऋण 

( क ) मंजर की गयी राशि 4 . 689 . 56 9 . 31 14 , (01 14 . 39 14 . 11 15 . 49 16 . 57 
( ख ) उसमें से इस वर्ष ली गयी 
राणि 

5 . 69 7 . 39 4 . 18 7 . 45 7 . 91 7 . 45 8 . 37 * 9 . 12 


74 
49. 71 
49 . 38 
28. 04 


19 . 00 


8 . 30) 


18 . 76 


8 . 98 * 


11 . 48 


11 . 38 


- 


- - - 


- - 


- 


नोट : वाणिज्य बैंकों द्वारा केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक /विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिवेंचरों में किये गये अंशदान के रूप में और कृषि वित्त निगम 

के साथ सहभागिता के द्वारा दिये गये यित्त के अांकड़ों को छोड़कर उनके द्वारा प्रवान किये गये प्रान्य निवेश विस्त के श्रांकडे उपलब्ध नहीं 

है । इसी प्रकार, सहकारी ऋण एजेंसियों द्वारा अपनी निजी निधियों से प्रवान किये गये निवेश वित्त के अांकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं । 
1. सहकारी भमि बंधकयिकास बैंकों ने 1961-62 में 18 . 00 लाख रुपयों , 1963- 64 में 5 . 41 लाख रुपयों 1965- 66 में 1 . 45 लाख 

रुपयों , 1966- 67 में 1 . 23 लाख रुपयों 1967- 68 में 0 . 32 लाख रुपयों और 1968-69 में 0 . 18 लाख रुपयों तक के विशेष विकास 
डिबेंचर भी जारी किये । विशेष विकास डिबेंचरों की पहली श्रेणी कृषि पुनर्वित निगम की स्थापना के पहले जारी की गयी थी और पोष श्रेणियों 

कृषि पुनर्वित्त निगम की योजनाओं के अन्तर्गत नहीं पाती । 
2. ये कार्यकलाप इस वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं के द्योतक हैं जिनमें इसी वर्ष के दौरान वापस ले ली गयी योजनाओं को छोख दिया 

गया है । पिछली रिपोर्टों में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के कार्यकलापों को प्रस्तुत किया जाता था : ( i ) संबन्धित 
वर्ष और उसके बाद के वर्षों में यापस ले ली गयी योजनाएं (ii) उसके बाद के वर्षों में वित्तीय परिव्यय में की गयी कटौतियां और (iii ) 
योजनाओं का पुनर्गठन यदि कोई हो । वापस ले ली गयी योजनाओं तथा पुनर्गठित योजनाओं के लिए हिसाब में प्रावश्यक व्यवस्था करने के 
बाद मंजर की गयी योजनाओं की संचयी संख्या 30 जून 1971 को 456 होती है जिनके लिए प्रायश्यक वित्तीय सहायता की राशि 293 . 00 

करोड़ रुपये थी । उसमें से निगम द्वारा यायदा की गयी राशि 248 . 66 करोड़ रुपये थी । 
3. यहां जो अांकड़े दिये गये हैं वे यदि एक ही वर्ष में कोई योजना वापस ले ली गयी हो /परिव्यय में परिवर्तन किया गया हो , तो उसे हिसाब 
में लेने के बाद फिन्तु बाद में यदि कोई योजना यापस ले ली गयी और परिव्यय में परिवर्तन किया गया हो तो उसे हिसाब में लिये बिना 
उस वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं से संबन्धित हैं । इन बातों पर विचार करने के बाद कृषि वित्त निगम द्वारा अपनी स्थापना 
से लेकर अर्थात् 1 अप्रैल 1968 से 30 जून 1971 तक मंगूर की गयी योजनाएं 33 रहती हैं जिनके कुल परिव्यय की राशि 128. 08 
करोड़ रुपये है और इस संदर्भ में निगम ने 29 . 97 करोड़ रुपये वितरित किये थे । 
१. इनमें से 1969-70 में तीन योजनाएं और 1970-71 में दो योजनाएं ग्रामीण सहकारी बिजली समितियों से संबन्धित थी । 

* परिशोधित । 
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सारसी 16 -मता की उपलब्धि और मुद्रागत साधनों को प्रवृत्तियां ( वार्षिक ) 


(करोड़ रूपयों में ) 


. - 


. 


. 


. - 


. - - 


- 


- - 


. . 


. . 


. . 


जुलाई-जून में घट -बड़ 


1968- 69 


1969 - 70 


1969- 70 


1970-71 


1970 - 71 


- 


- 


- 


. . - - 


.. 


... . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


--- . 


.. . 


1. जनता के पास चल मुद्रा 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


427 


. 


. 


. - -..- - ..... - -. 

+ 371 
( + 10 . 1 ) 


+ 341 
( + 9 . 9 ) 


( + 10 . 2 ) 


2. मांग जमा राशियां 


+ 225 
( + 11 . 1 ) 


+ 211 
( + 9. 4 ) 


- 387 
( + 15. 7) 


3. मुद्रा की उपलब्धि ( 1 + 2 ) 


+ 568 
( + 10. 3 ) 


+ 592 
( + 9 . 8 ) 


+ 814 
( + 12 . 3 ) 


4. मीयादी जमा राशियां 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 549 


+ 473 
( + 21 . 5 ) 


+ 419 
( + 15. 6 ) 


( + 17 . 7 ) 


5. कुल मुद्रागत साधन ( 3 + 4 ) 


. 


+ 1039 
( + 13. 3 ) 


+ 1011 
( + 11 . 6 ) 


+ 1363 
( + 14 . 0 ) 


6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण 


+ 2 


+ 433 
( + 9 . 9 ) 


+ 924 
( + 19 . 2 ) 


7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 


+ 153 @ 


+ 264 


1 - 97 


( + 84 . 6 ) 


( + 66. 0 ) 


( + 14. 6 ) 


R . जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चलमुम्रा देयताएं 


+ 33 


+ 20 


+ 18 


( + 10. 4 ) 


( + 5 . 6 ) 


( + 4 . 8 ) 


9 . जोर ( 6-1- 9 + 8 ) 


+ 845 


+ 619 @ 
( + 12 . 7) 


+ 266 
( + 5 .1 ) 


( + 14. A ) 


10. बैंकों द्वारा याणिज्यिक क्षेत्र को विया गया ऋण* 


+ 641 


+ 755 


+ 629 


( + 12 . 5 ) 


( क ) बैंकों द्वारा याणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण* 


+ 8 


. 


( + 17 . 6) 

+ 167 
( + 11 . 7 ) 

- - 950 
... - 125 

+ 1260 @ 
( + 14 . 8 ) 


( + 41 ) 
-- 177 


11. रिजर्व बैंक की वास्तयिक मुद्रेतर देयताएं ( वृद्धि - ) 
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रेतर देयताएँ ( वृद्धि - ) 


( + 17 . 7 ) 

+ 336 
( + 21 , 1 ) 

- 60 

+ 29 
+ 1041 
( + 10 . 6 ) 


+ 67 


+ 1474 
( + 13. 5 ) 


13. जोड़ ( 8 + 10 ) 


. .. . . 


. - 


.. --- 


-- - 


- 


- . -.. . . 


- 


- 


. - -. 


- 


- 


- . 


- 


- 


-- - 


- 


- . .. . .. 


- 


नोट : कोष्ठकों में दिये हुए अकिड़े घट-बढ़ के प्रतिशत हैं । 
( रिजयं बैंक के इणू विभाग में रखे हुए सोने के पुनर्मूल्यांकन के कारण । फरवरी , 1969 से उत्पन्न परिवर्तनों को छोड़कर । 

इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये विये गये प्रग्रिम शामिल हैं । 
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सारणी 17 --- मुद्रा की उपलब्धि और मुद्रागत साधनों को प्रवृत्तियों ( मौसमी ) 


निम्नलिखित अवधि में घट-बक 


- 


कम - कामकाज का समय 


अधिक कामकाज का समय 


1969 


1970 


1969 - 70 


1970- 71 


.. - . 


- . . 


. - - - 


_ . . . . . . - . 


.. 


1. जनता के पास चल -मुद्रा 


. 


. 


. 


. 


. 


- 149 


+ 517 


+ 400 


+ 34 
( - 0. 8 ) 

+ 177 


( + 14. 3) 


( -- 4. 0 ) 

+ 91 


( + 9 . 7 ) 


2 . बैंकों की मांग जमा राशियां 


-- 186 


+ 172 


( + 4 , 2 ) 


( + 7. 3 ) 


( + 8 . 3 ) 


( + 6 . H ) 


- - - 


- - 


- 


- - 


3. मुद्रा की उपलरिध ( 1 + 2 ) 


- -58 


+ 143 


+ 703 


+ 572 


(... - 1 . 0 ) 


( + 2 , 2 ) 


( + 12. 0 ) 


( + 8 . 5 ) 


4. मीयादी जमा राशियां 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 248 


+ 277 


+ 163 


+ 244 


( + 9 . 6 ) 


( + 9 . 2 ) 


( + 5 . 7 ) 


( + 7 . 4 ) 


- - - 


.. 


.- - -- - 


- - - 


5. मुद्रागत साधन (3+ 4) 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 816 


+ 190 
( + 2. 2) 


+ 420 
( + 4 . 4) 


+ 866 
( + 10 . 0) 


( + 8. 2 ) 


. . 


. 


. 


- - - - . ... 


- 


- 


- 


. - .. . 


. - 


- 


6 . बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण 


+ 62 () 


- -14 
( ~- 0.. 3 ) 


+ 111 
( + 2. 3 ) 


( + 2 . 8 ) 


( + 12 . 5 ) 


7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियां । 


+ 85 


___ 159 
( + 15 . 4) 


+ 36 
( + 5. 0 ) 
__ + 6 
( + 1,6 ) 


188 
( + 38 . 0 ) 

+ 19 
( + 5. 5) 


8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चल-मुद्रा देयताएँ 


___+ 


( --13. 2 ) 

+ 15 
( + 4. 1 ) 


( -- ) 


. . .. 


- 


- - . 


- - - - ... -..... . 

. . 
. ... ------- ----- - - - 


- --- 
. 


__ + 45 


+ 153 


+ 317 


. ... - - -... -- - - - -- - -- ... - - - 
9. जोड़ ( 6 + 7 + 8 ) . . . 

- --. . 
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण * 


+ 550 


+ 448 


+ 311 
( + 6 . 4 ) 


+ 602 
( + 14 . 2 ) 


( +- 8. 7 ) 


+ 136 
( + 3. 3 ) 

-~ - 111 
( -- 7. 3) 


( क ) बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण * 


+ 34 


. 38 


+ 204 


( + 1. 8) 


( + 31. 1) 


( + 10. 9 ) 


- - 


- .. . 


- - 


- - 


- - - 


- 


-- . - - . -.. - - 


- . 


.. .. .. 


. -. 


11. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं ( वृद्धि --- ) . 


+ 15 


27 


- - 77 


-- 113 


, 


- - 6 


- 71 


- - 69 


- 


12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रेतर देयताएँ ( वृद्धि - ) 
- -. ..- - - .. - - .. - 
13. जोड़ ( 9- 10) . . . 


. 


. 


. 


+ 098 


+ 181 
( + 1 . 9 ) 


+ 464 
( + 4 . 4 ) 


+ 9189 
( + 9 . 4 ) 


( + 9 . 0 ) 


. 


. 


. 


- - - - - - 


- - . . . . . . 


. - - - 


.. . . 


---...-. . 
नोट : कोष्टकों में दिये हुए आँकड़े घट- बढ़ के प्रतिशत हैं । 

* इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को याणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दिये गये अग्रिम शामिल हैं । 
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- - - - 


जमाराशियों में हाई वृद्धि का समायोजन करने पर, बैंकों द्वारा 
वाणिज्यिक क्षेत्र को दिर गये वास्तविक माण में 1970-71 के अधिक 
कामकाज के समय में 204 करोड रूपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले 
अधिक कामकाज के समय में हई 438 करोड़ रूपयों की वृद्धि की 
अपेक्षा कम थी । इस अवधि में बैंकों द्वारा अनाजों की उगाही के 
लिये दिये जानेवाले नगण में 70.3 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई । 
को को द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण में अधिक काम 
काज के समय के पहले ६ महीनों ( नषम्बर-दिसम्बर 1970 ) में 
जा विस्तार (199 करोड़ रूपये) हुआ था वह बाद के चार महीनों में 
हुए विस्तार ( 249 करोड़ रूपये ) से अपेक्षाकृत बहुत अधिक था । 
बैंकिग संघटन की वास्तविक मरेतर देयताओं में भी 182 करोड़ 
रूपयों को द्धि हाई , इसके फलस्वरूप मुद्रा की उपलब्धि में कमी 
हुई । उपयबिल कारण से और साथ ही वास्तविक विदेशी मन्ना 
अस्तियों में हुई कमी और बैंको बरा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये 
गये थास्तविक माण में हुई अपेक्षाकृत थोड़ी सी वृद्धि के कारण से 
भी 1070-71 के अधिक कामकाज के समय में मला की उपलब्धि 
में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हाई । 


पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में लगाये गये चयनात्मक 
नियंत्रणों को और कड़ा कर दिया गया । यद्यपि उसके बाद इन 
सब उपायों के तत्काल प्रभाव स्वरूप बैंकों द्वारा दिये गये प्राणों में 
काफी कम वृद्धि हुई फिर भी वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 
हई वृध्दि की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक ही थी । इस प्रकार स्थिति 
संतोषजनक नहीं थी । अतः 4 फरवरी 1971 को प्राण स्थिति का 
मध्यकालीन पुनरीक्षण करते हए गवर्नर ने मंकों द्वारा दिये जानेवाले 
ऋणों पर गराबर नियंत्रण रखने और जमाराशियां जुटाने के लिये 
अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया । इसके अलावा बैंको 
की ऋण प्रणाली को अधिक उद्देश्यप्रधान बनाने की द्रष्टि से , गवर्नर ने 

कों को यह समझाया कि अधिक व्यापक रूप से ऋण प्रपत्र के रूप में 
विनिमय मिल का उपयोग कराये जाने के संदर्भ में उन्हें प्रवर्तक 
की भूमिका अदा करनी है और नयी हंडी पुनर्भाजन योजना के 
अधीन छक पर पर पवित सुविधाएँ वर्ष भर में उपलब्ध होंगी । 
एक अतिरिक्त रियायत के रूप में यह व्यवस्था भी की गयी कि इस 
योजना के अधीन 30 जून , 1971 के बाद जिन हहियों का पुनर्भाजन 
किया जाएगा उनके कारण मैंक दर पुर्नावत्त प्राप्त करने के बैंकों के 
अधिकार पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी, उनके वास्तविक चलमन्द्रा अन, 
पात की स्थिति का भी क्यों न हो । अन्य वर्गों की हाडियों को 
भी इस योजना में शामिल कर इस योजना के क्षेत्र को व्यापक मनाने 
के भी माय किये गये । 


92. जिस प्रकार 1970 के कम कामकाज के समय के पहले ६ 
माहीनों में (मई -जून 1970) मला की उपलब्धि में मौसमंतर विस्तार 
हा था उसी प्रकार वर्तमान कम कामकाज के सभय के तवनरूपी 
दो महीनों में भी भद्रा की उपलब्धि में मारामतर विस्तार हुआ । का 
द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक वरण में इस वर्ष के कस कामकाज 
के समय में पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई थोड़ी सी कमी 
तुलना में भारी वृद्धि हई ; किन्त, बैंकों द्वारा पाणिज्यिक क्षेत्र को दिये 
गये वास्तविक चरण में 1970 के उक्त समय में हुई वृद्धि की तुलना 
में इस वर्ष कमी हई । 


___ 94. राष्ट्रीराकरण के लक्ष्य की पूर्णत के उद्देश्य से अग्रतावाले 

और अब सक के उपक्षित क्षेत्रों को दिये जानेयाले प्राणों की मात्रा 
को और बढ़ाया गया । राष्ट्रीयकरण से लेकर जून 1971 तक की 
अधि में , जमा राशि में से सांविधिक निवेश करने के पश्चात् 
शंष रहने वाली राशि के अनुमानत : तीन चौथाई अंश का उपयोग 
कृषि , लघ, उन्धोग, परिवहन चालकों, फटकर ध्यापार तथा छोटे 
कारोवार , व्यवसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्तियों और शिक्षा के 
लिए दिए गए ऋणों के रूप में किया गया है । इस अधि में 
बैंकों द्वारा दिये गये प्राणों में जो वृद्धि हई उसमें इन क्षेत्रों 
को दिये गये अग्रिमों का अंश 88 प्रतिशत था । कल अग्रिमों 
में इन क्षेत्रों को दिये गये ऋणों का हिस्सा जहां जून 1989 के अंत 
में 14.5 प्रतिशत था वहा मार्च 1971 के अंत में बढ़कर 23. 8 
प्रतिशत हो गया । 


क व्यमसाप की प्रतिया और त्राण नीति 


93 . आलोच्य वर्ष के पूर्वार्ध में बैंकों की जमाराशियों में जिस 
तेजी से वृद्धि ह रही थी उसकी अपेक्षा और अधिक तेजी से बैंकों 
द्वारा दिये गये ऋणों में वृद्धि हे रही थी । अत : वाणिज्य बैंकों ने 
रिजर्व बैंक से अधिकाधिक वित्तीय सहायता मांगी । 1 जनवरी 
1071 को इस प्रकार की वित्तीय सहायता की राशि बहात अधिक 
बड़कर 351 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गयी जो अक्तूबर 
1970 के अंत में विद्यामान 150 करोड़ रूपयों की तुलना में भारी 
वृद्धि की परिचायक है । वस्तुतः अक्तूबर 1970 के अंत में परंपरा 
गत कम कामकाज का समय समाप्त हना चाहिए था और इस कारण 
बैंकों द्वारा लिये जानेवाले ऋणों की राशि अत्यधिक मामूली से जानी 
चाहिए थी । ऋणों के इस उच्च स्तर के कारण जो सरकार द्वारा बैंक 
संबटन से लिये गये घणों के अतिरिक्त थे, वस्तुओं की कमियों 

मया 
से सामान्य मूल्य स्तर पर पड़ा दबाव बड़ गया । इस अवधि में जो 
सामान्य मूल्य स्तर था वह एक वर्ष पहले के स्तर से लगभग 5 से 6 
प्रतिशत तक ऊँचा था । अतः रिजर्व बैंक ने जनवरी 1971 से 
बैंक दर को 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत बनाकर और 29 जनवरी 
1971 से वास्तविक यलमद्रा अनुपात को 33 प्रतिशत से 34 प्रतिशत 
बनाकर सामान्य ऋण नियंत्रण को कड़ कर दिया । साथ ही जमा 
राशियों को जटाने में बैंकों की सहायता करने के उद्देश्य से उनसे 
यह कहा गया कि वे जमाराशियों पर देय व्याज की दरों में से 1 
प्रतिशत सक की वृद्धि कर । बैंक दर और वास्तविक चलमला 
अनुपात में किये गये परिवर्तनों के फलस्वरूप अग्रिमों की राज -दरों 
के संबंध में कों से यह कहा गया कि यह निश्चित कर हो कि 
उनके द्वारा मां पर धसूस किटो जाने पाले मसाज की दरों में औसतन 
लगभग 1 प्रतिशत की ही वृद्धि है । रूई , तिलहनों और वनस्पति 
तेलों के मूल्यों पर बढ़ते हुए दयाय को ध्यान में रखते हुए धन लीजों 


___ 95, अनाज की उगाही संबंधी कार्यो के लिए दिए जानेवाले 
अग्रिमों में भी काफी वृद्धि हुई , इन अग्रिमों की राशि जखं 
26 जून 1970 का 207 करोड़ रूपगं थी पहा वह बढ़कर 25 जून 
1971 को 379 करोड़ रूपये हो गयी । इन अग्रिमों में और वृध्दि 
हई और उनकी राशि 30 जलाई 1971 ( अंतिम शुक्रवार) को 
431 करोड़ रूपचे हो गयी । 
पार्षिक घट यस ( जुलाई 1970 -- जून 1971) 
____ 96. समग्र वर्ष में , अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये 
ऋणों में अपेक्षाकृत कम वृध्दि हई , परंतु, जमाराशियों में 1969 -70 
की अपेक्षा अधिक वृद्धि हई । अत : बैंक इस स्थिति में थे कि वे 
अपने निवशों तथा नकदी बकाया राशियों में वृद्धि कर सके और 
रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों के एक अंश की वापसी अदायगी 
भी कर सके । 


97 . अनुसूचिस पाणिज्य बैंकों द्वारा विथ गर कल ऋणों 
में जहाँ 1969-70 ( जुलाई -जून ) में 013. 9 करोड़ रूपयों या 17 
प्रतिशत की वृध्दि हुई थी वहाँ 1970-71 में 563.1 करोड़ रूपयों 
था 13 प्रतिशत की चि हई । इसके विपरीत , जमाराशियों 
में हाई नि की राशि जहा 1969-70 में 628.7 करोड़ 
रूपसे या 13 प्रतिशत थी यहा वह 1970-71 में 915.4 करोड़ रूपये 
या 17 प्रतिशत हो गयी । बैंक ऋण में हाई वृध्दि की सर पर्ष के 
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सारणी 18 - क व्यवसाय सम्बंधी महत्वपूर्ण प्रकियों में वार्षिक पटक 


( करोड़ रुपयों में ) 


------ - - - 


जून 1968 के 

अन्त में 


जून 1968 में 
समाप्त हुए वर्ष 
में घट -बढ़ 


जून 1969 के जून 1969 में 
अन्त में समाप्त हुए वर्ष 

में षट -बढ़ 


1. कुल धैक ऋण 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3102, 9 


+ 471 . 8 


3598 . 8 


+ 495 . 9 


2. फुल निवेश 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1160 . 7 


+ 90 . 8 


1358 . 9 


+ 198. 2 


975 . 6 


+ 53. 0 


1126 . 3 


+ 150 . 7 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में 
( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 


185 . 1 


+ 37. 8 


232 . 6 


+ 47 . 5 


3. मकदी और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास मकाया 


269 . 5 


+ 10. 7 


380 . 3 


+ 110 . 8 


4. मांग पर प्रतिदेय 


राशि . 


. 


50 . 6 


- -- 7 . 1 


88 . 1 


+ 37 . 5 


3969. 0 


+ 452. 0 


4645 . 8 


+ 676 . 8 


5. कुल जमा राशियां 

( क ) मांग . 
( ख ) मीयादी 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1874 . 8 


+ 2 10 . 2 


210 3. 5 


+ 228 . 7 


2094 . 2 


+ 241 . 8 


2542 . 3 


+ 448 . 1 


6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार 


103. 5 


+ 92 . 0 


172 , 2 


+ 68 . 7 


जून 1970 के 

अन्त में 


जून 1970 में 
समाप्त हुए वर्ष 
में घट-बढ़ 


जून 1971 के 

अन्त में * 


जून 1971 में 
समाप्त हुए वर्ष 

में षट -अ 


.... 


... 


- - - . . - - - . - --. - 


- - . . . 


1 कुल बैंक ऋण 


4212 . 7 


+ 813. 9 


4775 . 8 


+ 563. 1 


1798 . 9 


+ 294 . 7 


2. चूल निवेश 

( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में 
( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 


1504 . 2 
1186 . 1 


+ 145 . 3 
+ 59 . 8 


1369 . 4 


+ 183. 3 


318 . 1 


+ 85 . 5 


429 . 5 


+ 111 , 4 


3. नकवी पौर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास बकाया 


357 . 6 


-- - 22. 7 


393 . 5 


+ 35 . 9 


4. मांग पर प्रतिदेय . राशि . 


. 


17 . 9 


---- 40 . 2 


74 . 6 


+ 26. 9 


5274 . 5 


+ 628 . 7 


6189 . 9 


-+ 915 . 4 


5. कुल जमा राशियां 

( क ) मांग . 
( ख ) मीयादी 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


2328 , 8 


+ 225 . 3 


2725 . 1 


+ 396. 3 


. 
. 


. 
. 


2945 . 7 


+ 403. 4 


3474. 8 


+ 519 . 1 


6. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिये गये उधार 


291 . 5 


+ 119 . 3 


207. 2 


- - - 84 . 3 


- - . - - 


- . 


- 


- 


- 


. . . - 


- 


- 


- 


- 


- . 


* अनन्तिम ( 25 जून 1971 को ) 


स्रोत : रिजर्ष बैंक माफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 की धारा 42 ( 2 ) के अधीन भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियां , परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया 

से लिये गये उधारों के प्रांफड़े रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त उधार सूचनामों पर आधारित हैं । 
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सारणी 19 - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में मौसमी घट-बढ़ 


( करोड़ रुपयों में ) 


- ... - ... . . ..... - .- - .. .. ---.. 


- 


- . .. 


. - 


- . 


. - .- - 


कम कामकाज का अधिक कामकाज 


कम कामकाज 


समय 


का समय 


1969 
.... . 


1969- 70 


का समय 

1970 
- - - - - 

3 


- - - --- 


- 


- - - 


. 


- - - 


- . 


-- - - - 


-.. - 


- 


- . 


. . 


- - - - 


- 


- 


---- - - - -- 


.. 


- - - 


- 


- ---. . . .-- 
+ 31. 3 


1. बैंक ऋण . 


. 


+ 562 . 9 


+ 2 25 . 6 


2. सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश 


+ 2 39 . 5 


-- 53 . 8 


+ 187. 6 


+ 208 . 3 


- 100. 9 


+ 155. 3 


+ 31 . 2 


+ 47 . 1 


+ 32. 3 


+ 


+ 26 . 7 


+ 7 . 7 


+ 31. 2 


10 


- 25 . 8 


- 14 . 8 


- 5 . 6 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में . 

( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 
3 . नझवी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास बकाया 
1. मांग पर प्रप्तियेय राशि . . 
5. कुल जमा राशियां 
( क ) माँग . . . . . 
( ख ) मीयादी . . . . 
6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार 


- 348 . 1 


+ 320 . 9 


+ 4.18 . 6 


+ 115 . 0 


+ 171 . 9 


+ 174. 3 


. 
. 


+- 233 . 1 


+ 149 . 0 


+ 274, 3 


- 67 . 5 


+ 203. 0 


+ 86 . 0 
- . . - - ... - 


.... . . . 


. . . .. 


- - - - .. .. 


... _ _ .. 


- ... 


.. -- - - 


- - .. . - .. . 


- - 


- . .. 


- 


अधिक कामकाज निम्नलिखित सारीख सफ फा कम 
का समय 

कामकाज का समय 
1970 - 71 

25 जून 1971 * 26 जून 1970 
- -. . 

- --- - 


.. - . . ... . ... 


. 


. . .. . .. . . 


.. . .. . 


. . 


- - - 


- - - . - . . .- - - -. - - -.- . 


. . - -.-. --- 


- 


- 


. - 


- 


. 


- . . . 


. 


.... 


- - . 
- - 85 . 5 


- - .. . - - . . - .-. 

+ 15 7 . 2 


1. बैंक ऋण 


-- 409 . 2 


2. सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश 


+ 128 . 5 


+ 11 . 5 


+ 32 . 9 


+ 53 . 7 


- - 4 . 8 


+ 20 . 9 


+ 74 . 8 


+ 16. 3 


+ 12. (0 


+ 7 . 9 


+ 39 . 1 


42 . 3 


-- 5 . 8 


+ 41 . 9 


1- 3 . 6 


- ( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में 

( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास बकाया 
4. मांग पर प्रतिवेय राशि 
5, कुल जमा राशियां 

( क ) मांग . . . . 

( ख ) मीयादी 
6. रिजर्व बैंफ प्रॉफ़ इंडिया से लिये गये उधार . . 


+ 121 . 1 


+- 211 . 2 


+ 165 . 5 


+ 186. 3 


+ 98 . 2 


+ 62 . 5 


+ 234 . 8 


+ 113. 0 


- - 103 . 0 


+ 40 . 2 


+ 16 . 5 


+ 55 . 0 


. . 


. 


.- - - . .. . - 


-- - 


- 


- 


- - - 


-- .. - . 


__ . 


. . .. - - - ... . . 


.. . .. - - - . 


- .... 


- - 


- - . .. - - 


* अनन्तिम 
नोट : - ( 1 ) ये प्रांकड़े बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम , 1931 की धारा 42 ( 2 ) के अधीन भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियों पर प्राधारित हैं ; 

परन्तु रिज़र्व बैंक प्रॉफ़ इंडिया से लिये गये उधारों के प्रांफर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उधार सूचनाओं 

पर आधारित है । 
( 2 ) घट -बढ़ के प्रांकड़े अप्रैल और अक्बर के अंतिम शुक्रवार के अांकड़ों पर आधारित है । 


SEC. 3(ii )] 
--- -- --- - 


- - - --- - - - 
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सारणी 20-- अनुसूचित थाणिज्य षकों के प्रारख प्रभपातों का मोसमी स्वरूप 

( करोड़ रूपयों में ) 


- - -. - - - . 


. 


- - 


- . - - - . . 


. 


- - - - - - 


.. 


- - - 


- - - 


अक्तूबर 1969 


अप्रैल 1970 


अक्तूबर 1970 


- - - 


रकम 


प्रतिशत 


रकम 


प्रतिशत 


रकम 


प्रतिशत 


.......... . ..... 


.. . 


..... - - - . 


- . - 


- - - 


. 


- - - - 


- 


- 


3456 


2 
- - 


- - - 


- 


.. 


. 


___ - - - - - - -- 

1. बैंक ऋण 


3492 . 6 


72 . 9 


4055 . 5 


69 . 

4 


4281 . 1 


77 . 0 


1525 . 1 


31 , 8 


1471 . 3 


28 . 8 


1658 . 9 


29 . 8 


1266 . 1 


26 . 1 


1165 . 2 


22. 8 


1320 . 5 


23. 7 


259 , 0 


5 . 4 


306 . 1 


6 . 0 


338. 4 


6 . 1 


307 . 6 


G , 


315 . 3 


6 .2 


346 , 5 


6 . 


2 


2. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश 

( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में 

( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में . 
3. नकदी और रिजर्व बैंक के पास बकाया 
4. बोली और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राणि 
5 . कुल जमा राशियां 

( क ) मांग . . . 

( ख ) मीयादी . . 
G. रिजयं बैंक से लिये गये उधार 
- -- - - 


59 . 1 


-- 


44 . 3 


38. 7 


4788. 1 


100 . 0 


5109 . 0 


10 ) . () 


5557 . 6 


100 . 0 


. 


2094. 4 


43 . 7 


2266 . 3 


44 . 4 


2440 . 6 


43. 9 


269 3 . 7 


56 . 3 


2842 , 7 


55 . 6 


3117 . 0 


56 . 1 


33. 5 


___ - - 


236 . 5 


---- 


150 . 5 


- - 


- 


___ 


- - - . - - 


_ _ _ . - . -- 


.- - 


अप्रैल 1971 


जून 1971 * 


- -. .... -- -.-. 

जून 1970 


रकम 


प्रतिशत 


रकम 


प्रतिशत 


रकम 


प्रतिशत 


. . - - - . - - 


- 


- - -- . 


. 


. . - 


- - . . 


- 


- 


- 


. 


. 


413. 2 


5 . 


9 


6 . 8 


9 10 11 12 
. - - - . . . .. - - - - - - - . .. ... - - - 

__ . - - 
1 . बैंक ऋण . . . . 

1690 . 3 78 .5 4775 . 8 77 . 2 4212 . 7 

79 . 9 
2. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश 

1787 . 4 29 . 9 1798 . 9 29 . 0 1504 . 2 28 . 5 
( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में 

. 1374. 2 23 . 0 1369 . 4 22 . 1 1186 . 1 

22. 5 
( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में . 

6 .9 429. 5 6 .9 318 . 1 

6 . 0 
3. नकवी और रिजर्व बैंक के पास बकाया 

354 , 4 

393. 5 6 . 

4 357. 6 
4. बोली और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि 

32. 9 74 . 8 

47 . 9 
5 . कुल जमा राशियां . . . . 

5978 , 7 100 . 0 6189 . 9 100 . 0 5274 . 5 100 . 0 
( क ) मांग . . 

2626. 9 43. 9 2725 . 1 41. ( 

0 2328 . 8 44 . 2 
( ख ) मीयादी . . 

3351 . 8 56. 1 3464 . 8 56 . 0 2945 . 7 55 . 8 
6. रिजर्व बैंक से लिये गये उधार 

. 190. 7 - - - 207. 2 - - 291 . 5 
. .. . . .. - . - - - -- - ..... . . - - -.- . - -. - - -. . - . 
नोट :- ( 1 ) प्रतिशत घुल जमा राशियों के अनुपात हैं । 
( 2 ) ये प्रांकडे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम , 1931 की धारा 42 ( 2 ) के अधीन बैंकों द्वारा भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियों पर आधारित 

हैं , परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिये गये उधारों के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उधार 

सूचनाओं पर आधारित हैं । सभी प्रांकरे महीने के अंतिम शुभवार के हैं । 
* अन्तिम ( प्रांकड़े 25 जून के हैं । 


- 


- - - - 


. . .. . 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 
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पौरान एक - सी नहीं थी । इस वर्ष के पूर्वार्ध में उनमें 239. 8 करोड़ 
रूपयों को जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष के तदनुरूपी पूर्वार्ध में 
हई 17 .1 करोड़ रूपयों की वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक थी 
परंतु जहाँ पिछले वर्ष के उत्तरार्ध में उनमें 596.8 करोड़ रूपों 
की यदि हई थी वहाँ इस वर्ष के सदनुरूपी उसरार्ध में 323.3 
करोड़ रूपयों की वृध्दि हाई । पाण- जमा अनुपात जून 1971 के 
अंत में 77.2 प्रतिशत था जो एक वर्ष पहले के अनुपात (79.9 
प्रतिशत ) से 2.7 प्रतिशत कम था । 1970- 71 में जमाराशियों में 
हुई 915. 4 करोड़ रूपयों की कल पनि में मीयादी जमाराशियों 
का अंश 56. 7 प्रतिशत था जप कि वह 1989 -70 में हाई कल 
पृध्दि का 84.1 प्रतिशत धा । अनसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 
सरकारी और अन्य अनादित प्रतिभूतियों में किए गये निवेशों की 
राशि में 1970-71 में 294.7 करोड़ रूपयों की जो वृध्वि हुई वह 
1969-70 में हाई ध्दि (145 . 3 करोड़ रूपये) की दुगनी से भी 
अधिक थी । निवेश- जमा अनुपास जहाँ 28 जून 1970 को 28. 5 
प्रतिशत था यहाँ 25 जून 1971 को बढ़कर 29.0 प्रतिशत हो 
गया । नकदी और रिजर्व बैंक के पास रहनेवाली बकाया राशि 
में जहां पिछले वर्ष 22. 7 करोड़ रूपयों की कमी हई थी वहां इस 
वर्ष उनमें 35.9 करोड़ रूपयों की वृध्दि हुई ; परंत , जमाराशियों 
में तेजी से वृध्दि होने के कारण नकदी अनुपात में 0.4 प्रतिशत की 
कमी हई अर्थात् यह 6.4 प्रतिशत हो गया । रिजर्व बैंक से ल्यि 
गये उधारों की बकाया राशि 25 जून 1971 को 207.2 करोड़ रूपये 
थी जो एक वर्ष पहले के स्तर ( 291.5 करोड़ रूपये ) से 84.3 करोड़ 
रुपये कम थी । फिर भी , समग्र वर्ष में , जमाराशियों में वृध्दि होने के 
बावजूद, वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों 
की राशि पिछले वर्ष के सपनरूपी सप्ताहों में लिये गये उधारों की 
राशि की अपेक्षा अप्रैल 1971 तक लगातार उच्चतर होती रही , 
यह राशि 19 मार्च 1971 को 443 करोड़ रूपयों के सर्वोच्च स्तर 
पर पह, च गयी , किन्त, उसके बाद के सप्ताहों में उसमें कमी 
होती गयी और वह 1970 -71 के अधिक कामकाज के समय के अंत 
में 190. 7 करोड़ रूपये रह गयी । जहां यह राशि 28 जून 1970 
को 291.5 करोड़ रूपये थी वहाँ 25 जून 1971 को 207.2 करोड़ 
रूपये थी ( सारणी 18 ) । 


मौसमी प्रतियां 

09. 1970 के कम कामकाज के समय के दौरान अणों में वस्तुतः 
कमी का अभाय ही था और वास्तव में बैंकों द्वाार दिये गये , 
ऋणों में तीबू मौसमंतर पध्दि परिलक्षित हाई , और यथापि जमा 
राशियों में काफी वृद्धि हई थी , फिर भी प्रायः पुर कम कामकाज के 
समय के दौरान बैंक संघदन की चलमना संबंधी स्थिति पर तनाव 
का अनुभव किया गया था । बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों 
में 1969 के कम कामकाज के समय में भी 31.3 करोड़ रूपये की 
मौसमेतर वृद्धि हुई थी परंतु 1970 के कम कामकाज के समय 
मैं उनमें 225.6 करोड़ रूपयों की जो वृद्धि हुई वह बहुत ही 
अधिक थी । मौसमी पण्यों पर दिर्थ जानेवाले अग्रिमों में अपेक्षा 
कृत थोड़ी सी कमी और मौसमंतर पण्यों पर दिये जानेवाले अग्रिमों 
में अपेक्षाकृत अधिक वृध्दि होने के कारण उपयुक्त पनि हई । 
यद्यपि समग्रता की दृष्टि से तथा सापेक्ष द्रष्टि से भी जमाराशियों 
में अधिक पद्धि हई अर्थात जई 1989 के कम कामकाज के 
समय में 348. 1 करोड़ रूपयों ( 7.8 प्रतिशत) की जमाराशियाँ 
जुटायी गयी थीं यहाँ इस वर्ष के कम कामकाज के समय में 
448. 6 करोड़ रूपयों ( 8.8 प्रतिशत ) की जमाराशिया जुदायी गयीं , 
फिर भी , 1970 के कम कामकाज के समय के अंत में ऋण जमा 
अनुपात 77.0 प्रतिशत था जो कि एक वर्ष पहले के ऋण- जमा अनुपात 
( 72.9 प्रतिशत) से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था । बैंकों के 
वित्तीय साधनों पर बराबर दबाव पड़ता रहा । इसके फलस्वरूप निवेशों 
में अपेक्षाकृत कम राशि लगायी जा सकी अर्थात जहां पिछले कम 
कामकाज के समय में उक्त राशि 240 करोड़ रूपये थी वहां 
इस वर्ष वह 188 करोड़ रूपये थी और रिजर्व बैंक से लिये गये 
उधारों की वापसी अदायगी की राशि का अनुपात (38 प्रतिशत ) भी 
1969 के कम कामकाज के समय में वापस अदा की गयी राशि के 
अनुपास ( 68 प्रतिशत ) की अपेक्षा कम था । 
___ 100. ऋण और मूल्यों की स्थिति को देखते हुए और चौथी 
योजना में बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनादित प्रतिभूतियों 
में अतिरिक्त जमाराशियों के एक निश्चित अनुपात का निवेश 
किये जाने की परिकल्पित आवश्यकता के संदर्भ में , गवर्नर ने अगस्त 
1970 में बैंकों से यह अनुरोध किया कि वे अपनी आस्तियों में 
दद्रि करें ताकि अगस्त 1970 के अन्तिम शक्रवार से सांवधिक 
चलमा अनुपात 27 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाये । 
इसके साथ साथ , जिस न्यूनतम वास्तविक चलमना अनुपात के 
आधार पर बैंक दर पर बैंक उधार प्राप्त कर सकते हैं , उसे भी 
अगस्त 1970 के अन्तिम शुक्रवार से एक प्रतिशत बढ़ा कर 33 
प्रतिशत कर दिया गया । ( इसके पूर्व इन अनुपातों में से प्रत्येक 
में अप्रैल 1970 के अन्तिम शुक्रवार से एक प्रतिशत की वृष्टि की 
गयी थी अर्थात् उनको क्रमशः 27 प्रतिशत और 32 प्रतिशत कर 
दिया गया था ) । शेयरों पर दिये जानेवाले अप्रिमों को विनिय 
मित्त करने के लिए कतिपथ उपायों की भी घोषणा की गयी 
साकि सट्टेबाजों के उद्देश्यों के लिए बैंक विस्त के उपयोग पर 
रोक लगायी जा सके । 1969-70 के लिए होडी याजार योजना के 
अधीन दी गयी पुर्नावस्त सुविधाएँ जून 1970 के अंत में समाप्स 
होनेवाली थी परन्स, बैंकों द्वारा अप्रतापाले क्षेत्रों को और अनाज 
की उगाही तथा वित्तरण संबंधी उद्देश्यों के लिये दिये जानेवाले 
अग्रिमों के संबंध में उक्त सविधाओं को 30 जून 1970 के बाद 
भी जारी रखा गया । 
1970-71 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति 

101. इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में ही 
बैंकों ने रिजर्व बैंक से 150 करोड़ रूपयों के भारी उधार लिये । 
यह एक अभूतपूर्व घटना थी । 1970-71 के अधिक कामकाज के 
समय की ऋण नीति की घोषणा करते हुए 10 नवम्बर 1970 पो 
गवर्नर ने बैंकों से यह अनुरोध किया कि वे ऋणों की , विशेषकर 


98. बंबई में बोली जमा दर जुलाई से दिसंबर 1970 तक की 
अर्वाध में 4 और 6 प्रतिशत के बीच विद्यमान थी । किन्तु बैंकों 
की चलमना संबंधी स्थिति पर तनाव बढ़ जाने के फलस्वरूप 1971 
के प्रारम्भ में उसमें वृध्दि होने लगी और वह फरवरी 1971 के 
प्रथम सप्ताह में बढ़कर 13 प्रतिशत के सोच्च स्तर तक पह, च 
गयी , किन्त, उसके बाद उसमें बराबर कमी होसी गयी और 30 
अप्रैल 1971 को वह 6 प्रतिशत रह गयी । जहाँ यह दर जून 
1970 के अंत में 6३ प्रतिशत थी वहां जून 1971 के अंत में 4 
प्रतिशत थी । परंत, पिछले वर्ष यह दर जलाई 1969 से जनवरी 
1970 तक की अवधि में 3 और प्रतिशत के बीच बनी रही 
थी । किन्त, उसके बाद उसमें बराबर वृधिच होती गयी और 31 मार्च 
1970 को वह ) प्रतिशत तक पह , च गयी थी ; उसके बाद वह 
कम होकर 30 अप्रैल 1970 को 8३ प्रतिशत हो गयी । कलकत्तै 
में यह दर नवम्बर 1970 तक 4 और 5 प्रतिशत के बीच विद्यमान 
थी , जुलाई 1970 से उसमें बराबर वृद्धि होती गयी और फरवरी 
1971 में 12 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पह, चने के बाद उसमें 
कमी होती गयी और 30 अप्रैल 1971 को वह 5 प्रतिशत हो 
गयी । पिछले वर्ष उक्त घर में जुलाई 1969 से फरवरी 1970 
के अंत तक की अवधि में 3 और 5 प्रतिशत के बीच घट बढ़ 
होती रही और बाद में वह बढ़कर 31 मार्च को प्रतिशत हो 
गयी और उसके बाद वह घटकर 30 अप्रैल 1970 को 7 प्रतिशत 
रह गयी । उक्त दर जहाँ पिछले वर्ष के जून के अंत में 5 
प्रतिशत थी वहां वह 1971 के जून के अंत में 4 प्रतिशत थी । 
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अग्रतावाले क्षेत्रों के लिए, बढ़नेवाली मार्ग की पूति करने के निमित्त 
जमाराशियों को अधिक मात्रा में जुटायें और उन्होंने बैंकों को 
यह आश्वासन दिया कि सभी उचित उत्पादक कार्यो के लिये 
रिजर्व बैंक से कदर /रियायती दर पर पुवित्त सुविधाएं प्राप्त 
होती रहेंगी । ऋण में होनेवाली पद्रि को नियंत्रित करने की 
आवश्यकता को पूर्णतया स्वीकार करते हुए भी आधिक विकास की 
गति को बनाये रखने और अग्रतावाले क्षेत्रों और पिछड़े प्रदेशों 
के लिए प्राण की व्यवस्था को बराबर जारी रखने की आवश्यकता 
को देखते हुए यह समझा गया कि पिछले वर्षों की तुलना में 
1970-71 के अधिक कामकाज के समय में अणों में उच्चतर धि 
होना अपरिहार्य है । बैंकों से यह कहा गया कि उनका लक्ष्य यह 
होना चाहिये कि यह कछ निश्चित समय के दौरान अग्रतावाले 
क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋणों में होने वाली वृध्द् िकी पीत भी 
अपनी जमाराशियाँ सं करें और रिजर्व बैंक से केवल अन्तिम उपाय 
के रूप में और जहां तक संभव हो , अपेक्षाकृत कम अधियों के 
लिए ही सहायता लें । फिर भी रिजर्व बैंक अफस्मात् या विशेष 
रूप से उत्पन्न होनेवाली ऋण संबंधी भारी मागों के कारण बैंकों 
पर पड़ने वाले पलमट्टा संबंधी दबाव को कम करने के लिए योग्य 
मामलों में विवेकाधीन सहायता प्रवान करता रहेगा । 


102. कग संघठन को अधिक कामकाज के समय में 
सामान्य मौसमी कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त विसीय सहायता 
प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने पुर्नावत्त संबंधी अपनी 
पध्दति में कछ परिवर्तन किये । इस प्रकार, यहापि निर्धारित 
आधार अवधि के दौरान अप्रतावाले क्षेत्रों को दिये जानेवाले अग्रिमों 
में होनेवाली वृध्दि के संबंध में बैंक पर/रियायती दर पर पर्नावत्त 
बराबर प्राप्त होता रहेगा, फिर भी आधार अवधि को ही आगे ले 
जाया गया और 1970- 71 में होनेवाली चि का हिसाब लगाने के 
लिए आधार अवधि में परिवर्तन कर उसे पिछले वर्ष ( अर्थात् 1988 
89 के स्थान पर 1969-70) की तदनुरूपी तिमाही में विद्यमान ऐसे 
श्रणों का आँसत स्तर कर दिया गया । 


जानेवाला है । रिजर्व बैंक ने यह भी संकेत किया कि वह को 
को योग्य मामलों में बैंक दर पर विवेकाधीन सहायता प्रदान 
करने पर विचार करेगा ताकि अक्समात, या विशेष रूप से उत्पन्न 
होनेवाली ऋण संबंधी भारी माग के कारण अलग अलग बैंकों पर 
पड़नेवाले बलमुद्रा संबंधी दबाव को कम किया जा सके । 
___ 105 . 1970 के अंत तक ऋणों और मद्राओं की पति के कारण 
मूल्यों की स्थिति पर पड़नेवाले दबाय बढ़ते हुए परिलक्षित हुए । 
इस प्रकार जहां पिछले अधिक कामकाज के समय के पहले दो 
महीनों में ऋणों में 123 .3 करोड़ रुपयों की वृध्दि हई थी वहां उनमें 
1970-71 के अधिक कामकाज के समय के पहले दो महीनों में 147. 3 
करोड़ रूपयों की वृद्धि हई । मद्रा की उपलब्धि में हाई पध्दि 
जहाँ पिछले वर्ष 847 करोड़ रूपये थी वहाँ वह 25 दिसंबर 1970 
को समाप्त हुए वर्ष में काफी अधिक अर्थात् 755 करोड़ रूपये 
(12 प्रतिशत ) थी । दिसंबर 1970 में जो मूल्य स्तर था वह 1989 
के तदनुरूपी महीने के मुख्य स्तर की अपेक्षा 8.5 प्रतिशत ऊंचा था । 
___ 108. बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जानेवाले उधारों में भी 
वृध्दि हुई थी , जहां 1970 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ 
में इन उधारों की बकाया राशि 150 करोड़ रूपये थी वहाँ उसमें 
दिसंबर 1970 के अंत मों 152.2 करोड़ रूपयों की और वृध्धि हुई । 
यह अनुभव किया गया कि जैसे जैसे अधिक कामकाज का समय 
आगे बढ़ेगा, यह दबाय भी बढ़ता जाएगा । अतः यह आवश्यक 
समझा गया कि ऋण की वृध्दि की दर को नियंत्रित किया जाए 
और साथ साथ मचतों को बढ़ावा देने और जमाराशियों को जुटाने 
में सहायता करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जाए । इस 
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 9 जनवरी 1971 से बैंक दर को 
5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया । इसके बाद 
* कों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले अतिरिक्त उधारों पर 
वसूल किये जानेवाले म्याज की दंड दर को निर्धारित करने के 
उद्देश्य के लिये 29 जनवरी 1971 से न्यूनतम वास्तविक चलमला 
अनुपात में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गयी अर्थात् उसे 33 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया । परन्त, किग विनियमन 
अधिनियम की धारा 24 के उद्देश्य और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
अधिनियम की धारा 42 के अधीन दिष्ट प्रारक्षित नकषी की 
अपेक्षाओं के लिये निर्धारित चलमद्रा अनुपात में कोई परिवर्तन 
नहीं किया गया अर्थात् वह 31 प्रतिशत ही बना रहा । कों 
को यह सलाह दी गयी कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उनके मारा 
दिये जानेवाले अग्रिमों पर लिये जानेवाले व्याज की दरों का 
समायोजन करते समय उनको चाहिए कि वे इस बात का सनिश्चय 
कर लौं कि उनके द्वारा दिये जानेवाले ऋणों पर जो म्याज लिया 
जाता है उसकी दरों में औसतन लगभग एक प्रतिशत की ही 
पनि हो । फिर भी , रिजर्व बैंक अग्रतावाले क्षेत्रों के लिए निम्न 
लिखित वर्तमान आधार पर पुनविस्त प्रदान करता रहा : (1 ) चार 
वास्तविक चलमद्रा अनुपात कछ भी हो , नियात पण ममें और चने 
हुए जिलों में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को निर्धारिस 
उद्देश्य के लिये बनायी गयी योजना के अनुसार विये जानेवाले 
ऋण में निर्धारित आधार अधि के स्तर से अधिक होनेवाली वृध्यि 
के लिए 45 प्रतिशत पर पुवित्त । ( 2) चाहे वास्तविक चलममा 
अनुपात कछ भी हो , लघ, उद्योगों और कृषकों को दिये जानेवाले 
अल्पावधि ऋणों में विष्ट आधार अवधि के स्तर से अधिक 
होने वाली वधि और नई हुडी पुनभाजन योजना के अधीन किये 
जानेवाले पुनर्भाजन में होनेवाली वृध्धि के लिये बैंक पर पर 
पुर्नी वत्त , और ( 3) बैंकों घारा अनाजों की उगाही संबंधी कार्य 
कलापों के लिए दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में 30 अक्तूबर 
1970 को विद्यमान ऐसे अग्रिमों के स्तर के 50 प्रतिशत तक के 
लिए * क पर पर पुनविस्त । 


उदेश्य के लिय 29 


दि की गयीअ 


कग विनियमन 


___ 103. रिजर्व बैंक ने अगस्त 1970 में ही 1 नवम्बर 1970 से 
नयी हंडी एन जन योजना को अमल में लाने की घोषणा कर 
दी थी । इस योजना से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किग 
संघठन के भीतर की चलमद्रा संबंधी विषमता को दूर करेगी और 
उसके कारण रिजर्व बैंक के पास सहायता के लिए आने की बैंकों 
की प्रवृत्ति कम छगी, बैंक सामान्यत : रिजर्व बैंक के पास तभी 
सहायता के लिए आएंगे जब समप्र मेंकिग संघठन के पास निधियों 
की कमी हो और फिलहाल निधियों की आवश्यकता के समय 
केवल कतिपय बैंक सहायता की जो मांग करते है वह भी इससे 
कम हो जाएगी । उक्त योजना की प्रमुख विशेषताओं और बाद 
में उसमें किये गये संशोधनों की चर्चा इसके बाद के पैराग्राफों में 
की गयी है । 
___ 104, बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम , राज्य सरकारों और / या 
उनके द्वारा अधिकृत एजेंसियों को अनाजों की उगाही / संग्रहण / 
वितरण के उद्देश्यों के लिए दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में 
रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की कि 30 अक्तूबर 1970 को विद्यमान 
ऐसे अग्रिम के वास्तविक स्तर से अधिक जो बाध्य हो उसके 
50 प्रतिशत तक बैंक दर पर पूर्ना यत्त प्रदान किया जाएगा । 
अप्रैल 1971 में इस पवित्त- सुविधा को 9 अप्रैल से 30 जुन 1971 
तक की अवधि के लिए बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया और 
इस सुविधा को बाद में जुलाई 1971 के अंत तक बढ़ा दिया गया । 
उक्त सुविधा को अगस्त 1971 के लिए घटाकर ऐसे अग्रिमों में 
निविष्ट आधार तारीख (30 अक्तूबर 1970 ) के स्तर से अधिक 
होनेवाली वृध्दि का 80 प्रतिशत और उसके बाद 30 प्रतिशत किया 
49 G of I / 72 - 6 
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107 . बचतों को प्रोत्साहन देने और जमाराशियों को जुटाने अनाजों की उगाही और वितरण के लिये दिये जाने वाले अमिमा के 
में और सहायता देने के उद्देश्य से , विविध वगों की जमा संबंध में जारी रखी गयी । 
राशियों पर देय ब्याज की उच्चतम दरों में वृद्धि की गयी । बचत 
लेखों के व्याज की पर को 3३ प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर 110, रिजर्व क ने बैंकों द्वारा लिये जानेवाले अतिरिक्त उधारों 
दिया गया । 15 दिनों से 45 दिनों तक की अवधि की जमा ___ के लिये फरवरी 1971 में प्याज की अधिकतम 15 प्रतिशत की दंड पर 
राशियों के व्याज की दर को 1. 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.00 प्रति निर्धारित की । अब तक किसी बैंक के वास्तविक पलमुद्रा अनुपात 
शत और 48 दिनों से 90 दिनों तक की अवधि की जमाराशियों में 34 प्रतिशत से कम होनेवाल एक प्रतिशत या उसके अंश पर रिजर्व 
के व्याज की दर को 2.50 प्रतिशत से बढ़कर 3.00 प्रतिशत कर बैंक द्वारा लिये जानेवाले म्याज की दंड दर में क दर के 
दिया गया । एक वर्ष तक की अधिवाले अन्य विभिन्न वगों ऊपर___ 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाती थी अग 
की जमाराशियों के व्याज की दरों में 1 प्रतिशत की वृद्धि और बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले उधारों की राशि इस 
एक वर्ष और उससे अधिक परन्तु, पांच वर्षा तक की अवधियों के सीमा तक बढ़ जाए कि उनका वास्तविक चलमना अनुपात 26 प्रतिशत 
विविध वग की जमाराशियों के म्याज की दरों में प्रतिशत की से कम छ जाए लब 18 प्रतिशत की उक्त उच्चतम सीमा के कारण 
पति की घोषणा की गयी । 5 वर्षों से अधिक अवधियों की जमा मैंकों को राहत मिलेगी । साथ ही , अपघावात्मक मामलों में विका 
राशियों के संबंध में ज्याज की अधिकतम दर 7. 1 प्रतिशत निर्धारित धीन सहायता प्रदान करने के लिये भी कतिपय सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं 
की गयी । छोटे बैंकों को पहले की तरह बड़े बैंकों द्वारा प्रक्त ब्याज की गयीं । 
दरों से अपेक्षाकृत थोड़ी ऊंची दर पर ब्याज की घोषणा करने की 
अनुमति दी गयी । 

111. समग्र वर्ष में 4३ प्रतिशत की दर पर तथा बैंक दर पर 

उपलब्ध होने वाले पुर्नावत की राशि के संबंध में अनिश्चितता 
, 108. निदिष्ट पण्यों की पूति और मूल्य की स्थिति में हुए 

की मात्रा को कम करने की द्रष्टि से और बैंकों पारा मंजूर किये 
परिवर्तन के संदर्भ में , जहाँ आवश्यक था पहा उन पण्यों के संदर्भ 

जानेवाले निर्यात ऋणों की म्याज दर पर लागू की गई 8 प्रतिशत 
में चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में भी संशोधन किया गया । इन 

की उच्चतम सीमा के संदर्भ में निर्यात ऋण पर दी जानेवाली पुन 
उपायों के विवरण इस रिपोर्ट के भाग 3 में दिये गये है । 

वित सुविधाओं के आधार का पुनरीक्षण फरवरी 1971 में किया 
109. 4 फरवरी 1971 को मझा और ऋण की स्थिति का मध्यावधि गया । परिशोधित व्यवस्था के अनुसार, वास्तविक चलमद्रा अन 
पुनरीक्षण करते हुए गवर्नर ने इस बात के लिए संतोष प्रकट किया पात पर ध्यान दिये बिना, 1970 में दिये गये निर्थात ऋण के वाषिक 
कि प्राण नियंत्रण के उपायों को और कड़ा कर वैने के फलस्वरूप औसत के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि तक 4 प्रतिशत की 
बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋण में होनेवाली वृधित की दर कम हो गयी , रियायती दर पर और साथ ही निर्यात ऋण के वाषिक औसत के 

और रिजर्वबैंक से उनके द्वारा लिये जानेवाले उधारों में भी कमी हे गयी, 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राशि तक बैंक पर पर पुनर्वित 
साथ ही , गवर्नर ने ऋणों पर बराबर नियंत्रण रखने और जमाराशियों प्राप्त कराया जा सकता था । फिर भी , अनुसूचित वाणिज्य को 
को जुटाने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता पर बल द्वारा निर्यात ऋण पर लिये जानेवाले म्याज की दरों के स्वरूप में 
दिया । गवर्नर ने बैंकों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें वर्तमान उचित समानता लाने की दृष्टि से आस्थगित अदायगी की शर्ती 
आधार पर पुनर्वित सुविधाएं प्राप्त होती रहंगी, परंतु उन्होंने यह पर निर्यात करनेवालों को दिये जानेवाले ऋण को छक्कर अन्य 
स्पष्ट कर दिया कि बैंक पर पर विवेकाधीन सहायता केवल अपवा पातल दानपूर्ष ( पी कग ऋण ) और पतिलदानांतर अणों के संदर्भ 
दात्मक मामलों में प्राप्त हो सकेगी । एसी सहायता प्रदान करते में रिजर्व बैंक ने निर्यात प्राण पर लिये जामवाले ब्याज की उप 
समय अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान तम वार्षिक दर को 17 अप्रैल 1971 से 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 
दिया जाएगा : बैंक द्वारा जमाराशियों को जुटाने के लिए किये गर्य प्रतिशत कर दिया । आस्थगित अदायगी की शर्त पर किये 
प्रयत्न , उदेश्यपूर्ण ऋण सायोजना, अनाज की उगाही संबंधी कार्य जानेवाले निर्यातों पर विर्थ जानेवाले निर्यात प्राणों से संधित व्याज 
कलापों की वित्तीय सहायता करने के लिए बैंक द्वारा किये गये की अधिकतम पर 6 प्रतिशत ही रही और निर्यात ऋण (म्याज उप 
वायचे और पिछड़े क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में बैंक दान ) योजना के अधीन सभी निर्यात ऋणों पर दिया जानेवाला उप 
के समक्ष उपस्थित समस्याएँ । चकि बैंक छटे प्राण कर्ताओं की दान पहले की तरह 1.3 प्रतिशत ही रहा । 
बढ़ती हई मात्रा में सीधे अण्ण प्रदान करते है । अत: गवर्नर ने बैंकों 
को यह सलाह दी कि वे मुल्तानी हडियों का पुनर्भाजन करते समय 

112. 17 अप्रैल को यह निश्चय किया गया कि हैदी पुनर्भाजन 
सराफों द्वारा दिये गये ऋणों के उदेश्य तथा शतों की कड़ाई से योजना के अधीन पुनर्भाजन के लिये प्रस्सत की जानेवाली प्रत्येक 
जांच कर । बैंकों की ऋण प्रणाली को अधिक उदेश्य प्रधान बनाने 

हु , डी की न्यूनतम राशि को 10,000 रुपयों से घटाकर 5,000 रुपये 
, और उसे निर्दिष्ट समयावधि के लिए ऋणकर्ताओं की वास्तविक कर दिया जाए । परन्त, किसी बैंक द्वारा पुनर्भाजन किये जाने के 
आवश्यकताओं से संबद्ध करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, गवर्नर लिए एक समय पर प्रस्तुत की गयी हस्थिों का मूल्य पहले की 
ने 4 फरवरी 1971 की बैठक में बैंकों को यह सलाह दी कि वर्तमान तरह 50 ,000 रूपों से कम नहीं हंगा । 
नकद ऋण प्रणाली के स्थान पर क्रमशःहंज्यों और ऋणों की प्रणाली 
को लागू करने की कार्रवाई करें । नयी हंडी पुनर्भाजन योजना 

1970-71 के अधिक कामकाज के समय में 
को अधिक व्यापक बना दिया गया है ताकि उसके अंतर्गत अन्य वर्गों 

पवसाप की प्रवृत्तियां 
की इंडियों को भी शामिल किया जा सके । उक्त योजना के अधीन 
पुनर्भाजन सुविधाएं पूरे वर्ष के दौरान प्राप्त होती रहगी और बैंकों 113. जहां बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में पिछले अधिक काम 
वारा 30 जून 1971 के बाद पुनर्भाजन की जानेवाली हडिटों के काज के समय में 562.9 करोड़ रूपयों की वृद्धि हई थी पहां 1970 
कारण उनके वास्तविक चलमद्रा अनुपात पर कोई बाधा नहीं पाईगी । 

71 के अधिक कामकाज के समय में 409. 2 करोड़ रुपयों की पवि 
यह भी निश्चय किया गया कि वर्तमान हंडी बाजार योजना को , 

हई । बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में जो कम मिहई वह रिजर्व 
जिसके अधीन बैंकों की हडियों की जमानत पर पुनर्वित प्रदान बैंक द्वारा 1971 के प्रारम्भ में किये गये ऋण नियंत्रण संबंधी 
किया जाता था , 30 जून 1971 से बन्द कर दिया जाए, फिर भी , जैसे उपायों के कारण हुई । 30 अक्तूबर 1970 और जनवरी 1971 के 
कि पहले उल्लेख किया गया है , उक्त योजना बैंकों द्वारा पहले सप्ताह (बैंक दर में वृद्धि किये जाने के तमिक पूर्व ) के. पीच 
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सारणी 21 - कण को मौसमी प्रवृत्तियां : प्रतिभूतिबार वर्गीकरण 


( करोड़ रुपयों में ) 


कम कामकाज 


मधिक 
कामकाज 
का समय 


का समय 


मप्रैल के मध्य तक 
अधिक कामकाज 

का समय 


1968- 69 


- 1969 


1970 


1969- 70 


1970- 714 


+ 206 . 8 


- -- 192 . 0 


- - 172 . 9 


+ 116 . 3 


+ 190 . 1 


मौसमी अग्रिम 

धान पोर नावल 


+ 41 . 1 


- 29 . 0 


- 31 . 1 


- 6 , 8 


+ 20 . 7 


- - - 33 . 7 


-- - 59. 


- - 6 . 6 


+ 14 . 4 
- - 3 , ! 


प्रस्य प्रनाज 


• + 9 . 0 


बीनी 


+ 98 . 9 


- 44 . 6 
- - 3 . 6 


+ 14 . 5 
- - 30 . 9 
-- - 49 . 9 

- 3. 8 
-- 10 . 2 


+ 3 . 7 


+ 2 . 1 
+ 85. 7 

+ 3 . 6 
+ 12 . 2 
+ 9 . 0 


+ 14 . 1 
+ 73 . 6 
+ 6 . 4 
+ 8 . 3 
+ 7 . 3 


- -- 13 , 7 


मूंगफली 
पन्य तिलहन 
वनस्पति 


+ 11 . 8 
+ 13 . 9 


- 17 . 0 
- 10 . 2 


-- 11 . 3 


+ 1 . 6 


+ 12 . 4 
+ 54 . 9 


रुई और कपास 


+ 68 . 1 


- - 86 . 9 


- 8 . 9 
-- 53 . 7 

- 9 . 8 
+ 22 . 2 


+ 15. 3 
+ 63 . 9 
+ 8 . 2 


पटसन 


+ 1 . 0 


- - 6 . 1 


+ 14 . 4 
- - 11 , 7 


चाय 


- - 8 . 6 


+ 7 . 8 


- - 12 . 1 


+ 188 . 0 


+ 382 . 4 


+ 131 . 4 

+ 0 . 5 


+ 105 . 2 
+ 36 . 5 


+ 


+ 1 . 0 


- - 4 . 3 


+ 318 . 8 
+ 39 . 2 

+ 9 . 9 
+ 83 . 8 


- - 0 . 8 


+ 11. 0 


- - 6 . 0 


+ 44 . 9 


+ 49 . 6 


___+ 


+ 6 . 1 
-- 12 . 7 
+ 48 . 2 
-- 6 . 7 
+ 4 . 7 


+ 43. 1 
+ 40. 4 


मोसमेतर अप्रिमा 

सूत्री वस्त्र 
जूट के बने वस्त्र 
लोहा, इस्पात और इंजीनियरी सामान * 
रासायनिक पदार्थ, रंग, पेंट , दवाइयां और पौषधियाई 
बिजली के सामान 
प्रौद्योगिक संस्थानों को मास्तियां - - पल या प्रचल 
मिश्रित पूंजी कंपनियों के शेयर ! 
सरकारी और प्रल्प न्यासी प्रतिभूतियां 
सोने और चांदी के बुलियन और गहने 


- -- 14 . 6 


+ 7 . 4 
+ 18. 4 


अनु . 


- - 3 . 5 

अनु . 
+ 8 . 0 
- - 3 . 0 


अनु . 
+ 19. 0 


+ 


+ 10 . 3 


+ 11 . 9 


+ 3 . 0 


+ 2 . 3 


m - 4 . 1 


+ 


.... 1 . 5 
+ 0 . 6 


- - 1 . 7 


प्रमु . 


प्रमु . 


+ 1 . 5 


+ 8 . 4 


अनु . 


अनु . 


+ 338 . 2 


+ 209 . 5 


- - 7 . 0 


+ 435 . 1 


कुल जमानती प्रमि 


+ 


+ 304. 3 


मेर जमानती प्रतिम 


+ 55 . 8 


+ 25 . 2 


+ 19 . 0 


+ 73 . 7 


+ 


+ 120 . 5 


+ 18 . 0 


+ 394 . 0 


+ 228 . 5 


+ 508 . 8 


+ 424. 8 


कुल अग्रिम 


कों की चुनी हुई शाखामों से प्राप्त प्रप्रैल 1971 के मध्य की विवरणियों पर प्राधारित अनुमान । 
इनमें चाय के बागानों से इतर बागान शामिल महीं हैं । 
इनमें चाय के बागानों से इतर बागान शामिल हैं । 
* इनमें यानों पर दिये गये अग्रिम शामिल हैं । 
इनमें उर्वरकों पर दिये गये अग्रिम शामिल हैं । 

मनु. -- अनुपलब्ध 
स्रोत : जमानत के अनुसार वर्गीकृत बैंकों के प्रग्रिमों का पाक्षिक / मासिक सर्वेक्षण । ये प्रांकडे केवल रिपोर्ट देनेवाली शाखामों से सबंधित हैं , मत सारणी 19 में दिये 

गये किड़ों से मेल नहीं खाते । 
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सारणी 22 -~ प्रानुसूचित पाणिज्य बैंकोंद्वारा कृषि, सप क्षेत्र और नियांतों के लिए दिए गए प्रप्रिम 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 
( लेखों की संख्या हजारों में ) 


- - -- - -- - 


प्रम्य अनुसूचित 
पाणिज्य बैंक 


जोड़ 


स्टेट बैंक प्राफ इंडिया 

और उसके सहायक बैंक 
- - - .. -- -... . - 
लेखों की रकम 
संध्या * 


14 राष्ट्रीयकृत 

बैंक 
- - - - - . - . - . 

लेखों की रकम 


सरकारी क्षेत्र के 

कुल मैक 
- . . . - - - 

लेखों की रकम 
संख्या 


रकम 


सेखों की 
संख्या* 


लेखों की रकम 
संख्या * 


संख्या 


1. कृषि प्रप्रिमों का जोर 


240 
280 


141 . 91 
142 . 97 


392 
521 


159. 73 
194 . 57 


632 
801 


301 . 64 
337. 54 


210 
255 


40. 13 842341 . 77 
40. 98 1056 378 . 52 


. 


जून 1970 
मार्च 1971 . 
उनमें से कृषकों को सीधे 
दी गयी वित्तीय सहायता 


जून 1970 
मार्च 1971 


. 
. 


. 
. 


23955 , 51 
279 72. 01 


374 
505 


104 . 87 
134. 72 


813 
784 


160 . 38 
206. 73 


205 
247 


23 . 60 818 183. 98 
28. 35 1031 235.08 


42 167. 79 45 228 . 9687 394 . 749 
52 204, 8360 278. 13 112 482. 06 


50 . 8396 445 . 57 
60. 81 123543. 77 


1 


2. लघु क्षेत्र को दिए गए प्रप्रिमो का जोर 

( क + ख + ग ) 
जून 1970 . . . 
मार्च 1971 . . 
( क ) सड़क मोर जल परिवहन चालक 
पून 1970 . . 
मार्च 1971 . . 
( ब ) लघु उद्योग 
भूम 1970 . 
मार्च 1971 . . 


2 


4 . 55 


2000 


13 


30 . 63 


9 
16 


19 , 88 
31. 48 


11 
20 


24 . 41 
39 . 343 


6 . 22 
8 . 12 


7 . 86 


23 


47. 46 


40 


163 , 24 


36 


44 . 49 


84 


414 . 05 


40 163. 2436 206. 32 78 369 . 568 
48 196. 9744 243. 5582 440 . 52 


44. 4984 414. 05 
52 . 62 100 493. 14 


( ग ) प्रायोगिक प्रस्थानों की स्थापना 
जून 1970 . 
मार्च 1971 


0 . 77 


- - 
- - 


- - 
-- 


0 . 77 
3. 10 


- - 
- - 


0 . 77 
3. 10 


- - 
- - 


10 . 12 
0 . 07 


(0 . 89 
3 . 17 


3 . 10 


- - 


3. निमीत 

जून 1970 . 
मार्च 1971* * 


250 . 06 


70 . 44 


. 
. 


. 
. 


-- 
- 


92. 02 -- 
103 . 37 @ ] --- 


158 . 
172 . 581 


320 . 49 
- - 363 . 417 


- 


276 . 95 


-- 


86. 46 


- . - . - - 


- -- - 


-- - 


- 


. . . 


. 


. . . . . . 


. . . 


. 


. . . 


. 


- 


- . 


- 


- - - . 


. 


. 


नोट : ये प्राकडे महीने के अन्तिम शुक्रबार के हैं । 

* ये पकड़े मद संख्या 2 ( लघु मेत्र ) के संदर्भ में यूनिटों की संख्या से संबंधित हैं । 
* * अनलिम । 
@ इनमें , स्टेट बैंक आफ इंडिया के अनन्तिम प्राकडे शामिल हैं । 

+ इनमें पंजाब नेशनल बैंक के प्रोकड़े शामिल नहीं हैं । 
मोत : बैंकों से प्राप्त विशेष विवरणिया । 


SEC. 3( i)] 
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की अवधि में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 285 करोड़ रुपयों की 
वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष की सदनुरूपी अवधि में 241 करोड़ 
रूपयों की पनि हई थी और उसके बाद की अवधि में 144 करोड़ 
रूपयों की वृद्धि हाई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय 
की तदनुरूपी अवधि में 322 करोड़ रूपयों की वृद्धि हाई थी । 


अनुपात था वह एक वर्ष पहले के अनुपात की अपेक्षा 0.9 प्रतिशत 
कम था । 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में मीयादी 
जमाराशियों में जो पद्धि (235 करोड़ रुपये ) हुई वह पिछले 
अधिक कामकाज के समय में हई वृद्धि की तुलना में काफी 
अधिक ( 86 करोड़ रूपये ) थी । यह वृद्धि संभवतः जमाराशियों पर 
देय म्याज की दरों में प्रतिशत से + प्रतिशत तक की गयी विके 
कारण हुई । मांग जमाराशियों में भी जो वृध्दि (186 करोड़ रुपये ) हई 
वाह पिछले अधिक कामकाज के समय में हाई वृद्धि की अपेक्षा 14 
करोड़ रूपये अधिक थी । अप्रैल 1971 के अंत में कल जमाराशियों 
में इन दो वर्गों का हिस्सा वही था जो अप्रैल 1970 में था अर्थात 
कल जमाराशियों में मांग और मीयादी जमाराशियों के स्सेि 
क्रमश , 44 और 56 प्रतिशत थे । 


____ 114. अनाजों की उगाही संबंधी कार्यकलापों के लिये दिये गये 
अग्रिमों में जहं पिछले अधिक कामकाज के समय में 27.3 करोड़ 
रुपयों की कमी हुई थी वह उन में इस वर्ष के अधिक कामकाज 
के समय में 77 करोड़ रूपयों की निहाई या उक्त बाद कल बैंक 
श्रण में हुई 380 करोड़ रुपयों की वृद्धि का लगभग पाचवा 
हिस्सा थी । इसके विपरीत , अन्य उदेश्यों के लिये दिये गये बैंक 
ऋण में जहां पिछले अधिक कामकाज के समय में 590. 2 करोड़ 
रूपयों की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष अपेक्षाकृत कम अर्थात 302. 8 
करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई । 


115. 1970- 71 के अधिक कामकाज के समय (18 अप्रैल 1971 
तक) में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों ( अनुमानों के आधार पर) का 
जमानतवार विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि इस वर्ष अनाजों 
पर दिये गये अग्रिमों में वृद्धि ( 28 करोड़ रुपये ) हुई जब कि 
पिछले अधिक कामकाज के समय की तवनरूपी अवधि में उनमें 
कमी ( 64 करोड़ रूपये ) हई थी । चीनी, तिलहन और पटसन 
आदि अन्य मौसमी पण्यों पर दिये गये अग्रिमों में जो वृद्धि 
हई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में वृद्धि की तुलना 
में अपेक्षाकृत कम थी । गड़ और वनस्पति तेलों पर दिये गये 
अग्रिमों में भारी वृध्धि हई और चाय पर दिये गये अग्रिमों में 
प्राय: उतनी ही कमी हई जितनी पिछले अधिक कामकाज के 
समय में हुई थी । माँसमंतर अग्रिमों में , जहां पिछले अधिक 
कामकाज के समय में रासायनिक पदार्थो , रंग आदि पर दिर्य 
गये अग्रिमों में कमी हई थी वहां उनमें इस वर्ष की तदनरूपी 
अवधि में भारी वृध्दि हाई , सूती वस्त्रों और लोहं तथा इस्पात 
की वस्तुओं और औद्योगिक संस्थाओं की आस्तियों पर दिये 
गर्थ अग्रिमों में जो वृध्दि हई पह पिछले अधिक कामकाज के 
समय में हुई वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी और जुट के 
वस्त्रों पर दिये गये अग्रिमों में जहाँ पिछले अधिक कामकाज के 
समय में वृध्धि हई थी वहाँ इस वर्ष उनमें कमी हई । औद्यो 
गिक संस्थाओं के शेयरों पर दिये गये अग्रिमों में इस वर्ष कमी 
हाई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय में उनमें सामान्य 
वृध्दि हुई थी । जमानती अग्रिमों में पायी गयी प्रवृति के विपरीत 
गैर जमानती अग्रिमों में काफी नि हई । गैर जमानती अग्रिमों 
में बई वृद्धि का अधिकांश भाग अनाजों की उगाही संबंधी कार्य 
कलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में स्टेट बैंक 

ऑफ इंडिया के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्मिलित होने से 
जलाई 1970 के बाद अपनायी गयी संगणन प्रणाली के कारण उत्पन्न 
हुआ । राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टेट बैंक 

ऑफ इंडिया में रखे गये मीयादी वचनपत्रओं के बदले अग्रिम 
प्रवान किये थे और इसलिए उन अग्रिमों को गैर जमानती 
अग्रिमों के अधीन दर्शाया गया । इसके विपरीत , इसके पहले 
के वर्षों में इन अग्रिमों को द्रष्टिबंधक रखे गये स्टाकों की जमा 
नत पर दिये गये अग्रिमों के रूप में दर्शाया गया था । 


117. जमाराशियों में हई उक्त वृद्धि के बावजूद, 1970-71 के 
अधिक कामकाज के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक 
ऑफ इंडिया से ली गयी सहायता की राशि पिछले अधिक काम 
काज के समय की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ही रही , फिर भी , 
इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय के अंत में उक्त राशि का 
स्तर (190.7 करोड़ रूपर्य ) एक वर्ष पहले के स्तर ( 236.5 करोड़ 
रूपये ) की तुलना में बहुत ही कम था । अधिक कामकाज के 
समय का प्रारंभ ही रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की 150. 5 
करोड़ रूपयों की राशि से हुआ जो बलुत ही अधिक थी । इसके 
बाद उक्त उधारों की राशि में लगातार वृद्धि होती रही और 19 मार्च, 
1971 को वह 443 करोड़ रूपयों के साच्च स्तर पर पहुंच गयी , 
किन्त, इसके बाद के सप्ताहों में वह कम होकर 30 अप्रैल 1971 को 
191 करोड़ रुपये रह गयी । 1970-71 के अधिक कामकाज के 
समय के अन्त में उक्त उधारों का जो स्तर था वह अक्तूबर, 1970 के 
अन्त के स्तर से 40 करोड़ रूपये उचा था । यह स्तर पिछले अधिक 
कामकाज के समय में हई 203 करोड़ रूपयों की वृद्धि की तुलना में 
काफी अच्छा था । 1970-71 के अधिक कामकाज के समय के दौरान 
सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निर्देशों में 
114. 2 करोड़ रुपयों की वृध्दि हई जब कि 1969-70 के अधिक काम 
काज के समय के दौरान 53. 8 करोड़ रुपयों के निवेश हटा लिए गए 
थे ; इस कारण जमाराशियों में सरकारी और अन्य अनुमोदित 
प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों का अनुपात जहां अप्रैल , 
1970 के अन्त में 28. 8 प्रतिशत था जहं अब अप्रैल , 1971 में 
बढ़कर 29.9 प्रतिशत हो गया । चलमद्रा संबंधी अपेक्षाओं में 
जो वृद्धि की गयी उसके फलस्वरूप अपने वित्तीय साधनों को 
सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों में से हटाकर बैंक 
ऋण के रूप में परिर्वातत करने की वाणिज्य बैंकों की क्षमता 
पर संभवताः अंक , श लग गया था । नकदी और रिजर्व बैंक के 
पास रहनेवाली बकाया राशि में पिछली अवधि में पई पदि 
( 7.7 करोड़ रूपये) की तुलना में इस वर्ष सामान्य वृध्दि ( 7.9 
करोड़ रूपये ) हुई । 


118. जैसे कि पहले चर्चा की गयी है , ऋण के लिए बढ़ती हुई 
मांग के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित सुविधाओं में की गयी 
कमी का स्वाभाविक परिणाम वाली जमा दरों की प्रवृत्ति में देखा गया । 
रिजर्व बैंक ने बोली जमा बाजार को व्यापक बनाने के लिए नवंबर 
1970 में जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को उनकी 
अपनी अधिशेष निधियों को बोली और अल्प सूचना पर प्रतिदय 
राशि के रूप में बैंकों में रखने की अनुमति दी । इसके पहले 
रिजर्व बैंक ने सितंबर, 1970 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोली 
जमा बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी थी । अब तक ऋण 
कर्ताओं के रूप में ही कार्य करने वाले स्टेट बैंक के सहायक बैंकों 
को भी प्राणदाताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी 
ताकि वे अपनी अधिशेष निधियों को अन्तबैंक बोली जमा बाजार 
में लगा सके । 


116. 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में अनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों की कल जमाराशियों में 421.1 करोड़ रूपयों 
की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई 
वृद्धि की अपेक्षा 100.2 करोड़ रुपये अधिक थी । इसके फल 
स्वरूप, अप्रैल 1971 के अन्त में 78.5 प्रतिशत का जो ऋण - जमा 
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निति विस्त 


कृषि और लए उद्योगों को विर्य गर्ष अमिम 


____ 119. चाई बैंकों का वास्तविक चलमद्रा अनुपात का भी हो , 
रिजर्व बैंक उनके द्वारा दिये जानेवाले निर्यात ऋण के लिए उन्हें रिया 
यती दर / क दर पर पुनर्जीवति सुविधाएं प्रदान करते हुए निर्यातों को 
जो अधिमान दिया करता था उसे रिजर्व बैंक ने इस वर्ष भी 
बराबर जारी रखा । जून 1971 के अंतिम शुक्रवार को निर्यात 
के लिए दिये जानेवाले बैंकिंग ऋण और पांतलदानोत्तर प्रण के लिए 
प्रदान किये गये पुवित्त के संदर्भ में क्रमश: 35.5 करोड़ रूपये 
और 36.6 करोड़ रूपये बकाया थे । यद्यपि पु वस्त का स्तर 
एक वर्ष पहले के स्तर की अपेक्षा बहुत कम था , फिर भी पुर्नावस्त 
की कल राशि में निर्यात के लिए प्रदान किये गये पूर्नावत की 
राशि का अंश 35 प्रतिशत के आसपास रहा । परंतु इस वर्ष के 
अधिक कामकाज के समय के दौरान बकाया राशियाँ बराबर 
पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक रहीं और 356 करोन रुपयों 
के कल ऋणों में से निर्यात प्राण के लिए प्रवान किये गये पुन 
वित की राशि 2 अप्रैल, 1971 को 134 करोड़ रूपयों के साथ 
स्तर पर पह, च गयी । 


123.14 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 
माहत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह भी था कि अब तक के उप 
क्षित क्षेत्रों को बराबर ऋण प्राप्त होने की व्यवस्था की जाए । 
तदनुसार, वाणिज्य बैंकों की नीतियों का निर्धारण करते समय 
छोटे ऋणकताओं की सहायता करने के प्रश्न को अत्यंत प्राथ 
मिकता दी गयी । अनुसूचित वाणिज्य कोदारा इस विशा में 
की गयी प्रगति उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर सारणी 23 में 
दिखायी गयी है । जून 1970 और मार्च 1971 के बीच कृषि संबंधी 
उधार खातों की संख्या 8.4 लाख से बढ़कर 10. 6 लाख और लघ, 
उपयोगों के संबंध में अणकर्ता यूनिटों की संख्या 0.8 लाख से 
पढ़कर 1.0 लाख और भणं प्राप्त करनेवाले सड़क तथा जल परि 
वाहन चालकों की संख्या 18,000 से बढ़कर 23,000 हो गयी । इसी 
अवधि में अग्रिमों की पकाया राशि कृषि के मामले में 342 करोड़ 
रूपयों से बढ़कर 379 करोड़ रूपये, लघु, उद्योगों के मामले में 
414 करोड़ रूपयों से पढ़कर 493 करोए रूपये और सड़क परि 
पहन चालकों के मामले में 31 करोड़ रूपयों से बढ़कर 47 करोड़ 
रूपये हो गयी । जून 1970 के अंत से मार्च 1971 के अंत तक की 
अवधि के बीच सभी अनुसूचित वाणिज्य * कों त्वारा दिये गये कल 
अग्रिमों में कृषि को दिये गये अप्रिमो का अनुपात 8.1 प्रतिशत 
से बढ़कर 8. 2 प्रतिशत , लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों का 
अनुपात 9. 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 . 8 प्रतिशत और निर्यात के 
मामले में दिये गये अग्रिमों का अनुपात 7. 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 
7.8 प्रतिशत हो गया । 


120. अपने द्वारा दिये गये निर्यात ऋण के संबंध में बैंक भी 
पराबर ग्याज उपदान प्राप्त करते रहे । आलोच्य अवधि में 45 
योग्य वाणिज्य बैंकों से दाव प्राप्त हुए और उनको कल 4.09 
करोड़ रुपयों की राशि अदा की गयी । इस राशि में से 2.18 करोड़ 
रुपये और 1.90 करोड़ रुपये क्रमशः पोसलदान -पूर्व प्रण और पोत 
लवानोत्तर ऋण के सम्बन्ध में उपदान के रूप में दिये गये थे । 


121. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्यातकों को दिये 
गये अप्रिमों के उपलग्ध आकड़ों से यह पता चलता है कि निर्यात 
अण में लगातार वृद्धि होती रही और वह जहं मार्च 1970 के अन्त 
में 321.93 करोड़ रूपये था वहाँ वह बढ़कर मार्च 1971 के अंत में 
383 .41 करोड़ रुपये हो गया , निर्यात प्रण की इस कल राशि का 
लगभग तीन चौथाई अंश 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक 
समुदाय द्वारा दिया गया था । 


122. निर्यात ऋण के संदर्भ में किये गये ऋण- नीति संबंधी 
प्रमुख उपायों का उल्लेख स्थूल रूप से पहले ही किया जा चुका 
है । क्रियाविधि के संदर्भ में जो छट दी गयीं उनमें रिजर्व 
मैंक द्वारा नाम्बर, 1970 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी गयी 
सलाह महत्वपूर्ण थी । उक्त सलाह यह थी कि जहाँ तक निर्यात 
ऋणों का संगंध है , निर्यातक-प्राणकर्ताओं के संदर्भ में प्राणा -पंजी 
( चुकता पूंजी+मुक्त प्राक्षित निधि ) अनुपात संबंधी मानक में 
गुणदोष के आधार पर छट दी जाए और इस अनुपात का हिसाब 
लगाते समय आस्थगित अदायगी के आधार पर किये जानेवाले 
निर्यात के संबंध में लिये गये मीयादी ऋण के अधीन प्राप्य राशि 
को शामिल न किया जाए । 


- 124. समाज के कमजार क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में 
14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जो प्रगति की वह उधार खातों की संख्या 

और फटकर व्यापार तथा छोटे कारोबार , स्वनियोजित तथा व्याव 
सायिक व्यक्तियों को और शिक्षा के लिए दिये गये क अग्रिमों 
में हुई उल्लेखनीय वृध्वि से परिलक्षित होती है । जून 1970 से 
मार्च 1971 तक की अवधि के बीच फटकर व्यापारियों और छोटे 
कारोवार से संबंधित उधार खातों की संख्या 0.9 लाख से बढ़कर 1.1 
लाख, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों के उधार खाता 
की संख्या 28,000 से बढ़कर 38,000 और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 
लिये गये उधारों के खातों की संख्या 8,000 से बढ़कर 7,000 हो 
गयी । उसी अवधि में फटकर व्यापार और छोटे कारोबार को 
दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 43 करोड़ रुपयों से बढ़कर 
53 करोड़ रूपये हो गयी । व्यावसायिक और स्वनियोजित 

यक्तियों को कल 8 करोड़ रूपयों के अग्रिम दिये गये जब कि जून , 
1970 में उक्त अग्रिमा की राशि केवल 6 करोड़ रूपये थी । 
शिक्षा के लिए दिये गये अग्रिमों की राशि जहाँ जून 1970 में 
2.1 करोड़ रुपये थी वहां वह मार्च 1971 में 3.7 करोग रुपये थी । 
( सारणी 23 ) । 


सारणी 23 - 14 राष्ट्रीयकत बैंकों द्वारा प्रम्य मेज को रिये मे प्रगिम 


जून 1970 


मार्च 1971 


सेखों की संख्या रकम लेखो की संख्या रकम 
( हजारों में ) ( लाख रुपयों ( हजारों में ) ( लाख रुपयों 


88 


4282 


1075279 


फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार 
व्यावसायिक और स्वयंनियोजित व्यक्ति 
शिक्षा . . . 


28617 
6 . 205 


38918 
7 . 372 


. 


. 


. 
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_ 125. बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं का , उनकी नियोजन 
क्षमता के विशेष संदर्भ में पुनरीक्षण करने के लिए श्री . वी . डी . 
ठक्कर की अध्यक्षता में जुलाई 1970 में एक समिति का गठन 
किया गया । उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, रिजर्व 
* क ने मार्च 1971 में सभी वाणिज्य बैंकों को मार्गदशी सिध्दान्त 
भेजे (उनके विवरण इस रिपोर्ट के भाग 3 में दिये गये हैं ) । 
साथ ही , ऋणों की गुणवत्ता में सुधार लाने और छोटे तथा संभाव्य 
रूप से सक्षम कृषकों को उच्चतर टेकनोलाजी की प्रष्टि से विकास 
करने के निमित्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक 
ने सभी वाणिज्य बैंकों के नाम दिसंबर 1970 में कृषि विकास 
के पितपोषण के संबंध में मार्गी सिद्धान्त प्रदान करते हुए एक 
परिपत्र भेजा । विभेदक म्याज दरों के प्रश्न का परीक्षण करने के 
लिए सिसम्बर 1970 में गठित की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट 
जून 1971 में प्रस्तुत की । (विवरण के लिए भाग 3 देखों ) 
अप्रतावाले और अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं 
को ऋण दिये जाने के लिए एक व्यापक ऋण गारंटी योजना को 
कार्यान्वित करने के निमित्त ऋण गारंटी निगम की स्थापना की 
गयी । उक्त योजना अप्रैल 1971 में अमल में आयी और उसके 
अंतर्गत परिवहन चालकों, व्यापारियों , स्वनियोजित व्यक्तियों , 
कारोबारी उद्यमों के नालिकों और काश्तकारी में लगे हुए कृपकों 
आदि को प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाएं (कछ सीमाओं सक ) 
आती । 


दंग पुनर्भाजन पोजना 


से भी जारी किया जा सकता है और उनके द्वारा संथक्त 

बिल स्वीकार भी किया जा सकता है , 
(4 ) सामान्यत: बिल की मीयाद अधिक से अधिक 90 दिनों 

की होनी चाहिए और अपवादात्मक मामलों में उसकी 
मीया 120 दिनों तक की हो सकती है । किन्त, शर्त 
यह है कि जब उक्स बिल को पुनर्भाजन के लिए रिजर्व 
बैंक के पास प्रस्तुत किया जाए उसके समाप्त होने 

की अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
( 5) बिल पर कम से कम दो खरे हस्ताक्षर होने चाहिए , 
( 8 ) इस योजना में विनिमय बिल शामिल नहीं किये 

जाएंगे ओ रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर सूचित किये 

जानेवाले पयों की बिकियों से संबंधित हो , 
(7 ) फिलहाल उक्त पुनर्भाजन सुविधाएं बंबई , कलकत्ता 

मद्रास और नई दिल्ली में स्थित रिजर्व बैंक के कार्या 
____ लयों में ही उपलब्ध होगी, और 
8) अनेक छोटे छोटे बिलों के पुनभाजन से बचने के लिए 

ऐसे बिलों को एकत्रित कर एक साथ दिया जाना 
चाहिए । पुनर्भाजन के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले किसी 
भी एक बिल की राशि 5,000 रूपयों से कम नहीं 
होनी चाहिए और एक समय पर प्रस्तुत कियं गये विला 
का फल मूल्य 50, 000 रूपयो से कम नहीं होना 

पाहिए । 
128. रिजर्व मेंक ने अनुसूचित पाणिज्य बैंकों के लिए ऐसे 
गिलों का पुनर्भाजन कार्य पहले ही शुरू कर दिया है । इस 
योजना के अधीन * कों को पुनर्जीवित सुविधाएं पूरे वर्ष के दौरान 
उपलब्ध करायी जाती है और 30 जून , 1971 के पाप का सारा 
रिजर्व बैंक में पूनर्भाजन किय गये बिलों के कारण बैंक दर पर 
पुनर्जीवित प्राप्त करने की बैंकों की पात्रता पर कोई बाधा नहीं 
पड़ेगी, भले ही उनकी बलमद्रा संबंधी स्थिति कछ भी हो । रिजर्व 
बैंक के पास रखे गये ऐसे विनिमय बिलों की पकाया राशि 28 
मई , 1971 को 18.73 करोड़ रुपयों के सर्वोच्चस्तर पर पहचं गयी 
थी और 25 जून , 1971 को वह 10.39 करोड़ रुपये थी । 
साभागिता प्रमाणपत्र 
___ 129. इस अवधि में वाणिज्य बैंक व्यवसाय की एक उल्लेख 
नीय गतिविधि यह थी कि कतिपय बैंकों ने सहभागिता प्रमाण 
पत्रों की एक योजना प्रारंभ की । सहभागिता प्रमाणपत्र एक 
ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा कोई बैंक अपने द्वारा किसी ग्राहक ( अण 
कर्ता) को दिये गये पूरे प्रण को था उसके किसी अंश को किसी 
सीसरी पार्टी ( अंतरी) को बेच सकता है । सहभागिता प्रमाण 
पत्रों को अमल में लाने के पीछे यह उद्देश्य है कि निधियों के 
उपयोग को अधिक व्यापक बनाया जा सके, रिजर्व बैंक से ली जाने 
वाली वित्तीय सहायता कम की जा सके और उपलब्ध वित्तीय प्रपत्रों 
का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सके । इस योजना के 
बारा वित्तीय संस्थाओं को व्याज की आकर्षक वर पर अल्पावधि 
निवेश की आस्ति प्राप्त होती है और उक्त योजना नई हुडी 
बाजार योजना (जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है ) के लिए 
उपयोगी सहायक योजना है । चूंकि सहभागिता प्रमाणपत्र केवल 
वित्तीय संस्थाओं को जारी किये जाते हैं , अतः ऐसे प्रमाणपत्र 
जारी करने से बैंकों को उपलब्ध होनेवाली निधियाँ अन्तर 
सांस्थानिक लेनदेनों की द्योतक है । सहभागिता प्रमाणपत्रों के 
द्वारा बैंकों के लिए यह संभव होता है कि वे अन्य वित्तीय संस्थाओं 
के वित्तीय अधिशेषों को 8 महीनों तक की अवधि के लिए माफ कर 


न किया था । विर 


जून 1970 में 


126. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया 
गया था कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने फरवरी 1970 में प्रण 
प्रपत्र के रूप में विनिमय बिल के उपयोग को व्यापक बनाने और 
भारत में एक हडी बाजार का निमाण करने के प्रश्न पर विचार करने के 
लिए एक अध्ययन पल का गठन किया था । अध्ययन पल में 
अपनी रिपोर्ट जून 1970 में प्रस्तुत की । उक्त दल ने यह 
सिफारिश की कि रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह श्रण -प्रपत्र के 
रूप में विनियम बिल के उपयोग को प्रोत्साहन कर भारत में 
हुडी बाजार के निर्माण की दिशा में कदम उठाये । अध्ययन 
दल के अनुसार, वास्तविक हडी पाजार का निर्माण किये जाने से 
मना बाजार में लचीलापन आयेगा, * क संगठन के भीतर की चल 
मझा की स्थिति में सगानसा आयेगी और रिजर्व बैंक मना बाजार 
पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण रख सकेगा । 
- 127. रिजर्व बैंक ने अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिशों को 
स्वीकार किया और नवम्बर 1970 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
अधिनियम की धारा 17( 2) ( क ) के अनुसार एक नथी हुजी पन 
भाजन योजना अमल में लायी गयी । योजना की प्रमुख विशेष 
सायं उसमें किये गये संशोधनों के साथ नीचे दी गयी है । 


सिफारिश 


( 1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी लाइससीकृत अनु 

सूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के पास विनिमय पिलों 

को पुनर्भाजन के लिए प्रस्तुत करने के पात्र होंगे : 
( 2) उक्त योजना के अधीन केवल वे वास्तविक व्यापारिक 

बिल आयेंगे जो माल की बिक्री के प्रमाण हो 
(3) बिल खरीदार के बैंक के नाम जारी किया जाना और 

उसके द्वारा वह बिल स्वीकार किया जाना चाहिए और 
जहा खरीदार का बैंक लाइसेंसीकृत अनुसूचित्त बैंक 
न हो वहाँ उस बैंक के अतिरिक्त उक्स विल पर किसी 
लाइसीसीकृत अनुसूचित " क के हस्साक्षर भी होने चाहिए , 
विल खरीदार तथा खरीदार केक के नाम संथक्त रूप 


सफै । 
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सारणी 24 - मारत में अनुप्सचित पाणिज्य बैंकों के कर्यालयों , जमाराशियों और ऋणों में वृद्धि 

(करोड़ रुपयों में ) 
कार्यालय ( संख्या ) जमाराशियों ( अंतर बैंक जमाराशियों को छोड़कर ) 

ऋण ( अन्तर बैंक ऋण को छोड़कर ) 


- - - - - - - - - - 


ई 


बैंक ऋण 


वार्षिक मांग जमा 
बुद्धि राशियां 


मीयादी जमा कुल जमा 
राशियाँ राशियाँ 


वार्षिक 
वृद्धि 


प्रतिशत 
बुद्धि 


वार्षिक वृद्धि प्रतिशत 

पदि 


जन 1965 के अंत में . 5727 + 498 1275 . 1 1433. 0 
जून 1966 के अंत में . 6139 + 412 1477 . 3 1645 , 

9 
जन 1967 के अंत में 6620 + 481 1664 . 6 1852 , 

4 
जून 1968 के अंत में . 7044 + 424 1874. 8 2094. 2 
जून 1969 के अंत में . 8045 + 1001 2103. 5 2542 , 3 
जून 1970 के अंत में . 9938 + 1893 2328. 8 2945. 7 
जन 1971 के अंत में * . 11892 + 1954 2725 . 1 3464 . 

8 


270 8 . 1 
3123. 2 
3517. 0 
3969 . 0 


+ 323 . 4 
+ 415 . 1 
+ 393 . 8 
+ 4 52. 0 
+ 676 . 8 
+ 628 . 7 
+ 915 . 4 


+ 13. 6 206 8 . 4 
+ 15 . 3 2271 . 4 
+ 12. 6 2631 . 1 
+ 12. 9 3102 . 9 
+ 17 . 0 3598 . 8 
+ 13 . 5 42 1 2 . 7 
+ 17 . 4 4775 . 8 


+ 294. 6 
+ 20 3 . 0 
+ 359 . 7 
+ 471 . 8 
+ 495 . 9 
+ 6 13 . 9 
+ 563 . 1 


+ 16 . 6 

+ 9 . 8 
+ 15. 8 
+ 17. 9 
+ 16 . 0 
+ 17. 1 
+ 13 . 4 


4645 . 8 


5274. 5 


6189 . 9 


-- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


* अनन्तिम ( 25 जून , 1971 को ) 
नोट : कार्यालयों की संख्या को छोड़कर, उपर्युत प्रकिर रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया अधिनियम , 1934 की धारा 42 ( 2 ) के अधीन मैकों द्वारा भेजी गयी साप्ता 
हिक विवरणियों पर भाधारित हैं । 


सहसहभागिता प्रमाणपत्र जारी करने वाला बैंक, अन्य बातों के साथ 
साथ , एक ऐसी प्रमुख एजेंसी की भूमिका अदा कर सकता है जो 
अकेले ही प्राहक के साथ लेन -देन करती है और इस प्रकार उसे एक 
ही समय पर कई ऋणदाता एजेंसियों के साथ लेनदेन करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । भारत में कारोबार करनेवाले कतिपय 
भारतीय और विदेशी बैंकों ने वित्तीय संस्थाओं अर्थात बैंकों, 
भारतीय जीवन बीमा निगम , भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बीमा कंपनियों 
और भारत में निगमित इसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं 
जैसी संस्थाओं को सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किये हैं । फिलहाल 
अब तक अनुमादित की गयी योजनाएं केवल कार्यकारी पूजी की 
आवश्यकताओं से संबंधित है । सहभागिता प्रमाणपत्रों के संदर्भ 
में 30 . जून , 1971 को 15. 43 करोड़ रुपये बकाया थे । 


की , वापसी अदायगी और अक्तबर 1969 में हुए इथूस मार्क के पुन 
मूल्यन के परिणामस्वरूप देश की प्रारक्षित आस्सियों के इयूश मार्क 
अंश में हाई मूल्य वृध्दि तथा 10 मई , 1971 से किये गये उनके सम 
मूल्य के निलंबन जैसे विशेष तत्वों के प्रभाव पर विचार न किया 
जाए तो प्रारक्षित निधियों में दस लाख डालरों से कम राशि की मामूली 
वधि दिखाई पड़ेगी जबकि इसकी तुलना में 1989- 70 में 3800 लाख 
डालरों तथा 1968-69 में 2610 लाख डालरों की वृद्धि हुई थी । 


- 130. मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों से संबंधित अण प्रपत्रों 
के संदर्भ में एक बाजार का निमार्ण करने की संभावना और ऐसे 
गाजार के निमार्ण से उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियों का परीक्षण 
करने के उद्वेश्य से रिजर्व बैंक ने अक्सूबर, 1970 में मीयादी 
प्राणों की सहभागिता व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए 
एक अध्ययन पल का गठन किया । अध्ययन दल ने अपनी 
रिपोर्ट मार्च 1971 में प्रस्तुत की । रिपोर्ट में इस बात का 
उल्लेख किया गया कि मीयादी ऋणों के प्रपत्रों के संदर्भ में एक 
सकिय बाजार का निर्माण हो जाने से अनेक प्रकार के लाभ होंगे , 
परन्तु, साथ ही , वर्तमान वित्तीय बाजार की व्यवस्थाओं की अपनी 
कतिपय परिसीमाएं भी है । यदि प्रस्तावित प्रपत्रों के लिए एक 
बाजार का निर्माण करना हो तो उन परिसीमाओं को दूर करना 
होगा । उक्त दल के निष्कर्ष और सिफारिशें विचाराधीन है । 


132. इस वर्ष मुद्रा कोष से पुनः खरीदे गये आहरणों की कल 
राशि 1350 लाख डालर थी , पिछले वर्ष यह राशि 1870 लाख 
डालर थी । इन पुनः क्रयों के परिणामस्वरूप भद्राकोष 
से किये गये आहरणों की कल बकाया राशि का निप 
टान कर दिया गया । पाप पंचवर्षीय सामान्य पुनरीक्षण के 
अधीन मुद्राकोष में भारत का कोटा दिसंबर 1970 में 7500 लाख 
डालरों से बढ़ाकर 9400 लाख डालर कर दिया गया और इस वृध्दि 
के सोने के अंश ( एक पाँथाई ) के संदर्भ में सोने की खरीद के लिए 300 
लाख डालरों का व्यय किया गया । जनवरी 1957 के बाद पहली बार 
भारत ने दिसंबर 1970 में मद्रा कोष में रखी जानेवाली अपनी प्रारक्षित 
निधियों की स्थिति को पुनर्व्यवस्थित किया । जून 1971 के अंत 
में उसकी प्राक्षिस निधियों की राशि 761 लाख डालर थी । 1 
जनवरी, 1971 को भारत को 1010 लाख डालरों के विषेश आहरण 
अधिकारों का दुसरा चिनिधान प्राप्त हुआ जो एक साल पहले प्राप्त 
1260 लाख डालरों के विनिधान से कम था । मनाकोष को दिये 
गये सेवा- प्रभार की राशि भी इस वर्ष कम थी । पिछले वर्ष यह 
राशि 130 लाख डालर थी जबकि इस वर्ष यह राशि 60 लाख 
डालर है । इस प्रकार यद्यपि 1970-71 में मुद्राकोष के साथ किये 
गये लेन - देनों के फलस्वरूप 700 लाख डालरों की राशि बाहर गयी 
तथापि , मुद्राकोष में भारत के आहरण अधिकारों के रूप में प्रारक्षित 
निधियों का एक सरा वर्ग मजबूत हुआ । 


भुगतान शेष 
1970-71 के दौरान प्राक्षित निधियों की प्रवृत्तिया 

131. आलोच्य वर्ष में विदेशी भुगतानों की स्थिति पिछले 
वो वर्षा के बिलकल विपरीत रही । विदेशी मद्रा की प्रारक्षित 
निधियों में जहा 1988-89 ( जुलाई - जून ) में 1180 लाख डालरों 
तथा 1969- 70 ( जलाई -जून ) में 2780 लाख डालरों की महत्त्वपूर्ण 
वृध्धि हई थी , वहाँ 1970- 71 ( जुलाई -जून ) में 660 लाख डालरों 
की कमी हई । यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गये लेन 
दमों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की विशेष जमाराशियों 


_____ 133. मद्राकोष ने भारत को विशेष आहरण अधिकार प्राप्त 
दूसरे देशों से परिवर्तनीय मद्राओं के बदले जुलाई -सितंबर 1970 
तथा अक्तूबर-दिसम्बर 1970 में अलग- अलग 140 लाख हालरों तथा 
जनवरी-मार्च 1971 में 480 लाख डालरों तक के विशेष आहरण 
अधिकार स्वीकार करने के लिए निष्टि किया । इन निर्दशनों 
के अंतर्गत , भारत ने जुलाई 1970 और जून 1971 के बीच 410 लाख 
डालरों के विशेष आहरण अधिकार स्वीकार किये । 


- - 


- -- 
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1970 में भुगतान स्थिति 

अवार्यागयों के लेन -देन भी शामिल है , 25.0 करोड़ रुपयों का घाटा 
___ 134. जून 1971 में समाप्त हुए वर्ष के लिए भुगतान शंष संबंधी रहा जो 1989 के घाटे के तिगुने से भी अधिक था । किन्तु इस कमी 
लेन -देन के विवरण अभी उपलब्ध नहीं है । भगतान शेष से की आंशिक पूर्ति मनंतर सोने की घट-बढ़ के संदर्भ में प्राप्त 13.1 
संबंधित प्राप्त पिछले आंकड़ों के संकलन केवल कैलेंडर वर्ष 1970 से करोड़ रुपयों की राशि से की गयी, उक्त राशि मना कोष में भारत 
संबंध रखते हैं और उन से यह पता चलता है कि 1989 की तुलना के लिए निर्धारित अतिरिक्त कोटे में सोने के कोट के अंश की पूर्ति 
में इस वर्ष के वैरान भारत की विदेशी भुगतान स्थिति बिगड़ गयी के निमित्त मुद्रतर स्टॉक में से अंतरित किये गये सोने की उभयपक्षी 
है । इस गिरावट के महत्वपूर्ण कारणों में आयात संबंधी भारी प्रविष्टि की दोतक है । व्यापारिक पण्यों सथा अद्रश्य लेनेदना, 
व्यय तथा विदेशी सहायता का पहले से कम उपयोग शामिल है । दोनों में ही कमी हो जाने के कारण इस वर्ष के दौरान चालू लेख के घाटे 
पूसरी ओर,निर्यातों में 1969 की तुलना में केवल नाममात्र की वृद्धि में 108 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और इससे उक्त घाटा बढ़कर 
हुई । 

280.7 करोड़ रुपये हे गया । भूल- चूक के अंतर्गत दिखायी गई 
समय प्रतियां 

अदिष्ट निकासी को हिसाब में लेने पर, जो इस वर्ष के दौरान हुए 
____ 135. इस वर्ष जहां कल आयात व्यय में 115.1 करोड़ रुपयों की घाटे के लगभग आधे अंश का कारण थी , 1970 में कल घाटा 297. 9 
वृध्वि हुई वहां निर्यासों में 11.5 करोड़ रुपयों की मामूली करोड़ रुपये था जो 1989 की अपेक्षा लगभग 47 प्रतिशत अधिक है । 
वृध्दि ही हो पाई और परिणामस्वरूप व्यापारघाटे में भी वृध्दि हाई पीक पूजीगत लेन -देनों से हुई वास्तविक प्राप्तियां भी पहले से कम 
और वह 185. 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 268.8 करोड़ रुपये हो गया थी , इसलिए वर्ष के देरान प्रारक्षित निधियों में हाई 44.4 करड़ 
( सारणी 28 ) । अद्रश्य लेखे में , जिसमें सरकारी अंतरण रुपयों की वृद्धि पहले से 132.0 करोड़ रुपये कम थी । 


मारणी 25 - मारत का मुगताम शेष (प्रारंभिक ) 


अप्रेल 


जनवरी 
मार्च 
1970 


जुलाई- 
सितंबर 
1970 


जून 


( करोड़ रुपये ) 
जमरी- जनवरी 
दिसंबर दिसंबर 
1970 1969 


अक्तूबर- 
दिसंबर 
1970 


1970 


166 . 0 


166 . 4 


653 . 

2 


808 . 2 


154 . 

5 
262. 0 


239 . 9 


278 . 6 


1023 . 1 


955 . 0 


168 . 3 
244. 6 
412. 9 
349 , 6 
- 63 . 3 


405 . 9 


443 . 0 


418 . 5 


1678 . 3 


1563. 2 


331. 

8 


339 . 8 


388 . 3 


1409. 5 


1398. 0 


-- 74 . 1 


- 103 . 2 


- 165. 2 


- 0 . 3 


+ 5 . 2 


- 28. 2 

+ 13 . 1 
__ + 20 . 3 

-- 29 . 0 
- 23. 8 
- 41 . 0 


- 268 . 8 
+ 13 . 1 
+ 52 . 5 

- 77 . 5 
- 280 . 7 


+ 27 . 3 
- 16 . 8 
- 92 . 7 
- 15 . 3 


- 26 . 5 
- 90. 1 


- 5 . 2 
- 74. 1 


+ 43 . 4 
- 50 . 9 
- 172. 7 


+ 22 . 2 


+ 18 . 9 


- 17 . 2 


- 30 . 4 


प्र. बालू लेखा 

पायात लागत बीमा भाड़ा सहित 
( क ) गैर -सरकारी . 
( ग्य ) सरकारी . . 
कल आपात ( क + ) 
निर्यात जहाज तक निःशुल्क . 
ज्यापार शेष . . . 
मरेतर सोने में घट-ब ( पास्तविक ) . 
सरकारी अंतरण प्रदायगियाँ ( वास्तविक ) 
अन्य प्रवृश्य लेनदेन ( पास्तविक ) 

बालू लेखा ( वास्तविक ) . 
प्रा . भूप - ( वास्तनिक ) 
इ. पूंजी लखा 
गर-सरकारी पूंजी ( वास्तधिक ) 
( क ) वीर्षावधि . . 
( ख ) अस्माधि . . 
गि पूजी ( मास्तविक ) . 
सरकारी पूंजी ( पारतषिक ) . 
( क ) ऋण . . 
( ब ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
( ग ) ऋण परिशोधन 
( घ ) विविध . . 
पूंजी लेखा ( पास्तपिक ) . 

. 
१. प्रारक्षित निधियों में षट ब ( म + मा + t ) बुद्धि ( + )/ कमी ( - - ) . 


- 3 . 


5 


- 2 . 2 


- 6 . 2 


- 17 . 8 


-- 27 . 1 


- 5 . 5 


- 2 . 3 


- 6 . 2 


- 3 . 8 


- 17 . 8 


- 29 . 4 


+ 2 . 3 


+ 0 . 1 
+ 17 . 1 


+ 1 . 4 


- 10 . 6 


+ 198 . 1 
+ 226 . 2 


+ 58 . 0 
+ 139 . 6 


+ 98 . 6 _ 
+ 1 15 . 6 


___ -- 42 . 8 


- 52. 6 


- -- 


- 14 . 7 - 8 . 8 
+ 11 . 6 + 366 . 0 + 410. 3 
+ 162 . 5 + 643. 9 + 777 . 0 

- 52 . 6 - 148 . 0 - 111. 1 
- 70 . 1 ___ - 180 . 4 - 185. 9 
- 28. 2 + 51. 4 - 70 . 8 
- 7 . 0 + 342. 3 + 378 . 5 
- 71 . 8 + 44 . . + 176. . * 


- 43 . 5 


- 28 , 8 
+ 44 . I 
+ 194 . 6 
+ 126 . 7 


--38 . 0 

+ 9 . 0 
+ 7 . 29 
+ 15. 7 


+ 26. 5 
+ 81. 8 
- 28 . 2 


* इसमें प्रासूबर 1969 में हुए ड्यूश मार्फ के पुनर्मूल्यन के परिणाम स्वरूप प्रारक्षित निधियों के ड्यूश मार्क अंश में हुई मूल्य वृद्धि शामिल नहीं है । 
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आपात 

रुपये अधिक था ( सारणी 25) । यद्यपि इस वर्ष फल प्राप्तियों 

मैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी यह सारी की सारी वृद्धि 
136. जून 1986 में हुए रुपय के अवमूल्यन के बाद से कल वार्षिक 

कल निकासी में हुई उस बचत का परिणाम है जो सिन्धु घाटी 
आयात व्यय में निरंतर कमी की जो प्रवृत्ति विद्यमान थी वह विकास निधि को दिये जानेवाले वार्षिक अंशदानों को समाप्त कर 
आलोच्य वर्ष में विपरीत दिशा में चलने लगी और कल आयात व्यय देने से हुई, इस अंशदान की अंतिम किश्त 1989 में अवा की 
में 115.1 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात वह 1678.3 करोड़ रुपये के गयी थी । अन्य अद्रश्य लेन देनों पर घाटे की राशि 50.9 करोड़ 
गया । यह सारी वृध्दि निजी साधनों से वित्तपोषित आयातों के रुपों से बढ़कर 77.5 करोड़ रुपये हो गयी । यहां भी बाहर 
कारण हुई है । दूसरी और विदेशी सहायता से वित्तपोषित आयातों 

जानेवाली कल राशि में हुई वृद्धि के कारण ही स्थिति विगड़ी है 
में हुई कमी प्रमुख रूप से पण्यगत सहायता में , विशेष रूप से अमेरिकी क्योंकि इस वृद्धि का समायोजन कल प्राप्तियों में हाई वृद्धि से 
पी . एल . 480 शीर्षक 1 कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जानेवाले अनाजों के केवल आंशिक रूप से हो पाया । इस वर्ष कल अवागियों में 
आयात में हुए क्रमिक हास के कारण हाई । वस्तुतः देश में विधामान 11.5 करोड़ रुपयों की वृद्धि हई अर्थात उनकी राशि 496. 2 
अनाजों की पूर्ति की सुधरी हई स्थिति के कारण अनाजों के करोड़ रुपये हो गयी । इस वृद्धि का आधे से कछ अधिक भाग 
आयास में लगभग 18 प्रतिशत की कमी की जा सकी । किन्तु निवेश आय लेखे पर बाहर जानेवाली अतिरिक्त राशि को दर्शाता 
देश में कच्ची रूई और धातुओं जैसी अन्य मदों की कमी के कारण है तथा शेषांश यात्रा परिवहन और विविध संवा संबंधी लेन-सेना 
पहले से अधिक मात्रा में आयात करने की आवश्यकता हो गयी । पर की गई अवार्यागों में हाई वधि का परिचायक है । अभी 
इसके अतिरिक्त मशीनरी और पूजी उपस्करों के आयातों में भी कछ समय से निवेश आयलेखे पर बाहर जानेवाली कल राशि , 
सेजी आई । इन मदों के आयात पर किया गया अतिरिक्त व्यय जो बाहर जानेवाली सारी राशि के आधे से अधिक रहती है निरंतर 
अनाजों के आयात में हुई कमी से उत्पन्न बचत से बहुत अधिक था । पढ़ती रही है और इस वर्ष उसमें 23. 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि 

और उसी के कारण कल वार्षिक आयात व्यय में पहले पाये गये हई अर्थात उसकी राशि 271.5 करोड़ रुपये हो गयी । 1970 
हास की प्रवृत्ति के विपरीत वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी । 

में जो अतिरिक्स राशि बाहर गयी उसका आधे से अधिक 

भाग ऋणों और साख पर व्याज की अदायगी से संबंधित है जिसकी 
197. यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो इस वर्ष गैरसरकारी सथा 

राशि 1969 के 186 . 8 करोड़ रुपयों की तुलना में 203.5 करोड़ रुपये 
सरकारी दोनों ही लेखों पर किये गये आयासों में क्रमश , 47.0 करोड़ 

थी । कल प्राप्तियों में 14.9 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात, 
रुपयों और 68.1 करोड़ रुपयों की वृदि हुई और उनकी राशि 

उनकी राशि 418.7 करोड़ रुपये हो गयी । 1970 में कल प्राप्तियाँ 
बढ़कर क्रमश: 655 . 2 करोड़ रुपय और 1023.1 करोड़ रुपये हो 

में हुई वृध्दि के संदर्भ में निवेश आय प्राप्तियों का प्रमुख योगदान 
गयी । गैरसरकारी लेखों में दो प्रमुख मदों अर्थात कच्ची रूई 

रहा, क्योंकि विदेशों में व्याज की ऊंची वरं विद्यमान थीं । विविध 
और मशीनों के आयातों में बांध दिखायी पड़ी । खनिज तेलों , 

तथा परिवहन सेवाओं से प्राप्त आय में भी कछ सुधार दृष्टिगोचर 
वनस्पति तेलों और पटसन के आयातों में हाई कमी से पसरी मदों 

हुआ । इन वृध्वियों में विदेशों से किये गये एकपक्षीय निजी 
के आयातों में हुई वधि पर केवल आंशिक प्रभाव ही पड़ा है । 

अंतरणों में हाई कमी के कारण काफी कमी हो गयी । 
सरकारी लेखे में अनाजों के आयातों में हई कमी की पूर्ति 
अनाजों से इतर मदों , विशेषकर अलौह धातुओं, पूजी उपस्करों 

पूजीगत लेनदेन 
और संधार सामग्री के आयातों में हुई वृद्धि से की गयी । 

____ 140. पूजीगत लेनदेनों की वास्तविक प्राप्तियों में जो 1989 
में घटकर लगभग आधी रह गई थी , 37. 2 करोड़ रुपयों की और कमी 
हई और वे 342.3 करोड़ रुपये रह गयी । यद्यपि गैरसरकारी 

पूंजीगत आवाजाही के संदर्भ में सुधार हुआ, तथापि बैंक-व्यवसाय 
138. इस वर्ष निर्थातों की वृध्दि की गति पर्याप्त रूप से धीमी पड़ 

और सरकारी क्षेत्रों से संबंधित आवाजाही पहले की अपेक्षा कम संतोष 
गई । निर्यातों में 11.5 करोड़ रुपयों की मामूली वृध्नि हुई और उनकी 

जनक थी । ऋणों में से अधिक आहरण किये जाने तथा तेल 
राशि 1409.5 करोड़ रुपये थी । इस वर्ष के अधिकतर भाग में 

कंपनियों की निधियों के विपरीत दिशा में जाने के कारण गैर 
महरू सी बातों ने मिलकर निर्यातों को बुरी तरह से प्रभयाति 

सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियों में तेजी से वृध्दि हाई जिसके परिणाम 
किया । जूट के सामान , काजू की गिरी आदि हमारी कछ 

स्वरूप बाहर जानेवाली गैर- सरकारी पूजी की पास्तविक राशि 27 .1 
परंपरागत निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में विश्व की मांग कमजोर 

करोड़ रुपयों से घटकर 17. 8 करोड़ रुपये रह गयी । दूसरी ओर 
पड़ गयी थी , देश में कृषि संबंधी और औद्योगिक कच्ची सामग्री, 

“ क -व्यवसाय क्षेत्र से बाहर जानेवाली वास्तविक राशि जो 8. 8 करोड़ 
विशेषकर कच्ची रूई , इस्पात और अलौह धात, ओं के अभाव के 

रुपयं थी , इस वर्ष लगभग दुगनी हो गया । 1989 की भाति ही 
कारण निर्यात के लिए उपलब्ध सामानों में कमी हे गयी थी तथा 

बाहर जानेवाली लगभग समूची वास्तविक राशि प्राधिकस व्यापारियों 
जून 1970 में कलकत्ता बंदरगाह में हाई हड़ताल के कारण निर्याप्त 

की विदेशी मद्रा आस्तियों में हाई वृध्दि का परिणाम थी । 
पंद हो गए थे । वर्ष के अंत में यह स्थिति कछ सुधरने लगी 

और निर्यातों में सुधार परिलक्षित होने लगा । 1989 की भाति 141. सरकारी क्षेत्र में वास्तविक प्राप्तियों में और अधिक कमी 
पूरे वर्ष में हुआ मामूली सुधार भी परंपरेतर वस्तुओं, विशेषकर, हुई अर्थात् उनमें 43.4 करोड़ रुपयों की कमी हई इससे वह 
इंजीनियरी सामान , खनिज लोह , कच्ची मैंगनीज और चीनी के राशि 388.9 करोड़ रुपये रह गयी । विदेशी सहायता प्राणों के 
कारण ही हो पाया । इसके विपरीत परंपरागत वस्तुओं के समग्र उपयोग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये पुनः ऋयों 
निर्यात भी प्रमुख रूप से जूट से बनी वस्तुओं, खालों और घमहों, के रूप में अपेक्षाकृत अधिक निकासी , ये दोनों इसके दो प्रमुख 
तथा काजू की गिरी के निर्यातों में कमी ले जाने के कारण निरंतर कारण थे । विदेशी सहायता प्राणों के उपयोग में प्रमुखतः पी . एल . 
कम होते गये । 

480 प्रतिरूप निधियों के ऋण वितरणों में हाई अत्यधिक संक, चन 

के कारण कमी हुई अर्थात, उपयोग किये गये ऋणों की राशि 
अनाप लेनदेन 

780. 8 करोड़ से घटकर 847.0 करोड़ रुपये रह गयी । अंतर्राष्ट्रीय 

मना कोष से किये गये पुनः कयों की राशि 1969 के 111.1 करोड़ 
138. सरकारी अंतरण अवार्यागयों के फलस्वरूप 52.5 करोड़ रुपयों की तुलना में 148 .0 करोड़ रुपये थी । किन्त, ऋण परि 
रुपयों का अधिशेष हो गया जो 1969 की तुलना में 9.1 करोड़ शोधन संबंधी अदायगियों की राशि 182.6 कसड़ रुपये भी जो 


निर्मात 


SEC. 3(ii) ] 
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पिछले वर्ष की सलना में जरा सी कम थी । स्थिति का एक संतोष - 
प्रद पहलू यह था कि विविध पूजीगत लेन -चनों में अनकल 
मोड़ आया जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष 51. 4 करोड़ रुपयों की 
पास्तविक प्राप्ति हुई जब कि 1960 में 70.6 करोड़ रुपयों की राशि 
पाहर गयी थी और इससे दूसरे सरकारी पूजीगत लेन -दनों की 
प्रतिकल परिस्थितियों में बहुत कछ सुधार हुआ । इस अनकल 
परिणाम के कारण अंशतः विशेष आहरण अधिकारों के संदर्भ में 
किये गये विनिधान (94.3 करोड़ रुपयों ) की उभयपक्षी प्रविष्टि 
तथा अंशत: पी . एल . 480 शीर्षक 1 कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये 
लेन -दनों से अमेरिकी सरकार के प्रति उत्पन्न रुपया देयताओं 
में हुए परिवर्सन थे । 
क्षेत्रीय प्रवृत्तिया 
___ 142. चाल संखे की स्थिति में समान रूप से जा गिरावट आई 
है वह प्रमुखतः डालर क्षेत्र तथा आर्थिक सहयोग और विकास 
संगठन के देशों के पास रहने वाले चाल लेख में हुए धादं की वृद्धि 
का परिणाम है ( सारणी 26 ) । इस वर्ष केवल इन दो क्षेत्रों के 
पास रहनेवास लेख में हर घाट की राशियों में ही क्रमश: 150. 7 
कम रुपयों और 63.0 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और राशियां 
पढ़कर क्रमश: 302. 2 करोड़ रुपयं और 140 करोड़ रुपये हो गई । 
स्टीलंग क्षेत्र के संदर्भ में विद्यमान स्थिति भी कछ कमजोर पड़ 
गयी , क्योंकि अधिशेष की मात्रा में 8. 4 करोड़ रूपये की कमी 
हई और अधिषेश की राशि घट कर 105.7 करोड़ रुपये रह गयी । 
दुसरी ओर ‘ शेष गैरस्टी लंग क्षेत्र के संदर्भ में स्थिति में पर्याप्त 
सुधार हुआ और अधिशेष की राशि में 4.5 करोड़ रुपयों की 
पन्धि हई अर्थात वह राशि 102. 2 करोड़ रूपये हो गई । 


अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में घाटे की राशि भी , जो 37.0 
करोड़ रुपये थी , 1989 की तुलना में कम ही थी और पूलिखित 

सध, घाटी विकास निधि में किये जाने वाले वाषिक अंशदानों 
को समाप्त कर देने के परिणामस्वरूप प्रमख रूप से सरकारी 
अंतरण अदायगी से संबंधित सन -दनों के संदर्भ में कम राशि के 
वाहर जाने के कारण घाटे में उक्त कमी हाई । । 

143. जहां स्टस लंग क्षेत्र के पास विद्यमान व्यापार अधिशेष 
प्रायः पूर्ववत् ही बना रहा और शेष गैरस्टलिंग क्षेत्र के पास विद्यमान 
अधिशेष में उल्लेखनीय सधार पाया गया वहां हालर क्षेत्र और आर्थिक 
सहयोग और विकास संगठन के देशों के पास विद्यमान व्यापार 
घाटे में पर्याप्त वृद्धि हुई ( सारणी 26) । शेष गैरस्टीलंग क्षेत्र 
से किये गये आयातों को छोड़कर जिनमें कमी हुई है , शेष तीन क्षेत्रों से 
किये गये आयातों में वृद्धि दिखाई दी । यास्तव में समय 
आयात व्यय में हुई भारी वृष्टि का प्रमुख कारण डालर क्षेत्र तथा 
आभिक सहयोग और विकास संगठन के देशों से किये गये आयातों 
में हाई वृध्धि है । लिंग क्षेत्र और शेष गैर-स्टीलंग क्षेत्र को 
किये गये निर्यातों में भी वृध्दि हई और शंष गैरस्टीलंग क्षेत्र 
के मामले में यह वृध्दि काफी महत्वपूर्ण रही है । परंत डालर 
क्षेत्र और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों को किये 
गये निर्यातों में हुई कमी के कारण उक्त ध्दि काफी महत्वहीन हो 
गयी । 
____ 144. सभी क्षेत्रों के संदर्भ में अगष्य लेने चनों और सरकारी 

अंतरण अदायगी से संबंधित लेन -देनों में हास की स्थिति पायी 
गयी । जहां स्टर्लिंग और डालर क्षेत्रों के अधिशेष में कमी हई 
वहाँ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों तथा शेष 


सारणी 26 - चालू से में भारत का क्षेत्रीय भुगतान शेष ( प्रारंभिक ) 


- 


- - - 


- 


- 


- 


. 


अप्रैल- जन 


जमवरी - 
मार्च 
1970 


जलाई 
सितंबर 
1970 


प्रस्तूबर - 
दिसंबर 
1970 


(करोड़ रुपये ) 
जनवरी जनवरी 
दिसंबर विसंबर 
1970 1969 


1970 


65 . 

1 
87. 

8 
+ 22. 7 


69 . 9 
80 . 2 
+ 10 . 3 


62 . 

2 
90 . 0 
+ 27 . 8 


70 . 6 
106 . 5 
+ 35 . 9 


267 . 

8 
36 4 . 5 
+ 96 . 7 


255 . 4 
351 , 4 
+ 96. 0 


0 . 5 
+ 6 . 0 
+ 28 . 2 


- 0 . 8 
+ 2 . 5 
+ 12 . 0 


- 0 . 3 
+ 3 . 3 
+ 30 . 8 


+ 0 . 4 

- 1 , 6 
+ 34 . 7 


- 1 . 2 + 7 . 3 
+ 10 . 2 + 10 . 8 
+ 105 . 7 + 114 . 1 


133 . 9 


57 . 8 


स्टलिग क्षेत्र 

पायात लागत बीमा भाड़ा सहित 
नियति जहाज तक निःशुल्क . 
व्यापार शेष 
मुतर सोने में घट-बर ( वास्तविक ) . 
सरकारी प्रसरण अवायगियां ( वास्तविक ) 
दूसरे अदृश्य लेन-देन ( वास्तविक ) . 

बाल लेखा ( बास्तविक ) । . 
डालर क्षेत 

पायास लागत बीमा भाड़ा सहित 
निर्यात जहाज तक निःशुल्क . 

मापार शेष . . 
मुनेतर सोने घट-बढ़ (वास्तविक ) 
सरकारी अंतरणा प्रदायगियां ( वास्तविक ) 
दूसरे अदृश्य लेन- देन ( वास्तविक ) . 

बालू लेखा ( वास्तविक ) . . 
प्राधिक सहयोग और विकास संगठन के पेश 

आयात लागत बीमा भाड़ा सहित 
निर्यात जहाज तक निःशुल्क . 
व्यापार शेष . 
मुनेतर सोने में घट - बढ़ ( धास्तविक ) . 
सरकारी अंतरणी प्रदायगियां ( वास्तविक ) 
दूसरे प्रदृश्य लेनदेम (वास्तविक ) . . 
भालू लता ( पास्तविक ) . . . 


155 1 

50. 8 
- 104 . 3 


- 76 . 1 


164. 0 
54. 

5 
- 100, 5 

--- 
+ 28 . 1 

+ 0 . 4 
- 81 . 0 


134 . 9 __ 587 . 9 
69 . 8 232 . 9 
- 65 . 1 ___ - 355 . 0 
+ 13. 1 + 13 . 1 
+ 18. 8 + 5 3 . 7 

- 10. 0 - 14 . 0 
~ 43 . 2 - 302. 2 


494 . 3 

290 . 6 
- 203 . 7 

- 
+ 41 . 9 
+ 10 . 3 
--151 . 3 


+ 1 . 8 

- 6 . 0 
- 80 . 3 


+ 5 . 0 
+ 1 . 6 
-- 97 . 7 


54 . 5 


61 . 8 


194. 4 


58 . 6 
32 . 3 
- 26. 3 


70 . 

5 
31 . 6 
~ 38 . 9 


245 , 1 

122 . 0 
- 123. 4 


132 . 3 
- 62 . 1 


30 . + 27 . 7 
- 24. 1 - 34 . 1 
___ - - 
___ 1 . 3 ____ + 0 . 3 

- 8 . 3 - 6 . 4 
- 31 . 1 - 40 . 2 


+ 1 . 7 
___ - 3 . 1 
. 28 . 0 


+ ! . 3 
- 12 . 6 
- 50. 2 


+ 1 . 6 
-- 30 . 7 
- 149 . 5 


+ 9 , 9 
- 34 . 3 
-- 88 . s 


. 


. 


. 


Hia - . . 
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[ PART II ... 


सारणी 26-- - बालू लेखे में भारत का क्षेत्रीय भुगतान योय ( प्रारंभिक ) - ( जारी ) 


जनवरी 
मार्च 


जुलाई- 

सितंबर 
1970 


अप्रैल - जून 
1970 


अक्तूबर- 
विसंबर 
1970 


(करोड़ रुपये ) 
जनवरी - जनवरी 
विसंबर दिसंबर 
1970 1969 


1970 


___ 155 . 3 

171 . 7 
+ 16 , 4 


. 


126 . 4 
170 . 4 
+ 44 . 0 


155 . 0 
167 . 7 
+ 12 . 7 


140 . 

5 
180 . 

4 
+ 39 . 0 


619 . 1 
623. 7 


577, 

2 
690 . 

2 
113 . 0 

- - 


- - 


_ - 0 . 1 

- 12 . 8 
+ 3 . 5 


-- (0 . 1 

+ 7 . 0 
+ 50. 9 


- + 5 . 1 
+ 7 . 6 


0 . 3 
+ 40 . 2 


- 0 . 2 
- 10 . 6 
+ 102, 2 


- 0 . 1 
+ 4 . 5 


घोष गर -स्तलिग क्षेत्र 

पायात लागत बीमा भाडा सहित 
निर्यात जहाज तक निः शुल्क . 
व्याप र पोष . . 
मुद्रेतर सोने में षट- बड़ ( वास्तविक ) 
सरकारी अंतरण प्रवायगिया ( वास्तविक ) 
दूसरे प्रवृश्य लेन-देन ( वास्तविक ) 

चालू लेखा ( वास्तविक ) . 
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 

पायात लागत बीमा भाग सहित 
निर्यात जहाज तक निःशुल्क . 
व्यापार शेष . . 
मुद्रेतर सोने में घट-बढ़ ( वास्तविक ) . 
सरकारी अंतरण प्रदायगिया ( वास्तविक ) 
दूसरे प्रदृश्य लेन- देन ( वास्तविक ) 
चालू लेखा ( बास्तविक ) . 


- - 


- 0 . 2 


- 3 . 
- 10 . 3 
- 13 . 5 


- 0 . 8 
- 9 . 1 


- 8 . 1 
- 8 . 3 


- 0 . 2 
- 5. 1 
- 3 . 3 


- 32. 6 
- 37 . 0 


-- 15 . 7 
- 37 . 7 
- 53. 4 


गैस्र्टीलंग क्षेत्र के घाटे में वृद्धि हई । स्टलिंग क्षेत्र , बालर 
क्षेत्र तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों के संदर्भ 
में इन लेन-देनों के कारण चालू लेखे की स्थिति और बिगड़ गयी । 
इसके विपरीत शेष गैरलिंग क्षेत्र के संदर्भ में घाट में जो वृद्धि 
हुई उसके कारण व्यापार शेष से प्राप्त लाभ अंशत: संतुलित हो 
गया । 


विदेशी व्यापार : 


संकलन की सियाविधि में परिवर्तम 


बात का द्योतक है कि इस वर्ष वृध्दि की पर 8 प्रतिशत थी जनक 
1969 -70 में यह दर 4 प्रतिशत थी । 1970-71 में हुई वृद्धि के 
एक भाग का सांख्यिकीय महत्व है , क्योंकि यह वृध्दि वाणिज्यक 
सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा निर्यातों के आकर 
तैयार करने के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि में किये गये 
परिवर्तन का परिणाम थी उक्त परिवर्तन मवम्बर 1970 से अमल 
में आया । जहाँ पहले निर्यातों के आंकड़े वास्तव में किये गये 
लवानों (अर्थात अंतिम रूप से पारित पति -परिवहन बिलों ) के 
आधार पर संकलित किये जाते थे, पहाँ अब उन्हें उसी समय 
संकलित कर लिया जाता है जब परेषण पोत लदान के लिए स्वीकार 
कर लिये आते है (अर्थास अब उनका आधार पति परिवहन बिलों 
की मूल प्रति होती है पाप उनमें अल्प लदानों और प्रतिरूप 
लदानों के लिए समायोजन कर दिया जाता है जिनक ज्यार सूचना 
विय जान के महीने में प्राप्त होते हैं । इस प्रकार अब नियतों के आंकड़ों 
मैं स्वयमेव वृध्दि परिलक्षित होती है । इसलिए 1970-71 में 
किये गये निर्यातों का मूल्यांकन करते समय सूचना की क्रियाविधि 
में हुए परिवर्तन के लिए याचिप्त गंजाइश रखनी होगी । इसके 
परिणामस्वरूप वित्तय वर्ष के उत्तरार्ध से संबंधित आंकई अंशतः 
पुराने आधार पर और अंशतः नये आधार पर तैयार किये गये है । 


_ 145 . भुगतान शेष संबंधी पूर्वाक्त विश्लेषण केवल कलेंडर वर्ष 
1970 तक सीमित है । क्यों कि परवर्ती महीनों के लिए आंकड़े 
अभी उपलब्ध नहीं हुए है । किन्त, व्यापारिक पण्य संबंधी लेन - 
वनों से संबंधित 1970 -71 के वित्तीय वर्ष के आकड़े वाणिज्यिक 
सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा संकलित सांख्यिकीय 
विवरण में उपलब्ध है । इन आकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 
1970-71 ( अप्रेल -मार्च) में निर्यातों की कल राशि पिछले वर्ष के 
18840 लाख डालरों की तुलना में 20410 लाख डालर थी जो इस 


___ _ .... 


* यहां यह याद दिला दिया जाए कि 1985-86 में नियातों के तैयार करने का आधार किसी एक महीने में स्वीकार किये गए पात 
लदानों के स्थान पर उस महीने में किये गये वास्तविक पोतलदान कर दिया गया था ताकि आंकड़ों का संकलन अधिक यथार्था हो सके । 
उस वर्ष में इस क्रियाविधि में हए परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप निर्यातों के सांख्यिकीय आंकड़े फम रहे । 1970-71 में सूचना की 
प्रणाली को बदल देने से निर्थातों के आंकड़े बड़े सड़े दिखाई दंगे । 
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सारणी 27 - भारत के मुख्य निर्यात 

( दस लाख अमेरिकी डालरों में ) 
( 4 ) की अपेक्षा ( 5 ) 

में वृद्धि ( + ) 
1965- 66 1968 - 69 1969 - 70 1969 - 7 ) 1970 - 71 कमी ( - ) 

( अप्रैल - सितंबर ) 

वास्तविक प्रतिशत 


- - - - - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


89 


118 


126 


52 


63 


+ 11 


37 


120 


56 


79 


+ 23 


+ 21 
+ 41 
+ 12 


26 


105 


116 


52 


58 


__ + 6 


58 


81 


77 


41 


-13 





+ 


C 


+ 


___ + 2 

+ 9 


73 


6G 


55 


31 


+ 


+ 36 


1 () 


+ 





+ 


40 


6 


+ 


+ 


18 


+ 5 


+ 38 


23 


10 


+ 


+ 38 
+ 11 


23 


18 


15 


प्र . किन मयों में वृद्धि हुई 

खनिज लोहा . 
इंजीनियरी माल 
लोहा और इस्पात 
काजू की गिरी . 
तेल की खाली . 
रसायन 
गरम मसाले . 
चीनी 
कच्ची मैगनीज . . 
मा. किन मवों में कमी हुई 
जूट का तागा और उससे बनो वस्तुएं 
सूत का तागा और उससे बनी वस्तुएं . 
चाय 
खाल , छाल , नमसा और कपड़े की चीजें , जूतों को मिलाकर 
मोती, बहुमूल्य और प्रर्ध-बहुमूल्य पत्थर, न तराशे गए / सराश 
गए 
काफी 
मछली और मछली से बनी वस्तुएं . 
इ. जोर . . . . . . 

स्त्रोत : वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय 


381 


291 


276 


1 .15 


-- 16 


148 


13- 1 


154 


74 


211 


209 


166 


83 


90 


116 


132 


G8 


53 


- 15 


31 


60 


56 


30 


28 


27 


26 


19 


___ 30 


20 


1693 


1811 


1884 


9 34 


934 


928 


146. अप्रैल -सितम्बर 1970 के दौरान नियातों की कल राशि 
8280 लाख डालर थी जो 1989 की सक्नुरूपी अवधि की राशि 
से 80 लाख सालर कम थी । निर्यातों में हुई यह कमी प्रमुखतः 
जूट से बनी चीजों के निर्यातों में हाई कमी का परिणाम थी । 
जूट से बनी चीजों के नियतों में इस अवधि में तेजी से 480 लाख 
डालरों की भारी कमी हई । जिन अन्य प्रमुख वस्तुओं के नियातों में 
कमी हाई वे है : पाय ( 180 लाख झालर) , खाल छाल , और चमड़ा 
( 150 लाख डालर) काफी ( 30 लाख डालर ) और सूती वस्त्र ( 20 
लाख डालर) । इन वस्तओं के निर्यात में हुई कमी कछ सीमा 
तक निम्नलिखित वस्तुओं के नियातों से हाई अतिरिक्त प्राप्तियों 
से पूरी कर ली गई इंजीनियरी सामान (230 लाख डालर), खनिज 
लोहा (110 लाख हालर) , तेल की खली ( 90 लाख डालर), लोहा 

और इस्पात (60 लाख डालर), गर्म मसाले ( 50 लाख डालर) और 
चीनी ( 30 लाख डालर) ( सारणी 27 ) । 


बट होने के कारण भी निर्यातों में शिथिलता आई । दूसरा कारण 
यह था कि विदेशों में हमारी कतिपय निर्यात वस्तओं विशेषकर 
जूट के कालीनों की पट्टियों , समुद्री उत्पादों , खाल , छाल और चमई 
तथा सूत की माग में कमी है गयी थी । 

148. निर्यातों में गिरावट की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 
सरकार ने विशेषकर अत्यावश्यक कच्चे माल की पूति की स्थिति 
को सुधारने तथा नियास प्रयत्नों को अधिक गतिशील बनाने की 
दिशा में अनेक कदम उठाए । सितंबर 1970 में सरकार ने इस्पात 
की आयात नीति को उदार बनाया साकि इंजीनियरी उत्पादों की 
निर्यात इकाइयों को उनकी अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेष 
प्रकार का इस्पात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहे । इस नीति के 
अधीन अलग-अलग इकाइयों के लिए नियत किये गये सामान्य 
कोटे के अतिरिक्त 1969- 70 की वास्तविक खपत के 50 प्रतिशत 
सथवा पक्क निर्याप्त आर्डर पर उत्पादन के लिए आवश्यक यास्त 
विक मात्रा तक इस्पात की कतिपय कर्लभ श्रेणियों के आयात के 
लिए अनुमति प्रदान की गयी । 

149. अंशत: सरकार द्वारा किये गये विभिन्न विकास पूरक प्रयस्नों 
के प्रभावस्वरूप तथा अंशत : देश में कच्चे मालों की उपलब्धता और 
नित अधिशेषों में हुए सुधार के कारण अक्तूबर 1970 से निर्यातों 

की स्थिति में सुधार द्रीष्टगोचर होने लगा । याप पूर्वाल 
खित सांख्यिकीय परासीमाओं के कारण 1970-71 और 1989-70 


147. 1970- 71 के पूर्वार्ध में निर्यातों में जो शिथिलता आई 
उसे बहरा से आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कारणों का 
परिणाम माना जा सकता है । मई - जुलाई 1970 के दौरान कलकत्ता 
गंदरगाह में हाई नाविकों की 10 सप्ताहों की हड़ताल के अलावा 
जिस का उन महीनों में निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था , 
विशेष श्रेणियों के इस्पात एल्यूमिनियम और दूसरी अलोह धातुओं 
तथा कच्ची रूई जैसी मूलभूत उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति में रूका 
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के उत्तरार्धा में निर्यातों में हाई पदि का सही तुलनात्मक मूल्यांकन 
करना संभव नहीं है फिर भी जो आंकड़े उपलब्ध है उनसे यह 
पता चलता है कि अक्तूबर-दिसम्बर 1970 में मूल्य की द्रष्टि से 
निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि हई । अक्तूबर-दिसंबर 1970 की तिमाही 
में किये गये निर्यातों का मूल्य 8050 लाख डालर था जो 1969 की 
तवनरूपी तिमाही के मुल्य से 32 प्रतिशत अधिक था और यह 
वास्तविक वृध्दि के केवल एक अंश का द्योतक था । उक्त वृधि पर 
परागत और पंरपरंतर वनों प्रकार की प्राय: सभी मर्दी में समान रूप 
से हई । जनवरी-मार्च 1971 में निर्यातों में हुई अत्यधिक पध्दि के 
क्रमशः कम होते जाने का आभास मिलता है क्योकि निर्यातों का मूल्य 
घटकर 5080 लाख डालर रह गया जो 1970 की तवनरूपी तिमाही 
से केवल 3 प्रतिशत अधिक था । 1971-72 की पहली तिमाही 
( अप्रैल- जून 1971) में निर्यातों में सामान्य वृद्धि हाई अथात उनकी 
राशि बढ़कर 6120 लाख डालर हो गई । यदि इस की तुलना 1970 
की तवनरूपी तिमाही से की जाए तो पता चलता है कि इनमें 
13 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस प्रकार अक्तूबर 1970 से निर्यातों 
में आम तौर पर सतत नि होने की प्रवृत्ति परिलक्षित है । 
मिति : पपवार 
_____ 150, अप्रल-दिसंबर 1970 के लिए उपलब्ध पण्यवार आकड़ों 
से पता चलता है कि यपि बढ़ती हई वंशी मांग के कारण लोह 
और इस्पात के निर्यातों में सामान्य दिदि हई है तथापि इंजीनियरी 
सामानों , खनिज लोहे और रसायनों के निर्यातों में वृधि बराबर 
होती रही । परंपरागत पण्यों में से, चाय के निर्यात में सुधार 
पाया गया जो कछ सीमा तक 1970 के आरंभ में किये गये 
मारिशस करार का परिणाम है । जूट के माल के नियासों के संबंध 
में कमी की जो प्रवृत्ति पिछले वर्षों में देखी गई थी यह अमरीका 
की विशेषकर कालीनों की पट्टियों की मांग में कमी होने तथा 
पाकिस्तान और कृत्रिम प्रतिरूपों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के 
कारण बनी रही किन्त पूर्वी बंगाल में हुई दुखद घटनाओं के कारण । 
चालू वर्ष में अस्थायी तौर पर ही सही , इस प्रवृति का अवरोध 
हने की संभावना है । सुती कपड़ों के थानों के संबंध में मुख्य 
समस्या कीमतों को कम रखने तथा अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को 
बढाने की है। इसके अतिरिक्त , टिन द्वारा 1 जनवरी 1972 से 
लगाये जाने वाले प्रस्तावित आयात शुल्क से भी उस देश को किये 
जानेवाले हमार निर्यातों पर प्रसिकल प्रभाव पड़ेगा । लोहे और 
इस्पात के संदर्भ में देशी मांग के जोर पकड़ने के कारण हमार 
लिए निर्यातों की वृध्दि की ऊंची दर बनाये रखना कठिन हो 
जाएगा । जहंसक इंजीनियरी माल के निर्यात का संबंध है , कति 
पय विशेष श्रेणियों के इस्पात की कमी और देश में उत्पादन पर 
प्रतिकल प्रभाव डालने पाली बढ़ती हुई उसकी कीमतें उसके 
मार्ग में सब से पड़ी बाधाएं है । 
प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली का अपनाया जाना 

151. निर्यात की संभावनाओं के संदर्भ में एक संतोषप्रद प्रगति 
यह हई है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए 
प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली को अपना लिया है जिस 
से हमारी उत्पाक्ति और अर्ध उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में वृध्दि 
करने का अवसर प्राप्त होगा । यूरोपीय आर्थिक समुदाय के वंशों 
तथा जापान ने इस प्रणाली को क्रमश: 1 जुलाई और 1 अगस्त 1971 
से लागू किया है । आशा की जाती है कि अमरीका और टिन भी 
1972 में किसी समय इस प्रणाली को अपना लेंगे । निर्यात के 
क्षेत्रों में सचमच पाहत सी कठिनाइयां है , किन्त, विकसित देशों 
के इस नये द्रष्टिकोण के साथ -साथ सरकार के निर्यात विकास 
अभियान के प्रभावस्वरूप तथा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रों को सक्रिय 
सहयोग प्राप्त होने पर निर्यातों की वृध्दि में तीव्रता लाना संभव 
होना चाहिए । 


निर्यात नीति संकल्प 
___ 162. निर्यात विकास के संबंध में इस वर्ष एक सहस्वपूर्ण 
प्रगति यह हई कि 30 जुलाई 1970 के संसद में नियात नीति 
संकल्प प्रस्तुत किया गया जिसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने और 
विदेशी सहायता पर उसकी निर्भरता को कम करने के लिए इस 
बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि निर्यात में होनेयाली 
भारत की आमदनियों को बहुत अधिक बढ़ाया जाए । इस अवश्य 
की पूर्ती के लिए उक्त संकल्प में बहुत से उपाय दिये गये है । 
जिनमें अन्य बातों के साथ -साथ , निम्नलिखित शामिल है : (1 ) 
अर्थ-व्यवस्था के उदीयमान क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश को 
प्रोत्साहन देने के निमित्त बनायी गई उपयुक्त नीतियों और 
उपायों का अपनाया जाना, ( 2 ) अर्थव्यवस्था के उन सभी व्यापक 
क्षेत्रों के उत्पादों का और अधिक सही रूप से पता लगाया जाना 
जिनके निर्यात की संभावनाएं पीघावधिक हौं , (3 ) निर्यात- अभि 
मुख इकाइयों के विस्तार के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ( 4) 
दूसरे विकासशील देशों की नयी आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
के लिए जाग के लिए आवश्यक मूलभूत पस्तुओं, औद्योगिक 
मशीनरी, मशीनी ओजारों और टिकाऊ उपभोक्ता माल के विकास 
के लिए उपस्करों के उत्पादकों और निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन 
देना और ( 5 ) निर्यातकों को प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाओं 
को सद्रह और विस्तृत करना । 
व्यापार विकास प्राधिकरण 
___ 153. निर्यात नीति संकल्प के अनुसरण में सरकार ने व्यापार 
सूचना , अनुसंधान और विश्ोषण , पण्यों के स्थापार सथा निर्यात 
उत्पादन और विकास के क्षेत्र में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत 
सेवाओं के जरिये उम्म कताओं को उनको अपने नियासों की दि 
करने में सहायता दिलाने के उद्देश्य से जुलाई 1970 में व्यापार 
विकास प्रधिकरण के नाम से एक नये संगठन की स्थापना की । 
फरवरी 1971 में इस प्राधिकरण ने अमरीका , टिन , कमाडा , 
पश्चिमी यूरोप और जापान को धुनी हुई वस्तुओं (मुख्य रूप से 
इंजीनियरी माल ) का नियात करने के इच्छक अपनी सदस्य 
इकाइयों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की । 
अन्य उपाय 

154. इस वर्ष उठाये गये अन्य उपायों में निम्नलिखित उपायों 
का उल्लेख किया जा सकता है : नारियल के रेशों के निर्यात पर 
से 25 प्रतिशत के यथा मूल्य निर्यात शुल्क को 30 जुलाई 1970 
से हटा लिया गया तथा विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में निर्यात 
संबंधी प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए संस्थागत हाच का विस्तार किया 
गया । इस वर्ष जो नई संस्थाएं स्थापित की गई उनमें काजू 
निगम , रूई निगम, जूट निगम , सथा प्रयोजना और उपस्कर 
निगम शामिल है । 
आपातों की प्रवृत्तिमा 
___ 155. वाणिज्यिक सचना और अंक संकलन महानिदेशालय 
के आकड़ों के आधार पर 1970- 71 में आयातों की कल राशि 
21710 लाख डालर थी जो 1969 - 70 के स्तर से 610 लाख डालर 
( 3 प्रतिशत ) अधिक थी । रुपयं के अवमूल्यन के बाद आयातों 
में पहली बार वृद्धि हुई है और यह समूची धित खाद्यतर वस्तुओं 
के सादर्भ में हुई और इससे निरंतर बढ़ते हुए आद्योगिक उत्पादन 
के परिणामस्वरूप आयातित कच्ची सामग्री , मध्यपर्ती वस्तुओं, 
अतिरिक्स घटकों और पूजा के लिए उद्योगों की बढ़ती हई 
आवश्यकताएं परिलक्षित होती है । 
आयास : पपवार 

156. आयातों के पण्यवार स्योर दिसंबर 1970 तक उपलब्ध है । 
उन से पता चलता है कि अप्रैल-दिसम्बर 1970 के दौरान अनाजों के 
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सारणी 28-~- भारत में मुख्य प्रायात 


( वस लाख अमेरिकी अलरों में ) 


. 


. 


वार्षिक 


अप्रैल-दिसम्बर 


( 3 ) से 


( 2 ) 


से 


( 5 ) से 


पण्य 


1965 


1968 - 


1969 


1969 


( 4 ) का 


( 4 ) 


का 


( 6 ) 


का 


1970 - 

71 


66 


69 


70 


70 


- 


- 


प्रतिशत परिवर्तन 


( 1) 


(2) 


(3 ) 


(5) 


( 6) 


( 7 ) 


( 8) 


( 9 ) 


712 


495 


391 


299 


250 


-- - 21 


- 45 
- 49 


676 


449 


348 


269 


269 


226 


- 21 
- 23 

- 8 
-~ 68 


- 16 
- 16 
+ 20 


97 


120 


110 


98 


+ 


53 


नगण्य 


- 87 
+ 16 


29 


- 12 


+ 


+ 16 


143 


177 


183 


135 


127 


+ 3 


+ 28 


- 6 


128 


95 


102 


+ 75 


+ 7 


A 


49 


40 


25 


- - 38 


378 


246 


192 


181 


+ 11 


-~- 6 


ग 


82 


186 


90 


76 


50 


+ 


+ 10 


| 


- 


139 


192 


156 


116 


131 


+ 


+ 


( 1 ) अनाज ( काजू को छोड़कर ) वालों से 

भिन्न अनाज और उनसे बनी वस्तुएं 
( 2) कच्ची रूई 
( 3 ) पटसन और मेस्ता 
( 4 ) काण . 
( 5) खनिज तेल 

उनमें से 
( क ) कच्चा पौर प्रेशन : परिशोधित 

पेट्रोलियम . . 
( मा ) अन्य 
( 6 ) रासायनिक पदार्थ 

उनमें से 
( क ) उर्वरक 

( ख ) अन्य 
( 7 ) लोहा और इस्पात 
( 8) अलौह धातुएं 
( 9 ) कण्वा रबड़ ( कृत्रिम मोर सुधारे 

गये रबड़ को मिलाकर ) 
( 10) ऊन और दूसरे पशुओं के रोम . 
( 11 ) पशुमों तथा वनस्पति के तेल और 
वी 

. . 
( 12 ) कागज, गत्ते और उनसे बनी 

चीजे . . . 
( 13 ) मोती, महमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य 

पत्थर, न तराशे गये सराणे गये 
( 14 ) मशीनें और परिवहन उपस्कर 

( क ) बिजली से इतर मशीनें 
( ख ) बिजली की मशीनें 


206 


115 


108 


75 


136 


1 


। 


+ 


- 


145 


119 


a 


) 


65 


114 


+ 


- 32 


10 


13 


11 


+ 30 


- - 64 


+ 86 
+ 53 


11 


15 


17 


+ 109 


. 


+ 6 


32 


26 


19 


36 


43 


+ 50 


+ 22 


+ 19 


2. 4 


24 


32 


24 


23 


+ 33 


+ 14 


21 


23 


3 


+ 1167 


- 15 


1034 


685 


524 


399 


365 


- 49 


488 


372 


286 


253 


-~- 24 


- 


184 


109 


65 


22 


149 


88 


87 


---24 


___ 61 
____ 52 

169 
1563 


232 


283 


240 


( 15 ) अन्य 

जोर 


167 
1978 


-~ - 15 

- 18 


. 


. 


. 


2959 


2959 


2445 


2090* 


1563 


478 


----- 29 


+ 1 


स्रोत : वाणिज्यिक सूचना प्रौर अंक संकलन महानिदेशालय 
* इसे बदल कर 21100 लाख डालर कर दिया गया है । किन्तु पथ्यपार विवरण उपलम्ध नहीं है । 
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खातर वस्तुओं के आयातों के अधीन लोहे और इस्पास (810 लाख आपात- नीति 
डालर ( 18 प्रतिशत ) कम था । इस अवधि म खाईतर वस्तुओं 

1:57. आयात नीति विशेष रूप से निर्यात उद्योगों के लिए सथा 
के आयातों में 380 लाख डालरी ( 4 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । 

सामान्य रूप से प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए उदार रही है । 
खाद्यांतर वस्तुओं के आयातों के अधीन लाह और इस्पात (610 लाख 

1969-70 और 1970-71 में आयात लाइसेंसों के मूल्य में क्रमशः 
डालर अथवा 81 प्रतिशत ) , अलाह धातुओं (490 लाख डालर 

27 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की वृध्नि हुई जो आयातित कच्ची 
अथवा 75 प्रतिशत ) , उर्वरकों से इतर रासायनिक पदार्थों (150 

सामग्री के संदर्भ में उद्योगों की माग को दर्शाती है । इसके 
लाख डालर अथवा 13 प्रतिशत ), कस्थी रूई , ( 160 लाख डालर 

परिणामस्वरूप 1971-72 के दौरान खाचेतर वस्तुओं के आयातों में 
अथया 20 प्रतिशत ) और काजू ( 40 लाख डालर अथया 16 प्रतिशत ) 

महत्वपूर्ण वृध्दि होनी चाहिये । वास्तव में 1971 -72 की पहली 
में भारी बध्दि हई । मशीनों और परिवहन उपस्करों तथा उर्व 

तिमाही अर्थात् अप्रैल- जून 1971 में आयासों की समग्र राशि 
रकों के आयातों में क्रमशः 9 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की कमी 

6500 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के स्तर 
ह.ई । मशीनों के वर्ग में बिजली की मशीनों के आयातों में 7 

से 25 प्रतिशत अधिक थी । 
प्रतिशत की वृध्वि हुई किन्त, यह वृध्दि षिजली से इतर मशीनों 
और परिवहन उपस्करों के आयातों में हई क्रमशः 12 प्रतिशत और 

विदेशी सहायता 
10 प्रतिशत की कमी से काफी संतुलित हो गयी ( सारणी 28) । 

प्राधिकार 
लोहे और इस्पात तथा अलोह धातुओं के आयातों में हुई वृध्दि 
नियात उद्योगों की मांग की पूति के लिए इन पण्यों का आपात 158. राजकोषीय वर्ष 1970- 71 में प्राधिकारों की कल राशि 
कालीन आधार पर आयात करने के लिए किये गये विशेष प्रयत्नो 9810 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की राशि से 18 प्रतिशत 
का परिणाम थी । निवेश गतिविधियों के सुधार होने के बावजूद अधिक थी , इसके विपरीत पिछले वर्ष उसमें 25 प्रतिशत की 
विजली से इतर मशीनों के आयातों में जो कमी हुई है वह मशीन कमी हई थी । प्राधिकृत ऋणों और अनुदानों में 33 प्रतिशत की 
निर्माण उद्योग में आयात प्रतिस्थापन की दिशा में हुई प्रगति की वृद्धि ह, ई अर्थात् उनकी राशि 7370 लाख डालरों से बढ़कर 
परिचायक है । 

9810 लाख डालर हो गई और इस प्रकार कल सहायता प्राधिकारों 
सारणी 29-विवेशी सहायता * 

( दस लाख अमेरिकी डालरों में ) । 
पी० एल० 480 

जोड़ 
अनुदान सहायता ( 1 + 2 + 3 ) 


2, 194 


115 


2261 


2, 335 


1, 425 


106 


524 


595 


22 


321 


1 , 052 


93 


2,055 

941 
1 , 241 
835 

981 
6 , 053 


40 


697 
906 


1. मार्च 1966 के अन्त तक वितरित की गयी रकम 
2. प्राधिकृत 
( क ) 1966 - 67 में . 
( ख ) 1967 . 68 में 
( ग ) 1968 - 69 में 
( घ ) 1969- 70 में . 
( 6 ) 1970 - 71 में . 

जो . 
3. प्रयुक्त 
( क ) 1966 - 67 में . 
( ख ) 1967 - 68 में 
( ग ) 1968 - 69 में 
( घ ) 19.69 - 70 में . 
( ) 1970 - 71 में . 


75 


4, 673 


336 


1 , 042 


126 


48 ) 


81 


415 


113 


903 
1 , 074 
1, 008 
900 

892 
4, 777 
2,07811 


97 
39 


143 


1 , 509 
1 , 570 
1 ,218 
1, 082 
1 , 000 
6 , 379 
2, 130 


58 


50 


401 


4. मार्च 1971 के अन्त तक वितरित की गमी रकम 


1 , 201 

- - - 


32 


-- - 


- -- - - - 


- .. -...-. ---- 


• - - 


- 


- - 


* इसमें ( क ) अमेरिकी पी० एल० 480 जीर्षक II और III के अधीन विये गये अनुदान और ( ख ) 1967 - 68 में अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण प्रौर 
विकास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया के पास रखी गग्री विशेष जमाराशियां शामिल नहीं हैं । 

* " इसमें पी० एल० 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋणों की प्राधिकृत और प्रयुक्त राशियों शामिल हैं । 
. . . @ इससे अमेरिकी पी० एल० 480 शीर्षक [ कार्यक्रम के अधीन माल के प्रायास के लिए रखी गयी रुपया जमा राणियों का पता लगता है, अतः इन 
निधियों से ऋणों और अनुदानों के रूप में वितरित की गयी राशि स्तम्भ 1 और 2 में शामिल नहीं की गयी है । 

+ गतावधिक करारों के लिए 1, 840 लाख डालरों का समायोजन किया गया । 

1 नवम्बर 1967 में पांच स्टलिंग और डेनिश क्रोनर और अगस्त 1969 में फ्रेंच फ्रॉफ का जो अवमूल्यन हुमा तथा अक्तूबर , 1969 में ड्यूश मार्क 
का जो पूर्नमूल्यन हुमा उसके लिए ममायोजित किया गया , किन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संष से लिये गये ऋणों पर 
लागू नहीं होता क्योंकि अलग अलग किश्तों के प्राधिकार तथा माहरणों के समय पर विद्यमान सममूल्यों के आधार पर उनका हिसाब लगाया जाना है । 

गतावधिक करारों के लिए 670 लाख डालरों का समायोजन किया गया । 
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में वृद्धि हुई , इस वर्ष पी . एल . 480 सहायता* के संदर्भ में काई हो गया, क्योंकि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने प्रयोज 
प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ । किन्तु इस संदर्भ में पिछले वर्ष नेसर प्राणों के रूप में बहुत अधिक राशि उपलब्ध करायी थी । 
980 लाख डालर प्राधिकृत किये गये थे ( सारणी 29 ) । 

पण शोधन सहायता 
प्रायोजनागत और प्रायोजनेतर सहापता 

180. 1970-71 के दौरान प्राधिकृत क ल माण शोधन सहायता 
159 . 1970 -71 में प्राधिकृत नयी सहायता में पिछले दो वर्षों ( नये पुनर्वित ऋण प्रदान कर, वय ऋणों की अदागियों को स्थगित 
की तरह ऋणों का स्थान प्रमुख था । उनका अंश प्राधिकत कल कर, रणों के कार्यक्रम में परिवर्तन कर या म्याज को रकम 
सहायता का 92 प्रतिशत था और शेष 8 प्रतिशत अनदानों का करके) की राशि 880 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की राशि से 
अंश था । 1970- 71 के कल ऋण प्राधिकारों में से 3170 लाख 230 लाख डालर कम थी ( सारणी 30 ) । इस कमी के अधिकांश 
हालरों के ऋण ( 35 प्रतिशत ) विशिष्ट प्रायोजनाओं से संबंधित थे भाग का कारण यह था कि धिटन ने 1970-71 के लिए पिछले वर्ष 
जब कि 5580 लाख डालरों के प्राण (लगभग 61 प्रतिशत ) विशिष्ट में ही 180 लाख डालर की ऋणशोधन सहायता उपलब्ध करा दी थी । 
प्रायोजनाओं से संबंधित नहीं थे । प्राधिकारों की 330 लाख डालरों जापान और पश्चिम जर्मनी ने अपनी ऋण शाधन सहायता में 
की शेष राशि ( 4 प्रतिशत ) ऋण शोधन सहायता के लिए दी गयी क्रमशः 60 लाख डालर और 50 लाख डालर की वृद्धि की । 1970 
थी । प्राण प्राधिकारों में प्रायोजनेतर सहायता का अंश जहाँ । 71 में प्राप्त ऋण शोधन सहायता कल ऋण शोधन प्रभारों का केवल 
1989-70 में 45 प्रतिशत था यहाँ 1970-71 में बढ़कर 61 प्रतिशत 15 प्रतिशत थी । 


सारणी 30- ऋण शोधन सहायता 


( दस लाख अमेरिकी डालरों में ) 


प्राधिकृत 


-- 


1966 - 67 1967 - 68 1968 - 69 1969 - 70 1970 - 71 


0 . 5 


1 . 1 


1 . 1 


15. 0 


8 . 7 


10 . 7 


24 . 5 


24. 6 


( क ) पुवित्त कणों के रूप में 
1. प्रास्ट्रिया 

0 . 9 

1 . 1 1 . 5 
2. बेलजियम 

1 . 1 
3. फ्रांस . . 

5 . 0 

10 . 0 
4. जर्मनी ( पश्चिम ) 

14 . 8 15. 5 20 , 8 
5. इटली 

5 . 5 7 . 4 
6. ब्रिटेन 

23 . 5 32 . 5 18 . 0 

36 . 0 
जोड़ -- . . 

24 . 1 40 . 2 45 . 1 61 . 1 33. 4 
( ) प्रवायगियों के स्थगन के रूप में 
1. प्र . पु०वि०बैंक 

15 . 0 15 . 0 

15 . 0 
3. अमेरिका 

- 

8 . 7 8 . 7 
3. कनाडा 

0 . 8 0 . 9 
जोड़ -- 

15 . 7 

23 , 7 
( ग ) प्रवायगी के कार्यक्रम में परिवर्तन के रूप में 
1 . जापान 

2 . 16 . 8 

25 . 4 
जोग - - 7 . 

2 . 5 

16 . 8 19 . 6 25 . 4 
( प ) अनुवानों के रूप में 
1. प्रास्ट्रिया . . . . . . 

-- 0. 5 0. 5 0. 5 
2. कनाडा . 

___ 9. 3 1. 1 --- 
3. जर्मनी ( पश्चिमी ) 

4 . 8 
4. नीदरलैण्ड . 

0 . 6 0 . 7 
जोड -- . . 

9 . 3 7 . 0 

3 . 0 
कल मोड़ . 

71 . 

4 
. 26 . 9 

93 . 4 
. 

111, 

2 
. 

98 . 4 
_ * किन्त . 1 अप्रैल 1971 को 1500 लाख डालरों के लिए एक नए पी . एल . 480 करार पर हस्ताक्षर किये गये , इस राशि म मई 1971 

में 75 लाख डालरों की पदिध की गई ताकि सोयाबीन के तेल की अतिरिक्त पुतियों के लिए व्यवस्था की जा सके । 
49 G of I / 72 - 8 


19 , 6 


0 . 


5 


0 . 5 


0 . 


5 


1 . 1 


0 . 6 


3 . 9 
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सारणी 30 --- ऋण सोधन सहायता ( जारो ) 


( वस लाख अमेरिकी डालरों में ) 


प्रयुक्त 


1966 - 67 1967 - 68 1968 - 69 1969 - 70 1970 - 71 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- . . 


. 


. 


. 


. 


0 . 4 


0 . 9 


0 . 9 


1 . 


1 


1 . 5 


1 . 1 


1 . 1 


1 , 


1 


3 . 7 


1 . 3 


10 . 0 
20 . 8 


7 . 2 


14. 6 


16. 3 


5 . 5 


( क ) पुषित ऋणों के रूप में 

1. आस्ट्रिया . . 
2. बेलजियम . 
3 . फोस 
4 . जर्मनी ( पश्चिम ) 
5 . इटली 
6. ब्रिटेन 

जोड़ - फ 
( ब ) प्रवायगियों के स्थगन के रूप में 

1. प्र . पु . वि . मक 
2. अमेरिका 
3. कनाडा 


32 . 5 
40 . 6 


18. 0 
38 . 3 


36 . 0 
55 . 8 


38 . 9 


15 . 0 


15 . 0 


15 . 0 

8 . 7 


8 . 7 


15. 0 
___ 8 . 7 


0 . 9 


0 . 7 
15 . 7 


24. 5 


24 . 6 


23 . 7 


. 2 . 5 . 


16. 8 


6 . 2 . 
6 . 2 


19 . 6 
19 . 6 


25 . 4 
25 . 4 


2 . 5 


16 , 8 


_ 0 . 5 


0 . 5 


( ग ) प्रवायगी के कार्यक्रम में परिवर्तन के रूप में 

1. जापान . . 

जोड - ग 
( घ ) अनुवानों के रूप में 

1. आस्ट्रिया . 
2. कनाडा . 
3. जर्मनी ( पश्चिम ) 
4. भीदरलेण्ड . 

जोड़ - घ 
कुल जोर 


- 


5 . 0 


- 


___ 4 . 8 
___ 0 . 6 

7 . 0 
86 . 6 


9 . 3 


0 . 6 

6 . 1 
106 . 1 


0 . 7 

3 . 9 
93 . 9 


25 . 9 


71 .8 


सारणी 31 -- विवेशी सहायता को उपलब्धि : कुल और वास्तविक 


- 


( वस लाख अमेरिकी मालरों में ) 
कुल ब्याज उपलब्ध सहायता 
अदायगी की वास्तविक रकम 
( 2 + 3 ) ( 1 - 4 ) 


प्रयुक्त कुल 
सहायता 


ऋण शोधन के 
लिए अदायगियां 


ब्याज की 
प्रदायगिया 


- 


- - - - 


.. ( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


711 


121 


70 


101 


191 
182 
209 
255 


81 
96 
110 


113 


145 
162 


141 


303 


1961 - 62 . 
1962 - 63 . 
1963- 64 . 
1964 - 65 . 
1965 - 66 , 
1966 - 67 , 
1967 - 68 . 
1968 - 69 . 
1969 - 70 
1970 - 71 . 


933 
1 , 239 
1 , 520 
1 , 622 
1 , 509 
1 , 570 
1 , 218 
1 , 082 
1 , 000 


520 

751 
1, 030 
1 , 265 
1 , 319 
1, 146 
1, 132 
760 
576 
450 


210 


153 


275 * 
278 * 
317 * 


163 
1820 
189 @ 
211 @ , 


363 
438 
458 
506 
550 


339 * 


* इसमें नीचे दिये गये पुनर्व्यवस्थित स्थगित सहायता राशि के प्रांकड़े शामिल नहीं हैं । 


1966 - 67 


1967 - 68 


1968 - 69 


1069 - 70 


1970 - 71 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


17 


25 


आपान 
अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक 
अमेरिका . 


15 


कनाडा 


22 


ته 


48 


1969 


1970 -71 में प्रति वर्ष 30 लाख साली का जो व्याज स्थगित किया गयाब 


नाम 


अमेरिका द्वारा 1968 - 69 , 1969 - 70 और 1970 - 71 में प्रति वर्ष 30 लाख डालरों का जो व्याज स्थगित किया गया बह इसमें शामिल नहीं है । 
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सहायता राशि के उपयोग की प्रवृत्तिया 

प्रकार से उदार बनाया है । आलोच्य वर्ष में स्वीडन और फ्रान्स ने 

अपनी सहायता शता को उदार बनाया । 1970 -71 में म्बीडन ने 
___ 181. किसी निर्धारित अवधि में वास्तव में प्रयक्त की गयी 

जो ऋण प्राधिकृत किये उनकी अधि 50 वर्षों के बाद समाप्त 
सहायता राशि वर्तमान प्राधिकस राशि के किसी विशिष्ट प्रायोजना 

होगी जब कि इसके पहले प्राधिकृत किये गये ऋणों की अधि 
से पूर्ण रूप से संबंध न किये गये अंश को छोड़कर अधिकांशतः 

25 वर्षों के बाद समाप्त होगी और उक्त ऋण ब्याज मुक्त प्राण 
पिछली अवधियों के प्राधिकरणों की द्योतक है । 1970-71 में 

थे जबकि इसके पहले के ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज लिया जाता 
प्रयक्त की गयी उक्त राशि 10,000 लाख डालर थी जो पिछले 

है । फ्रान्सीसी राजकोष दयार दिये गये ऋणों की ब्याज दर में 
वर्ष से 8 प्रतिशत कम थी । इस कमी का प्रमुख कारण यह था 

वार्षिक प्रतिशत की कमी की गयी अर्थात् उसे धार्षिक 3 प्रति 
कि पी . एल . 480 पण्य संबंधी सहायता में कमी कर दी गयी थी । 

शत बना दिया गया । जैसे कि इस रिपोर्ट में और इसके पहले 
पी . एल . 480 शीर्षक 1 की सहायता के उपयोग में तेजी से कमी 

__ की रिपोटो में दी गयी जानकारी से स्पष्ट होता है , सहायता को 
हुई अर्थात उसकी राशि 1430 लाख डालरों से कम होकर 500 

पियर्सन आयोग द्वारा स्फिारिश किये गये मानकों के अनुरूप 
लाख हालर रह गयी । उपयोग किये गये ऋणों की राशि 8920 

बनाने के पहले अभी बहुत कुछ करना शेष है । विकास के भागीदार 
लाख डालर थी जो 1969-70 की तुलना मो केवल 80 लाख 

के अधीन आयोग ने अपील की है कि आगे से विकास महण 2 
हालर कम थी जब कि उपयोग की गयी अनुदान राशि 390 लाख 

प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर दिये जाएं , उनकी समाप्ति 
डालरों से बढ़कर 580 लाख डालर हो गयी । 

अधिं 25 और 40 वर्षों के बीच हो तथा उनके लिए 7 से 10 वर्षों 
प्राणों की व्याज अदायगी 

तक की अनुग्रह अधि प्रदान की जाए । 

1971-12 के लिए स्वीकृत सहायता 
182. यपि ऋण सहायता का उपयोग कम हुआ फिर भी 
अधिकारिक विदेशी ऋणों की व्याज - अदायगी बढ़सी रही । 1989 

186. भारत सहायता संघ ने जून 1971 में पेरिस में हाई अपनी 
70 में 10 लाख सालमें और 1970-71 में 80 लाख झालरों के बैठक में 1971- 72 के लिए 12,500 लाख डालरों की कल सहायता 
म्याज की अदायगी के कार्यक्रम में परिवर्तन करने और उसका · देने की सूचना दी । उक्त सहायता में पूर्व बंगाल से आनेवाले 
स्थगन करने के पश्चात् ब्याज की वास्तविक अदायगी की राशि शरणार्थियों के लिए दी जानेवाली सहायता सम्मिलित नहीं है । 
में 9 प्रतिशत की वृध्दि हाई अर्थात, उक्त राशि 5080 लाख डालरी 

उपरीक्त कल सहायता राशि में 56,00 लाख डालर की प्रायोजनेतर 
से बढ़कर 5500 लाख डालर हो गयी (सारणी 31 ) । इस प्रकार 

सहायता, 900 लाख हालर की ऋण- शोधन सहायता, 5000 लाख 
पास्तव में उपयोग की गयी विदेशी सहायता की राशि 5780 लाख 

डालर. की प्रायोजना सहायता और 1000 लाख डालर की खाद्य 
डालरों से कम होकर 4500 लाख डालर हो गयी अर्थात् उक्त राशि 

सहायता सम्मिलित है । यह आशा की जा सकती है कि संघ 
तीन वर्ष पहले के स्तर की एक -तिहाई रह गयी । उपयोग की 

द्वारा सूचित की गई सहायता पिछले वर्षों के विपरीत इस वर्ष 
गयी सहायता राशि के संदर्भ में ब्याज - अदायगी का अनुपात इस 

पूर्ण रूप से वास्तविक प्राधिकारों का रूप प्राप्त करेंगी । यहां इस 
वर्ष के दौरान 47 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया जब 

बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 
कि नियातों की द्रष्टि से उसका अनुपात 27 प्रतिशत में बढ़कर 

के वित्तीय साधनों की तीसरी बार सम्पूर्ति करने का कार्य जहां 
29 प्रतिशत हो गया । 

जून 1971 तक समाप्त हो जाना चाहिए था वहां यह प्रमुख विकसित 

देशों द्वारा समय पर उचित कार्रवाई न किये जाने के कारण 
संचमी सहायता 

विम्बित हो गया । 
____ 163. 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1971 तक प्राधिकृत की विदेशी निवेश नीति 
गयी विदेशी सहायता की कल राशि 1,82, 250 लाख डलर थी । 

_____ 167. इस वर्ष के दौरान सरकारी नीति के अनुसार चने हुए 
इसमें से 1, 26 ,660 लाख डालर अथवा लगभग 70 प्रतिशत की 

औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन मिलसा रहा 
राशि प्राणों के रूप में , 44,000 लाख सालर अथवा 24 प्रतिशत की 

फरवरी 1970 में घोषित की गयी नई औद्योगिक लाइसौंसीकरण 
राशि पी . एल. 480 / 865 और अन्य देशों की मुद्राओं में अमेरिका 

नीति के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विचार किया गया था । 
से प्राप्त सहायता के रूप में और शेष 11,590 लाख डालर या 8 

नाति के अनुसार बड़े आयोगिक संस्थानों और विदेशी उद्यमों 
प्रतिशत की राशि अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई । मार्च 1971 

को केन्द्रभूस और भारी निवेश क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना 
के अंत तक उपयोग में लायी गयी सहायता की राशि 1,58,320 

करने की अनुमति दी गयी है । इनमें ये उद्योग शामिल नहीं 
लाख झालर थी जिसमें से 1, 05,740 लाख डालर अथवा 67 प्रतिशत 

है जो आयोगिक नाति संकल्प , 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र 
की राशि ऋणों के रूप में , 41,490 लाख डालर अथवा 28 प्रतिशत 

.. के लिए आरक्षित किये गये हैं । इसके अलावा, 25 जुलाई , 1970 
की राशि पी . एल . 480/ 865 और अन्य देशों की मुद्रा संबंधी 

की अधिसूचना के अधीन बड़े औद्योगिक संस्थान और विदेशी 
सहायता के रूप में , 11, 090 लाख डालर अथवा 7 प्रतिशत की राशि . . 

• संस्थाएं अन्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना कर सकेंगी अथवा 
अनुदानों के रूप में प्राप्त हई थी ( सारणी 32 ) । 

औद्योगिक उत्पादन को विस्तारित कर सकेंगी परंतु, शर्त यह है 
____ 184. कल प्राधिकृत राशि का 50 प्रतिशत और उपयोग की कि वे कछ विशिष्ट निर्यात करने के वायद करें । यह कार्रवाई 
गयी राशि का 53 प्रतिशत अमेरिका से प्राप्त हुआ था । कल सरकार की इस नाति के अंश के रूप में की गयी कि औद्योगिक 
प्राधिकृत और उपयोग की गयी राशि का 13 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विर्षकपूर्वक और विशिष्ट रूप से स्थापित की जानी चाहिए 
पुननिर्माण और विकास बैंक और अन्तराष्ट्रीय विकास जिससे निर्यातों के लिए, विशेषकर ऐसी वस्तुओं जिनके संदर्भ 
संघ से और 7 प्रतिशत बिटन तथा पश्चिम जर्मनी से प्राप्त हुआ में भारत की स्थिति संतोषजनक है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 
था । सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से कल प्राधिकृत राशि का अनकल प्रवृस्तिया उत्पन्न हो रही है , के निर्यातों के लिये 
8 प्रतिशत और उपयोग की गयी राशि का 6 प्रतिशत प्राप्त हुआ उत्पादन को बढ़ाने में सुविधा हो सके । न्यूनतम निर्यात करने 
था ( सारणी 32) । 

का जो . पायदा किया जाना चाहिये उसका लक्ष्य यह है कि लघ , 

उद्योग क्षेत्र में उत्पादन किये जाने के लिए आरक्षत वस्तुओं 
सहायता संबंधी शता का उदारीकरण 

और अन्य वस्तुओं के मामले में नये अथवा अतिरिक्त उत्पादन 
185 . पिछले तीन वर्षों में भारत को विकास संबंधी सहायता के क्रमश: 75 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बराबर के स्तर तक 
प्रदान करनेवाले कई देशों में सहायता संबंधी शतों को विभिन्न तीन वर्षों की अवधि के भीतर निर्यात किये जाएं । 
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सारणी 32 - कुल विदेशी सहायता ( संचयी ) 

( दस लाख अमेरिकी डालरों में ) 
पी . एल , 480/ 

665 सहायता 
ऋण अनुदान और अन्य देशों 

की मुद्रा के रूप 

__ में सहायता 
( 2 ) 

_ ( 3) ._ _ _ ( 4) ( 5 ) 


जोग 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्राधिकृत 


3, 358 


524 


1. तीसरी योजना तक 

1966 - 67 में 
3. 1967 - 68 में 
4. 1968 - 69 में 
5. 1969 - 70 में 
6. 1970 - 71 में 


7, 991 
1 , 425 

595 
1 , 052 

697 

906 
12, 666 


823 
106 
22 
93 
40 


324 
96 
98 


12, 172 
2 ,055 

941 
1 , 241 

835 

981 
18, 225 


1 ,159 


4,400 


प्रयुक्त 


708 
126 


1 . तीसरी योजना तक 
2 . 1966 - 67 में 
3 . 1967 - 68 में 
4 . 1968 - 69 में 
5. 1969 - 70 में 
6 . 1970 - 71 में 


5, 797 

903 
1 ,074 
1 , 008 
900 

892 
10, 574 


81 
97 
39 
58 


2, 948 
480 
415 
113 
143 


9, 453 
1, 509 
1 . 570 
1 , 218 
1, 082 
1, 000 
15, 832 


50 


1, 109 


4149 


मोट : कृपया सारिणी 29 की पाव टिप्पणियां देखें । 


सारणी 33 – कुल विदेशी सहायता : स्रोत के अनुसार 


मार्च 1971 तक प्रधिकृत 

पी० एल० 
480/ 665 
सेहायता 

और 
ऋण अनुदान अन्य देशों 

की मुद्रा 
के रूप में 
सहायता 


( दस लाख अमेरिकी डालरों में ) 
मार्च 1971 तम प्रयुक्त 

पी . एल . 
480/ 665 
सहायता 

और 
अनुदान अन्य देशों 

की मुद्रा 
के रूप में 
सहायता 


मण 


जोड़ 


ऋण 


अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक / 
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 


2, 371 


2, 047 


अमेरिकी 


. 


. 


. 


. 


4 , 367 


3, 955 


353 


सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ 


1, 362 


16 


। 


893 


14 


पश्चिम जर्मनी 


1, 260 


28 


। 


1 , 110 


27 


27 
15 


1, 276 


- - 2, 371 

( 13 . 0 ) 
382 4 , 4008, 149 

( 50 . 2 ) 
- 1 , 378 

( 7 . 6 ) 
1, 288 
( 7 . 1 ) 
1 ,292 
( 7 . 1 ) 

479 
( 2 . 6 ) 

2, 268 

( 12. 4 ) 
1. 159 4, 400 18, 225 

( 100 . 0 ) 


16 


। 


1,124 


ब्रिटेन 
जापान 
अभ्य 


1, 124 


2, 047 

( 12 . 8 ) 
4149 8, 457 

( 53 . 4 ) 

907 

( 5 . 7 ) 
- 1, 137 

( 7 . 2 ) 
-- 
1, 139 

( 7 . 2 ) 

452 
( 2 . 9 ) 

1, 693 

( 10 . 7 ) 
4,149 15,832 

( 100 . 0 ) 


15 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


जापान 


. 
. 
. 


478 


। 


451 


. 
. 


478 
1,552 


मम्य 


1 , 552 


716 


994 


699 


12,666 


10, 574 


1 , 109 


- 


- 


- 


मोट : - - कृपया सारणी 29 की पाव टिप्पणियां देखें । झोष्ठकों में दिये हुए मांकड़े कुल राशि के प्रतिशत है । 
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चुकी थीं उनसे यूरोपीय देशों की अर्थ व्यवस्था में एक ऐसी 
चलनशीलसा आ गई थी जो पश्चिम जर्मनी सहित कछ देशों 
के लिए स्वीकार्य नहीं थी और उक्त देशों के विचार से इस परिस्थिति 
ममें सुधार लाना कठिन था । 


188. 20 जुलाई , 1970 को सरकार ने औद्योगिक मशीनों . 
विजली इंजीनियरी और धातु विज्ञान से संबंधित उद्योगों जैसे 
इंजीनियरी उद्योगों तथा रसायनिक उद्योगों के एरो 121 उद्योगों 
की एक विवरणात्मक सूची प्रकाशित की जहां टेक्नोलोजी क और 
अधिक उपयोग किया जा सकता है और जहा विदेशी सहयोग की 
काफी संभावनाएं हैं । विदेशी सहयोग की यास्तविक शता का 
निर्धारण सरकारी नीति की रूपरेखा के अधीन प्रत्येक मामले के 
गुण अवगुण के आधार पर किया जाना चाहिये । इसके साथ ही 
सरकार ने यह भी संकत किया कि तकनीकी सहयोग के संबंध में 
पर्तमान नीति के अधीन जिन शता का पालन किया जाना चाहिये 
उनमें निर्यात प्रधान योजनाओं और लघ उद्योग युनिटों के 
संबंध में जहां स्पष्टतः उचित हो , क, छ हद तक रियायत की जा 
सकती है । 


___ 172. इस प्रसंग में विनिमय दरों में किये जाने वाले परिवर्तनों 
की भूमिका , अपने विदेशी लेखों को शीघ्रतापूर्वक समायोजित करने 
के अमेरिका के दायित्व , नियंत्रण मुक्त यूरोपीय डालर बाजार के 
स्वरूप , तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के समायोजन के वर्तमान तंत्र की 
कार्यप्रणाली पर सामान्यतः खुले तौर पर उस्चस्तरीय विचार यिर्मश 

और घोषणाएं होने लगी और इसके फलस्वरूप महागत , विशेषकर 
इश मार्क के सममूल्यों में परिवर्तन होने की प्रत्याशा के कारण 
अमेरिका से भारी मात्रा में सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए निधिया 
बाहर जाने लगीं । 


189 , शेयर पूजी में गैर रिहायशी सहभागिता के लिए और 
ऋणों के रूप में विदेशों से लिए जाने पाले उधारों के लिए पंजी 
शेयर नियंत्रक ने मिश्रित पूजी कंपनियों को जो सहमतियां प्रदान 
की , उनका कल मूल्य 1970- 71 में 12 करोड़ रुपये था जब कि वह 
1989 -70 में 20.1 करोड़ रुपये था । इस प्रकार इस वर्ष जो कमी हुई 
उसमें नई शेयर पूजीगत सहभागिता, बोनस शेयरों और विदेशों 
से प्राप्त ऋणों के मामले में क्रमश: हुई 5.4 करोड़ रुपयां, 0.1 करोड़ 
रुपये और 2.6 करोड़ रुपयों की कमी शामिल है । इस वर्ष विदेशों 
से ऋणों की कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई । 1970 में अनुमोदित 
किये गए सहभागिता करारों की संख्या 183 थी जब कि उघत संखशा 
1989 में 134 थी । 


____ 173. इस परिस्थिति में जर्मन और डच प्राधिकारियों ने यह 
निश्चय किया कि अपनी मुद्राओं को बाजारों में आने दिया जाए । 
स्विट्जरलैण्ड और आस्ट्रिया ने अपनी मुद्राओं के मूल्य में क्रमशः 
7.07 प्रतिशत और 6.05 प्रतिशत की वृध्दि की और बोल्जयम ने 
सभी पूजीगत अदागियों को आधिकारिक बाजार से , जहाँ डालर 
को नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम का समर्थन प्राप्त है , विवंशी 
मुद्रा के निर्याध बाजार में अंतरित किया , किन्त, सभी चाल अदाय 
गियों को आधिकारिक बाजार तक सीमित किया गया । 

174. अल्पावधि पूजी की गतिविधि के विस्तार तथा अस्थिरता 
के कारण भुगतान संबंधी असंतुलनों से उत्पन्न तनाव की स्थिति 
सीव हो गयी और उससे राष्ट्रीय प्राधिकारियों की मदागत स्वायतता 
में बाधा पड़ी । यूरोपीय दालर बाजार इन गतिविधियों के लिए 
न केवल बहुत अधिक सक्षम माध्यम , अपित ऐसी निधियों का 
उल्लेखनीय स्त्रोत भी सिध्व हुआ । अत : आलोच्य वर्ष के अंत के 
आसपास दस राष्ट्रों के वर्ग के केन्द्रीय बैंकों ने इस बात का करार 
किया कि बाजार में और राशिया जमा न की जाए । इसके साथ 
ही उक्त केन्द्रीय बैंक यूरोपीय झालर बाजार को विनियमित करने 
के उपायों पर विचार कर रहे है । 


अंतर्राष्ट्रीय मत्रा स्थिति 

170. इस वर्ष के अधिकांश भाग में , अंतर्राष्ट्रीय मद्रा क्षेत्र 
अपेक्षाकृत अधिक शांत रहा किन्त, जब अमेरिका सहज मना 
नीति अपनाने लगा और इस कारण अमेरिका से बड़ी भारी मात्रा 
में अल्पाधि निधिया बाहर जाने लगी तब , प्रतिकल अंतर्राष्ट्रीय 
भुगतान स्थिति के बावजूद मई 1971 के आरम्भ में मुद्रा संकट 
की स्थिति उत्पन्न हुई । अमेरिकी भुगतान शेष में 1970 में 
107 खरब डालरों का भारी धाटा विद्यमान था , 1971 की पहली 
तिमाही में घाटे की राशि 55 खरब डालर थी । इस प्रकार घाटे 
की वार्षिक वृध्दि दर 1970 की तुलना में सुगनी से अधिक थी । 
जहा 1969 में सरकारी समझौते के आधार पर अमेरिकी भुगतान 
शेष में 27 खरष झालरों का अधिशेष विद्यमान था यहां अल्पावधि 
पूजी की गतिविधियों के कारण 1970 में भारी घाटा पाया गया । 
अमेरिका के चालू लेखे की स्थिति में 1970 में 1989 की अपेक्षा 
थोड़ा सुधार हुआ । व्यापार अधिशेष की राशि जहाँ 1909 में 8 
खरब अमेरिकी डालर थी वहां 1970 में बढ़कर 22 खरब अमेरिकी 
हालर हो गई , फिर भी जहा 1969 में 80 खरब डालरों से अधिक 
गैस्सरकारी चलमद्रा निधियां प्राप्त हई वहां 1970 में उसके 
विपरीत स्थिति विद्यमान रही और 60 खरब डालरों की निधिया 
बाहर गई । 

171 . अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र में बराबर जो मंदो पाई जाती रही 
उससे अमेरिका को अपनी नियंत्रित मद्रा नीति को इस प्रकार 
बदलना पड़ा कि सहज रूप से निधियां उपलग्ध हो सके । इसके 
फलस्वरूप विभिन्न यूरोपीय केन्द्रों में विभक्क ब्याज दर की 
व्यवस्था की गई । इन विषक ब्याज परों के कारण 
अल्पावधि पूजी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगी और इससे 1971 
की पहली तिमाही में भुगतान शंष में घाट की मात्रा बढ़ गयी । 
अप्रैल 1971 तक न्यूयार्क खजाना बिल दरों में हुई वृध्दि और 
पश्चिम यूरोप की आधिकारिक भांजन वरों में बराबर हुई कमियों 
के कारण विभक्क व्याज दर में आनुपातिक कमी हई किन्त, विभेदक 
ब्याज दर के कारण युरोप के भीतर भारी मात्रा में जो निधिया आ 


अंतर्राष्ट्रीय पल-मद्रा और कम विकसित पेश 
___ 175. यूरोपीय डालर बाजार को विनियमित करने के वारा 
मुद्रा विनिमय तंत्र को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करने 
के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चलमन्द्रा की अतिशयता की समस्या पर 
भी ध्यान दिया जा रहा है । इस संबंध में इस बात पर ध्यान 
दना है कि अंतर्राष्ट्रीय चलमदा में 1970 में जो कल वृध्दि हाई 
उसका अधिकांश भाग विकसित देशों का था । विश्व की कल 
प्रारक्षित निधियों में , जिनमें निधि में विद्यमान सोने , विदेशी 
मद्रा, विशेष आहरण अधिकार और प्राक्षिप्त राशि की स्थिति 
सम्मिलित है , 142 खरब डालरों की वृध्दि हुई , जब कि 1969 में 
केवल 7.4 खरब डालरों की वृद्धि हुई थी । कम विकसित देशों 
की . प्राक्षित निधियों में जहां 1989 में 16 खरब डालरों की वृद्धि 
हुई वहां 1970 में 26 खरब डालरों की दि हुई किन्त, विकसित 
वंशो की प्रक्षित निधियो में इस वर्ष 117 खरब डालरों की 
वृध्दि हुई जब कि उनमें पिछले वर्ष 7 खरब सालरों की कमी हई 
थी । 1970 में अंतर्राष्ट्रीय चलमद्रा में जो कल वृध्दि हाई उसमें 
121 खरब डालरों की वृधिच केवल विदेशी मुद्राओं में हुई । कम 
विकसित देशों की विदेशी मुद्राओं में जहाँ केवल 19 खरब डालरों 
की वृद्धि हुई पहा विकसित देशों की विदेशी मन्त्राओं में 102 
खरम डालरों की वृध्दि हई । इससे इस बात का पता चलता है कि 
प्रमुख रूप से औद्योगिक यूरोप और जापान को अत्यधिक मात्रा 
में डालर प्राप्त हए । 1970 के आरम्भ में 8530 लाख हालर तक के 
विशेष आहरण अधिकारों का जो वितरण किया गया वह इस 
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वर्ष के दौरान कम विकसित देशों की प्रारक्षित निधियों में हाई 
सामान्य वृध्दि के लगभग एक तिहाई अंश का परिचायक है । * 
किन्त, विकसित देशों के मामले में 26 खरब डालरों के विशेष 
आहरण अधिकारों का जो नियतन ह, आ वह उन देशों की प्रारक्षित 
निधियों में हुई वृध्दि की एक चौथाई से कम अंश का कारण 
था । 


178. आलोच्य वर्षमें अंतर्राष्ट्रीय चलमदा में जो भारी वृध्दि 
हुई उससे विकासशील देशों को बहुत कम लाभ हुआ । वस्तुतः 
अगर विशेष आहरण अधिकारों के नियतन नहीं किये गये होतं तो 
उन देशों की स्थिति 1989 की तुलना में कम स्वस्थ रही होती । 
स्वस्थ अंतराष्ट्रीय आथिक संबंध स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 
चलमदा का सुव्यवस्थित निर्माण आवश्यक है । इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए चलमदा के नये साधन के रूप में रहनेवाले विशेष 
आहरण अधिकारों को संरक्षत करने और सशक्त रूप से विकसित 
करने की आवश्यकता है । 1970 में सलमद्रा की अत्यधिक मात्रा 
की जो स्थिति उत्पन्न हाई (वह 1971 में भी जारी है ) उसको 
रोकने के लिए कतिपय समायोजन डावश्यक है , किन्त, उनके कारण 
सामाजिक रूप से धीरे धीरे विकास करने वाले विकासशील देशों की 
अर्थव्यवस्था पर कोई प्रसिकल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । 
यूरोपीय आधिक समुपाय में ब्टिन का प्रवेश 

177. यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन का प्रश होने की 
संभावना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र की एक पूसरी मतस्थपूर्ण गतिविधि 
है । इससे स्टीलंग की भूमिका में काफी तेजी से परिवर्तन होने 
का पूर्वानुमान है । ब्रिटेन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यह 
स्पष्ट कर दिया है कि वह समदाय में अपने प्रदेश के बाद आधिका 
रिक बकाया स्टीलंग राशियों में व्यवस्थित रूप से और क्रमशः 
कमी करने के लिए प्रस्तुत है । यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 
यूिटन द्वारा दिये गये इस वचन के अलावा लिंग की आरक्षत 
राशि की भूमिका को भी हटा देने के संबंध में व्यापक रूप से 
विचार विमर्श किया जा रहा है । फिलहाल भारत सहित लिंग 
के आधिकारिक धारकों के संदर्भ में सलंग के वर्ज 
में परिवर्तन करना पर्याप्त महत्त्व की बात होगी । अतः 
पैकल्पिक आरक्षित आस्तियों और बैकल्पिक मध्यस्थ मुद्रा / मद्राओं 
का पता लगाना होगा किन्स, इन व्यवस्थाओं से चलमद्रा, अर्जन 
क्षमता या विनियम मूल्य में कोई हानि नहीं होनी चाहिए । 
इस दृष्टिकोण से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक सयोगी देश 
द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताय से भारी खतरा पैदा हो सकता 
है । वह प्रस्ताव इस प्रकार हैं : पकाया स्टलिंग की राशियों के 
वर्तनान धारकों को जहां फिलहाल उनके पास रहने वाली बकाया 
राशियों के एक निर्धारित प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी प्रदान की 
जाती है उससे कम प्रतिशत की राशियों के लिए गारंटी प्रदान 
की जानी चाहिए और साथ ही गारंटी की अवधि को भी बढ़ा देना 
हिए । 


संभाग्य घट -बड़ों के स्वरूप में कमी लाने की दिशा में प्रारंभिक 
कदम उठाने का निश्चय किया था । किन्तु 10 मई 1971 से 
इश मार्क और नीदरलैण्ड गिल्डर के भारी मात्रा में जारी हो जाने 
से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह कदम उठाया नहीं जा सका 
यूरोपीय आथिक समुदाय के देशों की चलममाओं के बीच विनिमय 
संबंधी स्थायी वाजार -दरों के कारण उन देशों की अर्थव्यवस्था को 
सामान्य लाभ प्राप्त होंगे । किन्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विधियों 
हे, अधीन बाजारों में कोष के सदस्य देशों की चलमद्राओं में जिन 
माजनों के भीतर घटबढ हो सकती हैं उन मा िजनों की बाद 
होने के साथ साथ यदि यूरोपीय आधिक समदाय के देशों की चल 
मदाओं की उपयक्त गतिविधि जारी रही तो यूरोपीय आथिक 
समदाय से बाहर के देशों की चलमन्द्राओं को उक्त समदाय की 
चलमद्राओं की तुलना में हानि होगी । कम विकसित अर्थ 
व्यवस्थायाले देशों की चलमद्राओं की उन देशों की अपेक्षाकृत 
कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक हानि होगी । 
विश्व व्यापार और सहायता 
___ 179. 1970 में मूल्य की दृष्टि से विश्व व्यापार में 1989 की 
तरह 142 प्रतिशत की वृद्धि हई, किन्तु परिणाम की दृष्टि से 
पिछले वर्ष की तुलना में विश्व व्यापार में 28 प्रतिशत कम अर्थात् 
83 प्रतिशत की वृद्धि हुई । विकासशील देशों के व्यापार पर 
उनके आयात -निर्यात के संतलन में बाधा पड़ने से प्रतिक ल प्रभाव 
पड़ा । कम विकसित देशों के नियातों के परिमाण में 1889 की 
7 प्रतिशत की वृध्दि के मकाबले में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई , 
किन्तु उनके मूल्यों में जहां पिछले वर्ष 114 प्रतिशत की वृद्धि 
हई थी वहां इस वर्ष 11 प्रतिशत की ही वृध्दि हई । परन्तु विकासित 
देशों के निर्यातों के मूल्य की वृध्दि - दर इस वर्ष जहाँ 15 प्रति 
शत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई वहां उनके परिणाम की वृद्धि 
दर 11 प्रतिशत से कम होकर 9 प्रतिशत हो गयी । 


180. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कम विकसित देशों की विकास 
सहायता दये जाने के संदर्भ में पियर्सन रिपोर्ट में सिफारिश किये 
गये मानकों का उल्लेख किया गया था और उसमें यह भी बताया 
गया था कि 1069 में वास्तविक सहायता की राशि उन मानकों से 
कम थी । यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि पर्याप्त मात्रा 
में अंतर्राष्ट्रीय चलमद्रा के रहने से विकास सहायता प्रदान करने की 
क्षमता रखनेवाले देशों के भुगतानशेष संबंधी तनाव दूर हो जाते है। 

और सहायता की राशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाती है । 
फिर भी अधिकांश विकसित राष्ट्रों की प्राक्षित विदेशी मुद्रा निधियों 
में काफी वृद्धि होने के बावजूद 1970 में सहायता की मात्रा में 
कोई विशेष वृध्दि नहीं हुई । आर्थिक सहयोग और विकास 
संगठन के सदस्यों से विकासशील देशों को मिलनेवाली पास्तविक 
सहायता की मात्रानिर्यात प्राणों तथा निजी निवेशों की वधि के कारण 
बन गयी थी , किन्त, आधिकारिक विकास सहायता 1989 के स्तर 
पर ही थी । किन्त, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य 
देशों से मिलने वाली आधिकारिक विकास सहायता में सहायता देने 
वाले देशों के कल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत की द्रष्टि से इस वर्ष कमी 
ही हुई जब कि कल पास्तविक वित्तीय सहायता की मात्रा पिछले 
वर्ष के स्तर पर ही रही । 
मूल्यांकन और संभावनाएं 
____ 181. पिछले पैराग्राफों में ब " क के लेखा वर्ष 1970- 71 के दौरान 
भारतीय अर्थ व्यवस्था में पायी गयी गतिविधियों का जो विश्लेषण 

प्राक्षित निधि में हुई यह वृध्दि कम विकसित देशों के बीच 
भी असमान थी । जो देश प्रमुख रूप से पंद्रलियम , खनिज पदार्थों 
अथवा निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते है , उक्त वृध्दि का आधा 
भाग उन से संबंधित था । 


अंतर्राष्ट्रीय ममा सुधार 


178. मई 1971 में यूरोप में जो चलमदागत संकट उत्पन्न हुआ उसके 
कारण प्रत्याशित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मना तंत्र के संधार के प्रयत्नों 
में और तीवता लायी गयी है । सवनुसार, इस वर्ष विनिमय की 
दौनक बाजार दरों को अधिक लचीला बनाए जाने की प्रक्रिया को 
सूधार के एक आधार के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होती सी 
प्रतीत होती है । इसके साथ ही युरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों 
की चलमला दर्रा की घट -बढ़ के मा जन को कम करने की दिशा 
में उक्त देश स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं । यूरोपीय आर्थिक समुदाय 
के देशों को वित्त मंत्रियों ने 15 जून , 1971 को अपनी तलमुद्राओं 
में एक -दूसरे देश की चलमड़ा के संदर्भ में होनेवाली अधिकतम 


A 
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लिया गया है उससे यह संकेत मिलता है कि एक ओर तो अर्थ असहनीय बोझ- सा आ पड़ा है । राज्य सरकारों की समग्र बजद 
व्यवस्था लगातार दुसरे वर्ष भी चौथी योजना के लिए निधारित स्थिति भी काफी व तक मुद्रा विस्तार का कारण बनी रहती है । 
कर पर विकास कर सकी किन्त, दूसरी ओर वह फिलहाल कठिन 
परिस्थतियों से भी गजर रही है । अर्थ व्यवस्था के विभिन्न 

___ 185. अर्थव्यवस्था में नियंश का जो कार्य होता है उसमें सरकारी 
पहलाओं में सधिक शांचनीय पहलू मुल्य -स्थिति है । इस वर्ष 

और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में सामान्य सुधार पाया जाता है । अधिक 
के प्रारम्भ में मूल्यों पर वृद्धि का भारी दबाव दिखायी पड़ा । 

महत्वपूर्ण बात यह है कि लघु उद्योग और कृषि जैसे अग्रतावाले क्षेत्रों 
किन्त, बाद में विभिन्न प्रकार के प्रयासों के कारण मुल्यों में कमी 

को प्राप्त होनेवाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए किये गये 
आयी । फिर भी हाल ही के महीनों में मूल्यों में वृध्दि की प्रवृति 

विभिन्न प्रयत्नों के कारण उन क्षेत्रों में पर्याप्त मामा में निवेश 
पुनः पायी जाने लगी । औद्योगिक करची सामग्री को छोड़कर शेष 

हो सका है । साथ ही , यदि चौथी योजना की प्रत्याशाओं की 
सभी वर्गों की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की यह प्रवृत्ति पायी 

पूर्तत करनी है तो यह आवश्यक है कि निवेश की कल मात्रा को 
गयी, औद्योगिक करची सामग्री में से रूई के मूल्यों में भारी वृद्धि 

बढ़ाया जाए । 
हुई है । कई निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी बहस अधिक 

_ 188. अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र में बरबर दयाव पड़ते रहने 
चि हुई है । इन वस्तुओं में रासायनिक पदार्थ, मशीनें और 

के संकेत उपलब्ध हो रहे हैं । 1970 के कलैंडर वर्ष में व्यापार 
परिवहन के उपकरण तथा निमत सामग्री शामिल है जो उद्योगों 

और चालू खाते में 1969 के कलौंडर वर्ष की अपेक्षा अधिक घाटे पाये 
और नियातों के भावी विकास की द्रष्टि से महत्वपूर्ण है । 

गये । इसका प्रमुख कारण यह है कि महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री 

और रूई तथा इस्पात जैसी मूल निमित वस्तुओं के देशी उत्पादन 
182. पूर्ति के संदर्भ में जहां लगातार चार वर्षों से अच्छ पान 

में कमी हो जाने के कारण आयातों के लिए मांग बढ़ती जा रही 
सुन के कारण अनाजों की स्थिति में सुधार हुआ है और सरकार 

है । निर्यातों में काफी लंबे अरसे तक कम वृद्धि होती रही है 
के पास विद्यमान उनके स्टाक की स्थिति संतोषजनक रही है वहाँ 

और अभी हाल ही में उनकी वृदि- दर में सुधार के संकेत दिखाई 
ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मानसून के कारण यह स्थिति 

पड़ रहे है । किन्त, अब भी दीर्घावधिक रूप से देश के निर्यातों 
जारी नहीं रह पाएगी । काफी क्षेत्र बरी तरह से प्रभावित हुए है , 

में अधिक वृधित होने का कोई स्पष्ट संकेत उपलब्ध नहीं है । 
कछ क्षेत्रों पर भयंकर बाढों और क, छ पर भारी सूखे का प्रभाव पड़ा 

देश में कस्थी समग्री की कमी के कारण मूल्यस्वरूप में वृद्धि हाई और 
है । जहा तक खाद्य फसलों का संबंध है उनमें जितनी बाद 

निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में विलंब हुआ, इस कारण 
हगी उतनी की कमी भी होगी । नकदी फसलों के संदर्भ में उत्त 

निर्यात के विकास में बाधा पड़ी । 
पादन प्रायः असमान और सामान्यतः निराशजनक था और निकट 
भविष्य में उनकी स्थिति संभवतः शोचनीय ही रहेगी । 

187. यह सक्ष्य है कि अस्थायी कारणों से इनमें अनेक कठिनाइयों 

उत्पन्न हई है " और शीघ्र ही ये कठिनाइयां दूर हो जानी चाहिए । 
183 . आंदोगिक उत्पादन में होनेवाली वृध्दि की दर चौथी यह बात विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन के उन क्षेत्रों के लिए 
योजना के लिए निर्धारित दर से काफी कम हो गयी है । अभी क, छ लागू होती है जहाँ कच्ची सामग्री की कमी विकास के मार्ग में 
समय से प्रतीत होता है कि उसकी वृद्धि दर में कछ हद तक मंदी बाधा का प्रमुख कारण रही है । आयात - नीति को हाल ही में उदार 
आ गयी है । लोहा, इस्पात और कोयले जैसे महत्वपूर्ण मूल उपागों बनाया गया , इस से उद्योगों और निर्यातों के क्षेत्रों को इस दिशा 
और औद्योगिक मशीनों तथा परिवाहन उपकरण जैसे पूजीगत माल में पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी । दीर्घकालीन द्रष्टि से यह अधिक 
से संबंधित उद्योगों में उत्पादन के संदर्भ में समग्रतः कमी पायी महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष प्रारंभ की गयी आयोजना प्रक्रिया के 
गयी है । उपभोक्ता सामग्री में से सूती वस्त्र के उत्पादन में गतिहीनता अनुरूप विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले अल्पावधि और 
बनी रही । कच्ची सामग्री की कमी, सरकारी क्षेत्र के निवेश में जारी दीपावधि ऋणों के विन्यास को सजड़ बनाने की दिशा में अर्थ व्यवस्था 
रहनेवाली मंची, पावर और परिवहन संबंधी बाधाएं और तनावपूर्ण ने पर्याप्त प्रगति की है और इसे आगे भी जारी रखा गया । सरकारी 
आँधोगिक संबंध उक्त मंदी की स्थिति के कारण थे । 

क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 1900 नई शाखाएं खोलकर अपनी क्षेत्रीय व्या 

पकता को काफी बढ़ाया है । उक्त शाखाओं में से अधिकांश 
____ 184. मांग के संदर्भ में मना पूति की स्थिति में बराबर वृध्दि 

शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गयीं और इस 
होती रही है । इस मुद्रा-विस्तार का प्रमुख कारण बैंकों द्वारा प्रकार पहतो के अनेक बैंक हित केन्द्रों को बैंकिंग सुविधाएं 
सरकार को दिये जाने वाला वास्तविक ऋण रहा है जिसमें असाधारण प्रदान की गयीं । तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षणों की समाप्ति के 
वधिच हई है । इसके विपरीत बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों की सक्षम औद्यो 
जाने वाले प्रश्ण में समग्र रूप से और वृद्धि दर की द्रष्टि से भी 

गिक प्रायोजनाओं को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित कदम उठाये है । 
थोड़ी सी वृध्दि हई है । इस वर्ष के दौरान " को ने रिजर्व 

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि पूर्वी क्षेत्र में 
ब " क से लिए जाने वाले ऋण में बकाया स्तर के लगभग एक -तिहाई बंद किये गये औद्योगिक यूनिटों को पनर्व्यवस्थित करने या बंद 
तक कम कर दिया है । ब " को द्वारा सरकार को दिये जाने वाले प्रण किये जाने की स्थिति में रहनेवाले यूनिटों कोपूर्नामत करने के 
में जो वृद्धि हुई उसका कारण बजट संबंधी कार्यकलापों में बढ़ता लिए भारतीय औद्योगिकपूनर्माण निगम की स्थापना की गयी । 
हुआ असंतुलन है । इस असंतुलन का प्रमुख कारण यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राष्ट्रीय नीसियों और प्राथमिकताओं के 
कल वितरणों में कम वृध्दि होने के बावजूद कल प्राप्तियों में परिप्रेक्ष्य में अपनी रणनीतियों को पुनर्व्यस्थित किया है और 
हुई वृध्दि की दर काफी कम थी । यह असंतुलन विशेष रूप विशेष रूप से कम साधनवाले ऋणकर्ताओं की सुविधा के लिए 
से उन राज्य सरकारों में पाया गया जिन्होंने केन्द्रीय सरकार की अनायी गयी योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय 
तुलना में रिजर्व बक से प्राप्त होनेवाली ऋण की दुगनी राशि का प्रगति की है । ऋण गारंटी निगम लघ, उद्योगों से भिन्न छोटे 
उपयोग कर लिया था । यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने विकास की पाणकर्ताओं को इन 4 " कों द्वारा दिये जानेवाले प्राणों के लिए गारंटी 
बसी हुई आवश्यकताओं की पूति करने और पूर्व बंगाल से आनं प्रदान करेगा । लघु उद्योगों के लिए ऐसी सविधाएं पहले से ही 
वाले शरणाथियों को अस्थायी शरण प्रदान करने के लिए 1971-72 उपलब्ध थीं । उक्त निगम की स्थापना से बैंकों को महत्वपूर्ण 
के बजट में कर राजस्व को बढ़ाने के कई कदम उठाये है । फिर भी सहायता प्राप्त होगी । अग्रणी बैंक योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र 
शरणार्थी समस्या इतनी व्यापक हो चकी हैं कि वित्तीय साधनों पर के बैंकों में लगभग 165 जिलों में जिला सर्वेक्षण कार्य समाप्त कर दिया 
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है और नये सिरे से पता लगाये गये केन्द्रों को बैंकों के बीच वितरित 
करने के लिए आवश्यक समन्वयन कार्य प्रारम्भ किया गया है । 
इससे जिला प्ररण योजना के कायान्वयन के संदर्भ में समन्वित 
रूप से कार्य करने का मार्ग खलेगा । छोटे कृषक विकास एजेन्सियां 
सथा सामान्य कृषक और कृषि श्रमिक एजेन्सिया कई चुने हुए 
जिलों में स्थापित की गयी है । औद्योगिक क्षेत्र में कच्ची सामग्री 
के वितरण की वर्तमान प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से खनिज 
और धात, व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के कार्यक्षेत्र को 
व्यापक बनाने के साथ साथ रूई निगम , जूट निगम और काजू 
निगम नामक तीन संस्थाओं की स्थापना की गयी है और ये कार्य 
करने लग गयी है । औद्योगिक नीति के संबंध में , पिछड़े क्षेत्रों 
में स्थापित उद्योगों और लघ उद्योगों के हित की द्रष्टि से स्पष्ट रूप से 
नीति का पननिर्धारण किया गया । संयुक्त क्षेत्र के विकास के 
लिए पस्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कदम उठाये 
गये । 
____ 188. कषि क्षेत्र में नयी टेक्नालाजी के प्रयोग को व्यापक बनाने 
की दिशा में भी प्रगति जारी है । सिंचाई की क्षमता का अधिक 
उपयोग , व्यापक क्षेत्र में विकसित बीजों और उर्वरकों का उपयोग 
तथा कषि की अच्छी प्रणालियों का प्रयोग किये जाने से यह स्पष्ट 
है कि जन्ता की अनाजों से संबंधित मूलभूत आवश्यकता की 
पूति अचित मात्रा में हो सकती है । किन्त, अब भी कछ ऐसे 
व्यापक क्षेत्र है " जो मानसून की विफलताओं के शिकार हो गये 
है । अनाजों के संदर्भ में भी गहरे में अधिकांश प्रगति हाई 
है । मुखी खेती की प्रणालियों को तैयार करने और गहरी भूमि से 
जल निकाले जाने के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों को साच्च 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके अलावा इस देश में जहाँ 
पावल प्रमुख खाद्य पदार्थ है , अन्न समस्या का दीर्धकालीन समा 
धान करने के लिए चावल संबंधी टेक्नोलाजी में विकास करने की 
आवश्यकता है । इसका यह तात्पर्य निकलता है कि इस दिशा 
में किये जाने वाले अनुसंधानों को और सशक्त करने की आवश्यकता 
है । नकदी फसलों के लिए उपयुक्त टक्नालोजी का विकास करने 
की दिशा में हुई प्रति अपर्याप्त ही है । इन अपर्याप्ताओं को 
दूर करने के लिए अनुसंधान के प्रयत्न किए जा रहे है । 
___ 189. इन गतिविधियों से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था 
पहले से कहीं अधिक अच्छी है और इस कारण मराबर विकास होता 
रहेगा । कृषि मों जो प्रर्गात हो रही है उससे 
औद्योगिक उत्पादों के लिए एक व्यापक बाजार खलने जा 
रहा है । इस स्थिति का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए 
इसके लिए इस बात की अपेक्षा है कि सरकारी और गैर सरकारी 
क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले निवेशों में वृद्धि की जाए । इसके लिए 
इस बात की भी आवश्यकता होगी कि सरकारी और गैर सरकारी 
उद्योग क्षेत्रों में संगठन संबंधी जो विभिन्न प्रकार की कमिया 
हाल ही के वर्षों में प्रकाश में आयी है । उन्हें दूर किया जाए और 
औद्योगिक संबन्धों में सुधार लाया जाए । 
___ 190 . किन्त , फिलहाल सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि 
अर्थव्यवस्था में उचित मात्रा की मूल्य - स्थायिता मनाये रखी जाए । 
सरकरी क्षेत्र के बजट संबंधी कार्यकलापों के फलस्वरूप अधिकांशतः 
मगा उपलब्धि के संदर्भ में जो भारी वृद्धि होती आ रही है उससे 
इस संबंध में कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है । यदि 
मना उपलब्धि में होनेयाली इन वृध्दियों और वास्तविक आय में 
होनेवाली वदियों के बीच उचिस संसलन नहीं लाया जाए तो 
संभव है कि मूल्य स्थिति पुनः एक बार नियंत्रण से बाहर चली 
जाए । सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के बीच बैंक ऋण के 
उपयोग के संबंध में भी संतुलन आवश्यक है । इसके लिए यह 
अनिवार्य होगा कि वेनों क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण का जो उपयोग 
किया जाता है उस पर भी अत्यंत सावधानी से नियंत्रण लगाया जाए । 


इसके अलावा फमजोर वर्ग की रक्षा के लिए उचित मामलों में 
प्रत्यक्ष नियंत्रण जैसे प्रयत्न भी करने होंगे । 

2. औद्योगिक विस्त की गतिविधियां 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कया कलाप और मोतियां 
191. आलोच्य वर्ष में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( भा . 
औ . वि . बैंक ) अपने कार्यकलापों के क्षेत्र को विस्तारित करने 
और उनके स्वरूप को व्यापक बनाने के लिए किये जाने वाले अपने 
प्रयत्नों में तीव्रता लाया । अपने संगठन-स्वरूप को सरल और 
कारगर बनाने तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अपनी वर्तमान 
योजनाओं को कार्यान्वित करने के संदर्भ में अपनी प्रणालियों 

और मानदंडों को सुधारने के अलावा, उसने सक्षम औदागिक 
प्रयोजनाओं को प्रसित करने, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी 
प्रायोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए विशेष प्रयत्न किये । भा . 

औ , वि . क विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर निर्णय लेने के 
लिए एक अंतर सांस्थानिक वल का गठन करने के उद्देश्य से 
विभिन्न अखिल भारसीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं, जिन में 
अग्रणी बैंक और राज्य सरकारों के उद्योग विभाग शामिल हैं , 
को प्रोत्साहित करने और अपने नेतृत्व के अधीन उन्हें एक मध 
पर लाने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है । इन 
समस्याओं में प्रयोजनाओं का पता लगाने से लेकर विस्तृत प्रपो 
जना रिपोटों को तैयार करने और संभवतः सहायता संघ के रूप 
में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रवान करने तक की बातें शामिल 
है । मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाओं के सहयोग के साथ 
1969-70 में ठोस प्रायोजनाओं का पता लगाने के लिए प्रारम्भ किये 
गये सर्वेक्षण कार्य इस वर्ष के दौरान आठ राज्यों और तीन संघ 
शासित क्षेत्रों में समाप्त किये गये । तीन राज्यों और एक संघशा 
सित क्षेत्र की सर्वेक्षण रिपोटौ को अंतिम रूप दिया गया और 
उन पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ की गयी । इन सर्वेक्षणों के 
फलस्वरूप जिन प्रायोजनाओं की परिकल्पना की गयी है उनकी 
स्थापना की संभावनाओं के संबंध में सम्बन्धित गज्य सरकारों के 
साथ विचार-विमर्श किये जा रहे है । कतिपय मामलों में ऐसे 
विचार-विमों के पहले से ही कछ गैर सरकारी तकनीकी परामर्श 
सेवाओं के सहयोग के साथ कछ परिकल्पित प्रायोजनाओं की 
संभाव्यता के संबंध में अध्ययन कार्य किया जा रहा है । 
___ 192. पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक प्रायोजनाओं की स्थापना को 
प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम परि 
वर्तनीय म्याज दरों की प्रणाली काप्रवर्तन किया जाना है , जिसके 
संबंध में 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था । 
भा , औ . पि . बैंक द्वारा दिये जानेवाले ऋणों की व्याज दरों में 
आलोच्य वर्ष में जो परिवर्तन किये गये, उनके कारण परिवर्तनीय 
ब्याज दरों का स्वरूप और विभेदपूर्ण हो गया । इस प्रकार अक्सूगर 
1070 में जब उसने औद्योगिक संस्थाओं को दिये जानेवाले प्रत्यक्ष 
अरणों (निर्यातों के लिए दिये जानेवाले ऋणों को छोड़कर) की 
सामान्य ब्याज दर में वृध्दि की और पुनः जनवरी 1971 में जब 
उसने रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की व्याज दर में की गई वृध्दि 
को परिणामस्वरूप पुर्नावत / पूनभाजन की ब्याज दरों में वृध्दि 
की तब पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक यूनिटों को दिये जानेवाले 
प्रत्यक्ष प्रणों और पवित्त की रियायती ब्याज दरों में कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया । 
____ 193. इस वर्ष भा , औ . वि . बैंक ने कछ ऐसे और कदम उठाये 
जिनसे लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में 
संस्थाओं को प्रोत्साहन मिल सके । इनमें राज्य वित्तीय निगम 
( रा . वि . निगम ) के लिए 2.00 लाख रुपयों तक के मीयादी ऋणों 
के संबंध में पूर्नावत की मंजूरी और उसके वितरण की क्रिया 
विधियों को सरल बनाना शामिल है , इस प्रकार पवित्त योजना 
को लगभग सहज बना दिया गया । 
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____ 194. निर्यात वित्त के क्षेत्र में अपनी वर्तमान सहायता योज अलाया जून 1971 के अंत तक मंजूर की गयी गारंटियों की राशि 
नाओं के संदर्भ में भा . ऑ . वि . बैंक वाणिज्य बैंकों के साथ प्रमख सह 31.0 करोड़ रुपये थी . 
भागी के रूप में उभर आया है । उसने दो दलों अर्थात् औपचारिक 

198. औद्योगिक संस्थाओं के लिए भा . औं. वि . बैंक द्वारा 
परामर्श पल और तदर्थ कार्यकारी दल का गठन किया है , दोनों 

ऋणों, हामीदारी और गारंटियों के रूप में मंजूर की जानेवाली प्रत्यक्ष 
पलों में भा . ऑ . वि . बैंक, वाणिज्य बैंकों, रिजर्व बैंक और 

सहायता (निर्यातों के लिए दी जानेवाली सहायता से भिन्न ) की 
निर्यात प्राण गारंटी निगम के सदस्य हैं । परामर्श दल का उद्देश्य 

राशि जहाँ 1969- 70 में 22 प्रायोजनाओं के संबंध में 16.3 करोड़ 
निर्यात विस्त के क्षेत्र की स्थूल समस्याओं और नीतियों पर 

रुपये थी वहां 1970 -71 में बढ़कर 33 प्रायोजनाओं के संबंध में 
विचार-विमर्श करना, माल और सेवाओं के निर्यातों के क्षेत्रों तथा 

51.4 करोड़ रुपये हो गयी । तकनीशन -उद्यमियों वारा नयी 
समग्रतापूर्वक प्रायोजनाओं के क्रियान्वयन और विदेशों में संयुक्त 

टेक्नालाजी को काम में लाते हुए गठित की गयी अपेक्षाकृत छोटी 
उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाना है । निर्यात - पूर्व स्थिति 

प्रायोजनाओं पर बराबर विशेष ध्यान दिया जाता रहा और आलोच्य 
में निर्यातकों को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा संबन्धित मामलों 

वर्ष में भा . औ . वि . बैंक ने ऐसी दो प्रायोजनाओं के लिए सहायता 
में तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई करना तदर्थ कार्यकारी दल का 

मंजूर की । एसी अन्य 18 प्रायोजनाओं ( तीन सार्वजनिक क्षेत्र की 
उद्देश्य है । भा . औ. वि . बैंक ने अपने द्वारा प्रतित निर्यात 

प्रायोजनाओं को मिलाकर ) को जिनमें नयी क्षमता का निर्माण 
योजनाओं का व्यापक प्रचार किया और बंबई , कलकत्ता , नई 

करने या विभिन्न वगो के उद्योगों की वर्तमान क्षमता का 
दिल्ली तथा मद्रास में आस्थागत अदायगी के आधार पर किये 

विस्तार/ दिशान्तरण करने की परिकल्पना की गयी थी , सहायता 
जानेयाले जिर्यातों का वित्तपोषण करने की क्रियाविधियों के 

प्रदान करने के अलावा 15 प्रायोजनाओं को उनके प्रायोजनागत 
संबंध में विचार-गोष्ठियां भी आयोजित की ताकि उक्त क्षेत्र के 

व्यय में अपेक्षा से अधिक हुई वृध्दि की पूर्ति करने और/ या 
विचारों और अनुभवों का आदान -प्रदान हो सके । 

औद्योगिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में विद्यमान सनाव को 
___ 105. 1970- 71 में भा . औ . वि . बैंक ने कलकत्ता, मद्रास तथा पूर करने के लिए पूरक सहायता भी प्रदान की गयी । भा . ऑ . 
नई दिल्ली में क्षेत्रीय समितियों का गठन किया ताकि पिछले वि . बैंक की यह नीति रही है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों 
वर्ष इन केंद्रों में खोले गए क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता की जाए क्षेत्रों की ऐसी प्रायोजनाओं को सहायता प्रदान की जाए जो आर्थिक 
और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाए और निदिष्ट सीमाओं तक ष्टि से सक्षम हों और जिनका प्रबंध उनकी प्रारंभिक अवधि में 
सहायता मंजूर करने के लिए निर्णय किये जाएं । अन्य ७ फेंद्रों तथा उसके पश्चात कशलतापूर्वक किया जा सकता हो । 
में अब तक खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों के 

_____ 190 . ऑक्योगिक ऋणों के पुर्ना पत्त के क्षेत्र में इस वर्ष मंजूर 
कारण भा . औ . वि . मेक क्षेत्रीय समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी 
प्राप्त कर सकेगा और वह राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा सक्षम उदा 

की गयी राशि 25. 8 करोड़ रूपये थी जो 1969- 70 में मंजूर किये 
मियों के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित कर सकेगा । 

गये 14.3 करोड़ रूपयों की तुलना में 79 प्रतिशत अधिक थी । 

लघु उद्योगों तथा छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये जाने 
___ 198 . भा . ऑ . वि . बैंक की पहल पर 12 अप्रैल 1971 को 

वाले ऋणों के संबंध में जो पाविस सहायता प्रदान की जाती है 
मिश्रित पंजी कम्पनी के रूप में भारतीय औदोगिक पुननिर्माण 

उसमें इस वर्ष समग्रता की द्रष्टि से और साथ ही कल पुर्ना यत्त 
निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गयी वह आलोच्य वर्ष की 

सहायता में उसके अनुपात के संदर्भ में वृद्धि होती रही । 1970 
एक दुसरी महत्वपूर्ण घटना थी , उक्त निगम का मुख्यालय 

71 में 1 ,483 आवेदन पत्रों के संदर्भ में मंजूर की गयी 25 . 6 करोड़ 
कलकत्ता में है । निगम की प्राधिकृत और अभिदत्त पूजी 

रुपयों की कल पी नवत्स सहायता में से लघु उद्योग यनिटों तथा 
क्रमश: 25 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये है । भा . औ . वि . 

छोटे सड़क परिवहन चालकों को 1,388 आवेदनपत्रों के संवर्भ में 
बैंक ने शेयर पूंजी में से 50 प्रतिशत राशि का अभिदान किया है , 

प्रदान की गयी सहायता की राशि 14. 8 करोड़ रुपये थी । इन 
और शेष राशि का अभिदान भारतीय औद्योगिक 

क्षेत्रों के लिए मंजूर की गयी सहायता की राशि 1969-70 (6. 1 
वित्त निगम , जीवन बीमा निगम , भारतीय औद्योगिक 

करोड़ रुपये) की तुलना में दुगुनी से भी अधिक थी । कल पन 
अण्ण और निवेश निगम , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 

वित्त में ऐसी सहायता का अनुपात जहाँ 1969-70 में 43 प्रतिशत 
राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किया है । उक्त निगम बंद किये गये या 

___ था वहाँ 1970-71 में बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया । 
बंद किये जाने की स्थिति में रहनेवाले औद्योगिक यूनिटों को 
शेयर पूजी का पुनर्गठन करने , प्रबंध व्यवस्था को सशक्त बनाने , 

200. मशीनों से सम्बन्धित जिलों के पुनर्भाजन की योजना 
उत्पादों का दिशांतरण करने , टेक्नोलाजी और श्रमिक संबंधों में से अनेक मशीन -उत्पादक और मशीनों के उपयोगकर्ता लाभान्वित 
सुधार करने और सरल शत पर वित्तीय सहायता प्रदान करने 

हए है । पुनजित बिलों का प्रत्यक्ष मूल्य 1969-70 के 24. 1 
की व्यवस्था कर पनीठत करने का प्रयत्न करेगा । 

करोड़ रुपयों से बढ़कर 1970-71 में 28.5 करोड़ रुपये हो गया । 
197. आलोच्य वर्ष में भा . औ . वि . बैंक के कार्य कलपों अर्थात 

इस योजना के अधीन जून 1971 के अंत तक प्रदान की गयी कल 
वित्तपोषण की सभी योजनाओं के अंतर्गत की जानेवाली मंजूरियों 

सहायता की राशि 89.9 करोड़ रुपये थी जिस से कल मिलाकर 209 
और वितरणों की मात्रा 1969-1970 की तुलना में उल्लेखनीय रूप 

मशीन उत्पादक और मशीनों के 1,059 खरीदार उपयोगकर्ता 
से अधिक थी । वित्तीय सहायता ( गारंदियों को छोड़कर) की काल 

लाभान्वित हुए । भांजनकर्ता को को इस योजना की क्रिया 
मंजूरी की राशी 1970-71 में 131.1 करोड़ 

विधि संबंधी बातों से परिचित कराने तथा योजना के कार्यान्वयन 

रुपये थी जो 
1969- 70 के स्तर ( 65 .2 करोड़ रुपये) से दुगनी थी । वितरणों की 

के संदर्भ में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे लाभान्वित 
राशि में भी लगभग 50 प्रतिशत की वृध्वि हई अर्थात् वह राशि 

होने के उद्देश्य से भा . औ . वि . बैंक ने हाल ही में अंबई , नई 
1969-70 के 52.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1970-71 में 

दिल्ली , कलकत्ता और मद्रास में योजना से संबद्ध वाणिज्य बैंकों 

78.4 करोड़ 
रुपये हो गयी । भा . औ . वि . बैंक की स्थापना से लेकर जुन 1971 

के अधिकारियों की चार विचार गोष्ठियों का आयोजन किया । 
के अंत तक उसके द्वारा मंजूर की गयी सहायता ( गारंटियों को ___ 201. निर्यात वित्त योजना के अंतर्गत भा . औ . वि . बैंक द्वारा 
छोड़कर) की कल राशी 486.2 करोड़ रुपये थी और वितरणों की दी जानेवाली सहायता में भी आलोच्य वर्ष भी उल्लेखनीय विध 
कल राशी 358.4 करोड़ रुपये थी । 30 जून 1971 को बकाया हई । इस शीर्ष के अधीन की गयी मंजूरियों की राशि 1969-70 
रहनेवाली सहायता की राशि 265 .3 करोड़ रुपये थी । इनके के 12.5 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1970-71 में 28.1 करोड़ हो 
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गयी । इस राशि में निर्यातकों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण और जानेवाली व्याज-पर 8.5 प्रतिशत से अधिक न हो । तदनुसार ना 
गारंदिया ( 12. 4 करोड़ रुपये ) तथा नियात ऋणों का पवित्त राज्य विसीय निगों में अपने द्वारा दिये जानेवाले ऋणों की व्याज 
(13.7 करोड़ रुपये ) दोनों शामिल है । इस्पास की पटरियों , दरों में सामान्यतः 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की । अन्य यूनिटों को 
छड़ों और रेलवे लाइन संबन्धी उपकरण, डीजल इंजन , रेल बैंगन , दिये गये ऋणों पर लिये जाने वाले व्याज की दर 7.5 प्रतिशत 
सूती वस्त्र उद्योग की मशीनों , पारेषण लाइन टावर, मोटरगाड़ियों और 10.5 प्रतिशत के बीच थी । चार राज्य वित्तीय निगमों ने 
और पूर्जा जैसे विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी सामानों के निर्याती पिछड़े क्षेत्रों के ऋणकर्ता यूनिटों से वाषिक 8 प्रतिशत की दर 
के लिए सहायता मंजूर की गयी । 

से व्याज लिया । 
202. इस वर्ष भा , औ . वि . बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण 
और निवेश निगम के विशेष डिचरों में 1.8 करोड़ रुपयों का 

205. राज्य वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों के 14 में 
अभिदान किया । भारतीय औद्योगिक प्रण और निवेश निगम 

सम्मेलन में की गयी सिफारिशों के अनुसरण में राज्य वित्तीय 

निगमों द्वारा वित्तीय स्त्रोतों के जटाये जाने , उनकी लाभदायकता 
को उसकी स्थापना से लेकर जून 1971 के अंत तक प्रदान की गयी 
कल राशि 15. 7 करोड़ रुपये थी । इसके अलावा, भा , औं . वि . 

सथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 
बैंक ने जून 1971 के अंत तक 18 राज्य वित्तीय निगमों के बांडों 

अप्रैल 1970 में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया । 
और शेयरों के निर्गमों में 8.9 करोड़ रुपयों का अभिदान किया । 

उक्त दल ने दिसंबर 1970 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 

उक्त रिपोर्ट संप्रति रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विचाराधीन 
मीयापी ऋण देनेवाली अन्य अखिल भारतीय संस्थाएं 

203. मीयादी ऋण देनेवाली अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं के 
कार्यकलापों की मात्रा में भी आलोच्य वर्ष में सराहनीय वृद्धि हुई । 
इस प्रकार भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के मंजूरी 

लष उद्योगों के लिये वित्त व्यवस्था 
से सम्बन्धित कार्यकलापों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात मंजू 

भरण गारंटी पोजमा 
रियां ( रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभि 
दान ) 1969 -70 ( अप्रैल -मार्च) के 22.8 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 206. 1 फरवरी 1970 से संशोधित ऋण गारंटी योजना ने 
1970-71 में 43.0 करोड़ रुपये हो गयीं । 1970-71 में उसके (जिसके विवरण पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये थे ) आलोच्य 
इवारा वितरित 29.2 करोड़ रुपयों की राशि भी 1969 -70 (19. 8 वर्ष में पर्याप्त प्रगति की । जून 1971 के अंत तक 140 ऋण 
करोड़ रुपये ) के मुकाबले में काफी अधिक थी । मंजूरियों में संस्थाओं, जिनमें सभी प्रमुख वाणिज्य बैंक शामिल है " और 
हुई यह वृद्धि मुख्यतः विदेशी मद्रा और रुपये ऋणों में हाई वृद्धि के 56 सहकारी बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों ने संशोधित योजना 
कारण हई । भारतीय औदयोगिक वित्त निगम के मामले में में भाग लिया । जून 1971 के अंत में बकाया रहनेवाली गारंटियों 
कल मंजूरियों ( रुपया और विदेशी मुद्रा-ऋण, हामीदारी और की राशि 790 .97 करोड़ रुपये थी जब कि यह राशि जून 1970 
प्रत्यक्ष अभिदान ) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् उनकी राशि के अंत में 661.77 करोड़ रुपये थी । जलाई 1960 में गारंटी 
1989- 70 के 18.6 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1970-71 में 35.0 करोड़ योजना का प्रारंभ किया गया ; तब से लेकर जून 1971 के अंत 
रुपये हो गयी, किन्त, इस वर्ष किये गये वितरणों की 17.4 तक 200 गारंटी देयताओं से सम्बन्धित दावों के संदर्भ में ऋण 
करोड़ रुपयों की राशि लगभग पिछले वर्ष के स्तर के समान ही संस्थाओं को 27.15 लाख रुपयों की राशि अदा की गयी है । 
थी । 

परंस जिन गारंटी दयताओं के संदर्भ में यह सूचना प्राप्त हाई 

है कि उनका भुगतान नहीं हुआ है और इसके परिणामस्वरूप 
राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप 

अंतत : दावों का निपटान करना पड़ सकता है और उनकी राशि मार्च 
- 204, 18 राज्य वित्तीय निगमों ( तमिलनाड, औद्योगिक निवेश 1. 971 के अंत में 1, 799 मामलों के संबंध में 589 .04 लाख रुपये थी 
निगम को मिलाकर) द्वारा 1 अप्रैल 1970 से 31 मार्च 1971 तक की 

जब कि यह राशि जून 1970 के अंत में 483 मामलों के संबंध में 
अवधि में मंजूर किये गये ऋणों की कल राशि में 50 प्रतिशत 141.97 लाख रुपये थी । 
से अधिक वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि जहाँ 1989 -70 में 32. 2 
करोड़ रुपये थी वहां इस वर्ष बढ़कर 49.0 करोड़ रुपये हो गयी । 207. संशोधित योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि 
उक्त अवधि में किये गये वितरण भी काफी अधिक थे अर्थात् 

ऋण संस्थाओं को उपलब्ध होनेवाली गारंटी रक्षा उन्हें अपने 
पिछले वर्ष जहां 21 .4 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे वहां 

आप प्राप्त हो जाए । फिलहाल कों /निगमों द्वारा लघ, उद्योगों 
इस वर्ष 32.9 करोड़ रुपये विरित किये गये । 31 मार्च 1971 को जैसे ही ऋण सुवीधाएं प्रदान की जाती है और उनके बारे 
को 127.9 करोड़ रुपयों के ऋण बकाया थे जो 31 मार्च 1970 को में गारंटी संगठन (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ) को नियत त्रैमासिक 
विद्यमान बकाया ऋणों की तुलना में 23.4 करोड़ रुपये अधिक थे । विवरणों में सूचित किया जाता है तस्काल वे गारंटीकृत मान 
1970-71 के दौरान की गयी कल मंजूरियों और वितरणों में से 

ली जाती है । इस सीमा तक उक्त उद्देश्य की पूति की गयी 
लघु उद्योगों का हिस्सा क्रमश: 35. 8 करोड़ रुपये (73.1 प्रतिशत ) है । इसके अलावा, संशोधित योजना के अधीन गारंटी संगठन 
और 22.7 करोड़ रुपये (69 प्रतिशत ) था 11 जनवरी 1971 तक का दायित्व पहले ही योजना की अपेक्षा अधिक हो जाता है । यह 
अर्थात बैंक दर मों द्धि करने के पूर्व राज्य वित्तीय निगमों सनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ऋण संस्थाएं लघ उद्योग 
वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर लिए जानेवाले ब्याज की 

युनिटों को अग्रिम प्रदान करने और उनकी वसूली करने में 
दर 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के बीच थी बशर्स कि भा . औ. वि . उचित सावधानी बरतती है , गारंटी संगठन ने अपने अधिकारियों 
बैंक से वार्षिक 4 प्रतिशत की रियायती दर पर पनर्वित्त उपलब्ध को बैंकों की शाखाओं में भेज कर उनके त्रैमासिक विवरणों 
हो । जम बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया का नमूना परीक्षण करवाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है । संशोधित 
सब उसके परिणामस्वरूप भा . ऑ . वि . बैंक ने पूर्विस्त की अपनी योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान सूचना देनेवाली 
रियायती ब्याज दर को 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया , शाखाओं में से 5 प्रतिशत शाखाओं को नमुना-परीक्षण के लिए 
किंत, शर्त यह थी कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणकर्ताओं से ली । चुना गया । 
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208 . विभिन्न संस्थाएं लघु उद्योगों को जो ऋण प्रदान करती 
है उसकी मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से गारंटी योजना का प्रारंभ 
किया गया है । अत : गारंटी संगठन इस ढंग से योजना को 
कार्यान्वित कर रहा है कि लघ उद्योगों, विशेषकर कमजोर 
यूनिटों को सहायता प्राप्त हो । गारंटी संगठन के सझाव पर 
74 बैंकों (प्रमुख वाणिज्य बैंकों को मिलाकर ) और 16 राज्य 
वित्तीय निगमों ने यह स्वीकार किया है कि वे गारंटी शुल्क के 1 
प्रतिशत के दसवें हिस्से का भार स्वयं अपने ऊपर उठायेंगे और 
वे उसे अपने घटकों से वसूल नहीं करेंगे । योजना के अधीन प्रदान 
की जानेवाली गारंटी सविधाओं के कारण ऋण संस्थाओं से यह 
अपेक्षा की जाती है कि वे जहां आवश्यक हो , लघु उद्योगों को 
दिये जानेवाले ऋणों से सम्बन्धित अपनी शत विशेषकर 
मा जन- अपेक्षा संबंधी शर्त को उदार बनायं । ऋण संस्थाएं 
उपयुक्त योजनाओं, विशेषकर योग्यता प्राप्त तकनीशनों /उद्यमियों 
द्वारा प्रतित योजनाओं के संदर्भ में सरल शो पर ऋण या 
गैर जमानती ऋण प्रवान कर सकती है । ऐसे सरल या गैर 
जमानती ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत आते है । जहां कोई 
यूनिट किसी बैंक को अपने द्वारा देय राशि की अदायगी नहीं 
कर पाता हो वहाँ गारंटी संगठन अविलंब उसकी पुनर्व्यवस्था 
की संभावना की जाच करता है और योग्य मामलों में ऋण 
संस्था से यह अनुरोध किया जाता है कि वह संस्था का परिपोषण करने 
का एक कार्यक्रम शुरू कर । 


लघु उद्योगों को अनुसूचित याज्मि मैंकों की वित्तीय सहायता 


209. जलाई 1970 से मार्च 1071 तक के 9 महीनों की अवधि 
में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघ, उद्योगों के लिए मंजर की 
गयी कल ऋण- सीमाओं में 1969- 70 की तदनरूपी अवधि में 
मंजूर की गयी ऋण-सीमाओं में हाई 158. 8 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
की अपेक्षा 83 . 8 करोड़ रुपयों की और वृद्धि हुई अर्थात् उनकी । 
राशि उक्त अवधि में 888.3 करोड़ रुपये हो गयी । इस प्रकार 
वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या 89 ,307 से बढ़कर 1, 03,550 
हो गयी अर्थात उनमें 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । बकाया 
रहनेवाले अग्रिमों की कल राशि मार्च 1971 के अंत में 493 . 1 
करोड़ रुपये थी अर्थात उसमें जलाई 1969 - मार्च 1970 में जहां 
108.3 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी वहाँ मार्च 1971 तक की 
अवधि में 79.1 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई । आलोच्य अवधि 
मैं बैंकों द्वारा लघ, उद्योगों को प्रदान किये गये प्राणों में जो 

अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई उस पर जून 1968 से इस क्षेत्र को प्रदान 
किये गये अग्रिमों में हाईद्धि के संदर्भ में विचार करना है : 
जून 1988 और जून 1970 के बीच उक्त ऋणों में 224 करोड़ 
रुपयों की द्धि हुई है । यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात 
है कि कल बैंक ऋों में से लघु उद्योगों को प्राप्त बैंक ऋण का 
अनुपात जहा जून 1970 में 9.8 प्रतिशत था यहाँ मार्च 1971 में 
बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया । इससे यह संकेत मिलता है कि 
1970-71 के अधिक कामकाज के समय के अंतिम भाग में ऋण की 
जो तंगी पायी गयी उसका प्रभाव लघ, उद्योग क्षेत्र को प्रदान किये 
जानेवाले ऋण की मात्रा पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम ही पड़ा है । 
लघ, उद्योगों को दिये जानेवाले अग्रिमों में से आयोगिक रूप 
से पिछड़े राज्यों को जो हिस्सा प्राप्त होता है उसमें जून 1968 
से वृद्धि हुई है , यह बृद्धि आन्ध प्रदेश, बिहार और उत्तर 
प्रदेश राज्यों के संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । दिसंबर 
1970 के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघ, उल्योग 
यूनिटों के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों (किश्ती ऋणों का 
मिलाकर ) की शि 112 करोड़ रूपये थी , और इसकी तलना में 
बकाया राशि 78 करोड़ रुपये अर्थात इस क्षेत्र को दिये गये कल 
ऋणों का लगभग 16 प्रतिशत थी । 


THURSHIP 


210. लघ, उद्योगों को दिये गये कल ऋणों के बकाया अंश 
का 89 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों ( स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
और उसके सहायक बैंक सथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक) के संदर्भ में 
था । उस बकाया अंश का 40 प्रतिशत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
और उसके सहायक बैंकों के हिस्से में था । स्टेट बैंक आफ इंडिया 
समूह द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की 
राशि मार्च 1971 के अंत में 320. 4 करोड़ रूपये थी जो जून 1970 
के स्तर से .28 करोड़ रुपये अधिक थी । यह द्धि 1970-71 की सवन 
रूपी अवधि में हुई वृद्धि के आधे से भी कम थी । इस समूह द्वारा 
लघ, उद्योगों को दिये गये ऋणों में से मार्च 1971 के अंत में 197 
करोड़ रुपयों की जो राशि बकाया थी वह जून 1970 के स्तर से 33.7 
करोड़ रुपये ( या 21 प्रतिशत ) अधिक थी । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
समूह द्वारा कारीगरों और अन्य योग्यताप्राप्त उद्यमियों को वित्तीय 
सहायता प्रदान करने की अपनी योजना के अधीन मंजूर की गयी 
ऋण- राशी इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा दुगनी से भी अधिक थी 
अर्थात मार्च 1970 के अन्त में जहां उक्त राशि 297 यूनिटों के 
संदर्भ में 3. 4 करोड़ रुपये थी वहां मार्च 1971 के अंत में 582 यूनिटों 
के संदर्भ में 7.1 करोड़ रुपये थी । 

211, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु उद्योग यूनिटों के लिए 
मार्च 1971 के अंत तक कल 459 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएं 
मंजूर की थी जो जून 1970 और मार्च 1971 के बीच हुई 47 करोड़ 
रूपयों ( या 11 प्रतिशत ) की वृद्धि की द्योतक है । इन बैंकों द्वारा 
सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या में आलोच्य अवधि में 5779 की 
वृद्धि हुई । मार्च 1971 के अंत में 244 करोड़ रूपयों के जो 
बकाया ऋण थे वे इस संदर्भ में हुई 37. 2 करोड़ रूपयों की वृद्धि 
को दिखाते है हालांकि यह वृद्धि 1960- 70 की तदनुरूपी अवधि 
में हुई वृद्धि ( 50.7 करोड़ रूपये) से कछ कम ही थी । 

212. तकनीकी रूप से योग्यताप्राप्त उद्यमियों को उदार शतों 
पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा बनायी गयी 
विशेष योजनाओं का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया 
गया था । सास राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में उपलब्ध आकड़ों 
से यह पता चलता है कि उन बैंकों ने अपनी सम्बन्धिस योजनाओं 
के अधीन दिसंबर 1970 के अंत तक 540 उद्यमियों के लिए 1.35 
करोड़ रुपये मंजूर किये थे । 

219. अनसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे सड़क और जल 
परिवहन चालकों को दी जानेवाली सहायता की मात्रा में और 
वृद्धि हुई । मार्च 1971 के अंतिम शुक्रवार तक इस क्षेत्र के लिए 
63.9 करोड़ रूपयों की जो ऋण सीमाएँ मंजूर की गयी थी ये जून 
1970 के अंत में विद्यमान स्तर से 23.2 करोड़ रूपये अधिक थीं 
जब कि 1969-70 की तद्नरूपी अवधि में उक्त सीमाओं में 20. 8 
करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी । मार्च 1971 के अंत में 47.5 
करोड़ रुपयों की जो ऋण राशि बकाया थी , यह जून 1970 के अंत में 
विद्यमान बकाया राशि ( 30. 6 करोड़ रूपये ) से लगभग 50 प्रति 
शत अधिक थी । औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए अनु . 
सूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋण की राशि में 
भी उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी , मार्च 1971 के अंत में मंजूर की 
गयी ऋण सीमाओं और बकाया ऋणों की राशियां क्रमश: 3.74 
करोड़ रूपये और 3.17 करोड़ रूपये थीं जब कि उक्त शिया 
मार्च 1970 के अंत में क्रमशः 1.17 करोड़ रूपये और 36 लाख 
रूपये थीं । 
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 

214. 1 जलाई 1970 से 30 जून 1971 तक की अवधि में 
18. 00 करोड़ रूपयों के यूनिट मेचे गये जब कि पिछले वर्ष की 
तदनुरूपी अवधि में 22.83 करोड़ रूपयों के यूनिट बेचे गये थे : 
पुनः खरीदै गयं यूनिटों की राशियां उक्त अवधियों में क्रमश: 


धार इसकी ना का 


16 प्रतिशपात इस 


- 


- 


- - 
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3.19 करोड़ रूपये और 2.03 करोड़ रूपये थी । 1970-71 में हास के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की अधिका 
की जो सामान्य स्थिति पायी गयी उसका मुख्य कारण यह था धिक तथा सुव्यवस्थित रूप से पूर्ति करने के उद्देश्य से किया 
कि अर्थ व्यवस्था में प्रचलित व्याज दरों में बढ़ता लायी गयी थी । गया । सरकारी आर्थिक नीति के संपूर्ण स्वरूप को हाल ही में वर्ष 
इससे अपेक्षाकृत छोटे और मझोले आय वगो के निवेशकों के लिए में इस उद्देश्य से पुनर्व्यवस्थित किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों 
उपलब्ध अन्य निपेश - माध्यमों की लाभप्रद स्थिति में सुधार के संदर्भ में पहले से कहीं अच्छा संतुलन तथा समान आथिक 
हुआ । दुसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि वित्त अधिनियम , आधार लाया जा सक । अग्रणी " क योजना और शाखा विस्तार 
1970 के अधीन लगभग सभी प्रकार की वित्तीय अस्तियों में किये के कार्यक्रम निश्चित ही कग सविधाओं को क्षेत्रिय प्रष्ट 
जानेवाले निवेशों से प्राप्त आय (3,000 रूपयों तक ) को आयकर से से अधिक छ्यापक बनाएंगे । ब "किग संघटन के माध्यम से 
छट दी गयी थी , इसके पूर्व ट्रस्ट के युनिटों में किये गये निवेशों सुनिश्चित ढंग से सामाजिक प्राथमिकताओं की पूर्पित में सहायता 
तथा भारतीय कंपनियों के शेयरों से प्राप्त लाभांषों से प्रत्येक पहचाने के उदश्य से ब " कों द्वारा उपयोग में लायी जानेवाली 
के संदर्भ में मिलनेवाली 1,000 रुपयों सक की आय ( विभिन्न वर्तमान प्रणालियों और मानवंडों में सुधार लाने का प्रारम्भ किया 
अल्प बचस और डाक बचत योजनाओं से प्राप्त समूचे ब्याज के जा सका है । राष्ट्रीयकृत ब " कों में ऋण संबंधी नीतियों को पर्याप्त 
अलावा ) तक ही यह एट सीमित थी । 

मात्रा में दिशांतरित कर दिया है । इसके साथ ही रिजर्व ब क इस 

संदर्भ में अपनी तरफ से सानियोजित उपाय और मार्गदर्शन प्रदान 
215. बेचे गये और ट्रस्ट के पास बकाया रहनेवाले यूनिटों के 

करने का प्रयत्न करता रहा है । स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो 
कल मूस्थ की राशि 30 जून 1971 को 92.25 करोड़ रूपयों से अधिक 

उद्योग और व्यापार के संठित क्षेत्रों की ऋण संबंधी जिन आवश् 
थी और ट्रस्ट के पास बकाया रहनेवाले यूनिटों के कल मूल्य की राशि 

यकताओं की पूति म " क अब तक प्राय : अपनी तरफ से ही करते 
30 जून 1971 को 92.25 करोड़ रूपयों से अधिक थी और ट्रस्ट में 

आ रहे थे उनकी पूति अब भी उसी प्रकार होती आ रही है । 
पंजीकृत यूनिटधारियों की कल संख्या 3, 80, 000 से भी अधिक थी । 

किन्स , अब छोटे किसानों, छोटे पैमाने के उत्पादकों, फ,टकर ध्या 
ट्रस्ट के समग्र निवेशों की राशि 30 जून 1971 को 105.14 करोड़ 

पारियों , सड़क परिवहन चालकों, छोटे व्यापारियों , व्यावसायिकों 
रुपये थी । इन में से सामान्य शेयरों की राशि 39.66 करोड़ रुपये 

और स्वनियोजित यक्तियों जैसे कम वित्तीय साधनवाले अनेक 
( 37. 7 प्रतिशत ) , अधिमान्य शेयरों की राशि 13. 08 करोड़ रूपये 

मणकर्ताओं को भी व्यााज की उचित दरों पर अणदाता संस्थाओं 
( 12.4 प्रतिशत ) , डिगंधरों की राशि 40. 80 करोड़ रूपये ( 38. 9 

द्वारा वर्ण- सुविधाएं प्रदान की जाती है । लघु उद्योगों के क्षेत्र 
प्रतिशत) और सरकारी प्रतिभूतियों और वित्तीय निगमों के 

के लिए पिछले दस वर्षों से अधिक अवधि से एक ऋण गारंटी 
बांडों की राशि 0. 45 करोड़ रूपये ( 0.4 प्रतिशत ) थी । शेष 11 .06 

योजना चलायी जा रही है । इस योजना में पिछले वर्ष सुव्यवस्थित 
करोड़ रुपयों (10.8 प्रतिशत ) की राशि ऐसे डिचरों से संबंधित 

ढंग से संशोधन किया गया और एसी व्यवस्था की गयी कि ऐसे 
अग्रिम जमाराशियों . जिनके लिए हामीदारी/ अभिदान की स्वीकृति 

उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों के लिए प्राय : अपने 
ट्रस्ट ने दी थी , शेयर और डिचर खरीदने के लिए दिये गये 

आप ही गारंटी-रक्षा उपलब्ध हो जाए । परंत, लघु उद्योगों की 
आवेदनशुल्क, अग्रिम बोली जमाराशि और बोली तथा अल्प सूचना 

अपंक्षा कछ और भी ऐसे छोटे ऋणकर्ता है जिनकी बकग 
पर प्रतिव्य जमाराशियों से सम्बन्धित थी । 

प्रणाली द्वारा प्रायः उपेक्षा ही की जाती थी । ऐसे ऋणकर्ताओं को 
218. निवेश करने वाली जनसा के बीच यूनिटों की बिक्री का जिनक कार्यकलापों में पर्याप्त नियोजन- क्षमता विषयमान है , 
प्रचार करनेवाले एजेंटों और स्टाक दलालों का जो तंत्र बना था उसमें ऋण- सुविधा उपलब्ध कराने की द्रष्टि से रिजर्व बैंक ने उपयुक्त 

और वृध्दि हाई । अनुमोदित एजेंटों और दलालों की संख्या मार्गदी सिनत जारी किये हैं । कृषि को ग " कों द्वारा ऋण 
30 जून 1971 को क्रमशः 2,756 और 320 थी , यह संख्या पिछले उपलब्ध कराये जाने के संबंध में भी मार्गवी सिवंत जारी किये 
वर्ष की उसी तारीख को क्रमश: 2, 303 और 315 थी । ट्रस्ट के गये है , यह एक ऐसा दुसरा क्षेत्र है , जो अभी कछ समय पहले तक 
कार्यालयों के काउंटरों पर जो बिक्रिया होती है उनके अलावा वाणिज्य ब " कों की ऋणप्रणाली से लगभग बाहर ही रखा जाता था । 
बड़े -बड़े बैंकों की सभी शाखाओं में तथा देश भर के लगभग परंतु एस वगो को ब " कों द्वारा ऋण प्रदान किये जाने में जोखिम 
18. 000 हाकघरों में यूनिट बेचे जाते रहे । 

का सत्व रहता ही है और उस संदर्भ में थोड़ी सी गारंटी-रक्षा 
____ 217. पिछली रिपोर्ट में ट्रस्ट द्वारा 1 जुलाई 1970 से प्रारंभ की की अपेक्षा भी रहती है , अतः भारतीय प्राण गारंटी निगम , लिमिटेड 
गई बालोपहार योजना, 1970 का उल्लेख किया गया था जिसके 

नाम की एक नयी सार्वजनिक सीमित कंपनी गठित की गयी है। 

और उक्त निगम ने गारंटी प्रदान करने के लिए निदिष्ट योजनाएं 
वारा किसी नाबालिग बच्चे के माता-पिता तथा निकट के रिश्तेदारों 

बनायी है । 
तथा अन्य व्यक्तियों को बच्चे के हित के लिए यूनिटों के रूप 
में पूजी संचित करने की सुविधा प्रदान की गयी थी । उक्त योजना 219. आगे के पैराग्राफों में संगठन संबंधी परिवर्तनों तथा बैंक 
को अस्छी सफलता मिली है अर्थात 30 जून 1971 तक उस योजना ऋणों की विभिन्न योजनाओं तथा उनके संबंध में रिजर्व बैंक 
के अधीन बेचे गये यूनिटों की राशि 2,300 से अधिक आवंदन 

द्वारा दिये गये मार्गदर्शी रिवंतों के विवरण दिये गये है । 
पत्रों के संदर्भ में 56 लाख रुपयों से अधिक थी । भारतीय जीवन 
बीमा निगम के सहयोग के साथ एक " युनिट से संबध्द बीमा योजना " 

राष्ट्रीयकृत " कों के लिए व्यापक स्वरूप के गार्ड की जांजना 
बनायी जा रही है और यह योजना शीघ्र ही अमल में लायी जानेवाली 220. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के लिए 18 जुलाई 
है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि निवेशकों , विशेष 1970 से केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले निदेशक मोडों का जो गठन 
कर समुदाय के अपेक्षाकृत छोटे और मझोले आय वगों के निवेशकों किया गया था उसके संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख 
को नियमित रूप से बचरा करने सभा इन बचतों का ट्रस्ट के यूनिटों । किया गया था । पहले निदेशक-बोडो का गठन किये जाने के 
में निवेश करने की सुविधा प्रदान की जाए और इसके साथ योजना पश्चात रिजर्व ब " क का 16 फरवरी 1970 का वह निदेश , जिसके 
की अवधि के दौरान जीवन-बीमा -रक्षा की सुविधा भी प्राप्त हो । अनुसार कतिपय विशिष्ट पगा के लेनदेनों के संदर्भ में राष्ट्रीय 
3. वाणिज्य " क व्यवसाय की प्रगीत 

कृत म " कों के लिए रिजर्व ब " क का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना 

आवश्यक था , 14 अगस्त 1970 को वापिस ले लिया गया और ब * कों 
218. प्रमुख वाणिज्य को का राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था में को यह सलाह दी गयी कि उक्त निदेश में उल्लिखित विषयों 
उत्पन्न तीव्रता को नियंत्रिण करने और राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के संबंध में उस तारीख के पश्चात उनके अपने- अपने निदेशक 


SEC. 3(ii )] 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 24, 1973 / PHALGUNA 5, 1894 


777 


. 


. . 


- 


- 


- 


.. 


बाखवारा निर्णय किये जाने चाहिए । इसके बाद केन्द्रीय सरकार 
ने ब " कग कंपनी ( उपक्रमों का अधिकरण और अंतरण ) अधिनियम 
1970 की धारा 8 के अधीन राष्ट्रीयका ब " कों के लिए व्यापक 
स्वरूप के निदेशक बोडो के गठन , अध्यक्ष की नियक्ति , प्रबंध 
समिति तथा अन्य समितियों की स्थापना के उद्देश्य के लिए 
राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और विविध व्यवस्थाएं ) योजना , 1970 नामक 
एक योजना बनायी । इस योजना के अधीन प्रत्येक राष्ट्रीयकृत ब " क 
के बोर्ड में अधिक से अधिक 15 निदेशक होंगे । उक्त अधिनियम 
की धारा 9 की उपधारा 3 ( क ) के अधीन यह व्यवस्था की गयी है 
कि धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन बनायी गयी राष्ट्रीयकृत ब " क 
( प्रबंध और विविध व्यवस्थाएं) योजना के अंर्तगत गठित प्रत्येक 
निदेशक बोर्ड में ऐसे बैंकों के कर्मचारियों और जमाकर्ताओं के 
प्रतिनिधि तथा किसानों, कामगारों तथा कारीगरों के वर्ग में 
से प्रत्येक वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य व्यक्ति 
सम्मिलित किये जाएंगे । इस योजना में बैंक के कर्मचारियों के 
दो प्रतिनिधियों और एक जमाकर्ता के अलावा किसानों , कामगारों तथा 
कारीगरों के वर्ग में से प्रत्येक के एक - एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की 
गयी है । सरकार को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे एक 
या अधिक विषयों जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारोबार के लिए उपयोगी 
हो सकते हैं , की विशेष जानकारी अथवा उनका व्यवाहीरक अनुभव 
रखनेवाले व्यक्तियों में से अधिक से अधिक पांच निदेशकों को 
नियुक्त कर । अधिक से अधिक दो पूर्णकालिक निर्देशक भी 
होंगे जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा । इनक जलाया प्रत्येक 
बोर्ड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केन्द्रीय सरकार के एक - एक 
अधिकारी होंगे । 


बैंकों के नाम रहनेवाली संपत्तियों तथा अन्य आस्तियों आदि को 
सम्बन्धित नये बैंकों के नाम अंतरित करने के लिए उचित कदम 
उठा रहे है । जैसे कि पछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया जा 
चुका है , उगांडा में संबंधित दो राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् बैंक 
ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय कानूनी अपेक्षाओं 
का पालन करते हुए सहायक कंपनियों का गठन किया है । 
उगांडा सरकार ने पहले इन कंपनियों के 60 प्रतिशत शेयरों को 
अपने अधिकार में ले लिया था । किन्तु, हाल ही में इस स्थिति में 
परिवर्तन हुआ है और कंपनी के जिन शेयरों पर सरकार का 
अधिकार रहेगा इनके प्रतिशत को कम कर 49 कर दिया गया है । 
सहायक बैंक ऑफ बलेवा सारा सहायक बैंक ऑफ इंडिया को अपने 
अधिकार में लिए जाने के संबंध में अब बातचीत चल रही है । 
बैंकों की मलेशिया में स्थित शाखाओं के मामले में चुकि उस 
देश में विदेशी सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित बैंकों को 
बैंकिग कारोबार करने की अनुमति नहीं है , एक नयी कंपनी 
गठित करने का प्रस्ताव किया आ रहा है ताकि वह तीन भारतीय 
बैंकों अर्थात् इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और युनाइटेड 
कमर्शियल बैंक की ग्यारह शाखाओं के कारोबार को अपने अधिकार 
में ले सके । प्रस्तावित कंपनी की यूकता पुंजी का 38-1 / 3 प्रतिशत 
भारत स्थित उन तीन नये बैंकों के अधिकार में रहेगा, दूसरा 
33 -1 / 3 प्रतिशत भारतीय मूल के मलेशिया नागरिकों के अधिकार 
में रहेगा , 30 प्रतिशत मलेशिया स्थित अन्य मलेशिया नागरिकों , 
कंपनियों और निगमों में विभाजित किया जाएगा और शेष 3-1/ 3 
प्रतिशत अनियंत्रित रहेगा । सिंगापुर स्थित शाखाओं के संदर्भ में 
उस देश की संसद ने किग अधिनियम , 1970 को पारित कर 
दिया है जो जनवरी 1971 में अमल में आया । उक्त अधिनियम 
की धारा के अधीन किसी भी ऐसे बैंक को , जिसका प्रधान 
कार्यालय सिंगापुर के बाहर स्थित हो तभी लाइसेंस प्रदान किया 
जाएगा जम (1 ) उसकी जारी की गयी और चकसा पूजी 60 लाख 
सिंगापुर डालरों (लगभग 1.47 करोड़ रूपयों) के बराबर की राशि 
से कम न हो और ( 2 ) उसके पास सिंगापुर में किये जानेवाले 
कारोबार के संदर्भ में अनुमोदित आस्तियों के रूप में चदा अपने 
प्रधान कार्यालय की 30 लाख सिंगापुर डालरों ( लगभग 73.50 लाख 
रुपयों ) से अन्यून निधिया हो । बैंकों से यह अपेक्षा की जाती 
है कि पं उक्त अधिनियम के अमल में आने की तारीख से दो 
वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात दिसम्बर 1972 के अंत तक 
इन उपबंधों का पालन करें । इसके अलावा सिंगापुर स्थित 
प्रत्येक ऐसे बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वहां की सरकार द्वारा 
निर्धारित किया जानेवाला वार्षिक लाइसेंस शुल्क अदा कर । 1971 
के लिए सिंगापुर स्थित मुख्य शाखा के लिए 50 , 000 सिंगापुर डालर 
और प्रत्येक उप - शाखा के लिए 5, 000 सिंगाप,र डालर का लाइसेंस 
शल्क निर्धारित किया गया है और चार बैंकों, अर्थात् यनाइटेड 
कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन 
ओवरसीज बैंक ने इस वर्ष का आवश्यक शुल्क अदा कर दिया है । 


221. इस योजना में यह व्यवस्था भी की गयी है कि प्रत्येक 
राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक बोर्ड में दो कर्मचारियों की नियक्ति 
हो । उनमें से एक " क के कामगारों में से और दूसरा कामगारों 
से भिन्न ब " क के कर्मचारियों में से होगा । कामगार कर्मचारियों 
में से निदेशक की नियुक्ति संबंधित बैंक के प्रतिनिधि संघ द्वारा 
दी गयी तीन नामों की सूची में से सरकार करेगी । कामगारों से 
भिन्न कर्मचारियों में से दूसरे निदेशक की नियक्ति रिजर्व बैंक 
ऑफ इंडिया का परामर्श लेकर सरकार करेगी । 


222. इस योजना में प्रतिनिधि संघ की परिभाषा इस प्रकार दी 
गयी है : उक्स संघ मजदुर संघ अधिनियम , 1926 (1926 का 
16) के अधीन पंजीकृत हो अथवा ऐसे संघों का महासंघ हो और 
परिस्थिति के अनुसार मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) द्वारा उचित 
जांच पड़ताल के बाद उक्त संघ या महासंघ इस प्रकार प्रमाणित किया 
गया हो कि राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति अधिकतम कामगार उसके 
ऐसे सदस्य है जिन्होंने संघ को अथवा महासंघ में सम्मिलित 
संघों में से किसी संघ को नियमित रूप से देय राशि अदा की हो । 
यह भी शर्त है कि संबंधित ब " क में नियुक्स कल कामगारों के 
कम से कम 15 प्रतिशत कामगार जांच पड़ताल के बाद संघ या महा 
संघ के सदस्य सिन हो । योजना की पहली अनुसूची में राष्ट्रीय 
कृत " कों के संघों की सदस्यता की जांच पड़साल की क्रियाधि 
निर्धारित की गयी है । 


2:25. यह बात विचाराधीन है कि भारतीय बैंकों की विदेशी 
शाखाओं का स्वरूप भविष्य में कसा हो । 


अप्रणी बैंक मोजमा 


223. उपयुक्त अधिनियम के अधीन उक्त योजना को अमल 
में लाने के कम से कम तीस दिन पहले संसद के दोनों सदनों में 
प्रस्तुत करने की अपेक्षा है । अतः योजना 17 नवंबर 1970 को संसद 
के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गयी और दिसम्बर 1970 में उसपर दो 
सदनों में विचार विमर्श किया गया । 


राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाएं 

224. राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी समपारीय शाखाओं के संबंध में 
प्रत्येक देश की स्थानीय चिधियों के अनुसार उस समय विद्यामान 


__ 226. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिसम्बर 1969 में रिजर्व बैंक 
द्वारा प्रारम्भ की गयी अग्रणी बैंक योजना के मूल स्वरूप, उद्देश्यों 
और मालिक कार्यक्रमों के विवरण दिये जा चुके है । मूल 
उद्देश्यों में से एक यह है कि देश में बैंक व्यवसाय संबंधी जो 
विकासात्मक गतिविधियाँ हो रही है उन्हें " क्षेत्रीय दृष्टिकोण " 
प्रदान किया जाए और इस प्रकार यह सुनिश्चित कर लिया जाए 
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कि बैंकिग संघटन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनरूप सभी क्षेत्रों 
और समुदाय के सभी वर्ग की विकास संबंधी आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर । योजना के अधीन देश के सभी जिलों को सरकारी क्षेत्र 
के बैंकों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कछ बैंकों के बीच 
विभाजित कर दिया गया । प्रयक बैंक से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह अपने लिये नियत किये गये 
जिलों में बैंक व्यवसाय के विकास की संभावना के संबंध में 
सर्वेक्षण कर , संस्थाओं तथा ऋण के संबंध में विद्यमान 
खाइयों का पता लगाये तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न 
करने की दिशा में अग्रसर हो और इस प्रकार संबंधित जिलों की 
आर्थिक प्रर्गात की प्रक्रिया में अपने आपको व्यापक रूप से सम्मि 
लित कर दे , संक्षेप में बैंकों के माध्यम से जिले के विकास में 
प्रगति लायी जा सके । अतः बैंकों के समक्ष तत्काल यह कार्य 
उपस्थित हुआ कि वे अपने लिए नियत किये गये जिलों के संबंध 
में मालिक जानकारी प्राप्त करता ताकि में कार्रवाइयां करने के 
लिए उपयुक्त योजनाएं बना सक । इस उद्दश्य के लिए बैंकों 
से यह कहा गया कि वे अपने लिए नियत किये गये जिलों के 
वित्तीय स्त्रोतों और उनकी क्षमताओं का शीघ्र और प्रभावकारी 
ढंग से प्रारंभिक सर्वेक्षण करें । प्रत्येक बैंक के लिए नियत किए 
गये जिलों में से कछ जिलों का सर्वेक्षण-कार्य समाप्त होने पर 
बैंकों के बीच अधिक समन्वयन लाने और जिला स्तर पर विकासा 
स्मक कार्यक्रम बनाने तथा अनुषी कार्रवाइयों के कार्यक्रम का 
आधार निर्धारित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक और केन्द्रीय 
वित्त मंत्रालय के तीन अधिकारियों के एक दल ने अभिरक्षकों / 
अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके सर्वेक्षणों के संबंध 
में अलग- अलग रूप से गंभीर विचार-विमर्श किये ताकि सर्वेक्षण 
की संभावनाओं में सुधार लाया जा सके और योजना के महत्व और 
आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के महत्वों पर प्रकाश डाला जा सके । 

227. बैंकों ने अपने लिए नियत किये गये जिलों का सर्वेक्षण 
कार्य पूरा करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है । 335 जिलों 
में से 165 जिलों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट समाप्त हो चकी है । 
और अन्य जिलों में से अधिकांश जिलों के संबंध में रिपोर्ट तैयार 
की जा रही है । 

228. बैंकों के बीच पारस्परिक सहयोग का स्वरूप निर्धारित 
करने और पता लगाये गये केन्द्रों के नियतन की प्रणाली को स्पष्ट 
करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने छः शहरों अर्थात् मद्रास , कलकत्ता , 
पटना, कानपुर, भोपाल और दिल्ली में बैंकरों के प्रादौशिक सम्मेलनों 
का आयोजन किया जिनमें अग्रणी बैंकों वारा अपने सर्व क्षणों 
के बौरान पता लगाये गये 1,194 बैंक हित केन्द्रों में से 383 केन्द्र 
अप्रणी बैंकों के लिए और 341 केन्द्र अन्य बैंकों के लिए नियत 
कर दिये गये । बैंकों से यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में 
जिन केन्द्रों का पता लगाया गया उनमें शाखा-विस्तार का कार्य , 
जहाँ तक हो सके, संबंधित " अग्रणी बैंक" के तत्वावधान में किया 
जाना चाहिये । इस प्रणाली के अनुसरण में बैंक अपने दवारा 
पता लगाये गये केन्द्रों के नियसन को अंतिम रूप देने के निमिस्त 
बैंठकों का आयोजन करते आ रहे है । 

229. जिला- स्तर पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए 
आधार प्रस्तुत करने, जिसमें वाणिज्य बैंकों के कार्यक्रमों और जिला 
विकास कार्यक्रमों में समन्वयन लाना भी शामिल हो , के उद्देश्य 
से कतिपय बैंक जिले में कार्य करनेवाली वित्तीय संस्थाओं के 
प्रतिनिधियों और जिला- अधिकारियों की समन्वयन समितिया 
स्थापित कर चुके है । 
अण आयोजना 

230. ऋण आयोजना अथवा बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय 
स्त्रोतों का विवेकपूर्ण वितरण आर्थिक योजना और नीति का एक 
महत्वपूर्ण पहलू है । ऐसी आचोजना का महत्त्व सब और बढ़ 


जाता है जब बैंकों को मुख्यत : उन्हीं जमाराशियों के साथ अपना 
कारोबार चलाना पड़ता है , जिन्हें पे जटा पासे है और जब केन्द्रीय 
बैंकों से उनके द्वारा ऋण लिये जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है 
और उन्हें स्वयं ही योजना तथा मद्रा संबंधी समप्र आवश्यकताओं 
के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है । समन बैंकग संघटन के लिए 
रिजर्व बैंक राष्ट्रीय प्रथमिकताओं, जमाराशि की वृद्ध की प्रत्याशित 
गति , विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य आर्थिक स्थिति और संभाव्य 
गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक ऋण योजना 
बनाने का कार्य करता है । अरण योजना बनाने के संदर्भ में पहला 
कदम यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और अनाजों की 
उगाही, समीकरण भंडार संबंधी कार्यकलाप आदि सरकार के कछ 
अत्यावश्यक वाणिज्यिक कार्यकलापों आदि से सम्बंधित कतिपय 
पूर्वापक्षाओं के लिए राशि का वितरण करने की व्यवस्था की जाए । 
प्राथमिकतावाले क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं 
का सामूहिक अनमान सैयार करना चूसरा महत्वपूर्ण कदम है । 
अधिक कामकाज तथा कम कामकाज के समय के लिए, विशेष 
कर मौसमी परिवर्तनों से प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों के संदर्भ में अलग 
अलग अनुमान तैयार किये जाते ह । 

231 . समग्र बैंकिंग संघटन के लिए बनायी गयी इस व्यापक 
ऋण योजना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक बैंक की अलग - अलग ऋण योजना 
पर विचार किया जा रहा है । प्रत्येक बैंक के साथ इस उद्देश्य 
से अलग- अलग रूप से विचार-विमर्श किये जा रहे है कि निधियों 
का उपयोग करने के लिए उसे अपना कार्यक्रम बनाने में सहायता 
दी जाए । इस संदर्भ में उन विशेष परिस्थितियों पर जिनमें 
प्रत्येक बैंक कारोबार कर रहा हो , ध्यान दिया जाता है । यह 
उदवश्य भी रहता है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का पालन हो 
और साथ ही पर्याप्त मात्रा में अच्छी लाभदायकता भी बनाये रखी 
जाए । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जहां ऋण जमा अनपास कम 
हो वहां उसे बढ़ाने की सलाह दी जाती है । धूीक वित्तीय स्त्रोतों 
के पूर्ण उपयोग की योजना के संबंध में यह पहली अपेक्षा रहसी 
ह " कि पर्याप्त मात्रा में ऋण का निरंतर प्रवर्तन हो , अत : बैंकों 
से कहा जाता है कि वे वर्तमान ऋण का पुनः उपयोग करने और 
ऋण को वास्तविक उत्पादक उद्देश्यों के साथ जोड़ने की संभावनाओं 
का पता लगाएँ । इसके अलावा , नयी हडी बाजार योजना के 
अधीन विनिमय बिल को ऋण प्रपत्र के रूप में अधिक मात्रा में 
काम लाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है । इस दिशा में प्रारंभिक 
कदम के रूप में कंपनियों के बही रणों आदि पर ऋण पने की 
वर्तमान प्रणाली को बदलकर बैंक ऐसे लेनदेनों के संबंध में आहरित 
बिलों का भाजन करने की प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न कर 
रहे है । इस संदर्भ में इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया 
गया है कि विशेषकर ऐसे क्षेत्रों को जिनके संबंध में क अभी 
अपेक्षाकृत अनभवहीन है , दिये गये प्राणों की वसूली को सनिश्चित 
कर लिया जाए । भावी कार्यो की जटिलता को देखते हए कों 
से यह कहा गया है कि ये भविष्य में व्यापक ऋण योजनाएं प्रारम्भ 
करने के लिए एक मजबूत संगठन तंत्र बनाने की ओर सत्काल 
ध्यान । 


प्राण प्राधिकरण पांजना 


232, रिजर्व बैंक द्धारा 1965 में प्रारम्भ की गया ऋण प्राधि 
करण योजना बैंक ऋण को योजनागत प्राथमिकताओं के अनरूप बनाने 
के लिए किये गये उपायों में से एक है । उसमें आलोच्य वर्ष में एक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । इस संदर्भ में उद्देश्य 
प्रधान द्राष्टकोण को इस प्रकार व्यापक बनाया गया 
है कि अधिक मात्रा में ऋण लेनेवाला पर वित्तीय नियमन लगाने 
की दृष्टि में अनसूक्षित वाणिज्य बैंकों द्वारा किये जानेवाले मण 
संबंधी मूल्यांकन को भी उसके अधीन लाया जा सके । रणकर्ताओं 
के वित्तीय विवरणों से उनके पिछले कार्य का जो पता चला उसके 


SEC. 3( ii )] 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 24 , 1973 /PHALGUNA 5 , 1894 


779 


आधार पर और साथ ही अंसतः ऋण का जो उपयोग होता है उसके वाणिज्य बैंकों द्वारा उल्लेखनीय मात्रा में मियादी बाण प्रदान किये 
आधार पर भी ऋण संबंधी आवश्यकताशों का उचित मूल्याकन करने है . और इस कारण मंकों तथा मियादी ऋण प्रदान करने वाली 
के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 30 जून 1970 के परिपत्र के अनुसार संस्थाओं के कार्यकलापों के बीच समन्वयन लाने की अत्यंत आवश्यकता 
ऋणों के मूल्यांकन के लिए फामा का एक व्यापक सेट बनाया है है । इस प्रकार का नियमन इस कारण और भी आवश्यक हो 
जिस इस उद्देश्य के लिए गठित अध्ययन दल ने अंतिम रूप जाता है कि किसी भी हालत में वाणिज्य बैंकों को औद्योगिक 
दिया है । तदनसार बैंकों के लिए अब यह आवश्यक हो गया है संस्थाओं की कार्यकारी पंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी 
कि वे ऋणकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुत किये होगी । इसके अलावा, अनुसूचित याणिज्य बैंकों में यह भी कहा 
गये आंकड़ों को एकत्रित करें और उनका अध्ययन करें : गया है कि वे रिजर्व बैंक को एक तिमाही विवरण ( 24 सितंबर , 
( क ) वर्तमान ऋण सीमाओं का उपयोग , ( ख ) कल कार्यकारी पूजी 1971 को समाप्त हुई तिमाही से पेश करें जिसमें प्रत्येक 
संबंधी आवश्यकताएं और उपलब्ध बैंक वित्त , इस संदर्भ में तिमाही में उनके द्वारा मंजूर किये गये और तीन वर्षा के बाद 
इन दोनों के बीच रहनेवाली खाइयों को दूर करने के संबंध में प्रप्तिदेय 10 लाख रूपयों से अधिक राशि के सभी मियादी ऋणों 
अणकर्ता कंपनी की क्षमता से संबंधित आंकड़ों का भी अध्ययन कर , के कतिपय विवरण दर्शाये जाएं । 
( ग ) पिछले तीन वर्षों की तुल्नात्मक वित्तीय स्थिति ; (घ ) 

234. पण प्राधिकरण योजना की कार्यप्रणाली को लचीलेपन के 
नकदी निधि की उपलब्ध मात्रा और ( ) मीयादी ऋणों के संदर्भ 

साथ अमल में लाया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि 
में प्रायोजनागत लागत और उसका विस्तपोषण । इस समय 
विचारणीय अन्य पहलू निम्न प्रकार है , अंतर कंपनी ऋण 

उन औद्योगिक संस्थाओं को पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो जाए जिन्हें 

विस्तीय सनाव का सामना करना पड़ रहा हो और जिन्हें पर्याप्त मात्रा 
और निवेश , बड़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं का संचयन , अचल / 

और कभी -कभी तत्काल रण सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती हो । 
गैर- चालू आस्तियों के अधिग्रहण के लिए अल्पावधि निधियों को 

इस प्रकार चीनी उद्योग द्वारा अनुभव की गयी गंभीर वित्तीय कठि 
दिशांतरित करना, ऋण सुविधाओं के सुरक्षित स्वरूप या गारंटी 

नाइयों को दूर करने की प्रष्टि से रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1971 में 12 
कर्ताओं की कम हसियत के बावजूद गारंटी- कमीशन की अदायगी , 

प्रमुख ब " कों को ( जो प्रमुख रूप से चीनी मिलों की वित्तीय सहायता 
आदि । दूसरे शब्दों में अब बैंकों से यह अपेक्षा होगी कि वे 

कर रहे थे ) यह सलाह दी कि अलग-अलग चीनी कारखानों के लिए 
पण मूल्यांकन और ऋणकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं के 

पिछले मौसम की अधिकतम बकाया राशि के 125 प्रतिशत तक की 
आधार पर प्ररण ६ । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पहले से अच्छ 

अभिर्वा धत ऋणसीमा मंजूर करने के पहले उन्ह रिजर्व ब " क का 
समन्वयन के साथ रिजर्व बैंक में जो विनियामक प्रणाली वनायी 

पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । 
है उससे उचित मूल्यांकन और वित्तीय मूल्य- 

निर्धारण किया जा 
सकेगा और यह आशा की जाती है कि यह प्रणाली क - प्राण के 235. इसी प्रकार अनेक राजनैतिक और श्रमिक समस्याओं से 
चिस उपयोग और वितरण के संदर्भ में अधिक प्रभावकारी तंत्र पीड़ित पूर्वि क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों की सहायता करने के निमित्त 
सिध्ध होगी । बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे यह न माण प्राधिकरण योजना को उदार बना दिया गया ताकि वाणिज्य 
समझौं कि निर्धारत फामों में आंकड़ों को एकत्रित करने तक बैंक उस क्षेत्र के अलग - अलग यूनिटों को ( कोयला कंपनियों को 
कार्य समाप्त हो जाता है , बल्कि यह समझों कि वे आंकड़े ऋण मिलाकर ) पूर्व प्राधिकरण के बिना ही अस्थायी अथवा अत्यावश्यक 
सविधाओं के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं पर विवेकपूर्ण निर्णय करने ऋण सुविधाएँ प्रदान कर सक । वास्तव में अधिक मात्रा में ऋण 
के लिए साधन मात्र है । उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है। सुविधाएँ प्राप्त कराने के लिए या सभी कमजोर यूनिटों की वित्तीय 
कि नियमित रूप से वित्तीय आंकड़ों को एकत्र कर उनका सहायता के लिए प्राप्त सभी . उपयुक्त प्रस्तावों के संदर्भ में य " क 
अध्ययन करने से ऋणकर्ताओं के पिछले अनुभवों के आधार पर स्तर पर तथा इस योजना के अधीन सामान्यतः अविलंब कार्रवाई 
उनकी ऋण संबंधी भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में की जा चुकी है । इसी प्रकार उड़ीसा और असम में जहाँ उद्योगों 
सहायता हो सकती है । कि कतिपय बैंकों ने इस संबंध में का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है , उद्योगों की जो समस्याएँ 
यह संकेत किया कि प्ररण सुविधाओं के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों विद्यमान थीं उन पर भी अधिक संख्या के प्राणकर्ताओं को ऋण 
पर प्रणालीबद्ध ढंग से कार्रवाई करने के लिए उनके अधिकारियों विधाएं प्रदान करने के संदर्भ में समृधित कार्रवाई की गयी है । 
को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है अतः बैंक ने यह 

236. जलाई , 1970- जून , 1971 के दौरान इस योजना के अधीन 
निश्चय किया है कि आवश्यक प्रशिक्षण वने के लिए बंबई के 

ऋण-सीमाओं के प्राधिकरण के लिए बैंकों से 338 
बैंकर प्रशिक्षण कालेज में उपयुक्त पाठ्यक्रमों की एक माला का 

आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे । उन प्रस्तावों में से अधि 
आयोजन किया जाए । 

कांश प्रस्ताव रक्षा /निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
233. जो योजना मूलतः 1 करोड़ या उससे अधिक स्पयों कार्य और अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगी हुई संस्थाओं की 
की ऋण सीमा के लिए लागू थी , उसे मई 1971 में 25 लाख रुपयों कार्यकारी पं . जी संबंधी आवश्यकताओं की पूति से और कछ प्रस्ताव 
से अधिक राशि की व्यक्तिगत मियादी ऋण सीमाओं के लिए भी ऐसी संस्थाओं के विस्तार / आधुनिकीकरण , आदि की वित्तीय 
लागू कर दिया गया । तदनसार बैंकों से यह कहा गया कि पाई आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित थे । कतिपय आवेदनपत्रों 
किसी पार्टी को समग्र बैंकिंग संघटन से उपलब्ध कल ऋण को अस्वीकार करने के प्रमख कारण निम्न प्रकार थे : (1 ) वर्तमान 
सीमाएं कितनी भी क्यों न हों फिर भी वे किसी एक पार्टी के लिए सीमाओं का बहुत कम ही उपयोग किया गया , ( 2) कच्ची सामग्री 
25 लाख रुपयों से अधिक राशि के और तान वर्षों से अधिक को समेटने या उनका स्टाक करने की प्रवृत्ति पायी गयी ; ( 3) किसी 
अवधि में प्रतिदेय व्यक्तिगत मध्यावधि या दीर्घावधि प्रणा मंजूर एक पार्टी के हाथ में बैंक अग्रिम केन्द्रित हो सकते थे । ( 4) 
करते समय (स्वयं या अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर) योजना कम्पनियां अपने वित्तीय साधनों का विभिन्न कंपनियों में 
के अधीन रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण * प्राप्त कर लें । इस निवेश कर या उन्हें ऋण के रूप में दूसरों को प्रदान कर स्वंय 
उपाय को इसलिए भी आवश्यक माना गया कि अब अनसूचित बैंकों से मिलनेवाले ऋणों पर बहुत अधिक मात्रा में निर्भर रहती 

अनिम्नलिखित मामलों में योजना के अधीन पुर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ( 1 ) नितों से सम्बन्धित 
पातलदानोत्तर ऋण के रूप में दिये जानेवाले मियादी ऋणः ( 2) बिजली बांडों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिए जाने वाले तथा केन्द्रीय 
सरकार और राज्य सरकारों की गारंटी पर दिये जानेवाले मियादी गण और ( 3 ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और कृषि पर्ना वस्त 
निगम के साथ समरूप आधार पर अथवा उनकी पवित्त योजनाओं के अधीन प्रदान किये जानेवाले मियादी ऋण । 


आवीकार 
करन 
कमा 


- - - - 


- 
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थीं ( 5) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और मियादी प्राण खोली गयीं थीं वहां 1970 में कल 2.137 नयी शाखाएं 
देने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लागू किये गये वित्तीय खोली गयी । इस संदर्भ में चौवह राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य विशेष 
नियंत्रण से बचने के लिए किसी वाणिज्य ब " क से ऐसे अप्रिमों रूप से सराहनीय था । इन " कों ने 1970 में 1,285 शाखाएँ 
की मांग की गयी जो अप्रत्यक्ष रूप से चयनात्मक ऋण नियंत्रण खोली जबकि 1989 और 1968 में क्रमश: 913 और 405 शाखाएं 
के उपदंश्य के विपरीस हो ; इन अग्रिमों में निम्नलिखित शामिल खोली थीं । स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा इस दिशा 
है ; निदेशों के अधीन आने वाले पण्यों के व्यापारियों को शेयरों, में किया गया कार्य भी समान रूप से सहरानीय था , क्योंकि 
अचल आस्सियों आदि अन्य आस्सियों पर दिये जानेवाले गैर उन्होंने 1970 में कल मिलाकर 626 नयी शाखाएं खोली जब कि 
जमानती ऋण या अग्रिम । 

1989 और 1988 में क्रमश : 199 और 181 शाखाएं खोली थीं । 

___ 238. शाखा विस्तार की यह गति 1971 के पूर्वार्ध में भी बनी 
शाखा विस्तार 

रही । इस प्रकार इस अवधि में वाणिज्य ब " कों ने 833 अति 
287. पाणिज्य ब " कों के शाखा विस्तार कार्य में 1970 में जो रिक्त शाखाएं खालीं थीं , इनमें से 444 शाखाएं 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों 
वृद्धि हुई वह अभूतपूर्व थी । वाणिज्य ब " कों द्वारा समग्र रूप द्वारा और 256 शाखाएं स्टेट बैंक समूह वारा खोली गयीं ( सारणी 
से 1988 और 1989 में जहाँ क्रमश : 677 और 1, 369 शाखाएँ 34 ) । 


सारणी 34 -- वाणिज्य बैंकों द्वारा 1969 - 70 और 1970 -71 में खोले गये गये कार्यालय 


वाणिज्य बैकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय 


बैंक कार्यालय 


- 


- 


- 


___ 1969 - 70 


___ 1970 - 71 


30 जून 
1970 


30 जून 
1971 


- - 
जुलाई . 


को 


1970 - 71 


- - - . 


. - - - 


- - - -- - 


- 


- 


190 


255 


234 


412 


1875 


2286 


( 287 ) 


54 


86 


87 


1060 


1233 


173 
( 119 ) 


677 


608 


5318 


6368 


1052 
( 658 ) 


229 


124 


1554 


1875 


जुलाई- जनवरी- जुलाई - जुलाई जनवरी - 
दिसंबर 

विसंबर जून 
__ 1969 1970 1969 - 70 1970 1971 

- - 
1 . स्टेट बैंक ऑफ इंडिया . . 65 

__ 178 
( 36 ) ( 149 ) ( 185 ) ( 164 ) 

( 123 ) 
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक 

116 ____ 170 
बैंक . . . . 

( 29 ) ( 96 ) ( 125 ) ( 64 ) ( 55 ) 
3. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक 

508 677 1185608 

444 
( 313 ) ( 517 ) ( 830 ) ( 413 ) ( 245 ) 
4 . अन्य अनुसूषित अंक . . 144 ___ 85 

115 
( 78 ) 

( 45 ) ( 123 ) ( 57 ) ( 65 ) 
5. विदेशी बैंक 

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 
6. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक . 

1068 1840 1052 824 

( 456 ) ( 807 ) ( 1263) ( 698 ) ( 488 ) 
7. मेर अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

21 ___ 12 33 

9 
( 14 ) ( 9 ) ( 23 ) ( - ) 
सभी वाणिज्य बैंक . 

793 1080 1873 1057 833 

( 470 ) ( 816 ) ( 1286 ) ( 698 ) . ( 496) 
" इस वर्ष के दौरान बंद किये गये कार्यालयों को छोड़कर । 
नोट : कोष्ठकों में दिये हुए अांकड़े बैंकरहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों से संबंधित हैं । 


230 
( 122 ) 


131 


130 


( -) 


772 


1876 


9938 


11892 


( 1186 ) 


14 


193 


121 


14 


10131 * 


120 134 


1890 
( 1194 ) 


239. रिजर्व बैंक की 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में उसके 
वारा दिसम्बर 1989 में बनाये गये शाखा विस्तार कार्यक्रम के विवरण 
दिये गये थे , उक्त कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र के 22 " कों 
तथा गैर सरकारी क्षेत्र के 8 ब " कों को 1970 के मैरान " क हित 
केन्द्रों के लिएनिर्धारित 1186 कायालयों सहित 1350 कार्यालय 
खोलने की आवश्यकता थी । इस लक्ष्य के संदर्भ में सम्बन्धित ब " कों 
ने 1,155 कार्यलय खोले जिन में बक हित केंद्रों में खोले गये 
997 कार्यालय शामिल है । 


240. 1970-71 के समय लेखा वर्ष में सभी वाणिज्य बैंकों 
द्वारा खोले गये नये कार्यालयों की फल संख्या 1,890 थी जब 
कि 1969-70 में उक्त संख्या 1,873 थी (सारणी 34 ) । 1970-71 
के रान खोले गये कल 1,890 कार्यालयों में से चौदह राष्ट्रीयकत 
ब " को ने 1052 कार्यालय और स्टेट ब " क ऑफ इक्ष्यिा और उसके 
सहायक प को ने 585 कार्यालय खोले थे । कल कार्यालयों में 
से 1,194 कार्यालय बक हित केंद्रों में खोले गये थे । 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


... 


. 


- - - - - - - 


. - - - - - - 


- 


- 


- ... 


( 3 ) 
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241. बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात् बैंकिंग असम ( 82 प्रतिशत ), उत्तर प्रदेश ( 68 प्रतिशत ), राजस्थान 
संगठन के क्षत्रिय विस्तार में भी उल्लेखनीय प्रगति हई है । इस प्रतिशत ) मैसर ( 69 प्रतिशत) , पश्चिम बंगाल (73 प्रतिशत ) 
प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद पहले दो धष के दौरान (1 जलाई 

और बिहार ( 70 प्रतिशत ) । 
1960 से जून 1071 के अंत तक ) खाली गयी 3. 763 नयाँ शाखाऔं 
म से , लगभग 2,480 शाखाएँ ( 66. 0 प्रतिशत अब तक के 

कहित केंद्रों में खोली गयी थी ( सारणी 25 ) । सब तक के 242. शाखा विस्तार में हुई प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभावस्वरूप 
4 करहित कद्रों में खोले गये इन कार्यालयों में से भी लगभग मक कार्यालयों की सेवा प्राप्त आबादी के राष्ट्रीय औसत में तेजी 
34 प्रतिशत कार्यालय उत्तरप्रदेश , बिहार , उड़ीसा, पश्चिम बंगाल , से कमी होगी अर्थात् जहां जून 1969 के अन्त में बैंक कार्यालयों 
असम , मध्य प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सापेक्षतः कम विकसित की संवा प्राप्त आमादी प्रति कार्यालय 65, 000 थी वहाँ जून 1971 
राज्यों में खोले गये थे । दादरा और नागर हवेली, मणिपर और के अंत में प्रति कार्यालय 46 .000 थी । इसी प्रकार प्रत्येक कार्या 
त्रिपुरा के संघशाशित क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान खोले गये लय की सेवा प्राप्त आबादी के औसत को सभी राज्यों में कम कर दिया 
सभी नये कार्यालय अब तक के बैंकहित केन्द्रों में खोले गये गया है और अधिकांश राज्यों में उसमें बड़ी मात्रा में कमी की गयी है 
थे । 1069 -70 और 1970-71 में खोले गये नये कार्यालयों की कल ( सारणी 35 ) । जिन जिलों में बैंक कायालय नहीं थे उनकी 
संख्या में अब तक के बैंकहित केन्द्रों में खोले गये नये कार्यालयों संख्या दिसंबर 1967 के अंत में 13 थी और उक्त संख्या जून 1971 
का अनुपात आठ राज्यों के संदर्भ में 67 प्रतिशत से भी अधिक था , के अंत में घटकर 3 हो गयी और इन तीन जिलों में भी शाखाएं 
अर्थात् मध्य प्रदेश (14 प्रतिशत ), तामिलनाड, (72 प्रतिशत), खोलने के लिए 6 लाइसौंस जारी किये गये है । 
सारणी 33 .- जून 1969, जून 1970 और मई 1971 के प्रत्त में विद्यमान पैक कार्यालयों का राज्यवार वितरण 

1969 - 70 के 1970 - 71 के 

आबादी प्रति 
__ शाखामों की संख्या दौरान खोली 

दौरान खोली 

बैंक कार्यालय 
गयी शाखा 

गयी शाखाएं 

( हजारों में ) 
उनमें से 

उनमें से 
राज्य / संघशासित क्षेत्र 

जून 

बैंकरहित 

बैंकरहित जून जून 
19649 1970 1971 कुल केंद्रों में फुल 

केंद्रों में 1969 1971 
के अंत में के अंत में के अंत में 

खोली गयी 

खोली गयी के अंत में के अंत में 
- - - - . . . .. .... - . 

( 1 ) .. . ( 2) ___ _ (4 ) ( 5) ... (6) __ ( 7) _ (s) _ ( 9) 
राज्य 
1. प्रांध्र प्रदेश 

567 869 

147 95 

50 
2 . असम 107 

30 
3. बिहार . . 273 

65 92 62 207 
___ गुजरात 

910 

167 
5. हरियाणा . . 

219 
6. हिमाचल प्रदेश . 42 

23 
7. जम्मू और काश्मीर 

101 
713 

112 
9 . मध्य प्रदेश . . 

107 
10. महाराष्ट्र . 

1118 

1301 
11. मैसूर . 

7566 
12. नागालैंट 

205 
13. उड़ीसा 100 

212 
14. पंजाब . 

119 
15. राजस्थान 

432 
16. तमिलनाडु 1060 1213 

164 107 
17. उत्तर प्रदेश 

932 

138 
18. पश्चिम बंगाल 

588 
संघशासित क्षेत्र 
19. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह 
20. चंडीगढ़ 

26 
21. दादरा और नागर हवेली 

1 
22. दिल्ली 

274 
23. गोवा, दमन और पीच 
24. लकवीय और मिनिकाय द्वीप 
25. मणिपुर 
26. नेफा 

31 
27. पांविचरी . 
28. निपुरा 

1286 
12013 

1890 
जोड़ 

65 


155 


101 


75 


81 


137 


26 


19 


27 


188 


108 


361 


453 


89 


124 


752 


1105 


104 


187 


106 


3 . 1 


172 


258 


47 


32 


39 


19 


57 


62 


87 


21 


20 


80 


39 


45 


74 


39 


29 


13 


114 


4G 


G01 


945 


72 


132 


100 


35 


343 


46 ) 


566 


117 


104 


116 


1 -171 


186 


87 


167 


96 


44 


954 


1124 


198 


147 


170 


I (07 


38 


26 


1 


103 


113 


173 


33 


23 


40 


30 


126 


346 


465 


556 


55 


24 


364 


525 


68 


48 


93 


61 


70 


49 


1371 


155 


122 


37 


30 


747 


1147 


185 


215 


132 


119 


77 


5 (04 


684 


84 


96 


65 


67 


65 


1 


57 


20 


20 


28 


- 


318 


350 


ग 


101 


1 11 


16 


49 


२ 


। 


214 
148 

24 
130 


- 


७ 


276 


10131 


8262 


1873 


1194 
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सारणी 36 - पारिणज्यिक बैंको की शाखाओं का केंद्रवार वितरण 

शाखामों की संख्या 


- 


- 


जून 1969 के अन्त में 


जून 1970 के अन्त में 


दिसम्बर 1970 के अन्त में 


जून 1971 के अन्त में 


संख्या 


कुल में % 


संख्या 


कुल में % 


संख्या 


कुल में % 


संन्या फुल में 


456789 


। 


- 


. 


- - - . 


. - 


.. 


- 


- - . . 


- . . 


. 


. 


- 


. - 


. 


. . 


- 


- - .. 


( I ) ग्रामीण 

1, 832 22 . 1 3, 062 30 . 2 3, 766 33 . 6 4, 279 35 . 6 
( u ) अर्ध शहरी 

3, 322 40 , 1 3, 695 36 . 5 3, 880 34. 6 4, 016 33 . 4 
( III ) शहरी 

1 , 447 17. 5 1 ,583 15 . 6 1 , 673 15 . 0 1 , 778 14 . 8 
( IV ) महानगर पत्तन शहर 

1, 661 20. 0 1 , 791 17 . 7 1, 865 16 . 8 1 , 940 16 . 2 
जोम 

8. 262 100 . 0 10, 131 100 . 0 11,184 100 . 0 12, 013 100 . 0 

- - . -- ...... . . - ....... .. 
243. सारणी 36 में देश में स्थित बैंक शाखाओं का केन्द्रमार गया है कि कलकत्ता में कायालय खोलने के संदर्भ में बैंकों की पात्रता 
वितरण प्रस्तुत किया गया है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि ___ का निर्धारण ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में उनके द्वारा किये 
वाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम में आलोच्य अधि में गर्य शाखा-विस्तार कार्य के आधार पर करने की आवश्यकता नहीं 
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के खोले जाने की दिशा में बैंकों का झाकाव 
स्पष्ट रूप से देखा गया । कल बैंक शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की 
बैंक शाखाओं का अनुपात जून 1969 के अन्त में जहाँ 22. 4 नियोजन क्षमतापक्त पोजनाओं के लिए विशेष भाग 
प्रतिशत था वहाँ जून 1970 के अन्त में बढ़कर 30.2 प्रतिशत 

247. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अभिरक्षकों 
और जून 1971 के अन्त में 35. 8 प्रतिशत खे गया । 

के साथ जलाई 1970 में जो विचार-विमर्श किये उनके परिणामस्वरूप 

रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया ने बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं का , 
244. अस्तियों और वयताओं का अंतरण कर देने , कार्यालयों 

विशेष रूप से उनकी नियोजन क्षमता के संदर्भ में पुनरीक्षण करने 
को बन्द करने , दुसरी अनुसूची में बैंकों का समावेश करने आदि 

के उद्देश्य से श्री वी . डी . ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति का 
के कारण कार्यालयों की संख्या में परिवर्तन होने के बावजूद अन 

गठन किया । समिति ने दिसम्बर 1970 में अपनी रिपोर्ट पेश 
सूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 1954 की वृद्धि 

की । अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्वनियोजित सहित 
हई । परंतु, गैर अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 

नियोजन क्षमता का पता लगाने के बाद उक्त समिति ने 
आलोच्य अवधि में 72 की कमी हई ( सारणी 37) । जुन 1971 

स्वनियोजित व्यक्तियों की सहायता करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा 
के अन्त में अनुसूचित और गैर- अनुसूचित बैंकों की संख्या 

शुरू की गयी विभिन्न ऋण योजनाओं का पुनरीक्षण किया । 
क्रमशः 11,892 और 121 थी जब कि उनकी संख्या जून 1970 के 

समिति ने यह पाया कि बैंकों द्वारा बनायी गयी विशेष योजनाओं 
अन्त में क्रमशः 9, 938 और 193 थी । 

में से किसी भी योजना द्वारा समाज के अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्रों को 

वास्तव में कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं होती । इस उद्देश्य 
245. जमाराशि जुटाने तथा छात्रों , कामगारों आदि में बचस की 

से कि बैंक उद्यमियों की सहायता तथा नियोजन की व्यवस्था कर 
आदत पैदा करने की अधिक आवश्यकता के संदर्भ में यह 

सक , समिति ने उक्त कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित मार्ग 
निश्चय किया गया है कि वाणिज्य बैंकों को स्कूलों, कालेजों, कार 
खानों आदि स्थानों में अतिरिक्त काउंटर खोलने तथा सीमिस स्वरूप के 

दी सिन्नन्त बनाये है : -- 
कारोबार चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए । ऐसे कारंदर सम्म 

( 1 ) शाखा एजेंटों की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 
न्धित बैंकों के निकटतम कार्यालयों से संबद्ध होंगे । 

पर्याप्त विवेकाधीन शक्सियां दी जानी चाहिए और उन्हें कार्यक्रमों 

की संभावनाओं, विवरणों तथा उन उद्देश्यों, जिनकी पूर्पत की 
246. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था 

जानी है , की पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए । समिति ने 
कि बैंकों से यह कहा गया है कि वे क सविधा युक्त केन्द्रों और 

शाखा अधिकारियों के लिए अविलम्ब एक व्यापक और ती प्रशि 
महानगरों और पत्तन शहरों में नयी शाखाएं खोलने के संबंध में 
अपने प्रस्ताव को पेश कर । विभिन्न बैंकों से प्राप्त कार्यक्रमों 

क्षण कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया । 
के आधार पर बैंकों को शहरी केन्द्रों में 300 कायालय खोलने की 

( 2) खेटे उद्यमियों के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में प्रवर्तकों के 
अनुमति दी गयी । इस संबंध में लाइसेंस जारी करते समय इस 

तकनीकी तथा ऐसे अन्य अगाधर और विततर योगदानों को जमा 
मानक को ध्यान में रखा गया कि जिन बैंकों के 80 प्रतिशत से 

नत के रूप में उचित महत्व दिया जाना चाहिए और कम मा जनों 
अधिक कार्यालय ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में हो 

पर तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ बिना माजन के वित्तीय सहायता 
उन्हें ग्रामीण और अर्धशहरी केन्द्रों में उनके द्वारा वो 

दी जानी चाहिए, और 
कार्यालय खोले जाने पर शहरी केन्द्र में एक कार्यालय खोलने 
की अनुमति दी जाए । बैंकों से अलग - अलग रूप से प्राप्त आय ( 3) किसी बैंक के लिए यह संभव होना चाहिए कि वह किसी 
चन पत्रों के आधार पर मानक से सम्बन्धित इन्ही अपेक्षाओं के अधीन मियादी ऋण पर प्रारंभिक अवस्था में कम दर पर और बाद में उच्च 
एस केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे तर दर पर ब्याज ले । वापसी अदायगी का कार्यक्रम बनाते समय 
है । 1971 की जनगणाना के आधार पर कलकत्ता महानगर की आबादी यूनिट की प्रारम्भिक अवधि और आय-निर्माण क्षमता को भी ध्यान 
में पायी गयी पर्याप्त ववि के कारणों क कार्यालयों की संख्या का में रखना चाहिए । ऋण देते समय बैंकों को साधारण रूप से अन्य 
बढाने की संभावना को देखते हुए 1 जुलाई 1971 से यह निश्चय किया पाटियों की गारन्टी पर जोर नहीं देना चाहिए । 
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सारणी 37 - अनुसूचित और गैर अनुसूचित पारिणज्य बैंकों द्वारा मारत में खोले गये और किये गये कार्यालयों की संख्या 


- . . . 


खोले गये नये 
कार्यालय 


समामेलन , विलियन , 
प्रास्तियों और 
देयताओं के अंतरण 
तथा रिजर्व बैंक 

ऑफ इंडिया अधि बंद किये कार्यालयों 
नियम , 1931 की गये वर्तमान की संख्या 
दूसरी अनुसूची में कार्यालय में समग्र 
जोड़े या उसमें 

घट- बढ़ 
से हटाये जाने के 
कारण परिवर्तन 
__ . . . .. . . - - . - - 

34 


अवधि के 
अंत में । 
कार्यालयों की 
संख्या 


- 


- - 


. 


- 


- 


. . 


- 


- - - 


- 


अनुसूचिरा वाणिज्य बैंक 
1968 

जनवरी -जून 


- 10 


+ 228 


7044 


जुलाई-दिसंबर 


222 
( 37 ) 

413 
( 50 ) 


+ 


- - 6 


+ 438 


7482 


1969 

जनवरी-जून 
जुलाई-दिसम्बर 


+ 1 


+ 563 


8045 


565 
( 24 ) 

772 
( 65 ) 


+ 53 


+ 822 


8867 


1970 


जनवरी -जून 


+ 3 


+ 1071 


9938 


1068 
( 190 ) 

1052 
( 164) 


जुलाई-दिसंबर 


+ 51 


+ 1102 


11040 


1971 


जनवरी- जून 


+ 32 


+ 852 


11892 


824 
( 178 ) 


गैर अनुसूचित पाणिज्य बैंक 


h 


1968 


! 


203 


207 


+ 


जनयरी- जून 

जुलाई-दिसंबर 
1969 

जनवरी -जून 
जुलाई-दिसंबर 


+ 10 


217 


। 


184 


1970 


जनवरी - जून 
जुलाई-दिसंबर 


193 
144 


- - 51 


1971 


जनवरी -जून 


- - 32 


- - 23 


121 


सभी वाणिज्यक बैंक 


1968 


229 


7247 


जनवरी -जून 
जुलाई-दिसंबर 


+ 222 
+ 442 


449 


7689 


1969 


8262 


576 
793 


573 
+ 789 


9051 


अनवरी- जून 

जुलाई-दिसंबर 
1970 

अनवरी-जून 
जुलाई-दिसंबर 


1080 


+ 1080 
+ 1053 


10131 
11184 


1057 


1071 


- - 


- 


- .- 


- . 


जनवरी- जन 

833 

+ 829 

12013 
नोट : ( 1 ) भोष्टकों में दिये हुए श्रांकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सम्बन्धित हैं । 

( 2 ) इन प्रकिड़ों में प्रशागनिक , मौसमी , अस्थायी और गैर पैकिंग कार्यालय और भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं है । 


- 
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248. समिति में व्यावसायिकों और फटकर व्यापारियों के घ्यवस्थाएं की जानी चाहिए । समिति की सिफारिश के अनुसार 
उपयोग के लिए सरलीकृत आदर्श फामा की सिफारिश की है और इस बैंक ने बड़े रोगों से प्राप्य बकाया राशियों को वसूल कर उन्हें 
बात पर जोर दिया है कि आवेदन फार्म सभी स्थानीय भाषाओं में उप खेटे उमामियों को उपलध कराने के लिए एक कार्यक्रम बनाने के 
लबध कराए जाएं । बैंकों को साहिए कि वे अनुवर्ती कार्यवाइयों और निमित्त एक कार्यकारी दल का गठन किया है । 
पर्यवेक्षण की पर्याप्त व्यवस्थाएं करें और कार्यक्रमों के अनुसार 

अप्रतापाले और उपक्षित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना 
अग्रिमों की वसूली करने की भी व्यवस्था करें । 

252, पिछले कछ समय से , भारत सरकार गारंटियों या उनके 
249. समिति द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण सुझाव संक्षेप 

समान अन्य सुविधाओं की ऐसी एकमात्र किन्त ध्यापक प्रणाली की 
में निम्न प्रकार हैं , यदि छोटे उद्यमियों को , विशेषकर शहरी 

एक योजना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही थी जिससे कि बैंक 

अब तक अपेक्षाकृत उपेक्षित रहे क्षेत्रों में स्थित यक्तिगत उधारकताओं 
और महानगरी क्षेत्रों के उद्यमियों को औद्योगिक आस्थानों के विनि 
माण के लिए जीवन बीमा निगम या अन्य एजेन्सियों से पर्याप्त सहा 

को भण प्रदान कर सक । इस विषय का अनशीलन करने के लिए 

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिग विभाग के तत्कालीन अपर सचिव 
यता उपलब्ध नहीं हो तो वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे आस्थानों 

(संप्रति उप गवर्नर , रिजर्व बैंक आफ इंडिया ) श्री . एस . एस . शिरा 
तथा घरेलू और कटीर उद्योगों के विनिर्माण के लिए सहायता 

लकर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया । 
प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर । इसके 
अलावा पट्टे पर उपकरण देने की जो सविधा कछ प्रगतिशील देशों 253. कार्यकारी दल ने यह अनुभव किया कि घंटे ऋणकर्ताओं 
में बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है , वह भारत में भी उद्योगों को ऋण दिये जाने में पर्याप्त मात्रा में जोखिम विद्यमान है और 
के लिए कछ हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है । छोटे उद्यमियों वे विभिन्न प्रकार के भी हैं । उनसे विशिष्ट्र बैंकों या विशिष्ट 
के बिलों की राशि की अदायगी में बई और मझोले उद्योगों और क्षेत्रान् जिनमें अपेक्षाकृत बैकहित राज्य और पिछड़े क्षेत्र शामिल 
सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के कारण होने है , पर प्रभाव पड़ सकता है । अतः उक्त दल इस निष्कर्ष पर 
वाले विलम्ब कम करने के लिए रिजर्व बैंक एक उपयक्त का पहचा कि बैंक संघठन के हित तथा व्यापक जनहित को ध्यान 
क्रम बना सकता है । व्यावसायिकों और स्वनियोजित व्यक्तियों में रखते हए यह आवश्यक है कि इन जोखिमों को एकत्र किया जाय 
की सहयता के लिए समन्यित व्यवस्था करने के उद्देश्य से समिति और उह एक सामान्य और केन्द्रीकृत गारंटी योजना के अंतर्गत 
ने एक विविध सेवा एजोंसी की स्थापना करने की सिफारिश की है । लाया जाए । 
यह एजेंसी संभाव्य ऋणकता के संबंध में जानकारी एकत्र करने का 
प्रबन्ध करेगी । समिति का यह मत है कि महानगरों और बड़े 

ऋण गारंटी निगम 
गई शहरों में तथा देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के कतिपय चुने 254. उक्त दल की सिफारिशों के आधार पर, रिजर्व बैंक आफ 
हए कार्य- क्षेत्रों में ऐसी एजेंसी का तस्काल गठन किया जाना चाहिए । आफ इंडिया ने एक या अधिक ऋण गारंटी योजनाओं को कार्या 
विविध सेवा एजेंसी वित्त संबंधी कोई कार्य नहीं करेगी परंत, वह न्वित करने के लिए भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड नाम की 
केवल एक समन्वयकारी / आयोजक / सलाहकारी संस्था होगी । 

एक नयी सार्वजनिक सीमित कम्पनी का प्रवर्तन किया । 14 जन 

वरी 1971 को कंपनी अधिनियम , 1956 के अधीन उक्त कम्पनी 
250 . समिति की सिफारिशों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पंजीयन किया गया । निगम की प्राधिकृत पंजी 10 करोड़ 
ने स्वीकार कर लिया है । उनके अनुवर्ती उपाय के रूप में रिजर्व रुपये है । इस पूजी में से 2 करोड़ रुपयों के लिए प्रारम्भ में 
बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं के संबंध 20,000 इक्विटी शेयर जारी किये गये जिनमें से प्रत्येक का मुल्य 
में सभी वाणिज्य बैंकों के लिए मार्च 1971 में निर्देश जारी किये 1000 रूपये था और यह पंजी पूर्णतः चकता कर दी गयी है । रिजर्व 

बैंक आफ इंडिया , स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंकों 

और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने उक्त शेयर ले लिए है । निगम 
251. उन निर्देशों के संदर्भ में यह पाया गया है कि स्वनि के निदेशक बोर्ड में 8 सदस्य हैं जिनमें दो सदस्य ( अध्यक्ष 
योजित व्यक्तियों के विभिन्न वगों को बैंक हाल ही के महीनों सहित ) रिजर्व बैंक और शेष सदस्य अनसूचित वाणिज्य बैंकों 
में अधिकाधिक मात्रा में ऋण प्रदान करते आ रहे है और अब यह का प्रतिनिधित्व करते है । निगम ने भारसीय ऋण गारंटी 
स्थिति आ पहंची है कि इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने का कार्य । निगम ( घंटे ऋण) गारंटी योजना, 1071 बनायी और उसे 1 अप्रैल 
लगातार और सध्यवस्थित रूप से किया जाए । जो सहायता दी जाती है 1071 से लागू किया । इसके अंतर्गत अनुसूषित बाणिज्य बैंकों 
यह अनिवार्यतः आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए और दाह उस द्वारा छांट ऋणकर्ताओं को कतिपय निदिष्ट सीमाओं के भीतर दी 
योजना की आथिक क्षमता के अनकल नहीं होनी चाहिए जिस के लिए जानेवाली ऋण सविधाएं आती है । इस योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं 
वह दी जाती है । ऋण देने की योजनाओं को शाखा स्तर पर पर्याप्त के निम्नलिखित वर्ग आते हैं : अलग अलग परिवहन चालक या 
लचीलेपन के साथ अमल में लाना चाहिए । इसके लिए यह आध अधिक से अधिक ऐसे छः चालकों का संघ , उर्वरकों और उनसे भिन्न 
श्यक हो जाता है कि शाखाओं के एजेंटों को समधित प्राधिकार इतर वस्तुओं का व्यापार करनेवाले व्यक्ति , फर्म और सहकारी समि 
दिया जाए । सूकि शाखाओं के एजेंटों का एक महत्वपूर्ण भूमिका तिया व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति , स्याधिस कारावारी 
अदा करनी पड़ती है , अतः तुरंत गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्यमों वाले व्यक्ति और फर्म तथा काश्तकारी और कृषि संबंधी 
आयोजन किया जाना चाहिए ताकि शाखाओं के अधिकारियों को अन्य कार्यकलापों में लगे हुए कृषक । यह निगम अशाध्य या 
आवश्यक प्रष्ठभूमि प्राप्त हो सके । ऋण सहायता को अधिक वसूल होने में संदिग्ध राशियों को पचहत्तर प्रतिशत की राशि की 
सार्थक बनाने के लिए मंकों को उधारकताओं की समन आवश्यकताओं रक्षा करता है जब कि ऋणदाता संगठन शेष पच्चीस प्रतिशत की राशि 
को ध्यान में रखस हए इस बात पर विचार करना होगा कि किस का भार वहन करते हैं । योग्य ऋण सविधाओं के संतर्भ म यकाया 
प्रकार उत्तम रूप से समेकित वित्तीय तथा प्रबंध संबंधी सहायता रहने वाली राशियों पर आध प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क वसूल 
की व्यवरथा की जा सकती है या उसका आयोजन किया जाता है । उक्त योजना में उपयुक्त सरक्षात्मक उपाय भी किये 
किया जा भकता है विविध संवा एजॉसी की स्थापना गये है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मन सुविधाओं का 
करना इस उद्देश्य की पर्याप्त का एक साधन हो सकता है । निधियों उपयांग वास्तविक तथा उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही किया जाता 
के अन्तिम - उपांग पर निगरानी रखने और कार्यक्रम के अनुसार है । इस योजना में भाग लेनेवाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 
अप्रिमों की वसूली करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाइयाँ और पर्यवेक्षण यह वचन देते हुए करार निष्पादित किये हैं या निष्पादित करने 
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की सहमति दी है कि वे अबाध गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अग्रिमों गवर्नर डा . आर. के . हजारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 
की सूचना दग , ब " कों द्वारा निर्धारित संबंधित नियमों के अनुसार किया । उक्त समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित थे : 
गारंटीकृत अग्रिमों पर कार्रवाई करेंगे, गारंटीकृत लेखों से संबंधित ( 1 ) प्रत्येक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं से ब " कों द्वारा जो विभेदात्मक न्याज 
जिस्टरों , प्रलेखों तथा अन्य अभिलेखों को पथक, करेंगे और निगम दर पहले से ही वसूल की जा रही है उनकी संभावनाओं और सीमाओं 
के प्रति कत्तिपय अन्य दायित्वों का वहन करना स्वीकार करेंगे । का पुनरीक्षण करना , ( 2 ) प्रत्येक क्षेत्र के भीतर से उन प्राण कर्ताओं 
प्रत्येक तिमाही के अंत में विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान की गयी गारंटी का पता लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करना जिनको ब्याज की 
कृत ऋण सुविधाओं की कल राशि दर्शानवाले तिमाही विवरण बैंकों कम दरों की सुविधा प्रदान की जा सकती है , ( 3 ) प्रत्येक क्षेत्र के 
से प्राप्त हो रहे है । निगम बैंकों के बाहय लेखापरीक्षकों और लिए स्वीकार्य विभेदात्मक व्याज दरों की परिसीमा का संकेत करना 
आंतरिक निरीक्षण तंत्र तथा रिजर्व ब क ऑफ इंडिया की सहायता और ( 4 ) इस प्रश्न का परीक्षण करना कि ब्याज की कम दरों के 
से गारंटीकृत अग्रिमों का एक नमुना परीक्षण करने का विचार कर स्थान पर या उनके अतिरिक्त क्या कोई अन्य रियायतें दी जा 
रहा है । 

सकती है । 
वाणिज्य बैंकों ल्यारा कृषि के लिए वित्तीय सहायता 

257. उक्त समिति ने मई 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
255. वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कल ऋण के एक अंश 

उसमें यह बताया गया कि नको द्वारा विर्भक्षात्मक ब्याज दर वसूल 
के रूप में कषि के लिए दी जानेवाली विस्तीय सहायता अधिकाधिक 

किये जाने के उद्देश्य के संदर्भ में ऋणकर्ताओं का पता लगाने का जो 
महत्वपूर्ण हो गयी है और फिलहाल वह कल व कत्राण का लगभग 

निष्पक्ष और व्यवहार्य मानदंड है वही ऋण के आकार का आधार 
दसवा हिस्सा है । ऋण संबंधी मुल्यांकन की क्रियाविधियों, हो सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि पद मानदंड सभी 
ऋणोत्तर पर्यवेक्षण और ऋण की वसूली के संबंध भी उपनायी जानेवाली क्षेत्रों के लिए समान हो । इस उद्देश्य से कि घंटे मणकर्ताओं 
प्रणालियों में व्यापक रूप से पायी गयी विषमताओं के कारण रिजर्व का चरान अपने आप हो सके यह सुझाव दिया गया है कि विभे 
म " क ने दिनम्बार 1970 में कषि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने दात्मक ब्याज दरों की योजना को नयी ऋण गारंटी योजना से जोड़ 
के विषय में सभी वाणिज्य ब " कों के नाम मार्गदर्शी सिध्दान्त जारी 

दिया जाए ताकि उसके अंतर्गत अग्रतावाले और टक्षित क्षेत्रों के 
किये । रिजर्व बैंक ने कृषि को वित्तीय सहायता देने के संबंध में 

णकर्ताओं को दिये जानेवाले छोटे ऋण भी आ सक । समिति 
" कों द्वारा अपनायी जानेवाली परिचालन संबंधी कार्यपध्दति , नीति की राय में विभेदात्मक व्याज दरों की बहत अधिक व्यापकता अन 
और क्रियाविधियों का जो अध्ययन किया उसके आधार पर उक्त 

चित होगी । व्यापक रूप से विभेदात्मक ब्याज दरों को लागू करने 
मार्गदर्शी सिध्दान्त तैयार किये गये । मार्गदर्शी सिध्दान्तों में इस 

में जो यिविध व्यवाहारिक समस्याएं उत्पन्न होती है उनपर विचार 
बात पर बल दिया गया है कि धणिज्य ब " कों द्वारा कषि को दिये जाने 

करते हए समिति ने ऋणकर्ताओं के प्रार्थामकता-प्राप्त या के 
वाले ऋण का मुख्य उद्देश्य यह है कि काश्तकारों को अपने कार्याकलापों 

लिए 8-1/ 2 और 10 प्रतिशत के बीच की विभेदात्मक व्याज -दर 
को उच्चतर तकनीकी स्तर पर ले जाने में सहायता मिले । कृषि को 

सुझायीं । इसके अलावा, छोटे यणकताओं को राहत प्रदान करने 
दिये जानेवाले ऋण उद्देश्यपूर्ण हों और साथ ही वह केवल पहले ही 

के संदर्भ में एक उपाय के रूप में समिति ने यह सिफारिश की है। 
से सक्षम रहनेवाले काश्तकारों को अपना अधिशेष और बढ़ाने के 

कि वाण देनेवाला ब " क छोटे ग्राणकाओं के मामले में ऋण- गारंटी 
लिए नहीं दिये जाएं परन्त, ये उन काश्तकारों को 

योजना के अधीन दय -ऋण गारंटी शुल्क का भार अपने ऊपर ले ले । 
भी दिए जाएं जो सीमान्स और संभाव्य रूप से सक्षम हों । शाखा 

समिति ने इस ओर संकेत किया है कि जमानतों और मार्जिनों के 
(एजेंट का दी गयी विकाधीन शक्तियां ऐसी होनी चाहिए कि 

गामले में जो रियायतें दी गयी है वे अधिक महत्व रखती है और 
वह मिना केन्द्रीय कार्यालय के परामर्श के स्वयं ऋण के लिए किये 

उसने कछ ऐसी रियायतें भी सशायी है जिनके द्वारा ब " क इस दिशा 
गये आवेदनों के कम से कम 80 प्रतिशत आवेदनों का निपटारा में आगे बढ़ सकते है । समिति ने यह भी सूझाया है कि सहकारी 
कर सके । शाखा एजेंट को चाहिए कि वह कृषि संबंधी मूल आँकड़े 

संस्थाओं द्वारा उसकी सिफारिशों के अपनाये जाने के प्रश्न की 
एकत्र कर और उन्हें तत्काल अवलोकन के लिए अपने पास रखे । 

भी जांच की जाए । समिति द्वारा की गयी सिफारिशें रिजर्व ब " क 
वित्तीय सहायता की मात्राएं कृषि के काम आनेवाली सभी मूल 

और सरकार के विचाराधीन है । 
वस्त, ओं तथा काश्तकारों की कृष्येतर आय या उन्हें उपलब्ध अन्य 
साधनों पर विचार करते हुएनिर्धारित की जानी चाहिए । अल्पावधि 

258. एक सदस्य डा . अशोक मित्र नं १ प्रतिशत से लेकर 20 

प्रतिशत के बीच की और अधिक व्यापक दरों का सझाव देते हुए 
और मध्यावधि वनों ऋणों के संदर्भ में उनकी वापसी अदायगी का 
कार्यक्रम उस समय से संबध्व होना चाहिए जब काश्सफार ने अपनी 

एक असहमति -टिप्पणी प्रस्तुत की । 
फसल बेच दी हो और उसके पास नकद राशि हो । शाखा एजेंट 

जमाराशि जटाने के उपाय 
को चाहिए कि वह ऋण की वसुली संबंधी कियार्वािधियों को निष्पक्ष 
तापूर्ण किन्त, सुनिश्चित रखे । ब " कों की शाखाओं के लिए यह 259. वाणिज्य ब " क अनेक अतिरिक्त उपायों और योजनाओं के 
आवश्यक है कि ये अपने अपने क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थाओं से निकट जरिए जमाराशि जटाने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहे है । 
संबंध स्थापित करें और अपने अपने क्षेत्रों के संदर्भ में कोष पनर्वित्त साथ ही , रिजर्व ब क ने अगस्त 1970 में इस कार्य में उनकी सहायता 
निगम के कार्यक्रम की जानकारी रखें । 

करने के उददेश से जमाशियों पर दलाली की अदायगी के संबंध 
विभेषात्मक ब्याज परों के संबंध में समिति 

में लगाये गये प्रतिबंधों मछट दी । इस प्रकार, बैंकों द्वारा प्रारंभ 

की गयी विशेष योजनाओं के अधीन घर घर जाकर जमाराशि जुटाने 
___ 258. वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों / अभि के लिए नियक्त किये जानेवाले एजेंटों को दलाली की अदायगी 
रक्षकों की 22 जुलाई 1970 की बैठक में यह सझाव दिया था कि म " कों करने की अनुमति दी गयी । रिजर्व ब क ने 24 अक्तूभर 1970 
से वित्तीय सहायता पाने योग्य और सावधानी से घने गये कम आय को वाणिज्य ब " कों के नाम काफी अधिक मात्रा में जमाराशि 
वाले वगों के लिए व्याज की कम दरें और अधिक संपन्न ऋण जटाने के महत्व और आवश्यकता के संबंध में उन्हें पनः एक बार 
कर्ताओं के लिए प्याज की उच्चतर दर लागू की जाएं । इस सुझाव समझाते हए एक परिपत्र जारी किया । यद्यपि रिजर्व " क का आशय 
के अनसरण में ब " क ऑफ इंडिया ने विभेदात्मक व्याज दरों के कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिध्दान्त या मानकीकृत सझाव प्रस्तुत 
प्रश्न का अनशीलन करने के लिए सितंबर 1970 में ब " क के उप करना नहीं था फिर भी बैंकों को यह बताया गया कि उचित सामहिक 
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परर-कारों , आदि द्वारा जमाश-संचयन के अभियानों में ____ 264. शटार दलाल द्वारा अग्रिमां की जमानत के रूप में रखे 
कर्मचारियों को सम्मिलित करने, प्रत्येक शाखा तथा समुचे जैक के गरां शेयरों के मामले में उक्त निर्देश के उपबन्ध केवल तभी लागू 
लिए उपयुक्त लक्ष निर्धारित करने जमाराशि -संचयन के अभियानों होंगे जब व शेयर तीन महीनों से अधिक अवधि के लिए रखे जाते 
का आयोजन करने आदि से मकों के वित्तीय साधनों को काफी हों । इस उपबंध का आशय यह है कि शेयर दलाल अपने सामान्य 
मात्रा में बढ़ाने में सहायता मिल सकती है । 

कारोबार को बिना किसी कठिनाई के चला सके । 
260. रिजर्व ब " क ऑफ इंडिया में जमाराशियों के मंचयन के 265. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक निवेशकों को 
विविध पहल, ओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 23 और 24 अपनी असली आवश्यकताओं के लिए निधिया उपलब्ध करने में 
दिसम्बर 1970 को मुम्बई में 20 प्रमुख बैंकों के महा अर्थशास्त्रियों कोई लठिनाईया असुविधा न हो , शेयरों पर दिये जानेवाले आग्रिमा 

और मुख्य विकास अधिकारियों की बैटक बलायी थी । बैठक में की 50,000 रुपयों तक की सीमाओं को इस निदेश के क्षेत्र से छट 
भाग लेनेवाले व्यक्तियों ने शाखा तंत्र , शाखाओं के प्रकार, संस्थाओं दी गयी है । 
के भीतर और विभिन्न संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा, कर्मचारियों 
और जमाकर्ताओं को प्रोत्साहन , प्रचार के माध्यम , बचत के साधन , 

निदेशकों, आदि की यक्तिक गारंदियों पर अग्रिम 
जमार्गाशयों की व्याज दरों में लचीलापन और जमाराशियों की ___ 266. रिजर्व बैंक ने बैंकों और मीयादी प्राण देनेवाली संस्थाओं 
संभावना का अनमान लगाने के लिए आवश्यक विशेष अध्ययन की उन प्रथाओं का पुनरीक्षण किया जिनके अनुसार में ऋण मंजूर 

और सर्वेक्षण जैसे जमाराशि-संचयन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर करते समय ऋणकर्ता संस्थाओं के निदेशकों और अन्य प्रबंध कर्म 
विचार -विमर्श किया । 

चारियों से वैक्तिक गारंटिया लेते है । इस पुनरीक्षण से पता 

चला कि प्रबंध एजंसी पद्धति के स्थान पर उद्यमियों का एक वर्ग 
छोटकरी की मैठक 

धीरे - धीरे उभर रहा है और प्रबंधक वगों का व्यवसायीकरण हो 
261 . रिजर्व ब " क ऑफ इंडिया ने दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में रहा है और सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों के वित्तीय तथा तक 
स्थित गैर सरकारी क्षेत्र के छोट बंकरों ( अर्थात 50 करोड़ रपयां रो नीकी मुल्यांकन की प्रणालियों में सुधार हो रहा है । इन निष्कर्षों 
कम जमाराशियों वाले ) की वे बैठक क्रमशः14 और 15 मई 1971 को के फलस्वरूप . यह अनुभव किया गया कि ऋण मंजूर करते समय 
मदर में और 2 जून 1971 को दिल्ली में बलायीं । संबंधित क्षेत्रों ऋगकर्ता संस्थाओं के निदेशकों और अन्य प्रबंध कर्मचारियों से 
में स्थित छोटकोक मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को उक्त साधारणतः वैयक्तिक गारंटियां लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं 
ब "ठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ; उवत्त दानों दे । अतः रिजर्व बैंक ने जलाई 1970 में ऋणदाता संस्थाओं के 
ब " ठकों की अध्यक्षता रिजर्व ब " क के बकग के कार्यकारी उप लिए ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जिनकी सहायता से वे उन परि . 
गवर्नर में की । " कों के परिचालन से संबंधित समस्याओं के स्थितियों का पता लगा सक जिन गारन्टी आवश्यक होगी या 
विविध पहलओं अर्थात् निधियों का व्यापक उपयोग करना, 

आवश्यक नहीं होगी । मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस बात पर 
अग्रतावाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना, अग्रणी ब " क योजना , जमा बल दिया गया है कि इस बात का सुनिश्चय करने में सावधानी 
राशियों का संचयन और प्रशिक्षण , संगठन और प्रबंध आदि पर भारती जाए कि निदेशक और अन्य प्रबंध कर्मचारी ऋणकर्ता संस्थाओं 
उक्त बैठकों में मुख्य रूप से विचार -विमर्श किया गया । छोटे से पारिश्रमिक प्राप्त करने के श्रोत के रूप में गारंटी प्रथा का उप 
ब " कों के कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थ प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना योग न करें । 
करने की योजनाएं संगार करने के लिए विमर्श दलों का गठन 
किया गया जिनके अध्यक्ष रिजर्व ब " क के थक परिसालन और विकास चयनास्मक मरण नियंत्रण 
विभाग के मुख्य अधिकारी और सदस्य कतिपय ब " कों के अध्यक्ष 

267. आलोच्य वर्ष में सामान्य और चयनात्मक ऋण नियं 

अणों में समय समय पर संशोधन किये गये । सामान्य ऋण नियं 
शेयरों पर अग्रिम 

प्रण में किये गये संशोधन भाग 1 के पैराग्राफी में दिये गये है । 

इनमें अन्य बातों के साथ साथ , निम्नलिखित शामिल है ; 9 
262 . सट्टेबाजी के उद्देश्यों और/ या दूसरे अस्वस्थ कायों के जनवरी 1971 से बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत 
लिए बंक वित्त उपयोग को हतोत्साहित करने और रोकने के उद्देश्य कर दिया गया , वास्तविक चलाना अनपात में द्रि की गयी और नयी 
से यह निश्चय किया गया कि शेयरों पर दिये जाने वाले अग्रिमों ह , डी बाजार योजना लागू की गयी । चयनात्मक प्रण नियंत्रण 
को विनियमित किया जाए और रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में 28 कच्ची रूई और कपास , अनाजों तिलहनों और वनस्पति सहित 
अगस्त 1970 को एक निदेश जारी किया । इस निर्देश के अन बनस्पति तेलों पर दिये जानेवाले अग्रिमों से संबधित थे । इस 
सार, किसी ऋणकर्मा को शेयरों की जमानत पर 50, 000 रुपयां से संबंध में किये गये प्रमुख उपाय नीचे दिये गये है । 
अधिक राशि की अग्रिम- सीमा प्रदान करनवाले या ऐसी सीमा का 
नवीकरण करने वाले प्रत्येक बाणिज्य बैंक से इस आशय की शर्स 

268. रिजर्व बैंक ने 23 अक्तूबर 1970 को नयी फसल के 
लगाने की अपेक्षा की जाती है कि संबंधित शेयर बैंक के नाम अंत 

विपणन में सहायता पहचान के उददेश्य से रूई और कपास पर 
रित किये जाएंगे और उन शेयरों के संदर्भ में अनन्य मताधिकार 

दिये जानेवालं अग्रिमों का उदार बनाया , सूती मिलों को दिये 
बैंक के होंगे जिनका प्रयोग बैंक किसी भी प्रकार से कर सकेगा , 

जानेवालं अग्रिमों पर से उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण हटाया गया 
बैंक को चाहिए कि वह शंयरों को अविलंब अपने नाम अंतरित 

और मिलों तथा सुसरों के लिए मार्जिनों की एक कमिक प्रणाली 
कर ले । 

निरित की गयी ! फिर भी , बाद में रूई के मूल्यों में जो तीव 

मौसर्गतर वृद्धि हुई उसको देखते हुए बैंक विस्त की सहायता से रूई 
263. उक्त निदेश में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी वाणिज्य के स्टाकों का संग्रह करने की प्रवृति को हतोत्साहित करने के उद्देश्य 
बैंक अपने द्वारा बंधकग्राही के रूप में धारण किये गये शेयरों के सं 12 दिसम्बर 1970 को संबंधित नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया । 
संबंध में रिजक के पूर्व अनुमोदन के बिना मताधिकारों का रूई पर दिये जानेवाले अग्रिमों से संबंधित न्यूनतम मा िजन को 
प्रयोग नहीं कर और मताधिकारों का प्रयोग रिजर्व बैंक द्वारा दियं बढ़ाया गया और मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को दिये जानेवाले 
जानेवाले नितंशों के अनसार ही किया जाए । 

अग्रिमों की उच्चतम सीमा में कमी की गयी । अन्य बातों के 
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साथ साथ , देशी रूई के कतिपय प्रकारों की कटाई में विलम्ब जारी किया गता जिग अनसार नाकारी बैंकों में गद अपंक्षा की 
होने के कारः रूई व त्यापारियों द्वारा रुई के विपणन के संदर्भ में गयी कि अपने झारा सहकारी सूती मिलों को दिये जानेवाले 
जो कठिनाई अनभव की गयी उसे देखते हए रिजर्व बैंक ने 30 अग्रिमों के संबंध में यदि संबंधित जमानत द्रष्टिबंधक के रूप में 
जून 1971 को कतिपय रियायतों की घोषणा की । इस प्रकार दी जाए तो 30 प्रतिशत का मा िजन बनाये रख और यदि वह जमा 
चार महीनों की जिस अधि (फरवरी- मई 1971 ) के दौरान सूती नत गंधक के रूप में दी जाए तो 20 प्रतिशत का मा िजन बनाये 
मिलों को छकर अन्य पटियों को अक्तूबर 1970 - जनवरी 1971 रखों । यदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा उक्त मृणा सीमाएं 
की अवधि के दौरान विपणित की गई रूई और कपास पर दिये मुलधन की थापसी अदायगी और व्याज के भुगतान के संबंध में पूर्णतया 
जानेवाले अग्रिमों के संबंध में 60 प्रतिशत का न्यूनतम मा जन गारंटीकृत हो तो बंधक और द्रष्टिगंधक के रूप में जमानत के दिये 
लाग किया गया था , उसे और दो महीने के लिए अर्थात अगस्त जाने पर उक्त मा िजनों को घटाकर 10 प्रतिशत किया जा सकता है । 
1971 तक बना दिया गया , इसके पहले नद्यता की इस अवधि अन्यों के संबंध में . बंधक और द्रष्टिबंधक के रूप में जमानत के दिये 
को एक महीने के लिए अर्थात मई से जुन 1971 तक बढ़ाया गया जाने पर मा िजन पहले की तरह क्रमश: 25 प्रतिशत आर 40 प्रति 

शद ही बने रहे । रूई और कपास की जगानत पर दिये जानेवाले 

अग्रिमों की उच्चतम सीमा के संबंध में जारी किये गये निर्देश में 
269. सूती वस्त्रों पर दिये जानेवाले अग्रिमों में वृद्धि की प्रवृत्ति लगाये गयं प्रतिबंधों को उसी स्तर पर बनाये रखा गया अर्थात उच्च 
को देखते हए 4 फरवरी 1971 को अंकों को यह सलाह दी गयी कि तम सीमा किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक ( या किसी संघशासित क्षेत्र 
ये सूती वस्त्रों पर दिये जानेवाले अग्रिमों में कमी कर और न्यूनतम में कार्य करनेवाले किसी राज्य सहकारी बैंक) के मामले में कल देश 
मा िजन को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दें । अप्रैल ताओं का 20 प्रतिशत और किसी राज्च सहकारी बैंक के मामले में 
1971 में प्रमुख र कों को यह सलाह दी गयी कि वे मरमात के कल दयत्ताओं का 10 प्रतिशत रहेगी । इस निदेश के उद्देश्य के 
अधीन मिलों और आर्थिक द्रिष्टि से कमजोर रानिदों की स्थिति लिए. अग्रिमों के कल स्तर में रहकारी सूती मिलों को दिये जानेवाले 
को ध्यान में रखते हुए रच्चतम मा िजन को चयनात्मक रूप से लागू अग्रिम शामिल नहीं किये जाएंगे परन्तु, ऐसी गिलों को छोड़कर अन्य 
करें । 

पटियों को दिये जानेवाले अग्रिम ही शामिल किये जाएंगे । 

आयातिस रूई और देशी रूई के कतिपय प्रकारों पर दिये जानेवाले 
___ 270. अनाजों पर दिये जानेवाले ग्रिमों के संबंध में रिजर्द 

अग्रिमों के संबंध में जो छुट दी गयी थीं उन्हें जारी रखा गया । 
बैंक ने पूति की वर्तमान और भावी स्थिति को देखते हुए 17 
दिसम्बर 1970 को अपने नियंत्रण में मंशोधन किया । इस प्रकार , 
अन्य बातों के साथ साथ , उक्त नियंत्रण में उपयक्त परिहार्तन 

___ 275. कतिपय केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर उनके द्वारा गड़ की 
किये गये क ( 1) वाणिज्य बैंक क्षकों को खड़ी फसलों पर 

जमानत पर दिये जानेवाले प्राण के स्तर के संबंध में लगाये गये प्रसि 

बंध को सितंबर 1970 में वापस ले लिया गया । फिर भी , मेंकों से 
प्रत्यक्ष ऋण प्रदान कर सके और ऐसी फसलों के सुव्यवस्थित विप 
णन में सहायता हो सके , ( 2 ) बैंकों को ग्रामीण और अर्ध शहरी 

यह अपेक्षा की गयी कि वे गड़ को बंधक रखने पर 25 प्रतिशत और 
क्षेत्रों में अपने कृषि संबंधी कारोबार को व्यापक बनाने की दिशा 

द्रष्टि बंधक रखने पर 40 प्रतिशत का सामान्य मजिन बनाये 
ममें सहायता दी जा सके और ( 3 ) 50 , 000 या उससे कम झावादी वाले 
केन्द्रों में बैंक दाल मिलों (परन्तु चावल मिलों से इतर) जैसे अनाजों 
का परिष्करण करनेवाले यूनिटों को अग्रिम प्रदान कर सके । 

संगठन से संबंधित अन्य विषय 
271. तिलहनों की अदटी फसल होने की संभावना के बाव 
जूद तिलहनों और वनस्पति तेलों के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के गैर सरकारी बैंकों के थोड़ों का पुनर्गठन 
संदर्भ में रिजर्व बैंक ने 25 जनवरी 1971 को तिलहनों , वनस्पति 
तेलों और वनस्पति पर दिये जानेवाले अग्रिभों पर लाग न्यूनतम 278. "किंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 10-क , जो 
मालिन को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करते हुए उन पर 1 फरवरी 1969 से अमल में आ गयी थी , की आवश्यकताओं के अन 
लगाये गये अपने नियंत्रण को कड़ा कर दिया । फिर भी , देश में सार गैर सरकारी क्षेत्र के 10 करोड़ रुपयों से कम जमाराशियों वाले तीन 
सरसों के बीजों और तारिया लीजों की पूर्ति और मूल्यों की वर्त . छोटे बैंकों को छोड़कर शेष सभी बैंकिंग कम्पनियों ने अपने अपने 
मान स्थिति को देखते हार में को दाग इन तिलहनों तथा माया निदेशक बोडों के पनर्गठन का कार्य पूरा कर दिया है । गैर सर 
बीन पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर लागू न्यनतम मा िजन को 75 कारी क्षेत्र के एसे 9 भारतीय बैंकों में से जिनकी जमाराशिया (1 
प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिरा गया । इन अग्रिमों को उत्त्व फरवरी 1969 को ) 10 करोड़ रूपये और उनसे अधिक थीं आठ बैंकों ने 
तम सीमा संबंधी नियंत्रण से भी छट दी गयी । 

जून 1970 के पहले कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी थी और 

शेष 1 बैंक ने आलोच्य वर्ष में इस दिशा में कार्रवाई की । 10 
272. साथ ही , असम , नागालैंड मेघालय और जम्मू तथा करोड़ रुपयों में कम जामाशियों वाले बैंकों में से 34 बैंक (जिनमें 
काश्मीर राज्यों और मणिपुर, नफा तथा पिपरा के संघशासित क्षेत्रों से 14 बैंक आलोच्य वर्ष में ) अपने अपने निदेशक बोडों का पुनर्गठन 
में भूणकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए, रिजर्व बैंक ने इन कर चुके है जब कि उन 3 बैंकों के मामले में , जिन्होंने कानुनी 
क्षेत्रों में अनाजों, तिलहनों यनस्पति तेलों और रूई तथा कपास पर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव की , केन्द्रीय 
दिये जानेवाले अग्रिमों को सभी नियंत्रणों से पूरी छट दी । 

सरकार ने, रिजर्भ बैंक की सिफारिश पर, 1 अगस्त , 1971 की 

अवधि तक छट दी । इस मामले में उन बैंकों के साथ आगे की 
273. चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी स्थिति को दर्शानवाला 

कार्रवाई की जा रही है । 
एक चार्ट आगे दिया गया है । 


M 


रख । 


अपनात्मक ऋण नियंत्रणः सहकारी बैंक 


274. देशी रूई और कपास की पति की स्थिति और उनके 
मूल्यां मौं पायी गयी प्रवृत्तियों को देखते हुए, 1970- 71 में एक निदेश 


277. बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 10 ख के 
अनुसार , गैर सरकारी क्षेत्र की प्रस्थक भारतीय बैंकिंग कंपनी के 
लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष का हना आवश्यक है जिसे संबंधित 
क के प्रबंध का कार्य सौंपा जाएगा । संप्रीस गैर सरकारी क्षेत्र 
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में स्थित 47 बैंकों में से 41 अंकों ने इस आवश्यकता की पूर्ति गया कि अन्य बातों के साथ- साथ , राष्ट्रीय उद्देश्यों के 
पहले ही कर दी है । शेष बैंकों के मामले में केन्द्रीय सरकार ने संदर्भ में उन शाखाओं की कार्य-पद्धतियों , विशेषकर जमा 
1 अगस्त 1971 तक के लिए अधि बढ़ा दी है । परंत, इन राशियों को जुटाने और समाज के अधिक कमजोर और उपक्षित 
छनः बैंकों के मामले में भी , रिजर्व बैंक ने दो बैंकों द्वारा प्रस्तुत वगों को वित्तीय सहायता देने के संबन्ध में , का पता लगाया 
किये गये प्रस्ताव सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिये है और शेष जा सके और उनकी कार्य -पद्धतियों में सुधार लाने के उपाय 
चार बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे निर्धारित अर्याध के भीतर सूझायं जा सके । 58 केन्द्रों में बाणिज्य बैंकों के 565 कार्यालयों 
कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शीध कार्रवाई म एस निरीक्षण किये गये । 
करें । 
278. बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 35 ख के 

बैंकों का विलपन 
अनसार , गैर सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग कंपनियों से यह अपेक्षित है। 

___ 281. रिजर्व बैंक ने गैर सरकारी तौर पर प्रबंधित थाणिज्य 
कि वे अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति /पनियुक्ति 

बैंक संघटन को सांविधिक उपबन्धों के अनुसार स्वस्छिक समा 
सथा अपने निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति / 

मेलन और दयताओं तथा आस्तियों के अंतरण की प्रक्रियाओं के 
पारिश्रमिक से संबंधित उपबन्धों में किये जानेयाले किसी संशोधन 
के संबंध में रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । गैर सरकारी 

जरिए मजबूत बनाने की अपनी चयनात्मक नीति को जारी रखा । 
बैंकिंग कंपनियों से उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की 

आलोच्य वर्ष में दिल्ली क्षेत्र में स्थित साहूकारा बैंक लिमिटेड 
नियुक्ति / पनियक्ति या उनके परिश्रमिक के संबंध में प्राप्त 213 

नामक एक बैंक ने, जो व्यवस्था -योजना के अधीन कार्य कर रहा 

था , कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 293 ( 1 ) के अधीन उसी 
आवेदनों को 1 जलाई 1970 से 30 जून 1971 तक के वर्ष में निपटा 

क्षेत्र में स्थित एक अन्य बैंक ( न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ) 
दिया गया । उनमें से 191 आवेदनों का अनुमोदन किया गया 

में अपनी आस्तियों और देयताओं को नयी निधि में अंतरित 
और 22 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया । 

कर दिया । रिजर्व बैंक ने कानपुर क्षेत्र में स्थित घरेली कापरेशन 
बैंकों का निरीक्षण 

( क ) लिमिटेड नामक एक अनुसूचित बैंक को उसी क्षेत्र में स्थित 
279. बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनके परिपालन की 

बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड नामक एक अनुसूचित बैंक के साथ 

स्वच्छिक आधार पर समामलित करने के प्रस्ताव का सिधांततः 
पद्धतियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बैंकों का आधिक 

अनादन किया और संबंधित बैंकों को इस मामले में आगे को 
निरीक्षण किये जाने के रिजर्व बैंक के कार्यक्रमों के अनुसार, जलाई 

कार्रवाई करने की सलाह दी । 
1970 से जून 1971 तक के वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 35 के अधीन 40 अनुसूचित बैंकों और 7 गैर 

282. इस वर्ष बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1948 की 
अनुसूचित बैकों का निरीक्षण किया गया या निरीक्षण शुरू किया 
गया । साथ ही , भारतीय बैंकों की मलयेशिया , टिन , सिंगापुर 

धारा 45 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी बैंक का अधिस्थगन 
और श्रीलंका में स्थित विदेशी शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया / नहीं किया गया । सितंबर 1960 से अधिस्थगन किये गरी बैंकों 
निरीक्षण शुरू किया गया । अधिनियम की धारा 45 थ के अन्तर्गत 

की कल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् उक्त संख्या 
परीसमापन के अधीन रहनेवाले दो बैंकों का भी निरीक्षण किया गया 

60 ही रही : इन बैंकों की कल जमाशि 49.95 करोड़ रुपये है । 
सथा एक और बैंक का निरीक्षण शुरू किया गया ताकि यह मालूम 
किया जाए कि उनके परीसमापन से संबंधित क्रियाविधियों में कोई 

इसके फलस्वरूप अन्य बैंकों के साथ समामलन , ( स्वच्छिक या 
भारी अनियमितताएं तां नहीं है । 

अन्यथा ) परिसमापन आदि और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा 
280. आलोच्य वर्ष में , वाणिज्य बैंकों की शाखाओं 

के संबंध में की गयी व्यवस्थाओं के विस्तृत विवरण पिछले वर्ष 
का केन्द्रधार निरीक्षण इस उद्देश्य से शुरू किया की रिपोर्ट में दिये गये हैं । 
___ 30 जून 1971 को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की स्थिति 

- .. -- । - - 
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प्रमाज 
1. ( 1 ) भारतीय खाय निगम सभी पार्टियों जनवरी-फरवरी 1971 से 1. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को नियंत्रण से पूरी महाराष्ट्र में धान 
द्वारा वैध रूप से नियुक्त एजें - के लिए शुरु होनेवाली प्रत्येक छूट दी गयी है : 

और चावल, 
टों को उनके द्वारा एजेंट की वार्षिक द्वैमासिक अवधि के 

ज्यार और 
हैसियत से रखे गये स्टाकों 10 प्रतिशत । लिए उच्चतम सीमाः 

नागली ( रागी ) 
पर दिये जानेवाले, 

( i) राज्य सरकार और किसी राज्य सरकार द्वारा के वितरण के 
( ii ) भारतीय खाद्य निगम से 

1970 की तदनुरूपी - उगाही करने वाले एजेंटों के रूप में नियुक्त किये लिए महाराष्ट्र 
खरीदे गये गेहूं के स्टॉकों पर 

मासिक अवधि में बनाये गये मिलवालों और थोक व्यापारियों को दिये जाने सरकार द्वारा 
आटे की बेलन मिलों को दिये 

रख्ने गये ( धान और पाले अग्रिम, बशर्ते कि उगाही करने वाले ऐसे लाइसेंसीकृत 
आनेवाले अग्रिमों के लिए 25 

चावल गेहूं और अन्य एजेंटों केवल संबंधित राज्य सरकार के एजेंटों के अनाज व्यापा 
प्रतिशत 

अनाजों पर दिये रूप में ही कार्य करते हों और उन पर अपनी या रियों को छोड़ 
जानेवाले अग्रिमों के अन्य पार्टियों की ओर से धान को चावल में परि- कर अन्य पा 
कुल संबंध में अलग वर्तित करने या धान या चावल खरीदने /वितरित टियों को ऋण 
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ब्याज फी 

ऋण का स्तर 
न्यूनतम दर 


टूटें 


प्रतिबंध 


| 


1 


म 


.- - . - - .. 


- 


- .. . - - - 


2 स्टार्च का उत्पादन करने 
पाल पनिटों को छोड़कर 
अन्य पार्टियों को मक्के 
पर दिये जानेवाले अग्रिमों 
को लिए 30 प्रतिशत । 


सीमाएं प्रदान 
करने पर 
प्रतिबंध लगाया 
गया है । 


3 ( i ) स्टार्च का उत्पादन 

करने वाले यूनिटों को 

मक्के पर दिये जानेवाले, 
( ii ) घायल मिलों को धान 

दिये जानेवाले , 


( iii ) 50, 000 या उससे कम 

आबादी वाले केन्द्रों में स्थित अनाओं 
का परिष्करण करने वाले ( पायल 
मिलों से इतर ), यूनिटों की पार 
सप्ताहां की खपत के बराबर के स्टाकों 
के लिए ऐसे यूनिटों को धान और 
चावल को छोड़कर अन्य अनाजों के 
। स्टाकों पर दिये जाने वाले अग्रिमों 

के लिए 35 प्रतिशत । 
4. अनाज के स्टाफों के संबंध में जारी 

की गयी सरकारी गोदाम रसीदों पर 
दिये जाने याले अग्रिमों के लिए 100 

प्रतिशत । 
5 . अन्य सभी अग्रिमों के लिए 500 

प्रतिशत । 


अग्लग ) ऋण के प्रोसत करने से रोक लगा दी गयी हो । 
स्तर का 100 प्रतिशत । 
अतिरिक्त सीमा : (ii ) भारतीय खाद्य निगम को दिये जानेवाले अग्रिम 
50, 000 या उससे (निगम के विधिवत् नियुक्त एजेंटों को दिये जानेवाले 
कम प्राबादी वाले अग्रिमों को छोड़कर ) । 
केन्द्र में 1 - 1 - 1970 को 
या उसके बाद खोली ( iii ) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड , दिल्ली या 
गयी प्रत्येक नयी शाखा विसी राज्य सरकार के साथ किये गये टेकों के अधीन 
के लिए अनाजों के तीनों उत्पादन किये गये या उक्त निगम , या यथास्थिति , 
यर्गो ( अर्थात् धान और संबंधित राज्य सरकार या बीम अधिनियम 1966 
चावल गेहूं तथा अन्य के अधीन प्राधिकृत किसी प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणीकृत 
अनाजों ) या उनमें अधिक उपजवाले संकर बीजों पर और उक्त अधिनियम , 
से किसी एक वर्ग पर की धारा 5 के अधीन अधिसूचित बीजों पर दिये जानेवाले 
दिये जानेवाले अग्रिम के अग्रिम । 
लिए 25, 000 
रुपयों की संयुक्त सीमा । ( iv ) थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों और उपभोक्ता 

सहकारी समितियों के राज्य और राष्ट्रीय महासंघों 
को दिये जानेवाले अग्रिम । । 
( v ) महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम , 

1960 के अधीन विधिवत् रजिस्ट्रीकृत या 
रजिस्ट्रीकृत समनी गयी और महाराष्ट्र राज्य 
के जिला कलक्टरों द्वारा धान और चावल , 
ज्वार और नागली ( रागी ) का व्यापार करने 
के लिए विधिवत् प्राधिकृत सहकारी समि 

तियों को दिये जाने वाले अग्रिम । 
( vi ) पश्चिम बंगाल के सांविधिक रूप से राशनी 

कृत क्षेत्रों में राशनीकृत अनाजों के वितरण 
के लिए पश्चिम - अंगाल सरकार द्वारा नियुक्त 
किये गये थोक और फटकर व्यापारियों को 

राशनीकृत अनाजों पर दिये जाने वाले अग्रिम । 
( vii ) असम , मेघालय , नागालैण्ड, जम्मू व काश्मीर 

के राज्यों और मणिपुर , नेफा और त्रिपुरा 
के संघशासित क्षेत्रों में दिये जाने वाले 

अग्रिम । 
( viii ) अनाजों की प्रावाजाही के संबंध में प्राहरित 

मांग प्रलेखी बिलों को जमानत पर या 
उनकी खरीद या भोजन के रूप में विये जाने 

वाले अग्रिम । 
2. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को माजिम और 

उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रणों से छूट दी 

गई है : 
(i ) जौ की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिम 


और 


(ii ) भनाजों पर सीधे कृषकों को और अपने 

काश्तकार-सदस्यों को ऋण प्रदान करने के 
लिये प्राथमिक सहकारी समितियों को दिये 
जाने वाले अग्रिम ; ये अग्रिम खड़ी फ़सल 
पर उसकी कटाई की तारीख से दो महीनों 
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की अवधि के लिए पहले दिये 
गये अग्रिमों के विस्तार के रूप में हैं ; परन्तु 
शर्त यह है कि प्रेमी प्रत्येक ऋण सीमा 
की राशि 2, 500 रुपये प्रति कृषक या फसल 
ऋण की बकाया राशि, इनमें से जो भी कम 

हो , से मधिक न हो । 
3. अग्रिमों के निम्नलिखित वगों को उच्चतम सीमा 
संबंधी नियंत्रण से छूट दी गयी है : 
(i ) भारतीय खाद्य निगम के खरीदे गये गेहूं की 

जमानत पर पाटे को बेलन मिलों को दिये 

जाने वाले अग्रिम , 
(ii ) सभी पार्टियों को मक्के पर दिये जाने वाले 

अग्रिम , और 
( iii ) 50,000 या उससे कम भाबादी वाले केन्द्रों 

में स्थित दाल मिलों ( परन्तु चावल मिलों 
से इतर ) जैसे अनाजों का परिष्करण करने 
वाले यूनिटों को धान और चावल को छोड़ 

कर अन्य अनाजों पर दिये जानेवाले अग्रिम । 

मूंगफली और प्रम्य तिलहन 
1. ( अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को वार्षिक 12 जनवरी -फरवरी; 1971 से I. (i) बिनोलों , (ii ) तोरिया बीजों/ सरसों के 
छोड़कर ) 

प्रतिशत । शुरू होने वाली प्रत्येक मीजों और ( iii ) सोयाबीन पर दिये जाने 
( i) मूंगफली और 

वैमासिक अवधि के लिए बाले अग्रिमों को उच्चतम सोमा संबंधी 
( ii ) अन्य तिलहनों पर दिये जाने 

( i) मूंगफली और ( ii ) नियंत्रण से छूट दी गयी है । 
वाले अग्रिमों के संमंध में अलग अलग 

( अन्य तिलहनों में से II. ( i ) ( अलसी और एरंछ के बीजों को 
रूप से 75 प्रतिशत । 

प्रत्येक के लिए नीचे छोड़कर ) अखाय तिलहनों और (ii ) केरल 
2 . ( क ) उसीसा, मिहार और पश्चिम 

लिखे अनुसार अलग 

और मैसूर में खाद्य वर्ग के खोपरे पर 
बंगाल के राज्य में स्थित प्रत्येक मिल 

अलग उच्चतम सीमाएं : दिये जाने घाले अग्रिमों को मार्जिन और 
की दो महीनों की खपत के बराबर 

1967 की तवनुरूपी वैमासिक उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रणों से छूट दी 
के बाथ तिलहनों के स्टॉकों पर दिये 

अवधि में मूंगफली गयी है । 
जाने वाले । 

और अन्य तिलहनों के III. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को नियंत्रण से 
संबंध में बनाये रखे गये पूरी छूट दी गयी है : 
ऋण के कुल औसत स्तर ( क ) भारतीय खाद्य निगम और राज्य व्यापार 
का 70 प्रतिशत । 

निगम को दिये जाने वाले अग्रिम । 
( ख ) सेल मिलों को मिनोलों पर 

( ख ) तिलहनों , तिलहनों से संबंधित तेलरहित 
दिये जाने वाले अप्रिमों पर 25 प्रति 

और / या चरबीरहित खलियों और या 
शस । 

तिलहनों के निस्सारणों के निर्यातकों को 
3. ( क ) तोरिया गीजों/ सरसों के बीजों 

विशिष्ट पक्के निर्यात टेकों के संबंध में और 
पर दिये जाने वाले , 

या निर्याप्त बिलों पर वी जानेवाली ऋण 

सीमाएं । 
( ) सोयाबीन पर दिये जाने 

( ग ) थोक उपभोक्ता, सहकारी भंडारों और जप 
बाले अग्रिमों पर 60 प्रतिशत । 

भोक्ता सहकारी समितियों के राज्य तथा 

राष्ट्रीय महासंघों को दिये जाने वाले अग्रिम । 
( घ ) साल बीजों की जमानत पर दिये जाने वाले 

अग्रिम । 
( 3 ) असम , मेघालय , नागालैण्ड और जम्म य 

काश्मीर के राज्यों और मणिपुर, नेफा, और 
त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्रों में स्थित सभी 
पार्टियों को दिये जाने वाले मग्रिम । 


- 


- 


- .. - 


- . 


SEC . 3(ii )] 


791 


.. 


- . 


. 


- 


। - 


- 


- - 


- 


. . . . 


. 


- . . - 


- - 


- 


- 


न्यूनतम माजिन 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 24 , 1973 /PHALGUNA 5, 1894 

- - - - - -- - - - -- -- -- - - - 
श्याज की ऋण का स्तर 
न्यूनतम दर 

- - - - -- 


प्रतिबंध 


- . 


- - 


- ... 


- 


5 


- 


। 


- - - . 


.. 


.. . - 


- 


-- 


. . 


- 


- 


- 


- . .. - . . . - - 


- 


( च ) तिलहनों की आवाजाही के संबंध में प्राह 

रित मांग प्रलेखी बिलों की जमानत पर 
या उन को खरीद या भोजन के रूप में दिये 
जाने वाले अग्रिम । 


बनस्पति सेस और बनस्पति 
1. ( अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को पार्षिक 12 जनवरी-फरवरी, 1971 से I. (i ) वनस्पति निर्मातामों और रजिस्ट्रीकृत 

छोड़कर ) वनस्पति तेलों और वन - प्रतिशत । शुरू होने वाली प्रत्येक तेल मिलों को बनस्पति तेलों और वनस्पति 
स्पति पर दिये जाने वाले अग्रिमों के 

मासिक अवधि के लिए पर दिये जाने वाले अगिमों और 
लिए 75 प्रतिशत । 

नीचेलिखे अनुसार उच्च ( ii ) विनोले के सेल पर दिये जाने वाले 
2. ( i) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम 

तम सीमा : 

अग्रिमों को उच्चतम सीमा संमंधी नियंत्रण 
बंगाल में स्थित पटरियों द्वार 

1967 को तदनुरूरी है से छूट दी गयी है । 
प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री के रूप में 

मासिक अवधि में वास्त- I. प्रखा वनस्पति तेलों और अलसी के तेल 
उपयोग किये जाने के लिए अलसी 

विक रूप से बनाये रखे और एरंड के तेल से इतर अन्य प्रखाच वन 
और एरंर के सेलों से परिष्कृत किये 

गये ऋण के कुल औसत स्पति तेलों से परिष्कृत किय गये तेलो या 
गय तेलों के स्टॉकों पर विये आने 

स्तर का 70 प्रतिशत । 

उनके निस्सारणों पर दिये जाने वाले 
वाले और 

परिमों को मार्जिन और उच्चतम सीमा 

संबंधी नियंत्रण से छूट दी गयी है । 
(ii ) वनस्पति निर्माताओं को 

III. अगिमों के निम्नलिखित वर्गों को नियंत्रण 
बिनौले के तेल पर दिये जानेवाले 

से पूरी छूट दी गयी है 
अग्रिमों के लिए 25 प्रतिशत । 

( क ) भारतीय खाद्य निगम और राज्य व्यापार 
3. वनस्पति निर्माताओं को पूर्षी क्षेत्र में 

निगम को वनस्पति तेलों और वनस्पति के 
स्थिति प्रत्येक फैटरी की 6 सप्ताहों 

स्टॉकों पर दिये जाने वाले अग्रिम । 
की खपत के बराबर के और उसके 

( ख ) वनस्पति निर्माताओं को पी० एल० 480 
द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में उप 

करार के अधीन प्रायात किये गये सोयाबीन 
योग किये जाने वाले वनस्पति तलों 

तेल के स्टॉकों पर और रूसी सरकार से 
के स्टॉक पर दिये जाने वाले अग्रिमों 

उपहार के रूप में या वाणिज्यक माधार पर 
के लिए 40 प्रतिशत ; उक्त खपत 

प्राप्त स्टॉकों पर, जो राज्य व्यापार निगम 
का निर्धारण अक्तूबर, 1969 से मार्च 

और/ या राज्य सरकारों द्वारा वनस्पति 
1970 तक की अवधि के दौरान हुई 

निर्माताओं को वितरित किरे जाए, दिये 
साप्ताहिक खपत के औसत के प्राधार 

जाने वाले अग्रिम । 
पर किया जायगा । 

( ग ) यनस्पति निर्माताप्रों द्वारा भारत सरकार 
1. बनस्पति निर्माताओं को उत्तरी क्षेत्र 

के खाय और कृषि मंत्रालय के सैनिक 
में स्थित प्रत्येक फ़क्टरी की 6 सप्ताहों 

खरीव संगठन के साथ किये गये या किये 
की खपत और दक्षिणी तथा पश्चिमी 

जाने वाले ठेकों के अनुसार उक्त निर्माताओं 
क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक फैक्टरी की 

द्वारा उक्त संगठन को देने के लिए अपने पास 
4 मप्ताहों की स्थपत के बराबर 

रखे गये वनस्पति के स्टॉकों पर दिये 
के और उसके द्वारा कम्धी सामग्री 

जाने वाले अग्रिम । 
के रूप में उपयोग किये जाने वाले 

( घ ) तेलरहित और/ या घरबीरहिस बलियों 
वनस्पति तेलों के स्टॉकों पर दिये जाने 

के निर्यातकों को विशिष्ट पक्के निर्यात ठेकों 
वाले अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत ; 

के संबंध में पौर/ या निर्यात बिलों पर 
उक्त खपान का निर्धारण अक्तूबर , 

घनस्पति तेलों और वनरूपति को स्टाकों पर 
1969 से मार्च 1971) तक की अवधि 

दिये जाने वाले अग्रिम । 
के दौरान हुई साप्ताहिक खपत थे, 

( 5 ) सेलरहित और/ या चरबीरहित खलियों के 
प्रोसत के आधार पर किया जायगा । 

निर्यातकों को पक्के निर्यात प्राईरों/साख 
पत्रों के प्राधार पर तिलहनों और/ या अन्य 
कच्ची सामग्री की जमानत पर संबंधित 

निर्गात आर्डर में निर्दिष्ट खलियों के उत्पादन 
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के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री के मूल्य की 
सीमा तक दिये जाने वाले पैकिंग साख 
अग्रिम, भले ही कम्ची सामग्री का मूल्य 
संबंधित निर्यात आर्डर के मूल्य से अधिक 
हो ; परन्तु ( i ) ऐसे अग्रिमों का समा 
योजन गौण उत्पादन के रूप में प्राप्त तेल के 
मूल्य की सीमा तक उक्त तेल की बिक्री की 
आगम राशि से या तेल का निस्सारण होते 
ही नकदी में किया जाए और पैकिंग ऋण से 
संबंधित शेष राशि का समायोजन संबंधित 
निर्यात बिल की प्रागम राशि से किया जाए 

और (ii ) गौण उत्पादन के रूप में प्राप्त 
तेल पर अलग लेखे में दिये जानेवाले अग्रिमो 
को उनके दिये जाने की तारीख से 30 विन 

की अवधि के लिए छूट दी जाती है । 
( च ) थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों और उप 

भोक्ता सहकारी समितियों के राज्य तथा 

राष्ट्रीय महासंघों को दिये जाने वाले अग्निम । 
( छ ) प्रासम , मेघालय , नागालैण्ड और जम्मू य 

काश्मीर के राज्यों और मणिपुर , नेफ़ा और 
त्रिपुरा के संपशासित क्षेत्रों में दिये जाने 

घाले अग्रिम । 
( ज ) यनस्पति तेलों और वनस्पति की प्रावाजाही 

के संबंध में पारित मांग प्रलेखी बिलों की 
जमानत पर या उनकी खरीद या भोजन के 
रूप में दिये जाने वाले अग्रिम । 


नयो वनस्पति फैक्टरियों के लिए : 

मार्जिन फैक्टरी के स्थान के प्राधार 
पर 6/ 4 सप्ताहों की आवश्यकता के 
अनुरूप होना चाहिए ; उक्त प्राव 
भयकता का निर्धारण प्रेक्टरी की 
स्थापना की तारीख से जो वास्तविक 
साप्ताहिक खपत हुई उसके मौसप्त 

के आधार पर किया जायगा । 
भविष्य में संभवतः उत्पावन शुरू करने वाले 
वनस्पति यूनिटों के लिए : 

माजिन फैक्टरी के स्थान के आधार 
पर 6/ 4 सप्ताहों की आवश्यकता के 
अनुरूप होना चाहिए । उक्त प्राव 
श्यकता का निर्धारण पहले छ: महीनों 
के लिए संबंधित यूनिट को साप्ताहिक 
उत्पादन अमता के प्रोसत की एक 
तिहाई के आधार पर और उसके 
बाद पिछले छ: महीनों के दौरान हुई 
बास्तबिना माप्ताहिक खपत ये भोसरा 
के माधार पर किया जायेगा । 
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कई पीर कपास 
मिलों कों : 

राभी पार्टियों 1. मिलों को दिये जानेवाले I. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को नियंत्रण से 
अ . कमजोर मिलों के लिए : 

के लिए अग्रिमों के लिए कोई पूरी छूट दी गयी है : 
I. प्राधिकृत निरंसक के अधीन मिलें : वार्षिक 12 उच्चतम सीमा नहीं है । 1. प्रआयातित रूई और फरास के स्टॉकों पर दिये 

मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी के अधीन प्रतिशत । 2. अन्यों के लिए : अक्तबर जानेवाले अग्निम । 
मिलें : सरकार के परिचालन / स्वामित्व 

1970 - जनवरी 1971 2. रूई के निर्यातों के लिए पोसलदानपूर्व ऋण 
प्रबंध के अधीन रहने वाली मिलें / 

से शुरू होने वाली के संबंध में दिये जानेवाले अग्रिम, बशर्त 
प्राधिकृत एजेंसियां ( राज्य वस्त्र 

प्रत्येक चार महीनों कि पक्के निर्यात आर्डर के संदर्भ में अग्रिम 
निगम सहित ) और उड़ीसा में 

की अवधि के लिए दिया जाए और पोतलदान किये जाने पर 
स्थित मिले । 

नीचे लिखे अनुसार संगंधित निर्यात बिल के मेचान द्वारा उसकी 
( i ) 5 सप्ताहों की खपत की मात्रा 

उच्चतम सीमा : यापसी अदायगी की जाए । 
के स्टॉकों के लिए 20 प्रतिशत । 

पिछले 3 वर्षों अर्थात 3. भारत से निर्यात की जानेवाली रूई से संबंधित 
( ii ) 6 सप्ताहों की खपत की 

1969, 1968 और निर्यात बिलों की जमानत पर या उनकी 
मात्रा से अधिक रहने वाले स्टॉकों 

1967 में से किसी भी खरीद या भोजन के रूप में दिये जानेवाले 
लिए 35 प्रतिशस । 

घर्ष की तदनुरूपी चार अग्रिम । 
II. सूती वस्त्र उद्योग के लिए मेंक ऋण 

महीनों की अवधि में 4 . रूई और कपास की आवाजाही के संबंध में 
से संबंधित अध्ययन दल द्वारा विचार 

विद्यमान सर्वोच्च स्तर आरित मांग प्रलेखी बिलों की जमानत 
की गयी आर्थिक ष्टि से कमजोर 

का 75 प्रतिशत । 

पर या उनकी खरीद या भांजन के रूप में 
मिल : 

जुन -सितम्बर 1971 की दिये जाने वाले अग्रिम । 
( i ) 6 सप्साहा की खपत को मान्ना के 

अवधि के लिए : 

5 . हई के निर्यात योग्य प्रकारों अर्थात् बंगाल 
स्टाकों के लिए, वही माजिन जो 21 

वही उच्चतम सीमा जो देशी चुनी हुई पीली रूई ( यलो पिकिंग्स ) 
जनवरी 1970 के निदेश के पहले था । 

पिछले चार महीनों की जोरास , झाड़न रूई ( स्वीपिंग्स ) , आदि के 
( ii ) 6 सप्ताहों की खपत की मात्रा 

अवधि अर्थातू फ़रवरी स्टॉकों को जमानत पर दिये जानेवाले 
से अधिक रहने वाले स्टॉकों के लिये 

मई 1971 में रही हो अग्रिम ,बशर्ते कि ऐसे स्टॉकों के संबंध में संबंधित 
35 प्रतिशत । 

( अर्थात् पिछले तीन वर्षों पाटियों को पक्के निर्यात प्राईर प्राप्त हो 

अर्थात् 1969, 1968 गये हों और वे बैंकों के पास रखे गये हों । 
मा . अन्य मिले : 

और 1967 में से किसी 6. असम , मेघालय , नागालंड , जम्मू व काश्मीर 
1 . पश्चिम बंगाल से इतर राज्यों में स्थित 

भी वर्ष की फ़रवरी-मई के राज्यों और मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा के 
मिलें : 

की चार महीनों की संभशासित क्षेत्रों में दिये जानेवाले अरिम ! 
(i ) 6 सप्ताहों की खपत की माना 

अवधि में विद्यमान II. शल्य चिकित्सा संबंधी रूई ( अयशोषक रुई ) 
के स्टॉकों के लिए 25 प्रतिशत । 

सच्चि स्तर के 75 के निर्माताओं को रूई और कपास पर दिये 
( ii ) 6 और 8 के बीच के सप्ताहों 

प्रतिशत के बराबर की जानेवाले अग्रिमों, को मा जिन और उच्चतम 
की खपत की मात्रा के स्टॉकों के 

उच्चतम सीमा ) । 

सीमा संबंधी नियन्त्रणों से छुट दी गयी है , 
लिए 40 प्रप्तिागत । 

बशर्ते कि ऋणकर्ता शल्य चिकित्सा संबंधी 
( ii ) 8 सप्ताहों की खपत की 

रूई तैयार करने के लिए ऐसे स्टॉक अपने 
मात्रा से अधिक रहने वाले स्टोका 

पास रखे, न कि पुन: बेचने के लिए । 
के लिए 60 प्रतिशत । 

III. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को माजिन 

संबंधी नियनण से छूट वो गयी है . 
II . पश्चिम बंगाल में स्थित मिलें : 

( i ) सूती मिलों को ऐसे सूती वस्त्र ( सूत सहित ) 
(i ) 10 सप्साहा की खपत की मात्रा 

नैयार करने के लिए आवश्यक देशी रूई 
के स्टॉकों के लिए 20 प्रतिशत । 

और कपास के स्टॉकों पर पोतलदानपूर्व 
(ii ) 10 सप्ताहों की खपत की 

ऋण के संबंध में दिये जानेयाले अग्निम 
मात्रा से अधिक रहने वाले स्टॉकों 

जिनके संबंध में पक्के निर्यात प्रार्थर सीधे 
के लिए 35 प्रतिशत । 

मिलों द्वारा या ऐसे व्यापारी-निर्यातकों द्वारा , 

जिनके जरिए मिलें निर्यात किया करती हैं . 
प्रायों को : 

प्राप्त किये गये हों ; वशर्ते कि व्यापारी 
प्र. रूई और कपास के पुराने रष्टॉकों (अर्थात् 

गिर्यातकों द्वारा प्राप्त ठेकों को गूती वस्त्र 
अक्तुबर 1970 से पहले विपणन 

निर्यात विकास परिषद में रजिस्ट्रीकृत किया 
किये गये ) के लिए 75 प्रतिशत । 

गया हो । यदि मिलों द्वारा पक्क निर्यात 
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न्यूनतम मार्जिन 

ब्याज मी पण का स्तर 

न्यूनतम दर 
-- . - .. . -- - - 

23 
- - .- -- - . - .. . - - - - -.. ..- - 
मा . नये स्टाकों के लिए 

पाई र सीधे प्राप्त किये गये हों तो पोतल . 
( i ) अक्तूबर 1971) - जनवरी 

वान किये जाने पर संबंधित निर्यात बिलों 
1971 में विपणन पिये गये 

के बेचान द्वारा अग्रिमों की वापसी अदायगी 

की जानी चाहिए । 
( ii) पश्चिम बंगाल में स्थित मरम्मत के अधीन 

मिलों और पश्चिम बंगाल सरकार या 
उसकी प्राधिकृत एजेन्सियों के स्वामित्व / 
प्रबंध / परिचालन के अधीन रहनेवाली मिलों 
को प्रत्येक मिल की 10 सप्ताहों की खपत 
की मात्रा के बराबर के स्टॉकों पर दिये 

जानेवाले अग्रिम । 
( क ) 60 प्रतिशत ---अक्तूबर 

1970----जनवरी 1971 
( ख ) 60 प्रतिशत - फ़रवरी 

1971 - ~- अगस्त 1971 
( ग ) 75 प्रतिशत - उसके 


माव 


(ii ) फ़रवरी 1971 --मई 

1971 में विपणन किये 


( क ) 60 प्रतिशत - फ़रवरी 

1971 - मई 1971 
( ख ) 60 प्रतिशत - जून 

1971 - सितंबर 1971 
( ग ) 75 प्रतिशत — उसके बाद 
( iii ) मून 1971 - सितंबर 

1971 में विपणन किये गये 
( क ) 60 प्रतिशत - -जून 1971 

-- सितंबर 1971 
( ख ) 60 प्रतिशत - अक्तूबर 

1971 - जनवरी 1972 
( ग ) 75 प्रतिशत - उसके बाद 
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283. बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45 के 
अधीन की जानेवाली सभामलन- योजनाओं के अनुसार यह आवश्यक 
है कि जमाकर्ताओं को पूरी रकम अदा कर देने के बाद अंतरी 
बैंकों के पास शेष रहनेवाली अतिरिक्त रकम को अन्य बैंकों के 
साथ समामलित किये गये बैंकों के शेयरधारियों को अदा 
कर दिया जाए । 12 अंतरक बैंकों के शेयरधारियों को 
पूरी रकम की अदायगी कर दी गयी है जबकि अन्य 14 अंतरक 
बैंकों के शेयरधारियों को आनपातिक अदागिया की जा रही 


गये, क्योंकि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 4 के अनुसार उन बैंकिंग कंपनियों 
को सदन रूपी नर्थ बैंकों में अंतरित कर उनके अधिकार में लाया 
गया । इसके फलस्वरूप उनके द्वारा भारत में बैंकिंग कारोबार 
करना बंद किया गया । इस प्रकार, उन बैंकों की संख्या अझकर 
50 हो गयी जिनके मामलों में लाइसेंस रद किये गये हैं और 
जून 1971 के अंत में लाइसेंसीकृत बैंकों की कल संख्या घटकर 
48 हो गयी । साथ ही , सरकारी क्षेत्र में 22 बैंक थे जिनमें स्टेट 
बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंक और उपयुक्त 
राष्ट्रीयकृत उपक्रमों का कारोबार करने के लिए गठित 14 
तवनरूपी नये बैंक शामिल है ", इनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना 
आवश्यक नहीं है । 


बैंकों का लाइसेंसीकरण 

284 . आलास्य वर्ष में , बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1948 
की धारा 22 के अधीन लाई कृष्ण बैंक लिमिटेड और जम्मू एण्ड 
काश्मीर बैंक लिमिटेड नामक वो बैंकों को भारत में मैंकिंग 
कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किये गये । इसी अवधि 
में , 14 प्रमख भारतीय वाणिज्य बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिय 


285. आलाध्य वर्ष में , उक्त अर्धािनयम की धारा 22 के अधीन 
पंजाब एण्ड काश्मीर मेंक लिमिटेड नामक एक वर्तमान बैंक को 
भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस देने से इनकार 
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कर दिया गया जब कि उक्त धारा के अधीन भारत में बैंकिंग अधिक हो और गैर जमानसी ऋण सीमाओं की राशि 1 लारण 
कारोबार शरू करने के लिए लाइसेंस मांगतं हए एक कंपनी से रुपये और उससे अधिक हो उग बाणकाओं के संबंध में ये 
प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया । जून 1971 के अंत आकर कंवल अर्धवार्षिक रूप से अर्थात जुन और 
में उन बैंकों की कल संख्या 282 थी जिनको लाइसेंस देने से दिसंबर के अंत में प्राप्त किये जाएं । बैंकों को यह 
इनकार कर दिया गया था । चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक भी सलाह दी गयी है कि वे बड़ी ऋण सीमाओं के लिए प्राप्त 
बैंक के वर्तमान उपक्रम के संदर्भ में भारत में बैंकिंग कारोबार सभी आवेदनों पर कर्रवाई करते समय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध 
शुरू करने के लिए उसने एक नये लाइसेंस की माग करते हुए ऋण संबंधी सूचनाओं का उपयोग अधिक मात्रा में करें । परिशोधित 
आवेदन किया है जो अभी विचाराधीन है । 

विवरणी को लागू किये जाने के फलस्वरूप अब यह संभव होगा कि 
परिसमापन की कार्यपाइयां 

बैंकों को ऋण संबंधी अधिक अद्यतन सूचनाएं दी जा सके । 1 जुलाई 
286. आलोच्य वर्ष में , उच्च न्यायालय द्वारा 10 गैर अन 

1970 से 30 जून 1971 तक के वर्ष के दौरान इस प्रभाग ने 34 

आवेदक बैंकों/ संस्थाओं को 1,458 आवेदनों के संबंध में सूचनाएं 
सूचित बैंकों का विघटन किया गया । बैंकिंग विनियमन 

प्रदान की । 
अधिनियम , 1940 की धारा 44 ( 1) के अधीन रिजर्व बैंक से 
प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद एक बैंक का स्वैच्छिक परिसमापन समाशोधम गह सुविधाएं 
हो गया जब कि 2 बैंकों का न्यायालय द्वारा परिसमापन किया 

290. देश में बैंकिंग सुविधाओं को व्यापक बनाने की रिजर्व बैंक 
गचा । 

की नीति के एक अंश के रूप में आलोच्य वर्ष में समाशोधन गृह 
287. रिजर्व बैंक ने किग नियमन अधिनियम , 1949 सुविधाओं को और अधिक व्यापक बनाया गया । इस प्रकार , इस 
की धारा 45 द के अधीन संबंधित बैंकों के परिसमापकों द्वारा वर्ष ( जलाई 1970 से जून 1971 तक ) के दौरान 28 और समाशोधन 
प्रस्तुत की गयी 215 विवरणियों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित गह स्थापित किये गये ; इससे देश में कार्यशील समाशोधन गृहां की 
हो सके कि कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति की गयी है और कल संख्या बढ़कर 135 हो गयी । इन में से रिजर्व बैंक ऑफ 
परिसमापन संबंधी कार्रवाइयों में अनुचित विलंब नहीं किया इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा 
गया है । 

क्रमशः 9,102 और 24 समाशोधन गृहों का प्रबंध किया जाता 
288. किंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45 थ 
के अधीन 3 * कों के निरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेश जूट उद्योग संबंधी कार्यकारी पल 
प्राप्त हए । 

291. जूट उपयोग की शरण समस्याओं से संबंधित कार्यकारी दल 
ऋण सूचना 

का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था । रिजर्व बैंक 
289 . रिजर्व बैंक के ऋण सूचना प्रभाग ने मार्च 1971 में 

ने उक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट का अनशीलन किया । कार्यकारी 
बैंकों के प्राणकर्ताओं के संबंध में ऋण संबंधी सूचनाओं को एकत्र 

दल ने, अन्य यातों के साथ साथ , यह सिफारिश की थी कि जूट 
करने और उनपर कार्रवाई करने की पति को व्यवस्थित रूप 

मिलों के उस्पादन के जिस अंश का निर्यात किया जाता है उसके 
से परिशोधित किया ताकि ऐसी सूचनाओं के क्षेत्र को व्यापक 

संबंध में दिये जानेवाले ऋणों के लिए ब्याज की रियायती दर लागू 
बनाया जा सके और अधिक अद्यतन आकड़े रखे जा सके और 

कर इस उद्योग को कछ राहत देने के लिए एक अलग योजना 
वे आकई बैंकों के लिए अधिक उपयोगी हो सके । बैंक व्यवसाय 

बनायी जाए । कार्यकारी दल ने इस योजना के व्यापक मार्गदर्शी 
के विकास के सामाजिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किये गये प्रमुख 

सिद्धान्त भी सुझाये थे । अनुशीलन करने के बाद, बैंक को उक्त 
" कों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में , ऋणकर्ताओं के संबंध में अब 

सझाव स्वीकार्य प्रतीत हुआ , अत : उसे इस विषय में सरकार की 
प्राप्त की जानेवाली ऋण संबंधी सूचनाओं के अंतर्गत ऋण का 

सहमति प्राप्त होने पर सभी बैंकों को भेजा जाएगा । कार्यकारी 
उद्देश्य , ऋणकर्ता का व्यवसाय आदि कतिपय प्यापक पहलू भी 

दल की अन्य सिफारिशें भी सामान्यतः स्वीकार्य प्रतीस हाई और 
शामिल है । उपर्युक्त उपश्यों को ध्यान में रखते हुए, विवरणी 

भारतीय बैंक संघ को यह सूचित किया गया है कि यह अपने 
के फार्म और विषय को उपयुक्त रूप से परिशोधित किया गया 

सदस्यों से उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रार्थना 
है और उक्त विवरणी का संकलन करने लिए बैंकों को 

करे । 
व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदान किये गये हैं । इसके अलावा , 

माणिज्य बैंकों के कारोबार के परिणाम 
इस उधेश्य से कि बैंक सरलता से विवरणी का संकलन कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
सके , रिजर्व बैंक ने ( उपयक्त संशोधनों के साथ ) “एक- सी बकाया 

202- राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित 69 * अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 
अहियां - बैंक ऋण के सांख्यिकीय आंकड़ के लिए निर्धारित 

1970 के वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि लेखों का प्रकाशन किया 
पद्धति के आधार पर एक संकेस-पर्धात अपनायी है जो बैंकों को 

है । उन बैंकों के कारागार के परिणामों का विश्लेषण करने से 
पहले ही सूचित की जा चुकी है । चूकि यह पाया गया कि 

यह पता चलता है कि 1989 की तुलना में इस वर्ष उनके लाभों में 
पहले विद्यमान स्तरों (अर्थात, 5 लाख रुपयों और उनसे अधिक 

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । उनके लाभों की राशि 21.8 करोड़ 
राशि की जमानत्ती ऋण सीमाओं और 1 लाख रुपये और उससे 

रुपयों से बढ़कर 28. 3 करोड़ रुपये हो गयी है । जहां उन बैंकों 
अधिक राशि की गैर जमानती प्रण सीमाओं) के अनुसार तिमाही 

की कल आय में 1969 में 42. 8 करोड़ रुपयों ( 12 प्रतिशत ) की वृद्धि 
आधार पर ऋण सूचना का जो संकलन किया जाता था उसमें बैंकों को 

हुई थी वहां उसमें 1970 में 87 .9 करोड़ रुपयों ( 22 प्रतिशत ) की 
तथा उन आंकड़ों पर कार्रवाई करने में रिजर्व बैंक को काफी समय 

पद्धि हुई । व्याज और भांजन से प्राप्त आमदनी में आकस्मिक 
और शक्ति लगानी पड़ती थी , अतः यह निश्चय किया गया कि 

पद्धि हो जाने के कारण आय में यह द्धि हुई । व्याज और भांजन में 
बई णकाओं (जिनकी जमानती ऋण सीमाओं की राशि 10 

1989 में 38.3 करोड़ रुपयों या 12 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई थी 
लाख रुपये और उनसे अधिक हो और गैर जमानती ऋण सीमाओं 

उसकी तुलना में 1970 में 82.7 करोड़ रुपयों या 25 प्रतिशत की 
की राशि 2 लाख रुपये और उनसे अधिक हो ) के संबंध में ये 

वृश्चि हई । कमीशन , विनिमय शुल्क और दलाली से मिलनेवाली 
आकडे मासिक रूप से प्राप्त किये जाएं और जिन ऋणकर्ताओं 
की जमानती ऋण सीमाओं की राशि 5 लाख रुपये और उनसे *13 विदेशी बैंकों सहित सभी प्रमुख बैंक सम्मिलित है । 
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आमदनी 1969 में जो दिध हई थी जसकी तुलना में 1970 में बैंकों के कर्मचारियों के तन में परिशोधन किये जाने के कारण 
हाई वृद्धि का श्री । 1970 में 69 अंकों के कल व्यय में 83. 2 देयताओं के बढ़ जाने के फलस्वरूप बैंकों के स्थापना काय में तेजी में 
करोड़ रुपयों ( 22 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जप कि 1969 में उसमें । वृद्धि हो जाने के बावजूद उनके लाभों में इतनी दिन हुई । 
41.4 करोड़ रुपयों (12 प्रतिशत ) की वृध्दि हुई थी । धेतन , भत्ते 

296. इन बैंकों की कल आय जहां 1989 में 217. 6 करोड़ रुपये 
और भविष्य निधि में अंशदान संबंधी व्यय में जहां 1969 में 11 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1970 में 1969 की व्यय- राशि से 

थी यहां वह 1970 में बढ़कर 266.7 रुपये हो गयी और उनका कल 
अधिक 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । जमाराशियों और ऋणों 

ध्यय 206.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 252.9 करोड़ रुपये हो गया । 
पर अदा किये गये व्याज में भी द्धि हुई , जहां 1909 में हुई 

बैंकों द्वारा ऋणों पर लिये जानेवाले व्याज की दरों पर लगायी गयी 
दि की यह दर 11 प्रतिशत थी वहां 1970 में 19 प्रतिशत 

9.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को रिजर्व बैंक ने फरवरी 1970 में 
थी । 

हटा दिया था , इस कारण उनकी ब्याज दरों में वृद्धि की गयी 

और साथ ही इस वर्ष के दौरान ऋण- जमा अनुपात भी अपेक्षाकृत 
स्टेट बैंक समुदाय 

ऊँचा था , इन प्रमुख कारणों से इन बैंकों की आय में घद्धि हुई । 
293 . स्टेट बैंक आफ इंडिया की कल आय जहां 1969 में 91,4 
करोड़ रुपये थी वहां यह बढ़कर 1970 में 112. 7 करोड़ रुपये में गयी 297 . राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने लाभों में से 2. 8 करोड़ रूपये प्रारक्षित 
और कल व्यय 85.9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 107. 3 करोड़ रुपये हो 

निधि के निमित अलग रखे, 8.9 करोड़ रुपये कर्मचारियों को बोनस 
गया । आय की तुलना में व्यय में जो अधिक वृदिध हुई उसका 

प्रदान करने के लिये नियत किये और संविधिक आवश्यकताओं के 
कारण इस वर्ष स्थापना व्यय ( 10.9 करोड़ रुपये ) और जमाराशियों अनुसार शेष 4.2 करोड़ रुपयों की राशि केन्द्रीय सरकार को 
तथा ऋणों पर अदा किये गये व्याज (8. 6 करोड़ रुपये) में हुई अंतरित कर दी । 
अधिक वृद्धि है । इसके फलस्वरूप , लाभ- शेष में थोड़ी सी कमी हई 

गैर मैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण 
अर्थात, जहां वह 1969 में 5.50 करोड़ रुपये था वहां 1970 में घटकर 

208. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया 
5.40 करोड़ रुपये हो गया । लाभ की इस राशि में से , स्टेट बैंक ने 

था कि दक्षिण भारत में ,विशेषकर मैसूर राज्य में ऐसे वित्त निगमों 
1. 09 करोड़ रूपये प्रतिक्षित निधियों में अंरित किये और 

की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है जो व्याज की अपेक्षाकृत उच्चतर 
2. 70 करोड़ रुपये कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने शोर 1.29 करोड़ 

दरों पर जनता से जमाराशिया स्वीकार करतं आ रहे हैं । चूंकि 
रुपये शेयरधारियों को लाभांश वितरित करने के निमित्त अलग रखे ; 

ये निगम साझेदारी फर्म हैं , अत : जमाराशियां स्वीकार करने के 
इन सभी मामलों में किये गरी वितरण 1989 में किये गये वितरणों 

संबंध में गैर बैंकिंग कंपनियों को जारी किये जानेवाले निदेशों के 
के बराबर ही थे । सहायक बैंकों की आमदनी जहां 1969 में 28-7 

उपबंध उनपर फिलहाल लागू नहीं होते । इन निगमों पर स्थानीय 
करोड़ रुपये थी वहां यह बढ़कर 1970 में 32. 5 करोड़ रुपये हो गयी 

साहकार अधिनियमों के उपबंधों को लागू करने और कतिपय 
जब कि उनके खर्च में अपेक्षाकृत बहुत कम वृद्ध हाई अर्थात् वह 

अतिरिक्त सरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन अधिनियमों में 
25.8 करोड़ रुपयों से बढ़कर केवल 31.2 करोड़ रुपयं हुआ । इसके 

संशोधन करने के प्रश्न पर मैसूर और तमिलनाड, सरकारों के साथ 
फलस्वरूप , उनकी लाभ - राशि 1969 के 95 लाख रुपयों से बढ़कर 

विचार विमर्श किया जा रहा है । 
1970 में 1. 33 करोड़ रुपये हो गयी । इन बैंकों ने 13 लाख रुपये 
प्रारक्षित निधियों में अंतरित किये , 35 लाख रुपये स्टेट बैंक को 

299. आंधू प्रदेश की विधान सभा ने चिट फंड कंपनियों के 
लाभांश के रूप में अदा किये और 77 लाख रुपये कर्मचारियों को 

कारोबार को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया 

है । केरल में घिट कंपनियों से संबंधित वर्तमान विधि में 
बोनस प्रदान करने के निमित्त अलग रखे । यद्यपि प्राक्षित 
निधियों में अंतरित की गयी राशि 1969 की तुलना में कम थी फिर 

संशोधन करने का प्रश्न वहां की राज्य सरकार के विचाराधीन है । 
भी स्टेट बैंक को लाभांश के रूप में अदा की गयी राशि तथा कर्म 

मैसूर सरकार इस उद्देश्य के लिए स्थानीय अधिनियम बनाने के 
पारियों को अदा की जानेवाली मोनस राशि 1989 की तुलना में 

प्रश्न पर विचार कर रही है । 
अधिक थी । 

300. 31 मार्च, 1988 सक की विवरणियों के आधार पर गैर 
राष्ट्रीयकृत बैंक 

बैंकिंग कम्पनियों के पास रहनेवाली जमाराशियों का जो सर्वेक्षण किया 

गया उसके अनुसार कल 27,338 कार्यरत मिश्रित पूजी कंपनियों 
204. राष्ट्रीयकृत ब " कों ने 31 दिसम्बर 1969 तक के अपने पहले (वित्तीय तथा वित्तेतर ) में से 2,308 कंपनियों ने रिजर्व बैंक आफ 
तुलन पत्र और लाभ हानि लेखे दिसंबर 1970 में प्रकाशित किये । इंडिया को वियर्राणियां प्रस्तुत की और उन्होंने 5.30 लाख लेखों 
इन चौदह अकों ने , अपने सभी ट्चयों की पूर्ति करने के बाद और की सूचना दी । जहां मार्च 1987 के अंत मो इन कंपनियों के पास 
सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राशि सुरक्षित रखने के (186.60 करोड़ रुप्यों के छट प्राप्त ऋण सहित ) कल जमाराशिया 
बाद , 1989 के लाभों में से कल 3. 69 करोड़ रुपयों की राशि प्रारक्षित 430.51 करोड़ रुपये थी वहां मार्च 1968 के अंत में उनके पास ( जमा 
निधि में अंतरित की ( जब कि राष्ट्रीयकरण के पहले इनके पूर्ववर्ती राशियों के रूप में न माने जानेवाले 209.59 करोड़ रुपयों के छट 
बैंकों ने 1988 के लाभों में से 1. 80 करोड़ रुपयों की राशि प्रारक्षित प्राप्त ऋण सहित ) कल जमाराशिया 477.89 करोड़ रुपये थी । 
निधि में अंतरित की थी ।) राष्ट्रीयकरण की सारीख के बाद की जमाराशियों की इस रकम में इन कंपनियों द्वारा विश्व बैंक , 
अवधि में अर्जित किये गये शद्ध लाभों में से कल 2.33 करोड़ अमेरिकी अंतराष्ट्रीय विकास एजेन्सी, अंतराष्ट्रीय विकास संघ , 
रुपयों के लाभ- अधिशेष की राशि बैंकिंग कंपनी ( उपक्रमों का राष्ट्रमंडल विकास वित्त निगम और आयात-निर्यात बैंक जैसे 
अर्जन और अंतरण ) अधिर्धानयम , 1970 की धारा 10 ( 7 ) के अनुसार विदेशी स्रोतों से लिये गये 79. 60 करोड़ रुपयों तक के गैर जमानती 
राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दी गयी । ___ ऋण शामिल है ( क्यांकि ये ऋण छट प्राप्स ऋणों के वर्ग में नहीं 

आते ), मार्च 1967 के अंत में एसे ऋणों की अनमानित राशि 92 
295. 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हाल ही में प्रकाशित किये गये 1970 

करोस रुपये थी । 
के उनके कारोबार के परिणामों में यह पता चलता है कि ( कर्मचारियों 
को बोनस की अदायगी करने के पहले किन्त , करों की अदायगी करने 

जमा मीमा निगम 
के माद ) उनके अर्जित लाभों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है , इन 301. जहां जून 1970 के अंत में बीमाकृत बैंकों की संख्या 83 धी वहां 
लाभों की राशि जहां 1989 में 10. 9 करोड़ रुपयं थी वहां 1970 में वह घटकर जून 1971 के अंत में 82 हो गयी , क्योंकि एक बैंक की 
यह 13.8 करोड़ रुपये हो गयी । अधिकतम शाखारों खोलने और अस्सियां और देयताएं दुमर बीमाकृत बैंक में अंतरित कर दी गयी 
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थी । आलोस्य वर्ष में किसी नये बैंक को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया 
गया । इस अवधि में बीमाकृत जमाराशियों के संदर्भ में निगम 
की कोई नयी देयता उत्पन्न नहीं हई । मैंकिंग विनियमन अधि - 
नियम , 1949 की धारा 45 के अधीन समामलित एक 
मैंक के संबंध में , जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया 
गया था , जमाकर्ताओं की सूची की जांच करने के बाद निगम का 
दायित्व निर्धारित किया गया और उसकी अदायगी कर दी गयी । 
निगम की स्थापना से लेकर 30 जून 1971 तक की अवधि में निगम 
द्धारा 14 बैंकों के जिन दावों के संबंध में अदायगी की गयी या ध्यवस्था 
की गयी उनकी कल राशि 113.04 लाख रुपये थी । इस वर्ष निगम 
ने जिन प्रतिस्थापित दायों के संबंध में अदायगी की या व्यवस्था की 
उनके संदर्भ में उसे प्रतिपूर्ति के रूप में 1. 43 लाख रुपयों की राशि 
प्राप्त हुई, इससे 30 जून 1971 तक प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कल 
राशि बढ़कर 37.54 लाख रुपये हो गयी । 

302. बीमा रक्षा के लिएनिर्धारित सीमा को अप्रैल 1970 में 
प्रति जमाकर्ता 5,000 रुपयों से बढ़ाकर 10 , 000 रुपये कर दिया गया 
था , उसमें इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं हुआ । बीमाकृत बैंकों 
द्वारा अपनी जमाराशियों के संबंध में देय प्रीमियम की घर में भी 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् उक्त दर प्रति 100 रुपये वार्षिक 
5 पैसे ही थी । उपलब्ध पिछले सांख्यिकीय ऑकड़ों के अनुसार 
सितम्बर 1970 के अंत में बीमाकृत बैंकों के जमा लेखों का 98. 4 
प्रतिशत और उनकी जमाराशियों का 61 .9 प्रतिशत बीमा योजना 
द्वारा प्रतिक्षित किया गया था । 

सहकारी क्षेत्र में जगा भीगा बोजना 
__ 303. कतिपय राज्यों ने अपने राज्य सहकारी समिति अधि 
नियमों को पहले ही संशोधित कर दिया है ताकि संबंधित राज्यों 
के सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना को लागू करने में 
सुविधा हो । 1 जुलाई 1971 से जमा बीमा निगम ( संशोधन ) 
अधिनियम, 1968 के उपबन्धों को आंधू प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा 
महाराष्ट्र राज्यों और गोवा, दमन और दीव के संघशासित क्षेत्रों के 
सहकारी बैंकों के लिए लागू करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा 
एक अधिसुचना भी जारी कर दी गई है । जमा बीमा निगम ने 
1 जुलाई 1971 तक उपयुक्त राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के 385 
योग्य सहकारी बैंकों को रजिस्ट्रीकत किया है । यह सुनिश्चित 
करने के विचार से कि अन्य राज्यों /संघशासित क्षेत्रों की सरकारों 
द्वारा किए जाने वाले संशोधनों में एकरूपता हो , कृषि ऋण विभाग 
ने संबंधित सरकारों के अधिकार- क्षेत्र में स्थित सहकारी बैंकों के 
लिए जमा बीमा योजना को लागू करने के उद्देश्य से उनके संबंधित 
सहकारी समिति अधिनियमों को संशोधित करने के लिए उपयुक्त 
सरकारों के पास नमूना संशोधन भेज दिए थे । 

किंग आमंग 
304. बैंक व्यवसारा के विभिन्न पहलाओं का अनशीलन करने 
और उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग द्वारा गठित 
किए गए 5 अध्ययन दलों के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 
उल्लेख किया गया था । 

305. देशी बैंकरों और बैंक प्रणालियों से संबंधित अध्ययन 
दलों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और अन्य अध्ययन पल 
भी अपनी रिपोर्टी को अंतिम रूप देने जा रहे है । बैंक संघटन 
को प्रभावित करने वाले विधान से संबंधित अध्ययन दल ने अपनी 
रिपोर्ट के प्रथम भाग को अंतिम रूप दे दिया है और द्वितीय भाग 
तैयार किया जा रहा । आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों और 
टुसरी संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों और छोटे दस्तकारों से संबंधित 
जो सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किए गए वे समाप्त हो गये हैं और उनकी 
रिपोटों का अधिकांश भाग आयोग को प्राप्त हो चका है । जमा 
कर्ताओं को बैंकों से प्राप्त होने वाली सेवाओं का सर्वेक्षण कार्य 
49G of I / 72 -- 12 


राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौपा गया 
था । उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और अपनी रिपोर्ट 
आयोग को प्रस्तुत कर दी है । 
___ 306. आयोग ने इस अवधि में राजस्थान , जम्म तथा काश्मीर , 
पश्चिम बंगाल , बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया । 
उसने त्रिवेन्द्रम में केरल सरकार के अधिकारियों से भी भेंट की । 
विभिन्न राज्यों का दौरा करने का आयोग का कार्यक्रम जून 1971 
में समाप्त हो गया । आयोग ने नई दिल्ली जाकर वित्त मंत्री से 
विचार विमर्श किए । आयोग ने बंबई में बैंकरों, विशेषज्ञों और 
अन्यों के साथ भी विचार विमर्श किए । आशा की जाती है कि 
आयोग 1971 के अंत तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूपदेगा। 

4. सहकारी मैंक व्यवसाय की गतिविधियों 
307. सहकारी बैंकों द्वारा प्रगतिशील ऋण नीतियों के लागू 
किए जाने और जमाराशियों के जुटाए जाने और छोटे तथा आर्थिक 
द्रष्टि से कमजोर कृषकों और कृषि तथा संबंधित व्यवसायों में 
लगे हए जन जाति वर्गों के लिए एक उपयक्त ऋण तंत्र प्रारम्भ किए 
जाने की दिशा में पिछले वर्षों में जो उपलब्धियां हुई थी उन 
समेकित करने का महस्वपूर्ण कार्य आलोच्य वर्ष में किया गया । 
फसली ऋण प्रणाली सहकारी बैंकों की ऋण व्यवस्था का एक सामान्य 
रूप बन चुकी है , उसमें कृषकों द्वारा कृषि में काम आने वाली मूल 
वस्तुओं का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में 
और अधिक सुधार हआ है । इन गतिविधियों के फलस्वरूप 
सहकारी बैंकों को जो ऋण सहायता दी गई उसके साथ साथ इस 
बास का इतमीनान कर लेने के भी प्रयत्न किए गए कि सहकारी बैंक 
ऋण प्रदान करने एवं उनकी वसूली के कार्य में मौसमी आधार को 
बनाये रखों । इस उद्देश्य से कि रिजर्व बैंक पर बैंकों की निर्भरता 
को क्रमश : कम किया जाए, रिजर्व बैंक ने देश के बड़े केन्द्रीय सहकारी 
मेंकों के लिए जमाराशियों के लक्ष्य निर्धारित किए । अखिल 
भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 
ऋणों की व्याज दरों को उनके द्वारा जुटाई जाने वाली जमाराशियों 
के समनुरूप कर देने की जो सिफारिश की थी उसके संदर्भ में यह 
एक प्रारंभिक कदम था । इसी प्रकार भूमि विकास बैंकों के संदर्भ 
में ग्रामीण बचतों को जुटाने के लिए प्रारंभ किये गये उनके ग्रामीण 
डिचर कार्यक्रम को सामान्य हिचर कार्यक्रम से संबंद्ध कर दिया 
गया । वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक समितियों का वित्त-पोषण 
कराये जाने की योजना को बराबर कार्यान्यित करते हुए, ऋण 
स्थिरीकरण की व्यवस्थाओं का उपयोग कर व्यापक रूप से प्राकृतिक 
विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों को निरन्तर ऋण प्राप्त कराते हए और 
कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनः स्थापन के लिए प्रेस योजनाएं 
सुझाकर सहकारी ऋण विन्यास को सशक्त मनाते हुए रिजर्व बैंक 
कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्र में ऋण के संदर्भ में विद्यामान 
खाइयों को वर करने के लिए बराबर प्रयास करता रहा । 

कृषि ऋण मंडल 
308. अखिल भारतीय ग्रामीण प्रण पुनरीक्षण समिति की 
सिफारिश पर, ग्रामीण और सहकारी ऋण संबंधी पहल की स्थायी 
सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर जो कृषि ऋण मंडल स्थापित 
किया गया उसकी पहली बैठक 3 अगस्त , 1970 को हई । उसमें 
इस बात का सनिश्चित कर लेने के लिए कि कृषि क्षेत्र को समय 
पर पर्याप्त मरण प्राप्त हो , रिजर्व बैंक तथा अन्य विकास एजोसियों 
द्वारा जो कदम उठाये जाने चाहिए उनके संबंध में पुनरीक्षण समिति 
द्वारा दी गयी विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया गया । इस 
मंडल के निर्णयों के अनुसार राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों को 
यह सलाह दी गई कि वे सिफारिशों को अमल में लाने के संदर्भ 
में अपेक्षित कार्रवाई करें । जहाँ तक रिजर्व बैंक के अपने कार्यो 

और नीतियों से संबंधित सिफारिशों का प्रश्न है , बैंक उनके 
क्रियान्वयन के लिए कदम उठा चुका है । 
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सारणी 38 -- वाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियों का विहंगावलोकन 

( जून के प्रतिम शुक्रवार को ) 
_ -- - ..-. - - .-..- - - 

1966 1967 1968 

1969 
- 4 

- - - - - 
I. बैंकों की संख्या 
( i ) अनुसूचित बैंक 

76 

74 __ 73 
( ii ) गैर- अनुसूचित बैंक 
II . कार्यालयों की संख्या 
(i) अनुसूषिप्त बैंक 

6139 

7044 

8045 
( ii ) गैर- अनुसूचित बैंक . 

240 

203 

217 
III. फुल जमाराशियाँ (करोड़ रुपयों में ) 

( i) अनुसूचित बैंक . 3123 . 2 3517 . 0 3969 . 0 4645 . 8 
(ii ) गैर-अनुसूचित बैंक . 25 . 0 

24 . 5 26. 2 

28 . 0 
IV . मांग जमाराशियाँ (करोड़ रुपयों में ) 
(i) अनुसूचिस बैंक 

1477 . 3 1664. 6 1874 . 8 2103, 5 
( i) गैर-प्रमुसूचित बैंक 

9 . 1 9 . 1 10 . 2 

11 . 7 
V. मीयादी जमाराशियां (करोड़ रुपयों में ) 
( ii ) अनुसूचित बैंक 

1645 . 9 1852 , 4 2094 , 2 2542 . 3 
( ii ) गैर -अनुसूचित बैंक 

15 . 9 15 . 4 

16 . 0 _ 16 . 3 
VI. जमाराशिां , राष्ट्रीय आय के प्रतिशत 
के रूप में ( % ) 

15 . 3 14 . 8 

16 . 3 
VII. कुल बैंक ऋण ( करोड़ रुपयों में ) 
(i ) अनुसूचित बैंक 

2271 . 4 2631 . 1 3102 . 9 3598 . 8 
( ii ) गैर- अनुसूमित बैंक 

15 . 0 

12 . 8 

16 . 4 
VIII . ऋण- जमा अनुपात (% ) 
(i ) अनुसूचित बक 

72. 7 74 . 8 

78 . 2 77. 5 
(ii ) गैर-अनुसूचित बैंक 

60 . 0 61 . 6 

48 . 9 
IX . सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 

(करोड़ रुपयों में ) 
( i) अनुसूचित बैंक 

918. 8 

975. 6 
( ii) गैर -अनुसूचित बैंक 

5 . 6 5 . 4 6 , 6 

6 . 7 
x. निवेश-जमा अनुपात (% ) 
( i) अनुसूचित बैंक . 

29 . 4 26 . 2 

24 . 6 24, 2 
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक 

22 , 4 22. 0 

25 . 2 23. 9 
XI. नकदी पोर रिजर्व बैंक प्रॉफ 

इंडिया के पास बकाया राणियां 
( करोड़ रुपयों में ) 
( i) अनुसूचित बैंक 

195 . 3 258 . 8 269 . 5 

380 . 3 
( ii ) गैर- अनुसूचित बैंक 

1 . 9 2 . 1 

2 . 5 
XII. नकदी-जमा अनुपात (% ) 
(i ) अनुसूचित बैंक . . 

6 , 3 7 . 4 6 . 8 

8 . 2 
( ii) गैर-अनुसूचित बँक 

6 . 8 7 . 8 8 . 0 

8 . 9 
नोट :( 1 ) गैर अनुसूचित बैंकों के संबंध में अंतिम स्संभ में दिये गये भाकड़े अगस्त 1970 से संबंधित हैं । 

( 2 ) जून 1971 के प्रांकडे अनन्तिम हैं । 

( 3 ) गैर अनुसूचित बैंकों के 1970 और 1971 के प्रोफड़े अनन्तिम हैं । 
* वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय प्राय के प्राधार पर ( अनुमानित ) । 


4212 . 7 

3 . 5 


4775. 8 

3 . 1 


15 , 1 


79. 9 
25. 4 


77 . 2 
21 . 1 


58 . 6 


922. 6 


1126 . 3 


1186 . 1 

3 . 4 


1369 , 4 

4 . 0 


22 . 5 
24. 6 


22. 1 
27 . 2 


357 . 6 


393 . 5 

1 . 1 


1 . 7 


0 . 9 


6 . 8 


6 . 4 
7 . 5 


6 . 
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बैंकों से भी कहा गया कि वे छोटे कृषकों को वित्तीय सहायता पने 
के लिए राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त उधारों में से पहले ही से 
निर्धारित प्रतिशत की मात्रा का उपयोग कर । । 


वाणिज्य बैंकों बारा कषि पण समितियों का वित्तपोषण 


309 . लघ, और कटीर उद्योग , कृषि में दीर्घावधि निवेश , विपणन 
इत्यादि कतिपय विशेष सहकारी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रधान 
करने से संबंधित समस्याओं पर परामर्श देने के लिए, कृषि प्राण 
मंडल ने दो स्थायी समितियों का भी गठन किया है । आलास्य 
वर्ष में इन दोनों स्थायी समितियों की पहली बैठक हुई । पहली 
स्थायी समिति ने जहाँ अन्य बातों के साथ साथ लघ, और कटीर 
उद्योगों को दी जाने वाली वित्तिय सहायाता, कृषि क्षेत्र के वितरण 
तथा विपणन के कार्य आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार 
किया, वहाँ दुसरी स्थायी समिति ने कृषि उत्पादन और निवंश 
के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओं के क्षेत्र में हुई प्रगति का 
पुनरीक्षण किया । इन स्थायी समितियों के द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण 
निर्णयों में से कछ इस प्रकार हैं : बैंक फसलों के विपणन और 
परिष्करण के लिए आवश्यक ऋण की अलग व्यवस्था करे और वह 
सामान्य बन उत्पादों के विपणन के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था 
करे । इनके अलावा इस बात पर भी निर्णय किया गया कि किन 
उद्देश्यों के लिए सहकारी बैंक मध्यावधि ऋण प्रदान कर सकते 
है । कृषि ऋण मंडल ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा राशियों 
के जटाये जाने के प्रयासों के साथ बैंक द्वारा ऋणों पर लिये जानेवाले 
ब्याज की दर का सापेक्ष संबंध स्थापित करने के बारे में पुनरीक्षण 
समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों का विस्तृत परीक्षण करने के लिए 
एक अध्ययन दल की भी नियक्ति की । इस वर्ष के दौरान उक्त 
अध्ययन पल की एक बैठक हुई । उसमें दल ने अपने आलोच्य 
विषयों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया । दल की 
रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । 


312 . कमजार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों 
द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण किये जाने के 
संदर्भ में जो संक्रमणकालीन योजना पिछले वर्ष खरीफ 1970 के 
कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए प्रारम्भ की गई 
थी , यह आलोच्य वर्ष में जारी रही । इस योजना के अंतर्गत , 
स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह को मिलाकर 20 वाणिज्य बैंकों की 
300 शाखाओं के लिए आंध प्रदेश , हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर 
तथा उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में स्थित 1, 874 समितियों को नियत 
किया गया । जुन 1971 के अंत तक वाणिज्य बैंकों ने 1,546 
समितियों को कल 6.93 करोड़ रुपयों की राशि के प्रण दिये थे । 
इसके अलावा, 589 समितियों के संदर्भ में 2.13 करोड़ रुपयों की 

यताओं को भी वाणिज्य बैंकों ने अपने ऊपर ले लिया था , इस 
प्रकार इस योजना के अंतर्गत उनकी कल देयताओं की राशि 
9.06 करोड़ रुपये हो गयी । आंध, प्रदेश , हरियाणा और मैसूर में 
इस योजना के अंतर्गत हई प्रगति उत्साहप्रद रही । योजना के 
कार्यान्वयन में प्रारंभ में क्रियाविधियों और संगठन से संबंधित 
जो कठिनाइयां हुई उनके बावजूद यह कहा जा सकता है कि इस 
दिशा में काफी सफलता प्राप्त की गयी है , किन्त, संबंधित सभी 
एजेंसियों के सम्मिलित प्रयासों के द्वारा और अधिक तेजी से प्रगति 
लायी जा सकती है । इस योजना के अधीन , कृषि ऋण समितियों 
का वित्तपोषण करने वाले वाणिज्य बैंक, 4.1/ 2 प्रतिशत ब्याज की 
रियायती दर पर रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के 
अधिकारी है । कृषि उत्पादों को द्रिष्टिबंधक रखने पर (ऋण 
नियंत्रण संबंधी शतों के अधीन ) , सदस्यों को ऋण दिये जाने के 
लिए समितियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जानेवाले अग्रिमों 
को , संबधित फसल की कटाई की तारीख से दो महीनों की अधि 
के लिए उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण और मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं 
से भी छट दी जाती है , बशर्ते कि प्रत्येक सदस्य को दिये जाने वाले 
ऋण की राशि को 2,500 रुपयों की अधिकतम राशि या फसल 
ऋण की बकाया राशि में से जो भी कम हो , उस राशि तक सीमित 
कर दिया जाए । समितियों को पर्याप्त पण सहायता प्रदान करने के 
संदर्भ में ये रियायतों वाणिज्य बैंकों के लिए प्रोत्साहनप्रद है । 


छोट , सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य कृषकों को वित्तीप 

सहायता 


310. ग्रामीण अष्ण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार, 
भारत सरकार ने ने हए जिलों में 46 छांट कृषक विकास एजोसियों 
और 37 सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं की संस्थापना 
का अनुमोदन किया है । छोटे कृषक विकास एजसियों / सामान्य 
कृषक तथा फषि श्रम प्रायोजनाओं के क्षेत्रों में सहकारी बैंकों और 
अन्य ऋण संस्थाओं को रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से सहायता देता 
रहा है जिससे कि उनकी नीतियों और क्रियाविधियां छोटे और 
सामान्य कृषकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सक और उनके 
अपने वित्तीय साधनों की वृध्दि हो ताकि उनकी ऋण- आवश्यकताओं 
की पूर्णतः सम्पूर्ति हो सके । इसके साथ ही , रिजर्व बैंक ने यह 
सुनिश्चय करने के लिए भी कदम उठाया कि इन प्रायोजनाओं से 
नाहर के क्षेत्रों में भी , छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों की 
प्राण - आवश्यकताओं की पूर्ति हो । 


सहकारी गतिविधि 


311 . योजना आयोग के परामर्श के अनुसार, रिजर्व बैंक ने कछ 
छोटे कषक विकास एजेंसियों की प्रायोजनाओं का विशेष अध्ययन 
किया । इन अध्ययन रिपोटों में छोटे कृषकों का पता लगाने 
तथा फसल के स्वरूप , सिंचाई सुविधा की उपलब्धता , सहायक 
व्यवसायों की संभावना आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसे कृषकों 
की ऋण संबंधी तथा अन्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए 
आवश्यक कार्य पर्धात के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्दश 
किया गया था । वर्तमान अण एजेंसियों को सशक्त बनाने और 
उद्योग के लिए अपेक्षित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
के लिए भी उपाय सुझाए गए । इस भूमिका का निरूपण करने 
और छोटे कृषकों के लाभ के लिए बनाए गये कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 
में सहकारी बैंकों के सामने आनेवाली समस्याओं पर विचार-विमर्श 
करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद, बंगलूर, चडीगढ़ और 
कलकत्ता में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सरकारों के प्रति 
निधियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया । केन्द्रीय सहकारी 


313. संबंधित क्षेत्रों में सहकारी मण-विन्यास को मजबूत बनाने 
के पहले रिजर्व बैंक के प्रयत्न से वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रार्थामक 
कृषि ऋण समितियों का वित्त पोषण कराये जाने की उक्त योजना 
प्रारंभ की गई । इस दिशा में प्रयत्न जारी रखे गये और रिजर्ष 
बैंक ने उन क्षेत्रों में जहां उपर्य, क्त योजना अमल में थी तथा अन्य 
स्थानों में स्थित कमजार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनः स्थापन 
के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए और राज्य सरकारों और संबंधित 
सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत वित्तार-विमर्श के 
पश्चात् , उन कार्यक्रमों को अमल में लाने की सिफारिश की गई । 
महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित बातों से संबंधित थे-- (1) केन्द्रीय 
सहकारी बैंकों के पूजी-विन्यास को सशक्त बनाना, ( 2) ऋण 
नीतियों और क्रिया -विधियों को उपयुक्त बनाना, ( 3 ) कालातीत 
ऋणों तथा भविष्य में दिए जानेवाले ऋणों की वसूली से संबंधित 
प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना , 
( 4) अशोध्य ऋण संबंधी प्राक्षित निधियों को बढ़ाने के लिए राज्य 
सरकारों से वित्तीय सहायता , और ( 5 ) जमा - राशिया जुटाना । 
आलोच्य वर्ष में आंध, प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों के 


- - - - .. - - - -- 


वर्ष 
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प्रतिनिधियों के साथ पनःस्थापन योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रति वर्ष क्रमशः पद्धि होती आ रही है । कृषि संबंधी मांसमी कार्य 
विषयों एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया । बैंक इन कलापों सथा फसलों के विपणन के लिए बैंक दर से 
प्रयत्नों की प्रगति पर बराबर ध्यान दे रहा है । 

2 प्रतिशत कम रियायती दर पर रिजर्भ बैंक द्वारा राज्य सहकारी 

बैंकों के लिए मंजूर की गयी ऋण-सीमाओं की राशि जहां 1969- 70 
314. जनवरी और मई 1971 के बीच, प्रामीण ऋण के कार्यभारी 

में 370.16 करोड़ रुपये थी वहां 1970-71 में मढ़कर 390. 11 करोड़ 
उप गवर्नर ने 12 राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ सहकारी 

रुपये हो गई । इस वर्ष आहरित की गई कल राशि 1969-70 के 
ऋणों तथा तत्संबंधी गतिविधियों के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं 

425 .09 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 424 .49 करोड़ रुपये थी । वापसी 
तथा समस्याओं पर विचार-विमर्श किया । इन विचार-विमशों के 

अवायगी की राशि 1969- 70 के 394.06 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 
दौरान , निरन्तर जारी रहनेवाली कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित 

इस वर्ष 449.76 करोड़ रुपये थी । इस संदर्भ में 30 जून , 1971 को 
किया गया और सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों के जटाये जाने , 

188.84 करोड़ रुपये बकाया थे जप कि 30 जून 1970 को 214.11 करोड़ 
बढ़ती हई कालातीत राशि , स्वीकृत पद्धति पर प्राथमिक कृषि 

रूपये बकाया थे (सारणी 39 ) । रूई और कपास के विपणन की 
प्राण समितियों के पनर्गठन , कमजार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 

वित्तीय सहायता के निमित्त राज्य सहकारी बैंकों के लिए मंजूर की 
एनःस्थापन और भूमि विकास बैंकों की समस्याओं के संबंध में गयी विशेष अल्पवधि ऋण-सीमाएँ 1970-71 के दौरान 10. 85 करोड 
उपचारमूलक प्रयत्न सुझाये गये । 

रुपये थी जब कि 1969-70 के दौरान 7.75 करोड़ रुपये थीं । इस 

संदर्भ में कल आहरित राशि 8.56 करोड़ रुपये , वापसी अदायगी 
सहकारी ऋण : माति , क्रियाविधिया और कार्यकलाप 

की राशि 9. 52 करोड़ रुपये तथा पकाया राशि 1.03 करोड़ रुपये थी , 
छोटे / कम्जोर कृषकों के लिए विशेष प्रपत्न 

जब कि उक्त राशियाँ 1989- 70 में क्रमशः 9.33 करोड़ रुपये, 8.24 

करोड़ रुपये और 1.99 करोड रुपये थीं । 
316. कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों तथा फसलों के विपणन के 
लिए राज्य सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के 

सारणी 39 - कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों तथा फसलों के विपणन 
संदर्भ में इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण शर्त यह 

के लिए रियायती ब्याज पर पर राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्वक 
लगायी कि प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 

आफ इंडिया बारा प्रदान किए गए अल्पावधि ऋण ( 1980-81 से 
मंजूर की गई ऋण सीमा का एक भाग आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों 

1970- 71 तक ) 
को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से रख दिया जाए । प्रारंभ 
में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे संबंधित 

( करोड रुपयों में ) 
राज्य सहकारी बैंकों से लिये गये उधारों की जो राशि 30 जून , 1971 
को बकाया रहती है उसके कम से कम 10 प्रतिशत को छटे / सामान्य 

मंजूर की गई आहरित राशि बकाया राशि 
या आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को दिये जाने के लिए समितियों 

ऋण सीमाएं 
के नाम बकाया के रूप में दिखायें । जून , 1972 के अंत तक थप पति 
शत 20 तक पढ़ा दिया जाएगा । 

1980 -61 111. 79 142. 91 

100.88 
1961 - 62 138 .18 154. 22 

115. 20 
318. आन्धू प्रदेश के जन- जाति वर्गों के कृषि कार्य- कलापों को 

1962- 63 163 .94 199.72 

124 .28 
सहायता देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा गिरिजन 

1963- 64 186 . 21 298.18 

146.54 
सहकारी निगम को मान्यता प्रदान की गई ताकि उसके माध्यम से 

1964- 65 199 .86 253 .33 

150 .51 
उन तीन जिलों में जहां सामान्य सहकारी ऋण विन्यास जनजाति 

1965 - 66 212.86 260 .36 

143. 87 
वों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में या तो कमजोर 198887 

257. 50 292 . 20 

135 .38 
था या अनिच्छक था , जन - जाति वर्गों के कृषकों को कृषि ऋण प्रदान । 

1967-68 314.15 384.89 

137. 17 
कराया जा सके । रिजर्व बैंक ने यह भी निश्चय किया कि जन 

1968- 69 337.52 411 . 15 

183. 09 
जाति वर्गों के सामान्य बन उत्पादों के विपणन के लिए वन विपणन 

1989- 10 370.16 425 .00 

214.11 
सहकारी संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों के लिए राज्य सहकारी 

1970 - 71 390 .11 424. 49 

188.84 
बैंकों को पुनर्वित सविधाएं प्रदान की जाएं । 

ऋणों के पिये जाने तथा उनकी वसूली का मांसमी आधार 
फसलों के विपणन के लिए पृथक कण सीमाएं 

319. ऋणों के दिए जाने तथा उनकी वसूली के मौसमी आधार के 
317 . प्रामीण अण पुनरीक्षण समिति ने यह सिफारिश की , कि 

संबंध में वित्तीय नियमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण 
" कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों " और "फसलों के विपणन " के ऋण पुनरीक्षण समिति ने उन अवधियों की सिफारिश की जब 
लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया पथक माण सीमाएं मंजूर कर सकता रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी अल्पावधि ऋण सीमाओं से आहरण 
ह । 1968-69 में रिजर्व बैंक रूई और कपास के विपणन के लिए नहीं किए जा सकते । कृषि ऋण मंडल ने यह अनुभव किया कि 
पृथक ऋण सीमाएं मंजूर करने की प्रणाली को प्रारंभ कर चका था , केन्द्रीय बैंकों को शिखिर बैंक से जो ऋण प्राप्त होते है उनके बकाया 
अब यह निश्चय किया गया है कि 1971-72 से अन्य सभी फसलों स्तर को यदि वर्ष के किसी भाग के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर 
के विपणन के लिए भी पथक, प्राण सीमाएं मंजूर की जानी चाहिए । तक केन्द्रीय बैंक कम कर दं तो ऋण के मौसमी आधार के सिद्धांत 
इसका उद्देश्य यह है कि कृषि संबंधी मांसमी कार्यकलापों के लिए की पूर्ति हे सकती है । इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि केन्द्रीय 
निर्धारित ऋण सीमा का उपयोग फसलों के विपणन के वित्तपोषण 

बैंकों के पास किसी भी समय अनुचित रूप से भारी अधिशेष विद्यमान 
के लिए न किया जाए । 

नहीं रहते । केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जिन न्यूनतम सीमाओं तक 

अल्पावधि ऋणों को कम करना होगा उन्हें रिजर्व बैंक तथा कछ 
रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में प्रगति 

चुने हुए राज्य / केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच हार 
318. कृषि प्रण की बढ़ती हुई मांग के साथ साथ कषि संबंधी पारस्परिक विचार -विमों के द्वारा निर्धारित किया गया । राज्यों 
उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में के सहकारी विभागों के परामर्श के साथ राज्य सहकारी बैंकों से कहा 
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गया है कि जिले की फसल प्रणाली आदि का स्थूल रूप से ध्यान में करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक को चाहिए कि वह अपने मध्यावधि 
रखते हए, अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए भी पारस्परिक प्राणों के कम से कम 40 प्रतिशत को निम्नलिखित चार उद्देश्यों 
सहति के आधार पर इस प्रकार की ऋण सीमाओं का निर्धारण में से किसी एक अथवा अधिक के लिए प्रदान कर --(1 ) क, शों का 
कर । 

निर्माण तथा अन्य सामान्य सिंचाई योजनाएं , ( 2) क , ओं तथा 

सिंचाई के अन्य स्त्रोतों की मरम्मत , ( 3) पंपसेटों जैसी मशीनों की 
उर्वकों के लिए वित्तीय सहायता 

खरीद और (4 ) कृषि साधनों की खरीद । इस बात पर ध्यान 
320. शिखर विपणन समितियों को रासायनिक उर्वरक खरीदन , देने के संबंध में सतकर्ता बरती गई कि उन क्षेत्रों के लिए जहां 
उनका स्टाक करने और वितरण करने के लिए वित्तीय महायता भूमि विकास बैंकों ने कषि पनर्मित निगम की सहायता से योज 
प्रदान करने के निमित्त रिजर्व बैंक सरकारी गारंटी पर रिजर्व बैंक 

नाएं बनायी है , केन्द्रीय सहकारी बैंक लंबे-चाई कार्यक्रम न अनारों 
आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4) ( ग ) के अधीन बैंक दर और मियादी ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में केन्द्रीय बैंकों तथा भूमि 
पर सहकारी बैंकों का वित्त पोषण करता रहा । दिसम्बर. 1969 विकास बैंकों के बीच उचित समन्वय हो । 
से उपयुक्त उद्देश्यों के लिए विसीय सहायता देने के संबंध 

सुधारू पशुओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता 
में केवल उन्हीं मामलों में विचार किया गया जहां राज्य सहकारी 

324. रिजर्व बैंक ने 1966 में , ऐसे क्षेत्र में जहां सहकारी रूप 
विपणन समितियां याणिज्य बैंकों से आवश्यक निधि प्राप्त करने 

में संगठित डेरी विकास प्रायोजना प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही 
में असमर्थ रहीं । 1970 के कलेण्डर वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य 

हो , दुधारू पशुओं की खरीद के लिए दी जानेवाली अपनी वित्तीय 
के लिए रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी ब " कों के लिए मंजूर की 

सहायता को दुग्ध पूर्ति समितियों के माध्यम से प्रदान कराने की 
गई कल सण सीमाओं में हाईकमी इसका कारण थी । 1970 के 

योजना का अनुमोदन किया । ग्रामीण ऋण पूनरीक्षण समिति की 
के लेण्डर वर्ष के दौरान मंजूर की गई अण सीमाएँ , आहरित कण 

सिफारिश के अनुसार , दिसम्बर , 1970 में रिजर्व बैंक ने यह 
राशि तथा वर्ष के अंत में विद्यमान बकाया राशि क्रमश: 16.80 करोड़ 

स्वीकार किया कि उक्त प्राण दुग्ध पूर्ति सिितयों के द्वारा उनके 
रुपये , 11. 27 करोड़ रुपये तथा 4. 22 करोड़ रुपये थी । 1971 (जून 

अपने सदस्यों को दिये जाएँ , भले ही दध के निर्जीवकरण . 
के अंत तक ) के तदनुरूपी आंकड़े क्रमश : 19 .25 करोड़ रुपये, 17.43 

परिष्करण एवं विपणन तथा दूध के उत्पादों से संबंधित कार्य किसी 
करोड़ रुपये तथा 3.43 करोड़ रुपये थे । इस संबंध में 

निजी या सरकारी हरी द्वारा किया जा रहा हो । इस उद्देश्य से कि 
स्थिति का निरन्तर परिक्षण किया जाता रहा ताकि यह 

छोटे कृषक कृषि के साथ -साथ डेरी उद्योग तथा मुर्गीपालन से 
सुनिशिचत हो सके कि रिजर्व बैंक के याचिस सहयोग के साथ 

सम्बनिधत कार्य भी कर सकें , जून 1971 में यह निश्चय किया गया 
वाणिज्य और सहकारी को वारा उर्वरकों के विपणन की प्राण 

कि अचल संपत्ति को गिरवी रखने या भूमि को बंधक रखने की 
संबंधी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है । 

शर्स लगाये बिना ही उन्हें 2,000 रुपयों की सीमा तक मध्यावधि 
सहकारी धीमी कारखाने 

ऋण दिये जा सकते है । 
321. चीनी के स्टाकों को द्रिीष्टबंधक रखने पर सहकारी चीनी के 

मध्यावधि ऋण सीमाएं 
कारखानों की कार्यकारी पूजी की आवश्यकताओं का वित्तपोषण 325 . इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की 
करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा धारा 46क ( 2) ( ख ) के साथ पढ़ी जानयाली धारा 17( 4कक ) के अधीन 
17 ( 4) ( ग ) के अधीन बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक व्याजदर पर बैंक दर से 1-1/ 2 प्रतिशत कम दर पर मंजूर की गई मध्यावधि 
एक राज्य सहकारी बैंक को दस सहकारी चीनी कारखानों के निमित्त ऋण सीमाओं की कल राशि 17.55 करोड़ रूपये थी , जबकि पिछले 
7.50 करोड़ रुपयों की अल्पावधि भरण-सीमा प्रदान की गयी । कल वर्ष उक्त राशि 18.30 करोड़ रूपये थी । इसके अलावा, बैंक दर 
आहरित राशि 5.32 करोड़ रुपये थी और 30 जून, 1971 को मकाया पर सहकारी चीनी कारखानों के शेयर खरीदने के निमित्त एक राज्य 
राशि 4.32 करोड़ रुपये थी । 

सहकारी बैंक के लिए कल 1.21 करोड़ रूपयों का ऋण मंजूर किया 

गया । 1970-71 के दौरान उसमें से आहरित राशि (बैंक दर पर 
कृषि पुनर्षित निगम को करण 

मंजूर की गई ऋण सीमाओं को मिलाकर) 14.20 करोड़ रूपये थी 
322. कृषि पुनर्वित निगम द्वारा खरीदे गए विशेष विकास जबकि 1969 -70 में यह राशि 11. 48 करोड़ रूपये थी और 30 जून 
डिगंचरों की गारंटी पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की 

1971 को बकाया राशि 24.31 करोड़ रूपये थी जब कि पिछले वर्ष 
धारा 17 ( 4) ( E ) के अधीन , कृषि पर्पित निगम के लिए 1970 के अंत में यह राशि 20. 45 करोड़ रूपये थी । ( सारणी 40 ) 
71 के लिए बैंक वर पर 8.00 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण 

सारणी 40 कृषि उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंग्यिा धारा 
सीमा मंजुर की गई । प्राण सीमा पर कल आहरित राशि 11.80 

राज्य सहकारी बैंकों को रियायसी घर पर प्रदान किये गये मध्माधि 
करोड़ रुप्य तथा 30 जून, 1971 को विद्यमान बकाया राशि 7.52 

माण (1960-61 से 1970-71 तक ) 
करोड़ रुपये थी । 

(करोड़ रुपयों में ) 
मध्यावधि वित्त 

-- - - - - - - - - 

मंगर की गई माहरित बकाया 
323. कृषि उतश्यों के लिए दिये जानेवाले मध्यावधि प्राणों के 

वर्ष 

ऋण सीमाएँ राशि राशि 
क्षेत्र में रिजर्व बैंक की नीति का उद्देश्य यह रहा कि क, औं का 

4 . 68 5 . 69 8 . 91 
निर्माण , पम्पसेटों तथा कृषि साधनों का क्रय आदि सुस्पष्ट 

9 . 56 7 . 3 ) 11 . 67 
उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया 1962 - 63 

9 . 31 4 . 18 10 . 56 
जाए । इस संबंध में किये गये कतिपय अध्ययनों से यह विदित 

14. 01 

7 . 45 13. 00 
हुआ कि अनेक केन्द्रीय बैंकों के द्वारा दिये गये मध्यविधि ऋणों 1964 - 65 

14 . 39 7 . 91 14. 32 
1965 - 66 

14 . 11 
का पर्याप्त अंश ऐसे उद्देश्यों के लिए दिया गया था जो सुस्पष्ट 

7 . 45 

14 . 96 
1966 - 67 

15 . 49 8 . 37 15 . 41 
नहीं थे ; अतः यह निश्चय किया गया कि 1970 -71 में दी जाने 

16 . 57 9 . 12 16 . 47 
वाली माधि मण-सीमाओं को इस प्रकार विनिर्यामत कर दिया 

19 . 00 

17 . 60 
जाए कि मग निश्चित रूप से सस्पष्ट उत्पादक उद्देश्यों के लिए 1969 - 70 

18 . 30 II . 48 20 . 45 
ही प्राप्त हों । तदनुसार , रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त 

1970 - 71 

18. 76 14. 20 24 . 31 


1960 - 61 


1961 - 62 


1963 - 61 


1967 - 68 
1968 - 69 


8 . 98 


- 


- 


- - - 


. 


- - -- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


802 THE GAZETTE OFINDIA : FEBRUARY 24, 1973 / PHALGUNA 5, 1894 

| PART II -- 
- - - - - - - - 

328. पहला की तरह 1970- 71 के वैरान चार राज्य सहकारी बैंकों र्व्यवस्थित करने के उत्पेश्य से रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को 
को लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से बैंक दर से 1 -1/ 2 यह सलाह देते आ रहा था कि शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूति 
प्रतिशत कम दर पर मंजूर की गयी मध्यावधि ऋण सीमाओं की कल आधार पर पुनर्वित दिया जाना चाहिए । उक्स पुर्नावत 
राशि 21.80 करोड़ रुपये थी , जिससे की वह प्राकृतिक विपत्तियों की मात्रा को उपभोग -व्यय , वाणिज्य और व्यापार तथा 
से उत्पन्न कठिनाइयों को पार करने के लिए अल्पावधि ऋणों को लघु उद्योगों के लिए शहरी बैंकों खारा दिये जानेवाले 
मध्यावधि ऋणों में बदल सके । इस वर्ष के दौरान निधि से ऋणों और अग्रिमों के क्रमश: 50 प्रतिशत , 86-2 / 3 प्रतिशत और 
आहरित कल राशि 13. 64 करोड़ रूपये थी और 30 जून 1971 को 

75 प्रतिशत तक सीमित करना था । जैसे कि पहले कहा जा चुका 
राज्य सहकारी बैंकों के पास विद्यमान बकाया राशि 13.86 करोड़ 

है , प्रार्थामक ( शहरी) सहकारी बैंकों को मोटे तौर पर कटीर उद्योगों 
रूपये थी । इसके अलावा, दो राज्य सहकारी बैंकों के लिए उनके द्वारा और लघ, उद्योगों के यूनिटों के 22 वर्षों के उत्पादन और विपणन 
अपनी स्थिरीकरण निधि में से जिन सरकारी / न्यासी प्रतिभूतियों में संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ 
निवेश किये गये थे उन्हें बन्धक रखने पर बैंक दर पर 7.00 करोड़ इंहिया अधिनियम की धारा 17 ( 2 ) ( खख ) या ( 4 ) ( ग ) के अधीन 
रूपयों की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं ताकि वे अपने 

पुनर्वित- सुविधाएं प्राप्त हो सकती है । पहली बार 1970- 71 के 
क्षेत्रों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को परिवर्तन सुविधाएं प्रदान कर 

वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक ने गुजरात और मणिपुर राज्य सहकारी 
सकें । जून 1971 तक इन ऋण सीमाओं से आहरित राशि 4. 18 

बैंकों के लिए 8 प्राथमिक ( शहरी ) बैंकों की तरफ से कल 42.45 
करोड़ रूपये थी तथा 30 जून 1971 को विद्यमान बकाया राशि 

लाख रूपयों की ऋण सीमाएं मंजूर की थी । रिजर्व बैंक राज्य सरकारों 
2.50 करोड़ रूपये थी । 

को राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से ऋण प्रदान 
करता रहा ताकि वे चयनात्मक आधार पर प्राथमिक ( शहरी ) बैंकों 

की शेयर पूजी में अंशदान कर सकें । 1970-71 के वित्तीय वर्ष के 
327 . बुनकर समितियों के उत्पादन तथा विपणन संबंधी कार्य 

रान 19 प्राथमिक ( शहरी ) बैंकों की शेयर पंजी में अंशदान करने 
कलापों का वित्त पोषण करने के लिए बैंक दर से 1-1/ 2 प्रतिशत 

के लिए 10. 30 लाख रूपयों की राशि मंजूर की गयी । 
कम व्याज की रियायती दर पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 
की धारा 17 ( 2 ) ( खख ) के अधीन रिजर्व बैंक ने सामान्य रूप से 
वित्तीय सहायता प्रदान की । पिछले वर्ष निर्धारित नियमों तथा 

राष्ट्रीय कृषि प्रण (पीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से विशेष सहायता 
शता के अनुसार , 22 अनमोदित समूहों के अधीन आनेवाले अन्य 

329. सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूजी में अंशदान करने 
कटीर तथा लघ, उद्योग यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने 

के लिए राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घ 
के लिए भी राज्य सहकारी बैंकों को उसी धारा के अधीन पहली बार 

कालीन क्रियाएं ) निधि से प्राप्त होनेवाली वित्तीय सहायता से संबंधित 
वित्तीय सहायता दी गयी । बनकर समितियों के उत्पादन तथा विपणन 

नियमों तथा शतों को आलोच्य वर्ष में उदार बना दिया गया । 
संबंधी कार्यकलापों का विसपोषण करने के लिए बैंक दर से 1-1/ 2 

सदनुसार, पनःस्थापन की योजना के अधीन रहनेवाले आर्थिक रूप से 
प्रतिशत कम दर पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 

कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंक अब अपनी चकता पूजी के 50 प्रतिशत 
17 ( 4 ) ( ग ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17 ( 2) ( खख ) 

से अधिक अंशदान प्राप्त करने के अधिकारी है भले ही प्राप्य काला 
के अधीन , 11 राज्य सहकारी बैंकों के लिए 1970-71 

तीत राशि का प्रतिशत 30 से अधिक किन्त, 50 से कम हो । 
के वित्तीय वर्ष के दौरान कल 10.12 करोड़ रूपयों की ऋण सीमाएं 

कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा छटे कृषक विकास एजेंसियों / 
मंजूर की गयी जबकि 1960- 70 में 8.18 करोड़ रूपयों की ऋण 

सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के क्षेत्रों में कार्य करने 
सीमाएँ मंजूर की गयी थीं । इस वर्ष उनमें से आहरित की गई 

पाली प्राथमिक कृषि ऋण समितिया 10,000 रूपयों के अंशदान के 
राशि 12.36 करोड़ रूपये थी जब कि पिछले वर्ष के वैरान यह राशि 

पात्र है चाहे कालातीत राशि का स्तर कछ भी क्यों नहीं । 10,000 
9. 49 करोड़ रूपये थी तथा 31 मार्च 1971 को 7. 83 करोड़ रूपये 

रूपयों से अधिक अंशदानों पर कालातीत राशि , उत्पादक उद्देश्यों 
बकाया थे जब कि पिछले वर्ष के अंत में 8.42 करोड़ रूपये बकाया 

के लिए ऋण जारी किये जाने आदि से संबंधित शसे लागू होंगी । 
थे । शिखर हथकरघा दुनकर समितियों के सूति व्यवसाय के वित्त पोषण 

राज्य सरकारों के अंशदान के उद्देश्य के लिए यह भी पर्याप्त माना 
के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंख्यिा अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) 

जाता है कि राज्य सरकार सहकारी ऋण समितियों पारा लिये 
के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17 ( 2 ) ( क ) के अधीन , सीन राज्य 

गये ऋणों के 10 प्रतिशत से अन्यून शेयरों के लिए प्रारंभिक स्तर 
सहकारी बैंकों के लिए 80.00 लाख रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर 

पर अंशदान कर जब कि अब तक निर्धारित उपयुक्त प्रतिशत 
की गयीं जब कि पिछत वर्ष मंजूर की गई ऋण सीमाओं की राशि 

20 था । 
69.00 लाख रूपये थी । इस वर्ष उनमें से आहरित की गयी कल 
राशि 4. 00 लाख रूपये थी और 31 मार्च 1971 के अंत में बकाया दीर्घावधि वित 
राशि 2.93 लाख रूपये थी । अनमोदित कटीर तथा लघ, उदाग 
यूनिटों को वित्तीय सहायता देने के लिए 4 केन्द्रीय सहकारी बैंकों सथा 

330 . 1970- 71 के वित्तीय वर्ष के वैरान , 6 राज्य सहकारी बैंको, 
8 प्राथमिक ( शहरी) सहकारी बैंकों की और से पहली बार बैंक दर 

105 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 4,078 प्राथमिक कृषि प्रण समितियों , 
पर चार राज्य सहकारी बैंकों के लिए कल 46.59 लाख रूपयों की 

8 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 146 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों 
ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं । इन मण सीमाओं से आहरित 1. 95 

तथा 19 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों की शेयर पूजी में अंश 

दान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 46 ( क ) 
लाख रूपयों की पूरी राशि 31 मार्च 1971 को बकाया थी । 

( 2 ) ( क ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17 ( 4 ) ( फक ) के अधीन राष्ट्रीय 
शहरी सहकारी बैंक 

कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि में से . 14 राज्य सरकारों के 
लिए कल 11.85 करोड़ रूपयों के प्रण ( 0.03 करोड़ रूपये की माषा 

तक पिछले वर्ष नयीकृत किये गये ऋणों को छोड़कर ) मंजूर किये 
328. प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक अपने शहरी ग्राहकों की गये । इसके अलावा, 1960-70 के दौरान मंजर की गयी 75.96 लाख 
मक व्यवसाय और रण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । रूपयों की राशि के आहरण की अर्वाध को 1970-71 तक बढ़ा दिया 
उक्त ग्राहकों में सामान्यत: शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के छेटे प्यापारी गया । 1970- 71 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 
बेटे कारोबार करनेवाले , कारीगर, कारखानों के कामगार, वतनभोगी आहरित की गयी कल राशि 12.49 करोड़ रूपये थी जबकि 1989-70 
यक्ति आदि आस हैं । उन बैंकों की ऋण नीतियों को पुन - के वैरान उक्त राशि 6.80 करोड़ रूपये थी ( सारणी 41 ) । इस संदर्भ 
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में 31 मार्च 1971 को राज्य सरकारों के नाम कल 41.93 करोड़ आयोजन किया । इस वर्ष के लिए 140 करोड़ रुपयों का डिसेंबर 
रुपये बकाया थे जब कि 31 मार्च 1970 को 33.83 करोड़ रुपये बकाया कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया । केन्द्रीय और राज्य 

सरकारों से इस डिटचर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध होनेवाली 

सहायता की राशि 34 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी । यह आशा 
दीर्घावधि मण देनेवाली सरकारी संस्थाओं में सुधार लाने के लिए 

की गयी कि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं से 27 करोड़ रुपये तथा 
विशेष उपाय 

पाणिज्य बैंकों से 30 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । इस बात का 
331. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 1970-71 के लिए भूमि विकास 

सुनिश्चय कर लेने के लिए कि विभिन्न सरकारी तथा संस्थागत 
बैंकों के 141. 20 करोड़ रुपयों के सामान्य चिर कार्यक्रम का उल्लेख 

स्त्रोतों से भूमि विकास बैंकों के डिगेंचर कार्यक्रम को पर्याप्त 
किया गया था । केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की जानेवाली 

वित्तीय सहायता प्राप्त हो , की गई व्यवस्थाओं को द्रष्टि में रखते 
सहायता में कमी हो जाने के कारण उक्त डिचर कार्यक्रम के लिए 

हए, रिजर्व बैंक पिछले वर्षों की भांति उन उद्देश्यों पर बल 
निर्धारित राशि को कम कर 139.20 करोड़ रुपये कर दिया गया । 

देता रहा जिनके लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने 
उपयुक्त अनुमादित कार्यक्रम के आधार पर 31 मार्च 1971 को 

चाहिए । इसलिये 1971-72 के लिए यह शर्त जारी रही कि प्रदान 
समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के बैरान भूमि विकास बैंकों में कल 

की जानेवाली ऋण राशि का कम से कम 90 प्रतिशत उत्पादक 
123. 56 करोड़ रुपयों के डिचर जारी किए । बैंकों द्वारा वास्तव 

उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और उस निर्धारित 
में एकत्रत की गयी कल अभिवान राशि 127 करोड़ 

राशि का 70 प्रतिशत सुस्पष्ट उद्देशयों के लिए निर्धारित होना 
रुपये थी । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में 36.82 करोड़ 

चाहिये । 
रुपयों , रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
और भारतीय जीवन बीमा निगम ने (रिजर्व बैंक की अभिदान राशि 333. 1969- 70 से, केयल एसे भूमि विकास बैंक, जिनकी 
4.18 करोड़ रूपये ) 22.15 करोड़ रूपयों तथा वाणिज्य बैंकों ने 29.91 प्रारंभिक स्तर पर पिछले सहकारी वर्ष के अंत म विद्यमान काला 
करोड़ रूपयों का अभिदान किया । अनादित कार्यक्रम में जो कमी सीत राशि इस वर्ष की मांग राशि के 15 प्रतिशत से कम रही , 
हई यह अंशत: भूमि विकास बैंकों की संगठनात्मक त्रिफलताओं डिटोचर कार्यक्रम के अधीन प्रदान की जानेवाली वित्तीय सहायसा 
के कारण हुई और साथ ही , अंशत: ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन के 100 प्रतिशत के पात्र थे । जिन बैंकों के मामले म ऋणों 
पत्रों की जांच पड़ताल की प्रणाली में क्रमश: सूधार होने के कारण की वसुली उपयुक्त स्सर तक नहीं पहची हो वे केवल कम वित्तीय 
भी हुई, उक्त सुधार के कारण अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए अपेक्षित सहायता पाने के ही योग्य है । उक्त सहायता म क्रमिक रूप 
प्राणों की मात्रा को कम कर दिया गया था । 

से कमी की जाएगी । उक्त शर्त को लागू करने का महत्वपूर्ण 
सारणी 41 - सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूजी में अंशवान 

कारण यह था कि जिन भूमि विकास बैंकों के संदर्भ म प्राप्य 
करने के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन 

कालातीत राशि की मात्रा अधिक हो उनके डिबेंचर कार्यक्रम के 
क्रियाएं ) निधि से अण - 1980- 61 से 1970-71 तक 

लिए पूरी सहायता प्रदान करने से यदि अस्वीकार कर दिया जाए 

तो उक्त बैंकों को कालातीत ऋों की वसूली करने की उपयुक्त 
(करोड़ रुपयाँ म ) 

कार्यवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । 


- - - 


- 


-- . 


पर्ष * 


नवीनकृत ऋणों 
को मिलकर आरित 
मंजूर की राशी 
गई ऋण 


सीमाएं 


3. 23 


1960 - 61 
1961 - 62 
1962- 63 
1963 - 64 
1964 -65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967- 68 
1968- 69 
1969 -70 
1970- 71 

- 
* वित्तीय वर्ष 


5 . 60 
4 .94 
3 . 35 
4. 38 
2.68 
2 . 47 
7. 37 
4 .13 


2 . 75 
5 . 43 
4 . 91 
3. 30 
4.18 
2. 88 
2 . 27 
7.36 
3 .78 

6 . 80 
12. 49 @ 


334. पिछले दो वर्षों के दौरान रिजर्व बैंक भूमि विकास 
बैंकों को इस बात की आवश्यकता के बारे में समझाने का 
प्रयत्न करता रहा है कि ये कृषि विकास के उद्देश्य के अनुरूप 
बनायी गयी परिचालनगत क्रियाविधियों और नीतियों को अप 
नाएं । अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा मंजूर की गयी कषि 
ऋण प्रायोजनाओं के संदर्भ म अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 
कृषि पुवित्त निगम तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा किये गये 
करारों की शतों के कारण, अभी कछ समय से इस बात की 
आवश्यकता आ पड़ी है कि ऋण देने के संबंध म भूमि विकास 
बैंक कछ नियमों का तत्काल अनुपालन करें । तदनुसार, भूमि 
विकास बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण प्रदान करने 
के अपने सामान्य कार्य के संदर्भ में भी , प्रायोजना ऋणों के संबंध 
में प्रायोजना करारों में निर्धारित शत तथा क्रियाविधियों के 
समान या उनके अनुरूप शता तथा क्रियाविधियों को ही 
अपनाएं । भुमि विकास बैंकों के कार्य के दूसरे पहलओं, विशेषकर 
साधन स्त्रोतों की व्यवस्था के संबंध में भी गुणात्मक सुधार लाने के 
प्रयास जारी रखे गये । 


7 . 49 


11. 88 


- - 


- - - 


@ 1960-70 के दौरान मंजूर किये गये 75. 96 लाख रुपयों 
के ऋणों को मिलाकर जिनके आहरण की अवधि को बढ़ा दिया 
गया था । 


335. ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने भूमि विकास बैंकों 
के द्वारा ग्रामीण डिडांचरों के जारी किये जाने की नीति का पुनरीक्षण 
करते हुए यह सिफारिश की कि ग्रामीण हिचर कार्यक्रम को 
सामान्य डियर कार्यक्रम के 5 प्रतिशत से कम नहीं होना 
यह परामर्श दिया कि किसी भी राज्य में ग्रामीण डिौंचर कार्यक्रम , 
सामान्य डिवेंचर कार्यक्रम के 5 प्रतिशत से कम नहीं होना 
चाहिए । उपर्य, क्त सिफारिश को कृषि ऋण मंडल ने सामान्य 


332. 1971-72 के यित्तीय वर्ष के डिटोचर कार्यक्रम को अंतिम 
रूप देने के लिए मार्च, 1971 म रिजर्व बैंक ने प्रमुख निर्वशकों 
सथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक का 
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रूप से स्वीकार किया और यह सुझाव दिया कि 1970-71 से इस सिफा विकास के लिए तथा 2 योजनाएं गोदामों के निर्माण के लिए 
रिश को कार्यान्वित करने की दशा म प्रारंभिक कदम उठाया 
जा सकता है । इस सिफारिश के अनुसार दिसम्बर 1970 म भूमि 
विकास " कों को सलाह दी गई कि 1970-71 के दौरान व वर्ष 
के लिए अनुमोदित सामान्य डिगेंचर कार्यक्रम के कम से कम 341. इस वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय गतिविधि यह पाथी 
21 प्रतिशस की कल राशि के लिए ग्रामीण हिचरों की एक या गयी कि हरी विकास की योजनाओं को वित्तिय सहायता प्रदान 
अधिक श्रेणियों को जारी कर । 31 मार्च 1971 को समाप्त हुए 

करने के संदर्भ में काफी प्रगति हई । इस वर्ष तीन डरी योजनाएं 
वित्तीय वर्ष के दौरान , भूमि विकास बैंकों ने कल 4.38 करोड़ 
रुपयों की राशि के लिए ग्रामीण डिवेंचर जारी किये , इन डिगैचरों 

मंजूर की गई जिनमें डरी उद्योग और कृषि को समन्वित कर 
म " रिजर्व ब क के अंशदान की राशि 0.18 करोड़ रुपये थी । ग्रामीण कषि संबंधी मिश्रित कार्य करने में लगे हुए कृषकों तथा सहकारी 
डिडोंचरों म रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निवेशो की कल राशि दुग्ध समितियों के व्यवसायिक कृष्यतर दुध विक्रेताओं को वधारू 
31 मार्च 1971 को 8.59 करोड़ रुपये थी । 

पश, खरीदने के लिए 142.25 लाख रुपयों की विसीय सहायता 
सहकारी बैंकों की संख्या 

सम्मिलित है । साथ ही , एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि यह भी 
थी कि पहली बार एक अनुसूसित वाणिज्य बैंक के द्वारा एक राज्य 

कषि उद्योग निगम को निगम ने पूननिर्वत सुविधाएं प्रदान 
336. 30 जून 1971 को बैंक विनियम अधिनियम , 1949 

की थीं । अनुसूचित पाणिज्य बैंक से निधि प्राप्त कर 
के अधीन आनेवाले 1,315 सहकारी बैंक - 29 राज्य , 386 केन्द्रीय 

भूमि को समतल बनाने के लिए कषि उद्योग निगम कृषकों को 
तथा 920 प्रार्थामक ब " क- - जब कि वर्ष के प्रारंभ में 1317 

सेवाएं प्रदान करेगा । मैंक द्वारा दी जाने वाली उक्त निधि के लिए 
सहकारी बैंक ( 28 राज्य , 386 केन्द्रीय और 023 प्राथमिक) थे । 
वर्ष के दौरान बैंकों की संख्या म जो कमी हुई उसका प्रधान 

कृषि पुनर्वित निगम पुनर्षित प्रदान करेगा । इसी प्रकार , कृषि 
कारण यह था कि प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूचि से कतिपय पुनर्वित निगम ने पहली बार छोटे कृषकों को लाभ पहुंचाने के 
कृष्यंतर ऋण समितियों को हटा दिया गया था । 

उदेश्य से लघु सिंचाई योजनाओं का अनुमोदन किया - एक 

हरियाणा में अम्बाला जिले की नारायणगड़ तहसील में हरियाणा 
337. रूई और कपास की जमानत पर , राज्य और केन्द्रीय 

लघ, सिंचाई नलकप निगम के धारा 170 गहरे नलकपों के लिए 
सहकारी बैंकों द्वारा दिये जानेयाले अग्रिमों पर नियंत्रण को और 
मजबूत बनाने के उद्देश्य से , आलोच्य वर्ष में चयनात्मक नियंत्रण 

161 .50 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की 
उपायों को लागू किया गया, जिनकी चर्चा पृष्ठ 94 पर की गई है । योजना थी और दूसरी योजना पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 

300 कम गहरे नलकपों को खोदने के लिए 18 लाख रुपयों की 
कृषि पुनर्मित निगम 

वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित थी । उक्त दोनों 
मंजूरियां और विसरण 

योजनाओं के क्षेत्र छोटे कृषकों की विकास एजेंसियों के अंतर्गत 

आते है जिनके लिए कृषि पुनर्वित निगम ने 100 प्रतिशत 
338. 1970-71 के दौरान , सिचाई और भूमि विकास के व्यापक 

पुनर्वित प्रदान किया है । ऐसी ही और अनेक योजनाओं पर सक्रिय 
क्षेत्र से संबंधित 100 कृषि विकास योजनाओं @ के संदर्भ म 
निगम ने पुनर्वित की मंजूरी दी । इन योजनाओं की वित्तीय 

रूप से विचार किया जा रहा है । दो और राज्यों - मैसूर तथा 
सहायता की कल राशि 62.15 करोड़ रुपये थी । इन योजनाओं के हरियाणा में निगम कृषकों की गोदाम समस्या को भी हल करने 
अधीन निगम के वायदे की राशि 53. 92 करोड़ रुपये थी । 

में सफल हुआ ; इस संदर्भ में निगम ने मैसूर और हरियाणा 

के लिए एक एक योजना मंजूर की जिसके अंतर्गत क्रमश: 71.10 
339 . आलोच्य वर्ष के दौरान मंजूर की गई 100 योजनाओं 

लाख रुपयों और 19.42 लाख रुपों की वित्तीय सहायता प्रदान 
म से 67 योजनाएं केन्द्रीय भूमि विकास बैंको के द्वारा कार्यान्वित 
की जानी चाहिए , उनके मामले में संबंधित बैंकों के द्वारा जारी 

की जाएगी । ये योजनाएं निगम के द्वारा पहले ही तीन राज्यों 
किये जानेवाले विशेष विकास डिगंचरों में अंशदान के रूप म अर्थात् गजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मंजूर की गई गोदाम 
पुर्ना यत्त प्रदान किया जाएगा । छ : योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों योजनाओं के अतिरिक्त थीं । जो क्षेत्र और राज्य पूरी तरह से 
के द्वारा तथा शेष 27 योजनाएं अनुसुचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा 

विकसित नहीं हुए हैं उनमें अधिक से अधिक योजनाओं का 
कार्यान्वित की जानी चाहिए, जिनके मामलों में पुर्वित ऋण के रूप 

लागू करने की दिशा में निगम ने विशेष प्रयत्न किरो और इस 
में दिया जाएगा । 

संबंध में ऐसी योजनाएं संप्यार करने के लिए निगम ने अपने अधि 
340. आलोच्य वर्ष में , 100 योजनाएं मंजूर की गई , जिनमें 

कारियों को भेजा है जो संबंधित वित्तिय संस्थाओं और राज्य 
लघु सिंचाई कार्यों के विकास की योजनाएं , भूमि विकास 

सरकारों के द्वारा प्रवर्तित की जा सकती है । इस संबंध में निगम 
की योजनाएं , बागान और बागवानी की 26 योजनाएं और कृषी 

के अध्यक्ष ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विर्मश किरो 
यंत्रीकरण की 1 योजना सम्मिलित थीं । शेष योजनाओं में सं 

जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई निगम के प्रबंध निदेशक और 
2 योजनाएं मुर्गी पालन के विकास के लिए, 2 योजनाएं मछली 

अन्य अधिकारियों द्वारा की गई । इन राज्यों में और अधिक 
पालन के उदांग के विकास तथा के लिए, 3 योजनाएं डरी 

योजनाओं का प्रवर्तन करने की दृष्टि से भारत सरकार के अधि 

कारियों और राज्य सरकारों तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों 
@ मंजुर की गयी परंतु बाद म रद्द की गयी हो योजनाओं 
को छोड़कर । 

की विशेष मैठकें हाई । 


2010-11 के दौरान विकास योजनाओं 


की विस्तीय 


-- -. . 


-. 
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( घ ) 14 अनुसूचित पाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 
ये बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके सहायक क 
कृषि विकास कार्यों के लिए काफी अधिक मात्रा म ऋण प्रदान 
करते आ रहे है । वाणिज्य बैंकों को दिये जानेवाली पुनर्नावत 
की मात्रा के संबंध में निगम एक लचीली नीसी का पालन कर 
रहा है । ऐसे बैंकों के चल मला सांतों की स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए निगम उन्हें पुनर्वित्त प्रदान करता है । इस वर्ष के दौरान 
वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किये जाने की क्रियाविधि के 
सरलीकरण के लिए निगम ने अनेक कदम उठाये । 


342. इस वर्ष के दौरान , निगम ने पहले मंजूर की गई कछ 
योजनाओं के संदर्भ म दी गयी वित्तीय सहायता म कटौती करने 
का अनुमोचन किया , साथ ही निगम ने कछ योजनाओं को 
पुनर्व्यवस्थित करने के लिए भी अपना अनुमोदन प्रदान किया 
साकि विशेष विकास डिगचरों को जारी करने की अवधि बढ़ायी 
जा सके । यदि पिछले वर्षों के दौरान मंजूर की गई योजनाओं 
को पुनर्व्यवस्थित करने और रद्द कर देने आदि के परिणाम 
स्वरूप पहले ही मंजूर की गई कछ योजनाओं के परिव्यय में हुए 
परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाए तो आठ वर्षों के अपने कार्यकाल के 
पौरान निगम कम्वारा मंजूर की गई योजनाओं की कल संख्या 30 
जून 1971 को 458 रह जाती है । उन योजनाओं के अधीन प्रदान 
की गई कल वित्तीय सहायता तथा निगम के वायदे की राशि 
क्रमशः 293.00 करोड़ रुपये और 248.66 करोड़ रुपये होती है । 

343. इस वर्ष के दौरान निगम के द्वारा वितरित की गयी 
राशि 30 .82 करोड़ रुपये थी । इससे जून 1971 के अंत तक 
वितरित की गयी कल राशि बढ़कर 89.71 करोड़ रुपये हो गई । 
इस वर्ष के दौरान वितरित की गई 30. 82 करोड़ रुपयों की । 
राशि म से , केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों को 28.65 करोड़ रुपये , 
राज्य सहकारी बैंकों को 1.19 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों को 2.78 करोड़ रुपये वितरित किये गये । इस 
वर्ष 8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और 5 राज्य सहकारी बैंकों ने 
क्रमशः 31.12 लाख रुपयों और 28.57 लाख रुपयों की मूल देय 
राशि लौटायी । 


340. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस यात का उल्लेख किया 
गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पुःनर्माण और विकास बैंक तथा उससे 
संबंध संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कृषि का आधुनिकीकरण 
तथा उसकी उत्पादन क्षमता में दिध करने के लिए किये जानेवाले 
पूजीगत निक्शों के संदर्भ में वित्तीय सहायसा प्रदान करने की कोष्ट 
से तीन प्रयोजनाओं को मंजूर किया था । आलोच्य वर्ष में , चार और 
प्रायोजनाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ , भारत सरकार 
तथा निगम के बीच किये गये करारों पर हस्ताक्षर हुए जिनके 
लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 87.80 करोड़ रुपयों (904.00 लाख 
डालर) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ; इसम से 61 .67 करोड़ 
रुपये निगम के द्वारा निम्न प्रकार उपलब्ध कराये जाएंगे । 


अंतर्राष्ट्रीय विकास 
संघ से ऋण 


कृषि पुनर्वित्त निगम 
के द्वारा प्रवान की 
जाने वाली राशि 
(करोड़ रुपयों में ) 


वितीय सांतों को पढ़ाना 


344. इस वर्ष के दौरान , निगम ने निम्नलिखित प्रकार से 
वित्तीय स्त्रोतों को बढ़ाया - ( 1) कृषि पवित्त निगम अधिनियम 
की धारा 20 (1 ) ( ग ) के अधीन भारत सरकार से उधारों के रूप 
म 22 करोड़ रुपये, ( 2) 5 प्रतिशत कृषि पर्नावत्त निगम पांड़ 
1982 (2 श्रेणियां) जारी कर खुले बाजार से लगभग 8.53 करोड़ 
रुपये । इसके अतिरिक्त, कृषि पर्विस्त निगम अधिनियम , 
1983 की धारा 20 ( 1) ( ख ) के अधीन , इस अवधि के दौरान 
रिजर्व बैंक से निगम द्वारा लिये गये अल्पावधिक उधारों की 
कल राशि 11 .80 करोड़ रुपये थी . जिसम से 4.28 करोड़ रुपये 
अप्रैल 1971 म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लौटा दियं गये । 
नीतियां और क्रिपाविधियां 

345. आलोच्य वर्ष म नीतियों तथा क्रियाविधियों से संबंधित 
निम्नलिखित परिवर्तन अमल म लाए गए : ( क ) 23 नवम्बर 
1970 को या उसके बाद मंजूर की जानेवाली योजनाओं के संदर्भ 
में निगम ने अपने पुनर्वित्त पर लिये जानेवाले व्याज की दर को 
महाकर याषिक 6 प्रतिशत कर दिया है । 


हरियाणा कृषि ऋण प्रायोजना . 250 लाख डालर 18. 75 

18. 75 करोड़ रुपये 
तमिलनाडु कृषि ऋण प्रायोजना . 350 लाख डालर ____ 22. 35 

26. 25 करोड़ रुपये 
प्रांत्र प्रवेश कृषि ऋण प्रायोजना , 244 . 00 लाख डालर 18. 09 

___ 18. 30 करोड़ रुपये 
कृषि संबंधी हवाइ प्रायोजना . 60 . 00 लाख डालर 2 . 48 

___ 4 . 50 करोड़ रुपये 


( ख ) निगम के द्वारा मंजूर की गई लघ, सिचाई योजनाओं 
के संदर्भ में , केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के द्वारा जारी किये जानेवाली 
विशेष विकास डिवांचरों में राज्य सरकारों से प्रदान से किये जानेवाले 
10 प्रतिशत अंशदान की विशेष रियायस को 30 जून 1972 तक 
बड़ा दिया गया । 


इन प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन म पुर्नावत्त प्रदान करने 
वाली एकमात्र एजेंसी के रूप में और साथ ही एक ऐसी एजेंसी 
के रूप म जिसे तकनीकी तथा आधिक पहलुओं की हष्टि से 
आंतरिक रूप से योजनाओं में निहित क्षमता के संबंध म अपने 
को स्वयं संतुष्ट कर लेना चाहिए, निगम सक्रिय रूप से संबंधित 
है । इस वर्ष के दौरान निगम का कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय 
लखनऊ को स्थानान्तरित कर दिया गया । 
5. निशी मना निमंत्रण संबंधी गतिविधियां 
मारिशस पात्रा योजना, 1970 
- 347. विदेशी मद्रा नियंत्रण के अंतर्गत पिछले वर्ष की रिपोर्ट 
म यात्रा संबंधी नियमों के उदारीकरण की जिस प्रक्रिया का 
उल्लेख किया गया था उसे आलोच्य वर्ष म भी जारी रखा गया । 
7 अगस्त 1970 से अमल में लायी गयी मारिशस यात्रा योजना 
1970 के अधीन , तीन वर्षों म * एक बार मारिशस की यात्रा करने 
के लिए भारत में निवास करनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए 
हवाई जहाज रानी कंपनियों और यात्रा एजेंटों के द्वारा यात्रा टिकट 
बुक किये जा सकते हैं । एयर इंडिया द्वारा मारिशस की यात्रा 
करनेवाले ऐसे व्यक्ति 100 अमेरिकी डालरों की विदेशी मना 


( ग ) निगम ने विशेष रूप से यह निश्चय किया कि वह 
योग्य संस्थाओं के माध्यम से लघु कृषक विकास एजसियों के 
धारा प्रवर्तित और अपने द्वारा मंजूर की गयी सक्षम योजनाओं के 
संदर्भ में 30 जून 1971 तक प्रतिशत. पुनर्वित प्रदान करेगा । 
प्रारंभ में यह रियायत . केवल एक वर्ष के लिए प्रदान की गयी थी 
और अब उसे 30 जून 1972 तक बढ़ा दिया गया है । 
49 G of I / 72 - 13 
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- - - - - --- - -- . .... ... 
प्राप्त करने के पात्र होंगे । कारोबार या अन्य किसी उद्देश्य इन लेखों को रिहायशी लेखे के रूप में माना जाएगा और इन लेखों 
से था रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त पी फार्म अनमोदन के अधीन रिजर्व का परिचालन अबाध रूप से किया जा सकता है । 
बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गयी विदेशी मद्रा के साथ की गयी 
किसी भी मारिशस यात्रा पर इस योजना के उद्देश्यों की पूति के 

प्राधिकृत म्यापारी लाइसेंस जारी करना 
लिए विचार नहीं किया जाएगा और विदेशी यात्रा योजना , 1970 

____ 351 . देश के विदेशी मद्रा कारोबार में भाग लेने के लिए छोटे 
के अधीन की गयी मारिशस से इतर देशों की यात्रा के कारण बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से , हाल ही में विदेशी मुद्रा 
कोई भी व्यक्ति मारिशस यात्रा योजना का लाभ उठाने से वंचित 

का व्यापार करने के लिए निम्न बैंकों को लाइसेंस दिये गये हैं : 
नहीं गा । इसी प्रकार यदि अन्यथा अनमत हो सो मारिशस 

बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड , वाराणसी , दि न्यू बैंक ऑफ इंडिया 
यात्रा योजना , 1970 के अधीन की गयी मारिशस यात्रा के कारण लिमिटेड , नई दिल्ली , और विजया बैंक लिमिटेड , बंगलुर । 
भी कोई व्यक्ति विदेशी यात्रा योजना , 1970 से लाभान्वित होने 

___ 352, जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दी गयी विदेशी 
से वंचित नहीं होगा । 

मना से संबंधित ऑकई तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशों 
100 अमेरिकी डालरों की विवंशी मना की हकवारी 

में यात्रा करने के निमित्त अनुमोदित किये गये पी फार्म संबंधी 
____ 348. एयर इंष्ठिया / भारतीय जहाजरानी निगम के वायुयानों / 

आवेदन पत्रों की संख्या के विवरण आगे की सारणी में दिये गये 
जहाजों से यात्रा करनेवाले यात्रियों को प्राप्य 100 अमेरिकी डालरों 
की विदेशी मुद्रा की सविधा को निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए 

विदेशी मुद्रा परमिट और पी फार्म अनुमोदन 
भी लागू कर दिया है : 

1.विशी मला परमट 
(क ) विदेश यात्रा योजना, 1970 के अधीन अन्य देशों की 
यात्रा के लिए किसी दूसरे टिकट की आवश्यकता के बिना ही 

विदेशी मुद्रा 
परिभूमण टिकटों पर इंडियन एयर लाइन्स के वायुयान के द्वारा 

की मंजूर की 
पाषा करनेवाले एसे व्यक्ति जो अफगानिस्तान या बर्मा की यात्रा 

यात्रा का उद्देश्य 

परमिटों गई राशि 
करने के लिए उक्त योजना की सुविधा से लाभान्वित होने के पात्र 

की संख्या ( हजार 
है , और 

रुपयों में ) 
( ख ) ऐसे व्यक्ति जिनके पास वि सिविया स्टीम नेवीगेशन 
कंपनी लिमिटेड के जहाजों से यात्रा करने के लिए विदेशी यात्रा 

प्रध्ययन / प्रशिक्षण 
योजना , 1970 के अधीन जारी किये गये अपृष्ठांकनीय परिभ्रमण 

( क ) ब्रिटेन और यूरोप 
टिकद हों । 

( i ) तकनीकी . 

501 35 ,18 
(ii ) गैर- तकनीकी 

28, 45 , 
विपशी मला नोटों और सिक्कों की बिक्री 

( ख ) अमेरिका और कनाडा 
___ 349 . मार्च, 1971 तक हवाई अड्डों और गांदी में कारोबार 

(i ) तकमीकी . 

2, 366 5, 78, 38 
करनेवाले प्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारियों और लाइसेंसीकृत मद्रा 

(ii ) गैर-सकनीकी 

1, 182 2,58, 44 
परिवर्तकों के मुद्रा विनिमय कार्यालयों को यह अनमति दी गई 

( ग ) अन्य देश 
थी कि वे निर्धारित सीमाओं और क्रियाविधिक औपचारिकताओं 
की शर्त पर निम्नलिखित यात्रियों को छोड़कर भारत से बाहर 

(i ) तकनीकी . 

17,99 
जानेवाले अन्य यात्रियों को विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के मे . 

(ii ) गैर-तकनीकी 

6 , 63 
कारोबार . . 

10, 892 
(क ) पारगमन यात्री , और 

6, 58, 72 
डाक्टरी चिकित्सा . 

49952,03 
( ख ) ऐसे यात्री जिनके पास भारत के बाहर अनिश्चित अवधि 

अध्ययन यात्रा 

850 33. 43 
के लिए जारी किये गये टिकट ( वापसी टिकटों को 

सम्मेलनों में भाग लेना 

1, 129 20, 37 
मिलाकर) हो । 

विविष . . . . 

8, 360 2, 14, 65 
उपयुक्त ( क) और ( ख ) की वर्जित श्रेणियों के अधीन आनेवाले 
यात्रियों को मिलाकर भारतीय नागरिकतायक्त सभी यात्रियों के 

26,718 19, 04, 27 
लिए इस सुविधा को 23 मार्च 1971 से बढ़ा दिया गया है । दूसरे 

2. पो फार्म 
शब्दों में , एक ऐसे यात्री को जो भारत का नागरिक हो (अर्थात , 
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय पार पत्र हो चाहे वह भारत 

मंजूर किये गये 
में या विदेशों में जारी किया गया हो ) , इस बात पर विचार किये 

यात्रा का उद्देश्य 

. पी फार्मों. 
विना कि किस मदा में उसके टिकट का किराया अदा किया गया 

की संख्या 
और किस स्थान पर टिकट जारी किया गया , विदेशी मुद्रा मोटों 
और सिक्कों की बिक्री की जा सकती है । 

परिवार के प्रमुख से मिलना . 

11, 838 
रिश्तेदारों से मिलना 

8, 797 
पूर्व बंगाल के शरणार्थियों को वित्तीण सहायता 

निर्यात वृति . 
___ 350. पूर्व बंगाल से आनेवाले शरणार्थियों को सहायता पहचान 

विदेशों में नौकरी . 

4, 352. 
के उद्देश्य से , विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति स्थायी निवास के लिए उत्प्रवास 

7, 918 
दी गई है कि वे सामान्य रूप से गैर रिहायशियों पर लागू होनेवाली विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी 

3, 256 
विदेशी मुद्रा-नियंत्रण संबंधी औपचारिकताओं के बिना मुक्त रूप विविध . 

19, 741 
से उन व्यक्तियों के नाम जो पूर्व बंगाल से आए हैं और अस्थायी 
रूप में भारत के निवासी है", चालू /बचत / सावधि जमा लेखे खोलें । 

जोड़ 

56 ,096 


625 


194 


120 


196 
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रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वक्षण और विचार गोष्ठियों 
353. भारत सरकार के प्रयल से , शहरी क्षेत्रों में श्रमंतर कर्म 
चारियों के परिवारों की कर्जदारी की मात्रा, स्वरूप तथा विन्यास 
संबंधी विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक 
अखिल भारतीय सर्वेक्षण का प्रवर्तन किया । राष्ट्रीय नमूना 
सर्वक्षण संगठन ने 1970- 71 के दौरान अपनी 25वीं पारी में लगभग 
8, 000 शहरी खंडों में उपयुक्त कार्यक्रम का प्रचार करने का क्षेत्रीय 
कार्य किया । 


और यात्रा किराये के भुगतान और प्राप्तियों का सर्वेक्षण वार्षिक 
आधार पर बराबर करता रहा । यह प्रभाग विदेशी निवेश का 
सर्वक्षण करने के लिए विदेशी कंपनियों और भारतीय मिश्रित 
पूजी कंपनियों की शाखाओं से तिमाही रिपोर्ट भी मांगता रहा । 
मूलतः इन रिपोटों पर आधारित "1087-88 में भारत की अंतरराष्ट्रीय 
निवेश स्थिति " शीर्षक एक लेख , रिजर्व बैंक बटन के 
मार्च 1971 के अंक में प्रकाशित किया गया । 1967-68 के अंत में 
भारत के अन्तर्राष्ट्रीय निवेश की जो स्थिति रही उसे प्रस्तुत करने के 
अलावा, उक्त लेख में आंशिक आंकड़ों के आधार पर 1988-80 के 
अंत में विद्यमान स्थिति पर स्थूल रूप से अनुमान प्रस्तुत किया 
गया । इसके अलावा , विदेशी निवेश सर्वेक्षण रिपोटों से प्राप्त 
अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययन के 
द्वारा देश के समय भुगतान शेष के समायोजित आंकड़े प्रस्तुत किये 
गये । 


354. भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा राज्य 
सरकारों के सहयोग के साथ रिजर्व बैंक दशवार्षिक अखिल भारतीय 
प्राण तथा निवेश सर्वेक्षण, 1971-72 का आयोजन करने की 
व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है । 


355. 1501 गैर-सरकारी , वित्तंतर मझोली और बड़ी सार्वजनिक 
सीमित कंपनियों के 1967-68 के लेखों के विश्लेषण के आधार पर 
सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक विभाग के सहयोग से एक अध्ययन 
किया और उसे रिजर्व बैंक बलैटिन के अक्तूबर 1970 के अंक में 
प्रकाशित किया । जनवरी-जून 1970 की अधि से संबंधित 

औद्योगिक स्थिति का सर्वेक्षण रिजर्व बैंक बलेटिन के जनवरी 
1971 के अंक में प्रकाशित किया गया । 


356. रिजर्व बैंक के प्राण आयोजना कक्ष में जुलाई 1989 सितम्बर 
1970 तक की अवधि में पाणिज्य बैंकों द्वारा किये गये शाखा विस्तार 
कायों और नयी शाखाओं द्वारा किये गये कार्य के स्वरूप के संबंध में 
विशेष अध्ययन किया गया । इस अध्ययन से पता चला कि 
वाणिज्य बैंक व्यवसाय के विशेष और कार्य संबंधी विस्तार की 
दिशा में जुलाई , 1989 में 14 बड़े वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 
बाव उल्लेखनीय प्रगति हई है । रिजर्व बैंक बुलेटिन के नवंबर 
1. 970 के अंक में इस अध्ययन के निष्कर्ष परिशिष्ट के रूप में । 
प्रकाशित किये गये । रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष पुस्तिका प्रका 
शित की गई जिसमें निम्नलिखित नातों का विवरण दिया गया 
( 1) बैंकों की विशेष ऋण योजनाएं : मार्गदर्शी सिद्धान्त , 
( 2) संभाव्य नियोजन - क्षमता के संदर्भ में बैंकों की ऋण योजनाओं पर 
समिति की रिपोर्ट . ( 3) अप्रसावाले और उपक्षित क्षेत्रों को दिये 
जानेवाले छोटे ऋणों के लिए गारंटी योजनाएं , (4 ) लघु उद्योगों 
को दिये जानेवाले ऋणों के लिए गारंटी योजनाए, ( 5) वाणिज्य बैंकों 
द्घारा कृषि का वित्त पोषण : मार्गदर्शी सिद्धान्त । रिजर्व बैंक 
घुलेटिन के फरवरी 1971 के अंक में यह पुस्तिका भी एक परिशिष्ट 
के रूप में प्रकाशित की गयी । विभेदक व्याज दरों से संबंधित 
समिति की रिपोर्ट भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गयी 


358. कृषि ऋण विभाग के प्रयत्न से, आर्थिक विभाग के ग्रामीण 
सर्वेक्षण प्रभाग ने पांच राज्यों के पांच छुने हुए जिलों में कृषकों 
की बचत क्षमता का क्षेत्रीय अध्ययन कार्य प्रारंभ किया । उक्त 
अध्ययन का उद्देश्य यह था कि चने हुए जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों 
में रहनेवाले कृषकों की बचत क्षमता का अनुमान लगाने का प्रयास 
किया जाए और यह पता लगाया जाए कि कसे और किस मावा 
तक सांस्थानिक एजेंसियां जमा करने की ऐसी क्षमता का उपयोग 
कर रही है । इस प्रभाग ने कृषि ऋण विभाग के साथ मिल कर 
पाच राज्यों के पाच जिलों में " भूमि विकास बैंकों द्वारा विर्य 
जानेवाले प्राणों को वापस अदा करने की क्षमता का निर्धारण करने 
और उन ऋणों से संबंधित बंधकों का मूल्यांकन करने के लिए 
भी एक दूसरा अध्ययन कार्य किया । इस सर्वेक्षण का उद्देश्य 
यह था कि एक ऐसी उपयुक्त कार्यपद्धति बनायी जाए जिससे कि भूमि 
विकास बैंक इस उद्देश्य से क्षेत्रीय अध्ययन कर सके कि वे 
जमानत पर आधारित अपनी ऋण- नीतियों में परिवर्तन कर उन्हें 
उत्पादन पर आधारित बना सफ । साथ ही , भूमि विकास बैंकों 
झारा बंधकों के मुल्यांकन के संदर्भ में अपनाई जानेवाली प्रणालियों 
का भी अध्ययन करने की आवश्यकता थी , क्योंकि मूल्यांकन की 
वर्तमान प्रणालिया न तो संतोषप्रद थीं और न वैज्ञानिक ही और 
अखिल भारतीय ग्रामीण प्राण पनरीक्षण समिति के सझाव के 
अनुसार उक्त प्रणालियों के स्थान पर आय की पूजीकरण प्रणाली 
को अमल में लाने की भी आवश्यकता थी । इसके अलावा इस 
प्रभाग ने छटे कृषकों के लिए सहकारी अणों की उपलब्धता से 
संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया । 
यह अध्ययन आठ राज्यों में से आठ चुने हुए जिलों में किया 
गया । इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे : ( क ) छटे कृषकों को 
उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए सहकारी समितियों से 
उपलब्ध ऋण का मूल्यांकन करना, ( ख ) ऐसे ऋणों की उपलब्धता 
को प्रभावित करनेवाले प्रमुख तत्वों का मूल्यांकन करना और 
( ग ) इस बात का परीक्षण करना कि क्या सहकारी समितियों में कोई 
निहित स्वार्थ विद्यमान है । यदि ऐसा है तो क्या उससे छेटे कृषको 
को ऋण मिलने में कोई बाधा पड़ती है । 


357. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया 
था कि आर्थिक विभाग के अंतराष्ट्रीय वित्त प्रभाग द्वारा प्रारंभ किये 
गये अवर्गीकृत प्राप्तियां (अर्थात्, प्राप्तियाँ जिनकी राशि 
10,000 रुपयों से कम या उनके बराबर हैं और जिनके लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मना नियंत्रण 
विभाग को उवश्यवार विवरण भेज ) से संबंधित कार्य को बराबर 
आगे भी जारी रखने का निश्चय किया गया है । अक्तूबर -दिसंबर 
1969 की तिमाही के वैरान प्राप्त हई अवर्गीकृत राशियों के संबंध 
में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम रिजर्व बैंक खुलेटिन के मार्च, 
1971 के अंक में प्रकाशित किये गये । 1970 के लिए किये गये 
सर्वेक्षण में जुलाई -सितंबर की तिमाही की अवधि ली गयी और 
इसके परिणामों का अब अध्ययन किया जा रहा है । 1971 के 
सर्पक्षण में अप्रैल- जून की तिमाही अवधि आती है और उक्त 
सर्वेक्षण प्रगति कर रहा है । अन्तरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग भारतीय 
और विदेशी जहाजरानी तथा हवाई कंपनियों से संबंधित माल -भाई 


359. इन तदर्थ सर्व क्षणों के अलावा, प्रभाग अपेक्षाकृत वीर्घ 
कालीन दो सर्वेक्षणों में लगा रहा । उनमें से एक सर्वेक्षण का 
उदश्य इस बात का अध्ययन करना था कि किस सीमा तक सहकारी 
ऋण कृषि उत्पादन में अपना योग छ रहा है . और उधारकर्ताओं को 
उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायता दे रहा है तथा जूसरे 
सर्वक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न कृषिगत आर्थिक परिवंशी 
के संदर्भ में छटे कृषकों की ऋण समस्याओं तथा तत्संबंधी अन्य 
समस्याओं का अध्ययन करना था । सहकारी बैंकों द्वारा पिये 
जानेवाले अग्रिमों तथा जमाराशियों के संबंध में नियमित रूप 
से प्रश्नावली भेजकर जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे जारी रखा गया । 
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[ PART II 


कापीशविर 


364. दिसंबर 1970 के अंत में पाणिज्य बैंकों के कर्मचारी 
विभाग के कार्यपालकों के लिए भर्ती तथा चयन पर एक कार्य 
शिविर का आयोजन किया गया । 1971 के बीच में कारोबार 
आयोजना पर चलाये जाने वाले एक उच्च स्तरीय कार्य शिविर के 
लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है । 
शिक्षण सामग्री 

385 . अधिक उपयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली तैयार करने की दष्टि 
से बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के कछ शिक्षकों की सहायता 
से राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान निम्नलिखित विषयों पर नियमित 
अध्ययन सामग्री तैयार कर रहा है - (1) प्रेषण , ( 2) सुरक्षा तिजोरी 
कक्ष , और संस्थान निम्नलिखित विषयों पर भी कार्य कर रहा है 
( 3) चेकों की जांच पड़ताल (4 ) जमा लेखे और (5 ) वसूली । संस्थान 
ने यह योजना बनाई है कि बैंक संघठन में बार बार किये जानेवाले 
कार्यकलापों के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी स्वयं शिक्षक पाठ 
तैयार करने का एक बहत बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए । साथ ही 
इस वर्ष के वैरान आयोजित किये गये वरिष्ठ प्रबंध पाठयक्रमों के 
उपयोग के लिए, अहमदाबाद के भारतीय प्रबंध संस्थान ने शिक्षण 
संबंधी बहुत से वृत विवरण सैयार किये । राष्ट्रीय बैंक प्रबंध 
संस्थान ने भी स्वयं अनेक वृत -विवरण एकत्रित किये । इनके अति 
रिक्त , कारोबार संबंधी बहत से मनोविनोदपूर्ण कार्यक्रम तथा अनः 
करणात्मक अभ्यास भी तैयार किये गये है । 


प्रकाराम और सूचना का प्रचारण 


प्रभाग ने " कृषि ऋण का अध्ययन " शीर्षक का एक प्रकाशन भी 
प्रस्तुत किया । 

380. आर्थिक विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग के द्वारा 
1965-66 और 1966-67 के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के विस 
संबंधी जो सर्वेक्षण किये गये उनके निष्कर्ष रिजर्व बैंक बुलेटिन 
के सितंबर 1970 के अंक में प्रकाशित किये गये , 1967- 68 और 
1988-89 के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के वित्त संबंधी सर्वक्षण 
के लिए प्राप्त ऑकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है । 31 मार्च 
1969 तक की केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व 
का वार्षिक सर्वेक्षण रिजर्व बैंक पुटिन के मई 1971 के 
अंक में प्रकाशित किया गया , 31 मार्च 1970 तक के सर्वेक्षण के 
लिए प्राप्त ऑकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है । 

7. शिक्षा और प्रशिक्षण 
381. इस वर्ष के दौरान अलग अलग बैंकों को उनकी अपनी 
परिचालन क्षमता तथा कार्य को सुधारने में सहायता प्रदान करने 
के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, अनुसंधान और 
परामर्श- संवाओं के संदर्भ में किये गये प्रमुख कार्यकलापों के विव 
रण नीचे दिये जाते है । 
पाठ्यक्रम 

382 . 1970 के दौरान , राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने निम्न 
लिखित पाठयक्रम चलाये : ( 1) बैंकों के लगभग 1500 बैंक 
अधिकारियों के लिए कृषि वित्त पर एक समान साप्ताहिक क्षेत्रीय । 
काशिविर तथा प्रशिक्षण के पांच कार्यक्रम , (2) लघु उद्योग के 
वित्त पोषण के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए लघु, 
उद्योग विस्त संबंधी पाठ्यक्रम , (3) एक समय में मूलतः एक 
बैंक के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम , 1970 में बैंक आफ 
बादा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षणाथियों को प्रशि 
क्षण दिया गया , ( 4) कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के निमित्त 
शाखा प्रबन्धकों के लिए प्रशिक्षण कार्यकम , ( B) कार्यपालक 
विकास कार्यक्रम जिसमें निम्नलिखित शामिल थे : ( क ) क्षेत्रीय 
प्रबंधक के स्तर के व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ कार्यपालक पाठ्यक्रम 

और ( ख ) उप महा प्रबंधक/ सहायक महा प्रबंधक के स्तर के 
प्यक्तियों के लिए उस्पतर प्रबंध संबंधी विचार गोष्ठी, ( 8) परि 
पालन प्रबंध कार्यक्रम प्रत्येक बैंक में से दो दो व्यक्तियों के 
हिसाब से 28 व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह का एक श्रमशक्ति 
विकास कार्यक्रम , (7 ) वाणिज्य बैंकों, भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक, निर्यात अण और गारन्टी निगम , भारतीय औद्यो 
गिक ऋण तथा निवेश निगम तथा विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 
लिएनिर्यात वित्त पर क्षेत्रगत प्रबंध कार्यक्रम , ( 8) पूर्वी क्षेत्र के बैंकों 
के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के 
लिए कलकत्ता में चलाए गर्य प्रशिक्षण प्रबंध कार्यक्रम जिनमें यूना 
इटेड बैंक, यूनाइटेड कर्माशयल बैंक तथा इलाहबाद बैंक के शिक्षकों 
ने भाग लिया था , (9 ) मलेशिया में राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान 
के संकाय के सवस्यों में से एक सदस्य के बारा बैंक ऑफ भूमि 
पुत्रा , मलयेशिया की प्रार्थना पर चलाया गया कृषि वित्त संबंधी 
समद्रपारीय प्रशिक्षण कार्यक्रम । 
अनुसंधान 

383. इस उद्देश्य से कि समस्याओं की अच्छी जानकारी हो 
और व्यावहारिक कठिनाइयों को सुलझाया जाए, संस्थान ने बैंक 
व्यवसाय के निम्नलिखित विभिन्न पहलओं पर अनुसंधान प्राथा 
जमाओं का प्रारम्भ किया : परिषेशगत और प्रबंध संबंधी अध्य 
पन , प्राण तथा ऋण क्षेत्र का प्रबंध, जमाराशियों जुटाना, अण अनु 
संधान विश्लेषण, निर्यात क्षमता का विकास , समेकित सूचना 
तथा नियंत्रण प्रणाली, प्रबंध नियंत्रण प्रणाली, श्रमशक्ति का पूर्वी 
मुमान, औद्योगिक संबंध और सूचना, भी आदि । 


388. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने निम्नलिखित विषयों 
पर अपने द्वारा आयोजित कार्य शिबिरों से संबंधित रिपोर्ट प्रका 
शित की : (1 ) लघु उद्योगों का वित्तपोषण, ( 2) कृषि का 
विस्तपोषण, (3 ) जमाराशि जटाना , ( 4) ग्राहक सेवा, (5 ) बैंक 
व्यवसाय में प्रबंध विकास और ( 6) निर्यातों का वित्तपोषण । 
राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान के दो और प्रकाशन भी निकले : 
( 1) वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा समिति और 
( 2) पाठ्यक्रमों की निशिका, 1970-71, जिसमें विभिन्न पाणिज्य 
बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों तथा अन्य अनुसंधान और 
प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पाठयक्रमों के व्योर दिये गये 


परामर्श 

367. संस्थान ने बैंक आफ इंडिया , इंडियन बैंक, आन्धू * क 
और इंडियन आवस्सीज बैंक को नये प्रकार की परीक्षा प्रक्रियाओं 
का प्रयोग कर नियक्ति के लिए सीधे कर्मचारियों का चयन करने 
के संदर्भ में परामर्श सेवाएं प्रदान की । साथ ही यह संस्थान 
च्यापार विकास परामर्श सेवा के संदर्भ में आंधक और इंडियन 
बैंक के साथ मिलकर कार्य कर रहा है । इस परामर्श सेवा के निम्न 
लिखित उद्देश्य है : ( 1) तीन से पांच वर्षों की अवधि के 
लिए व्यापार विकास योजना, ( 2 ) बैंक के बदलते हुए स्वरूप के 
अनुरूप उसके संगठनात्मक तंत्र का निर्माण और ( 3) भावी आवश् 
यकताओं की पूति के लिए श्रमशक्ति आयोजन और प्रबंध विकास 
जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल हैं । संस्थान ने यूनियन बैंक और 
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उनके अपने अपने प्रबंध विकास कार्य 
क्रमों के निरूपण और कार्यान्वयन में सहायता देने की भी सहमति 
दी है । निम्नलिखित कार्यों में पर्याप्त प्रगति हाई है : 
( 1) कर्मचारी-वर्ग सची का निर्माण , ( 2) मुल्यांकन 
प्रणाली की दिशा में कार्य निरूपण और ( 3 ) श्रमशक्ति आयोजन । 
ये दोनों बैंक अन्य बैंकों को यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
सहमत हो गये हैं । 


SEC. 3(ii )] 
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आयोजित किया गया । रिजर्व बैंक के बैंक परिचालन तथा विकास 
विभाग के अधिकारियों को कृषि ऋण के क्षेत्र में , विशेष रूप से वाणिज्य 
बैंकों के ऋण क्षेत्र के संदर्भ में पायी जानेवाली नवीनतम गतिविधियों 
से परिचित कराने के उद्देश्य से कृषि वित्त पर एक विशेष पाठयक्रम 
आयोजित किया गया । 


____ 388. 1989 तथा 1970 में किये गये कार्य के आधार पर , 1971 
के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने निम्नलिखित विषयों पर 
एक व्यापक कार्यक्रम करने का विचार किया है (1) बैंक व्यवसाय 
के उच्चतम कर्मचारी -वर्ग का प्रशिक्षण , ( 2) प्रशिक्षण तथा शिक्षण 
की नयी सामग्री , विशेष रूप से स्वयं शिक्षक पाठ तैयार करना, (3 ) 
बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रायोजनाएं , और (4 ) विस्तृत 
परामर्श सेवाएं , विशेष रूप से भर्ती , और चयन -परीक्षा, प्राण संबंधी 
जोखिम के विश्लेषण और कारोबार के विकास के क्षेत्रों में परामर्श 
संवाएं । 


371. आलोच्य वर्ष में इस कालेज में निम्नलिखित नए पाठ्य 
क्रम शुरू किए गए : ( क ) राज्य / प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के 
प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए एक पाठक्रम , ( ख ) औद्योगिक सहकारी 
समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनेवाले केन्द्रीय बैंकों के 
प्रबंधकों /उप प्रबंधकों के लिए एक पाठरक्रम . ( ग ) राज्य / केन्द्रीय 
सहकारी बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए एक पुनश्चर्या पाठय 
क्रम और (घ ) शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए 
एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम । आलोच्य वर्ष में राज्य / प्राथमिक भूमि 
विकास बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए निर्धारित पाठयक्रम 
चार बार आयोजित किया गया और अन्य पाठ्यक्रम एक एक बार 
आयोजित किये गये । 


* कर प्रशिक्षण कालेज 


___ 372. इस अवधि में कालेज में सहकारी बैंकों, भूमि विकास 
बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के जिन अधिकारियों ने 
प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी कल संख्या 509 थी 
( इनमें विदेशों के 2 अधिकारी भी शामिल है ) । 
1989 में जब इस कालेज की स्थापना की गयी , तब से लेकर अब 
तक कल 720 अधिकारियों ने कालेज द्वारा आयोजित विभिन्न 
पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । कालेज ने वाणिज्य बैंकों 
द्वारा चलाये जानेवाले कालेजों में कृषि वित्त का अध्यापन करने पाले 
शिक्षकों के लिए एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया । हाल 
ही में , कालेज के प्रिंसिाल ने बैंक, ठ महता राष्ट्रीय सहकारी बंध 
संस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया है जिसके साथ रिजर्व 
बैंक ने पिछले वर्ष एक सहयोग करार कर लिया था । 


369. रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग के 
लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रवर्तन और आयोजन करता रहा । 
आलोच्य वर्ष में , कालेज ने 4 प्रवर पाठयक्रमों , 3 मध्यवर्ती पाठय 
क्रमों और औद्योगिक वित्त व्यवस्था तथा संगठन एवं प्रणाली से 
संबंधित दो दो पाठ्यक्रम तथा विदेशी मुद्रा, कर्मचारी वर्ग और संग 
ठन से संबंधित एक एक पाठयक्रम का आयोजन किया । वाणिज्य 
बैंकों के पर्यवेक्षी निरीक्षण कर्मचारी वर्ग के लिए भी एक पाठयक्रम 
चलाया गया । आलोच्य वर्ष में कालेज में निम्नलिखित दो नये 
पाठयक्रम शुरू किये गये : मीयादी ऋण पनेवाली संस्थाओं और 
मीयावी अश्ण संबंधी प्रस्तावों पर कार्य करनेवाले बैंकों के विधि 
अधिकारियों के लिए एक पाठ्यक्रम और अपेक्षाकृत बड़ी राशियों 
के ऋण संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करनेवाले वाणिज्य बैंकों के 
मध्यम प्रबंध स्तर के अधिकारियों के लिए एक ऋण मूल्यांकन 
पाठयक्रम । इस अवधि में इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त बैंकों 

और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों की कल संख्या 477 थी 
( इनमें विदेशों के सीन अधिकारी भी शामिल है ") । 1954 में 
जब इस कालेज की स्थापना की गयी तब से लेकर अब तक कल 
4, 447 अधिकारियों ने कालेज द्वारा आयोजित विभिन्न पाठयक्रमों 
में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं के 
अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के ऐसे अधिकारियों के लिए 
जो मीयादी ऋण प्रदान करने संबंधित कार्य करते हैं , कालेज शीघ 
ही एक प्रायोजना मूल्यांकन ( वित्तीय ) पाठ्यक्रम तथा बानार 
विश्लेषण तथा मांग निरूपण से संबंधित एक पाठ्यक्रम आयोजित 
करने का विचार कर रहा है । हाल ही में , रिजर्व बैंक के 
अपने अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन करने का 
कार्य भी कालेज को सौंपा गया है । आलोच्य वर्ष में , बैंक परि 
पालन तथा विकास विभाग के अधिकारियों के लिए एक निरीक्षण 
प्रथम केन्द्रीय बैंक संघठन पाठ्यक्रम 1 चलाये गये । इस समय 
प्रथम केन्द्रीय बैंक संघटन पाठ्यक्रम 1 चलाये गये । इस समय 
कालेज में , द्वितीय केन्द्रीय बैंक संघठन पाठ्यक्रम 1 पल 
रहा है । 


कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज , मद्रास 
___ 373. कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज , मद्रास स्टाफ आफिसर ग्रेड 2 
और सहायक कर्मचारी वर्ग के लिए केन्द्रीय बैंक संघठन पर सामान्य 
पाठ्यक्रम तथा बैंक परिचालन तथा विकास विभाग और कृषि ऋण 
विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण प्रधान पाठयक्रम का 
आयोजन नियमित रूप से करता रहा । इस कालेज में अब तक 
प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कल संख्या 2,947 है । 


सहकारी * कर प्रशिक्षण कालज, पूना 


क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र 

374. रिजर्व बैंक के अवर तथा प्रवर क्लको के लिए बम्बई , 
मद्रास और नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पाठयक्रमों का 
आयोजन करते रहे । पतिपय अनिवार्य प्रशासनिक कारणों से 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता प्रत्याशा के अनसार पून: नहीं खोला 
जा सका । विभिन्न क्षेीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण 
प्राप्त क्लर्क कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या 8, 210 है । 
कर्मचारी वर्ग की प्रतिनियुक्ति 

375. भारतीय प्रशासी कर्मचारी कालेज , हैदराबाद के साथ की 
गयी स्थीयी व्यवस्थाओं के अधीन , रिजर्व बैंक के अधिकारी उस 
कालेज के द्वारा आयोजित प्रबंध विकास पाठ्यक्रमों के लिए प्रसि 
नियुक्त किये गये । वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के अधि 
कारियों के लिए बैंकर प्रशिक्षण कालेज द्वारा चलाए जानेवाले कछ 
पाठ्यक्रमों में और साथ ही अखिल भारतीय प्रबंध संस्था सथा राज्य 
स्तरीय प्रबंध संस्थाओं, उत्पादिता परिषदों , प्रबंध संस्थाओं तथा 
कछ इसी प्रकार के अ संस्थानों द्वारा आयोजित प्रबंध विकास 
संबंधी अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी रिजर्व बैंक 
के अधिकारियों को भेजा गया । रिजर्व बैंक ने आलोच्य अवधि 


370. राज्य , केन्द्रीय और शहरी सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास 
बैंकों के कर्मचारियों के लिए रिजर्व बैंक सहकारी बैंक श्यवसाय के 
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता रहा । आलोच्य वर्ष में राज्य / केन्द्रीय 
सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों 
के प्रबंधक वर्ग के लिए और राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखा 
प्रबंधकों / एजेंटों के लिए उक्त कालेज में दो दो पाठ्यक्रम चलाये गये । 
इस अवधि में , वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग तथा मध्यम 
स्तरीय कर्मचारी वर्ग के लिए कृषि वित्त पर एक एक पाठयक्रम 
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में , मनीला में आयोजित 8 में दक्षिण पूर्व एशिया , न्यूजीलैंड, 
आस्ट्रेलिया केन्द्रीय बैंक व्यवस्था पाठ्यक्रम , बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा 
आयोजित केन्द्रीय बैंक व्यवस्था पाठ्यक्रम तथा फछविदेशी संस्थानों 
द्वारा आयोजित रिजर्व बैंक के हित के अन्य पाठ्यक्रमों में भाग 
लेने के लिए भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियक्त किया । 
विटेन, जापान , पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि देशों 
की बैंक व्यवसाय संबंधी संस्थाओं तथा वित्तीय संस्थाओं में अध्ययन 
दौरे प्रशिक्षण के लिए भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया 
गया । 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हिन्दी की प्रगति 

378. आलोच्य वर्ष में रिजर्व बैंक ने 30 जून 1970 को समाप्त 
हए वर्ष के लिए रिजर्ष क ऑफ इंडिया के कामकाज एवं भारतीय 
मैंक व्यवसाय की प्रवृति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट का हिन्दी 
संस्करण प्रकाशित किया । उसमें मद्रा और वित्त की रिपोर्ट , 1969 
70 से चुने गये विवरणों के हिन्दी रूपांतर तथा रिजर्व बैंक द्वारा 
अनुसुचित पाणिज्य बैंकों के नाम जारी किये गये महत्त्वपूर्ण परि 
पत्रों के हिन्दी रूपांतर परिशिष्टों के रूप में दिये गये । भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक कृषि पवित्स निगम , भारतीय यनिट 
ट्रस्ट तथा जमा बीमा निगम को उनकी वार्षिक रिपात के हिन्दी 
अनुवाद एवं प्रकाशन के लिए रिजर्व बैंक बराबर सहायता प्रदान 
करता रहा । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य और कार्य पध्दति 
के संशोधित संस्करण सथा संशोधित विदेशी मद्धा नियंत्रण नियम 
पुस्तक ( छठा संस्करण ) के असांििधक अंश का हिन्दी में अनुवाद 
किया गया और उपयुक्त नियम पुस्तक के असाविधिक अंश का 
उक्त अनवाद भारत सरकार के पास भेजा गया । भारत में सहकारी 
गतिविधि से संबंधित आकड़े जुटाने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों 
की सहकारी सर्मािसयों के पंजीयकों के पास भेजने के लिए रिजर्व 
बैंक ने फामा का हिन्दी रूपांतर भी प्रस्तुत किया । 

377 . 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम , 1963 के उपबंधों 
का पालन करते हए रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्तियों / नोटों /मकानियों / 
सासंशों, नोटिसों , विज्ञापनों और अधिसूचनाओं को अंग्रेजी और 
हिन्दी में एक साथ जारी करता रहा । जनता, केन्द्रीय सरकार और 
राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्र स्वीकार किये गये और जहां 
जहा आवश्यक था , उनका हिन्दी में उत्तर दिया गया । 

378. रिजर्व बैंक भिन्न केन्द्रों में अपने कर्मचारियों की सुविधा 
के लिए स्वच्छिक आधार पर अपनी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी 
कक्षाएं चलाता रहा । हिन्दी में दक्षता प्राप्त करने के लिए जो प्रोत्साहन 
दिये जाते थे वे आलोच्य वर्ष में जारी रहे । रिजर्व बैंक के टाइपिस्टों 
का हिन्दी टाइपराइटग (टंकण कला ) सीखने के लिए प्रोत्साहित 
करने के उद्देश्य से हिन्दी टाइपराइटिग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 
लिए प्रोत्साहन के रूप में मानदेय प्रदान करने की व्यवस्था की गयी 


में यह राशि क्रमशः 17 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 20 करोड़ 
रुपये थी । 
____ 381. 1970 - 71 में आय में 31.01 करोड़ रुपयों की जो यदि 
हुई यह प्रमख रूप से प्रतिभूतियों में किये गये निशा, राज्य 
सरकारों, बैंकों आदि का दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर अधिक 
मात्रा में व्याज प्राप्त होने तथा रुपया खजाना बिलों पर अधिक मात्रा 
में बटटा प्राप्त होने के कारण हई । व्यय में 8.01 करोड़ रुपयों 
की जो वृद्धि हुई वह मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से स्थापना 
ध्यय में हाईवृध्दि के कारण हुई : (1 ) श्रेणी 2, 3, और 4 के कर्म 
चारियों के वेतनमानों के परिशोधन के कारण उन्हें वेतन की बकाया 
राशि दी गयी, और (2 ) अधिकारी वर्ग को अंतरिम राहत दी गयी 
तथा उक्त वर्ग के वेतन का तदर्थ पुनर्नियतन किया गया । 
लेखा परीक्षक 

382 . रिजर्व बैंक के लेखों की परीक्षा मैसर्स ए. एफ . फर्गसन एण्ड 
कंम्पनी, बम्बई , मेसर्स राय एण्ड राय , कलकत्ता, मेसर्स सूरि एण्ड कंपनी, 
मद्रास और मैसर्स ठाकर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी, नई दिल्ली 
द्वारा की गयी जिन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधि 
नियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी 
की गयी तारीख 28 अप्रल 1971 की अधिसूचना सं . एफ. 3 ( 50 ) 
बीसी / 89 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेखा परीक्षकों के रूप 
में नियुक्त किया था । इस बात का इतमीनान कर लेने के 
उद्देश्य से कि बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंक के 
अधिकतर कार्यालयों के लेखों की परीक्षा हो , बंबई , कलकत्ता 
और मद्रास के परम्परात्मक कार्यालयों के अलावा कानपर, नागपुर 
और नई दिल्ली के कार्यालयों की भी यहियों की लेखा परीक्षा लेखा 
परीक्षकों द्वारा की गयी है । लेखा परीक्षकों के लिए प्रति कार्यालय 
16.000 रुपयों का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है । 
केन्द्रीय यो 

383. सर्वश्री वी . वी . चारी और एस . एस . शिरालकर ने क्रमशः 


- अवधि के लिए उप - गवर्नर का पदभार प्रण किया । श्री . सी . पी . एन . 
सिंह और प्रो . एम , मुजीब 14 जनवरी 1971 को अपनी पदाधि 
समाप्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से निवृत्त हुए । सेवा 
निपरत निदेशकों की सेवाओं के प्रति बोर्ड अपना आभार प्रदर्दा शत 
करता है । 
____ 384. इस वर्ष केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हई जिनमें से चार 
बैंठक संबई में हुई और मद्रास , कलकत्ता तथा नई दिल्ली में एक 
एक बैठक हुई । केन्द्रीय बोर्ड की समिति की बाधन बैठक हुई 
जिनमें से दस बैठकें नई दिल्ली में , द बैठक मद्रास में और शेष 
बैंठक बंबई में हुई । 

385. श्री . के. एन , महता 21 जनवरी 1971 को कारोबार बंद 
होने के समय से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किये 
गये । 
स्थानीय पोई 

388. आलोच्य वर्ष में स्थानीय बोर्ड के स्वरूप या सदस्यता में 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
कार्यालय खोलना और पंच करना तथा संगठन और प्रबन्ध में परिवर्तन 

387. विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग का एक कार्यालय 2 नवंबर 
1970 से कोचिन में खोला गया । अपने आप में पूर्ण एक सरकारी 
ऋण कार्यालय 1 मई 1971 से अहमदामाद में खोला गया । बैंकिंग 
परिचालन और विकास विभाग के चार कार्यालय गौहाटी, पटना , 
जम्मू और जयपुर में क्रमशः 15 फरवरी, 1 मार्च, 15 मई और 15 जून 


8. लेखे और अन्य विषम 
379. 30, जून 1971 को समाप्त हए लेखा वर्ष में सांविधिक 
और अन्य व्यवस्थाएं करने के बाद बैंक की आय पिछले वर्ष के 
105 -45 करोड़ रुपयों की तुलना में करोड़ रुपये थी । इस वर्ष के 
कल व्यय की राशि पिछले वर्ष के 30-45 करोड़ रूपये की तुलना में 
36.46 करोड़ रुपये थी । केन्द्रीय सरकार को अदा करने के लिए 
अलग से रखी गयी वास्तविक लाभ - राशि 100 करोड़ रुपये थी जब 
कि पिछले वर्ष यह राशि 75 करोड़ रुपये थी । 
___ 380. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि , राष्ट्रीय 
कृषि ग्रहण (स्थिरीकरण ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घ 
कालीन क्रियाएं ) निधि में जो अंशदान किये गये उनकी राशि क्रमशः 
18 करोड़ रुपये , 2 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये थी जब कि 1989-70 
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कार्यालय मई 1971 में लखनऊ को स्थानान्तरित कर दिया गया । 
कृषि ऋण विभाग चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा बढ़ाया 
गया और उक्त कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पंजाब , हरियाणा , 
हिमाचल प्रदेश और जम्मू व काश्मीर को लाया गया । 


392. स्टाफ आफिसरों के लिए कंपनी पट्टे पर फ्लैट लेने की 
योजना जारी है , क्योंकि जिन शहरों में बैंक के कार्यालय स्थित है । 
वहा की आवास स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । आलोच्य वर्ष 
में 227 फ्लैट पट्टे पर लिये गये । पट्ट पर फ्लैट लेने की योजना 
1967 में शुरू की गयी । इस योजना के अधीन अब तक पट्टे पर 
लिये गये फ्लेत की काल संख्या 710 हो गयी है । 


* क के भवन 
कार्यालय भवन 

388. नागपुर कार्यालय के उपभवन का निर्माण कार्य समाप्त 
हो चका है और अंगलूर में प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण 
कार्य प्रगति कर रहा है । हैदराबाद में और बंबई के मिंट के अहाते 
में बनाये जानेयाले कार्यालय भवन और भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली 
के प्रस्तावित कार्यालय भवन और उप - भवन योजना की स्थिति 
में है । जयपर में नगर विकास मंडल द्वारा बैंक को बेची गयी भूमि 
के स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण योजना की 
प्रगाल में बाधा पड़ गयी है । अहमदावाद और गौहाटी के कार्या 
लय भवनों के लिए वास्तकों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव विचाराधीन 


389. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस विभाग के उप कार्यालय और 
बैंकिग विभाग के अनभाग खोलने के लिए अहमदाबाद और 
भुवनेश्वर में पट्टे पर भवन लेने के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया 
था । अहमदाबाद में भवन से लिया गया है और भूवनेश्वर के भवन 
के संबंध में यह आशा की जाती है कि वह निकट भविष्य में प्राप्त 
हो जाएगा । इनके अलावा गाहाटी , जयपुर और जम्मू में बैंकिंग 
परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए भी 
पट्टे पर भवन ले लिया गया है । 
आवास भवम 

390. बैंक सभी प्रमुख केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों 
के आयास भवनों की व्यवस्था करने की बराबर कोशिश कर रहा है । 
इन आवास भवनों के लिए बैंक भारी मात्रा में आर्थिक सहायता 
प्रदान करता है । आलोच्य वर्ष में मद्रास में ग्रेड 1 के स्टाफ आफिसरों 
के लिए 11 फ्लेटों और बंबई में क्लको सधा अधीन कर्मचारियों 
के लिए क्रमश : 240 और 102 फ्लेटों की कालानी का निर्माण 
कार्य समाप्त किया गया । बंबई , कलकत्ता, नई दिल्ली , मद्रास , 
नागपुर, पटना और कानपुर में बैंक ने अब तक कर्मचारियों के लिए 
जितने फ्लैटों की व्यवस्था की है उनकी कल संख्या ग्रेड 1 के 
स्टाफ आफिसरों के लिए 160, ग्रेड 2 के स्टाफ आफिसरों के लिए 306 
तथा क्लको और अधीन कर्मचारियों के लिए क्रमशः 1,616 और 744 
है । इससे इन केन्द्रों के कल कर्मचारियों के लगभग 15 प्रतिशत 
कर्मचारियों को आवास प्राप्त हुआ है । क्लको और अधीन कर्म 
चारियों के लिए नई दिल्ली और कलकत्ता में क्रमश: 272 और 456 
फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है तथा बंगलूर में ग्रेड 1 
और 2 के स्टाफ आफिसरों के लिए 56 फ्लैटों तथा क्लको और 
अधीन कर्मचारियों के लिए कानपुर में 224 फ्लेटों, नागपुर में 104 
फ्लैटों और मद्रास में 16 फ्लैटों का निर्माण कार्य अभी शुरू ह, जा है । 
बंधई में ग्रेड 1 और 2 के स्टाफ आफिसरों के लिए 152 फलैटों और 
नई दिल्ली में क्लकों के लिए 48 अतिरिक्त फलैंटों का निर्माण 
कार्य शीघ्र ही शुरू होगा । नई दिल्ली में ग्रंड 1 और ग्रेड 2 के स्टाफ 
आफिसरों के लिए और भुवनेश्वर, मद्रास , बंगलूर सथा हैदराबाद में 
श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए और कालोनियों का निर्माण 
करने का कार्य योजना की स्थिति में है । कानपुर में ग्रह 1 और 2 के 
स्टाफ आफिसरों के प्रस्तावित आवासों के लिए वास्तकों की नियुक्ति 
करने के प्रस्ताव विचाराधीन है । 

391, ऐसे केन्द्रों में जहां कोई भूमि प्राप्त नहीं की गयी है या 
जहा आवासों की संख्या अपर्याप्त है , आवास भवनों का निर्माण करने 
के निमित्त उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है । 


विविध 

393. कलकत्ता के पुराने कार्यालय भवन का नवीकरण कार्य समाप्त 
होनेवाला है और कानपुर के पुराने कार्यालय भवन का नवीकरण 
कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा । नई दिल्ली में सरोजनी नगर तथा 
कस्तूरबा नगर में स्थित कालोनियों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण 
करने का कार्य योजना की स्थिति में है । 
मालिक-कर्मचारी संबंध 

394.रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रबंधकों और श्रेणी 2 और श्रेणी 3 
के कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अखिल भारतीय 
रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच वतन मानों तथा भत्तों आदि के 
परिशोधन के संबंध में 1 जून 1970 से जो बातचीत शुरू हुई उसका 
उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था । अब तक एक 
सरफ बैंक के प्रबंधकों और दूसरी सरफ अखिल भारतीय रिजर्व बैंक 
कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ 
के बीच श्रेणी 2, 3, और 4 के कामगार कर्मचारियों के वेतन , भत्तों 
तथा कछ दूसरी सेवा शर्ता के परिशोधन के संबंध में समझौते 
हए है । संघ और महासंघ के साथ जो करार किया गये है वे 
दोनों पाटियों पर 31 दिसम्बर 1973 तक बाध्यकारी है । उक्त 
दोनों संगठनों की मांगों के प्रपत्र में सम्मिलित सभी बातों का 
निपटारा उन करारों में नहीं हुआ है", अतः शेष बातों का भी निव 
टारा करने के लिए उन के साथ बातचीत चल रही है । वाणिज्य बैंको 
के कामगार कर्मचारियों के यूनियनों और भारतीय बैंक संगठन के 
बीच बैंकों के कर्मचारियों के सन-स्वरूप के परिशोधन के संबंध 
में बातचीत हई और 12 अक्तूबर 1970 को उन के बीच एक समझौता 
हुआ । यह समझोता 1 जनवरी 1970 से चार वर्षों के लिए अमल 
में रहेगा । 
कर्मचारियों के लिए आवास ऋण योजना 
- 395 . आलोच्य वर्ष में जो आवास ऋण मंजूर किये गये उनका 
विवरण नीचे दिया जाता है । 

समितियों राशि 
की संख्या 

रु० 
( क ) नयी सहकारी गृहनिर्माण समितियाँ , 16 72, 84, 220 

पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण 
समितियों को दिये गये अतिरिक्त ऋण . 

3, 29, 585 
जोड़ 

76, 13,805 
कर्मचारियों राशि 

की संख्या 
( ख ) अलग अलग कर्मचारी 
नये ऋण 

27, 44798 
जिन कर्मचारियों ने पहले ही ऋण लिये थे 
उमको दिये गये प्रतिरिक्त ऋण . 

2, 850 
जोड़ . 

27, 47, 648 
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___ 1981 में योजना के अमल में आने से लेकर अब तक मंजूर किये 
गये समिति ऋणों और वैयक्तिक अरणों की कल राशि क्रमशः 
रु. 2,83, 94,180 और रु . 78,45, 103 है । कल मिलाकर 1, 710 
कर्मचारियों ने इस सविधा का लाभ उठाया है । 
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रिजर्व बैंक पॉफ इंडिया 
30 जून 1971 का तलम-पत 

इयू विभाग 


देयताएं 


पास्सिा 


182, 53, 160, 862 , 72 


बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट 18, 00, 36, 776 . 00 

सोने का सिक्का और बुलियन : 
संचलन में नोट 4435,03, 88, 195. 50 

( क ) भारत में रखा हुमा 
जारी किये गये कुल नोट 

445 3, 04, 24, 971. 50 ( ब ) भारत के माहूर रखा हुआ 

विदेशी प्रतिभूतियां 


278, 41 , 99, 950 . 06 


जोड़ 

460, 95, 10, 812 . 78 
रुपये का सिक्का 

39 , 15, 33, 741 . 55 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतिया 

3952, 93, 80, 417 . 17 
वेशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य -पत्र 
कुल यताएं 4453, 04, 24, 971 . 50 

कुल प्रास्तियां 4453,04, 24, 971 . 50 
किंग विभाग 

......- . - " - 
देयताएं 

- - 

मास्तिया 

पै . 
घुकता पूंजी 5, 00, 00, 000 . 00 नोट 

18, 00, 36, 778 . 00 
रुपये का सिक्का 

92, 062 . 00 
प्रारक्षित निधि 150,00, 00 , 000 . 00 छोटा सिक्का 

3, 14, 775 . 60 

खरीदे और भुनाय गए बिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 190, 00, 00, 000 . 00 ( क ) देशी । 

10, 02, 29, 513. 79 

( ब ) विदेशी 
राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 39, 00, 00, 000 . 00 ( ग ) सरकारी खाना विल 

15, 79, 86, 288 . 22 
विदेशों में रखा हमा मकाया * 

94, 12, 01, 406 . 55 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक कण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 135, 00, 00, 000. 00 निवश * * 

423, 54, 81, 728 , 38 

ऋण और अग्रिम :- - 
जमा राशिर्मा : - - 

( i ) केंद्रीय सरकार को 
ii ) राज्य सरकारों को 

55, 77, 00, 000 . 00 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : - - 
( i ) केंद्रीय सनकार 54, 98, 95, 012 . 38 ( i ) अनसूचित वाणिज्य बैंकों को । 

265 , 84,70, 000 . 00 
( i ) राज्य सहकारी मकों को 

206, 83, 71, 802. 00 
(ii ) राज्य सरकारें 86, 63, 13, 936 . 17 (iii ) दूसरों को 

13, 78, 60, 000 . 00 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीघकालीन क्रियाएं ) निधि से ऋण , 
( ब ) बैंक 

अग्रिम और निवेश 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

248, 69, 06, 1 24 , 78 ( क ) ऋण और अग्रिम 
(i ) राज्य सरकारों को 

42 ,03, 53, 639 . 52 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी यफ 18, 83, 72, 356 . 57 (ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

24, 31 , 43, 271 . 66 

( iii ) केंद्रीय भूमिबंधक बैंकों को 
( iii ) गैर- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 83, 82, 402 . 90 ( ख ) केंद्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबवरों में निवेश 10, 14, 98, 135 . 00 
(iv ) अन्य बैंक 

1,02,07,228 . 20 राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण प्रौर 

अग्रिम 
( ग ) अन्य 162, 56, 14, 761 . 21 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण पौर अग्रिम 

13, 66, 14, 587 . 00 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीम क्रियाएं ) निधि से 
देय बिल 

37, 24, 27, 949 . 41 ऋण, अग्रिम पौर निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण पौर अप्रिम 

55, 04, 21, 044 . 00 
पन्य देयताएं 194, 31, 73, 420 . 38 ( ब ) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए गांडों/ 

रिचरों में निवेश 
अन्य मास्तियो 

75, 14, 96, 362 . 28 


कुल यताएं 1324, 12,73, 192 . 00 

कुल प्रास्थियो 1324,12, 73,192 . 00 
अंशतः चुकता शेयरों पर फुटकर वेयता रु. 8, 90, 992. 80 ( पौण्ड 50, 000 के स्टलिंग निवेशों को रु. 100 - 5 . 5556 पौण्ड की दर पर बदला गया ) । 
* नकदी, मावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * (i ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किए गए निवेश मामिल नहीं है 

(ii ) इसमें विदेशों में रखे गये रु. 5, 31,09, 367 . 80 ( 50, 000 पौण्ड और 6, 961, 250 अमेरिकी डालर के समान राशि ) शामिल है । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन त्रियाएं ) निधि से प्रवत्त ऋण और अप्रिम शामिल महीं है । 
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4) (ग ) के अधीन अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिए गये 171, 91, 00, 000 रुपये शामिल है । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 
मे. एस . नकला, 

- एस. जगन्नाभन, गवर्नर 
मुख्य लेखापाल 

पो . एन. इमरी , उप गवर्नर पी . बी . पारी, उप गवर्नर 
तारीख 28 जुलाई 1971 

पार. में हमारी, उप गवर्नर एस एस.शिरासकर, उप गवर्नर 


- - 
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-:- - - :- :-.- - ---- ---- - --...--- - -- 
30 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ- हानि लेखा 
-- - --------- - - - . . - . .. -..- - 

प्राय 
व्याज, भाजन , विनिमय , कमीशन प्रादि . 

136, 46, 38,146. 95 
व्यय 
स्थापना . 

20, 58, 9 1, 346. 23 
निदेशकों और स्थानीय बोरों के सदस्यों की फीग और ठपथ . 

57, 802, 81) 
लेखा परीक्षकों की फीस 

90, 000 . 00 
फिराया , कर , बीमा , बिजली आदि 

93, 93, 714 . 68 
विधि प्रभार . . . 

39, 151 . 82 
डाक प्रौर. तार खर्च . 

11, 32, 016 . 41 
कोष-प्रेषण . . 

60, 14, 579 . 19 
लेखन सामग्री, प्रादि . 

30, 40, 811 . 73 
प्रतिभूति- छपाई ( चेक , नोट फार्म प्रावि ) . 

4, 90, 81, 764. 01 
धक संपति का मूल्यह्राम और मरम्मतें . 

95, 05, 283 . 57 
एजेंसी प्रभार . . 

7, 21 ,10, 258 . 74 
कर्मचारी निधि और अधिवार्षिकी निधि में ग्रंशदान , 

7, 32, 000 . 00 
विविध व्यय 

75, 48, 975 . 46 
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि 

100, 00, 00, 442 . 31 


जोड़ . 


. 


136,46, 38, 146. 95 


केंद्रीय सरकार को देय प्रधिणेष . 


100, 00, 00 , 442, 31 


प्रारक्षिस निधि लेखा 


30 जून 1971 को शेष 
लाभ- हानि लेखे से अंतरित किया गया 


. 


150, 00,00, 000 . 00 

कुछ नहीं 


जोड़ . 


. 


150, 00, 00, 000 . 00 


- - . - - .. 


- 


- . - . . . 


- - . 


रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या पावश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद । 


जे . एस. मसला 
मुख्य लेखापाल 


एस. जगन्नापन , गवर्नर 
पी . एन . परी, उप गवर्नर 
प्रार. के. हजारी, उप गवर्नर 
पो. यो . चारी, उप गवर्नर 
एस. एस .शिरालकर, उप गवर्नर 


लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
भारत के राष्ट्रपति की सेवा में , 

हम रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अधोहस्ताक्षरित लेखा परिक्षक इसके द्वारा 30 जून 1971 तक के रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र तथा लेखों पर केंद्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 

हमने केंद्रीय कार्यालय और कलकत्ता , बंबई, मद्रास, नई दिल्ली , कानपुर और नागपुर के कार्यालयों के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्रों पौर 
वाउचरों से और साथ ही , दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के मैनेजरों द्वारा पेश की गई प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उस्त सुलन-पन में समाविष्ट क्रिया 
गया है, उपर्युक्त तुलन-पल की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केंद्रीय बोर्ड से जो - जो स्पष्टीकरण मोर जानकारी मांगी है, वह सारा 
स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गई है और यह संतोषजनक है । हमारी राय में यह तुलन- पत्न पूर्ण और सही सुलन- पत्न है । इसमें रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया 
नियम अधिनियम 1934 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिए गए हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार 
आस्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है । जहां तक हमारी जानकारी है यह तुलन-पत्र हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग 
से नैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके । 

राय एण्ड राय , 

ए . एफ . फसगुन एण्ड कंपनी 
सारीख 28 जुलाई 1971 

ठाकर बंधनाप अम्पर एमकम्पनी / लेखा परीक्षक 
सूरि एक कंपनी 

[ सं 3 ( 9 ) बी , प्रो . III] 

आर . राजामणी, उप सचिव , 

वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विधाग, नई दिल्ली । 
49 Gof I / 72 - 14 


- सपा 
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New Delhi, the 25th October, 1972 

4 . In view of the continuous pressure on prices and the 
much larger credit expansion by the banking system in the 

Arst half of th : year , monetary policy was constantly direct 
SUBJECT : Annual Report of the working of the Reserve Bank 

och towards curbing the inflationary trends in the economy, 
of India and trend and progress of banking in India for the 

Important measures taken were the stepping up of the Bank 
ycar July , 1 , 1970 to June 30, 1971 . 

rate by onc percentage point to 6 per cent, the raising of 
S . O . 508 . - In accordance with Section 53 (2 ) of The Reserve the Bank s statutory and net liquidity ratios, substantial al 
Bank of India Act, 1934 , the Central Board of Directors has 

terations in the basis of cligibility for refinance in respect 
submitted to the Government of India the following Report 

of advances to priority sectors and for food procurement, 

advice to banks to exercise the utmost restraint, and the 
on the working of the Reserve Bank of India and Tiend and 

tightening of selective credit controls on specificd commodi 
Progress of Banking in India for the year cnlcd June 30 , 
1971. 

ties . At the same time, banks were advised to step -up the 

paco of deposit mobilisation ; with a vicw to helping the 
I. Over all Trends in the Ecopomy 

banks to augment their resource- base , upward revision of 

various deposit rates was permitted . The rate of creclit cx 
The performance of the Indian economy during the pansion slowed down considerably thereafter and the pres 
Bank s accounting year July 1970 to June 1971 was rather sulle on prices cascd . 
uneven , though in terms of overall growth rate it appcared 
fairly satisfactory . In particular, as the ycar progressed , 

5 . The public sector banks vigorously continued their 
advcrso trends emerged in some of the important sectors. branch expansion programme and oriented their lcn «ling 
National income at constant prices is estimated to have ex policies in favour of the priority sectors, and prepared spc 
panded by 5 to 5 .5 per cent over 1969 - 70, attaining for the 

cial schemes for assisting the backward arcas and the wcaker 
second year in succession the overall target of growtli pos sections of the community . At the same time, it has been 
tulated in the Fourth Plan . To & large extent, this sise was impressed upon the banks thot in lending to priority scctors, 
due to a growth rate of over 6 per cent in the agricultural 

a minimum standard of quality should be maintained and 
sector. Thọ dominant group in this sector, viz., foodgrains proper ntillsation and return flow of funds should be ensur 
production , continued its upward inovement for the second 

ed . 
year in sliccession , recording a rise of over 8 .0 per cent. In 
contrast, the rate of growth in industrial prodụction showed 

Output, Prices and Policy Measures 
decelcration . The prices continued to be linder prcssure 
throughout the year. On the external side, while India 

Farm Output 
strengthened her second linc of reserves by completing the 
programme of rcpurchases from the I. M . F ., the deficit in the 
balance of payments on currcnt account widencd . Over the 

6 . For the second year in succession during 1970 - 71 , ag 

ricultural production showed a fairly high rate of expansion . 
ycar , exports registered a rise but in respect of imports, there 

While favourable weather conditions, particularly during the 
was a reversal of the declining trend noticed since devalua 
tion . Thọ tragic dovelopments in East Bengal, following 

kharif season , have no doubt played a part in this , the ex 
the military crackdown in March 1971, have led to a serious 

tension of intigation facilities and use of better water mana 
problom of millions of cvacuees secking refuge in our coun . 

gement techniques, the expansion of nea under the High 
try . Provision of food and shelter to these unfortunate po- . 

Yielding Varieties Programme and adoption of modern tech 

nology on a wider scale , have all contributed to this progress . 
ple has put a heavy strain on the country s resources and 
their continued inflow is bound to act as a serious constraint 

A large part of this progress was due to the output of food , 
on the tempo of economic development. 

grains which at 107 .8 million tonnes showed an increase of 
8 . 3 million tonnes over the previous year . All major cereals 

except jowar shared the increase . Production of pulsos , 
2 . Investment in the economy does not yet seem to have however , showed a marginal declive. The perforinance of 
picked up to an adequate level. Public sector investment major cash cross , however, was uneven . Output of both 
though larger than in the preceding year was much lower cotton and raw jute during 1970 -71 is expected to be lower 
than last year. Investment activity in the small-scale sector than in 1969- 70. Whilo cotton output was adversely affect 
public response to new issues was encouraging . Financial ed by heavy unseasonable rains and attacks by pests in cer 
assistance sanctioned as well as disbursements made against tain cotton producing tracts , declino in raw jute was due 
earlier sanctions by the term - lending institutions were ap partly to adverse weather conditions during the sowing 
preciably larger than last year. The stock market after & period and partly to reduction in acreage . Amond major 
recovery in thọ carller : months, however , showed a bearish oilseeds, groundnuts production registered a significant im 
trend . On the whole , the organised sçctor of industry re provoment from 5 . 1 million tonnes to 6 . 1 million tonnes . 
mained subdued with capital consents and capital issues lower Sugarcano ( in terms of gur) is likely to remain around the 
than last year . Investment activity in the small -scale sector previous year s level of output of 13 . 4 million tonnes . 
appears to have improved. Institutional finance for invest 
ment in agriculture showed a further increase over the pre 

Table 1 – Trends In Agricultural Production 
vious year s level. 


Unit 


1969 - 70 
( Final 
Eşti. 
matcs ) 


1970 - 71 
(Esti 
mates ) 


3. Budgetary operations in 1970 -71 bave shown a much 
wider gap between receipts and disbursements than expected , 
particularly in the case of State Governments, loading to a 
considerable increase in bank financing of the deficit. The 
budgetary policy of the Central Government for 1971- 72 
has been framed against the background of generally im 
proved prospects in the economic situation and the need to 
accelerate the tempo of development. The budget provides 
for a substantial step - up in Plan outlays in order to impart 
the necessary thrust to developmental activities. It also pro 
vides further mcasures for moving nearer to the social ub . 
jectives of reducing regional disparities and bringing about 
an egalitarian society . A special provision of Rs. 75 crores 
has been made for employment- oriented works in rural areas 
and for creating employment opportunities for the educated 
unemployed . The budget has also provided for Rs. 60 crores 
for expenditure in connection with tho evacucos . However , 
the inflow of evacuees has been much larger than Anticipated 
earlier and the strain on budgetary resources would be cor 
respondingly increased . * 


. 


6 . 1 


5 . 4 


1 . Foodgrains 

Million 99 . 5 107 . 8£ 

tonnes 
(1) Rice 

- do 40 . 4 42. 5£ 
(1l) Wheat 

-do 20 . 1 23 . 3£ 
2 . Raw Cotton * . . . . . Million 

balcst 
3. Raw Jute and Mestat . -do 6 . 8 6 , 1 
4 . Groundnuts . . . Million 

tonnes 5 . 1 6 . 1 
5 . Sugarcane (in terms of 
gur) . . . 

-do 13 . 4 13 . 4 
£ Final estimates. 
* Trade estimates. 
+ Bales of 180 kgs. 

Final estimates for 1970 -71 and partially revised estimates 
for 1969-70 . 


* An additional provision of Rs. 200 crore has been 
made for expenditure to be incurred by ond- December 
1971 on ovacuees from East Bengal. 
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Industrial Qutput 


fall in the targeted rate of increase in the public sector 
investment. 


7 . The period under review witnessed il noticeable slack 
cning in the tempo of industrial growth . After registering 
annual increases of 6 . 4 per cent and 7 . 1 per cent during 
1968 and 1969, the C . $ .O s Index of Industrial Prodụction 
(Base : 1960 — 100 ) recorded a growth rate of only 4 . 5 per 
cent for 1970 . The set- back became mire pronounced 
during the latter half of the year which showet a growth 
rato of only 3 .0 per cent over the corresponding period of 
1969. Latest available data show that during January 
March 1971 the increasc in the index over the correspond 
ing months of 1970 works out to only 1. 5 per cent, The 
slackness in the tempo of industrial growth was due to il 
varicty of adverse factors : shortages of key raw materials 
such as cotton, oilseeds and basic metals; power and trans 
port bottlenecks ; strained industrial relations ; and a short 


8 . Almost all major industrial groups whother classified 
According to uses or inputs have shared in the deceleration 
in varying degrees. Thus basic industries showed an in 
crease of only 4 . 2 per cent during 1970 as against 8 . 9 per 
cent in 1969. Growth rate in intermediate goods industries , 
which was 4 . 2 per cent in 1969 declined to 2 . 7 per cent . 
Consumer goods industries witnessed a growth rate of 6 . 3 
per cent as against one of 10 .2 per cent in 1969, the fall 
being particularly sharp in the sub - group consumer durablo 
goods industrics. The group capital goods industries alone 
showed an improvement in the rato of increase from 1. 8 per 
cent in 1969 to 4 . 7 per cent in 1970 . 


" The slow - down in the growth rate is in part due to 
statistical reasons. There has been some transfer of units 
out of the books of D . G . T . D , to the small-scale sector 
withont corresponding adjustments for the past years . 


9 . Input-wisc , whilc growth rates in agro - based industrics 
and metal-based industries registered marginal declines from 
5. 5 per cent and 5. 8 per cent during 1969 to 4 .5 per cent 
and 5 .2 per cent. respectively , during 1970 , the fall in che 
micul-based industries was stecper from 10 . 3 per cent to 7 . 5 
per cent. 


Table 2 – Trends in Industrial Production 
(Variations (% ) over corresponding perlod of previous year) 


January - June 


Weights 


1969 


1970 


July -December 
1969 1970 


1969 


1970 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


100 . 00 


+ 7 . 1 


+ 4 . 5 


+ 8 . 0 


+ 6 . 2 


+ 6 . 1 


- - 3 . 0 


General Index (Crude ) . . . . 
Usc -Based Classification : 

Basic industries 
Capital goods industries 
Intermediate goods industries . . 
Consumer goods industries . . 
(a ) Consumer durable goods 

industries . . . . . . 
(6 ) Consumer non -durable 

goods industries . .. 


25 . 11 
11 . 76 
25 .88 
37 .25 


+ 8 . 9 
+ 1 . 8 
+ 4 . 2 
+ 10 . 2 


+ 4 . 2 
+ 4 . 7 
+ 2 . 7 
+ 6 . 3 


+ 9 . 6 
+ 4 . 1 
+ 3 . 0 
+ 12 . 6 


+ 5 . 9 
+ 7 .4 
+ 5 . 1 
+ 6 . 8 


+ 8 . 3 
- 0 . 8 
+ 5 . 1 
+ 7 . 9 


+ 2 . 6 
+ 2 . 5 
+ 0 . 6 
+ 5 , 5 


5 . 68 


+ 12 . 9 


+ 3 . 2 


+ 17 . 0 


+ 2 . 7 


+ 9 . 7 


+ 3 . 1 


31 . 57 


+ 9 , 3 


+ 7 . 3 


+ 11 . 2 


+ 8 . 2 


+ 7 .3 


+- 6 . 3 


44 . 08 
16 . 55 
8 . 94 


+ 5, 5 
+ 5 . 8 
+ 10 . 3 


+ 4 . 5 
+ 5, 2 
+ 7 , 5 


+ 5 . 8 

+ 8 . 5 
+ 13 , 2 


+ 6 . 0 

+ 6 . 9 
+ 10 , 7 


+ 5 . 5 
+ 3 . 1 
+ 7 . 7 


+ 2 . 9 
4- 3 , 7 
+ 4..6 


Input- Bused Classification : 

Agro -based industries . . 
Metal-based industries . . . 

Chemical-based industries 
Sectoral Indicators : 
(1) Transport cquipment and allied 

industries 
(2) Electricity and allied industries 


10 . 90 
8 . 42 


+ 0 . 4 
+ 14 . 2 


+ 0 . 1 
+ 11 . 1 


+ 5 . 4 
+ 15 . 4 


+ 1 . 8 
+ 12 , 1 


4 . 6 
+ 12 . 8 


- 1 . 4 
+ 10 . 4 


Note : - Tbis table is based on C .$ . Os Index Number of Industrial Production ( Base : 1960 - 100 ). Group indices are derived . 


10 . The sectoral indicators show that the output of 
transport equipment and allied industries was virtually 
stagnant during 1970 as in 1969. The electricity and allied 
industries group maintained a high level of growth rate 
( about 11 per cent) though it was lower than that in the 
proceding year ( 14 . 2 per cent ). Figures relating to some of 
the important industries showing absolute declines in Output 
are given in Table 3 and figures for industries showing high 
growth rates In Table 4 . 
Capacity Utilisation 


39 per cent of the installed capacity was utilised due to a 
steady decline in orders from the railways . Other impor 
tant industries which showed a reduction in capacity utilisa 
tion ratio during 1970 included , among others , cement, steel 
castings , steel pipes and tubes , storage batteries and dry 
cells. Thc utilisation ratio in almost all of these industries 
was not only lower during the second half of 1970 than 
during the first half but was also lower during the calendar 
year 1970 as compared with 1969 . 


11 . With this slackoning in the industrial growth rate , the 
problem of under - utilisation of capacity was accentuated par 
ticularly in such industries as iron and steel, heavy mechani 
cal enginccring and industrial machinery and rail- road 
cquipment. For finished steel, the jitilisation ratio worked 
out to 68 per cent during the second half of 1970 as com 
pared with 70 per cent during the corresponding period of 
1969. Those industries manufacturing machinery for ce 
ment mills , tea , printing, leather and rubber products , ex 
perienced a reduction in capacity utilisation during 1970 as 
compared with 1969 . In respect of railway wagons, hardly 


12 . However, some industries did register some improve 
ment in the utilisation of their rated capacity . luportant 
amongst these were power transformers , electrical motors, 
electrical cables and wires , because of larger outlays on rural 
electrification programmes. In motor vehicles, machine 
tools and some basic chemicals such as caustic soda, the 
capacity utilisation improved because of maintenance of 
high deniand . 
Casual Factors 

13 . The casual factors for the slowclown in industrial 
growth are many and they differ from industry to industry . 
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Table 3 — Industrles showing Absolute Declines in Output 

15. As stated already , slackness in industrial growth in 
during 1970 

general was partly due to shortages of key raw niuterials 
(In percentage ) 

like cotton , oilsсeds and steel, in addition to power and 

transport bottlenecks . Shortfall in public sector investinent 
Growth rates during 

had its impact on a number of mechanical engineering in 
Industry 

dustries in which additional capacity was built up earlier in 
1969 1970 

anticipation of a steady expansion of public sector invest 

ment. Further , there has recently been a shift in invest 
Iron and steel ( basic industries) . . . + 8 . 5 - 6 . 9 ment programme in favour of agricultural and employment 

oriented schemes ; theso schemes have , in the initial stages 
Brassmanufacturing . . . 

+ 28 , 5 - 4 . 6 

al least , a limited pctential for generating additional de 
Prime movers , boilers and stream 

mand for the products of the heavy mechanical engineering 
gencrating plants . . . . 

+ 0 . 5 - 2 . 7 

industry . Labour relations continued to remain disturbed . 
Rail-road equipment .. . 

- 10 . 6 19 . 8 

Total man -days lost in 1970 on account of strikes and lock 

outs add up to 19 million about the same as in 1969. 
Dyestuff and dyes 

+ 9 . 6 - 1 . 4 

16 . In contrast to a decline in the rate of growth of out 
Table 4 - Industries Showing High Growth Rates During 1970 put of organised industries , the performance of sinall- scale 

and decentralised sectors in recent years has shown improve 
( In percentage ) 

ment . The cloth output in the decentralised sector, for ins 

tance , recorded an improvement of about 4 .4 per cent dur 
Growth rates during 

ing 1970 . 
Industry 
1969 1970 Employment Situation 

17 . In the abscnce of adequate data , it is difficult to assess 
Basic Industries; 

the employment situation during 1970 -71. Overull employ 
Heavy inorganic chemicals 

+ 14 . 0 + 6 . 5 ment in the organised sector , which was virtually stagnant 

+ 22 . 1 
Fertilisers 

+ 21. 3 

during the years 1966 -67 and 1967 -68 , registered an improve 

ment of 1. 9 per cent in 1968 -69 und 2 . 5 per cent in 1969 
Aluminium 

+ 5 . 9 +- 19 . 6 

70 . In both these years , the growth rate was higher in pub 
Electricity . . . 

+ 12 . 9 + 10 . 3 

Jic sector than in private sector. Data regarding employment 

in 1970 -71, available for the period April - September 1970 
CapitalGoods Industries: 

show that total employment in organised sector increased by 
Machinery apparatus and supplies for 

about 2 .7 per cent over the corresponding period of the 
generation , etc . (Power transformers ) + 4 . 6 + 40 . 6 

previous year. Employment in public sector rose by 2 . 9 per 

cent during this period and that in private sector by 2 . 3 per 
Electricalmotors and furnaces 

+ 8 . 7 + 34 . 5 

cent. Further, data from thc Live Registers of the Em 
Electrical cables and insulated wircs + 5 . 4 + 9 . 0 

ploynient Exchanges available for 1970 -71 (April - March ) 

also show a rising trend in employnent in the organised sec 
Intermediate Goods Industries : 

tor. Rate of growth in placements has shown a sharp in 
Jute inanufactures . . 

- 19 . 3 + 9 . 4 

crease from 0 .9 per cent in 1969- 70 to 5 . 1 per cent in 1970 

71 and that in vacancies notificd from an absolute decline 
Consumer Goods Industries : 

of 0 .6 per cent to a rise of 4 . 8 per cent, 
Sugar (refined ) 

+ 76 . 4 + 10 . 9 

18 . With the recont enphasis on employment-oriented 
Tça . . . . . 

+ 3 . 1 + 18 . 8 

sCliemes , both in rural and urban areas , and with the in 
Vanaspati . 

+ 1 . 6 + 8 . 2 

crease in agricultural production , comployment situation in the 
Cominercial office and household 

unorganised sector also may be expected to improve . The 
machines . 

- 14 . 1 

Central Budgct has made provision of Rs. 50 crores for 
. . 

+ 14 . 3 

employment-oriented works in rural areas and Rs. 25 crorcs 
Motor cycles and bicycles . . . 

+ 10 . 4 + 9 . 8 

for creation of employment opportunities for the educated 
unemployed . Besides , some of the special programme for 

mulated for the benefit of marginal farmers , farmers in dry 
Output of iron and steel was adversely affected by strained 

farming arcas and agricultural labour may also be helpful. 
Industrial relations and other organisational problems, shor 

The Marginal Farmers and Agricultural Labour (MFAL ) 
tages of raw materials such as refractories and lime and 

projects to be taken up in 41 selected districts ( of which 
shutdown of some plants due to mechanical failures and for 

30 have already been approved and financial allocation in 
capital repairs. The absolute decline in the output of iron 

respect of 22 projects have been made upto March 1971 ) 
and steel had , in turn , an adverse impict on the output of 

with a project outlay of Rs. 1 crore ench are particularly ori 
a number of steel-based cngineering industries. Output of 

ented towards development of subsidiary occupations suich as 
coal was adversely affected by reduced demand, particularly 

poultry and dairy farming. The rural works programme pro 
from the railways , and also by transport bottlenecks. Re 

posed to be undertaken in 54 chronically drought-prone dis 
duction in wagon loadings during the year , following genc 

tricts in different States , for which an outlay of Rs. 100 
ral slackness in overall industrial activity and also immobilisa 

crores is envisaged during the Fourth Plan , is expected to 
tion of wagons as a result of an unsatisfactory law and or 

provide significant eniployment opportunities for farmers 
der situation in the Eastern region , adversely affected rail 

in these arcas . 
way finances resulting in a cut in thcir Investment program 
mes. This , in turn , severely affected the demand for a wide 

19 . The commercial banks also have expanded credit faci 
range of engineering products , particularly thc rail -road cquip 

lities at reasonable rates of interest for purposes with a con 
ment. Besides the railways , many other major industrial 

siderable employment polential to a large number of bor 
projects in the public sector such us Bokaro Steel, petro - che 
micals and fertiliser plants could not achieve the targeted rato 

rowers of small means, such as , small farmers, small-scale 

manufacturers, retail tracers , road transport operators , small 
of increase in investment outlays; this affected output in the 
engincering sector cxcept in industries belonging to heavy 

businessmen professionals and self-employed persons. 
electrical group which has registered substantial increases in Price Situation 
the output of generators , power transformers and other 
equipment to cater to the growing demand for electricity . The 

20 . The general price level over the ycar under review 
recent rural electrification programme is an additional fac 

showed a rise of 3 . 1 per cent, compared with an increase of 
tor . 

4 . 0 per cent recorded in the preceding year. The undertone 

was onc of continued pressure although between September 
14 . With the improvement in power supply in rural areas. 

1970 and May 1971 , prices fluctuated with a narrow range . 
demand for diesel engines has levelled off in recent months . 
Among conşumer goods industries , the cotton textile indus 

21. The Economic Adviser s Index Number of Wholesale 
try has been passing through it dillicult phase due to short Prices (Basc : 1961-62 = 100 ) , which stood at 180 . 5 by end 
age of raw cotton . 

June 1970 moved up further to reach the peak at 183. 8 on 


- - 


= 


- 


- 


- 
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September 12 , 1970 . This was followed by a period of the adoption of corrective measures , such as larger imports , 
narrow fluctuations with the onset of the harvesting scason ; equitable distribution , general and selective cerdit controls, 
as the underlying trend was one of continued pressure , the the pressure on prices caged and the price index declined to 
index again touched its earlier peak of 183 . 8 on January 9 , 180 .6 on February 27, 1971. Tliercafter , it fluctuated nar 
1971 and hovered around this level till the end of the rowly between 180 — 183 till the third weck of May 1971, 
month . The main factor responsible for pressure on prices Following the onset of lcun season for agricultural com 
during this period was the supply shortages, in rclation to modilles, the pressure on prices rcasserted itself . Variations 
rising demand , in respect of kcy industrial raw materials such in index on wholesale prices during the last two accounting 
as cotton and oilseeds in the earlier part of the year. With ycars are brought out in Table 5. 


Table 5... - Frends in Index Numbers of Wholesale Prices 


( Base : 1961 -62 - 100 ) 


Percentage Variations 


Weights * 


End 
Junc 
1969 


End 
Junc 
1970 


Lind 
June 
1971 


End - Jung 
1970 over 
End - June 

1969 


End - Junc 
1971 over 
End - ) ừne 

1970 


- 


- 


- - 


25 


121 


All Commodities . . 

1000 173 , 5 180 . 5 186 . 1 7- 4 . 0 + 3 . 1 
Food Articles 

413 201 . 9 204 . 3 206 . 8 

+ 1 . 2 

+ 1 . 2 
Foodgrains 

(35 . 8 ) 210 , 8 212 . 1 207. 0 

+ 0 . 6 - 2 .4 
(i) Rice 

( 16 . 2) 202 . 4 209 . 2 204 . 8 

+ 3 . 4 . 

- 2 . 1 
(ii) Wheat 

( 7 . 8 ) 207 . 8 205 . 9 199 . 9 

- 0 . 9 

- 2 . 9 
( iii ) Jowar 

(2 . 2 ) 198 . 3 188 . 8 191. 9 

— 4 . 8 

+ 1 . 6 
( iv ) Bajra 

( 1 . 1 ) 207 . 2 187 . 6 139 . 5 

- -9 .5 

- 25 . 6 
Pulses (6 . 5 ) 241 , 6 240 . 0 247 . 8 - 0 . 7 

+ 3 . 3 
Edible Oils i 

(13 . 0 ) 211 . 1 239 , 5 198 . 1 

-1. 13 , 5 

- 17 . 3 
Liquor and Tobacco . . 

202 . 2 184 . 5 194 . 4 

- 8 . 8 

+ 5 . 4 
Tobacco Manufactures 

(47 . 5 ) 199 , 5 

212 . 1 

245 . 6 4- 6 . 3 + 15 . 8 
Fuel, Power, Light and Lubricants 

61 153 , 4 160 . 3 

170 . 5 + 4 . 5 

+ 6 . 4 
Industrial Raw Materials . . 

185 . 7 201. 3 191. 0 7.8 . 4 - 5 . 1 
Cotton Raw . ( 18 . 5 ) 169 . 7 191 . 0 229 . 8 + 12 . 6 

+ 20 . 3 
Jute Raw 

( 9 . 6 ) 189 . 3 159 .6 152 . 0 - 15 . 7 - 4 .8 
Oilseeds 

(43 . 3 ) 215 . 1 244 . 3 204 . 0 +- 13 . 6 - 16 .5 
Groundnuts 

(20 . 8 ) 216 . 9 

240 . 1 

192 , 2 + 10 . 7 - 19 . 7 
Chemicals . . . . . . . , 

179 . 1 185 . 1 195 . 0 

+ 3 . 4 7. 5 . 3 
Machinery and Transport Equipment 

79 133 . 7 145 . 7 156 . 1 + 9 .0 --- 7 . 1 
Manufactures . 

294 140 . 9 

151 . 7 165 . 4 + 7 . 7 + 9 . 0 
(1) Intermediate Products , 

( 19 . 5 ) 155 . 3 174 . 9 193 . 0 + 12 , 6 + 10 . 3 
( II ) Finished Products 

(80 . 5 ) 137 . 4 

146 . 0 

158 . 7 4-6 . 3 + 8 . 7 
Cotton Manufactures 

(26 . 8 ) 131 . 1 140 . 0 

159 . 4 -1- 6 . 8 + 13 . 9 
Jute Manufactures 

(8 . 1) 148 . 1 166 . 5 191 . 2 + 12 . 4 + 14 . 8 
Chemical Products . . (9 . 2 ) 135 . 6 143 . 9 149 . 5 + 6 . 1 

+ 3 . 9 
Tron and Steel Manufactures 

( 12 . 2 ) 149 . 7 160 . 8 177. 6 

+ 7 . 4 

+ 10 .4 
Paper Products ( 3 . 3) 120 . 4 121 . 3 124 . 7 . + 0 . 7 

+- 2 . 8 
* Figures in brackets refer to the percentage distribution of the weightage assigned to respective main groups . 
22 . Groupwise , the prices of Food Articles experienced re pcricncing severe pressure till the beginning of October 
lative stability , while those of Industrial Raw Materials re 1970 , cased thereafter 01 better crop prospects during the 
gistered a decling mainly because of perceptible fall in 1970 - 71 scason , particularly in respect of groundnuts . On 
groundouts and other cdible oil prices from the high levels balance, cdible oils prices recorded & substantial fall of 17. 3 
reached in the previous year. Almost all other groups show per cent during the year under review as compared with the 
ed larger increases than in the preceding yeur . 

rise of 13 . 5 per cent during 1969 -70. 

24 . The marked fall of 5 . 1 per cent (as against a rise of 

8 . 4 per cent during 1969- 70 ) in the Industrial Raw Materials 
23. The relative stability in the price index for Food Arti group was brought about by the declines in prices of oil 
cles rellected their relatively casier supply position . Follow sceds ( 16 . 5 per cent) and raw jute (4 .8 per cent ) . During 
ing good harvest for the fourth year in succession , prices 1969- 70 , while prices of raw juite had witnessed a substantial 
of foodgrains recorded it significant fall of 2 .4 per cent is fall of 15 . 7 per cent, thioso. of oilsccds had risen by 13.6 
against an increuse , though fractional ( 0 . 6 per cent) , noticed per cent . In contrast, raw cotlon prices experience «l renew 
during the previous year . Prices of major cçrcals such as ed pressure during the year under review and there was El 
rice and wheat recorded declines of 2 . 1 per cent and 2 . 9 rise of 20 . 3 per cent on top of an increase of 12 .6 per cent 
per cent, respectively . Prices of bajra moved down by as recorded during 1969- 70 . Except for a temporary respite 
much is 25 .6 per cent, As against these declines , prices of noticed during the months of September October 1970 wheu 
pulses witnessed il risc of 3 . 3 per cent and jowar prices, an trade catmates had placed the cotton crop for 1970 -71 at a 
increase of 1 .6 per cent. Edible oils prices , which were cx high level of 62 lakh lales (which was subsequently revised 
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within the group Fuel, Power, Light and Lubricants , prices 
of mineral oils , kerosene oil and petrol, which had almost 
remained stable during the first cleven months, registered 
sharp increases during the month of June 1971, runging from 
6 .0 to 19 . 0 per cent. 


downward to only 54 lukh bales ) , raw cotton prices liad 
shown at marked upwan trend almost continuously froni the 
beginning of 1970 due to acute scarcity of domestic cotton and 
delayed imports . By liebruary 6 , 1971, the wholesale price 
index for law cotton had reached the pçok level of 257 . 0 , 
recording a rise of 53 per cent over the level at the beginn 
ing of 1970 . Subsequently, however , with the stepping tip 
of Government s import programme und tighlening of credit 
control measures , cotton prices tended to fall and by MAY 
15, 1971, their index had renched 218. 1 showing a fall of 
15 . 1 per cent over the above peak level. Thereafter , cotton 
prices against edged upwards due to inadequate pick -lin in 
import arrivals , and the index stood at 229 .8 at the end of 
the year . 


29. The relative stability noticed in respcct of foodgrains 
prices during the year under review is also reflected in the 
movement in the All- India Consumer Price Index for Work 
ing Class ( Buse : 1960 — - 100 ) , which recorded a smaller rise 
of 1 . 1 per cent during July 1970 . Jụne 1971 as compared 
with the rise of 3 .9 per cent recorded during 1969 -70 , 


25 . Though estimated output of raw jute in 1970 -71 was 
lower than that in the previous year, its prices showed a 
gradually declining trend upto the beginning of March 1971 
due to sluggish manufacturing activity, following labour in 
rest in the jute mill industry , as also in Calcutta port which 
affected jute exports. With subsequent improvement in mills 
demand for raw jute , the prices lended to rise . This was 
aided by developments in East Bengal. As it result though 
over the year the raw jute index recorded in substantial fall , 
during the last quarter (April -Junc ) , it showed a rise of 6 .6 
per cent. 


Policy Measures- - Agricultural Commodities 

30 . Following incroase in foodgrains output for the se 
cond year in succession , procurement of foodgrains WLS size 
ably stepped up, controls on movements of all foodgrains ex 
ccpt rice were generally removed , and size of foodgrains 
stocks with Governments showed a further increase of nearly 
three million tonnes by the end of the year, despite 1 lower 
leave of imports , 


31 . With the steady improvement in domestic output, im 
ports of foodgrains have been reduced to 3 . 6 million tonnes 
in 1970 from 5. 7 million tonnes in 1968 and 3 . 9 million ton 
nes in 1969. During 1971, imports are likely to be lower 
than 3 million tonncs . In fact, during the first six months of 
1971, only 0 . 7 million tonnes of foodgruins were imported 
as aguinst 1. 8 inillion tonnes during the corresponding period 
of 1970. Government have also proposed to stop all c011 
cessional imports of foodgrains by 1972 . 


26 . The clecline in priccy of oilsecds to the extent of 16 . 5 
per cent, in contrast to a stecp increase of 13.6 per cent in 
1969-70 , was mainly brought about by a substantial fall of 
19 . 7 per cent in groundnuts prices. These have been steadily 
declining throughout the year under review owing to promising 
crop pronnects ; the down -trend was accentuated by heavy 
market Arrivals of now groundnut crop during September 
October 1970 und later due to reports of the signing of a 
new P . L . 480 ugreement for import of 75,000 tonnes of soya 
bean oil from the U .S . A . 


27 . Associated with supply shortages noticed in respect of 
centain key industrial Tilw materials is the rise of 90 per cent 
during 1970 - 7 ] in the priccs of Manufacturs , on top of a 
riso of 7 . 7 per cent curing 1969- 70 . The increasc has been 
all- round . Among finished products , industries to record lagre 
increases are cotton and jute munufactures . Increases in 
their prices were of the order of 13. 9 per cent and 14 . 8 pcr 
cent over and above the increases of 6 . 8 per cent and 12 . 4 
per cent, respectively , recorded in the proceding year . The 
prices of iron and steel manufacturcs roso by 7 . 4 per cent 
during 1969 - 70 und by 10 .4 per cent during 1970 -71. Bc 
sides , itcins like piper products and chemical products have 
shown continuous increases in prices. 


32 . Notwithstanding lower imports , stocks of foodgrains 
with the Central and State Governments stood at 8 . 5 million 
tonnes at the end of June 1971, registering an incrcase of 
2 . 7 million tonnes over the lovel a year ago . Allowing for 
an operational stock of 2 million tonncs, buffer stock of 
foodgrains may be reckoned at 6 . 5 million tonnes. Such 
a high level of stock build -up was made possible by intensifi 
cd procurement operations and lower off -take of foodgrains 
| through the public distribution system. 

33. Procurement of foodgrains from the 1969 -70 crop 
totalled 6 .6 million tonnes. Total procurement from the 
1970 -71 crop till cnd June 1971 aggregated 8 . 1 million tonn 
cs as against the target of 9 . 5 million tonnes set for the 
entire crop ycar . Tho Food Corporation of India is gradual 
ly acquiring a commanding position in the foodgrains trade ; 
it procured 7 . 4 million tonnes of foodgrains from the 1970 
71 crop till end -June 1971 as compared with 3. 4 million 
tonncs from the entire 1969 -70 crop. 

34 . Due to improved open market availability , volunia of 
foodgrains distributed through fair price / ration shops has 
been declining for the past two years . During 1970 , total 
quantity distributed was 8 .9 million tonncs as compared with 
9 . 5 million tonnes in 1969. The number of fair price , sa 
tion shops also declined from 1 , 39 lakhs us at the end of 
1969 to 1.22 lakhs as at the end of 1970 . 


28. Within the group Liquor and Tobacco , prices of to 
bacoo manufactures , which rose by 3. 2 per cent during the 
first eleven months of the accounting year ( July 1970 - May 
1971 ) , experienced a sharp increase of 12 , 2 per cent during 
the month of June 1971 ; as a result, over the ycar , these 
prices showed a rise of 15 .8 per cent as compared with a 
rise of 6 . 3 per cent during the previous year . Similarly , 


Table 6 - Basic Data Relating to Food Management 


(Million tonnes) 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


1968 - 69 Crop 


1969 -70 Crop 


1970 - 71 Crop 


Target 


Achieve - 
ment 


Target 


Achieve 
nient : 


Target 


Achieve 

incnt 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - . .. 


7. 9 


6 . 1 


9 , 2 


- 


6.6 


9 . 5 


8 . 1* 


3 . 5 


3 . 3 


4 . 5 


3 . 1 * 


Procurement 

Total Foodgrains . . 
Of which : i . . 

Rice (November October) 

Wheat ( April - Marchi ) . . 
Importst . . . . . . . . 
Public Distribution of Foodgrains 
Year- end Stocks of Foodgrains . . 


4 . 7 
4 . 0 


2 . 3 


3. 2 


4 , 5 * 


3 . 6 
5 . 7 
10 . 4 
5 . 5 


3, 7 
3 . 9 
9 . 5 
5 . 8 


3 . 6 
8 . 9 
8 . 5 


- 


. - 


. 


- 


. - - 


. - 


- 


- 


- 


- . - - 


* Provisional. 
| These are calendar year data for 1968 , 1969 and 1970 respectively . 
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35 . As for movement restrictions, the movement of wheat 38 . Among the existing programmes , coverage under high 
and wheat products was made frce throughout the country yielding varicties is expected to be 14 .0 million hectares in 
except in the statutorily rationed areas of Bomaby, Calcutta , 1970 -71 as against the actual achievement of 11. 4 million 
and the Asansol- Durgapur complex , with effect from April hectares in the previous year . Besides further progress has 
1970 . Subsequently , in May 1971, the ban on movement been made in evolving new improved varicties for both rice 
of wheat in the statutorily rationed area of Bombay was und wheat, and areas under them have increased consider 
lifted . 

ably ( using the year (inder review . Coverage under high 

yielding varieties of rice has shown il significant increase at 
36 . In respect fo key agricultural raw materials , prices 5 . 50 million hectares during 1970 -71 against the target of 
of which caused anxiety during the year, Government stepp 

4 . 45 million hectares. Among coarso grains , hybrid Varieti 
ed up its import programme. Tu Qic case of raw cotton , 

cs of bajra have giveni cncouraging results . Substantial 
Government decided to import about 13 . 3 lakh balcs during 

achievements , in quantitative terms, were recorded in other 
the 1970 -71 scason as against 9 . 1 lakh bales imported dur programmes like multiple cropping, plant protection and 
ing 1969 - 70 ( Table 7 ). However, there was considerable minor and medium irrigation . Efforts at evolving new tech 
delay in actual import arrivals, and prices of cotton ex niques for raising yicld Tales of important commercial crops 
perienced a sharp upward rise , which necessitated tightening were also vigorously pursued during the year under review , 
of control on bank advances against cotton in mid -Decem 

39. Though the quantity of fertilisers consumed has in 
ber 1970 . Tho Textile Commissioner imposed on Decem creascd , rate of growth has slowed down during both 1969 
ber 9 , 1970 i further reduction in cotton stocks to he held 70 und 1970 - 71, partly duc to larger stock accumulation 
by the Mills . Also the Forward Markets Commission Suis carlier with dealcrs and farmers. The consumption of fer 
pended futures truding in Kupas and reduced the period for 

tilisery has showni & notable rise in areas with adequato 
non -transferable Specific delivery contracts in cotton from water supply and in arcas whero coverage of high -yielding 
six months to three months in December 1970 and further to varieties has been increasing; the other urcas remain yet to 
one month in February 1971. In respect of oilseeds , Gov 

be adequately covered . With rural electrification programme 
crnnent permitted large imports of soyabean oil under P . L . gaining momentuni, the number of villages electrificd has in 
480 and made arrangements for the import of rapeseed . As creased as also the number of agricultural pumpsets cnergis 
prices of oilseeds and oils ruled at levels much higher than ed . There has been further progress in installation of pri 
the preceding year duc to speculative stock -holding despite vate tubewells and induction of tractors ( Table 8 ) . Follow 
reported rise in groundnut output, the Reserve Bank had ing the adoption of "multi-agency approach " , quantum of insti. 
to tighten its credit control nensures regarding bank acvanc 

tutional credit extended to agriculture has made rapid strid 
cs against oilseeds, vegetable oils ond vanaspati towards es. Total credit extended by co - operatives during 1969-70 
end -January 1971. 

amounted to Rs. 682 crores as against the year s target of 

Rs. 640 crorcs and the actual credit of Rs. 616 crores sup 
37. The programmes under the New Agricultural strategy plied in the previous year. Short and medium -term credit 
designed to strengthen the productive base of agriculture during 1970-71 amounted to about Rs. 615 crores ; long 
were further expanded and ulso intensified during the year term crcdit extended by land development banks is also 
under review . New dimensions were added to the pro expected to increase further during the year . Furm credit 
gramme of agricultural development so as to extend the by commercial banks registered a phenomenal Incrcase dur 
coverage to dry farming areas as also to provide infra ing 1970 - 71 ; us against the outstandings of Rs. 183 crores, 
structural facilities for the weaker sections of the rural com on the eve of nationalisation of the major commercial banks, 
munity to share the benefits of development. Initially , food in June 1969, outstandings as at the end of March 1971 in 
production policy was directed at exploiting , through con creased to Rs. 379 crores. 
centrated application of ncw techniques , the existing produc 

40 . The Small Farmers Development Agencies have been 
tion potential of arcas with assured water supply and other 

approved for 45 sclected districts as against the target of 46 
favourable conditions. Though the strategy hus yielded 

districts to be covered during the remaining yours of tho 
promising results, it has so far not benefited the farmers 

Fourth Plan and financial allocations were made in respect 
in dry areas , as also the weaker sections of the farm com 

of 43 agencies upto March 1971, These agencies would 
munity . Therefore , additional programmes wero under 

locate the small but potentially viable farmers , identify their 
taken to benefit the dry farming regions and to improve the 

problems and help in the provision of institutional credit, 
lot of small but potentially viable farmers , marginal farmer s 

inputs , etc . Agencies for developing special programmes for 
and agricultural labous. 

providing supplemcntary occupation and employment- orient 

ed activities in respect of mariginal farmers and agri 
Table 7 – Availabillty1 of Raw Materials for Industries 

cultural abour havo been set up . The Agro - Industries 

Corporations already established in all the States cxcept 
1967-68 1968- 69 1969-70 1970-71 in Nagaland and Meghalaya , have shown further progress 

(Esti 

in making available essential farm inputs and agricultural 
matcs ) 

machinery. The Central budget for 1971-72 has provided 

Rs. 50 crores to be spent on a countrywide crash programme 
Raw Cotton (Lakh bales 

of employment -oriented schemes in rural areas . A slim of 
of 180 kgs. each ) 

Rs. 18 . 5 crores for grants has also been provided in the 
(September - August ) 

budget for 1971- 72 for rural works in chronically drought 
Productionl . . 65 , 47 59 . 2 60 . 7 54 . 0 

affected areas. 
Imports . . 

7 . 8 4 . 3 9 . 1 13 . 3 
Availability . . i 92 , 4 84 . 7 

83 . 8 

41. In regard to raw cotton and raw jute , Goverudient 
Mill consuinption . . . 61, 7 62 . 0 63 . 7 59 . 3 

also took steps to canalise thet imports /supplies through 
Raw Jute and Mesta (Lakh 

public sector agencies for which special corporations were 

established 
bales of 180 kgs . each ) 

The Cotton Corporation of India started func 

tioning from September 15, 1970 which , besides canalising 
( July - June ) 
Production . . 

75 , 9 
. , 38 , 4 67. 9 

cotton imports , is also entrusted with the task of price sup 
61. 4 * 

port operations , purchase of extra long -staple cotion 
Imports .. 6 . 1 

and 
. " 
Availability , 

046 64 .5 75 . 9 75 . 4 

supply of cotton to mills working under Government 
Mill consumption . . 71 . 3 58 . 5 62 , 0 60 . 0 

management. The Corporation has alrcady sturted pur 

chasing domestic cotton to meet the requirements of mills 
Major Oilseeds3 (Million 

mainly in the public sector . In the case of jute , the Jute 
tonnes ) (July - June) 

Corporation of India was established on April 2 , 1971 for 
Production . . . . 8 . 3 6 . 8 7 . 6 8 . 4 

purchasing raw juto so as to ensure minimum support price 

to the growers and to build up buffer stocks through internal 
1.Availability is defined as production , imports and opening 

purchases and imports, if necessary . 
stocks, 
2 . Trade estimate, including non -commercial production , 

Industrial Commodities 
3. Groundnut, rapesced and mustard , linseed , sesamum and 

42 . In the industrial sector , the tempo of growth was 
castorsced . 

partly affected by shortfalls in public sector investment dur 

ing the first two years of the Fourth Plan , This has been 
Actualbales. 

sought to be corrected by raising the public sector Plan out 
* Final estimate 

lay for 1971- 72 to Rs. 3024 crores , i. e ., by about Rs. 600 
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- 


- - 


- 


. 


- 


- - 


- 


- - - - - 


Programme 


Units 


1968 -69 


1969 -70 


1970 -71 
( Target) 


- - 


- 


- . . . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. . 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- - - - 


. . - . - 


. - . 


Million licctares 


11. 4 


Gross Area Covered 

I high -yielding varieties 
Multiple cropping 
Plant protection . . 


9 . 3 

6 . 1 
40 . 0 


15 . 1 
10 . 2 
52 . 0 * 


48 . 0 


000 tonnes (nutrients) 


Consumption of Fertilisers 

Nitrogenous ( N ) 
Phosphatic (P203) . . 

Potassic (K20 ) 
Gross Area Irrigated . 

Major and medium * * 
Minor . . 


1760 
1208 
382 
170 


2009 
1398 
435 
176 


2540 
1730 
560 


(14 .0 ) 

(9 . 5 ) 
(52 . 0 ) 
(2113 ) 
(1426 ) 
(461) 
(226) 


250 


Million licctares 


20 . 0 


18 . 6 
19 . 0 


19 .4 
20 . 4 


(20 . 7) 
( 21 . 9) 


(Rs. Crores) 

000 Nos. 


106 
1069 


1609 


Institutional Investment on Minor Irrigation 

Agricultural pumpsets energised . . 
Private tube wells installed 
Indigenous production of tractors . . 


120 
1329 

90 
17 .11 


( 30 ) 
(1594 ) 

(100 ) 
(20 . 1) 


67 


. . 


15 . 5 + 


25 .0 


Note : Figures in brackets are likely achievements . 

* The original target was 42 . 3 million liectares, 
* * Potential. 
4 In addition , 15 ,500 tractors were inported . 
In addition , 14,888 tractors have already been shipped up to March 31 , 1971 against contracts concluded for import of 33 , 500 

tractors against 1969 - 70 requirements . 


crores above the likely Plan expenditure in 1970 -71. Import 
policy for 1971 -72 was considerably libcralised in regard to 
the requirements of priority sectors . Besides , import rolicy 
has provided special facilities for the import of raw 
materials to facilitate the revival of closed engineer 
iny units , particularly in West Bengal. A new corporation , 
namely , thc Industrial Reconstruction Corporation of India , 
was established in April 1971 , with headquarters at Calcutta , 
with a view to helping rehabilitation of closed units or units 
facing the risk of closure , particularly in West Bengal. 

43. In regard to industrial deyelopment policy, while the 
new licensing policy as enunciated by Government in Feb 
Iliary 1970 continucc to provide the basis for industrial 
advancement, the year under review saw a distinct 
policy re -orientation in favour of industries established 
in backward regions and those in the small- scale 
sector including the ones initiated by the young 
technicians, engineers and other self- employed persons, 
with a view to promoting wider dispersal and decentralisa 
tion of industries , A series of incentives have been devised 
for the promotion of these industriçs . The Central budget 
for 1971- 72 has provided for a reduction in import duty in 


46 . Besides , specific policy measures were adopted depend 
ing upon thc exigencies of individual industrics . In respect 
of some, as in electrical cables and wires and aluminium 
and its products, the market conditions attracted statutory 
price controls by Government. Besides , the use of copper 
In the manufacture of electrical cables and wires was prohi 
bitcd except where they are intended for exports . Whicre 
the cost structure of industries entailed a reduction in prices , 
such a reduction was effected, either through statutory re 
duction as in rayon tyre yarn , cord and fabric (donc on the 
advice of the Tariff Commission ) or through informal arrange 
ments with the industries concerned as in respect of the 
retail prices of automotive tyres and tubes. The prices 
of drugs and medicines were brought under a comprehensive 
system of control. Prico increases were permitted where 
wage , raw material or other costs have escalated in recent 
years . Cycle prices were allowed to be raised due to in 
creases in the prices of steel. In cement, price increascs 
were permitted with a view to replenishing the balance in 
the freight cqualisation account. 


erential excise duties , particularly on producer goods. The 
term - lending institutions like IDBI and FCI have cvolved 
new policies for cncouraging industries act up in backward 
regions. Import policy for 1971- 72 ulso makes special 
provision for the raw material requirements of small 
scalo units , young technicians, engineers, and other self 
employed persons and also in respect of industries 
established in backward regions. 

44 . Government took certain concrete steps to foster the 
development of joint sector in Indian industry on the lines 
of thc recommendations of the Industrial Licensing Policy 
Inquiry Committec s (Dutt Committee ) Report to which a 
reference is madc later in this Report. 

45. In the field of licensing policy , the number of items 
rescrved for the small -scale sector has been increased , bring 
ing the total of reserved items to 128 . The banned list for 
the purpose of industrial licensing , which had been under 
suspension since March 1970 on an experimental basis, has 
been dispensed with , 


47, In steel, to mitigate the severe shortages , imports 
were considerably liberalised . As a result the import licenc 
es for steel issued during the financial year 1970 - 71 were 
more than twice the value of licences issued during 1969- 70 . 
Government also adopted a series of other measures , such 
as regulation of steel exports and introduction of the requi 
site changes in the product-mix by the main producers. The 
system of distribution was streamlined and distribution con 
trol was extended to practically all iron and steel products , 
without any distinction between scarce and non - scarce cate 
gories . Billets being supplied to re - rollers at controlled 
prices, the informal price control was also extended to the 
steel re - rolled products so as to prohibit them from appro 
priating a high margin . 


48. Among agricultural commodities and agro -based in 
dustrics under price controls , the prices of natural rubber 
were permitted to be raised with a view to protecting the 
interests of small growers . In view of the comfortable sup 
ply of sugar , controls on its price , distribution and move 
ment were removed , but the mechanism of monthly release 
was continued . 


- 
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Budgetary Operation @ 

bined revenue expenditure of the Centrç and States which 
49. Budgetary operations of the Central and State Gov 

had increased by 11 per cent and 12 per cent, respectively , 
crnments in 1970 - 71 indicate a considerable worsening of 

in 1968 -69 and 1939- 70 increased by 10 per cent in 1970 -71, 
the overall position . As against a modest overtll deficit 

buigct csiimates for 1971 -72 provide for an increase of 
of Rs. 37 crores in 1969 -70 (actuals ) the reviseil estimates 

ncarly 10 per cent in revenue expenditure . Capital disburse 
for 1970 -71 sliou a deficit of Rs. 455 crores . This worseil 

ments of the Centre and States together increased by a little 
ing has taken place despite a slow - down in tho rate of 

less than 10 per cent in 1970 -71, as against a rise of a little 

over 10 per cent in 1969 - 70 ; the increasc in such disburgc 
growth in total disbursements because of the considerably 
smaller growth rate of total receipts . For 1971 -72 the deficit 

monts anticipated for 1971- 72 at about 7 per cent is lower 
is estimated at Rs. 38774 crores, 

than in the preceding (wo years. 

51 . During 1970 - 71 , non - developmental outlay of the 
Trends in Outluys 

Centre and States together (excluding special itens of cx 
50 . The growth rate in total disbursements (revenue and 

penditure of non -recurring type like subscriptions to the in 
capital 

provision 
of the Central and State Governinents together de 

ternational financial institutions, etc ., for which 
clined to 10 per cent in 1970 -71 @ @ from 11 .4 per cent in 

Was made in 1970 -71 revised ) rose by 7 per cent as against 
1969- 70 for the year 1971- 72, such disbursements are esti 

18 per cent in 1969 - 70 . For 1971-72 the combined non 

clevelopmental outlny would show a rise of about 6 per 
mated to show il rise of over 8 per cent ( Table 9 ). The com 

cent over such expenditure (excluding special items) in 

1970 - 71. The developmental outlay of the Centre and 
@ The amounts inentioned in this Section relate to 

States together which had increased by 8 per cent 
the fiscal year (April-March ) unless stated otherwise . fti 

in 1969- 70 (as against 14 per cent in 1968- 69 ) 

increased by almost 14 per cent in 1970 -71 (excluding a 
The net increaso in outstanding Trcasury Bills and special iteni of cxpenditure of non - recurring nature , 
withdrawal froin cash balances in respect of the Centre viz ., provision for compensation to natioalised banks included 
and withdrawal from cash balances, net sales of securi in 1970 - 71 revised ). For 1971 - 72 , budgeted develor . 
ties held by States in their cash balance investment niental outlay shows an increase of about 16 per cent 
account and not transfer from Revenuo Reserve Funds over 1970 - 71 (excluding provisions for compensation to 
of States in respect of State Governments. 

nationalised banks ). The Plan outlay of Centre and States 

is estimated at Rs 3024 crores in 1971 - 72 - nearly Rs. 400 
* * This does not take into account tho effects of sup crores more than that provided for in 1970 -71 (budget). 
plementary demands for grants presented to the Lok 
Sabha, on August 5 , 1971 , which provide for an additional 

Trends in Receipts 
expenditure of Rs. 200 crores in connoction with reliof to 

52. The rate of growth in total receipts of the Central 
refugees from East Bengal for the period upto end -Deceni and State Governments during 1970 - 71 ( excluding notional 
ber 1971 . Since credit is also taken for an amount of l oceipts on account of compensation bonds in respect of 
Rs. 50 crores in the form of foreign assistance , the net nationalised banks and special securities issued to international 
impact on the budgetary position of the Centre is Rs. 150 financial institutions, etc.) was 3 per cent as against 15 per 
crores , 

cent in 1969- 70. Total receipts budgeted for 1971- 72 

would show a rise of about 12 per cent over 1970 - 71 ( ex 
@ @ All references to figures rolating to 1970 - 71 

cluding notional receipts). Revenuo receipts of the Centre 
ropresent revisod ostimates for the year unless stated and States together , which had increased by over 11 per 
otherwise. 

cent in 1969 - 70 rose by almost the same rate in 1970 -71; 


Table 9 - Combined Receipts and Disbursements of Central and State Goverments 

(Amounts in 


Rupecs Crores) 


1969 -70 ( Accounts) 


1970- 71 (Budget 
Estimates) (a ) 


1970 -71 (Revised 

Estimates) 


1971 - 72 (Budget 

Estimates ) ( a ) 


Per cent 
increase ( + )/ 
decrease ( - ) 
Ovor the 
previous 


Amount 


Amount 


Per cent 
increase ( + )/ 
decrease ( - ) 
Over the 
previous 
year 


Percent 
Incrcase ( + )/ 

decreasc ( - ) 
Amount over the 

previous 
ycar 


Per cent 
incracse ( + )/ 

decreasc (- - ) 
Annount over the 

previous 
усаг 


year 


8179 
5392 


+ 15 . 2 
+ 11 . 3 


8229 
5813 


+ 0 . 6 
+ 7 . 8 


8579 
6004 


+ 4 . 9 
+ 11 . 4 


9436 
6666 


+ 10 . 0 
+ 11 . 0 


+ 12 . 2 
+ 23 . 7 


4700 


+ 12,4 


4182 
2787 
8216 


5259 


4564 
2416 
8590 


+ 9 . 1 
---- 13 . 3 

+ 4 . 6 


4700 
2575 
9034 


+ 12 , 4 

— 7 , 6 
+ 10 . 0 


5259 
2770 
9823 


+ 11 . 9 
+ 7 .6 
+ 8 . 7 


+ 11 . 4 


J . Total Receipts (A + B ) 
A . Revenue Receipts 

of which : 

Tax Receipts 
B , Capital Receipts 
II. Total Disbursements 

of which : 
Developmental Outlay 
( a + b ) 
( a ) Revenue 
(b ) Capital 
Non -Developmental 
Outlay (a + b ) 
(a ) Revenue 

(1 ) Capital 
III. Overall Surplus ( + ) 

or Defictit ( - ) 
(1411) 


3140 
2105 
1035 


+ 8 . 4 
+ 11 , 9 
+ 2 . 0 


3620 
2323 
1297 


+ 15. 3 
+ 10 . 4 
--- 25 . 3 


3647 
2417 
1230 


+ 16 . 1 
+ 14 . 8 
+ 18 . 8 


4128 
2741 
1387 


+ 13 . 2 
+ 13 , 4 
+ 12 . 8 


3279 
3157 
122 


+ 17. 5 
+ 12 . 0 


+ 1 . 5 


3328 
3210 
118 


+ 1 . 7 


3697 
3377 
320 


+ 12 . 7 

+ 7 . 0 
--- 162 . 3 


3723 
3574 
149 


+ 0 . 7 
+ 5 . 8 
- 53 . 4 


- 3 . 3 


- -37(b ) 


— 361(b) 


- 455 (b ) 


- 387 (b) (c) 


- - 


- - - - 


- 


- 


. . 


. 


- 


- - 


- - 


Note : Figures are adjusted for inter -Governmental transfers and hence differ from those given in Tables 12 and 13 . 
The combined overall position , however, remains unchanged . 
(a ) Includes effects of budget proposals. 
(b ) As incasured by increase in outstanding Treasury Bills of Centre , withdrawal of cash balances of Centre and States , net sale of 

securities held by Ştates in their cash balance investment account and net transfers from revenue reserve funds of States . 
( c ) This does not take into account the impact on Budgetary Position of net expenditure of Rs. 150 crores for relief to refurgeos 

froin East Bengal provided for in the Supplementary Demands for Grants. 
49 G of 1 /72 — 15 
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in 1971- 72 , however, the rate of growth in revenue receipts of Rs. 65 . 5 crorey in the corresponding period of tho pre 
is placed at 11 per cent — slightly lower than that in the C eding year. Net Reserve Bank credit to Central Govern 
preceding two years . The rate of growth in tax revenue, ment increased by Rs. 375. 2 crores ( as Against an increase 
which had uccelerated from about 9 per cent in 1968 -69 to of Rs. 56 . 1 crores during the gume period in 1970 ) and to 
about 12 per cent in 1969-70, was maintained at the same State Governments by Rs. 92 . 8 crores as compared with an 
level in 1970 -71; in 1971 - 72 the growth rate in tax revenue increase of Rs. 9 .4 crores in the corresponding period of 
will be fractionally lower than in the preceding year. The last year ). 
revenue from taxes on commodities and services increased 
by 15 per cent in 1970 -71 as against 12 per cent in 1969 Overdrufts by States 
70 thus raising its share in total tax revenue to 76 . 3 per 
cent in 1970 -71 from 74 .4 per cent in 1969- 70 . In 1971- 72 55. For the past few years there have energed persis 
the increase in tax revenue from this source is expected to tont Overdrafts of certain State Governments with the Re 
bc about 13 per cent; revenue from such taxes will con serve Bank of India . Total outstanding Ovedrafts of 11 
stitute 77 per cent of the total tax revenue. 

States ( as on 28th June 1971) werd R $ . 371. 29 crores as 

against Rs. 82 . 74 crorcs (6 States ) as on June 27, 1970 . 
Budgetary Deficit for 1970 - 71 

Table 10 peresents the overall budgetary position of all 

the States together for 1965 -66 to 1970 -71. It also shows 
53 . The overall deficit of the Central Government turned the overdraft position of the State Governments with the 
out to Rs. 230 crores in 1970 -71 — nominally higher than Reserve Bank of India as at the end of each financial year 
originally envisaged (Rs. 227 crores ) * . In the case of State and total disbursements on Revenue and Capital accounts 
Governments , revised estimates of overall deficit in 1970 - 71 

combined . The table shows that the overall deficity of State 
at Rs. 225 crores showed an increase of Rs. 91 crores over 

Governments during thc past five or six years have widencd 
the budget anticipation . The quantum of actual overall de between the budget forecast and the revised estimates , and 
ficit of Central & State Governments for 1970 -71 is not yet 

so have their disbursements . The precise reasons for the 
known. However, the likely deficit can be galged from 

Overdrafts of some of the State Governments are not clear. 
the magnitude of net Reserve Bank credit to the Govern 

It would be useful, however, to see the trends in disburse 
ment şoctor which during the fiscal year 1970 -71, increased ments and variations in them betwcen budget forecast and 
by Rs. 332 crores as against an increase of Rs. 13 crores revised estimates . 
in the fiscal year 1969 - 70 . Net Reserve Bank credit 
to the Central Government increased by Rs. 107 crores in 

56 . For 1970 -71 where the break - down of total disburso 
1970 -71 25 against an increase of Rs. 81 crores in 1969 ments into Plan and non - plan is available , the data show 
70 . In regard to States , the increase in net Reserve Bank that total disbursements increased in revised estimates over 
credit was of the order of Rs. 225 crores as against a budget forecast ; this has occurred both in respect of Plan 
decline of Rs. 68 crores in 1969- 70 . 

and non - Plan expenditure , the increase in non -Plan expen 

ture being much larger. In 1970 -71 while the overall deficit 
54 . During the current fiscal year so far (April 1 to in the revised estimates has shown a deterioration of 
June 25, 1971), net Reserve Bank credit to Government Rs. 320 . 4 crores over budget estimates , Plan expenditure 
sector increased by Rs. 468 .0 crores as against an increase has gone up by Rs. 104 .6 crores, and non - Plan expenditure 

by Rs. 295 .0 crores ( Table 11 ). The overdrafts ( 10 States ) 
* It is indicated by tho Union Finance Minister that overall deficit as at the end of March 1971 amounted to Rs. 268. 2 
of the Centre for 1970 -71 may be of the order of Rs. 270 crores. 

ҫroгeg . 


Table 10 - State Governinents Overall Budgetary Position , Aggregate Disburgements and Overdrafts from Reserve Bank of India during 

1965-66 to 1970 -71 

(Rupees Crores) 
- - - - -- ----- - -- - ---- 

Variation of Variation of 
Overall Aggregate Overall Aggregate Overdrafts 
Deficit( - - )) Disburse Deficit in Disburse - froin Re 
Surplus ( + ) ments on R . Ę . overm ents in R , E , servo 
Revenue B . E . 

over B . E . Bank of 
and Capital Increase ( + ) Increasc ( + ) India as on 
Accounts Docroase ( — ) Decrease ( - ) March 31 

Combined 
- - - - . 

(3 ) 


- 45 . 6 


+ 466 .3 


144.7 


1965 - 66 (B . E .) * 

2965 . 3 
( R . E .) 

- 188 , 9 3269 . 7 + 143 . 3 + 304 . 4 

120 . 2 
(Accts.) 

- 66 , 8 

3216 , 5 
1966 - 67 ( B .E .)* 

+ 170 . 6 3204 . 1 
R . E .) 

- 76 . 2 

3431 . 0 + 246 . 8 + 226 . 9 15 , 8 
( Accts .) 

- 6 . 5 

3339 . 7 
1967 - 68 ( B . E .)* 

— 49 . 7 

3784 . 5 
(R . E . ) 

- 102 , 6 3882 . 1 + 52 . 9 + 97 . 6 31 . 5 
(Accts .) 

- -- 38 . 2 3835 , 6 
1968 -69 ( B . E .) * 

+ 138 . 0 3847 . 9 
( R . E .) 

- 152 . 7 4314 . 2 4 - 290 , 7 + 466 . 3 
(Accts .) 

– 11 . 8 4461 . 5 
1969 – 70 (B .E.)* 

- 88 . 9 4797 . 3 
( R . E .) . 

— 145 . 8 4935 , 1 + 56 . 9 + 137 . 8 91 . 7 . 
(Accts. ) 

+ 8 . 9 4907 , 6 
1970 -71 ( B . E .) 

+ 95 . 7 @ 5033 . 3 @ 
( R . E .) . 

- - 224 . 70 5432 ,90 + 320 .4 + 399 , 6 268 . 2 
* * Excluding remittances (net). 

* Include yield from additionul incaşures proposed by States and increase in transfer of resources froin the Centre , viz, share in 
Central taxes, grants -in -aid and net loans as reflected in the revised estimates over the budgot ostimates of States . 

@ Excluding Himachal Pradesh as revised estimates for the Stato are not available . 
B . E . — Budget Estimates. 
R . E . - Revised Estimates . 
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Table 11 - State Government s Overall Budgetary Position and Aggregate Disbursements during 1970 -71 and 1971-72 

(Rupecs Croros) 
- - - - .. . . . - - - - - - . - . - - - . .. - 

1970 -71 
Budget Revised Variation in 1971 -72 
Estimates Estimates Rovised Esti- Budget 

inates over Estimates 
Budget Esti 
mates column 
( 2 ) over 
column ( 1) 

[ Incrcase ( + )/ 
-. - . - . . 

Decrease ( )] 
. - .. . - - ... - - --.-- -.. . . ... . . . . .. .. .. . . . . 

(1 ) 

(2 ) 
- - - - - - - 
Overall Surplus ( +-) or Deficit ( ) of all States . . . . . . . . 

+ 95 . 7 @ ? — 224 . 7 + + 320 . 4 – 153 .8£ 
Overall Sucplus ( + ) or Deficit ( -- ) of States having overdrafts as on March 31, 
1971 

+ 66 . 7 - 169. 6 + 236 . 3 
Aggregate Disbursements of all States (a + b ) 

5033 . 37 5432 . 9 + + 399 . 6 5700 . 1 
(c ) Plan 

(100 . 0 ) (100 , 0 ) 

( 100 . 0 ) 
1142 . 2 1246 . 8 + 104 , 6 1489 . 3 
(22 . 7 ) ( 22 . 9 ) 

( 26 , 1) 
(6 ) Non -Plan .. .. . . .. . . . . .. . . .. 3891 . 1 4186 . 1 + 295 , 0 4210 . 8 

(77 . 3 ) ( 77 , 1 ) 

(73 . 9 ) 
Aggregatc Disbursemonts * of States having overdrafts as on March 31, 1971 (a + h ) 3095 . 5 3371. 2 + 275 . 7 

(100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
(a ) Plan 

655 . 3 748 , 1 + 92 . 8 

(21. 2 ) (22 . 2 ) 
(6 ) Non- Plan . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2440 . 2 2623 . 1 4- 182 . 9 

(78 . 8 ) ( 77 . 8 ) 
.. . - . - . . - .. .- . - . - -. .. 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .. 
Notes : ( 1 ) Figures in brackets are percentages lo aggregate disburseinents . 

( 2 ) Plan expenditure comprises expenditure on State Plans and Contrally Sponsored Schemes . 
(3 ) The Gujrat State las treated the expenditure on Contrally -sponsored schemes as non - Plan expenditure . To ensure 

uniformity in presentation this has bcen trcated as Plan expenditure . 
@ Include yield from additional measures proposed by States and incrcase in transfer of resourens fra 
Central taxes , grants - in -aid and nel loans as reflected in the revised esliniates over budget estimates of Go 

include yield from additional measures proposed by States (Rs. 45 . 3 crorcs) and States sharc (approximately Rs. 41 crores ) in 
Centre s additional taxation . 

+ Excluding Himachal Pradesh as the revised estimates for the State are not available 

* Relate to aggregutc disbursements on revenue and capital accounts combines exclusive 
57 . The States have been obtaining short- term ad hoc 

crores as against a deficit of Rs. 225 crores in 1970 -71, 
loans from the Central Government to enable them to clear 

after taking into account the impact of additional resource 
their overdrafts with the Reserve Bank of India . Such ad 

mobilisation of States, shares of States in Centre s addi 
hoc loans amounted to Rs. 378 crores during 1965 -66 to 

tional taxation and the net additional amount of transfers 
1968 -69. Since 1969 - 70 , the Central Government has initia to bc rcccived by the States from the Centre . Şomo Stato 
led a scheme of special accommodation to meet the over 

Governments have already begun taking recourse to over 
all non - Plan gaps of some Ştates. For this purpose 

drafts from the Reserve Bank of India . As on August 13 , 
Rs. 279 crores were provided in 1969 - 70 , Rs. 195 crores 

1971 outstanding overdrafts (8 States ) stood at Rs. 108. 0 
in 1970 -71 (revised estimates ) and Rs. 120 crorcs in 1971 

Crores AS ugainst Rs. 52 . 5 crores (6 States ) on August 14 , 
72 (budget estimates ). 

1970 : 


iti . 


Centre s Budget for 1971 -72 


58 . The problem of these overdrafts has been engaging 
the attention of the Bank . The Fifth Finance Commission 
( 1968) which exainined the problem of unauthorised over 
drofts of certain States with the Reserve Bank of India has 
made recommendations regarding the avoidance of unau 
thorised overdrafts and the procedure for dealing with such 
overcrafts; the Centre brought the recommendations to tho 
notice of the State Governments . 


Overall Position for 1971-72 


60 . The Union Budget for 1971- 72 WELS framed against 
the background of generally improved prospects in the 
ocorotnic situation , and also against the shortfalls in Centre s 
Plan outlay for second year in sliccession . The Finance 
Minister emphasised the need for timely implementation of 
Plan projects so as to incrcase the tempo of economic acti 
vity and to provide a stimulus thereby to omployment. Be 
sides stepping up the Central Sector Plan outlay by 13 per 
cent over 1970 -71 budget, the Central Budget makes a pro 
vision of Rs. 75 crores for employment-oriented works in 
rural urcas (Rs. 50 crores) and for creation of employ 
ment Opportunities for the educated unemployed (Rs. 25 
Crores ). 

61. ( For the Central Fovernment, the aggregate receipts 
on revenue and capital accounts for 1971- 72 (including yield 


59 . For 1971 - 72 , the overall deficits of Centre and States 
at the cxisting rates of taxation are estimated at Rs. 397 
crores and Rs. 240 crores respectively . After taking into 
account the additional tax proposals, the deficit for the 
Centre for 1971 -72 would be reduced to Rs. 233 crores * 
as compared with Rs. 230 crores for 1970 -71. The State 
Governments are expected to end with a surplus of Rs. 39 
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* This does not take into account impact on budgetary position of net expenditure of Rs. 150 crores for relief to refugees from East 
Bengal provided for in tho Supplementary Demands for Grants . 

+ Including Rs. 100 crores o f grants -in -aid to State Govoriments provided under the Supplementary Demand for Grants for 1971- 72 
to meet the additional expenditure on account of refugees from East Bengal, 
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from additional tax measures ) are estimated at Rs. 6 , 244 bursements are expected to rise almost by the same mag 
crores , showing a rise of 5 . 4 per cent over 1970 -71 Table nitude , the overall deficit at Rs. 233 crores is only norni 
12 ). Tax revenues , inclusive of the yield from fresh tax nally higher than the overall deficit in 1970 - 71 (Ra. 230 
measures, show an increase of 11. 3 per cent over 1970 -71, 

crorca ). The overall deficit will constituto 3 .6 percent 
Not domestic market borrowing and small savings are placed of aggregate disbursements as against 3. 7 per cent in 1970 
higher in the budget than in 1970 -71, whereas the budgeted 

- - - - - - - - - - . . . ---- 
amount of net external borrowings will be the lowest for 
any yoor şinco 1964 -65. Aggregate disbursements at Rs. 6 ,477 * Since credit is taken for the present , for external assis 
crores show an increase of 5 , 3 per cent (Rs. 324 crores ) lance of Rs. 20 crores on revenue account, not budgetary 
over 1970 -71, Tho increase is entirely under revenue ex impact on account of relief to cvacuees will be Rs. 40 
penditure which at Rs. 3 , 527 crores is placed Rs. 385 crores 

Crores. In addition , the Supplementary Demands for 
higher than in 1970-71; an increase of Rs. 60 crores is Grants provide for an expendituro of Rs. 200 crorey for 
on account of tentative provision for relief to evacuees relief tij refugees from East Bengal for the period upto 
from East Bengal* . A part of the incrcase in revenue ex end - December 1971; it also takes credit for Rs. 50 crores 
penditure will be offset by reduction of Rs. 61 crores in by way of external assistance . Thus the net budgetary 
capital disbursements . Since aggregate receipts and dig outgo on this account would be Rs. 150 crores. 


. . . 


. 


Table 12 - Overall Budgetary Position of Centre 


1969- 70 
(Accounts ) 


1970- 71 
( Budget 
Estimates) 


(Rupees Crores) 

1970 - 71 1971 - 72 
(Revised (Budget 
Estimates) Estimates ) 

(3) 


- - - 


- 


(2 ) 


719 


681 


293 


291 


1. Aggregate Receipts ( A + B ) 

5667 5573 3923 

6080 

(6244 ) 
A . Revenue Receipts 

3027 3241 3340 

3503 

( 3667) 
of which : 
Tax Revenue . . . . 

2201 2390 2442 

2553 

(2717 ) 
B . Capital Roccipts 

2640 2332 2583 2977 
of which : 
Internal Market Borrowings (Gross) 

536 455 427 

500 
External Borrowings* (Gross) . . 

633 

666 
II. Aggregato Disbursements 

5713 5800 6153 6477 
of which : 
(a ) Dovelopment outlay 

889 1152 1047 1178 
(b) Non -Development outlay . 

2073 2158 

2435 2409 
(c) Discharge of internal loans . . 

393 

332 
(d ) Discharge of external loans 

179 200 196 

216 
III. Overall Deficit ( 1 - 0 ) . . . . . . . . . . . . . 

( - 46 ) ( - -) 227 ( - ) 230 

( - ) 397 

[( - --)233 * * ] 
. . . .. . . . . - - - - . — . 
Note : (1) Figures in brackets are after taking into account the estimated yield from additional tax measures . 
(ii) Figures given liere do not tally with those in the budget papers as certain adjustmonts have been made . 
* Including P .L . 480 Loans . 

* * This excludes the net impact of Supplomontary Deinands for Grants (Rs. 150 crores ) for relief to refuges from East Bongal. 
Pluu Outlay 

wealth . The proposals of additional taxation are estima 

ted to yield Rs. 205 crores (including States share of Rs. 41 
62 . The Plan outlay of the Centre and States is esti crores ) in 1971- 72 . Besides , additional revenue on account 
mated at Rs. 3024 crores for 1971- 72; this amount is near of changes in postal tariffs is estimated to bo Rs. 10 . 8 crores 
ly Rs. 400 crores higher than the corresponding provision in a full year and upward revision in freight rates and 
for 1970 -71 and about Rs. 600 crores higher than the passenger fares by Railways are expected to yield Rs. 26 
likely Plan cäpenditure in 1970 -71. The Central budget crores in 1971 - 72 (Rs. 35 crores in a full year ); those , 
makes provision for Rs. 2135 crores for Plan ouilay show however , do not accrue to the Centre. 
ing an incrcase of Rs. 229 croros ( 12 per cent ) over 1970 
71 (budget estinates ). This is mainly accounted for by a 

64 , of the total 
step -up in the provision for the Central sector Plan in the 

estimated additional revenue in 1971 
budgot by Rs. 155 crores (to Rs. 1350 crores ) and an iu 

72 , taxes on commodities and services (including tax on 

foreign travel) account for 86 . 8 per cent. There are 24 
crcaso of Rs. 67 crores in Central Assistance for State Plan 

new items, including consumer goods as well as producer 
schemes . Sectorwise, Central sector Plan provision in respect 

goods, on which excise duty at ad valorem rates is levied 
of agriculture and allied programmes shows a rise of 60 

for the first time. The rate structure in respect of import 
por cent over the corresponding provision in the 1970 -71 

duty is simplified by prescribing four ad valorem ratos of 
budget. The budget provision under transport and com 

import duty in place of seven . The rate of surcharge on 
mudications shows a step - up of about 10 per cent. In 

personal income-tax is raised from 
regard to industry , there is a nominal increase ; whilo pro 

10 to 15 per cent on 
vision for coal and petro -chemicaly is stepped up , lower pro 

incomes exceeding Rs. 15, 000 . The rate of tax on net 

wealth above Rs. 15 lakhs is raised to 8 per cent from thc 
vision is made for fertilisers . 

existing rates of 4 and 5 per cent on slabs of not wealth 

between Rs. 15 lakhs and Rs. 20 lakhs and above Rs. 20 
Centre s Tax Measures 

lakhs , respectively . The rato of surtax leviable on com 

pany profits remains unchanged at 25 por cent for profits upto 
63. Tax proposals were framned in the budget for 1971 -72 , 15 per cent of capital; in respect of profits exceedings this 
with a view , among other things, to minimising opportuni limit, the rate of tax is raised to 30 per cent. The inci 
ties for evusion and reducing inequalities of income and dence of tax on long- term capital gaing is also raised . 
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65. The development rebate was introduced in 1955- 56 in 
respect of new investment in plant or machinery installed and 
new ships acquired after March 31 , 1954 . No development 
rebate would be allowed on ships acquired or machinery or 
plant installed after May 31, 1974 . The list of priority indus 
tries is curtailed by deleting certain industries from the list 
and the special tax exemption in respect of profits of priority 
industries is reduced . For computing tax -exempt profits 
under the " Tax Holiday " provisions, debentures and long -term 
borrowings will be excluded from the term 
" capital employed " . These measures are estimated to yield 
Rs. 22 crores in it full year. As regards concessions to per 
sonal savings, the monetary ceiling in l espect of savings through 
life insurance premia , provident fund contributions, etc ., quali 
fying for dcduction from taxable incomc, is raised from 
Rs. 1 , 5000 to Rs. 20 .000 in the case of individuals and some 
modifications are made in the computation of tax relief in 
this behall. The exemption of income upto Rs. 3 ,000 derived 
from specified financial assets will now include interest on 
members deposits with co -operative societies ; the relief will 
now bc confined to individuals and Hindu Undivided Fami 
lies. Standard deductions in respect of Assessees other than 
those who own motor CATS is raised . 


eruments at Rs. 5 , 464 crores for 1971 - 72 rcpresent 4 .9 per 
Cent (Rs. 256 crores ) rise over 1970 -71 ( Table 13 ) . States 
own tax revenues arc estimated to rise by 6 . 6 per cent to 
Rs. 1607 crores in 1971 - 72 . Aggregate disbursements are 
placed at Rs. 5704 crores in 1971- 72 showing 5 .0 per cent 
(Rs. 271 crores ) increase over 1970 -71. The increase in the 
projected level of disbursements is mainly due to stepped -up 
provision for devclopment expenditure which at Rs. 2 ,950 
crores is 13 .5 per cent higher than in 1970 -71 and will con 
stitute a little over one-half of aggregate disbursements in 
1971- 72 (as against 47.9 per cent in 1970 -71). The budgeted 
amount of non -development expenditure (Rs. 1632 crores) 
shows an increase of Rs. 67 crores over 1970 -71, and other 
disbursements, comprising mainly loans and advancos by 
States, repayment of loans to Centre and market loans are 
expected to decline by over 11 per cent from 1970 -71, 


67. For 1971-72, budgetary transactions of the State Gov 
ernments (without taking into account the yield from pro 
posals for fresh resources) are expected to end up with an 
overall clcficit of Rs. 240 crores ; this is the net result of a 
deficit of Rs. 267 crores on capital account and a gurplus of 
Rs. 27 crores on revenue account. Taking into account the 
expected yield of Rs. 45 crores from the proposed additional 
resource mobilisation of some of the States and their shure of 
Rs. 41 crores in Centre s frosh tax effort, the overall deficit 
gets reduced to Rs. 154 crores . Further , if adjustment is 
made for net additional amount to be received by them from 


State Budgety for 1971 -72 

66 . The aggregate receipts on revenuo (at 1970 - 71 rates 
taxution and capital accounts budgeted by the State Gov 


Table 13 - Overall Budgetary Position of Statos 


(Rupees Crores) 


. ... . 


- - 


- 


- 


. 


- . - 


. - . - . 


- . - - 


- - - .. 


1969- 70 
( Accounts) 


1970 -71 1970 - 71 
(Budget (Revised 
Estimates) + Estjinates) 


1971- 72 
Budget 
Estimates) * 


- ---- 


- - .. . - - 


- - - - .. . - . - . - . -. 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


- 


- - ... 


I. Aggregate Receipts ( A + B ) 


4957 


4918 


5208 


A . Revenue Recoipts (i + ii) 


.. 


.. 


.. 


3172 


3430 


3535 


5464 
(5550 ) 

3916 
( 3992 ) 

2381 
(2416 ) 

1607 
( 1641 ) 


2015 


2144 


2216 


(i) Statos own Rovenue Receipts 
of which : 

Tax Receipts . . . . 


. . 


1356 


1446 


1507 


(li) Resources transferred from the Centre 

( a + b ) 


1157 


1286 


1319 


( ) Shared Taxes 


. 


.. 


. . 


625 


728 


751 


532 


558 


(6 ) Grants from Centro 
B . Capital Receipts (i + ii) 


568 
1673 


1785 


1488 


1535 
(1576 ) 

860 
( 901) 

675 
1548 
( 1558 ) 

745 
(755 ) 
152 @ 

803 
5704 


755 


694 


651 


173 
1030 


1520 ) 
794 


157 
1022 
5433 


4948 


5052 


(i) Stales own Capital Receipts 
of which : 

Market Borrowings (Gross) 
(it) Louns from Centre (Gross ) 
II. Aggregate Disbursoments 
of which : 

( a ) Developmental Qutlay 
(1 ) Non -Devolopinental Outlay . . . . 
(c) Repayment of Loans to Centre 
(14) Loans and Advances to Third Parties 

( ) Repayment ofMarket Loans 
II . Overall Surplus ( + ) or Deficit (- ) (1 - 11 ) 


2950 
1632 


2251 
1481 
608 
432 
85 


2468 
1470 
610 
394 


2600 
1565 
659 
497 


562 


436 


62 


+ 9 


-- 134 


- - 225 


75 
- 240 
( - 154 ) 


. 


. - - - 


- 


- 


- 


- 


Nole : Figures given here do not tally with those given in the budget papers as certain adjustinents have been made here . 

+ Inciude the efect of budget proposals . 
CFigures in brackets are after taking into account estimated yield from budget proposals . 

Exclude receipts from market loans floated by Bihar and Maharashtra (Rs. 27 crores). 
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22: 
the Centre (Rs, 193 crores * ) the State Governments will have realised during the year 1969- 70 ; the provisional figures of 
a Surplus of Rs. 19 crores + [2$ against the overall cleficit total (net ) collections exceeded the revised estimates for 1970 
of Rs. 225 crores in 1970 -71. 

71 by Rs. 43 crores. Out of total net collection of 

Rs. 188 crores , a little less than two thirds (about 
68. Seven State Governments namely , Andhra Pradesh , 65 per cent ) was accounted for by the two new 
Bihur, Jammu and Kashnir , Madliya Pradesh , Mysore, saving media , viz., Post Office Time Deposit Scheme Rs. 73 
Nagaland and Orissa , have proposed measures to raise Crores ) und National Savings Certificates — issile Rs. 50 
udditional resources; Kerala , Rajasthan and Tamil Nadu have crores ). For 1971- 72 , the Union Budget has taken credit 
proposed measures as also granted fiscal concessions. In the for Rs. 180 crores from this source . There were no addi 
net, additional measures are expected to yield in 1971- 72 tions to the existing media of small sittings during this year . 
Rs. 45.3 crores ( inclusive of measures to streamlinc adminis But consequent upon the change in the Bank rate , the in 
tration and recovery of arrears ) ; Haryana has, however terest rates on all the existing media were enhanced with effect 
announced only a ininor tax concession but the loss in tux 

from January 15 , 1971. The changes in the interest rates 
revenue is negligible . 

thus effccted rango from # per cent to per cent on the 

different small savings scrips. Moreover the limits of 
Market Borrowing , 

deposits in the 7 -year National Saving Certificates ( II and 

III issues taken together ) have been incrcased from 
69. The combined net receipt from market borrowings by 

Rs. 25 , 000 to Rs. 50 , 000 for individual holding and from 
Centre and State Governments in 1970 -71 amounted to 

Rs. 50 , 000 to Rs. 1, 00 ,000 for joint holding with effect from 
Rs. 235 croresRs. 11 crores more than those in 1969 - 70 . Net 

August 1, 1971, 
borrowings by the States in 1970 -71 were Rs. 17 crores morc 
than in 1969- 70 whereas those of the Centre were Rs. 6 

74 . Net receipt from Public Provident Fund Schenie esti 
crores lower than in 1969- 70 . 

mated at Rs. 5 crores in the 1970 -71 budget are placed at 
70 . As in the past , the Centre s borrowing programme for 

Rs. 2 .5 crores in the Revised Estimates. However, actual 
1970 - 71 was completed in two phases . Total subscriptions 

collection amounted to Rs. 4 .6 crores as compared with 
in regard to the 54 per cent 2000 Loun floted on April 11 , 

Rs. 2 .5 crorcs in 1969- 70 . The collection under this item 
1970 for all aggregate amount of Rs. 275 crores unounted 

are placed at Rs. 4 crores for 1971 - 72 . 
to Rs. 290 Crores comprising Rs. 150 crores in cash 
and Rs. 140 crorcs by way of conversion . The 4 - 1 / 2 Gilt -edged Market 
per cent Loan 1977 and the 5 - 1 / 2 per cent 2000 Loan 

75. The gilt- edged market remained generally steady dur 
( re - issuc) issued on October 15 , 1970 for a total 

ing the first half of the year under review while in the second 
sum of Rs. 125 crorcs brought in together Rs. 138 crores 

half, following the Bank rate rise an easy trend set in 
(Rs. 76 crores in cash and Rs. 62 crores by way of conver 

Tho 

R . B . l. s All India Index for Government and Semi-Govert 
sion ). Of the total amount of Rs. 293 crores of maturing 

ment securities (Base : 1961-62- 100 ) remained unchanged 
loans, the amount offered for conversion was Rs. 202 crores. 

at the end -June 1970 level of 99. 3 till the first week of 
After providing for cash repayments of the unconverted por 

November 1970 and slided down to 98 . 9 by end -December 
tion of maturing loans (Rs. 91 crores) , net market borrowings 

1970 . With the stepping up of the Bank rate by a 
of the Centre during 1970 - 71 aggregated Rs. 135 crores - RS. 

full 

percentage point with effect from January 9, 1971, prices 
27 crores less than the amount ( Rs. 162 crores ) originally 

in the gilt-edged market eased further, the Index declining 
budgeted for. 

to 98. 2 by end- January and 97 .6 by end -June 1971. While 
71. For 1971- 72 , the Centre Budget has taken credit for 

the Index for Central Government Securities slipped down 
Rs. 500 crores ( gross ) as receipt from market borrowings. 

by 2 . 1 points to 96 . 9 over the year, thosc for State Govern 
The first phuse of the Central Government s market borrow 

ment and semi-Government Securities declined by 0 . 2 point 
ing programme was completed on July 1 , 1971, when three 

and 0 . 1 point to 100 . 3 and 101. 2 , respectively . The Bank s 
loans were floated for a total amount of Rs. 375 crores; total open market operations continucd to be directed towards 
subscriptions amounted to Rs. 405 crores (Rs. 298 crores in 

maintaining orderly conditions in the market and alignment 
conversion and Rs. 107 crorcs in cash ) . 

of the yield pattern to the prevailing structure of interest rates 

through adjustments in its buying and selling rates . Purchases 
72. On puly 15 , 1970 fiftcen State Governments issued 5 - 3 / 4 and scale of securities by the Bank during the accounting 
per cent Developinent loans maturing after 12 years for an year aggregated Rs. 275.7 crores and Rs. 359 .8 crores res 
aggregate amount of Rs. 142.50 crores . All the loans wero pectively , resulting in net sales of Rs. 84 . 1 crores, as compared 
issued at par . Maturing loans of 12 States for a total amount with the net sales of Rs. 30 .0 crores in the preceding year . 
of Rs. 57 crores were offered for conversion into their res ? 
pectivo loans. All the louns were over subscribed as in the Private Corporate Sector 
last year ; the over -subscription excceded 10 per cent of the 
notified amount. After making partial allotment, subscrip 

76 . New investment activity in the private corporate sec 
tions amounting to Rs. 157 crores were accepted ; of this , 

tor did not indicate any clear uptrend during the your under 
cash Subscription amunted to Rs. 125 crores and 

review . The slower pick -up in public sector investment 
conversion , Rs. 32 crores . After providing for cash expenditure appeared to have caused a slackening to some 
repayments ( Rs. 25 crores ) on account of maturing loans extent in new investment activity in the private corporate 
not tendered for conversion , net borrowing amounted to 

sector . In regard to financing of investment, as compared 
Rs. 100 crores in 1970 -71 as against Rs. 83 crores in 1969- 70 . 

with 1969 - 70, there was greater dependence on loan finance , 

resulting in larger financial assistance sanctioned and disbursed 
Collection from Small Savings 

by the term -lending institutions , while new capital issues were 

substantially lower . As regards the actual capital raised , there 
73. Net collctions from small waving during 1970 -71 arc 

was a risc in respect of equity and preference shares while 
pluced ut Rs. 1881 crores compared with Rs. 129 crores 

capital raised through debentures showed a sharp declinç. Public 

response to new issues was encouraging. Corporate perfor 
" The State Governments have taken credit for smaller 

inance, as indicated by il prelminary study of dividend 
amounts of grants und net loans and slightly larger amount 

announcements, showed some improvement. The equity pri 
of shares in taxes in their budgets than the respective ces scaled new heights in October 1970 but reacted there 
amounts shown in the Central Government Budget. The 

after and remuined subduel cluring the greater part of the 
net additional amount to be received from the Centre in 

year. 
cludes Rs. 100 crores of grants- in - aid to State Governmenty 
provided under the Supplementary Demand for Grants for Capital Consents 
1971- 72 to meet the additional expenditure on account of 
refugees froil Duşl Bengal. 

77. There was a decline in consents / acknowledgements 
* The position in 1971-72 may further improve if receipts 

of proposals accorded to non -Governniont public limited 

companies for new capital issues in the form of shares 
from market loans (Rs. 27 Cores) flouted by Bihar and 

( excluding bonus ) and debentures. The amount consented 
Maharashtra , for which credit is not taken in their buducts , 

at Rs. 52 .58 crores in 1970 -71 (July - June) was consider 
are taken into account. 

ably lower than Rs. 89,0 crores in 1969 - 70. A substantial 
Net collections from sinall savings are now estimated at part of the decline was in respect of consent for further ? 
Rs, 197 crores for 1970 -71 for which break - lip is not yet 
available . 

SProvisional. 
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19811es, which were lower at Rs. 31, 9 crores as against Rs. 81 . 5 crores in 1969- 70 (July - June), Security -wise, the 
Rs. 69.6 crores in 1969 - 70 . Contents for initial issue were declined was mainly in debelires , though equity and 
slightly higher at Rs. 20 . 5 crores than Rs. 19 . 5 crores in the preference issues were also lower to some extent. Besides , 
previous year Security -wisc , conscnts were granted for quity the decline was exclusively under further issues which fell 
issues of Rs. 32, 5 crores and debentures of Rs. 11 .6 crores sharply to Rs. 17 .0 crores from Rs. 54 . 2 crores in 1969 -70 . 
in 1970 -71 as aguinst Rs. 43. 4 crores and Rs. 37. 8 crores , Initial issues, on the other hand, continued to show a rig 
respectively , in 1969 - 70. Conscits for the issue of preference ing trend and were higher at Rs. 33. 7 crores than Rs. 27 . 3 
shares at Rs. 8 . 3 crores were marginally higher than Rs. 7 . 8 ciores in 1969- 70 . Consequently , ‘inital issues constituted 
Crores in thc previous year. 

a major proportion of the total new issues made during 

1970 -71. Public response to capital issues indicated further 
78 . As regards bonus issues , it may be recalled that Govern improvement and a number of issues were oversubscribed . 
ment had issued new guidelines for finalising proposals made Institutional underwriters provided tho bulk of underwriting 
since April 1970 . During 1970 -71 (July - June ) consents ac support, but available data indicate that with improvement 
corded to non -Government public limited companies for in public response , the proportion of the amount (levolving 
bonus issues declined to Rs. 34 . 1 * crores from Rs. 45. 4 on underwriters declined to 23 . 4 per cent of the total amount 
crores in the previous year. The guidelines for issuic of underwritten in 1970 from 27.6 per cent 1969 . 
bonus shares were further amended in May 1971 
with a view to protecting the interests of general Assistance by Term -lending Institutions 
investors. According to the latest amendments, the 
proportion of residual reserves required to be retained after 

80 . Term lending institutions sanctioned substantially 
the proposed capitalisation has been raised from 20 per cent 

higher financiul assistance during 1970 - 71 ( April-March ) 
to 33 - 1 / 3 per cent of tho increased paidup capital of the com 

than in 1969- 70 . Aggregate financial assistance sanctioned 
pany. It is also stipulated that along with the proposal 

by these institutions * in the form of loung, under 
for issue of bonus shares, the management should give clear 

writing of and direct subscriptions to shares and de 
indication of their intention regarding the first annual divi 

bcntures increased to Rs. 231. 7 crores from Rs. 153.6 
dend payable on the expanded capital of the company and 

crores in 1969- 70 (April-March ) . Disbursements @ Amoun 
obtain the shareholders approval for it. 

ted to Rs. 147. 5 crores as againsi Rs. 115. 5 crores in 1969- 70 . 

The Industrial Development Bank of India ( IDBI ) sanction 
New Issue Activity 

ed a substantially higher amount or loans We amounting to 

Rs. 80 . 3 * crores during April 1970 _ March 1971 As against 
79 . The new capital issues activity slackened during July Rs. 46 . 9 crores in April 1969 . March 1970 and its disburse 
1970 -June 1971. The amount of capital issued through pros ments were also higher at Rs. 51. 1 % crores as compared with 
pectuses and rights was lower at Rs. 50 . 7 crores than Rs. 43. 3 crores. 
* Provisional 

@ Including disbursenients on account of guarantees . 
* * IDBI, IFCI, ICICI, SFC s and SIDCS 

Sfo W * Including refinance to banks and rediscounts. 


. 


. 


. 


. 
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Table 14 - Financial Assistance Sunctioned and Disbursed by Term -Lending Institutions during 1969 -70 and 1970 -71 

(Rupecs Crores) 


Loans 


Underwriting of and Direct 
Subscription to Shares 

and Debenturcs 


Total 


Nama of the Institution 


1970 - 71 


1969-70 


1970 - 71 


1969- 70 


1970 -71 


1969 - 70 


Sanc. Dis - Sanc- Dis - Sanc - Dis- Sanc- Dis- Sanc- Dis - Sanc- Dis 
tioncd bursed tioned bursed tioncd bursed tioned bursed tioncd bursed tioned bursed 


6 . 2 


1 . 4 


Industrial Dovelopment Bank of India 

80 , 3 * 51 . 1 * 46 , 9 * 43 . 34 4 . 3 4 . 7 

[ 17 . 0 ) (13 . 7] [7 . 8) (5. 7 ] 
Industrial Finance Corporation of India 

31. 1 16 .57 17 , 2 16 . 4 + 3 . 8 0 . 9 

(5 .8) (2 .6 ) (1. 8) (1 .9 ) 
Industrial Croclit and Investment Corporation of India 37 . 6 26 . 1 17 . 9 16 , 1 5 . 4 3 . 1 

( 28 . 0 ) (21. 5) ( 13 . 7) (11. 8 ) 
State Financial Corporations 

48 . 8 32 . 77 32 . 9 21. 44 0 . 5 0 . 3 
Stato Industrial Development Corporations * * 16 .3 9 .2 20 .3 7. 5 3 . 5 2 .9 


4 . 9 


1 . 8 84 . 6 55 . 8 53 . 1 45 . 1 

[17 . 0 ] [13 . 7 ] [7 . 8 ) (5 . 7 ) 
1 . 1 35 . 0 17 . 4 18 . 6 17 , 5 

(5 . 8 ) (2 . 6 ) (1 . 8) (1 . 9 ) 
3 . 7 43. 0 29 . 2 22 . 8 19 . 8 

(28 . 0) (21 , 5) (13 . 7) (11. 8 ) 
0 . 3 49 . 3 33 .0 33 . 4 21 . 7 
3 .9 19 .8 12. 1 25 .7 11 . 4 


0 . 5 
5. 4 


Total 


214 ,1 135.6 135 .2 104 . 7 17 . 5 11 .9 


18 .4 


10 .8 231.7 147.5 153.6 115.5 


Unit Trust of India 


- 
- 


- 
2 . 6 


- 
1. 7 


13 .2 

- 


8. 4 
- 


9. 9 
10 . 8 


8. 1 15.2 
10 . 1 - 


8 .4 
- 


9.9 8 . 1 
13 . 3 11 . 8 


Life Insurance Corporation of India.! 


- 


Note : (i) Figurus in brackets relate to foreign currency loans. (ii) Data for 1970 -71 ore provisional. 

* Comprising direct loans ; refinance to banks and rediscounts ; rofinance to SFCs indicated separately within square brackets is 
exuluded to avoid double counting sinco this is covered under loans of SFCs. 

fIncluding disbursements on account of guarantees . 
* * Data relate to 10 SIDCS , the G [IC and the SICOM . 
Figures for 1970 - 71 are not avajlable, 
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8 ) . The Lifo Insurance Corporation and the Unit Trust llic companies raised their dividend ratos in 1970 -71 ay 
of India continued to lend support to the prlynte corporate against 193 or 31 per cent in 1969 -70 ; the number of Com 
sector by their underwriting and investinent operations. panies which maintained dividends at the saini ratos az in 
The Unit Trust of Indiit provided during 1970 - 71 ( April the previous or was 198 or 31 per cent is aguinst an 
March ) a larger assistance of Rs. 15 . 2 crores by way of equal number in 1969- 70. Of the remaining 232 companies, 
underwriting of, and direct subscriptions to shares and 100 companies or 16 per cent reduced their dividends, the 
debentures as complied with Rs. 9 . 9 crores in the previous corresponding figures for the preceding year being 79 com 
year. The Life Insurance Corporation hud sanctiondd panies or 13 per cent. On the other hand , the nillanber of 
Rs. 10 .8 crores during 1969 - 70 ( April-Murch ) for the under companics paying nil dividends was lower at 132 or 21 
writing of, and direct subscription to chance and debentures per cent in 1970 - 71 as against 158 or 25 per cent list ycar . 
as against Rs. 14 .4 crores in 1968 -69 ( April-March ) . 

in regard to actual rates of dividends , there was a market 

increase in the minber of companies paying dividends bet 
82. A reference was made carlier to the Dutt Committcc s 

ween 11 and 20 per cent from 186 ( 30 per cent ) in 1969 -70 
Report regarding the development of " joint sector" in Indian 

to 216 ( 34 per cent ) in 1970 - 71 . The number of companies 
industry . In pursuance of the Committee s recommenda 

paying dividends between 6 and 10 per cent was lower at 
tions , Government announced on May 1 , 1971 certain guide 

188 ( 30 per cent) as against 202 ( 32 per cent ) last year, 
lines for conversion of loans into equity in respect of such 

while those paying dividends above 20 per cent constituted 
industrial units which receive large financial assistance from 

3 per cent of the total number of conipanies in both the 
tho all-India long -term financial institutions. According to 

years. 
these guidelines, the financial institutions while sanctioning 
rupee loans of Rs. 50 lakhs and more to one campany would Investment Finance for Agriculture 
normally provide, in the lonn covenajt, for the option of 
converting loan into equity consistent with the maintenance 

86 . The tempo of investment in agriculture financed by 
of a reasonable debt- equity ratio . In respect of loans ranging 

various institutional agencies gained further momentum during 
between Rs. 25 lakhs und Rs. 50 lakhs, the financial institu 

the year under revicw . Finance provided in the form of 
tions muy lisc their discretion and in cases of loans not ox 

disbursements for Agricultural schemes by ARC , AFC and 

REC and drawals from the Reserve Bank s medium -term 
cccding Rs. 25 lakhs, the institutions may not stipulato for 
the conversion of loans into equity . 

loans and debentures floated by Central Co -operative Land 
Development Banks together showed a substantial increase 

during 1970 -71 over the level in 
83. Thus , an increasingly active role is envisaged for public 

1969- 70 . Disbursements 

made by AFC showed somo fall while those by ARC regis 
sector in the filed of industrial development, and in this 

tered an increase . Druwals from 
connection , mention may be made of the Reserve Bank s 

Reserve Bank s medium 

term loans maintained the previous year s level. 
directive to commercial banks stipulating that in the event 

The Rural 

Electrification Corporation mado during the yeur a maiden 
of thçir granting or renewing a credit limit of over Rs. 50 , 000 

disbursement of as much as Rs. 26 .04 crores . The year under 
against the security of shares to u borrower, the shares so 

review experienced a fewer number of schemes sanctioned 
pledged should be transferred to their names and that they 
should have exclusive voting rights in respect thereof. To 

and lower levels of commitments made by ARC and AFC , 

while the REC s sanctions and commitments showed a sharp 
wards the end of the your under review , the management 

increase ( Table 15 ) . Commercial banks lendings to agri 
of all general insurance companies was also taken over by 

culture for medlum -term purposes also made a consi 
Government. 

derable headway ; so also the medium -term loans disburs 

ed by the Central and Stato Co - operative banks . 
Equity Prices 

Trends in Money Supply 
84 . On the major stock exchanges , the rising trend in 

87 . The year 1970 -71 (July June ) was characterised by a 
equity prices noticed since mid -February 1970 was accele 

markedly higher increase in money supply with the 
rated in the following months , culminating in a new peak public (Rs. 814 crores ) than in the preceding year 
level in the first week of October, 1970 . The market senti ( Rs. 592 crores ) . The growth rate during the year worked 
.ment was favourably influenced by the investment incen 

out to 12 . 3 per cent as compared with 9 .8 per contin 
tives provided in the Union Budget for 1970 -71, scarcity 

1969 - 70 , Total monetary resources which comprise money 
of good floating scrips, favourable monsoon and prospects supply and time deposits with the banks. also registered a 
of improved crop output and sustained flow of cncouraging larger increase of Rs. 1363 crores or 14 . 0 per cent as against 
corporato news. The Reserve Bank s All- India Index of 

Rs. 1011 crores or 11.6 per cent ( Table 16 ) . There was 
Prices of Variable Dividend Industrial Securities ( Base : 

thus 4 considerable step -up in aggregate demand in the eco 
1961-62 - 100 ) spurted up from 100 .0 during the week ended 

nomy. Component-wise , absolute increase in currency 
June 27, 1970 to a new peak of 110 . 1 by October 3 , 1970 . continued to be larger than that in demnand deposits , but 
Prices, however, tended to drift lower thereafter upto the in terms of growth ratos, deposit money showed a conside 
first weck of January 1971 when the equity Index Tenched rably higher rate than currency . Time deposits increased 
the lovel of 101.4 . Though the Bank rate was raised , effec even faster, both in terms of absolute figures and rate of 
tive from January 9 , 1971, the flow of encouraging corporate growth , than either currency or demand deposits . Of the 
news imparted some steadiness to equity prices in the re total increase in aggregate monetary resources, timo 
maioing weeks of January 1971. Thereafter , pricos again deposits accounted for 40 , 3 per cent while currency with the 
turned casy and hy June 26 , 1971, the equity price Index public and deposit money accounted for 31. 3 per cont and 
movod down to 97 . 5 , recording a fall of 11. 4 per cent from 

28 . 4 per cent, respectively . 
the peak level reached on October 3 , 1970 . Over the ace 
ounting yoar also , the Index showed a fall of 2 . 5 per cent 88 . Among the factors accounting for monetary expansion 
as compared with the rise of 0 . 7 per cent during 1969 -70) during 1970 -71, net bank credit to Governmont, with the plie 
(July - Juine) . The bearish factors which affected the market nomenal increase of Rs. 924 crores , was a predominant factor 
sentiment were : the reported difficulties experienced by cotton 

reficcting generally the growing imbalance in the budgetary 
textile mills on account of sharp rise in raw cotton prices ; Operations and particularly the problem of overdrafts by the 
apprehensions regarding conversion of loans provided by State Governments. Bank credit to the commercial sector 
public financial institution to companies into cquities; the showed a smaller expansion both in absoluto terms as well og 
Government instructions to the stock exchanges to square 

in terms of the growth rate . The rate of expansion was not 
up all outstanding forward business; an the Union Budget 

uniform throughout the year ; the expansion was of a consi 
proposals for 1971- 72 , which were considered by the market ferably higher order during the first half of the accounting 
as not very encouraging to the private corporate sector. 

year July -December 1970 ( Rs. 330 crores ) than during the 

corresponding half of 1969 ( Rs. 153 crores ) , while during 
Corporate Dividends 

the second half the trend was reversed with an expansion of 

only Rs. 299 croreg during January - June 1971 as against 
85. A preliminary study of dividend annouancements by Rs. 602 crores during January -Juno 1970 . The expan 
public limited companies indicates that corporate performance sionary impact of these factors was offset , to some extent, by 
during 1970 -71 was somewhat better than in 1969 - 70 . Of the ( i) a decline of Rs. 97 crores in net foreigo exchange assets 
630 public limited conpanies which closed their accounts bet of the banking sector, which in 1969 - 70 had recorded 
ween April 1970 and March 1971, 200 or 32 per cent of increase of Rs. 264 crores , and (11) a rise of Rs. 110 crores 

in net non -monetary liabilities of the banking system . The 
* Provisional 

reduction in net foreign assets reflects partly a pick - up in 
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Table 15 - Investment Finance for Agrkculture 
( July - June) 

(Rupees Crores) 
1960 -61 1961-62 1962 - 63 1963- 64 1964 - 65 1965 -66 1966 - 67 1967-68 1968- 69 1969- 70 1970 - 71 
1. Debentures floated by Central Co 

operative Land Mortgage Deve 
lopment Banks! 
( a ) Ordinary debentures . . 9 .97 10 . 50 19 . 25 23 . 34 34 .81 43 . 10 52 . 05 64 . 51 103 . 82 114 . 82 * 119 . 49 

(6 ) Rural dobeatures . 1 . 55 2 . 24 . 1 . 97 1 , 84 3 . 23 4 . 33 2 . 93 1 . 57 5 . 00 1 . 10 4 . 78 
2 . Agriculture Refinance Corporation ( ARC ) 
( a ) No. of schemos sanctioned 

10 24 15 89 108 142 100 
(6 ) Total outlay 

20 . 60 17 .96 10 .53 68 . 16 79 . 21 92 . 78 62 . 15 
( c ) ARC s commitments . . 

16 . 88 14 . 18 8 . 53 58 . 64 69 . 32 70 . 92 $ 3 . 92 
(d ) Disbursements during the year 

0 .45 4 . 45 2 . 08 5 . 67 17 . 84 28 . 60 30 .62 
3 . Agricultural Finance Corporation (AFC ) 3 

( a ) No . of schemos sanctioned 
(6 ) Total outlay 

61 . 50 45 . 70 * 23 . 33 
( c ) Disbursements during the year 

0 . 96 * 19 . 77 * 13 .24 
4 . Rural Electrification Corporation (REC ) 4 
( a ) No . of schemos sanctioned 

49 * 74 
(6 ) Total outlay 

32 . 01 * 49 . 71 
(c ) REC s commitments 

29 . 79 * 49 . 38 
(d ) Disbursements during the year 

26 .04 
5 . Reserve Bank of India Medlwn - term loans 
( a ) Amount sanctioned . 

4 , 68 9 . 56 9 . 31 14 . 01 14 . 39 14 . 11 15 . 49 16 . 57 19 . 00 18 . 30 18 . 76 
(b ) Drawals during the year 5 .69 7 . 39 4 , 18 7 . 45 7 . 91 7 . 45 8 . 37 * 9 . 12 8 . 98 * 11 . 48 11 . 38 
Note : Figures of investment finance made availablo by commercial banks other than by way of contribution to the debenturcs floated 

by central co -operative land mortgagc / development banks and participation with the Agricultural Finance Corporation , are 
not available . Sinilarly , figures of investment finance provided by co -operative credit agencies out of their owned funds 

are also not available , 
1. Co - operative land mortgage / development banks also floated special development debenturcs to the cxtcnt of Rs, 18 . CO lakhs in 

1961 -62, Rs. 5 .41 lakhs in 1963- 64, Rs. 1 . 45 lakhs in 1965-66 , Rs, 1 . 23 lakhs in 1966-67, Rs. 0 . 32 lakh in 1967- 68 and Rs. 0 . 18 
lakhs in 1968 -69 . While the first series of special development debentures were floated prior to the inception of A . R . C ., the 

remaining series were those not falling under A . R . C . schemes . 
2 . The operations reflect schemes sanctioned during the year after excluding schemes within drawn during the same year . In earlier 

Reports operations of each year were presented after taking into account : (i) withdrawals made during the same year And also 
withdrawals made in subsequent years , 
(it ) reductions in the financial outlays made in subscquent years and (Hi) rephasing of schemes, if any, As on June 30 , 1971 
after accounting for withdrawals and rephasing of schemes , the cumulative number of schemes sanctioned as 458 involving 

financial assistanco of Rs. 293 .00 crorcs , the Corporation s commitments bcing Rs. 248 . 66 crores. 
3 . The data presented relate to schemes sanctioned during the year after taking into account withdrawals of schemes /changes in 

outlays, if any , during the same year but without taking into account cancellation of schemes and changes in outlays , if any, 
subsequently . After taking into account thcso factors , since its inception , 1.e ., from April 1, 1968 to June 30 , 1971, thc Cor 

poration sanctioned 33 scheme involving a total outlay of Rs. 128 . 08 crores and disbursed an amount of Rs, 29 .97 crores . 
4 . Ofthis , threo schemes in 1969- 70 and two in 1970 - 71 related to RuralElectric Co- operativos. 
Revised . 
Table 16 - - Trends in Money Supply and Monetary Resources ( Annual) 

(Rupees crores ) 
Varlations during July -June 

1968 - 69 1969-70 1 970 -71 
1. Currency with the Public 

+ 341 + 381 + 427 

( + 9 . 9 ) ( + 10 . 1) ( + 10 . 2 ) 
2 . Demand Doposits . . 

+ 225 + 211 

+ 387 

( + 11 , 1) ( + 9 . 4 ) ( + 15 . 7) 
3 . Money Supply (1 + 2 ) . . 

+ 566 + 592 + 814 

( + 10 , 3) ( + 9 . 8 ) ( + 12 . 3 ) 
4 . Time Deposits . . . . . 

+ 473 + 419 + 549 

( + 21 . 5 ) ( + 15 . 6 ) ( + 17 . 7) 
5. Total Monctary Resources ( 3 + 4 ) . . . . . . 

+ 1039 + 1011 + 1363 

( + 13 . 5 ) ( + 11 , 6 ) ( + 14 , 0 ) 
6 . Net Bank Credit to Government . . . . . . 

+ 433 + 2 

+ 924 
( + 9 , 9 ) 

( + 19 . 2 ) 
7. Not Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 

+ 153 @ + 264 

- 97 

( + 84 . 6 ) ( + 66 . 0 ) ( - 14 . 6 ) 
8. Government s Net Currency Liabilities to the Public , . . . . . 

+ 33 + 20 

+ 18 

( + 10 . 4 ) ( + 5 . 6 ) ( + 4 . 8 ) 
9. Total (6 + 7 + 8) . . . . . . . . . 

. . + 619 @ + 286 

+ 845 

( + 12 . 7 ( + 5 . 1) ( + 14 , 4 ) 
10 . Bank Credit to Commercial Sector * . . . . . . 

+ 641 + 755 + 629 

( + 17 . 6 ) ( + 17 . 7 ) ( + 12 . 5) 
(a ) Net Bank Credit to Commercial Sector * , . 

+ 167 + 336 

+ 80 

( + 11 . 7) ( + 21 . 1) ( + 4 . 1) 
11. Not Non -Monetary liabilities of R . B .I. (Increase - ) 

- 95 @ - 60 

- 177 
12. Not Non -Monotary Liabilities of other banks (Increase ) 

- - 125 + 29 

+ 67 
13 . Total (9 + 10 ) 

+ 1260 @ + 1041 + 1474 

( + 14 . 8 ) ( + 10 . 6 ) ( + 13 . 3) 
Note : Figures in brackots ropresent percontage variations, 
@ Excluding changes duo to Tovaluation of gold hold in the Issue Department of the Reserve Bank with effect from February 1, 1969. 

* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes , 
49 G of 1 /72 — 16 
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imports following import liberalisation and partly it larm , Rs. 130 crores in the last busy season . However, foreign cx . 
decline in aid utilisation following shrinkages in both aid change assets declined by Rs. 85 crores, whereas in the previ.. 
financed food imports and non -project aid , discussed in sun Olis busy season there was a rise of Rs 168 crores. Adjust 
scquent paragraphs. 

ing for the increase in time deposits , expansion in 11ct bank 
Seasonal Trends 

credit to the commercial sector at Rs. 204 crores in the 1970 

71 busy season was smaller than that at Rs. 438 crores in the 
89. During the slack season of 1970 (May- October ) , mune ; 

preceding busy season . Bank credit for procurement of food 
supply with the public registered a contra -seaşonal cxpursioni 

grains increased by Rs. 70 . 3 crorcs during the period . 
of Rs. 143 crores as against a contraction of Rs. 56 crores in 

Expansion of bank credit to the comincrcial sector during 
the 1969 slack scason ( Table 17 ) . The expansion in anny 

the first two months of the busy Acason . (November -Decem 
supply stemmed mainly from an increase of Rs. 111 crores ber 1970 ) WAY relatively of a higher order (Rs. 199 crores ) 
in net bank credit to Government and an accrual of Rs. 36 than during the subsequent four months (Rs. 249 crores ) . 
crores to net foreign exchange assets of the banking system . 

There was also a rise of Rs. 182 crores in net non -monetary 
Bank credit to the commercial sector also contributed signi 

liabilities of the banking system which had a contractionary 
ficantly to the monetary expansion . 

impact on money supply . This together with thc Jecline in 
90 . Seasonal expansion in money supply during the buisy 

net foreign exchange assets and a smaller increase in net 
season of 1970 -71 (November 1970 — April 1971) was, how 

bank credil to the commercial sector were responsible for the 
ever, smaller at Rs. 572 crores ( 8 . 5 per cent ) as compareri 

smaller increase in money supply during the 1970 -71 busy 

season . 
with the increase of Rs. 703 crores ( 12 per cent) during the 
1969 - 70 busy scason . Rise in currency component at Rs. 400 
crores was Rs. 117 crores smaller than that in the last busy 

92 . During the first two months of the current slack season 
season . Increase in demand deposits was also smaller by Rs . 

(May -June 1971 ) there was a contru -seasonal expansion in 
14 crores . Increase in time deposits was, however , Rs. 81 inoney supply , as in the corresponding months of 1970 slack 
crores larger than in the 1969- 70 busy season . 

scason . Whije net bank credit to Government registered a 

substantial risc as against a small decline in the comparable 
91 . Increase in net bank credit to Government during the period of the previous slack season , net bank Credit to the 
1970 - 71 busy season was markedly larger at Rs. 620 crores commercial sector recorded a decline as against an increase 
as against the rise of Rs. 130 crores in in the 1970 scuson . 


Table 17 — Trends in Money Supply and Monetary Resources (Seasonal) 


- - 


- 


- 


. - 


.. - . - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


Variations during the 
Slack Season 

Busy Season 
1969 1970 1969- 70 1970 - 71 

- - - - 

-- 
- 149 - 34 + 517 

+ 400 
( 4 . 0 ) ( - 0 . 8) ( + 14 . 3) ( + 9 . 7 ) 

+ 91 + 1.77 + 186 + 172 
( + 4 . 2 ) ( + 7 . 3) ( + 8 . 3 ) ( + 6 . 6 ) 


--. . 


. - - 


- 


- - - - - 


- 


1 Currency with the Public . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 . Demand Deposits of Banks 


. 


. 


. 


. 


.; 


: 


i 


. 





· - - 


- 


- 


- 


- - - 


. - . 


- 


- 


3. Money Supply (1 + 2) 


4 . Time Deposits 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


- 58 
( - 1 . 0 ) 

+ 248 
( + 9 .6 ) 


. 


. 


+ 143 
( + 2 . 2) 

+ 277 
( + 9 .2) 

+ 420 
( + 4 .4 ) 


+ 703 
( + 12 . 0 ) 

+ 163 
( + 5. 7) 

+ 866 
( + 10 . 0) 


+ 572 
( + 8 . 5 ) 

+ 244 
( + 7 .4 ) 

+ 816 
( + 8. 2) 


1 


- L 


. - - . - - . 


. .. - - - - - 


- 


5 . Monetary Resources (3 + 4 ) 


. 


- - - 
+ 190 


( + 2. 2) 


- 


- - - - - - -- .. 


. 


- - 


- 


. 


* 


6 . Net Bank Credit to Government 


- - - - 

, 


, 


, 


, 


7 . Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector . 


. 


. 


. 


( - 0 . 3) 

+ 59 
( + 15 . 4 ) 


+ 111 
( + 2 . 3) 

+ 36 
( + 5 . 9 ) 

+ 6 
( + 1 . 6 ) 


+ 130 
( + 2 . 8 ) 

+ 168 
( + 38 , 0 ) 

+ 19 
( + 5 . 5 ) 


+ 620 
( + 12 ,5 ) 

- 85 
( - 13 . 2 ) 

+ 15 
( + 4 . 1) 


8 . Government s Net Currency Liabilities to the Public 


( - ) 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - . . 


. - 


- 


. - 


- 


. 


- - . - . - - .- - - 


- 


+ 317 


+ 550 


9. Total (6 + 7 + 8) . . . . 
10 . Bank Credit to Commercial Sector * . 


- 


- I . 


. 


- - 


- 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. . 
. 


- - - . . . 
. . 


+ 45 

- - - 
+ 136 , 
( + 3 . 3) 

- 111 
( - 7 , 3) 


+ 153 
- - - - - . 

+ 311 
( + 6 , 4 ) 

+ 34 
( + 1 . 8) 


(a ) Net Bank Credit to Commercial Seclor 


, 


+ 602 
+ ( 14 . 2 ) 

+ 438 
( + 31 . 1) 


+ 448 
( + 8 . 7 ) 

+ 204 
( + 10 . 9) 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 113 
- 69 


- 25 . 


11. Not Non -Monetary Liabilities of R . B . I., ( Increasc — ) . . 

+ 15 + 27 
12. Net Non -Monctary Liabilities of other banks (Increase ) . . 

--71 
- - - - - - - - - - - - - 
13 , Total (9 + 10 ) 

1 + 81 + 464 

( + 1 . 9 ) ( + 4 . 4 ) 

- - - - - - - - - -- - - - - -. . . - - - - 
Note : Figuros in brackets represent porcentage variations. 
* Includos advancos made to public sector enterpriscs and State Governments for commercial purposes . 


+ 919 
( + 9 . 4 ) 


+ 998 
( + 9 . 0 ) 


- 


- . . . 


- - 


- - 


- - 


- 
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.. . - - 


. . . 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 
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Banking Trends and Credit Polley 

at Rs. 239. 8 crores being considerably higher than that in the 

corresponding half of the previous year at Rs. 17 . 1 crores , 
93. In the first half of the year under revicw , bank credit 

while in the latter half, the expansion was Rs. 323. 3 crores 
was expanding at a pace faster than bank deposits and , there 

as against Rs. 596 .8 crores in the corresponding half of the 
fore , commcrcial banks had turned increasingly to the Reserve 

previous year. Credit deposit ratio at 77 . 2 per cent aş at 
Bank for accommodation . Such accommodation had touch 

the end of June 1971 was 2 . 7 percentage points lower than 
cd us on January 1 , 1971, a record level of Rs. 351 crores , a 

the ratio a year ago ( 79 . 9 per cent ) . Of the total incrcase 
steep incrcase from Rs. 150 crores as at the end of October , 

of Rs. 915 .4 crores in deposits in 1970 -71, time deposits 
1970 when the traditional slack season was to have ended and 

Accouoted for 56 , 7 per cent as against 64. 1 per cent of the 
when , therefore , banks borrowings should have been nomi 

incrcase in 1969-70 . Incrcasc in 1970 -71 in the investments 
nal. This high level of borrowings , which had been in addi. 

of scheduled commercial banks in Government and other 
tion to Govt s borrowings from the banking system accentu 

approved securities by Rş. 294 . 7 crores was more than doublo 
ated the pressure on the general price level which had ema 

that in 1969 -70 (Rs. 145. 3 crores ). The investment 
nated from physical shortages . During this period , the general 

deposit ratio reached 29 .0 per cent on June 25 , 1971 As 
price level was about 5 to 6 per cent above the level a ycar 

against 28 . 5 per cent on June 26 , 1970 . Cash and 
ago . The Bank , therefore , tightened general credit control by 

balances with the Reserve Bank of India showed , during the 
raising the Bank rate from 5 to 6 per cent cffective from 

year , an increase of Rs. 35 .9 crores as against a decline of 
January 9 , 1971 and by stepping up the nct liquidity ratio 

Rs. 22 ,7 crores in the previous ycar , but on account of the 
from 33 per cent to 34 per cent with ellect from January 29 , 

steep incrcaşcin deposits , thc cush ratio at 6 . 4 percent 
1971. Al the same time, to assist them in deposit mobilisa 

actually fell by 0 . 4 percentage point. The outstanding level 
tion , the banks were asked to raise rates of deposits by 1 / 4 to 

of borrowings from the Reserve Bank at Rs. 207. 2 crores 
1 / 2 percentage point. In regard to lending ratcs consequent 

as on June 25, 1971 showed a fall of Rs. 84 . 3 crores over 
upon changes in the Bank rate and the net liquidity ratio , the 

the level (Rs. 291. 5 crorcs ) a year ago . During the year 
banks were asked to ensure that, on an average , increase in 

as a whole , however , despite risc in deposits , borrowings of 
the rate charged by them on advances was only about 1 per 

the commercial banks from the Reserve Bank were consist 
cent . In view of the rising pressure on prices of cotton , oil 

ently higher than in the corresponding weeks of the previous 
seeds and vegetable oils, selective controls on advances against 

year upto April 1971, touching a peak of Rs. 443 crores on 
thesc were tightened further . While all these measures had 

March 19 , 1971 before declining in the following weeks to 
their immediate impact as reflected in a considerably reduced 

Rs. 190 . 7 crores at the cod of the 1970 - 71 busy season . On 
rate of expansion in bank credit thereafter , quantum of in 

June 25 , 1971 they were Rs. 207.2 crores as against 
crcase in commercial bank credit was still relatively high and , Rs. 291 .5 crores on June 26 , 1970 ( Table 18 ) . 
therefore , the situation was not one which could have been 
vicwed with complacency . Therefore , in a mid - scason review 

98 . With struined liquidity position of banks , the call 
of the credit situation on February 4 , 1971, the Governor 

moncy rate in Bombny which ruled between 4 and 6 per 
stressed the need for continued restraint in bank credit and for 

cent during July to December 1970 sturted moving up in 
greater efforts towards deposit mobilisation . Besides , with 

early 1971 reaching a peak of 13 per cent in the first week 
the objective of rendering the bank lending system more 

of February 1971, after which it came down steadily to 
purpose -oriented , the Governor impressed upon bunks that 

6 per cent on April 30 , 1971. The rate at the end of 
they have a promotional role in bringing about a more wide 

June 1971 was 4 - 1 / 2 per cent as against 6 - 1 / 2 per cent at 
spread use of bill of exchange as an instrument of credit and 

the end of ſunc 1970. In the previous year, however, the 
that the refinance facilities under the newly introduced Bill 

rate ruled between 3 - 1 / 2 and 4 - 1 / 2 per cent during July 1969 
Rediscounting Schenie would be available at the Bank rate 

to January 1970 after which it showed a continuous riso 
round the year . As a further concession , bills rediscount 

and reached 9 per cent on March 31, 1970 ; thereafter, it 
ed under the Schcmc after Junc 30 , 1971 would not impair 

came down to 6 - 1 / 2 per cent on April 30 , 1970 . In Calcutta , 
the banks entitlement to refinance at the Bank rate irres 

the rate ranged between 4 - 1 / 2 to 5 - 1 / 2 per cent upto 
pective of their net liquidity ratio position , Steps were also 

November 1970 ; from July 1970 , it rose steadily reacbing 
taken to expand the scope of this Scheme by including other 

the peak of 12 per cent in February 1971 and declined there 
categories of bills . 

after to 5 - 1 / 2 per cent on April 30 , 1971. In the previous 
year , the rate moved between 3 and 51 / 2 per cent from 

July 1969 upto end -February 1970 , rising up later to 9 - 3 / 4 
94 . 11 furtherance of the objective of nationalisation , the 

per cent on March 31 ; it closed at 7 per cent on April 30 , 
fow of credit to priority and hitherto neglected sectors was 

1970 . The rate at the end of June 1971 was 4 - 3 / 4 per 
accelerated . Since the nationalisation upon June 1971, 

cent us against 5- 1 /2 per cent last year. 
roughly three fourths of deposit growth net of statutory in 
vestment has been absorbed in credit to agriculture, small 
industry, road transport Operators , retail trade and small 

Seasonal Trends 
business , professional and self -cmployed persons and educa 
tion . In incremental bank credit during this period , the 

99 . The slack season of 1970 was marked by a virtual 
sharc of advances to these sectors worked out to 68 per cent. 

absence of any sluckness in credit; bank credit recorded a 
The share of credit to these sectors lose from 14 .5 per cent 

sharp contra - scasonal expansion , and though deposits also 
of total advances at the end of June 199 to 23. 8 pher cent 

rose substantially , strain on liquidity of the banking system 
at the end of March 1971. 

was ſelt almost throughout the season . In the 1969 slack 
season also there was a contra -seasonal expansion of Rs. 31. 3 

crores in bank credit but in the slack season of 1970 It was 
95 . There was also a substantial rise in advances for food 

much more pronounced , amounting to Rs. 225.6 crores . 
procureinent operations which increased from Rs. 207 crores 

This increasc was due both to a smaller contraction of ad 
on June 26 , 1970 to Rs. 379 crores on June 25, 1971. 

vances against seasonal cominodities as well as a larger ex 
These advances increased further to Rs. 431 crores on July 

pansion in advances against non -seasonal items. Though 
30 , 1971 (last Friday ) . 

deposit accretion was higher , both in absolute as well as 

relative terms, at Rs. 448 .6 crores ( 8 .8 per cent) as against 
Annua ) Variations (July 1970 — June 1971) 

Rs. 348 . 1 crores ( 7 . 8 per cent) in the 1969 slack scason , the 

credil-deposit ratio at the end of 1970 sluck season at 77 . 0 
96 . For the year as a whole , scheduled commercial banks per cent was about 4 percentage points higher than the 
credit recorded a smaller expansion while deposit growth ratio a year ago (72. 9 per cent ) . The continued pressure 
was considerably larger than in 1969- 70 . Banks were , on banks resources resulted in a smaller quantum being put 
therefore , in a position to increase their investment and cash in investments , viz ., Rs. 188 crores as against Rs. 240 crores 
balances and also repay a part of their borrowings from the in the previous slack season , and a smaller proportion of the 

borrowings from 
Reserve Bank . 

the Reserve Bank being repuid ( 36 per 

cent ) than in the 1969 slack season (68 per cent ) . 
97. Total scheduled commercial banks credit recorded 
during 1970 -71, an increase of Rs. 563. 1 crores or 13 per 100 . In the light of the credit and price situation and in 
cent as compared with Rs. 613 , 9 crores or 17 per cent in the context of the need envisaged in the Fourth Plan for 
1969 -70 ( July - June ). On the other hand, accretion to depo reaching a certain proportion of additional deposits to be in 
sity amounted to Rs. 91.5 . 4 crores or 17 per cent in 1970 -71 vested by banks in Government and other approved securi 
as compared with Rs. 628.7 crores or 13 per cent in 1969 nies , Governor asked banks , i11 August 1970), to step lip their 
70 . The rate of expansion in bank credit was not uniform holdings of issets that go to make the statutory liquidity 
during thc year, the increase in the earlict half of the year ratio from 27 per cent to 28 per cent from the last Friday 
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Table 18 – Annual Variations in Important Banking Data 


(Rupos Crores ) 


" VUT- 

1 


d 


2T 


. . . 


- - 


- 


- 


- 


Varia 


tion 


End 
June 
1968 


Varia 
tion 
during 
the year 
onded 


End 
June 
1969 


during 

car 
ended 
Juno 
1969 


End . 
June 
1970 


Vria 
tion 
during 
the year 
onded 
June 
1970 


End 

June 
1971+ 


Varia 
tion 
during 
the year 
ended 
June 
1971 


Junc 


1968 


+ 471 , 8 


+ 563 . 1 


3102 . 9 
1160 . 7 
975 . 6 
189 . 1 
269 , 5 


+ 90 , 8 
+ 33 . 0 
+ 37 , 8 
+ 10 . 7 


3598 . 8 
1358 . 9 
1126 . 3 
232 . 6 
380 , 3 


+ 495 , 9 
+ 198 . 2 
+ 150 , 7 

+ 47 , 5 
+ 110 . 8 


4212 . 7 
1504 . 2 
1186 , 1 

318 . 1 
357 .6 


+ 613 . 9 
+ 145 . 3 
+ 59 . 8 
+ 85 . 5 
- 22 . 7 


4775 . 8 
1798 . 9 
1369 . 4 
429 . 5 


+ 294 . 7 
+ 183 . 3 
+ 111 . 4 
+ 35 , 9 


393 , 5 


1. Total Bank Credit . . . . 
2 . Total Investmonts 

(a ) in Government securities 

(6 ) in other approved socurities 
3. Cash and Balances with the Reserve 

Bank of India 
4 , Moncy at call : : : : 
5. Aggregate Deposits . . . 

( a ) Domand , 

(6 ) Time 
6 . Borrowings from the Reserve Bank of 

India . 


47 . 9 


50 . 6 
3969 . 0 
1874 . 8 
2094 . 2 
103 . 5 


- 7. 1 
+ 452 . 0 
+ 210 . 2 
+ 241. 8 
+ 92 .0 


88 . 1 
4645 . 8 
2103. 5 
2542, 3 
172 . 2 


+ 37 . 5 
+ 676 . 8 
+ 228 . 7 
+ 448 . 1 
+ 68 . 7 


5274 . 5 
2328 . 8 
2945 . 7 
291 , 5 


--- 40 . 2 
+ 628 . 7 
+ 225 . 3 
+ 403 . 4 
+ 119 . 3 


74 . 8 
6189 , 9 
2725 , 1 
3464 . 8 
207. 2 


+ 26 , 9 
+ 915 , 4 
+ 396 . 3 
+ 519 . 1 
- 84 , 3 


" Provisional (as on June 25 , 1971). 
Source : Returns submitted under Section 42( 2 ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 , except in respoçt of borrowings from the 

Reserve Bank of India which are based on borrowing advices from regional offices of the Reserve Bank of India . 


Table 19.---Seasonal Variations in Scheduled Commercial Banks Data 


(Rupecs Crores ) 
Slack Season upto 


- 


- 


- 


- 


Busy 


Busy 


Slack 
Season 
1969 


Season 
1969- 70 


Slack 
Season 
1970 


Season 
1970 -71 


June 25 , 
1971 


June 26 , 
1970 


- 


- 


- 


1 . Bank Credit 

+ 31 . 3 + 562 . 9 + 223. 6 

+ 409 . 2 

+ 85 . 5 + 157 . 2 
2. Investments in Government securities and other 
approved securities 

+ 239 . 5 - 53 . 8 + 187 . 6 + 128 . 5 + 11 . 5 + 32 . 9 
(a ) in Government securities . . 

+ 208 . 3 - 100 . 9 + 155. 3 + $ 3 . 7 – 4 . 8 + 20 . 9 
(b ) in other approved securities . . 

+ 31 . 2 + 47 . 1 + 32 . 3 + 74 . 8 + 16 . 3 + 12 , 0 
3 . Cash and Balances with the Reserve Bank of India + 26 .7 + 7 . 7 + 31 . 2 + 7 . 9 + 39 . 1 + 42 . 3 
4 . Money at call 

- 25. 8 - - 14 . 8 -- 5 . 6 - 5 . 8 + 41 . 9 + 3 . 6 
5 . Aggregato Deposits 

+ 348. 1 + 320 . 9 + 448 . 6 + 421 . 2 + 211 , 2 + 165 . 5 
( a ) Demand 

+ 115 . 0 + 171. 9 + 174 . 3 + 186 . 3 + 98 , 2 + 62 . 5 
(6 ) Time 

+ 233. 1 + 149 , 0 + 274 . 3 + 234 . 8 + 113 , 0 + 103. 0 
6 . Borrowings from the Reserve Bank of India . . + 67 . 5 + 203 . 0 - 86 , 0 - 40 . 2 + 16 , 5 + 55 . 0 

* Provisional. 
Notes : (1 ) Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42 (2 ) of the Reserve Bank of India Act , 1934 . except 

in respect of borrowings from the Reserve Bank of India which are based on weekly borrowing advices from regional 

offices of the Reserve Bank of India . 
(2 ) The variations are based on the last Friday figures of April and October , 


- - 


- 


. . 


. 


of August 1970 . Simultaneously , the minimum net liquidity 
ratio for purposes of determining the penal rate of interest 
chargeable on the excess borrowings of a bank from the 
Reserve Bank was also raised by one percentage point to 33 
per cent effective from the last Friday of August 1970 . 
( Earlier , these ratios had been raised by one percentuge point 
each to 27 per cent and 32 per cent , respectively from the 
last Friday of April 1970 ) . Measures were also announced 
to regulate advances against shares with a view to preventing 
the use of bank finance for speculative purposes, Refin 
ance facilities under the existing Bill Market Schemo for the 
1969 -70 scason which were to lapse by the close of June 
1970 were , however, continued beyond June 30 , 1970 in 
respect of bank advances to priority sectors as well as for 
purposes of food procurement and distribution . 


the busy season of 1970 -71 on November 10 , 1970 , Governor 
prevailed upon the banks to stop up mobilisation of depo 
sits to meet the incrçasing demand for credit, particularly 
for the priority sectors , and assured continued availability of 
refinanco from the Reserve Bank at Bank ratc / concessional 
rate for all lcgitimate productive activities. While fully 
appreciating the need for credit restraint, a higher level of 
credit expansion in the busy season of 1970 -71, as compared 
with the earlier years , was considered unavoidable on account 
of the need to maintain the tempo of economic · expansion 
and the need to continue the provision of credit for prio 
rity sectors and backward areas. It was pointed out to the 
banks that their aim should be to absorb expansion of credit 
even in respect of priority sectors within their own deposit 
resources over a period of time and recoursc to the Reserve 
Bapk should be had only in the ultimate resort and as far 
as possible for short periods . The Reserve Bank would , 
however, continuo to make available , discretionary accommo 
dation in deserving cascs at the Bank rate to case liquidity 
pressure on banks arising from sudden or specially heavy 
demands of credit. 


Credit Policy for 1970 -71 Busy Season 

101, The new busy season had started with an unprece 
dentely high level of banks borrowings from the Reserve 
Bank at Rs. 150 crorcs. Announcing the credit policy for 


- 


- .LT 


- 


- 


- 


- 


- - 
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102 . With a vicw to providing additional finance to the agriculturists over the specified base period and rediscount 
banking systein in the busy season for normal scasonal ope ting of bills under the new Bills Rediscounting Scheme, and 
rations, the Reserve Bank effected some changes in its system ( iii ) at the Bank rate in respect of bank advances for food 
of relinance . Thus, while refinance at Bank lute / conces procurement operations upto 50 per cent of such advances 
sional rate would continue to be made available in respect of as on October 30 , 1970 , 
increases over a prescribed base period to the priority sectors , 
tho base period itself , was howcver , moved forward and in 

107. With a view to encouraging savings and further 
calculating the increase in 1970 -71, the base period was 

assisting deposit mobilisation , the ceiling rates on various 
changed to the average level of such credit in the corres 

categories of deposits were increased . The rato on savings 
ponding quarter of the previous year ( 1969-70 instead of 

accounts was increased from 3 - 1 / 2 to 4 per cent. The rate 
1968-69 ) . 

on deposits for 15 days to 45 days was stepped up from 

1.25 to 2 ,00 per cent and that on 46 days to 90 days from 
103. The Reserve Bank had already announced in Au 2 . 50 per cent to 3. 00 per cent. An increase of one quarter 
gust 1970 the introduction of the new Bills Rcdiscounting of one per cent was announced in respect of various other 
Scheme with effect from November 1, 1970 . The scheme is matuity categories of deposits upto ono year and an 111 
expected to even out liquidity within the banking system and crease of 1 / 2 per cent in the maturity categories of deposits 
minimise bank s recourse to the Reserve Bank as such 

for one year and over upto 5 years . The maximum rato 
recourse will normally be only when the banking pavable was fixed at 7 - 1 / 4 per cent in respect of deposits 
system as a whole is short of funds rather than when only for periods above 5 years, Smaller banks were to be allowed , 
it few bunks are in need of funds . " The salient features of as before, to quote rates slightly higher than those offered 
the scheme and also the subscqucnt modifications are dis by larger banks. 
cussed in later paragraphs . 

108. Selective credit controls were also modified on speci 

fied commodities, wherever necessary , in the context of 
104. In regard to advances of banks for food procurç changed supply and pricc situation . Details of these mca 
ment / storage / distribution purposes to the Food Corporation sures are given in Part III of this Report, 
of India , State Governments and / or their authorised agencies, 
the Bank annuonced that refinance would be made avail 109 . At the time of the mid -term review of monetary and 
able at the Bank rate upto 50 per cent of the increase in credit situation on February 4 , 1971, the Governor while 
such advances over the actual level of suich advances as on 

expressing satisfaction at the slowing down of the rate of 
October 30 , 1970 . In April 1971, this refinance facility was expansion in bank credit and reduction in borrowings from 
increased to 75 per cent for the period April 9 , 1971 to the Reserve Bank consequent upon tightening of the credit 
June 30 , 1971, and was later extended till end July 1971 

control measures, stressed the need for continued restraint 
This facility is to be reduced to 60 per cent for August 1971 in credit and for greater efforts towards deposit mobilisatioit . 
and thereafter to 50 per cent of the increase in such advan The Governor assured the banks of availability of refinance 
ccs over the specified base dute (October 30 , 1970 ) . The 

facilities on the existing basis but made it clear that dis 
Bank also indicuted that it would consider the provision of 

cretionary accommodation would be available at the Bank 
discretionary accoinmodation to banks at the Bank rate in rate only in exceptional cases. While grunting such accom 
deserving cases in order to casc pressure on liquidity of in modation , account would be taken , among other things , of 
dividual banks arising out of sudden or specially heavy 

efforts made by a bank towards deposit mobilisation , pur 
demand for credit. 

poseful credit planning , its commitments towards financing 

of food procurçment Operations and the problems faced by 
105. By the end of 1970 , there were indications of deve 

the bank in regard to its operations in backward areas. The 
loping pressures of credit and nonctury expansion on the 

Governor also advised banks to exercise strict scrutiny of 
price situation . Thus, in the first two months of the busy 

the purpose as well as torms and conditions of credit ex 
season of 1970 -71, credit expanded by Rs. 147. 3 crores as 

tended by shrott s while discounting multani hundis , since 
compared with a rise of Rs. 123. 3 crores in the correspond 

banks were directly lending to small borrowers on an in 

creasing scale . With the objective of rendering the lending 
ing two months of the preceding busy season . Increase in 

system of banks more purpose -oriented and related to actual 
money supply over the year ended December 25 , 1970 too 
was considerably larger at Rs. 755 crores ( 12 per cent ) as 

riceds of borrowers for a specified period of time, the 
against an increasc of Rs. 647 crores in the preceding year . 

Governor also advised banks, ut the dieeting on February 
In December 1970 , the gencral price level was higher by 

4 , 1971, to initiate measures for a gradual replacement of 
6 . 5 per cent than in the corresponding month of 1969, 

the existing cash credit system with bills and loans. The 
scope of the new rediscounting scheme for bills has been 

expanded to include other categories of bills. The redis 
106 . There was also an increase recourse by banks to counting facilities uuder the scheme would be availablo 
borrowings from the Reservc Bank which recorded an il throughout the year and rediscounting of bills by banks 
crease of Rs. 152 . 2 crores at the end of December 1970 over after June 30 , 1971 would not impair their net liquidity 
the outstanding level of Rs. 150 crores at the beginning of ratio . It was also decided to close , as of June 30 , 1971, the 
the busy season . It was felt that with the progress of the existing Bill Market Schemç under which refinance was 
busy sesason , the pressure would intensify further . It was , made available to bauks against the security of bills , though , 
therefore , considered necessary to restrain the rate of credit as mentioned earlier, the Scheme was continued in respect 
expansion along with the provision of incentive for stimulat of bank advances for food procurement and distribution . 
ing savings and assisting deposit mobilisation . With this end 
in view , the Bank rate was raised from 5 per cent to 6 per 110 . The Resorve Bank also fixed in February 1971, a 
cent with effect from January 9 , 1971. Following this, the niaximum penal rate of 15 per cent for excess borrowing 
minimum net liquidity ratio was also raised by one per by banks. Hitherto , the rate of intcrest charged by the 
centage point from 33 per cent to 34 per cent effective Rcgerve Bank increased by one percentage point above the 
from January 29 , 1971. The liquidity ratio for the purpose Bank rate for a shortfall of every one percentage point or 
of Section 24 of the Banking Regulation Act, together with fraction thereof in the bank s net liquidity ratio below 
the cash reserve requirements under Section 42 of the Reserve 

34 per cent. The ceiling of 15 per cent would afford re 
Bank of India Act, however, continued to remain unchanged lief to the banks when their borrowings from the Reserve 
at 31 per cent. Banks were advised that whilo adjusting Bank increased to such a level as to reduce their net liqui 
rates of interest on their advances consequent upon these dity ratio below 26 per cent. At the same time, certain 
changes , they should ensure that, on an average , increase safeguiords were provided for giving discretionary accommo 
in tlieir lending rates was only about one percentage point. dation in exceptional cases. 
As for the priority sectors , however , the Reserve Bank con 
tinued to provide refinance on the existing basis , viz ., ( i ) at 111 . In February 1971, the basis of refinance facilities 
4 - 1 / 2 per cent, irrespective of the net liquidity ratio , against against export credit was reviewed in the context of the 
the increase in credit over the specified base period in res ceiling of 6 per cent on interest rate on export credits 
pect of export credit and credit to primary agricultural co sanctioned by banks and with a view to reducing an cle . 
operative credit societies in the selected districts in terms of mcnt of uncertainty about the quantum of refinance 
the scheme instituted for this purpose ; (ii) at the Bank rale, 

avail 

able at 4 - 1 / 2 per cent and at Bank rate over the year as 
irrespective of the net liquidity ratio , in regard to the in & whole . According to the revised arrangement, refinance 
Crcuse in short- ternt lending to small -scale industrics and 

was to be available irrespective of the net liquidity ratio 
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Table 20 - - Seasonal Pattern of Principal Ratlos of Scheduled Commercial Banks 
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(Rupees Crores 

June 1970 


October 1969 


April 1970 


October 1970 


April 1971 


June 1971 * 


- - - 


- - 


- 


1 - 


- 


Amount Percen - Amount Percen - Amount Percen - Amount Percen - Amount Percen - Amount Porcen 
tage 

tage tage tage lagc 

tage 
- - - ... - - 
1. Bank Creditin . . 3492. 6 72 .9 4035. 5 69 .4 4281 . 1 77 . 0 4690 . 3 78 . 5 4775 . 8 77 . 2 4212 . 7 79 . 9 
2 . Investments in Govern 

ment and other approved 

securities , . . . 1525 . 1 31 . 8 1471 . 3 28 . 8 1658 . 9 29 .8 1787 . 4 29. 9 1798 . 9 29 . 0 1504 . 2 28 . 5 
(a ) in Government secu 
rities 

, 1266 . 1 26 . 4 1165 . 2 22 . 8 1320 . 5 23 . 7 1374 . 2 23 . 0 1369 . 4 22 . 1. 1186 , 1 22 . 5 
(b ) in other approved 259 . 0 5 . 4 306 . 

1 6 . 0 338 . 4 6 . 1 413 , 2 6 . 9 429 . 5 6 . 9 318 . 1 6 . 0 
securities 
3 . Cash and Balances with 
Reserve Bank 307 . 6 6 , 4 315 , 3 

6 .2 354. 4 5 .9 393, 5 6 .4 357, 6 6 , 8 
4 . Money at Call and Short 
Notice 

. . 

59 . 1 . 44 . 3 - 38 .7 - 32 . 9 - 74 . 8 - 47 . 9 - 
5 . Aggregate Deposits i . 4788 . 1 100 . 0 5109 . 0 100 . 0 $ 557 , 6 100 . 0 3978 . 7 100 . 0 6189 . 9 100 . 0 5274 . 5 100 . 0 

( a ) Demand . . . 2094 . 4 43 . 7 2266 . 3 44 . 4 2440 . 6 43 . 9 2626 . 9 43 . 9 2725 . 1 44 . 0 2328 . 8 44 . 2 
(b ) Time . . . 2693 . 7 56 . 3 2842 . 

7 5 5 . 6 3117 , 0 56 , 1 3351 . 8 56 . 1 3464 . 8 56 , 0 2945 . 7 55 . 8 
6. Borrowings from Reserve 33. 5 - 236 . 5 - 150 , 5 - 190 . 7 - 207 . 2 - 291 . 5 - 
Bank 

. 
Notes : ( 1) The percentages are ratios to aggregate deposits : 

( 2 ) Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42 ( 2 ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 , 

except in respect of borrowings from Reserve Bank of India which are based on weekly borrowing advices received 

from regional offices of the Reserve Bank of India . All figures relatc to the last Friday of themonth , 
* Provisional (Refers to June 25th ). 
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Table 21 - Seasonal Trends in Bank Credit : Security - - wise Classlfication 

(Rupees Crores) 
- .-... - - - - . - -. . . ------ - ---- - -- - - --- - - .. - . 

Busy Slack Season 

Busy Scaşon upto 
Season 

mid -April 
1968 -69 

1969 1970 1969 -70 1970 -711 
. . - . . . - -- . - . - . 

- - - 

- - - - - - 
Seasonal Advances 

+ 206 , 8 . - 192 . 0 - 172 . 9 + 116 . 3 + 199 , 1 
Paddy and Ricc 

+ 41 . 1 --- 29. 0 - 31 . 1 - 6 . 8 + 20 , 7 
Wheat 

- - 33 , 7 + 14 . 4 + 14 . 5 

— 59 . 5 — 6 . 6 
Other foodgrains 

7 . 9 . 0 – 30 , 9 

+ 14 . 1 
Sugar 

– 44 , 6 

+ 85 . 7 73, 6 
Gur 

+ 3 . 7 - 3 . 6 - - 3 . 8 + 3 . 6 

6 .4 
Groundnuts 

+ 11. 8 - 13 , 7 - - 10 . 2 

+ 12 . 2 
Other Oilsccds 

+ 13 . 9 - 170 . 0 - - 11 . 3 

4. 9 . 0 

+ 7 . 3 
Vegetable oils 

1 . 6 - - 10 . 2 - 8 . 9 + 12 , 4 + 15 . 3 
Cotton and kupas 

t . 68 . 1 - 86 . 9 - 53 . 7 + 54 . 9 + 63 . 9 
Raw jute 

+ 1 . 0 - 6 . 1 - 9 . 8 

+ 14 . 4 

+ 8 . 2 

-.... 8 . 6 + 7 . 8 ot 22 . 2 – 11 . 7 
Non Seasonal Advances . . 

+ 131 . 4 + 185 . 0 + 382 . 4 

— 318 . 8 

+ 105 . 2 
Cotton textiles 

+ 0 . 5 7. 1 . 0 - - 4 . 3 + 39 .2 + 36 . 5 
Jute textiles 

+ 6 . 1 - 0 . 8 + 11. 0 + 9 . 9 -- - 6 . 0 
Tron , steel and engineering goods* 

— 12 . 7 + 44 . 9 + 49 . 6 + 83 . 8 + 43 . 1 
Chemicals , dyes , paints , drugs and pharmaceuticals 

+ 48 . 2 + 7 . 4 . - 3 . 5 - 14 . 6 + 40 . 4 
Electrical goods . . , 

– 6 . 7 + 18 . 4 

na. n . a . 

na 
Assets of Industrial concerns , 
Fixed or floating . . 

+ 4 . 7 + 10 . 3 + 8 . 0 + 19 . 0 + 11 . 9 
Sharcs of joint stock Companies 

+ 3 . 0 - 1 , 5 - 3 . 0 + 2 . 3 

- 4 . 1 
Government and other trustec securitics 

. ... 1 . 7 + 0 . 6 

n . a . na, 

n . a . 
Gold and siliver bullion and ornaments 

+ 1 . 5 + 8 . 4 

1 . a . na. 

n . a 
TotalSecured Advances . . 

+ 338 . 2 .. . 7 . 0 + 209 . 5 + 435 . 1 + 304 . 3 
Unsecured Advances .. .. . . .. . . .. . . + 55 .8 + 25 .2 + 19 .0 + 73 .7 . + 120 .5 
Total Advances 

+ 394 , 0 + 18 . 2 +- 228 . 5 + 508 . 8 + 424 .8 
. - . - . . - . . . - - - . - . 
+ Estimates based on mid -April 1971 returns received from selected branches of banks. 
$ Excluding plantations other than tea . 
* Including plantations other than tça . 
* Includes advances against vehicles. 
£ Includes advances against fertilisers . 
1 . 4 .- - not available . 
Source : Forinightly /Monthly Survey of Bank s Advances classified according to security . These figures may not lally with those 

given in Table 19 as these relate to reporting branches only . 
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ipto an amount equal to 10 per cent of the annual average Consequently , the credit deposit ratio at the end of April 
of export crcdit in 1970 at the concessional rate of 4 1 / 2 1971 was lower at 78. 5 per cent hy 0 . 9 percentage point as 

compared with the ratio 1 year ago . 
Xercent, nad an additional amount upto 10 per cent of 

Increase in time 
he annual average of export credit at the Bank rate . How deposits (Rs. 235 crores ) during the 1970 -71 busy season 
ver , with a view to bringing about a proper alignment of 

was substantially higher ( Rs. 86 crores ) than the increase 
che structure of intercst rates charged by scheduled coni in the previous busy season , attributable perhaps to the 
mercial banks on export credit, the Reserve Bank increased , upward revision of deposit rates by 1 / 4 to 1 / 2 per cent. 
with effect froin April 17 , 1971 , the ceiling rate on export In respect of demand deposits also , the increase (Rs. 186 

redit from 6 per cent to 7 per cent per annum for pre - shla crores ) was larger by Rs. 14 crores as compared with the 
ment ( packing credit ) and post- shipment credits other than increase in the previous busy scason . The relative shares 
credit provided for exporters on deferred payment terms. 

of the two components in the total deposits rçmained the 
Thc maximum rate of interest on deferred payment terms samcut the end of April 1971 as in April 1970 at 44 and 
was continued at 6 per cent and the subsidy of 1 . 5 per 56 per cent for demand and time deposits, respectively . 
cent under the Export Credit (Interest Subsidy ) Scheme 
continued as before on all export credit provided . 

117 . Despite this increase in deposits, the order of rc 
course of commercial banks to the Reserve Bank of India 

during the busy season of 1970 -71 was higher than in the 
112 . On April 17, it was decided to reduce the minimum 

previous busy season , though the level at the end of the 
amount of a single bill offered for rcdiscounting under the 

Lusy season (Rs. 190 .7 crores ) was very much lower as 
Bills Rediscounting Schemc from Rs. 10 , 000 to Rs. 5, 000 ; 

compared with the level a year ago (Rs. 236 . 5 crores ). 
the valuc of bills offered at any time for rediscounting by 

The busy season having commenced at a very high level of 
i bank would , however, continue to be not less than 

Rs. 150 . 5 crores , the borrowinus increased steadily touching 
Rs. 50 ,000 . 

the peak of Rs. 443 crores on March 19, 1971 before de 

clining in the subsequent weeks to Rs. 191 crores on April 
Banking Trends During 1970 -71 Busv Season 

30 , 1971 . The level at the end of the busy season of 

1970 -71 was Rs. 40 crores above the level at the end of 
113 . During the busy season of 1970 -71, bapk credit cx October 1970 which , however , compared favourubly with 
panded by Rs. 409.2 crores as against an expansion of the increase of Rs. 203 crores during the previous busy 
Rs. 562. 9 crores in the previous busy season , the decla season , Investments in Government and other approved 
ration in the growth of bank credit being attributable to securities recorded an increase of Rs. 114 .2 crores during 
the credit control measures taken by the Reserve Bank in the busy season of 1970 -71 us against a disinvestment of 
carly 1971. While between October 30, 1970 and the first Rs. 53,8 crores during the 1969 -70 busy season raising the 
week of January 1971 ( just prior to raising the Bank rate ) , ratio of investments in Government and other approved 
bank credit had expanded by Rs. 265 crores as agalost securities to deposits from 28 .8 per cent at the end of 
Rs. 241 crores during the corresponding period of the pre April 1970 to 29 . 9 per cent at the end of April 1971. 
vious year, expansion in the subsequent period amounted to Perhaps , the stepped - up Jiquidity requirements acted as a 
Rs. 144 crores as against Rs. 322 crores recorded , in the constraint on the ability of commercinl banks to shift rc 
corresponding period of the previous busy season . 

sources from investments in Government securities to bank 

Credit. The cash and balances with the Reserve Bank record 
114 . Advances for food procurement Operations recorded 

ed a marginally larger increase (Rs. 7 . 9 crores ) than that in 
an increase of Rs. 77 crores or about a fifth of the total 

the previous period ( Rs. 7 .7 crores ) . 
bank credit expunsion of Rs. 380 crores during the busy 
season as against a contraction of the order of Rs. 27, 3 

118 . The curtailinent of refinance facilities by the Re 
crores in such advances during the previous busy season . 

serve Bank in the face of unabated demand for credit was 
On the other hand , crcdit for other purposes recorded a 

naturally reflected in the trend of call money rates as dis 
smaller expansion at Rs. 302. 9 crores as against Rs. 590 . 2 

Clissed earlier. To enlarge the call money market, the 
crores during the previous busy season . 

Reserve Bank allowed in November 1970 the Life Insurance 
Corporation and the Unit Trust of India to place thcir sur 

plus funds with banks as money at call and short notice . 
115 . Security -wise analysis of bank credit ( based on esti 

Earlier , in September 1970, the State Bank of India was 
mates ) in the 1970 -71 busy Season ( Lipto April 16 , 1971 ) 

permitted by the Reserve Bank to enter the call money 
shows that there was an increase in advances against food 

market. The subsidiaries of the State Bank which were 
grains (Rs. 28 croies ) as against a contruction (Rs. 64 

hitherto operating only as borrowers were also permitted 
Crores ) during the corresponding period of the previous to operate as lenders enabling them to place their surplus 
busy season . Expansion in respect of other seasonal ad funds in the inter - bank call money market. 
vances like sugar , oilseeds and raw jute was smaller than 
in the previous busy season . In respect of gur and vege 
table oils , there were larger increases, and contraction in 

Export Finance 
regard to tea advances was about the same as in the pre 
vious busy season . Among nori - seasonal advances , there 

119 . The preferential treatment accorded to exports in 
was a sharp increase in advances against chemicals , dyes , 

the form of refinance facilitics given to banks at the con 
etc ., as against a contraction in the corresponding period of 

cessional rate / Bank rate , irrespective of net liquidity ratio , 
the previous busy season , while cotton textiles and iron 

for financing export credit was continued by the Reserve 
and steel products and assets of industrial concerns recorded 

Bank during the year. As on the last Friday of June 

1971, outstanding amount of refinance stood at Rs. 35.5 
previous busy seuson ; jute textiles showed a contraction crores in regard to packing credit for exports and Rs. 36 . 6 
as against an expansion in the previous busy season . Ad crores in respect of post- shipment credit. Though the level 
vances against shares of industrial concerns declinect as 
compared with a molerate increase during the previous busy 

refinance in the total refinance remained around 35 per 
season . In contrast to the trend in secured advances , ex 

cent. During the busy season , however , the outstandings 
pansion in regard to unsecured advances was substantial. 

were throughout much higher than in the previous year, 
The major part of rise in unsecured advances arose out of refinance against export credit reaching a peak of Rs, 134 
the accounting procedure followed after July 1970 in respect crores on April 2 , 1971 out of the total horrowings of 
of the participation of the nationalised banks with the State 

Rs. 356 crores . 
Bank of India in financing food procurement operations. 

120 . The banks also continued to avail themselves of the 
Advances given by the nationalised banks were in lieu of 

intcrest subsidy in regard to cxport credit provided by then . 
usance promissory notes lodged by the Food Corporation 

During the period under review , claims from 
of India with the State Bank of India and as such were 

45 eligible 

commercial banks were received and an aggregate amount 
shown under unsecured advances . In the earlier years , on 

of Rs, 4 .09 crores was paid to them . 
the other hand , these were shown 2 $ advances secured 

Out of this amount. 
Rs. 2 . 19 crores represented the subsidy in respect of pre 
shipment credit and Rs. 1 . 90 crores for post- shipment 

credit. 
116 . Increase in aggregate deposits of scheduled com 
mercial banks during the 1970 - 71 busy season amounted to 

121, Available figures in regard to scheduled commer 
Rs, 421. 1 Crores which was higher by Rs. 100 . 2 crores as cial banks advances to exporters indicate a steady increase 
compared with the increase in the previous busy season . ir export credit from Rs. 321. 93 crores as at the end of 
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Table 22 - -Scheduled Commerclal Banks Advances to Agriculture, Small Scale Sector and Exports . 

(Amounts in Rupees Crores) 
(Number of Accounts in thousands) 


State Bank of 14 Nationalised 
India and Sub - Banks 

sidiaries 


Total Public Other Scheduled 
Sector Banks Comercial 


Total 


Banks 


. 


. . 


- 


- - 


- - - 


No . of Amount 
Accounts * 


No. of Amount No . of Amount No . of Amount No. of Amount 
Accounts * Accounts * Accounts * Accounts 


- 


ILITAI 


. . 


240 141 .91 
280 142 .97 


392 159 , 73 
521 194.57 


632 301 .64 
801 337 . 54 


210 
255 


40 , 13 
40 . 98 


842 
1056 


341 . 77 
378 . 52 


1. Total for Agricultural Purposes : 

June 1970 . . . . . . . . . 
March 1971. 
of which : 
Direct Finance to Farmers ; 

June 1970 

March 1971 . . . 
2 . Total Small Scale Soctor (a + b + c ) : 
June 1970 e 




239 


55 . 51 


279 


374 104 . 87 
505 134 . 72 


613 160 . 38 
784 206 . 73 


72 .01 


205 
247 


23 . 60 818 
28 . 35 1031 


183 . 98 
235. 08 


. 


9 





42 167 . 79 
52 201 . 83 


45 
60 


226 . 96 
278 , 13 


87 
112 


394 . 74 
482 . 96 


5 0 . 83 
60 .81 


96 
123 


445 . 57 
543 . 77 


March 1971 


11 


6 


2 
4 


4 , 55 
7 . 86 


9 
16 


19 . 86 
31 , 48 


11 
20 


24 . 41 2 
39 . 34 


. 22 
8 . 12 


13 
23 


30 . 63 
47 , 46 


3 


(a ) Road and Water transport Opera 
tors : 
June 1970 
March 1971 
( b ) Small- Scale Industries : 

Junc 1970 , 

March 1971 . . . . . . . . 
(c ) Setting up Industrial Estates : 
June 1970 

. . 
March 1971 . . 
3. Exports : 

June 1970 . . . . . . . . . 
March 1971 * * 

. . . 


40 163. 24 
48 196 . 97 


206 .32 
243 . 55 


76 
92 


369 . 56 
440 . 528 


84 
100 


414 . 05 
493 . 14 


0 


44 


$ 2 .62 


- 


- 


- 


0 . 77 
3 . 10 


- 


0 . 77 
3 . 10 


0 . 12 
0 . 07 


0 . 89 
3 . 17 


- - 
- 


92 .02 
103. 37 @ 


- 
- 


158 . 04 
173 . 58 + 


- 
- 


250 . 06 
276 . 95 


- 
+ 


70 . 44 
86 .46 


- 
- 


320 . 49 
363 .41 + 


Note : The figures are as on the last Friday of the month . 

* Figures relate to number of units in respect of item No. 2 (Small Scale Sector). 
* * Provisional. 
@ Includes provisional figures of State Bank of India . 
+ Excludes the figures of Punjab National Bank . 
Source : Special returns received from banks. 


March 1970 to Rs. 363,41 crores as at the end of March 
1971, the 14 nationalised banks and the State Bank group 
accounting for about three fourth of the total. 


culture increased from 8 . 1 to 8 . 2 per cent, in respect of 
small- scale industries from 9 , 8 to 10 . 6 per cent and in the 
case of exports from 7 .6 to 7 . 8 per cent between end - June 
1970 and end -March 1971. 


Table 23 --Advances to Other Sectors by 14 

Nationalised Banks 


122. Major credit policy measures taken in respect of 
export credit have already been outlined earlier . Among 
procedural relaxations eflected , the important one was the 
advice given by the Reserve Bank , in November 1970 , to 
scheduled commercial banks that the norm relating to the 
debt- equity ratio in respect of exporter-borrowers may be 
Telaxed on merits insofar as cxport credits were concerned 
and the amount due under the term - debt availed of against 
exports on deferred payment basis may be excluded while 
calculating this ratio . 


June 1970 


March 1971 


No.of Amount No. of Amount 
Accounts (Rs. Accounts (Rs. 
( 000s ) lakhs) ( 000s ) lakhs) 


8 


42 .82 


107 


5279 


Retail trade and 
Small businoss 8 
Professional 

and 
self employed persons. . 
Education 

. . 


28 
5 


617 
205 


38 
7 


818 
372 


Advances to Agriculture, Small-scale Industries 

123. One of the major objectives of nationalisation of the 
14 major scheduled commercial banks was to channellse 
the flow of credit to the hitherto neglected sectors. Accord 
ingly , the question of helping the small borrowers was given 
the highest prority in tho formulation of policies of the com 
mercial banks. Progress of scheduled commercial banks in 
this regard is presented in Table 23 on the basis of avail 
able data . Between June 1970 and March 1971, the 
number of borrowal accounts increased in respect of agri 
culture from 8 .4 lakhs to 10 .6 lakbs and the number of 
borrowing units in respect of sinall -scale induştries increased 
from 0 . 8 to 1. 0 lakh , road and water transport operators 
from 13 ,000 to 23 ,000 . Over the same period , outstanding 
advances rose, in the case of agriculture from Rs. 342 crores 
to Rs. 379 crores , small- scale industries from Rs. 414 crores 
to Rs. 493 crores and road transport operators from Rs. 31 
crores to Rs. 47 crores. As a proportion of aggregate ad 
vances of all scheduled commercial banks, advances to agri 


124 . The progress made by the 14 nationalised banks in 
the field of extending credit to the weaker sections of 
society is evident from the fact that there was a notable 
tiso in the number of borrowal accounts as well as bank 
advances to retail trade and small business , self- employed 
and professional persons and for education . Between June 
1970 and March 1971 , the borrowal accounts in respect of 
l etail traders and small business increased from 0 . 9 lakh 
to 1. 1 lakhs, professionals and self- employed persons from 
28 , 000 to 38 , 000 and borrowal Accounts for education 
purposes from 5 ,000 to 7, 000. Over the same period , 
outstanding advances to retail trade and small business rose 
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from Rs. 43 crores to Rs. 53 crorcs . Professional and self 
employed persons were given advances totalling Rs. 8 
crores , compared with only Rs. 6 crores in June 1970. Ad 
vances for education were as much as Rs. 3 .7 crores in 
March 1971 as against Rs. 2 . 1 crores in June 1970 . ( Table 
23 ) 


bear the signature of a licensed scheduled bank ; 
the bill may also be drawn on the buyer and the 

buyer s bank jointly and accepted by them jointly ; 
( iv ) the bill should normally be of a usance not exceed 

ing 90 days and in exceptional cases it may have 
usance upto 120 days provided at the time of offer 
ing to the Reserve Bank for rediscount, the bill 
should have maturity not exceeding 90 days ; 


( v ) the bill should bear at least two good signatures ; 


125. In July 1970, a Committee under the Chairmanship 
of Shri V . D . Thakkar was constituted to review the special 
credit schemics of banks with particular reference to their 
employment potential. On the basis of the Committee s 
recommendations, the Reserve Bank issued guidelines to all 
commercial banks in March 1971 ( details are referred to 
in Part III of this Report ) . Also , the Bank through a cir 
cular letter igsucd in December 1970 , provided guidelines 
to all commercial banks for financing of agricultural develop 
ment, with a view to improving the quality of lendings 
and helping small and potentially viable farmers to move 
to a higher technological plane. The Committee set up in 
September 1970 for examining the question of differential 
interest rates had submitted its report in June 1971 ( for 
details see Part III ) . The Credit Guarantee Corporation 
WAS set up to administer a comprehensive credit guarantee 
scheme for loans to small borrowers in the priority and 
hitherto neglected sectors. The Schcmq came into force 
in April 1971 covering credit facilities ( upto certain limits ) 
extended to transport operators , traders , self- employed per 
sons , owners of business enterprises and farmers engaged 
in cultivation , etc . 
Bills Rediscounting Scheme 


( vi) the scheme would exclude bills of exchange arising 

out of sales of such commodities as Reserve Bank 

may indicate from time to time ; 
( vil ) the rediscounting facilities for the present would! 

be made available at the Reserve Bank s offices al 

Bombay , Calcutta , Madras and New Delhi; and 
( vill) to avoid rediscounting of a number of small bills, 

such bills should be given in bunches . The amount 
of a single bill offered for rediscount should not 
bo less than Rs. 5, 000 and the total value of bulls 
offered at a time should not be less than Rs. 
50,000 


128. The Bank has already commenced rediscounting such 
bills for the scheduled commercial banks. The refinanco 
facilities under the scheme are made available to banks 
throughout the year and bills rediscounted by banks with 
the Resorve Bank after June 30 , 1971 will not impair the 
banks entitlement to refinance at the Bank rate , Irrospectivo 
of their net liquidity position . The outstanding amount of 
bills of exchange held by the Reservo Bank reached a peak 
level of Rs. 16 .73 crores on May 28 , 1971 ; it stood at Rs. 
10 . 39 crores on June 25, 1971. 


Participation Certificates 


126 . In the previous ycar s Report mention was made of 
the constitution of a Study Group by the Reserve Bank of 
India , in February 1970 , to go into the question of enlarg 
ing the use of bill of exchange as an instrument of credit 
and the creation of a bill market in India . The Group sub 
mitted its Report in June 1970 . It recommended that tho 
Reserve Bank should take steps towards the creation of a 
vill market in India by encouraging the use of bill of ex 
change as an instrument of credit. According to the Study 
Group, the creation of genuinc bill market would impart 
flexibility to the money market, even out liquidity within 
the banking system and enable the Reserve Bank to exercise 
more effective control over the money market. 

127 . The Reserve Bank accepted the main recommenda 
tions of the Study Group and in November 1970 , introduced 
& new bills rediscounting scheme in terms of Section 
17 ( 2 ) ( a ) of the Reserve Bank of India Act. The main 
features of the Scheme including the modifications introduced 
therein are given below : 
(t) all licensed scheduled commercial banks including 

the public sector banks will be eligible to offer bills 

of exchange to the Reserve Bank for rediscount; 
(11) the scheme covers only genuine trade bills which 

evidence sale of goods ; 
(Ili ) the bill should be drawn on and accepted by the 

purchaser s bank and where the latter is not a 
licensed scheduled bank the bills should in addition 


129. An interesting development in commercial banking 
during the period was the introduction of A Scheme of 
Participation Certificates by some banks. A participation 
certificatç is an instrument whereby a bank can sell to a 
third party (the transferee ) a part or all of a loan made 
by the bank to a client (the borrower ) . The objective be 
hind the introduction of participation certificates is to provide 
for greater mobilisation of funds, reduce recourse to the 
Reserve Bank and diversify the availability of financial ins 
truments. It offers a shortterm investment asset at an 
attractive rate of interest to the financial institutions and is 
a useful adjunct to the new Bill Market Scheme ( referred 
to earlier ) . Şince the Participation Certificates are issued 
only to the financial institutions, the funds that become 
available to the banks through the issuance of such certi 
ficates represent inter - institutional transactions. The Partici 
pation Certificates make it possible for the banks to acquire 
surplug resources of other financial institutions, ranging upto 
6 months. The bank issuing the Participation Certificates 
can , among other things, assume the role of a prime agency 
which alone deals with the customer , obviating the need 


Table 24 -Growth in Scheduled Commorcial Banks Offices , Deposits and Credit in India 

(Amounts in Rupees Crores) 
Offices (Nog .) Deposits (excluding Inter-bank deposits ) Credit (excluding inter 

bank credit) 


Total 


Annual 
Increase 


Demand 
Deposits 


Time 
Deposits 


Annual 


Aggre - 
gate 
Deposits , 


Percen - 
tage 
Rise 


Bank 
Credit 


Annual 
Increase 


Increase 


Percent 

age 
Rise 


+ 498 
+ 412 


End - June 1965 
End - June 1966 
End - June 1967 
End - June 1968 
End - June 1969 
End - June1970 
End - June 1971 * 


: 
: 
: 
: 
: 


5727 
6139 
6620 
7044 
8045 
9938 
11892 


1275 . 1 
1477. 3 
1664 . 6 
1874 . 8 
2103 . 5 
2328. 8 
2725. 1 


+ 481 
+ 424 
+ 1001 
+ 1893 
+ 1954 


1433 . 0 
1645 . 9 
1852 . 4 
2094 , 2 
2542 . 3 
2945 . 7 
3464 . 8 


2708 , 1 
3123 . 2 
3517 . 0 
3969 . 0 
4645 . 8 
5274 . 5 
6189 . 9 


+ 323 . 4 
+ 415 . 1 
+ 393 . 8 
+ 452 . 0 
+ 676 . 8 
+ 628 . 7 
+ 913 . 4 


+ 13 . 6 
+ 15 . 3 
+ 12 . 6 
+ 12 . 9 


2068 . 4 
2271 , 4 
2631. 1 
3102 . 9 
3598 . 8 
4212 . 7 
4775 . 8 


+ 294 . 6 
+ 203. 0 
+ 359 . 7 
+ 471 . 8 
+ 495 . 9 
+ 613 . 9 
+ 563 . 1 


+ 16 . 6 

+ 9 . 8 
+ 15 . 8 
+ 17 , 9 
+ 16 . 0 
+ 17 . 1 
+ 13 . 4 


+ 13 . 5 
+ 17 . 4 


* Provisional (as on Juno 25 , 1971). 
Note : Data are based on weekly returns submitted by banks , under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 except 

number of offices . 
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Overall Trends 


on his part to deal with serveral lending agencies simulta 
neously . Some Indian and foreign banks functioning in 
India have issued Participation Certificates to financial insti 
tutions such as banks, Life Insurance Corporation of ludit, 
Unit Trust of Indiil, insurance companies and similar other 
financial institutions incorporated in India . For the present, 
the schemc approved so far pertains to only working capital 
requirements . The amount of Participation Certificates out 
standing as on June 30 , 1971 was Rs. 15.43 crores. 


130. With a view to cxamining the scope for, and impli 
cations of the creation of a market for instruments of delt 
covering medium and long-term loans, the Reserve Bank 
constituted in October 1970 Stucty Group on Term Loan 
Participation Arrangements . The Study Group submitted its 
report in March 1971. The report noted that the creation 
of an active market in the instruments of term loans will 
huve a number of advantages , but there are also certuin limi 
tations in the existing financial market arrangements which 
have to be overcome for the emergence of a market for the 
proposed instruments . The findings and recommendations 
are under considerntion . 


13.5. Over the ycitr whilc thc aggregate import bill in 
crcased by Rs. 115 . 1 crores , exports moved up nominally 
by Rs. 11. 5 crorcs and the trade delicit widened in con 
sequence from Rs. 165. 2 crores to Rs. 268 .8 crores ( Table 
25 ) . On the invisibles account, including official transfer 
payment transactions , there was a deficit of Rs. 25 , 0 crores , 
which was more than thrice the deficit in 1969. A part of 
this deterioration was, however, made good by the net receipt 
of Rs. 13. 1 crores by way of non -monetary gold movement, 
representing the contra entry for gold transferred from the 
non -monetary stock for meeting a part of the gold tranche 
of India s additional quota in the Fund . Following the 
deterioration under merchandise as well as invisibles, the 
deficit on current account widened over the year by Rs. 
108 .0 crores to Rs. 280 . 7 crores. Taking into account the 
unidentified outflow shown under " errors and omissions." 
which nearly halved over the year, the total deficit amounted 
to Rs. 297. 9 crores in 1970 , ncurly 47 per cent higher than 
in 1969. As the net inflow from capital transactions was 
also lower, the accretion to the reserves at Rs. 44. 4 crores 
was lower over the year by Rs. 132 . 0 crores. 
Tunports 


Balance of Payments 


Trends in Reserves During 1970 -71 


131. The external payments position during the year under 
review was in sharp contrast with that in the previous two 
years . Foreign exchange reserves which had shown sub 
stantial increases of $ 118 million in 1968 -69 ( July - June ) 
and $ 278 million in 1969- 70 ( July - June ) registered a decline 
of $ 66 million during 1970 -71 (July - June). Excluding the 
effect of special factors such as transactions with the Interna 
tional Monetary Fund , the refund of IBRD special deposits 
and the appreciation of the Dentsche Mark component of 
the country s reserve 19şcts following thc revaluation of 
Deutsche Mark in October 1969 as also the suspension of 
its par valuc since May 10 , 1971 , the reserves would show 
A nominal rise of less than a million dollars as compared 
with $ 360 million in 1969- 70 and $ 261 million in 1968 
69 . 


136 . The continuous decline in the annual Aggregate 
import bill since the devaluation of the rupee in June 1966 
was reversed during the year under review when it moved 
Lip by Rs. 115 . 1 crores to Rs. 1 ,678 , 3 crores. Imports 
financed out of own resources accounted for the entire rise . 
Aid financed imports , on the other hand , declined mainly 
becausc of the tapering off of commodity assistance , parti 
cularly foodgrain imports , under the U . S . P . L . 480 Title I 
programme. In fact, the improved domestic supply position 
made it possible to reduce foodgrain imports by about 18 
per cent. But domestic shortages of other items such as 
raw cotton and metals made larger imports necessary. Fur 
ther , imports of machinery and cupitul cquipment also 
picked up. The additional outlay on the import of these 
items far exceeded the saving resulting from the fall in 
foodgrain imports and led to the reversal of the earlier 
declining trend in the annual aggregate import bill. 


132 , Repurchases of drawings from the Fund amounted 
during the year to $ 135 million , as against $ 187 million in 
the preceding year . With thesc rcpurchases the entire out 
standing drawings from the Fund were settled . Under tho fifth 
quinquennial general review India s quota in the Fund was 
increased in December 1970 from $ 750 million to $ 940 
million and in connection with the gold component (one 
fourth ) of this increase an outlay of $ 30 million was maila 
for the purchase of gold . For the first timo since January 
1957 India TC - estublished a reserve position with the Fund 
in December 1970 ; at end - June 1971 the reserve position 
amounted to $ 76 . 1 milion . On January 1, 1971, India re 
ceived the second allocation of Special Drawing Rights of $ 
101 million which was lower than the $ 126 million allocated 
a year earlier. Service charges paid to the Fund were also 
lower; $ 6 million as against $ 13 million in the preceding 
year . Thus, although transactions with the Fund accounted 
for an outgo of $ 70 million in 1970 -71, there was a strength 
ening of the second line of reserves in the form of India s 
drawing power on the Fund. 


137 . Sector-wise , imports on both private and Govern 
ment accounts increased over the year by Rs. 47 .0 crores 
and Rs. 68. 1 crores to Rs. 655 .2 crores and Rs. 1 ,023. 1 
Crores , respectively . On private account, the two major 
items showing a rise were imports of raw cotton and machi 
nery . The full in imports of mineral oils, vegetable oils 
and raw jute only partly offset the rise under other items. 
On ( jovernment account, the decline in foodgrain imports 
was more than made up by the increase in imports of non 
food items, notably non - ferrous metals, capital cquipment 
and communication stores. 


Exports 


133. India was designated by the Fund for acceptance of 
SDRs from other SDR participants in exchange for conver 
tible currencies to the extent of $ 14 million each during 
July - September 1970 and October-December 1970 and $ 48 
inillion during Jumuary March 1970 . Under these designa 
tions, India acccptcd SDRs worth $ 41 million between July 
1970 and Junc 1971. 


138 . The growth in exports slowed down considerably 
over the year. Exports increased marginally by Rs. 11. 5 
crores to Rs. 1, 409 . 5 crores. For the major part of the 
year, a combination of several factors adversely affected 
exports. World demand for some of our traditional export 
items such as jute goods, cashew kernels, etc ., weakened ; 
domestic shortages of agricultural and industrial raw 
materials , notably raw cotton , steel and non - ferrous metals 
reduced export availabilities and the strike 4t Calcutta port 
immobilised exports in June 1970 . It was only towards 
the end of the year that the situation tended to case and 
exports began to recover . As in 1969 even the nominal 
improvement noticed for the year as a whole was entirely 
brought about by non -traditional items, notably engineering 
goods, iron orc , manganese ore and sugar . The combined 
exports of the traditional items, on the other hand , con 
tinued to declinc largely because of the fall under juito 
manufactures , hides and skins, and cashew kernels . 


Payments position in 1970 


Invisibles 


134 . Details of balance of payments transactions for the 
ycar coded June 1971 are not yet available . The latest 
balance of payments compilations relate only to the calendar 
year 1970 and show that India s external payments position 
worsened during this year as compared with 1969. Amongst 
the factors responsible for this deterioration were the large 
import bill" und lower utilisation of cxternal assistance. On 
the other hand , exports were only nominally higher than in 
1969 . 


139 . Official transfer payment transactions resulted in a 
Surplus of Rs. 52. 5 crores , which was larger by Rs. 9 . 1 
crores than in 1969 ( Table 25 ) . With gross receipts re 
maining unchanged over the year, the entire improvement 


Src . 3 ( ii )] 
-- - - — : 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 24, 1973/ PHALGUNA 5, 1894 

839 
-- -- - - -- -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - . - .. -. _ _ - -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
Table 25 --- India s Balance of Payments ( Preliminary) 

(Rupees Crores) 

-- - - - - - 
January - April- July October- January January 
March June September December December Decembc 
1970 1970 1970 

1970 1970 1969 


- 


- 


- . - 


- . - 


. 


- . - - 


. . . - . . . 


. 


- - - - . - - 


. 


. 


. 


. .. 


- 


. 


- . . 


A . Current Account 
Imports c.i.f . 
( a )Privale . . . . . . 

168 . 3 166 . 0) 166 . 4 154 . 5 655 . 2 608 , 2 
(b )Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 . 6 239 . 9 276 . 6 262 . 0 1023 . 1 955 . 0 
Total Imports ( a + b ) . . : 

412 . 9 405 . 9 443 . 0 416 . 5 1678 . 3 

1563 2 
Exports Fio .b . 

349 . 6 331 . 8 339 . 8 388 . 3 1409 . 5 1398 . 0 
Trade Balance . . . . . . . . " 

-- 63 . 3 — 74 . 1 - 103 . 2 — 28 . 2 - 268 . 8 - 165 . 2 
Non -Monetary Gold Movement (Net) 

+ 13 . 1 + 13 . 1 
Official Transfer Payments (Net) . . 

- 0 . 3 + 5 .2 + 27. 3 + 20 . 3 + 52 . 5 + 43 ,4 
Other Invisibles (Net) . . . . 

-- - 26 . 5 – 5 . 2 - 16 .8 - 29 . 0 77 . 5 -- 50 . 9 
Current Account (Net) .. .. .. 

- 90 . 1 74 . 1 - 92 .7 23 .8 --280. 7 - 172. 7 
B . Errors and omissions (Net) ... 

+- 22 .2 + 16 .9 -- 15. 3 - 41.0 - 17 . 2 - 30 .4 
C . Capital Account Private Capital (Net) 

- 5 . 5 - 2 .2 - 6 . 2 3. 9 - 17. 8 - 27. 1 
( a ) Long - term 

-- 5 . 5 - 2 . 3 - 6 .2 - 3. 8 - 17. 8 - 29 .4 
(b ) Short-term 

- + 0 . 1 

- 0 . 1 - + 2 . 3 
Banking Capital (Net) . . 

+ 1 . 4 

+ 17 . 1 10 . 6 + 14 . 7 6 . 8 3 .7 
OMcial Capital (Net) . . 

.. . - 198 .7 + 58. 0 + 98 .6 4. 11 .6 + 366 . 9 + 410 . 3 
( a ) Loans . . . . . . . . . . . . . + 240 . - 

+ 139 . 6 
+ 139 . 0 

4. 115 . 6 
| 

+ 162. 5 + 643 . 9 + 777 . 9 
(b ) I. M . E . 

- 42 . 8 – 52 .6 

-- 52 . 6 - 148 . 0 - 111. 1 
(c ) Amortisation 

- 28 . 8 - 38 . 0 - 43 . 5 - 70 . 1 - - 180 . 4 185 . 9 
( d ) Miscellaneous . . . . . . . 

. . . + 44 . 1 + 9 . 0 + 26 . 5 --- 28 . 2 + 51 . 4 - 70 . 6 
Capital Account (Not) 

+ 194 . 6 + 72 .9 + 81 . 8 -. .7 . 0 + 342 , 3 + 379 . 5 
D . Movement in rescrvos ( A + B + C ) 

+ 126 . 7 + 15 . 7 - 26 . 2 71 . 8 + 44 . 4 + 176 . 4 * 
Increase ( + ) / Decrease (-- -) 
--- 

- . - . - . - - . 
" Excludes the appreciation in the Deutsche Mark component of the reserves following the revaluation of the D 
mark in October 1969 . 


. - - - - . - - . . 


of vil companies funds stepped up the gross inflow to the 
private sector with the result that the net private capital 
outflow declined from Rs. 27. 1 crores lo Rs. 17 . 8 crores . In 
the banking sector , on the other hand , the nel Outllow , 
which amounted to Rs. 6 .8 crores , ncarly doubled over the 
year ; as in 1969 almost the cntire net outflow was brought 
about by an increase in authorised dealers foreign currency 
assets . 


reflected the saving in the gross outgo duc to the termina 
tion of the annual contributions to the Indus Basin Develop 
ment Fund , the last instalment of which was paid in 1969 . 
The delicit on account of the other invisible transactions 
widened from Rs. 50 . 9 crores to Rs. 77 .5 crores. Here 
again , the situation worsened because of the increase in the 
gross outgo which was offset only in part by the increase 
in gross receipts . Over the year, gross payments moved 
up by Rs. 41. 5 crores to Rs. 496 . 2 crores . A little more 
than half of this incrcase represented the additional outgo 
on investment income account and the balance reflected the 
step -up in the payments on account of travel , transportation 
and miscellancous service transactions. For sometime 
now the gross outgo on investment income account, 
which amounts to more than half of the total gross 
outgo , has been growing steadily and over the yeur 
it went up by Rs. 23. 2 crores to Rs. 271 . 5 crores . More 
than half of the additional outgo in 1970 was accounted 
for by interest payments on loans and credits, which 
amounted to Rs. 203 . 5 crores as against Rs. 186 .8 crores 
in 1969 . Gross receipts went up by Rs. 14 . 9 crores to 
Rs. 418 . 7 crores. The main contribution to the increuse in 
gross receipts in 1970 was made by investment income 
receipts following the higher interest rates prevailing abroad . 
Earnings from miscellaneous and transportation services also 
showed somc improvement. The increases were moderated , 
lo a large extent, by thc fall in private unilateral transfers 
from abroad . 


141, In the official sector there was { further setback in 
the net inflow , which leclined by Rs. 43. 4 crores to 
Rs. 366 , 9 crores. The two mujor factors here were the 
full in thc utilisation of external assistance loans and the 
relatively large outgo by way of repurchases from the 
I. M . F . The itilisation of external assistance loans declined 
from Rs. 780 .6 crorcs to Rs. 647.0 crores mainly because 
of thc sizeable contraction in loan disbursements from P . L . 
480 counterpart (unds. Repurchases from the I. M . F . 
amounted to Rs. 148 .0 crores als against Rs. 111 . 1 crores 
in 1969. Amortisation payments , which amounted to 
Rs. 182.6 crores , however , were marginally lower than lust 
year . A redeeming feature of the situation was the 
fuvouruble turn under miscellaneous capital transactions, 
which brought about a net inflow of Rs. 51. 4 crores as 
compared to a net outflow of Rs. 70. 6 crores in 1969, 
offsctting to a sizenblo cxtent the aciverse movements under 
other official capital transactions. This favouruble outlern 
reflected partly the contra entry for the allocation of SDRS 
( Rs. 94 . 5 crores ) and partly the changes in rupee liabilities to 
the U .S . Government arising out of transactions under the 
P . L . 480 Title I programme. 


Capital Transactions 

140 . The net inflow from cnpital transactions, which was 
nçarly halved . in 1969, declined further by Rs. 37 . 2 crores 
10 Rs. 342, 3 crores . While there was an improvement in 
regard to private capital movements, those relating to 
banking and official sectors tuned less favourable than be 
forc . Larger drawings on loans and the reverse movement 


Regional Trends 

142. The worsening ol the overall current account posi 
tion was largely id reflection of the widening of the 
deficit on current account with the dollar areat and ( . E . C . D . 
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countrics ( Table 26 ) . The deficit with these two aroas 
alone increased over the year by Rs. 150 .7 crores and 
Rs. 63.0 crores to Rs. 302. 2 crores and Rs. 149.5 crores, 
respectively. There was also some weakening of the post 
tion with the sterling aroa in that the surplus declined hy 
Rs. 8 .4 crores to Rs. 105.7 crores. With the rest of non 
sterling arca , on the other hand, the position Improved 
considerably , the surplus moving up from Rs. 4 . 5 crores to 
Rg. 102. 2 crores . The deficit with international institu 
tions, which amounted to Rs. 37 , 0 crores , was also lower 
than in 1969 duo mainly to the reduced outgo on account 
of official transfer payment transactions, following the 
termination of the annual contributions to the Indus Basin 
Development Fund referred to earlier, 


144 . With all the regions there was a deterioration in 
the position on invisibles account, including official transfer 
payment transactions. While the surplus with the sterling 
and dollar areas dwindled , the deficits with the O . E C . D . 
countries and the rest of non -sterling area widened . In the 
case of the sterling arca , dollar area and the O . E . C . D . 
countries , these transactions tended to aggravate the position 
on current account. With the rest of non -sterling area , 
on the other hand, the widening of the deficit offset in 
part the gain in the trade balance . 


Foreign Trade 
Change in Compilation Procedure 


143 . While the trade surplus with the sterling area re 
mained more or less the same as before and that with the 
rest of non -sterling arca registered a marked improvement, 
the trado deficits with the dollar area and the 0 . E . C . D . 
countries widened sizeably ( Table 26 ) , Burring imports from 
tho rest of non -sterling area , which wero marked down , 
those from the remaining three Arcas registered a rise . In 
fact, tho spurt in the overall import bill was more than 
accounted for by tho rise in imports from the dollar area 
and the O . E . C .D . countries. Exports to sterling area and 
the rest of non -sterling arca * increased , the improvement in 
the case of latter being sizeablo . But the gain was wiped 
out to a large extent by the decline in exports to the dollar 
area and thic O . E . C . D . countries . 


145 . While the foregoing discussion on the balance of 
payments is confined to tho calendar year 1970 , as data for 
later months are not yet available , on merchandise transac 
tions , data are available for the financial year 1970 - 71 in 
the statistics compiled by the DGCIS . According to thesc 
statistics, exports during the financial year 1970 -71 (April 
March ) amounted to $ 2 , 041 million as compared with 
$ 1 ,884 million in the previous year showing a growth rato 
of 8 per cent as against 4 per cent in 1969 - 70 . A part 
of the increase registered in 1970 -71 is statistical , resulting 
from the change in procedure , for recording exports, adopt 
ed by the DGCIS which became effective from November 
1970. Exports , which were previously recorded on the 
basis of actual shipments made (i.e ., finally passed shipping 


Table 26 - India s Regional Balance of Payments on Current Account (Prellminary ) 


(Rupees crores ) 


January 
March 

1970 


April 
Junc 
1970 


July October- 
September December 
1970 

1970 


January - 
December 

1970 


January 
December 

1969 


69 . 9 


65. 1 
87 . 8 
+ 22 , 7 


::: 


62 . 2 
90 . 0 
+ 27 . 8 


80 . 2 
+ 10 . 3 


70 . 6 
106 . 5 
+ 35 . 9 


267 . 8 
364 . 5 
+ 96 . 7 


:: 


255 . 4 
+ 351. 4 
+ 96 . 0 


Sterling Area 

Imports c . i. f. 
Exports f. o .b , 
Trade Balance 
Non -Monetary Gold Movement (Net) 
Official Transfer Payments (Net) 
Other Invisibles (Net) 
Current Account (Not) 


::: 


- 0 . 5 

+ 6 . 0 
+ 28 . 2 


::: 


- 0 , 8 

+ 2 . 5 
+ 12 .0 


- 0 . 3 
+ 3 . 3 
+ 30 . 8 


+ 0 . 4 
- 1 , 6 


- 1 . 2 
+ 10 . 2 
+ 105. 7 


+ 7 . 3 
+ 10 . 8 
+ 114 . 1 


+ 34 . 7 


133 . 9 
57 . 8 
76 . 1 


155 . 1 

50 . 8 
- 104 . 3 


164 . 0 

54 . 5 
— 109 , 5 


494 . 3 
290 . 6 
- 203 . 7 


Dollar Area 

Imports c.i.f. 
Exports f.o .b . 
Trade Balance 
Non -Monetary Gold Movement (Net) 
Official Transfer Payments (Net ) . . . 
Other Invisibles (Net). . 
Current Account (Net) 


::::::: 


::::::: 


134 . 9 

69 . 8 
- 65 . 1 
+ 13 . 1 
+ 18 . 8 
- 10 .0 
- 43, 2 


587 . 9 
232 . 9 
- 355 . 0 
+ 13 . 1 
+ 53 . 7 

— 14 . 0 
- 302 . 2 


+ 1 . 8 

- 6 . 0 
- 80 . 3 


+ 5 .0 

+ 1 .6 
- 97 . 7 


+ 28 . 1 

+ 0 . 4 
- - 81 . 0 


+ 41. 9 
+ 10 . 3 
- 151 . 5 


58 . 6 

32 . 3 
- 26 . 3 


54 . 5 
30 . 4 
24 . 1 


61 . 8 

27 . 7 
- 34 . 1 


70 . 5 
31 . 6 


245 . 4 

122 . 0 
- 123. 4 


194 . 4 
132. 3 


0 . E . C . D . Countries : 

Imports c .l. f. 
Exports f. o . b . 
Trade Balance 
Non -Monetary Gold Movement (Net) 
Official Transfor Payments (Net) . . 
Other Invisibles (Net) , . . . 
Current Account (Net) 


- 38 . 9 


- 62. 1 


::::::: 


::::::: 


+ 1 . 7 
- 3 . 4 


+ 1 . 3 
- 8 . 3 
- 31 . 1 


+ 0 . 3 

- 6 . 4 
- - 40 . 2 


+ 1 . 3 
+ 12 . 6 
--50 . 2 


+ 4 . 6 
- 30 . 7 
149 . 5 


+ 9 . 9 
- 34 . 3 
- 86 . 5 


- 28 . 0 


155 .3 
171 . 7 
+ 16 , 4 


126 . 4 
170 . 4 
+ 44 . 0 


135 . 0 
167 . 7 
+ 12 . 7 


140 , 5 
180 . 4 
+ 39 . 9 


577 . 2 
690 . 2 
+ 113 . 0 


619 . 1 
623 , 7 
+ 4 , 6 


Rest of Non - Sterling Area : 

Imports c .i.f. 
Exports f. o . b . 
Trade Balance 
Non -Monetary Gold Movement (Net) 
Official Transfer Payments (Net) 
Other Invisibles (Net) . . 
Current Account (Net) 


::::::: 


::::::: 


- 0 . 1 
- 12 . 8 
+ 3 . 5 


+ 0 . 1 
+ 7 . 0 
- 50 . 9 


-- 5 . 1 


+ 0 . 3 
+ 40 , 2 


- 0 . 2 
- 10 . 6 
+ 102 . 2 


+ 7 .6 


- 0 . 1 
+ 4 . 5 


International Institutions : 

Imports c .i,f . 
Exports f.. .b . 
Trade Balance 
Non -Monctary Gold Movement (Net) 
Official Transfer Payments (Net) . . . 
Other Invisibles (Nel) . . 
Current Account (Net) . 


::::::: 


::::::: 


این با 


- 


- 0 . 2 


- 0 . 2 


9 . 1 


- 5 . 1 


32 . 6 


- 37 . 7 


- 10 . 3 
- 13 . 5 


-- 8 . 1 
- 8 . 3 


- 9 . 9 


- 5 , 3 


- - 37 . 0 


- 53 . 4 


- 


- - 


- 


- 


. 


. 


. . . - 


- 


- - - - 
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bills ) , are now being compiled as and when the consign steel were allowed to the extent of olther 50 per cent of 
ments are approved for shipment (i.e ., on the basis of actual consumption in 1969 - 70 or the actual requireinent 
original copy of the shipping bills , adjusting, however, for for production against firm export orders in addition to the 
short and shutout shipments details of which are received regular quota allotted to the individual units . 
during the month of reporting ) . There is thus a built-in 

149, Reflecting partly the impact of the various promo 
lead now in the recording of exports . Hence an assessment 
of the export performance in 

tional mcaşures undertaken by the Government and partly 
1970 -71 has to make due 
allowance for the change in 

the improved domestic availabilities of both raw materials 
the procedure for reporting , 
which has resulted in the data for the second half of the 

and export surpluses , cxports began to look up from October 
financial year being partly Assembled on the old basis and 

1970. Although precise appraisal of the expansion in 
partly on the new basis . 

cxports during the second half of 1970 -71 vis- a - vis 1969 - 70 

is not possible owing to the statistical limitations referred to 
146 . During April -September 

earlier, nevertheless the recorded data point to a spurt in 
1970 , exports amounted to 
$ 928 million . $ 6 million lower than in the corresponding 

exports in terms of value during Qctober- December 1970 . 
period of 1969 . Tho dip in exports was primarily due to 

The recorded value of exports during the quarter October 
lower exports of juto manufactures which declined sharply 

December at $ 605 million was 32 per cent higher than 
during the period by as much as $ 46 million . The other 

in the corresponding quarter of 1969, only a part of which 

represents the true increase . The increase was shared by 
major items that registered declines were tea ( $ 18 million ) , 

almost all the items, both traditional and non -traditional. 
hides and skins and leather ( $ 15 million ) , coffee ( $ 3 
million ) and cotton textiles ( $ 2 million ) . The shortfalls in 

In January -March 1971 , the spurt in exports scems to have 

tapered off, with exports declining to $ 508 million at which 
these items were , to some extent, made good by larger 

level they show an increase of just 3 per cent over the 
earnings from ongineering goods ( $ 23 million ) , iron ore 

corresponding quarter of 1970 . In the 
( $ 11 million ) oil cakes ( $ 9 million ) , iron and steel ( $ 6 

first quarter of 

1971- 72 (April - June 1971 ) , exports moved up marginally to 
million ) , spices ( $ 5 million ) and sugar ($ 3 million ) 
( Table 27 ) . 

$ 512 million and when compared with the corresponding 
period of 1970 they were higher by 13 per cent. Exports 

have thus generally maintained an upward trend since 
147. The slowing down of exports during the first half October 1970 as compared with the previous year . 
of 1970 -71 may be attributed to several factors , both domes 
tic and international. Apart from the ten weeks strike of 

Exports : Commodity -wise 
the bargomen in the port of Calcutta during May - July 1970 , 150 . The commodity -wise details available for April 
which adversely affected exports in these months, cxports December 1970 show that cxports of engineering goods , 
slowed down also because of a constraint on the supply of iron ore and chemicals continued to increase , although the 
basic inputs such as special categories of steel, aluminium growth in exports of iron and steel has been modest due 
and other non - ferrous metals and raw cotton . Externally , to increasing domestic demand . Among traditional com 
there was a slackness in the demand for some of our export modities, tea recorded an improvement, benefiting to some 
items, especially for jute carpet backing, marine products , extent from the Mauritius Agreement concluded in carly 
hides, skins and leather and cotton yam . 

1970 . In regard to juto goods , the downtrend in exports 

noticed in the past few years has continued , with the 
148 . In order to arrest the declining trend in exports , slackening of the U . S . deinand particularly for carpet back 
Government took several measures , particularly to improve ing and with increasing competition from Pakistan and 
the supply position of essential raw materials and also to synthetic substitutes , although this trend is likely to be 
gear up the cxport efforts . In September 1970 , the Gov arrested during the current ycar, albeit temporarily , owing 
crnment liberalised the import policy for steel so as to 

to tragic developments in East Bengal, As for cotton piece 
make available an adequate quantity of special types of goods, the problem is one of keeping down costs and im 
steel required by the export units of engineering products. proving our competitiveness ; further, with the proposed 
Under this policy, imports of certain scarcc categories of imposition of an import duty by the U . K from January 1, 
Table 27 — India s Principal Exports 

( U . S .$ Million ) 
Increaso ( + ) 

Decreasc ( - ) 
1965 -66 1968 -69 1969 - 70 1969- 70 1970 -71 

of( 5) over (4 ) 
(April-September) 

Actual Percentage 


6 


7 


+ 11 


126 
120 
116 


++ 


+ 21 
+ 41 
+ 12 

+ 5 
+ 36 

+ 5 
738 


-WUPONA 


+++++ 


+ 38 


+ 14 


A . Items showing a rise 

Iron Ore 
Enginçering goody 
Iron and steel 
Cashew kernels 
Oil cakes 
Chemicals 
Spices 
Sugar 

Manganesc orc 
B . Items showing a fall 

Jute yarn and manufactures 
Cotton yarn and manufactures 
Hides, skins, leather and leather goods including 

footwear 
Pearls , precious and somi-precious stones, unworked / 

worked 
Coffee 

Fish and fish preparations 
C . Total 


291 


148 
241 


Tea 


134 
209 


154 


166 


116 


911 
i 
1774 


60 


56 
26 


24 


14 


42 


20 


1693 


30 
1811 


1884 


934 


928 


Source : DGCIS . 

* It may be recalled that in 1965-66 , the basis for recording the exports data was changed from shipments approved 
during a month to actual shipments made during that month , so as to compile statistics on a more realistic basis . In that 

year, exports were statistically understated as a direct conseqence of the change in recording. In 1970 - 71 with a 
reversal in the method of reporting, exports will be overstated . 
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1972 , our exports to that country would be adversely ferrous metals ( $ 49 million or 75 per cent), chemi 
affected . In regard to Iron and stecl, thc pull of domestic cals other than fertilisers ( $ 15 million or 13 per cent) , 
demand would render it difficult for us to maintain a high law cotton ( $ 16 million or 20 per cent) and cashewnuts 
rate of growth . As for engineering goods, the main cons ( $ 4 million or 16 per cent) . Imports of machinery and 
traint is the shortage of certain special categories of steel transport cquipment and fertilisers declined by 9 per cent 
and the rising domestic costs which affect production . 

and 34 per cent , respectively . Among the machinery group , 

imports of electrical machinery increased by 7 per cent 
Adoption of G .S .P . 

which was , however , more than offset by the declines of 12 
151 . In regard to cxport prospects, a favourable deve per cent and 10 per cent in the imports of non - electrical 
lopment is the adoption of the Generalised System of Pre machinery and transport equipment ( Table 28 ) . The rise 
ferences (GSP ) by the developed countries for the deve in the imports of iron and steel and non - ferrous metals was 
loping countries which would provide opportunities to the result of special efforts made to import those comino 
increase our cxports of manufactured and semi-manufac ditics on an emergency basis to meet the demand from ex 
tured items. The E . E . C . countries and Japan have port industries . The reduction in non -electrical machinery 
implemented the GSP with effect from July 1 , and August imports , which has taken place despite an improvement in 
1 , 1971 , respectively . The U . S. A . and U . K . are expected investment activity , reflects the progress mage in the field 
to follow suit somctimc in 1972 . The export front is of import substitution in the machine building industry . 
indeed beset with many difficulties , but with the new mood 
of the advanced countries, it should be possible to accelerate Import polley 
the growth in exports , given the active co - operation of the 
industry and trade and under the stimulus of the export 

157. The import policy has been liberal for the export 
promotion drive of the Government. 

industries in particular and for priority industries in general. 

In 1969- 70 and 1970 -71, the value of import licences in 
Export Policy Resolution 

creased by 27 per cent and 36 per cent, respectively , re 
152 . In regard to cxport promotion , an important deve 

flecting the increase in the demand for imported raw 
lopment during the year was the presentation of the Export 

materials by the industry . This should result in a significant 
Policy Resolution to the Parliament on July 30 , 1970 , which 

incrcasc in non - food imports during 1971-72 . In fact, in the 
emphasised the need for expanding India s cxport earnings 

first quarter of 1971- 72 , i.e., April-June 1971, iniports 
at a high rate so that the country may be self-reliant and 

1ggregated $ 650 million recording an increase of 25 per 
reduce its dependence 011 external assistance . To achieve 

cent over the level during the corresponding period of the 
this objective , the Resolution outlined a number of mcasures , 

previous year . 
which included , inter alic , (i) the adoption of appropriate 
policies and measures designed to promote investmeut in External Assistance 
the developinent of the promising sectors of the economy, 
( ü ) more precise identilication of products in ench of thic 

Authorisations 
broad sectors of tho cconomy which have long-term cxport 
potential, ( iii) facilitating expansion of export-oriented 138 . In the fiscal year 1970 -71, authorisations totalled 
Units , ( iv ) special encourkiyenient to producers and expoiter s $ 981 million , recording a rise of 18 per cent over the year, in 
of equipment for development of the infra -structure , indus contrast with the fall of 25 per cent in the preceding yeur. 
trial machinery , machine tools and conşumer durables to Loans and grants authorised went up by 33 per cent from 
mect the cmerging requirements of other developing coun $ 737 million to $ 981 million to bring about the rise in the 
trics, and ( v ) strengthening and expansion of credit facilities total assistance authorisations, there were no authorisations of 
for exporters. 

P . L . 480 aid " which amounted to $ 98 million in the proced 
Trade Developinent Authority 

ing year ( Table 29) . 
153 . In pursuance of the Export Policy Resolution , the 
Government set up it new organisation , namely , the Trade 

Project and Non - project Ald 
Development Authority (TDA ) in July 1970 to assist enter 
priscs to build up their exports through a package of 

159 . As in the last two years , louns predominated in the 

fresh aid authorised during 1970 -71. They accounted for 
personalised services in the 

of trude information, 

field 
research and analysis , merchandising and export production 

92 per cent of the total aid authorised , grants making up 
and promotion . In February 1971, the TDA announced 11 

the bulance of 8 per cent. Of the total loan authorisations 
package of services for its member units interested in ex 

in 1970 -71, loans for $ 317 million (35 per cent ) werc tied 
porting selected products (mainly cngincering goods ) to the 

to specific projects while loans for $ 556 million (about 61 
U .S . A ., the U .K ., Canada , Western Europe and Jupan . 

per cent) were not tied to any projects ; the balance of $ 33 

million ( 4 per cent) of the authorisation was provided as 
Other Measures 

debt relief . The share of non - project aid in the loan autho 
154 , Among other measures taken during the year, men 

risations increased from 45 per cent in 1969 -70 to 61 per 

cent in 1970 -71 as the U . S . A . and the I. D . A . made avail 
tion may also be made of the abolition of the 25 per cent 
ad valoren export duty on the export of coir fibrc cffective 

able substantial amounts in non -project loans. 
from July 30 , 1970 , and the enlargement of the institutional 
framework to promote export efforts in respect of specified 

Debt Relief 
items. The new institutions set up during the year included 

160. Total debt relief assistance (either in the form of 
the Cashew Corporation , the Cotton Corporation , the Juto 

fresh refinancing credits , postponements of payments due , 
Corporation and the Projects and Equipment Corporation . 

rescheduling of debt or cancellation / reduction of interest ) 
Trends in Imports 

authorised during 1970 -71 amounted to $ 88 million , $ 23 

million lower than in the previous year ( Table 30 ) . "The 
155. Imports, on the basis of the DGCIS duta , amounted bulk of this decline was due to the fact that the U . K , made 
to $ 2171 million during 1970 - 71 showing a rise of $ 61 

available its debt relief assistance for 1970 - 71 amounting to 
million ( 3 per cent ) over the level in 1969- 70 . The rise in 

$ 18 million in the preceding year itself. Japan and West 
imports , which has taken place for the first time after the 

Germany increased their debt relicf assistance by $ 6 million 
devaluation of the rupec, wus wholly mccounted for by non 

and $ 5 million , respectively . Debt reliet assistance amount 
food items and reflects the growing needs of industry for ed to only 15 per cent of the total debt service charges 
imported raw materials, intermediates, components and during 1970 -71. 
spares emanating from the continued increase in industrial 
production . 

Trends in Utilisation 
Iniports : Commodity -wlso 

161. The amount of assistance actually utilised in any given 
156 . Commodity -wise details of imports are available upto period largely rellects authorizations in the preceding periods, 
December 1970 . They show that foodgrain imports during but for the completely uinticd part of the current authorisations , 
April-December 1970 were $ 43 million ( 16 per cent ) lower 
than in April-Dcccmber 1969 . Non - food imports recorded 

On April, 1971, however , a fresh P : L . 480) agreement was 
a rise of $ 58 million ( 4 per cent ) during this period . signed for $ 150 million, the amount . being increased by $ 7. 5 
Under non - food imports . sharp increases have taken place million in May, 1971 to accommodate additional supplies of 
under iron and steel ( $61 million or 81 per cent), non soyabean oil. 
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Table 28 - India s Principal Imports 
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(U .S . $ Million ) 
Percentage Change of 


Annual 


April-December 
1969- 70 1970 - 71 


Commodities 


1965-66 


1968 -69 


1969 - 70 


(4 ) 


Over 


Over 


(6 ) 
over 
(5 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - -: - - .. 


(9) 


!| 


250 


726 


449 


-. - 23 


(8 ) 
- 45 
- 49 
+ 13 
487 
+ 16 
+ 28 


- 16 
+ 20 


110 


53 


- -68 


29 


- 12 


+ 16 
- 6 


177 


+ 3 


+ 


+ 7 


XU 


49 


- 38 


6 . 


Che 


246 


181 


+ 


— 34 


++ 


116 


+ 


— 6 


- .48 


+ 


- 17 


T 


+ 


1 . Food : (excluding cashewnuts ) 

712 495 
Cercals and cercal preparations 

676 
2 . Raw cotton 

98 
3 . Raw jute and mesta , 

Negl. 
4 . Cashewnuts 

37 
5 . Minerals oils : , 

143 

183 135 127 
Of which : 
(a ) Petrolcum crude and partly refined 

128 128 

102 
( b ) Others 
Chemicals ; 

378 
Of which : 
(a ) Fertilizers . 

82 186 

90 
(b ) Others . 

139 192 
7. Iron and steel . . 
8 . Non - ferrous metals 
9 . Crude rubber ( including synthetic and 

reclaimed ) : : : 
10 . Wool and other animal hair , 
11. Animal and vegetable oils and fats . 
12. Paper , paper board and manufactures 

thereof . . . . . . 
13. Pearls , precious and semi-precious stones 

unworked /worked . . . . 
14 . Machinery and transport equipment: . 1034 685 

365 
( a ) Machinery other than electric 

253 
(b ) Electrical machinery , 

184 109 

61 
(c ) Transport cquipment , . 

149 88 67 52 

47 
15 . Others . . . . . . 

232 283 240 169 167 
Total . . . . . . 2959 2545 2090 * 1563 1 578 

- - - 
Source : DGCIS . 

* The figure has been revised to $ 2110 inillion but commodity -wise details are not available . 
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+ 86 
+ 53 
+ 50 


+ 109 
+ 22 


- 64 

+ 6 
+ 19 


+ 33 


+ 14 


- 4 


+ 


+ 1167 


- 15 


- 24 


701 


488 


- - 49 
- 47 


85 


65 


— 54 


- 55 


- 24 
- 15 

18 
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+ 3 
- 29 
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Table 29 — External Assistance * 

(U .S . $ Million) 
Loans* * Grants P . L . 480 

Total 
Aid @ . . 

( 1 + 2 + 3) 

( 1) 
1 . Amount undisbursed as at the end of March 1966 . 

2 , 194 115 2261 

2 , 535 
2 . Authorisations during 
( a ) 1966 -67 

1 ,425 

106 524 

2 , 055 
(6 ) 1967-68 

595 

324 

941 
( c ) 1968 -69 

1,052 

96 

1, 241 
(d ) 1969- 70 

697 40 98 

835 
( e ) 1970 -71 

906 

981 
Total 

4 , 675 

336 1, 042 

6 ,053 
3 . Utillsation during 
(a ) 1966 -67 

903 126 480 

1 ,509 
( b ) 1967- 68 

1 , 074 

81 415 

1 , 570 
(c ) 1968 - 69 

1, 008 

113 

1 ,218 
( d ) 1969- 70 

900 

143 

1 , 082 
( e ) 1970 -71 

892 

1 , 000 
Total 

4 , 777 

401 1,201 

6 , 379 
4 . Amount undisbursed as at the end of March 1971 

2 ,0781 521 

2 , 130 
* Excludes ( a) grants under U .S . P .L . 480 Title II and il and ( ) special deposits placed by the I.B . R . D . with the Reserve Bank of 
India during 1967-68 . 

* * Includes authorisations and utilisalion of P. L . 480 Convertible Local Currency Credits. 

@ Represents rupee deposits against import of goods under U . S . P . L . 480 Title I programme; disbursements out of these funds 
by way of loans and grants are , therefore , excluded from columns 1 and 2 . 

† Adjusted for the lapsed agreements by $ 184 million , 

* Adjusted for the devaluation of Pound Sterling and Danish Kroner in November 1967 , of French France in August 1969 and for 
the rovaluation of Deutsche Mark in October 1969, except in case of loans from the IBRD and the IDA which are reckoned at the parties 
prevajling at the tinc of authorisation and drawals of individual instalncnts . 

f Adjusted for the lapsed agreements by $67 million . 
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In 1970 - 71, however, the fall of 8 per cent over the year, 
to $ 1, 000 million arose mainly from the tapering of of the 
P . L . 480 Commodity assistance . Utilisation of P . L . 480 Title 
I aid declined sharply from $ 143 million to $ 50 million . 
At $ 892 million , utilisation of loans was only $ 8 million 
lower than in 1969- 70 . while the grants utilised went lip 
from $ 39 million to $ 58 million . 


trial fields. Under the new industrial Icensing policy announ 
ced in February 1970 , the details of which were discussed in 
the previous year s Report , the Larger Industrial Houses and 
foreign cnterprises are permitted to set up industries in the 
core and the heavy investments sectors, except Industries 
reserved for the public sector under the Industrial Policy 
Resolution , 1956 . Further, under the notification dated July 
25, 1970 (Larger Industrial Houses and forcign concerns 
would be able to establish undertakings or expand produc 
tion in industries in other sectors provided they undertook 
specific export commitments . This was done " as part of 
Government s policy that industrial capacity would have to 
be consciously and specifically built up in order to facilitate 
production for exports , particularly in respect of those items 
whero India has a comparative advantage and where favour 
able trends are emerging in the international markets ." The 
minimum export commitment to be so undertaken is to achi 
eve within a period of three years & level of exports equal 
to 75 per cent of the new or additional production in case of 
products which are reserved for production in the small-scale 
sector and 60 per cent or more in case of other products, 


Debt Servicing 

162. Although the utilisation declined , the cost of servicing 
of official external debt continued to grow . After resched 
uling and postponement of debt service charges of $ 41 mil 
tion in 1969- 70 and $ 46 million in 1970 -71, the actual scr 
vicing payment rose by 9 per cent from $ 506 million to 
$ 550 million (Table 31 ). The net utilisation of external 
assistance thus declined from $ 576 million to $ 450 million 
or to one- third of the level three years ago . As a proportion 
of the aid utilised , the servicing payments went up over the 
year from 47 per cent to 55 per cent, while as a proportion 
oť the exports they increased from 27 per cent to 29 per 
cent. 
Cumulative Assistance 

163. Cumulatively , cxternal assistance authorised from 
August 15 , 1947, to March 31, 1971 amounted to $ 18 , 225 
million , of which $ 12 ,666 million or nearly 70 per cent was 
in the form of loans, $ 4 ,400 n :illion or 24 per cent was in 
the form of P .L . 480 / 665 and Third Country Currency 
assistance from the U . S . A . and the balance of $ 1, 159 million 
or 6 per cent was in the form of grunts . The assistance 
utilised upto the end of March 1971 is placed at $ 15 ,832 
million , loans accounting for $ 10 , 574 million or 67 per cent, 
P . L . 480 / 665 and Third Country Currency assistance for 
$ 4 , 149 million or 26 per cent and grants for $ 1 , 109 million 
or 7 per cent (Table 32). 


168. On July 20 , 1970 , the Government published an 
illustrative list of 121 items from engineering industries — such 
as industrial machinery , electrical engineering and metallur 
gical and chemical industries , where a significant technological 
gap exists and where there is scope for foreign collaboration . 
The actual terms and conditions for collaboration are to be 
decided on the merits of each case within the broad frame 
work of Government s policy on these matters . At the same 
time the Government indicated that requirements under the 
current policy regarding technical collaboration could be 
relaxed in some measure , wherever clearly justified , for 
export-oriented schemes and to small -scale units. 


164 . The U .S . A , accounted for 50 per cent of the totul 
authorisations and 53 per cent of the total utilisation . The 
I. B . R . D . and I. D . A . together accounted for 13 per cent 
and the U . K . and West Germany for 7 per cent each of the 
total authorisations as well as the total utilization , and the 
U . S .S .R , accounted for 8 per cent of the total authorizations 
and 6 per cent of the total utilisation (Table 32 ). 


169. The total value of conscnts granted by the Controller 
of Capital Issues to joint stock companies for non -resident 
participation in share capital and for borrowings from abroad 
by way of loans amounted to Rs. 12 crores during 1970 -71 
As against Rs. 20 . 1 crorce during 1969 - 70 . The fall consisted 
of Rs. 5 .4 crores in respect of fresh share capital participation , 
Rş. 0 . 1 crore in case of bonus shares and Rs. 2 .6 crorcs in 
case of loans from abroad . During the year thero were 
no consents for loans from abroad . The collaboration agree 
ments approved during 1970 numbered 183 us compared with 
134 during 1969. 


International Monetary Situation 


Liberalisation of Ald Terms 

165. In the last three years, a number of countries pro 
viding development assistance to India have liberalised in 
varying degrees the terms on which it is made available . 
During the year under review , Sweden and France liberalised 
the terms of their assistance . The loan authorised by Sweden 
in 1970-71 has a maturity of 50 years as compared with that 
of 25 years in the case of loans authorised earlier and carries 
no interest while the interest is charged at 2 per cent per 
annum on the previous loans. The interest rate on the loans 
provided by the French Treasury was reduced by 1 / 2 per 
cent per annum to 3 per cent per annum . Much , however , 
remains to be done in this respect, as would be clear from 
the relevant information given in this and earlier Reports, 
before the assistance received is placed on the norms recom 
mended by the Pearson Commission . The Commission advo 
cated in "Partners in Development that development loana 
" henceforth be provided at interest of no more than 2 per 
cent, a maturity of between 25 and 40 years and a grace 
period from 7 to 10 years ." 


170 . The international monetary scenę was relatively calm 
during the major part of the year under review . However , 
massive outflows of short-term funds from the U . Ş . following 
the adoption of an easy monctary policy by the U . S . A ., 
despite an adverse international payments position , led , carly 
in May . 1971, to a currency crisis . The U . S . balance of pay 
ments recorded a substantial deficit of $ 10 .7 billion in 1970. 
In the first quarter of 1971 , the deficit amounted to $ 5 . 5 
billion , thus showing an annual rate which was more than 
double that in 1970 . Movements of short-term capital funds 
were largely responsible for turning the surplus of $ 2 . 7 
billion in 1969 on the U . S . balance of payments on official 
settlements basis into a massive deficit in 1970 ; on current 
account the position had in fact shown somo improvement in 
1970 over the position in 1969. The trade surplus increased 
from U . S . $ 0 .6 billion in 1969 to U . S . $ 2 . 2 billion in 1970 . 
However , tho inflow of private liquid funds of over $ 8 billion 
in 1969 was reversed and there was an outflow of gimilar 
funds of $ 6 billion in 1970 . 


Ald Pledged for 1971 -72 

166 . The Ald India Consortium at its mcctlog hold in 
Paris in June 1971 gave indications of a total assistance of 
$ 1,250 million for 1971- 72 , excluding the assistance to be 
given for evacuees from the East Bengal. The indicated 
amount comprises non -project assistance of $ 560 million . 
debt relief assistance of $ 90 million , project assistance of 
$ 500 million and food aid of $ 100 million . It is to be 
hoped that unlike in recent years the Consortium indications 
would be fully translated into actual authorisations . It may 
be noted that the third replenishment of the resources of the 
I. D . A , which should have been completed by June, 1971 has 
becn delavec for want of suitable action by the major deve 
loped countrics . 


171. The continuing recession in economic activity in the 
U . S . necessitated a shift in its monetary policy from restric 
tion to ease . In the result, a considerable interest rato diffe 
rential emerged in favour of the European centres. Sizeablo 
short -term capital movements induced by this differential wero 
mainly responsible for the widening of the balance of pay 
ments deficit in tho first quarter of 1971 . By April 1971, 
a rise in the New York Treasury Bill rates and a round of 
reductions in the off/ cial discount rates in Western Europe 
narrowed down the interest differential. But the massive 
flows that had already come into Europe in responşc 
to the interest differential had impartod a measure of 
liquidity to the continental economies which some countries , 
including West Germany , considered unacceptablo and difficult 
to neutralise . 


Foreign Investment Policy 

167 . During the year, the official policy continued to 
encourage the flow of foreign investments into sclccted indus 
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Utilisation 


1966 - 

67 


1967 - 

68 


1968 
69 


1969 

70 


1970 - 

71 


1966 - 1967 - 

67 68 


1968 

69 


1969 

70 


1970 

71 


. 


- - 


- 


- - 


. 


. 


. - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


.- . 


- - 


- 


- - .. 


0 .9 

. . 


0 . 5 

. . 


0 .4 
. . 
. . 


1. 5 
1 . 1 
10 . 0 
20 . 8 

. . . 


0 . 9 
. 
. 


0 .9 
1 . 1 

5 . 0 
14 . 6 

5 . 5 
18 .0 
45. 1 


1. 1 
1 . 1 

. 
15 . 5 

7 . 4 
36 .0 
61. 1 


0 .9 
1 . 1 
3 . 7 

5 . 
14 . 6 


- 


1. 1 
1 . 1 

1.3 
16 . 3 


- . . - — — 
A . By way of refinancing credits 

1. Austria 
2 . Belgium , 
3 . France , 
4 . Germany (West) . 
5 . Italy . , . 
6 . Unitod Kingdom . 

Total - A . . . 
B -- By way of postponement of payments 
1 . I. B . R . D . 

. 
2 . U . S . A . . . . . 
3 . Canada . . . . 

Total — B . . . . 


1. 5 
1 . 1 
10 . 0 
20 . 8 
5 . 5 


7 . 2 


32 . 5 
40.2 


23 . 0 
23.4 


18 .0 
38. 3 


36 . 0 
33 .8 


. 


24 .4 


33 .4 


40 .6 


38 .9 


.. 


15.0 


15.0 


8, 7 


. 
. 
. 
. 


. . 
. . 
. 
. . 


15 .0 

. . 
10 . 7 
15. 7 


15 . 0 
8 . 7 
0 . 8 
24 . 5 


15. 0 
8 . 7 
0 . 9 
24 .6 


15. 0 
8 . 7 

. . . 
23. 7 


. . 
- 


15.0 
8 . 7 
0 .8 
24 .5 


0 .7 
15 .7 


0 . 8 


15. 0 
8 . 7 
0 .9 
24. 6 


23.7 


. 


2 . 5 
2.5 


6 .2 
6.2 


1 6 . 8 

16 .8 


19 .6 
19.6 


25 . 4 
25.4 


2 . 5 
2.5 


6 . 2 
6.2 


16 . 8 
16 ,8 


19 . 6 
19 .6 


25 . 4 
25.4 


C . By way of reschedullag of payments 
1. Japan , . 

. . 
Total - C . 
D . By way of Grants 

1 . Austria . . . 
2 . Canada 

. . . . 
3 . Gerinany (West) . . . 
4 . Notherlands . . . . 

Total- D . . . 
Grand Total . . . 


0. 5 


0. 5 


. 
. 
. 
. 
. 


.. 
. . 
. . 
. 

- 
26 .9 


.. 
9 . 3 

. . 
. . 
9 .3 
71.4 


0 .5 
1 . 1 
4 . 8 
0 . 6 
7 .0 
93 .4 


0 .5 

. . 
4 . 8 
0 .6 
5.9 
111. 2 


0.5 
. . 
4 . 7 

0 . 7 
5 .9 
88.4 


.. 
. 
. . 
. . 

- 
25 .9 


. . 
9 . 3 

. . 
. 
9. 3 
71. 8 


0 .5 
1 . 1 
4 . 8 
0 . 6 

7 .0 
86. 6 


5 . 0 
0 . 6 

6 . 1 
106 . 1 


4 . 7 
0 . 7 

5.9 
93. 9 


- 


- 


. . 


. 


- - 


Table 31 --Inflow of Foreign Assistance : Gross and Net 


(U .S . $ Million ) 


Year 


Gross aid Amorti. 
utilisation sation 

payments 


Interest Total debt Not in 
payments service flow of 

( 2 + 3) aid ( 144) 


. 


711 


191 
182 


81 


121 
101 
113 
145 
162 


209 


110 


255 
303 


141 


1961-62 
1962-63 
1963- 64 
1964 -65 
1965 -66 
1966 -67 
1967-68 
1968 -69 
1969 - 70 
1970- 71 


, 
. 
. 
. 
i 
. 
. 


520 
751 
1 ,030 
1 ,265 
1 , 319 
1 , 146 
1, 132 

760 
576 
450 


. 


. 


. 


. 


. 


933 
1,239 
1, 520 
1 ,622 
1 ,509 
1 , 570 
1 ,218 
1 ,082 
1,000 


. 


210 * 


363 


153 
163 


275 * 


. 
. 


. 


. 
. 


276 * 


. 
. 


. 


182 @ 


. 
. 


. 


. 
. 


. 


. 
. 


317 * 


438 
458 
506 
550 


189 @ 
211 @ 


. 


339 * 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - 


* Excludos amounts rescheduled /postponed as under : 


1966-67 


1969 -70 


1970 - 71 


, 


twie 


1967- 68 

6 
15 


, 


1968 -69 

17 
15 


: 


15 


Japan 
I. B . R . D . 
U . S . A . 
Canada 
Total . 


, 
, 
. 
. 
, 


. 


. 


i 


: 


, 


. 


22 


3941 


w 


- 


- - - 


@ Excludos intorost payments postponed by the U .S .A . amounting to $ 83 million cach in 1968-69 , 1969 -70 and 1970 -71 
49 G of 1 / 72 — 18 
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Table 32 - Aggregate External Agdistance ( Cumulative ) 


[PART II - - 
- - --- ; - = ------ - --- - -- 


-- - - 


( U .S . $ Million ) 


Loans 


Grants 


Total 


P . L . 480 /665 
Aid and Third 

Country - Cyr 
rency Assistance 


- 


- - 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


: - -. -- . .. . 


- 


.. . 


823 


3 , 358 


7,991 
1 ,425 


12 ,172 
2 ,055 


524 


Authorisations 

1. Upto Third Plan 
2 . During 1966 -67 
3 . During 1967-68 . 
4 . During 1968 -69 
5. During 1969-70 . 
6 . During 1970 -71 . 


595 


941 


1 , 241 


1,052 
697 
906 


835 


. 


981 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


12 ,666 


· 1, 159 


4,400 


. 


81, 225 


708 


5 ,797 
903 


Utlligation 

1 . Upto Third Plan 
2 . During 1966-67 . 
3. During 1967-68 
4 . During 1968-69 
5. During 1969-70 
6 . During 1970-71 . 


1 ,074 
1, 008 

900 
892 


2 , 948 
480 
415 
113 
143 
150 


9 ,453 
1 , 509 
1 , 570 
1, 218 
1, 082 
1,000 


Totul 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


10 , 574 


1, 109 


4, 149 


15 ,832 


. 


- 


- . - - . 


— 


Note : Please refor to footnotes to Table 29 . 


Table 33m- Aggregate Extornal Assistance : Source-wise 


(U .S . $ Million 


Authorisod upto March 1971 


Utilised upto March 1971 


Loans 


Grants 


P . L . 480 / 
665 Aid 
and Third 
Country 
Currency 
Assistance 


P . L . 480 / 
665 Aid 
and Third 
Country 
Currency 
Assistance 


Total 


Loans 


Grants 


Total 


- 


- 


- . . . - . - . - 


. - 


- . - - 


- 


. ... . .. - .. . 


- 


- 


I. B . R .D ./1.D . A . 


2 ,371 


2,371 
(13 . 0 ) 


2,047 


2 , 047 
(12. 9 ) 


U .S .A . 


. 


. 


. 


. 


4 , 367 


9 , 149 
(50 . 2 ) 


8 ,457 


U .S.S.R . . 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 362 


9,149 
1,378 
1289 


1 , 378 


3,955 

893 
1,110 


893 


353 
1 4 
27 


4,1498 ,487 

907 
1,137 


907 


West Germany . 


. 


. 


1, 260 


1, 288 
(7 . 1) 


1, 110 


1 , 137 


( 17 . 2 ) 


United Kingdom 


1, 276 


1, 292 
( 7 . 1) 


1, 124 


1, 139 
(7 . 2 ) 


. 


. 


478 


451 


479 
( 2 . 6 ) 


452 
(2 . 9) 


Japan 
Others 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


1,552 
1,552 


716 


2,268 


994 


994 


699 


1,693 


(12 . 4) 


( 10 . 7 ) 


Total 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


12,666 


1,159 


4,400 


18 ,225 
(100 . 0 ) 


10 ,574 


1,1094 ,149 

100 4 149 


15 ,832 
( 100 . 0 ) 


Note : Ploaso refer to footnotes to Table 29 . 
Figures in brackets ropresent percentages to total. 


- 


- - 


-GD 
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172 . In this context, the role of exchange rate changes, the Apart from the understanding given by the U . K , to the TĘC , 
responsibility of the U . S . to adjust its external accounts the shçdding of the reserve role of sterling is also 
rapidly , the nature of the regulation - frce Euro -dollar narket, 

widely 

being discussed . For the present offlcial holders of sterling , 
and the working of the existing international payments adjust including. India , changes in the status of sterling would be 
nient mechanizın gencrally became inatters of more open high a matter of considerable importance . 
level discussions and pronouncements , and led in turn to a 

Alternative reservo 

assets as well as alternative intervention currency / currencies 
massivo speculative outflow from the U .S . in anticipation of would have to be found . The arrangements moreover should 
a change in currency párities , particularly of the Deutsche not entail any losscs , either in tcrins of liquidity , earning power 
mark , 

or exchange value. From this point of vicw the proposal 

reported to be made by one of the EEC partners is fraught 
173. In this situation , the German and Dutch authorities with considerable danger . The proposal is that the existing 
decided to allow their currencies to float on the markets . holders of sterling balances should be guaranteed a lower 
Switzerland and Austria upvalued their currencics by 7 .07 percentage than at present of their holdings while extending 
per cont and 5 .05 per cent, respectively , and Belgium trans the period of guarantco. 
ferred all capital payments from the official market in which 
the dollar is supported by the National Bank of Belgium 
to the free market in foreign exchange , all current payments 

International Monetary Reform 
being simultaneously restricted to the official market. 

178 . "The May 1971 currency crisis in Europe has expectedly 
174 . The magnitude and volatility of short- term capital 

given a further iinpetus to the cfforts to reform the inter 
movements accentuate the strains caused by payments in 

national monetary inechanism . Accordingly , increased flexi 
balances and inhibit the monetary autonomy of national 

bility for day to day market rates of exchange appears to 
authorities. As the Euro - dollar market not only provided a 

have gained wider approval during the ycar as one instruinent 
highly eflicient channel for these movements but was also a 

of rcform . Simultaneously , however there has been a move 
significant source of such funds, the central banks of the 

towards a lowering of the mergin for fluctuntions in the rates 
Group of Ten reached around the end of the year under 

of the EEC currencies among themselves . Tho EEC Finance 
report, an agreement to abstain from making further deposits 

Ministers had decided to make a beginning on June 15 , 1971 
in the market and are considering methods to regulate the 

towards a reduction in the maximum possible swings among 
market. 

thicir currencies in terms of one another . But the floating 
of thc D -mark and the Netherlands guilder from May 10 , 

1971 has prevented this stop being taken as scheduled , Fixed 
International Liquidity and LDCs 

market exchange rates among the EEC currencies may confer 

material benefits on the EEC economics . But if this develop 
175 . Simultaneously with the cousideration of measures to nient takes place simultaneously with a widening, under the 
control the transmission mechanism by regulating the Euro IM statutes, of the margins within which the members 
dollar market, attention is being given to tho problem of Currencies my luctuate on the markets , the non - EEC cur 
excessive international liquidity . In this connection , it has funcits would be at a disadvantage vis-a - vis the EEC cur 
to bo noted that by far the larger share of the total addition rencies . The currencies of less developed economies would 
to international liquidity in 1970 accrued to the developed be at a significantly greater disadvantage in vicw of their 
nations . Aggregate world reserves consisting of gold, foreign relatively weaker economic position . 
exchange, SDRs and reserve positions in the Fund rose by 
$ 14 .2 billion as against only $ 0 . 74 billion in 1969. The 
reserves of loss developed countries increascd by $ 2 .6 billion 

World Trade and Ald Flowg 
as against $ 1 . 5 billion in 1969 , but thoso of developed nations 
swelled by $ 11 . 7 billion whcrcas they had fallen by $ 0 . 7 

179, World trade in 1970 recorded in terms of value the 
billion in the previous year. Increases in total foreign ex same rate of growth - 14 - 1 / 2 per cent — as in 1969, while 
change holdings alone accounted for $ 12 . 1 billion of the the growth in volume was 8 - 1 / 2 percent or 2 - 1 / 2 percentage 
total addition to international liquidity in 1970 . Foreign points lower than in the preceding year. The performance of the 
exchange holdings of less devoloped countries rose by ouly developing countries was impaired by the adverse movement in 
$ 1. 9 billion while those of the developed nations went up their terms of trade . Exports of the less developed countries 
by as inuch as $ 10 . 2 billion , reflecting the huge dollar outflows incrcased in volume by 8 per cent as against 7 per cent in 
principally to industrial Europe and Japan . The allocation of 1969 , but in valuç they rose by 11 per cent as against 11 - 1 / 2 
ŞDR $ to the tune of $ 853 million at the beginning of 1970 per cent in the preceding year. The growth in the value of 
accounted for about one-third of the modest increase in the developed countrics exports from 15 per cent to 15 - 1 / 2 per 
reserves of the less developed countries during the year.* cent over the year , however , was accompanied by a fall in 
In the case of developed countries , however, the allocation the growth of volume from 11 per cent to 9 per cent. 
of $ 2 .6 billion of SDRS accounted for less than one- fourth 
of the rise in their reserves . 

180 . Reference was made in the last ycar s Report to the 

norms recommended in the Pearson Report in regard to the 
176 . The developing countrics did not materially benefit development assistance to less developed countries, and it was 
from the huge additions to international liquidity during the also pointed out that the actual assistance flows in 1969 feil 
year under Teview . Inice , but for the SDR allocations, short of those norins. It is widely held that adequato inter 
their position would have been less healthy than in 1969 . national liquidity encourages the flow of assistance by remov 
Healthy international economic relationships deinand orderly ing balance of payments constraints on potential providers of 
creation of additional liquidity . To this end, SDRS, the new developmental assistance. Despite substantial Accrctions to the 
instrument of liquidity , need to be protected and vigorously exchange reserves of most developed nations, however , the 
developed ; and adjustinents necdeal to prevent the kind of assistance flows did not materially improve in 1970. The 
cxcessive liquidity creation that took place in 1970 — and has 

net financial flows from members of the 0 . E . C . D . 10 deve 
continued in 1971 also should not imrosc ny sacrifices 

loping countries showed some increase over the year owing 
on the cconomics of developing countries seeking to develop to the growth of export credits and privato investments , while 
at a socially tolcrable pace. 

oflicial development assistance remained at about the same 

level as in 1969. But , as it percentage of the GNP of the 
U . K . s Entry into E . E . C . 

donor countries, official developmental flows from the O . E . C . D . 

member countries declined over the year, while the total net 
177 . Another development of najor international nionctary 

financial flows reinained at about the same level. 
significance is the likely entry of the U . K . into the European 
Economic Community , which foreshadows a fairly rapid Assessnient and Prospects 
cbange in the role of sterling. The UK . has made clear 
to the EEC her " readiness to envisage an orderly and gradual 

181. The review of the developments in the Indian economy 
reduction of oflicial sterling balances " after her accession . during the Bank s accounting year 1970 -71 in the foregoing 
- - - - --.. - - - - - - - - . . .. 

paragraphs indicates that although the cconomy was able to 
* This reserve gain itself was unevenly distributed among attain for the second year in succession the targeted rate of 
the less developed countries : countries whose exports constist growth in tho Fourth Plan , it is currently passing through 
chicfly of petroleum , minerals or manufactures accounted for quite a difficult period . Forcnrost aniong the aspects of the 
half of the gain of the group, 

cconomy which is causing concern is the price situation . The 
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year began with a strong upward pressure on prices. Sub 187 . Many of these difficulties, it is true, have been the 
scquently , as a result of the various measures taken , prices result of the operation of temporary factors and should 
cased off . However, in the recent months the rising trend soon disappear . This applies particularly to those sectors 
has Asserted itself once again . All the commodity groups of industrial production where shortages of raw materials have 
cxcept industrial raw materials have been on the uptrend . been the main bottleneck . The recent liberalisation in im 
Amongst industrial raw materials, raw cotton prices have port policy would assist industry and exports considerably 
shown a phenomenal increase . A number of manufacturers in this respect. More important, in the longer perspective , 
have registered large increases. These include items like the economy has made considerable progress in gearing up 
chemicals , machinery and transport equipment and manufac the institutional structure for short and long- term credit 
tures, which are important from the point of view of future closely with the planning process initiated last year, and this 
growth of the industry and exports. 

was carried further . The public sector banks have cnlarged 
their territorial coverage sizeable by opening nearly 1900 

new branches mostly in the rural and semi- urban 
182, On the supply side , while four successive years of 

areas, 

providing banking facilities to a large number of previously 
good monsoons have eascd the food situation and a com 

unbanked centres . Following completion of techno - economic 
fortablo stock position has been built up with the Govern 

surveys, systematic measures have been adopted by IDBI 
ment, there are indications that the current monsoon may 

to promote viable industrial projects in the backward arcas . 
not maintain this record . Şizeable areas have been affected , 

Another important devlopment in this direction is the setting 
somc by severe floods and others by severe drought. As far 

up of the Industrial Reconstruction Corporation of India for 
as food crops are concerned , this may causc perhaps 

rehabilitation of closed industrial units or those facing the 
no more than a small sct -back to the growth rate . As 

risk of closure by way of reconstruction in 
1egards cash crops , the performance of which is rather un 

castern India . 

The nationalised banks have oriented their lending policies 
even and generally disappointing, the situation in the imme 

in the light of national policies and priorities and 
diate future is likely to remain difficult . 

have 
shown notable progress in implementation of schemes dc 

signed specifically for the benefit of borrowers of small 
183. The rate of growth of industrial production has fullen moans. The establishinent of the Credit Guarantee Corpo 
considerably short of the targeted rate for the Fourth Plan ; ration which would provide guarantee for lendings by thesc 
and , of late, a certain amount of decoleration seems to have banks to small borrowers other than small-scale industries 
developed in the growth ratc . Important basic industries like for which thesc facilities alrcady existed , would provide the 
iron and steel and coal and capital goods industries Iko banks valuable support. Under the Load Bank Scheme 
industrial machinery and transport equipment have all re district survcys have been completed in about 165 districts 
corded absolute declines. Among consumer goods, cotton by the public sector banks and the process of co - ordination 
textilo output continued to stagnate . Shoſtages of raw mato for allocation of newly identified centres between the banks 
rials , continued slackness in public sector investment, power has been initiated ; this should pave the way for co - ordinated 
and transport bottlenecks and strained industrial relations action in implementation of district credit plan . The Small 
have all contributed to the deceleration . 

Farmers Development Agencies and the Marginal Farmers 

and Agricultural Labour Agencies have been set up in a 
184 . As rewards the demand side, money supply continues large number of selected districts. In the industrial sector , 
lo expand at a high rate . The main expansionary factor with a view to improving the existing system of distribution 
has been net bank credit to Government which has showed of raw materials, besides widening the scope of tho MMTC 
phenomenal increase . Bank credit to tho commerciul sector and STC , three institutions, viz ., the Cotton Corporation , 
by contrast showed a smaller expansion both in absolute the Jute Corporation and the Cashew Corporation havo beon 
terms as well as in terms of the growth rate. Over tho nowly constituted and have already started functioning. In 
year, banks reduced their borrowing from the Reserve Bank respect of the Industrial Policy there was a distinct policy 
by nearly . One-third of the outstanding level. The larger reorientation in favour of industries established in backward 
bank credit to Government reflects generally the growing regions and those in the small- scale sector. Positive steps were 
imbalance in the budgetary operations, arising mainly on also taken to foster the development of joint sector on the 
account of the considerably smaller growth rate of total lines of the Dutt Committee Report. 
roceipts despite a slow - down in the rate of growth in total 
disbursements . The imbalance is particularly marked in the 

188 . Progress also continues to be made in the spread of 
case of the State Governments, which used up more than 

the new technology in agriculture . 
twice the umount of Reserve Bank credit as compared to 

Larger utilisation of the 

irrigation potential, wider spread of improved scedy and 
the Central Government. Though the Central Government 

fertilisers , and better farming practices mean that the basic 
has taken a number of meagures in the budget for 1971- 72 

need of the public for foodgrains can be satisfied reasonably . 
to raisc tax revenues to meet the growing needs of develop 

However , there are still large arcas subject to the vagarics 
ment and to provide temporary shelter to thc evacuees from 

of the monsoon . 
East Bengal, the dimensions of the evacuico problem have 

Also , oven in foodgrains most of the 

brcakthrough is in respect of wheat. 
grown 80 vastly 48 to place an intolerable burden on the 

Efforts at evolving dry 

farming techniques and further exploitation of deeper acqui 
resources . The overall budgetary position of the State Gov 

forous of ground water call for the highest priority . 
ornments continucs to add to the monetary expansions at u 

Again , 

in a predominantly rice cating country the long-term 
substantial rate , 

solu 
tion of the food problem requires a breakthrough in rice 

technology. This in tum means that research efforts in this 
185 . Investment in the economy has shown a moderato 
degrec of improvement both in the public and the privato 

rogard noed to be further strengthened . Progress in deve 
sectors . More important , investment in priority scctors such 

loping an appropriate technology for the cash crops conti 
as small-scule industries and agriculture has been facilitated 

nues to remain inadequate. Research offorts are being pur 
considerably as a result of the various measures taken to 

sued to overcome those inadequacies 
increase the flow of finance to these sectors. All the same, 
the total volume of investment needs to be stepped up sig 

189 . These developments suggest that the economy is in 
nificantly if the Fourth Plan expectations are to be fulfilled. a better position than ever before to attain a high sustained 

rate of growth . With the progress that is being made in 
186 . In the externol sector of the cconomy there are signs agriculture a vast inarket for industrial products is beginning 
of increasing pressure . The trade as well as the current to wake up. To tap it fully would require a strong and 
account deficits for the calendar ycor 1970 were somewhat sustained ipsurge in industrial production requiring in turn 
larger than those for the calendar year 1969. The main a step - up in investment by both the public and the privato 
calso for this is thc increasing domand for imports arising sectors. It will also require overcoming the various organisa . 
out of shortages in domestic production of important raw tional deficiencies that have come to light in recent years 
materials and basic manufactures like raw cotton and stcel . in both the public and tho privato sectors of industry and 
Exports have shown somo signs of an improvement in the an improvement in the industrial relations . 
growth rate recently after a long period of low growth . 
However, there are as yet no clear indications that the 
country have achieved a high rate of growth in exports on 

190). The most important need of the moment, however , 
a long-term basis. Domestic shortages of raw materials 

is the maintenance of a reasonable degree of price stability 
have hampered progress by raising the cost structure and in the economy. The massive increases in money supply 
causing delays in export production . 

that are taking place largely as a result of the budgetary 
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operations of the governinental soctor pose a difficult problem 

195. During 1970 - 71 , IDBI constituted Regional Commil 
in this regard. Unless a reasonablc degree of balance is tees at Calcutta , Madras and New Delhi to help and guide 
achieved between these incrcases in money supply and the the regional offices opened at these centres during the pre 
inctcascs in real income, there is a likelihood of the price vious year and to take decisions for sanction of assistance 
situation getting out of hand once again . Balance is also upto specified limits. The regional offices together with the 
necessary betwcen the governmental sector and the private branch offices opened so far in 9 other centres would 
sector as to the use of bank credit . This would call for the enable IDBI to have a first hand knowledge of the regional 
most careful control on the use of bank credit by both the problems and to establish live contacts with State level 
sectors, in addition to such measures as direct controls in institutions as well as with potential entrepreneurs. 
suitable cases for protection of the weaker sections. 

196 . Another important development during the year was 

the setting up of the Industrial Reconstruction Corporation 
II. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE 

of India Ltd ., at the initiative of IDBI, on April 12 , 

1971, as a joint stock company with its head 
IDBI s Operations and Policies 

quarters at Calcutta . It has authorised and subscribed 

capital of Rs. 25 crores and Rs. 10 crores, respectively . 
191. During the year under revicw , the Industrial Deve 

Th¢ IDBI has subscribed 30 per cent of the share capital, 
lopment Bank of India (IDBI) intensified its efforts to widen 

and the balance was shared by the Industrial Finance Cor 

poration of India (IFCI), thc Life Insurance Corporation of 
the scope and enlarge the size of its operations. Apart 

India (LIC ), the Industrial Credit and Investment Corpora 
from streamlining its set-up and refining its methods and 

tion of India Ltd ., ( ICICI), the State Bank of India and 
criteria legarding the operations of its existing schemes of 

the nationalised banks. The Corporation will endeavour 
finance , it adopted special measures to promote viable in 

to rehabilitate closed industrial units or those facing the 
dustrial projects, particularly in the backward areas. Tho 

risk of closure, by way of reconstruction of share capital, 
IDBI is playing a role of a catalytic agent in inducing and 

strengthening of management, diversification of products , im 
bringing together , under its Icudership , various all-India and 

provement in technology and labour relations and render 
Stato level institutions, including the lead banks and the 

ing financial assistance on soft termş. 
Industries Departments of State Governments to form an 
inter -institutional group to take decisions on a wide range of 
problems. These range from identification of a pro 

197 . During the year under review , JDBI s size of opc 
ject to preparation of detailed project reports and pro rations , both sanctions and disbursements under all the 
vision of technical and financial Assistance possibly on a 

schemes of finance , was markedly larger than during 1969 
consortium basis . Surveys to identify concrete projects, ini 

70 . Total sanctions of assistance ( excluding guarantees ) 
tiated during 1969 -70 in collaboration with other term -lend 

at Rs. 131. 1 crores dwing 1970 -71 were double the level 
ing institutions, were completed during the year in eight 

in 1969- 70 (Rs. 65. 2 crores). Disbursements wero also 
States and four Union Territories. The survey reports re 

higher by about 50 per cent, having risen froni Rs. 52 . 3 
lating to four States and one Union Territory were ſinalised 

crores in 1969-70 to Rs. 78 . 4 crores in 1970 -71. Sinco 
and follow - up action initiated. The possibilitics of setting up its inception till the end of June 1971, IDBI s assistance 
projects that have emerged from thcsc surveys are being sanctioned ( excluding guarantees totalled Rs. 466 . 2 crores 
discussed with the concerned State Goverunients. In some and disbursements Rs. 358 .4 crores. Assistance Outstanding 
cases , cven before such discussions, the fcasibility studies a3 on June 30 , 1971 amounted to Rs. 265. 3 crores . Besides , 
of some identified project ideas are being made in association 

guarantees sanctioned up to the end of June 1971 amounted 
with some privato technical consultancy services . 

to Rs. 31.0 crores . 


192. An important incusure for stimulating the setting up 
of industrial projects in backward areas is the system of 
differential interest rates , to which it reference was made in 
the Annual Report for the year 1969- 70 . The changes 
cffccted in IDBI s lending rates during the year under review 
further widened the interest rates differentials. Thus, in 
October , 1970 , when it raised the normal rate of interest 
on direct loans to industrial concerns (other than for exports ) 
and again , in January 1971, when it raised the refinance / 
rodiscount rates following the raising of the Bank rate by 
the Reserve Bank , the concessional rates for direct loans and 
refinance in rospect of industrial units in backward areas 
Wero kept unchanged . 


198 . IDBI s direct assistance (other than for exports) in 
the form of loans , underwriting and guarantees sanctioned 
to industrial concerns increased from R $ . 16 .3 crores in 
1969- 70 in respect of 22 projects to Rs. 51. 4 crores in 
1970- 71 covering 33 projects. Special attention continued 
to be paid to comparatively small projects introducing new 
technology set up by technician - entrepreneurs , and during 
the year, it sanctioned assistance to two such projects , 
Besides Assisting 16 other projects ( including throc public 
sector projects ), which envisaged the setting up of new 
capacity or expansion / divorsification of existing capacity in 
various types of industrica , supplementary assistance was 
granted to 15 projects for meeting the over -run in project 
cost and / or relieving the strain on the financial position 
of industrial concerns. It has been the policy of IDBI 
to assist public as well as private sector projects which 
are economically viable and which could be managed effi 
ciently during their gestation period as well as later . 


193. During the year , IDBI took further steps to en 
courage the flow of institutional finance to the small- scale 
sector . These include simplification of procedures for 
sanction and clisbursement of refinance to State Financial 
Corporations (SFCs) in respect of term loans up to Rs. 2 .00 
lakhs, thus making the refinance scheme near -automatic . 


194 . Among its existing schemes of assistance in the 
fold of export finance , IDBI has emerged as a major 
partner along with commercial banks. It has set up two 
groups, viz .. the Informal Consultative Group and the 
ad -hoc Working Group , comprising members , in both the 
groups, from IDBI, comniercial banks , the Reserve Bank 
and Export Credit Guarantee Corporation (ECGC ). The 
objective of the Consultative Group is to discuss broach 
problems and policies in the field of export finance and 
identification of possibilities in the fields of exports of goods 
and services, and turn -key jobs and joint ventures abrond . 
The Ad-hoc Working Group is to provide guidance to 
exporters at the pre -bid stage and to expedite thc processing 
of cases. IDBI also gave wide publicity to the export 
schemes operated by it and conducted seminars of bankers 
in Bombay , Calcutta , New Delhi and Madras on the tech 
niques of financing exports on deferred payment basis so as 
to share ideas and experience in the field . 


199. In the sphere of refinance of industrial loans , sanc 
tions during the year at Rs. 25.6 crores were higher hy 79 
per cent as compared with Rs. 14.3 crores in 1969- 70 . 
Refinance assistance in respect of loans to small-scalo in 
dustries and small road transport operators continued to 
increase both in absolute terms and as a proportion to 
total refinance. Of thc total refinance assistance sanctioned 
for Rs. 25. 6 crores in respect of 1, 483 Applications during 
1970 - 71 , those granted to small- scale industrial units and 
small road transport operators amounted to Rs. 14 . 8 crores 
in respect of 1, 388 applications ; assistance sanctioned to 
those sectors more than doubled as compared with that 
in 1969- 70 (Rs. 6 .1 crores ). As a proportion of total 
refinance, such assistance increased from 43 per cent in 
1969-70 to 58 per cent in 1970 -71. 


200 . The scheme for rediscounting of machinery bills has 
benefited several machinery manufacturers and users of 
machinery. The face value of hills rcdiscounted rose from 
Rs. 24. 1 crores in 1969 - 70 to Rs. 28 . 5 crores in 1970 - 71. 
Total assistance under the schcmc up to the cnd of June 
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1971 amounted to Rs. 89.9 crores, benefiting in all 209 Financing of Small-Scalo Industries 
machinery manufacturers and 1 ,059 purchaser -users of 
machinery . In order to acquaint the discounting banks with 
the procedural matters relating to the scheme and also to 

Crvuit Guurantco Scheme 
benefit from their experience in operating it, IDBI con 
ducted recently four scminars of commercial bank officers 

206 . The Credit Guarantce Schemo as modificd with effect 
associated with the scheme at Bombay, New Delhi, Calcutta 

from February 1 , 1970 ( details of which were given in the 
and Madras. 

previous year s Report) made considerablc progress during 
the your under review . By the end of June 1971, 149 credit 

institutions including all the major commercial banks , and 
201. The IDBI s assistance under the export finance 

56 co - operative banks and State Financial Corporations 
schemo also registered a notable increase Juring the year had joined the modified Scheme. The amount of 
under review . Sanctions under this head rose from Rs. 

guarantees outstanding as at the end of Junc 1971 
12 . 5 crores in 1969- 70 to Rs. 26 . 1 crores in 1970 -71. This 

stood at Rs. 790 . 97 crores as against Rs. 661. 77 
covers both direct loans and guarantees to exporters (Rs. 12 .4 crores at the end of June 1970. Since the inception of 
Crores ) and refinance of export credits ( Rs. 13 . 7 the Guarantec Scheme in July 1970 . Since the inception of 
crorcs ) . The assistance sanctioned covered exports of 1971 , claims of guarantce obligations numbering 200 for an 
a wide range of engineering products such as steel rails , aggregate sum of Rs. 27. 15 lakhs were paid to the credit 
bars and railway track equipment, diesel engines , railway institutions, l-lowever , as at the end of March 1971, announts 
wagons , textile machinery , transmission linc towers, auto rcported in default, which might eventually lead to settle 
mobiles and spares , etc . 

ment of claims, covered 1 , 799 cases for Rs. 589.04 lakhs, 

as against 463 cases for Rs. 141.97 lakhs is at the end of 
202 . During the year , IDBI contributed Rs. 1. 8 crores 

Junie 1970 . 
to the special debentures of ICICI. The amount disbursed 
to ICICI since inception up to the end of June 1971 totalled 

207 . Onc of the important objcctives of the modified 
Rs. 15, 7 crores. Besides, IDBI. Subscribed , up to the end Scheme is to introduce an element of automaticity in the 
of June 1971, Rs. 6 . 9 crores to the bonds and shares issues guarantec cover uvailablc to crcdit institutions. This has 
of 16 SFCs. 

been achieved in etsinuchus the credit facilities granted to 
small-scale industries by banks / Corporations aro deemed to 

be guaranteed us soon as they are granted and reported to 
Other All- India Term -Lending Institutions 

the Guarantee Organisation (RBI) in the prescribed quarterly 

statements . Further , under the modified Scheme, the Guar 
203 . The size of operations of the other all - India tern antee Organisation bears a larger risk than under thc carlier 
lending institutions also showed an appreciable risc during Scheme. To ensure that credit institutions exercise duc 
the year under review . Thus, the operations of the ICICI vigilance and care in sanctioning and recovering advances to 
showed a marked increase in sanctions (rupce and foreigu small-scale industrial units, the Guarantee Organisation has 
currency loans, underwriting and direct subscriptions) froin introduced a programme of test checks of quarterly state 
Rs. 22. 8 crores in 1969- 70 (April-March ) to Rs. 43.0 crores ments by deputing its officers to the branches of banks. 
in 1970 -71. Its disbursements at Rs. 29 .2 crores in 1970-71 During the first year of the operation of the modified 
were also considerably higher than in 1969 - 70 (Ks. 19 . 8 Schenie , 5 per cent of the reporting branches were selected 
crores ). The increase in sanctions was mainly brought about for test checks. 
by increases in foreign currency and rupec loans. In the 
casc of the IFCI, while total sanctions (rupee and forcigo 208 . As the Guarantec Scheme has becn introduced with 
currency loans, underwriting and direct subscriptions) a view to calarging the flow of institutional credit to small 
registered a notable increase from Rs. 18 .6 crores in 1969 scale industries, the Guarantee Organisation operates the 
70 to Rs. 35. 0 crores in 1970 -71, disbursements during the Scheme in a manner helpful to the small industries , parti 
year at Rs. 17 . 4 crores were more or less at the same lovel cularly thc weaker units. On a suggestion made by the 
sis in the previous year . 

Guarantee Organisation , 74 banks ( including major com 
mercial banks) and 16 Ştate Financial Corporations havo 

agreed to beur themselves the guarantec fco at 1 / 10 of 1 
Operations of State Financial Corporations 

per cent instead of recovering it from their constituents. 

With the guarantee fucilities afforded under the Scheme, 
204. Total loans sanctioned by 18 SFCA ( including the 

credit institutions are expected to liberalise , where necessary , 
Tamil Nadu Industrial loveştinent Corporation ) during the 

their terms of lending to small-scale industries , particularly 
period April 1 , 1970 to March 31, 1971 increased by over 

in regard to margin requirements. Soft loans or loans on 
50 per cent to Rs. 49. 0 crores from Rs. 32 . 2 crores in 

a clean basis , wherever deserving, might be 
1969 - 70 . Disbursement during the period were also notice 

extended by 

credit institutions , especially in respect of schemes promoted 
ably higher at Rs. 32. 9 crores as compared with Rs. 21. 4 

by qualified technicians / entrepreneurs . The 
Loads outstanding as on 

Guarantee 
crores during the previous year. 
March 31, 1971 stood at Rs. 127 . 9 crores, registering & 

Schene covers such soft or clean advances. Where a unit 

defaults in the payment of its dues to a bank , the Guarantec 
net increase of Rs. 23. 4 crores over the outstanding us on 

Organisation examines expeditiously the possibility of rc 
March 31, 1970 . Of the total sanctions and disbursements 

habilitating it and in deserving cases, the credit institution 
during 1970 -71, the share of small- scalc industries was Rs. 

is urged to undertake a programino of nursing. 
35.8 irorcs (73. 1 per cent ) and Rs. 22 . 7 crores (69 per cent 
cent ) , raespectively . Till January 1971, i.e ., before the Bank 

Scheduled Commercial Bapk s Finance to Small -scale 
rate was raised , the effective lending rate of SFCs to small 

Industries 
scale industries ranged between 7 per cent and 8 per cent 
subject to availability of refinance from IDBI at a con 
C essional rate of 4 - 1 / 2 per cent per annum , Consequent 209 . During the 9 month period July 1970 to March 
upon the increase in the Bank rate from 5 per cent to 6 

1971, total credit limits sanctioned by scheduled commercial 
per cent, IDBI raised its concessional rate of refinance from 
4 . 5 per cent to 5 per cent subject to tho rate charged to bauks to small-scalc industries recorded a rise of Rs. 83 . 8 
borrowers by the financial institutions not exceeding 8 . 5 per crores to Rs. 868. 3 crores over and above the increase of 
cent. Correspondingly , nine SFCs raised their lending rates 

Rs. 156 .8 crores in limits sanctioned in the corresponding 
generally by 0 . 5 per cent. On loans to other tits, the 
effective lending rate was between 7 . 5 per cent and 10 . 5 period of 1969-70 . The number of units financed increased 
per cent. Four SFCs charged interest at 6 per cent per from 89 ,307 to 1,03 ,550 or hy 15.9 per cent. The amount 
annum to borrowing units in backward areas. 

of outstanding advances totalled Rs. 493. 1 crores as at the 

end of March 1971, showing it rise of Rs. 79 .1 crores 
205. In pursuance of the recommendations of the 14th 
Conference of representatives of SFCs, a Working Group as against an increase of Rs. 108. 3 crores during July 
on Resource Mobilisation , Profitability and Allied Problems 

1969 — March 1970). The relatively smaller risc in credit 
of SFCs was set up in April 1970 . The Group s Report suh 

cxtended by banks to small -scale industries during 
mitted in December 1970 is at present under consideration 

the 
of the Reserve Bank of India . 

period under review has to be viewed in the context of spurt 
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in advances to this sector since June 1968, the rise in credit the extention , under the Finance Act, 1970 , of exemption 
between June 1968 and June 1970 being Rs. 224 crores . It from income-tax to inconic ( Lip to Rs. 3 , 000 ) carned froni 
is also significant to note that the proportion of bank credit investments in practically all typos of financiul assets ; till 
to small - scale industries in total bank credit has gone un then this exemption was restricted to income up to Rs. 1 ,000 
during the latter part of 1970 -71 busy season was folt less each from investment in the Trust units and dividends on 
from 9 . 8 per cent in June 1970 to 10 .6 per cent in March shares in Indian companies (apart from the whole of the 
1971, indicating that the impact of credit stringency witnessed interest earned on a number of small and postal saving 
on the flow of credit to small-scalc industry sector than on schemes ). 
other sectors. The share of industrially backward States in 
advances to small-scale industries has gone up since Juno 215 . Tho aggregate value of wits sold and outstanding 
1968, the increase being particularly marked in respect of with the Trust as of Juino 30 , 1971 amounted to over 
Andhra Pradesh , Bihar and Uttar Pradesh . The amount of Rs, 92 . 25 crores , the total number of unit- holders registered 
term louns (including instalment credit) sanctioned by sche with the Trust being over 3 , 80 ,000 . As of June 30 , 1971, over 
duled commercial banks to small- scale industrial units as all investments of the Trust aggregated Rs. 105. 14 crores . Oſ 
at the end of December 1970 was of the order of Rs. 112 these, ordinary shares accounted for Rs. 39.66 crores (37 .7 
crorex , the outstanding against which amounted to Rs. 76 per cent), preference shares for Rs. 13 .08 crorcs ( 12 . 4 per 
crores, i.e . about 16 per cent of the total credit to this cent), debentures for Rs. 40 .89 crores ( 38 . 9 per cent) and 
sector 

Government securities and bonds of financial corporations 

for Rs. 0 .45 crores (0 . 4 per cent ) . Thç balance of Rs. 11.06 
210 . The banks in the public sector (the State Bank of crores ( 10 .6 per cent ) represented advance deposits for 
India and its subsidiaries and 14 nationalised banks) ac Jebenturos which the Trust had agreed to underwrite / sub 
counted for 89 per cont of the total outstanding credit to scribe , application money for purchase of shares and deben 
small-scale industries, the share of the State Bank of India tures , advance call deposit and call and short notice deposits . 
and its subsidiaries being 40 per cent. The credit limits 
sanctioned by the State Bank of India Group to small- scale 216 . There was a further expansion in the network of 
industries as at the end of March 1971 amounted to agents and stock brokers who canvass sale of units among 
Rs. 320 . 4 crores recording a rise of Rs. 28 crores over the tho investing public . The number of approved agents and 
June 1970 level. This increase was less than half the rise in brokers as on June 30 , 1971 stood at 2 ,756 and 320 , res 
the corresponding period of 1969-70 . The outstanding credit by pectively , as against 2 , 303 and 315 as on the corresponding 
this Group to small-scale industries at Rs. 197 crores as at date last year. Besides sales over the counter at the Trust s 
tho end of March 1971 showed a rise of Rs. 33 .7 crores Offices, units continued to be on sale at all the branches of 
(or 21 per cent) over the level at the end of June 1970 . leading banks and at about 18 , 000 post offices throughout 
The amount of loans sanctioned by the State Bank of India the country. 
Group , under their Scheme for financing craftsmen and other 
qualified entrepreneurs, more than doubled from Rs. 3 .4 217 . Reference was made in the last Report to the Child 
crores covering 297 units as at the end of March 1970 to ren s Gift Plun , 1970 , launched by the Trust from July 1 , 
Rs 7 . 1 crores covering 562 units as at the end of March 1970 , which provides a facility to parents, close relatives of 
1971. 

a minor child and others to accumulato capital in the form 

of units for the benefit of tho child . The Plan has made a 
211. Tho 14 nationalised banks sanctioned to small -scale good start, sale of units under it till Juno 30 , 1971 amount 
industrial units credit limits for an aggregate amount of ing to over Rs. 56 lakhs under more than 2 , 300 applications . 
Rs. 459 crores as at the end of March 1971, showing a rise of A Unit-Linked - Insurance Plan is being formulated in co 
R $. 47 crores (or 11 per cent) between June 1970 and March Operation with the Life Ingurance Corporation of India and 
1971. The number of linits financed by these banks increased this is proposed to be introduced shortly . The main objcc 
by 5779 during the period . Outstanding credit at Rs. 244 tive of this plan is to provide investors, especially from the 
croros at end -March 1971 showed an increase of relatively small and middle -income groups of the community , 
Rs. 37 . 2 crores which was somewhat lower than the increase a facility for regular savings and investment of thcso savings 
in the corresponding period of 1969 - 70 (Rs. 50 .7 crores ). in units of the Trust combined with the advantage of life 

insurance cover during tho period of the Plan . 
212 . A reference was made in the last year s Report to 

IN . PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING 
cally qualified entrepreneurs on liberal terms. Data available 
for seven nationalised banks show that these banks had , 
under their respective schemes , sanctioned Rs. 1.35 crores 

218 . The nationalisation of major commercial banks wag 

done to control the heights of the economy and to meet 
covering 540 entreprencurs as at the end of December 1970 . 

progressively and serve better the needs of development of 

the economy in conformity with national policy and ob 
213 . There was a further step -up in the scale of assistance 

jectives. The entire gamut of Government s economic policy 
by scheduled commercial banks to small road and water 

has been re - oriented in recent years with a view to bringing 
transport operators. Credit limitą sanctioned to this sector 

about a better regional balance and also a more egalita 
as on the last Friday of March 1971 amounted to Rs. 63. 9 

rian economic base. The Lead Bank Scheme and programmes 
crores, showing a rise of Rs. 23 .2 crores over end -June 1970 

for branch expansion would no doubt bring about a wider 
lovel as compared with the rise of Rs. 20. 8 crores in the 

territorial spread of banking facilities. With a view to sub 
corresponding period of 1969- 70 . The amount of outstanding 

serving in a positive way, the social priorities through the 
credit at Rs. 47 . 5 crores as at the end of March 1971 was 

banking system , a beginning has already been made in re 
about 50 por cent higher than that as at the end of Juno fining the existing methods and criteria used by the banks . 
1970 (Rs. 30 .6 crores ). There was also a marked increase The nationalised banks have considerably diversified their 
in the credit extended by scheduled commercial banks for lending policies; simultaneously , the Reserve Bank on its 
setting up industrial estates , the amount of limits sanctioned part has been endeavouring to provide precise measures and 
being Rs. 3 . 74 crores as at the end of March 1971 as against guidelines in this regard . In concrete terms, while tho 
Rs. 1. 17 crores as at the end of March 1970 , and the credit needs of organised sectors of Industry and trade , which 
amount outstanding being Rs. 3 . 17 crores as compared with the banks hitherto almost solely mot, continue to be pro 
Rs. 36 lakhs. 

vided for, institutional credit facilities at reasonable rates of 

interest are extended to e largo number of borrowers of 
Unit Trust of India 

small means, such as small farmers small- scale manufac 

turers , retail traders, road -transport operators , small busi 
214 . Sale of units during the period July 1, 1970 to Juno nessmen , professionals and self-employed persons. For the 
30 , 1971, amounted to Rs. 18 . 00 crores as against Rs. 22.83 small -scale industrics sector, A Credit Guarantee Scheme has 
crores in the corresponding period of the preceding year ; been in operation now for more than a decade . This 
the corresponding repurchases were Rs. 3 . 19 crores and Scheme was systematically revised last year and the gua 
Rş. 2 .03 crores. A moderate set-back noticed in 1970 -71 re rantee cover for the banks lending to such industries was 
flected mainly the hardening of the interest rates in the eco made almost automatic . But, there aro still smaller bor 
nomy, which improved the competitive position of other in rowers than the small- scale industries who had been al 
vestment media available to investors in the relatively small most neglected by the banking system . With a view to 
and medium incomo groups. Another important factor was 
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activities possess considerable cmployment potential, appro both the Houses of Parliament on November 17 , 1970) and 
priate guidelines have been issued by the Bank . Guide was discussed by the two Houses in December , 1970 . 
lines have also been issued in respect of banks lendings 
to ugriculture , another field which was till recently pructi . Foreign Branches of Nationalised Banks 
cally outside the commercial banking lending system Bank 

224 . With regard to their overscas branches , the nationa 
lending for such categories does, however, involve an ele 

lised banks are taking suitable steps according to local laws 
nient of risk and needs some cover of guarantees and there 

in each country for effecting the transfer of the properties 
fore , u new public limited company known as the Credit 

and other assets, etc ., standing in the names of the then 
Gurantce Corporation of India Ltd ., has been set up and 
the Corporation hus formulated definite schemes of giving 

existing banks to the corresponding new banks. As men 

tioned in the previous year s Report, in Uganda, tho two 
guarantee 

nationalised banks concerned , viz ., Bank of Baroda and 

Bank of India , have formed subsidiary companies to comply 
219 . The following paragraphs bring out details of Or 

with the local legal requirements . The Government of 
gunisational changes and various schemes for bank lend 

Uganda had carlier acquircd 60 per cent of shares in these 
ings and the Reserve Bank guidelines thereon . 

companies. This position has recently undergone a change 
Scheme for Broud -based Board for Natlonalised Banks 

and the Government share -holding in the company has been 
reduced to 49 per cent. Negotiations are now in progres9 

for taking over the subsidiary Bank of India 
220 . A reference was made in the previous year s Report 

by the subsidiary Bank of Baroda. In the case 
to tho constitution , by the Central Government, of the first of the branches in Malaysia , as foreign State -owned or State 
Bourds of Directors for cach of the fourteen nationalised controlled banks are not permitted to carry on banking busi 
banks with effect from July 18 , 1970 . With the con 

ness in that country , it is proposed to form a new com 
stitution of the first Boards of Directors, the Reserve Bank s pany to take over the business of the elever branches of 
directive of February 16 , 1970 , requiring the nationalised 

the three Indian banks , viz ., Indian Bank , Indian Overseas 
banks to obtain its prior approval for certain specified types 

Bank and United Commercial Bank . The three corres 
of transactions, was withdrawn on August 14 , 1970 and 

ponding new banks in India and Malaysian citizens of Indian 
the banks were advised that the matters referred 

origin would cacb hold 33 / 1 /3 per cent of the paid -up 
to therein should thenceforward be decided by their res capital of the proposed company. 30 per cent of the paid 
pective Boards of Directory. Subsequently , a scheme called up capital would be allotted to other Malaysian citizens, 
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous companies and corporations resident in Malaysia and the 
Provisions) Scheme, 1970 was framed by the Central Gov remaining 3 - 1 / 3 per cent would be unrestricted . As for 
ernment under Section 9 of the Banking Companies (AC 

branches in Singapore , the Parliament of that country has 
quisition and Transfer of Undertakings ) Act , 1970. Under 

passed the Banking Act, 1970 which came into forco in 
the Scheme, each nationalised bank will have on its Boards 

January , 1971 . Under Section 9 of the Act, no bank whose 
directors not exceeding 15 . Sub - section 3 ( a ) of Section 9 

Head Office is situated outside Singapore shall be granted 
of the Act lays down that every Board of Directors con 

licence unlese (1) its issued and paid -up capital is not lºgg 
stituted under the Nationalised Banks (Management and than the equivalent of 6 million Singapore dollars ( about 
Miscellaneous Provisions) Scheme framed under sub -section 

Rs. 1 .47 crores ), and (ii) it holds net Head Ofce funds not 
1 of Section 9 shall include representatives of the em 

less than 3 million Singapore dollars (about Rs, 73 . 50 lakhs ), 
ployees and depositors of such banks and such other persons 

in respect of its business in Singapore at all times in the 
as may represent the interests of cach of the following cato 

form of approved assets. The banks are required to comply 
gories , viz ., farmers , workers and artisans. The Scheme with these provisions within a period of two years from 
provides for two representatives of the employees of the the date of coming into operation of the said Act, i.e ., by the 
bank and one of the depositors , besides providing one repre end of December , 1972 . Further , every bank in Singapore 
sentative each of the interests of farmers, workers and ar is required to pay such annual licence fee as may be pres 
tisans , Government are also empowered to appoint not cribed by their Government . For the year 1971 , licenco 
more than five directors from amongst persons having fee of S . $ 50, 000 for the main branch and S . $ 5 , 000 for 
special knowledge or practical oxperience in respect of one each of the sub -branches in Singapore has been prescribed 
or more matters which are likely to be useful for the work 

and the four banks , viz ., United Commercial Bank , Bank 
ing of the nationalised banks. There will also be not more of India , Indian Bank and Indian Overseas Bank , have paid 
than two wholetime Directors , of whom , one shall be the 

the requisite fees for the year. 
Managing Director . Besides , there will be one official of 
tho Reserve Bank of India and one official of the Central 

225 . The future set -up of the foreign branches of the 
Government on each of the Boards. 

Indian banks is under consideration . 


petive Board could thedvised awn 


221 . The Scheme also makes provisions for the appoint 
mcat in each nationalised bank of two employces on the 
Board of Directors one from among those who are work 
mon in the bank and the other from the employees in the 
bank other than workmen . The director from the employees 
who are workmen is to be appointed by the Government 
out of a panel of three names furnished by the Represen 
tative Union in the concerned bank . The other director 
from amongst employees who are not workmen would be 
appointed by the Government in consultation with the Reserve 
Bank of India . 


222 . A Representative Union has been defined in the 
Scheme as a Union registered under the Trade Unions Act, 
1926 ( 16 of 1926 ) or a foderation of such Unions, where 
such Union or federation , as tho caso may be, is certifiod , 
after due verification by the Chief Labour Commissioner 
(Central), as having the largest number of workmen em 
ployed in the nationalised bank as members who have re 
gularly paid their dues to the Union or to any of the Unions 
constituting the federation . This is subject to a minimum 
of 15 per cent of the total number of workmen employed in 
the concerned nationalised bank being verified members of 
the Union or federation . The First Schedule to the Scheme 
prescribes the procedures to be followed for verification of 
membership of Uniong operating in natioanlised banks. 


Lead Bank Schemo 

226 . The provious year s Report contained genesis, ob 
jectives and basic programmes of the Lead Bank Scheme in 
troduced by the Bank in Docember 1969. The basic ob 
jective was one of orienting banking development in the 
country towards an " area approach " and thus ensuring that 
the developmental needs of all regions and all sections of 
the community are served by the banking system in confor 
mity with national priorities . Under the Schemo, all the 
districts in the country wore allotted among public sector 
banks and a few of the private sector banks. Each bank 
is expected to survey the potential for banking development 
in the allotted districts , to identify institutional and credit 
gaps and to take the initiative in endeavouring to fill thom 
and thus intensively involved itself in the process of oco 
nomic advancement of the districts concerned : in hun , tho 
promotion of the development of tho district through the 
medium of banks. The immediate task before the banks, 
therefore , was to acquire a basic knowledge of the districts 
allotted to them 50 as to enable them to formulate suit 
able schemes of action . For this purpose , banks were 
asked to carry out quick and impressionistic Inltial surveys 
of resources and potentials of the districts allotted to them . 
On completion of surveys for some of the districts allotted 
to each bank , with a view to bringing about greater co 
ordination amongst themselves and the district developmen 
tal programmes and laying down the basis of follow - up pro 
gramme of action , a toam of three officers from the Reserve 
Bank and the Union Finance Ministry held intensive, in 
dividual discussions regarding the surveys with the Custo 
djans / Chairmen and Scnior Officials so as to improve the 


223. Under the Act, referred to above, the Scheme is 
required to be placed before both the Houses of Parlia 
ment for a minimum period of thirty days before it could be 
brought into force . The Scheme was accordingly placed beforo 
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scope of the survey and highlight tho significance of the 
scheme and the follow - up action needed . 


227. Good progress has been made by tho banks in 
completion of Survoys of the districts allotted to them . 
The Survey reports in respect of 165 districts out of 335 
have been completed and the reports in respoct of most 
of thc other diştricts are in the process of preparation . 


228. To set the pattern of mutual cooperation among 
banks and illustrate the manner of allocation of identified 
centres, the Bank convened regional conferences of bankers 
at six cities, viz ., Madras , Calcutta , Patna , Kanpur, Bhopal 
and Delhi in which , of the 1, 194 unbanked centres identified 
by the lead banks in the course of their surveys , 383 centres 
werc allotted to lead banks and 341 centres to other banks. 
Banks have been told that, as far as possible , the process 
of branch expansion in identified centres in each district 
should be done under the auspices of the concerned lead 
bank . Following this pattorn , banks have been convening 
meetings to finaliso allotment of centres identified by them . 

229 . To provide a basis for appropriate follow - up action 
at tho district level including co - ordination of commercial 
banks programmes with the district development program 
mes , some banks have already sct up Coordination Com 
mittees comprising represontatives of financial institutions 
operating in the district and district officials. 


duled commercial banks with a view to imposing financial 
discipling on the larger borrowers . For thopurpose of 
proper assessment of the credit requirements in the Ught of 
the past performance as revealed by the financial statements 
of borrowers and the end - uso of thọ credit, the Bank had , 
in terms of the circular letter of Juno 30 , 1970 , introducod 
a comprehensive set of forms for credit appraisal, as fina 
lised by the Study Group set up for the purpose . Accord 
ingly , banks are now required to collect and study data fur 
nished by borrowers on (a ) utilisation of the existing credit 
limits, (b ) total working capital requirements and bank financo 
permissible together with the data relating to the borrow 
ing company s ability to meet the gap between tho two , 
( C ) comparative financial position for the previous 3 years , 
( d ) cash flow and ( c ) in rospect of term loans, project cost and 
financing thereof. Tho other aspects now required to bo 
looked into are inter- corporato lending and investments , ox 
cessive inventory build -up , diversion of short -term funds for 
acquisition of fixed / non - current assets, payment of guaran 
tee commission in spite of the secured nature of facilities 
or the low worth of the guarantors , etc . In other words, 
banks would now be required to lend on the basis of credit 
appraisal and actual needs of the borrowers. The regula 
tory system now evolved by the Bank , with a better co 
ordination with the scheduled commercial banks , will pormit 
a proper evaluation and financial appraisal and is ex 
pected to bo & moro effective mechanism for appropriato 
use and dispersal of bank credit. Banks have beon advised 
that the collection of data in the prescribed forms should 
not be considered as an end in itself, but as a tool for taking 
judicious decisions on the proposals for credit facilities. It 
has also been suggested to them that systematic collection 
and processing of financial data should serve as guide for 
forecasting the credit requirements of the borrowers in the 
light of their past performance. As some of the banks indi 
cated in this connection that thcir officers may requiro 
training in the matter of processing the applications for credit 
facilities in a systematic manner , the Bank has decided to 
have series of courses at tho Bankers Training Collego , Bom 
bay for imparting the necessary training . 


Credit Planning 


230 . Crodit planrize or a rational allocation of the re 
sources available with banks , is an important aspect of 
economic planning and policy . The significance of such plan 
ning is enhanced when banks have to operate principally 
with tho deposits they are able to mobilize and when recourse 
to borrowings from the central banks is restricted and is 
itself tuned to overall plan and monetary requirements . For 
the system as a whole , the Reservo Bank undertakes for 
mulation of a broad credit plan , taking account of the 
national priorities , the anticipated pace of deposit accre . 
tion , gencral economic situation and likely developments in 
different sectors . The first step in the formulation of a 
credit plan is to provide allocation for cortain pre -emptions 
such as investments in Government securities and tho re 
quirements of certain essential governmental commercial ope 
rations like food procurement, buffer stock operations, etc . 
Another inportant step is that of arriving at aggregative 
estimates for koy sectors including the priority sectors. Sepa 
rate estimates are made for the busy and slack seasons, par 
ticularly in respect of sectors subceptible to seasonal changes , 


233. In May 1971, the Scheme which was originally ap 
plicable to credit limit of Rs. 1 croro or more was further 
extended to cover individual term credit limits exceeding 
Rs. 25 lakhs as well. Accordingly , the banks wero asked 
to seek prior authorisation * under tho Scheme for sanction 
ing (singly or jointly with other institutions) individual medium 
or long-term loans exceeding Rs. 25 lakhs repayablo over a 
period of more than three years to any single party , irres 
poctivo of the totality of the credit limits available to it 
from the banking system as a whole . This measuro was 
els considered necessary as term loans aro now granted 
by scheduled commercial banks on a significant scale , and 
there is , therefore , an imperative need for co - ordination 
in the activities of the banks and term -lending institutions , 
This type of discipline is all the more accossary as the work 
ing capital requirements of the industrial concerns would , 
in any case , have to be met by the commercial banks. 
Further , the scheduled commercial banks have been asked 
to furnish to the Bank a quarterly statement commencing 
from the quarter ending September 24 , 1971) showing cortain 
particulars of all term loans exceeding Rs. 10 lakhs and ro 
payable after three years , sanctioned by them during cach 
quarter. 


231. Against the background of this broad credit plan 
for the system as a whole , the individual credit plan of cach 
bank is viewed . Discussions aro held periodically with each 
individunl bank to assist it in working out its programmo 
for deployment of funds, taking account of the special cir 
cumstances in which each bank operates and with the ob 
jective of serving national priorities while maintaining rea 
sonably good profitability . To this end advice is given to 
raise the credit deposit ratio in cases where it is low . Şinco 
any scheme for fuller utilisation of resources presupposes a 
substantial roll over of credit, banks are asked to explore 
tho scope for redepoyment of cxisting credit and linking it 
to genuino productive purposes. There is, besides, tho 
effort to enlargo the use of the bill of exchange 28 an ins 
trument of credit tinder the new Bill Market Scheme. As 
an initial step in this direction , banks are endeavouring to 
change over from the existing practice of lending against 
book debts of companies , etc., to that of discounting bills 
drawn in respect of such transactions. Also in this con 
text , the nced to enşure the recovery of loans , extended par 
ticularly to scctors in which the banks are yet relatively 
inexperienced , is stressed . Considering the complexity of 
the tasks ahead , bunks are asked to dovote urgent attention 
to the building up of a strong organisational set- up to un 
dertake comprehensive crodit plans for the future, 
Credit Authorisntion Scheme 

232 . The Credit Authorisation Scheme, which was intro 
duced by the Reservo Bank in 1965 as one of the measures 
to align bank credit in accordance with Plan priorities , has 
undergone a major transformation during the year under re 
view . The focus , which was purpose - oriented , has been 
widened to cover credit appraisal on the part of the sche 
49 6 of 1 / 72 — 19 


234. The working of the Credit Authorisation Schema 
has , however , been operated with flexibility in order to 
enguro adequate availability of credit to industrial concorpg 
which developed financial strains and needed sizeable and , 
sometimes, immediate credit facilities . Thus, in order to 
relicve the sugar industry from acute Anancial dificulty 
which it was facing, the Bank , in April 1971, advised 12 
major banks (which were mainly financing sugar mills ) 
that they need not scck the Bank s prior approval for 
sanctioning increased credit limits to the individual sugar units 
to the oxtent of 125 per cent of the previous season s maxi 
mum outstandings. 


* Prior authorisation under the Scheme is not necessary in 
respect of ( i) term -loans by way of post -shipment credit ro 
lating to exports (4 ) term -loans granted to Electricity Boards 
and Public Sector Undertakings and those granted against 
guarantee of Central and State Governments and ( iil) tern 
loans granted on the pari pusu bagls with the Industrial Deve 
lopment Bank of India and Agricultural Refinance Carpore 
tion or under their refinancing schemes. 
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235 . Also , in order to assist industrial units in the Eastern imposed by the Industrial Development Bank of India and 
Region which is beset with many political and labour prob other term financial institutions; and ( vi) Advances which 
lems, the Credit Authorisation Scheme has been liberalised would indirectly defeat the purpose of sclective credit control, 
so that the commercial banks can grant temporary or urgent i.o ., clean loans or advances against other assets , c . & ., 
credit facilities to the individual units (including coal com shares , block assets , etc ., to dealers in commodities covered 
panies ) in the region , without prior authorisation . In fact , by the directives . 
All feasible proposals for larger credit facilities or for finan 
cing all sick units have generally been expeditiously cleared Brunch Expansion 
both at the bank level as also under the Scheme. Similar 
ly , the problems of the industries in Orissa and Assam , 

237. The progress recorded in the expansion of branch 
where their growth has been comparatively slow , have also net-work of the commercial banks during 1970 was un 
been properly looked into as far as the credit facilities to 

precedented . Taking the commercial banks as a whole , 
larger borrowers aro concerned . 

as against 677 and 1, 369 branches opened during the years 

1968 and 1969 , respectively , the new branches opened during 
236 . During the year July 1970 - June 1971, 338 appli 1970 totalled 2 , 137. The performance of fourteen nationa 
cations were received from banks for authorisation of credit lised banks in this regard was particularly impressive . 
limits under the Scheme. The proposals were mostly for These banks opened as many as 1, 285 bank branches during 
the purpose of meeting the working capital requirements and 1970 as against 913 in 1969 and 405 in 1968. Equally 
a few were for financing expansion /modernisation , etc ., of impressive was the progress made by the State Bank and its 
the concerns engaged in defence / export -oriented and other subsidiaries, which together opened 626 new branches during 
priority industries . As for the rejection of certain appli 1970 as compared with 199 in 1969 and 161 in 1968 . 
cations, the main reason were : (i) Gross under - utilisation 
of the existing limits ; ( ii ) Cornering or stock - piling of raw 238 . The tempo of branch expansion continucd during 
materials ; (iii) Concentration of bank advances in the hands the first half of 1971. Thus, thore was a furter addition 
of a single party ; (iv ) Excessive reliance on bank borrow of 833 bank branchos opened by commercial banks together 
ings, the company s own resources having been diverted for during this period ; of these , 444 wore opened by tho 14 
inter -corporate investments / lending; (v ) Advances sought nationalised banks and 265 by tho State Bank group 
from a commercial bank to avoid the financial discipline ( Tablo 34 ). 


Table 34 --New Omces Opened by Commercial Banks during 1969-70 and 1970 -71 


New Offices opened by commercial banks 
1969 -70 

1970 -71 


Bank Offices 


As on As on 
June 30 , June 30 , 

1970 1971 


July -Dec . Jan , June July - Juno July - Dec . Jan .-June July - June 

1969 1970 1969-70 1970 1971 1970 - 71 


1. 


State Bank of India 


. 


. 


. . 


178 
(123 ) 


1875 


2286 


234 
(164 ) 

86 


2. 


(36 ) 

54 
(29 ) 


Subsidiaries of State Bank of India . . 


87 


1060 


1233 


190 
( 149 ) 

116 
(96 ) 
677 
(517 ) 

85 
(45) 


255 
(185) 

170 
( 125) 
1185 
(830 ) 

229 
(123 ) 


508 


3. 


412 
(287) 

173 
(119 ) 
1052 
(658 ) 

239 
(122 ) 


Fourteen nationalised banks . . 


( 55 ) 
444 
( 245) 


608 
(413 ) 


5318 


6368 


(313 ) 

144 


4 . Other scheduled banks 


hot 


115 


1554 


1875 


(57) 


(65) 


5. 


Foreign banks .. 


. . 


. . 


131 


130 


6 . All scheduled commercial banks 


824 


1052 
(698) 


9938 


11892 


(456 ) 


1876 
(1186 ) 


(488 ) 


- 7 . Non - scheduled commercial banks 


. . 


21 


14 


193 


121 


1068 
(807 ) 

12 
(9 ) 
1080 
(816 ) 


1840 
( 1263 ) 

33 
( 23 ) 
1873 
( 1286 ) 


(8 ) 


(8 ) 


All cominercial banks . . 


( 14 ) 

793 
( 470 ) 


. . 


. . 


1057 


833 


10131 * 


1890 
(1194 ) 


12013 * 


(698 ) 


( 496 ) 


Note : Figuros within brackets relate to offices opened at unbanked centres . 
* Excluding offices closed during the year, 


239 . Tho Bank s Annual Report for 1969- 70 had con 
tained the details of a programme of branch expansion 
drawn up by the Reserve Bank in December 1969, under 
which 22 public sector banks and 8 privato sector banks 
wore required to open , during the year 1970 , 1,350 offices , 
including 1, 186 at unbanked centres. As against this 
target, the concerned banks opened 1, 155 offices including 
997 at unbanked centres. 

240. For the accounting year 1970-71 as a whole , the 
opening of new offices by all commercial banks totalled 
1,890 as against 1,873 in 1969- 70 (Table 34 ). Of the 1, 890 
offices opened during 1970 -71, fourteen nationalised banks 
accounted for 1,052 offices and State Bank of India and its 
subsidiaries for 585 offices. Of the total, 1, 194 offices were 
opencd at unbanked centres. 


as many as 2 , 480 branches (66 .0 per cent) were opened in 
the hitherto unbanked contres ( Table 35 ) . Even out of 
these offices opened in the hitherto un -banked centres , as 
much as 34 per cent were opened in the relatively under 
developed States of Uttar Pradesh , Bihar , Orissa , West 
Benagl, Assam , Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir . 
In the Union Territories of Dadra and Nagr Haveli , Mani 
pur and Tripura , all the now officos opened during tho 
period were in the hitherto un - banked centres. The pro 
portion of new offices opened in the hitherto unbanked 
centres to the total number of new offices opened during 
1969 - 70 and 1970 -71 was more than 67 per cent in eight States, 
viz ., Madhya Pradesh (74 per cent), Tamil Nadu ( 72 per 
cent), Assam ( 82 per cont ), Uttar Pradesh (68 per cent), 
Rajasthan (68 per cent), Mysore (69 per cent), West Bengal 
(73 per cent) and Bihar (70 per coat). 


241. The territorial spread of banking has also gained 
considerable momentum since bank nationalisation . Thus , 
out of 3 , 763 new branches opened during the first two years 
of nationalisation (from July 1, 1969 upto end- Junne 1971), 


242 . The phenomenal increase in branch expansion is also 
reflected in a sharp decline in the national average of popu 
lation covered by bank offices from 65,000 por office aş at 
the end of June 1969 to 46 ,000 per office at the end of 
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June 1971 . Similarly , the average population per bank offico 
has been brought down in all the States and substantially in 
most of the States ( Table 35) . The number of districts 
without bank offices which stood at 13 at the end of Decem 
ber 1967 came down to 3 at the end of June 1971 and even 
in those 3 districts 6 licences have been issued for the open 
ing of branches . 


was a distinct shift in favour of rural arcas during the period 
lider review . The proportion of bank branches in rural 
arcas increased from 22 .4 per cont of the total as at end of 
June 1969 to 30 . 2 per cent at the cnd of June 1970 and to 
35.6 per cent as at the end of June 1971 . 


243 . Table 36 brings out the centre -wise distribution of 
bank branches in the country . It may be noticed that in the 
programme of branch expansion by commercial banks, thero 


244. Allowing for the change in number of oflices due to 
transfer of assets and liabilities , closure of officos, inclusion of 
banks in the Second Schedule , etc ., the number of offices of 
scheduled commercial banks increased by 1 ,954. Offices of 
non - scheduled banks, however, declined by 72 during the 


Table 35 - Stato -wise Distribution of Bank Ofices As at end- Juno 1969, end - June 1970 and end - June 1971. 


VUURIVIT 


No. of offices as 

at the end of 


Opened during 

1969 - 70 


Slales /Union Territories 


Juno 


June 
1969 


June 
1970 


1971 


Total 


Of which 
at unban - 


Opened during 

Population 
1970 -71 

per bank office 

thousands) 
Of which as at the end of 
Total at unban 
ked 

June June 
centres 

1969 1971 
(6) (7) (8) (9) 


ked 


centres 

(5) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


722 


869 


155 


147 


95 


75 


567 
81 


107 


273 


361 


137 
453 
1105 


752 


167 


919 
219 


187 


258 


106 
19 


42 


13 


114 


3 .9 


87 
101 
845 
566 
1471 
1124 


112 
117 


100 


713 
460 
1304 
954 


186 


198 


601 

343 
1118 
756 

2 
100 
346 
364 
1060 
747 
504 


4 
133 


173 


556 


States : 
1 . Andhra Pradesh 
2 , Assam , 
3 . Bihar 
4 . Gujarat . . 
5 . Haryana . . . 
6 . Himaclial Pradesh . . 
7 , Jammu and Kashmir 

Kerala 
9 . Madhya Pradesh . . 
10 . Maharashtra 
11. Mysorc 
12 . Nagaland . . 
13 . Orissa 
14 . Punjab . . 
15 . Rajasthan . . 
16 . Tamil Nadu 
17 . Uttar Pradesh , , , 
18 . West Bengali . 

Union Territories : 
Andaman , Nicobar Islands 
Chandigarh 

Dadra and Nagar Haveli 
22 . Delhi . . 

. . 
Goa, Daman and Diu . . 
Laccadiv and Minicoy Islands, 
Manipur 
NEFA . . 

Pondicherry 
28 . Tripura . . 

Total 


119 


465 
432 
1213 
932 


Od 


$ 25 
1371 
1147 
684 


155 
185 


215 


588 


96 


19 . 


3 


497 


26. 


148 


27 . 


13 


20 


1 


12 


8262 


10131 


12013 


1873 


1286 


1890 


1 194 


65 


1 . T 


. 


Table 36 – Centre-wise Distribution of Commercial Bank Branches 


- . . 


. 


- 


- 


- 


No. of branches as at the end of 
June 1970 

Dec . 1970 


June 1969 


Juic 1971 


% 


to 


% 


to 


No . 


(1) Rural . . . . . 
( ii ) Semi-urban . . 
(iii ) Urban . . . 
(iv) Metropolitan / Port- lowns 

Total . . . . 


1, 832 
3 , 322 
1 ,447 
1,661 
8, 262 


total 
22 . 4 
40 . 1 
17 . 5 
20 . 0 
100 . 0 


No . 
3,062 
3 ,695 
1, 583 
1, 791 
10 , 131 


total 

30 . 2 
36 . 5 
15 . 6 
17 . 7 
100 , 0 


No . 
3, 766 
3,880 
1,673 
1. 865 
11, 184 


% to 
1otal 
33 .6 
34 . 6 
15 . 0 
16 . 8 
100 . 0 


No , 
4 ,279 
4 ,016 
1 ,778 
1, 940 
12 ,013 


% to 
total 
35 . 6 
33 . 4 
14 . 8 

16 . 2 
100 . 0 


. . 


. . 
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period ( Table 37). As at the end of June 1971 , the number expansion in banked centros , including metropolitun cities 
of offices of scheduled and non- scheduled banks stood at and Port towns. On the basis of tho programmes received 
11, 892 and 121, respectively . At the end of June 1970 , the from various banks , permission was granted to banks for 
Corresponding figures were 9 , 938 and 193, respectively . 

opening 309 offices in urban centres. While issuing licences 

in this regard , the norm that was kept in view was that in 
245 . In the context of the urgent necd for mobilising depo the case of banks which have more than 60 per cent of their 
sits and inculcating the habit of thờift amongst students, work offices in rural and semi- urban centres , one office in an urban 
mcn , etc ., it has been decided to cncourage commercial banks centre was allowed for every two offices opened in rural and 
to open extension counters at places like schools, colleges , semi-urban centres ; in the case of other banks one office 
factorica, etc., and conduct rextricted types of business . Such in an urban centre was allowed for every three offices in 
counters will be attached to the nearest offices of tho con semi-urban and rural centres . Licences for such centres on 
cerncd banks. 

the basis of individual applications received from banks are 

being continued to be issued under same norm requirements . 
246 . It was aslo mentioned in the previous year s Report In view of the scope for increasing the number of bank offices 
that banks were asked to submit proposals for their branch in the metropolitan centre of Calcutta , following considerable 

Table 37 – Number of Offices Opened and Closed by Scheduled and Non - Scheduled Commercial Banks in India 


Now 
Oficos 
opened 


Changes due 
to amalga 
mation , 
mergers, 
transfers 
of assets 
and liabi 


Existing 
offices 
closed 


Overall 
variation 

In the 
number of 

offices 


Number 
of offices 
at the end 

of the 
period 


lities and , 


inclusion 
in and exclu 
sion from the 
second scho 
dule to the 
R . B . I. Act, 
1934 


3 


4 


5 


Scheduled Commercial Banks : 
1968 

January - June . . . . 
July - December . . 


- 10 


1 


+ 228 


7044 


222 
(37) 
443 
( 50 ) 


+ 438 


7482 


1969 


+ 563 


January -June .. 
July - December , 


565 
(24) 
772 
(65 ) 


Ï 
Ï 


8045 
8867 


+ 53 


+ 822 


1068 


+ 3 


9938 


1970 

January - June . . 
July - Docember .. 


( 190 ) 
1052 
(164 ) 



† 


+ 1071 
+ 1102 


.. 


+ 54 


11040 


1971 


† 


11892 


203 


T 


207 


1 
! 
! 
T 
! 


217 


184 


The 
mother 


193 
144 


121 


January -June .. . 

824 + 32 

+ 852 

( 178 ) 
Non - Scheduled Conmercial Banks : 
1968 
January - Juno i 

- 6 
July - Docember , 

+ 4 
1969 
January - Junc . . 

+ 10 
July - December . . 

- - 33 
1970 
January - Juno . . 

+ 9 
July - December . . 

- 54 

- 49 
1971 
January - June . . 

- 23 
All Commercial Banks 
. 1968 
January - Junc . . 

229 

+ 222 
July - December . . 

448 

+ 442 
1969 
January - Juno . . . 

+ 573 
July- Decomber : : : 

+ 789 
1970 January- June . " " 

1080 
" " 

+ 1080 
July - December . . " " " 1057 

+ 1053 
1971 
January - June . . . . . . . . . . . . . . 833 

+ 829 
Notes : (1) Figures within brackets relate to the State Bank of India . - 

(2 ) Data exclude administrative, seasonal, temporary , non -banking officos and offices outside India . 


7247 
7689 


576 


793 


8262 
9051 


I 
ll 
! 


11 
11 


10131 
11184 


4 


12013 
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rise in pouulation as revealed by the 1971 Census , it has 
been decidod, effective July 1 , 1971, that the eligibility of 
banks to open offices at Calcutta need not be linked to per 
formance in branch expansion in rural and semi- urban arcaş . 


this sector requires to be handled on a continuing and organi 
sed basis. The assistanco that is provided should be essen 
tially need - based , consistent with economic viability of the 
proposition being financed . Credit schemes should be imple 
mented at the branch level with adequate degrce of 
flexibility which calls for appropriate delegation of 
authority to branch agents. Since the branch agents have 
a key role to play , a rapid training programme will have to 
bc organised urgently to provide the necessary orientation to 
the branch officials . In order to make the credit assistance 
more meaningful, banks will have to consider as to how best 
integrated financial and management assistance could be 
arranged or organised, taking into account the totality of tho 
requirements of the borrowers ; the setting up of Multi-Ser 
vice Agency may be one way of achieving this purpose . 
Adequate follow -up and supervisory arrangements should be 
organised to keep track of the end - use of funds and for 
effecting recovery of the advances according to schedule . As 
recommended by the Committee , the Bank has also con 
stituted a Working Group for evolving a programme of liqui 
dation of the outstanding dues of large industries to small 
entrepreneurs. 


Special Credit for Schemes with Employment Potential 

247 . As a sequel to the discussions which the Union Finance 
Minister had with the Custodians of public sector banks in 
July 1970 , the Reserve Bank of India set up a Committee 
under the Chairmanship of Sbri V . D . Thakkar to review 
the special credit schemes of banks with particular reference 
to their employment potential. The Committee submitted its 
report in December 1970 . After identifying the employment 
potential including self -employment, in various sectors of the 
economy, thc Committee reviewed the various credit schemes 
introduced by the banks to help the self - employed . The 
Committee noted that none of the special schemes formulated 
by banks really offered any special facilities for the relatively 
weaker sections of the society . With a view to enabling 
banks to assist entrepreneurship and provide employment, 
the Committee evolved the following guidelines for action . 

(i) Suficient discretionary powers to administer the sche 
mes should be glven to thc branch agents who should be 
given sufficient orientation about thc scope and content of 
the programmes and the objectives that are sought to be 
achieved . The Committee emphasised the urgent need for a 
massive and rapid training programme for the branch officials; 

( ii ) In several categories of small entrepreneurs, the pro 
moters technical and such other intangible and non - financial 
contributions will have to be given due weightage as security , 
and assistance should be provided at lower margins or even 
without margins where warranted ; and 

( iii) It should be possible for a bank to charge , on a term 
loan , a lower rate of interest in the initial stage , and a higher 
rate of interest subscquently . The schedule of repayment 
should take into account the gestation period and the income 
gonorating capacity of the unit. Bank should not insist on 
thc guarantee of third parlies for the grant of loans as a 
matter of course. 


Credlt Guarantee Scheme for Priorlty and Neglected Sectory 


252 . For some time past, the Government of India was 
considering the question of formulaing a scheme for a sim 
ple but wide- ranging system of guarantees or other com 
parablo facilities for lending by banks to individual borrowers 
in şoctors which had remained relatively neglected so far. A 
Working Group under the Chairmanship of Shri S . S . Shiral. 
kar, then Additional Secretary , Department of Banking, of 
tho Union Finance Ministry ( now Deputy Governor, Reserve 
Bank of India ) was constituted to examine this matter. 


253 . The Working Group felt that the risks of londing to 
small borrowers , as affecting particular banks or in particular 
areas including the relatively unbanked States and backward 
regions, might be appreciable and also uneven and came to 
tho conclusion that in the interest of the banking system 
as also in the wider public interest, these risks should be 
pooled and covered under a common and centralised guaran 
tee scheme. 


248 . The Committee has suggested Model Simplified Forms 
for use by Professionals and by Retailers , etc ., and has 
stressed that application forms should be made available in 
all local languages. Banks should organise adequato follow -up 
and supervision arrangements and also arrangements for 
effecting recovery of advances according to schedule . 


249. Other important suggestions made by the Committee 
are briefly as followy. If adequate assistance is not available 
from the Life Insurance Corporation or other agencies for 
the construction of Industrial Estates for small entreprençurs, 
particularly in the urban and metropolitan areas, commercial 
banks will have to take an effective part in helping construc 
tion of such estates as also household and cottage industries. 
Further , cquipment leasing, & facility made available by 
banks in some of the advanced countries, might be of some 
assistance in India . The Reserve Bank may work out a 
suitable programme for reducing delay in payment of bills 
to small entrepreneurs by large and medium industries and 
Government Departments and public sector concerns. In 
order to evolve a coordinated arrangement for helping the 
professional and self - employed categories, the Committee has 
recommended the setting up of a Multi- Services Agency . This 
Agency will make arrangements for collection of information 
on the prospective borrower . The Committee is of the opin 
ion that such Agency should be immediately set up in metro 
politan cities and larger towns , as well as in certain chosen 
operational bases in the relatively backward areas in the 
country , The Multi-Services Agency will have no financing 
function but will only be a co -ordinating / planning / advisory 
body. 


Credit Guarantee Corporation 

254 . Based on the Group s recommendation a new Public 
limited company known as the Credit Guarantee Corporation 
of India Ltd ., was promoted by the Reserve Bank of India 
to administer one or more crcdit guarantee schemes . This 
company was registered under the Companies Act , 1956 on 
the 14th January 1971 . The authorised capital of the Cor 
poration is Rs. 10 crores , of which Rş. 2 crores divided 
into 20 , 000 equity shares of Rs. 1 , 000 each , has been initially 
issued and is fully paid - up . The shares have been taken up 
by the Reserve Bank of India , the State Bank of India 
and its subsidiaries and the scheduled commercial banks, 
The Board of Directors of the Corporation consists of six 
members , of whom two (including the Chairman ) represent 
the Reserve Bank and the remaining four represent the sche 
duled commercial banks . The Corporation formulated the 
Credit Guarantee Corporation of India (Small Loans ) Guaran 
tco Scheme, 1971 and brought it into force from April 1 , 
1971. It covers credit facilities , within certain specified limits , 
granted by scheduled commercial banks to the small borrow 
crs . The categories of borrowers covered by the scheme are 
individual transport operators or an association of not more 
than six such operators, individuals , firms and co - operative 
societics trading in fertillsets and goods other than fertilisers , 
professional and self- employed persons, individuals and firms 
owning business enterprises and farmers engaged in cultivation 
and allied agricultural operations. The Corporation covers 
seventy - five per cent of the amounts which are bad or doubt 
ful of recovery , the other twenty - fivo per cent being borne 
by the lending organisations. A guaranteo fce of one half 
of one per cent per annum is charged on the amounts out 
standing on account of the eligible credit facilities. Suitable 
sefeguards for ensuring that the facilities are used for bona 
fide and productive purposes are provided in the scheme. 
The scheduled commercial banks participating in the scheme 
havo executed or agreed to execute agrcements undertaking 
to report the advances covered by the blanket guarantee, to 
conduct the guaranteed advances according to the relevant 
rules prescribed by the banks, to segregate tho registers, docu 
ments and other records pertaining to the guaranteed accounts 


250 . The recommendations of the Committee were accepted 
by the Reserve Bank of India . As a follow - up ocaşure , the 
Reserve Bank of India has issued guidelines to all commercial 
banks on the special credit schemes of banks , in March 1971 . 


251. It has been noted in the guidelines that banks have 
been dispensing credit to different categories of self - employed 
persons on an increasing scale in recent months and a stage 
has been reached when the portfolio of financial assistance to 
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and to undertake certain other obligations in relation to the Are of major significance and has suggested some conces 
Corporation. Quarterly statements showing the aggregate sions as an indicution of the lines along which banks could 
amount of guaranteed crcdit fucilities granted to various sec proceed . The Committee has suggestod that the question 
tors at the end of each quarter are being obtained from the of co -operative institụtions adopting its recommendations 
banks. A test check of the guaranteed advances is proposed should be examined . Tho recommendations made by the 
to be undertaken by the Corporation with the assistance of Committee are under the consideration of the Reserve Bank 
the external auditors and internal inspection machinery of and thợ Government, 
the banks and the Reserve Bank of India . 

238 . Dr. Ashok Mitra , a member, submitted a note of 
Financing of Agriculture by Commercial Banks 

dissent suggesting a range of interest ratey varing from 1 / 2 

per cent to 20 per cent. 
255 . Agricultural finance as a part of total commercial bank 
lending has become increasingly important and presently Measures for Deposit Mobilisation 
accounts for about one- tenth of the total bank credit. In 
view of the wide divergence in the practices followed in 

259 , While, commercial banks are making concerted efforts 
regard to the procedures of appraisal, post -credit supervision at deposit mobilisation through a series of additional mea 
and recovery , the Reserve Bank issued in December 1970 , sures and schemes , the Reserve Bank , with a view to assist. 
guidelines to all commercial banks for financing of agriculture . ing them in this task , relaxed in August, 1970 , the restric 
The guidelines were prepared on the basis of a study carried tions on the payment of brokerage on deposits, thus allow 
out by the Bank into the methodology of operations , policy ing such payments to agents employed for the door- to - door 
and procedures adopted by the banks for financing agriculture , collection of deposits under special schemes introduced by 
The guidelines emphasise that the main objective of com the banks . On October 24 , 1970, the Bank issued a circular 
mercial banks lending to agriculture is to assist cultivators to to the commercial banks , once again impressing upon them the 
move to a higher technological plane of activity . Credit for need for and the importance of substantial step - up in dcpo 
agriculture would have to be purposive and should be pro sit mobilisation. Although it was not the Reserve Bank s 
vided not only to aroudy viable cultivators for further incre Intention to offer any specific guidelines or standardised sug 
asing their surpluses but, more importantly , to marginal and gestions , it was pointed out that staff involvement in the 
potentially viable cultivators. The discretionary powers campaigns for deposit mobilisation through proper group 
allowed to the brunch agent should be such that at least 80 awards . etc ., fixing up appropriate targets for each branch 
per cent of the proposals can be cleared by him , without and a bank as a whole , organisation of deposit mobilisation 
reforence to the Central Office . The branch agent should compaigns, etc ., might help augmenting banks resources on 
collect and have for ready reference, the basic agricultural a substantial scale . 
data , and the scules of finance should be worked out con 
sidering all the inputs required as well as the off -farm income 

260 . A meating of the Chicf Economists and Chief Dev 
or resources available to cultivators . For both short and 

velopment Officers of 20 major bunks to discuss the various 
medium -term loans, the repayment schedule of loans should 

aspect of deposit mobilisation was convened by the Reserve 
coincide with the time when the cultivator has sold his pro 

Bank of India on December 23 and 24 , 1970 at Bohmay , 
duce and is ſuid . The branch agent should keep the recovery 

Tho participants discussed the different facets of deposit mobi 
procedures fair but firm . It is necessary for the bank branches 

lisation , such as branch net-work , types of branches, intra 
to establish close relationship with other institutions in the 

institutional and inter -institutional competition , incentives to 
area and to be informed about the programme of the Agri 

staff and depositors, publicity media , instruments of saving , 
cultural Refinance Corporation in their areas. 

interest clasticity of deposits and special studies and survoys 

needed for estimating deposit potential. 
Committee on Differential Interest Rates 

Meetings of Small Bankers 
256 . The Finance Minister had suggested at his meeting 
with the Chairman / Custodians of the public sector bunks on 261. Two meetings of small private sector bankers (i.e ,. 
July 22, 1970 that lower interest rates could be charged those with deposits of less than Rs. 50 crores ) in the South 
to carefully selected low income groups deserving financial ern and Northern Regions were convened by the Reserve Bank 
assistance from banks, and higher rates might be charged of India at Madurai on May , 11 and 15 , 1971 and at Delhi on 
to the more aduent borrowers. In pursuance of this sugges June 9, 1971. The Chief Executive Officers of the small 
tion , the Reserve Bank of India constituted , in September banks in the respective regions were invited to participate 
1970 , a Committee under the Chairmanship of Dr. R . K . in the meetings which were presided over by the Deputy 
Hazari, Deputy Governor of the Bank , to cxamine the ques Governor of the Reserve Bank in charge of Banking. Dis 
tion of differential interest rates. The terms of reference of cussions at the mecting centred on various aspects of the 
the Committee wero (i) to review tho scope and the extent operational problems of the banks such as development of 
to which differential interest rates are already being charged funds, lending to priority sectors , the lead bank schemc, 
by banks to borrowers in each sector, ( ii ) to determine the deposit mobilisation and training, organisation and manage 
criteria for identifying the borrowers who could be granted ment. Steering Groups, headed by the Chief Officer, Dopart 
the benefit of a lower interest rate within cach sector , (iii) to ment of Banking Operations and Development, Reserve Bank 
indicate the range of the differential that could be allowed in of India and consisting of Chairnen of some of the banks 
cach sector and (iv ) to examinc if any other concession could as members were set up to formulate proposals for the 
be granted cither in lieu of or in addition to lower interest establishment of training centres for training the personnel 
rates . 

of small banks . 
257 . The Committee which submitted its report in May Advances aguinst Shares 
1971 has observed that an objective and practicable , crite 
rion for identification of the borrowers for the purpose of 

262 . With a view to discouraging and preventing bank 
charging differential interest rates by banks can only be the 

finance from being utilised for speculative purposes and / or 

other unhealthy practices , it was decided to regulutc advan 
size of the loan which need not be uniform for all sectors . 
As a measure of automaticity for the selection of small ccs against shares and a directive in this regard was issued 
borrowers , linking of the scheme of differential interest rates 

by the Reserve Bank on August 28 , 1970. In terms of this 
with the new Crcdit Guarantec Scheme for covering small 

directive , every commercial bank , which grants or renews an 

advance limit of over Rs. 50 ,000 against the sccurity of shares 
loans to borrowers in the priority and neglected sectors has 
beer suggested . In the opinion of the Committee , too wide 

to a borrower , is required to stipulate that the shares shall 
a range of differential would be inadvisable . Taking into be transferred to its name and that it should have exclusive 

voting rights in respect thereof which it may exercise in any 
. consideration the various practical problems involved in 
introducing a wide differential range , the Committee suggest 

manner whatsover, and that it should get the shares trans 
ed interest rates varying between 8 - 1 / 2 - 10 per cent to tho ferred to its name expeditiously . 
preferred classes of bortwers. In addition , as a measure of 
relief of small borrowers , the Committee has recommended 263. The directive provides that no commercial bank shall 
that the Guarantee fees under Credit Guarantee Scheme exercise voting rights in respect of the shares held by it as 
in the case of small horrowers should be borne by the lond pledged cxcept with the prior approval of the Reserve Bank 
ing bank . The Committee has also pointed out that con and in accordance with such directions as may be given by 
cessions by way of relaxations on securities and margins the Reserve Bank . 
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264 , In the casc of shares lodged by a share -broker as suitable changed were made with a view (1) to enable com 
security against advances , the provisions of the directive will 

mercial banks in extending direct credit to farmers against 
apply only if the shares ure lield for a period longer than 
three months. This provision is intended to enable the standing crops and to help in orderly marketing of such 
sharebrokers to carry on their normal busincss operations crops, (tl ) to assist the banks in expanding their agricul 
without any diffculty . 

tural business in rural and semi-urban areas and ( ill) to 
265. With a view to ensuring that no hardship or incon 

enable banks to grant advances to foodgrains processing 
venience is caused to genuine investors in ruising funds for units such 18 dal mills (but other than rice mills ), at centres 
their bonafide needs, limits of advances against shares upto 
Rs. 50 ,000 have been cxcinpted from the purview of the 

with a population of 30 ,000 or below . 
directive. 

271. In view of the sharp rise in prices of oil seeds and 
Advances on Personal Guarantees of Directors, etc. 

vegetable oils , despite prospects of a good oilseeds crop , 

the Bank tightened its control on January 25, 1971 by raising 
266 . Thc Bank made a review of the practices of banks 

the minimum margin from 60 per cent to 75 per cent on 
and term -lending institutions taking personal guarantees from 
directors and other managerial personnel of borrowing con advances Against oilseeds, vegetable oils and Vanaspati . 
cerns while sanctioning loans. The review revealed a gra 

However, in view of the current supply und prices position 
dual rise of enterpreneurial class in the place of managing 
agency systein and the professionalisation of managerial 

in regard to mustardseed and rapeseed in the country , the 
cadres and the improvements in the techniques of financial minimum margin was lowered on advances against theso 
and technical appraisal of proposals for assistance . In vicw 

oilseeds from 75 per cent to 60 per cent, as well as on bank 
of these findings , it was felt that there is no longer need 
for taking personal guarantees as a matter of course from 

advances against soyabeans. These adyances were also 
directors and other managerial personnel of borrowing con exempted from ceiling control. 
cerns while sanctioning loans. The Reserve Bank , there 
fore , provided in July 1970 , guidelines to lending institutions 272 . Further , in order to mitigate the difficulties of bor 
to help them identify tho circumstances under which a 
yularuntee may or may not be necessary . It has been stres 

rowers in the States of Assam , Nagaland , Meghalaya and 
sed in the guidelines that care should be taken to ensure that Jammu and Kashmir and in the Union Territories of Mani 
the system of guarantees is not used by tho directors and 

pur, NEFA and Tripura , the Bank granted completo exemption 
other managerial personnel as a source of remuneration 
from the borrowing concerns. 

from the controls on advances against foodgrains, oilseeds 

and vegetable oils as well as cotton and kapas in these 
Selective Credit Controls 

areas . 
267, During the year under review modification were made 273. A chart showing the position in regard to selective 
from time to time in both the general as well as selective crodit controls is appended . 
credit controls . The former are given in paragraphs of 
Part I. These included , among others , the change in the 
Bank rate from 5 per cent to 6 per cent with effect from 

Selective Credit Controls : Co -operative Banks 
January 9 , 1971, the raising of the net liquidity ratio and 
tho introduction of the new Bill Market Scheme. The 274 . Having regard to the supply position of indigenous 
selective credit controls related to advances against raw cotton and kapas and the trends in prices , a directivo was 
cotton and kapas , foodgrains, oilseeds and vegetable oils in 
cluding vanaspati. The main measures taken in this regard 

issued during the year 1970 -71 stipulating the co -operativo 
are indicated below : 

banks to maintain a margin of 30 per cent in respect of ad 

vances to co -operative cotton mills if the relative security 
268 . On October 23 , 1970 , the Reserve Bank cffected a 
moderate liberalisation regarding advances against raw cotton 

offered was by way of hypothecation , and 20 per cent if it 
and kapas with a vicw to aiding the marketing of the new crop ; was by way of pledge. These margins could be reduced to 
the ceiling limit on advances to cotton mills was removed 

10 per cent against pledge and hypothecation if the credit 
and a graded system of margins was prescribed for mills 
as well as for others . However , in view of the subsequent 

limits were fully guaranteed by the State Government in 
sharp contra -seasonal rise in the prices of cotton , the control regard to repayment of principal and payment of interest. 
in this regard was tightened on December 12, 1970 in order 

In regard to others, the marging , as in the past, continued 
to discourage hoarding of raw cotton stocks with thc help of 
bank finance . The minimum margin on advances against 

to bo 25 and 40 per cent against pledge and hypothecation , 
raw cotton was raised and the ceiling limit on advances to respectively. The restriction imposed in the directive issued 
parties other than mills was reduced . In view of the diffi 
culty experienced by the cotton trade in marketing of cotton , 

in regard to the ceiling on advances against the security of 
owing to , inter alia , delayed harvesting of certain varieties of cotton and kapas were continucd at the same level, viz., 20 
indigenous cotton certain relaxations were announced by the 

per cent of the total liabilitics in the case of a central co - ope 
Reserve Bank on June 30 , 1971. Thus, the four-month 
period ( February -May 1971) during which the minimum 

rativc bank (or a State co -operativo bank operating in A 
margin of 60 per cent was Applicable in respect of advances Union Territory ) and 10 per cent in the case of a State co 
against cotton and kapas marketed during the period Oc 

Operative bank. The aggregate level of advances for the 
tober 1970 — January 1971 to partics other than cotton mills 
wag extended by the month upto August 1971; earlier, the 

purposes of directive would not include advances to co 
validity period had been extended by one month from May operative cotton mills but only advances to partics other 
to June 1971 . 

than such mills . The exemptions Accorded in respect of ad 
269. In view of the rising trend of advances Against 

vances against imported cotton as well as certain types of 
cotton textiles, banks were advised on February 4 , 1971 to indigenous cotton were continued . 
reduce their advances against cotton textiles and raise the 
minimum margin from 25 per cent to 40 per cent. In April 275. The restriction imposed on certain central co -opera 
1971, the major banks were advised to apply the higher 
margin selectively , keeping in view the position of sick 

tive banks in regard to the level of their credit against the 
mills and financially weak units . 

security of gur was rescinded in September 1970 , The 

banks were , however , required to maintain the normal mar : 
270 . In respect of advances against foodgrains, the Bank 
modified its control on December 17 , 1970 in view of the 

gin of 25 per cent against pledge and 40 per cent against 
prevailing and prospective supply position . Thus, inter alia , hypothecation in respect of this commodity . 
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SELECTIVE CREDIT CONTROLS : POSITION AS ON JUNE 30 , 1971 


Minimum Margin 


Minimum 
Rato of 
Intorest 


Lovel of credit 


Exemptions 


Prohibition 


- - - - - 


-... 


in 


1, 25 % for advances : 

10 % per 
(1) to the duly appoin - annum for 

ted agents of the all parties . 
Food Corporation of 
India against stocks held 

us agents , 
(if) to roller flour mills against 

stocks of wheat purchased 

from F . C . I. 
2 . 30 % for advances against 

maize to parties other than 

starch manufacturing units , 
3 . 35 % for advances : 
(i) against malze to starch 

manufacturing units ; 
(ii) against paddy to rice 

mills ; 
( lit) against stocks of food 

grains other than paddy 
and rico to foodgrain pro 
cessing units (other than 
rice mills) located at centres 
with population of 
50 , 000 or below for stocks 
equivalent to four weeks 

consumption of such units. 
4 , 40 % for advances against 

official warehouso receipts 
covering stocks of food 

grains. 
5 . 50 % for all other advances . 


Foodgraing 
Ceiling for each two - 1. The following types of advances Granting of credit 
months period commenc are completely oxmpted from limit to parties 
ing from January -Feb tho control : 

other 

than 
ruary 1971 : 100 % of (i) Advances to State Government traders dealing 
the average ag and millors and wholosale deal 

food - grain 
gregate level of credit crs who are appointed as pro licensed by tho 
maintained in the corres curing agents by Stato Government of 
ponding two- inonth pc Government subject to the Maharashtra for 
riod in 1970 (separately condition that such procuring distribution of 
in rospect of advances agents are acting exclusively as paddy and rice , 
against paddy and rice , agents of the concerned Stato jowar and nagli 
wheat and other food Government and are precluded (ragi) in Mahara 
grains ) . 

from purchasing/ distirbuting shtra is prohibited . 
Additional limit : 

paddy or rice or convorting 
Combined limit of paddy into rico on behalf of 

Rs. 25 ,000 for advances themselves or other parties. 
against any ono or all of (ii) Advances to the Food Corpo 
the three groups of food ration of India (excluding 
grains (viz . , paddy and advances granted to its duly 
rice , whoat and other 

appointed agents ) . 
foodgrains) for each new (iii) Advances against high yiolding / 
branch opened on or hybrid seeds produced under 
after 1 - 1 - 1970 at a centre contract with the National 
with a population of Soods Corporation Ltd ., Delhi, 
50 ,000 or bolow , 

or a State Government or 
which bear the certification of 
the said Corporation or as the 
case may be , the concerned 
State Government or of any 
certification agoncies authorised 
under the Socds Act, 1966 and 
soods notified under Section 5 

of the said Act . 
( iv ) Advances granted to Wholosalo 

Consumers Co - operative Storos 
and State and National Fode 
rations of Consumers Co 

operatives . 
(v ) Advances granted to co 

operative socicties duly rogister 
ed or deemed to be registered 
under the Maharashtra Co 
operative Societies Act, 1960 
and duly authorised by the 
District Collectors in the State 
of Maharashtra to deal in pad 
dy and rice , jowar and nagli 

(rag ). 
( vl) Advances against rational food . 

grains to wholesalers and re 
tailers appointed by the West 
Bengal Government for distrl 
bution of rationed articles in 
the statutorily rationed areas 

of West Bengal. 
(vii) Advances in the States of 

Assam , Meghalaya , Nagaland , 
Jammu and Kashmir and in the 
Union Territories of Manipur, 

NEFA and Tripura . 
(viii) Advances against the security 

of or by way of purchase or 
discount of demand docu 
montary bills drawn in con 
nection with the movement 
of foodgrains, 


2 . Tho following types of advances 

arc excmpted from margin and 

ceiling controls : 
(i) Advancos against the security 

of barley and 


- 


- 


- 
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Minimum 
Rate of Level of credit 

Exemptions 

Prohibition 
Interest 


Minimum Margin 


- - - - 


- 


-- -- 


- - 


(1 ) 


( 4 ) 


1. 75 % separately in rospect of 12 % per 

advances granted against : annum 
(1) Groundnuts and 
( ii ) Other Oilseeds (except 

for the following cate 
gorios of advances ). 


( ii ) Advances directly granted to 

farmers and primary co -opera 
tive societies for extending 
credit to their cultivator -mem 
bers against foodgrains which 
represent an extension of 
advances granted earlier against 
the standing crop for a period 
of two inonths from the date 
of harvesting the said crop pro 
vided that the amount of each 
of such credit limits does not 
exceod Rs. 2 , 500 per farmer or 
the amount of the crop loan 

outstanding, whichever is lower . 
3 . The following types of advances 

aro exempted from ceiling 

control : 
(1) Advances to roller flour mills 

against the security of wheat 

purchased from the F . C .I. 
(ii) Advances against maize to all 

parties , and 
( iii) Advances against foodgrains 

other than paddy and rico to 
foodgrains processing units 
such as dal mills (but other 
than rice mills) At centros with 
a population of 50 ,000 or 

below . 
Groundnuts and Other Oilseeds 
For cach two -month per- I. Advances against (i ) cottonseeds 

iod commencing from ( ii ) rapeseeds/mustardseeds and 
January -February , 1971 ( iii) soyabeans are exempted from 
separate ceiling for 

ceiling control, 
each of (i) Groundnuts II. Advances against (i) non - edible 
and (ii) Other Oilsecds oilseeds other than liasocd and 
as follows : 

castorseed and (ii) cdible variety 
of copra in Kerala and Mysoro 

are exempted from margin 
70 % of the avorage aggre and ceiling. 

gato level of croditmain - III. Following types of advances 
tained during the cor are completely exempted from 
responding two -month control : 
period in 1967 against ( a ) Advances to the Food Cor 
groundnuts and " Other 

poration of India and the 
Oilseeds , 

State Trading Corporation . 
(6 ) Credit limits in favour of 

exporters of oilseeds do 
oiled and /or de- fatted cakes 
in respect of oilseeds and/ 
or oxtractions of oilseeds in 
respect of specific firm cxport 
contracts and /or against 

export bills . 
( c ) Advances to the Wholesale 

Consumers Cooperativo 
Stores and the State and 
National Federations of 

Consumors Co -oporatives . 
( d ) Advancos against the se 

curity of sal- seeds . 
(e) Advances to all parties in the 

States of Assam , Meghalaya 
Nagaland and Jammu and 
Kashmir and the Union Terri 
torios of Manipur, NEFA 
and Tripura 
Advances against the security 
of or by way of purchase or 
discount of demand docu 
mentary bills drawn in 
connoction with tho move 
ment of oilseeds. 


2 . 25 % for 


( a ) advances against stocks 

of edible oilseeds equi 
valent to two months 
consumption of eaclı 
mill in the States of 
Orissa , Bihar and West 
Bengal ; 


(b ) advances against cotton 

soeds to oil mills . 


3. 60 % for 
(a ) advances against rape 

seeds /mustardsocds ; and 


(b ) advancos against soyaboans 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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Minimum 
Minimum Margin 

Rate of Level of credit 

Exemptions 
Interest 


Probihition 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


12 % per 


annum 


1. 75 % for advances against 

Vegetable Oils and Vanas 
pati ( except for the following 
types of advances ) . 


2 . 25 % for advances against : 
( i) stocks of oils processed 

from linseed oil and 
castorsced oil for lise 
as industrial raw mat 
erial by factories in Bihar , 

Orissa and West Bengal; 
( ii ) cottonseed oil to van 

aspati manufacturers . 


3 . 40 % for advances to vanas 

pati manufacturers Against 
vegetable oils to the extent 
of stocks of such oils used 
as raw material equivalent 
to 6 wecks consumption of 
cach factory located in East 
ern Zone worked out on the 
basis of average of weekly 
consumption during Octo 
ber 1969 to March 1970 . 


Vegetagle Olls and Vanaspati 
Ceiling for each two - I, Advances against (i ) Vegetable 

month period commcnc oils and Vanaspati tó Vanaspati 
ing from January -Fob - Manufacturers and registored 
ruary 1971 , as follow : oil mills and ( ii) cottonseed oil 

aro exempted from ceiling con 

trol. 
70 % of the average aggre- II. Advances against non -edible 

gate level of credit vegetable oils and oils or oxtra 
actually maintained dur ctions thereofprocessed from non 
ing the corresponding two ediblo vegetable oils other than 
month period in 1967. linseed oil and castorsced oil 

are excmpted from margin And 

celling control. 
IL . Following types of advances 

aro completely exempted from 

control : 
(a ) Advances to the Food Cor 

poration of India and 
the State Trading Corpo 
ration against stocks of ve 

getable oils and vanaspati. 
(0 ) Advances to Vanaspati manu 

facturers against the stocks 
of soyabean oil imported 
under the P .L .-480 Agroc 
ment and of sunflower oil 
imported as a gift or on 
commercial basis from the 
Government of U . S . S . R . 
and distributed by the S . T . C . 
and /or State Governments 

to vanaspati manufacturers . 
(c ) Advances against stocks of 

vanaspati held by vanas 
pati manufacturers for 
being delivered to the Army 
Purchase Organisation in 
the Ministry of Food and 
Aguiculture , Government 
of India , in pursuance of 
contracts entered into or to 
be entered into with the 
said Organisation by the 

said manufacturers. 
(d ) Advances against stocks of vege 

table oils and Vanaspati in 
favour of exporters of dc -oiled 
and / or de -fatted cakes in respect 
of specific firm export contracts 

and /or against export bills . 
(e ) Packing credit advances to the 

exporters of de -oiled and /or de 
faited cakes on the basis of firm 
export orders /letter of credit 
against the security of oilsсeds 
and/ or other raw material to 
the extent of the value of raw 
material required for producing 
cakes covered by the cxport 
order , even though the valuo of 
the raw inaterial exceeds the 
value of the relative export 
order ; provided (i ) such advan 
ces to the extent of the value of 
by - product oil shall be adjusted 
by the salo proceeds of the by 
product oil or in cash as soon as 
the oil is extracted and the 
balance in the packing credit 
account shall be adjusted by the 
proceeds of the relative export 
bill, and (ii) advances against 
the by - product oil granted in a 
separate account are exempted 
for a period of 30 days from the 
date of advance . 


4 . 50 % for advances to vanas 

pati manufactures against 
vegetable oils to the extent 
of stocks of oils used as raw 
matorial equivalent to 6 
weeks consumption of cach 
factory located in Northern 
Zone and 4 weeks consuinp 
tion of each factory located 
in Southern And Western 
Zones, worked out on the 
basis of average of weekly 
consumption during October 
1969 to March 1970 . 


For New Vanaspati Factories : 


Themargin is to be rclated to 6 /4 
weeks requirementdepending 
on the location of the factory , 
based on tho average actual 
weekly consumption from the 
dato of its establishment, and 
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Minimum Margin 


Miniinum 
Rate of 
Interest 


Level of credit 


Exemptions 


Prohibition 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


For Vanasputi Units likely to 

( ) Advances to Wholesale Con 
start production in future : 

sumers Co -operative Stores and 
The margin is to be related to 6 / 4 

the Stato and National Federa 
weeks requirement depend 

tions of Consumers Co-opera 
ing on the location of tho fuc 

tives. 
tory , based on the ono-third of 
the average weekly productive 

( 8 ) Advances in the States of Assam , 
capacity of the unit for the 

Meghalaya , Nagaland, and Jan 
first six months and thereafter 

mu and Kashmir and Union 
based on the average actual 

Territories of Manipur , NEFA 
weekly consumption during 

and Tripura . 
the preceding six months . 

(1 ) Advancos against the sccurity 

of or by way of purchase or dis 
count of demand documentary 
bills drawn in connection with 
thc movement of vegetable oils 

and vanaspati. 

Cotton and Kapas 
To Mills : 

12 % per 1. No ceiling for advances I. The following types of advances are 
A . For weak mills : annum forto nills . 

completely exempted from control: 
I. Mills under Authorised Con - all parties . 2. For others : Ceiling for 1. Advances against stocks of im 
troller : 

each four -month period ported cotton and kapas. 
Mills under Chief Executive 

commencing from Octo 
Authority : 

ber 1970 - January 1971 as 2 . Advances in respect of pre -ship 
Government runowned /ma 

follows: 75 % of the peak ment credit for cotton exports . 
naged mills authorised ager 

level in the correspond provided the advance is made in 
cles (including State Textile 

ing four -month period respect of a firm export order and 
Corporation ) and Mills in 

in any of the preceding is repaid on negotiation of the 
Orissa . 

3 years, viz., 1969 , 1968 relevant export bill on shipmont. 

and 1967 , whichever is 
(i) 20 % for stocks of 6 

highest. 
weeks consumption . 
(ii) 35 % for stocks in excess 

Provided for the period 3. Advances against the security of 
of 6 weeks consump 

June- September 1971; or by way of purchase or discount 
tion . 

Ceiling same as in the pre- of export bills relating to export 

coding four -month period of cotton from India . 
viz ., February -May 1971 4 . Advances against the security of 
i. e., equivalent to 75 % or by way of purchase or discount 
of the peak level in the of demand documentary bills 
four-month period of drawn in connection with the 
February -May in any of movement of cotton and kapas . 
the preceding three years, 
viz ., 1969, 1968 and 1967. 5. Advances against the security of 

stocks of exportable varieties of 
cotton , viz., Bengal Deshi, Yellow 
Pickings , Zodas, Swecpings, etc ., 
provided that firm export orders 
in respect of the stocks have been 
received by the parties and lodged 

with the banks . 
I. Finuncially weak mills covered 

6 . Advances in the States of Assam , 
by Working Group on Bank 

Meghalaya , Nagaland , Jammu & 
Credit for Cotton Textile 

Kashmir and in the Union Terri 
Industry : 

tories of Manipur , NEFA and 

Tripura . 
(i) Şame as maintained 

II . Advances against cotton and 
prior to January 21 , 

kapas to manufacturer of surgical 
1970 directive for stocks 

cotton (absorbent cotton wool), 
of 6 weeks consump 

provided that such stock is held 
tion , 

by the borrower for manufacture 
(ii) 35 % for stocks in excess 

of surgical cotton and not for re 
of 6 weeks conşļiimp 

sale arc cxempted from margin and 
tion , 

ceiling controls . 

III. The following types of advances 
B . Other Mills: 

are exempted from margin control: 


1. Mills in States other than in 
West Bengal 
(i) 25 % for stocks of 6 

weeks consumption . 


(i) Advances to cotton mills in 

respect of pre - shipnient crcdit 
against such stocks of indi 
genous cotton and kapas as 
aro required for the manu 
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Minimum Margin 


Minimum 
Rate of 
Interest 


Lovel of crodit 


Exemptions 


Prohibition 


(1) 


(3) 


(5 ) 


( ii ) 40 % for stocks between 

6 - 8 weeks consumption . 
( iii) 60 % for stocks in excess 

of 8 weeks consump 
tion . 


II. Mills in West Bengal : 

(i) 20 % for stocks of 10 

weeks consumption . 
(ii ) 35 % for stock in 

oxcoss of 10 week s 
consumption . 


facture of cotton textiles (in 
cluding yarn ) in respect of 
which firm export orders have 
becn received either directly 
by the mills or by the mer 
chant-exporters through 
whom the mills are exporting 
provided the contracts with 
merchant-exporters are regis 
tered with Cotton Textiles 
Export Promotion Council. 
If firm export orders are rec 
eived by the mils directly , the 
advances should be repaid 
on tegotiation of the Tcle 
vant export bill on shipment. 


To others : 
A . For Old Stocks (i.e ., market 

od prior to October 1970 ) of 
cotton and kapas : 75 % 


( ii ) Advances to sick mills in 

West Bengal and mills own 
cd /managod / run by the Go 
vernment of Wost Bengal or 
by its authorised agencies 
against the stocks equivalont 
to 10 weeks consumption 
of each mill. 


B . For New Stocks : 
(i ) Marketed in October 

1970 - January 1971 : 
(a ) 60 % - October 1970 — 

January 1971 
(6 ) 60 % - February 1971 – 

August 1971 
(c ) 75 % - - Thereafter . 
( ii ) Marketod in February 

1971 - May 1971 : 
(a ) 60 % -- February 1971 — 

May 1971 
(6 ) 60 % - June 1971 – 

September 1971 
(c) 75 % - Thereafter . 
( iii) Markoted in June 1971 – 

Septomber 1971 : 
(a ) 60 % - Juno 1971 – 

September 1971 
( ) 60 % - October 1971 – 

January 1972 
(c) 75 % - Thereafter . 


Other Organisational Matters 
Reconstruction of Boards of Private Banks 

276 . In accordance with the rcquircments of Section 10A 
of the Banking Regulation Act 1949, which had come into 
force on February 1 , 1969, the process of reconstitution of 
the Boards of Directors has been completed by all the bank 
ing companies in the private sector cxcept three small banks 
with deposits of less than Rs. 10 crores. Of the 9 Indian 
banks in the private sector with deposits of Rs. 10 crores 
and above (as on Februiary 1, 1969 ) , cight banks had comp 
lied with the legal provisions before June 1970 and the re 
maining one took steps in this direction during the year under 
review . Among the banks having deposits of less than Rs. 10 
crores, 34 banks have already reconstituted their Boards of 
Direciors ( of which 14 during the ycar under review ) , while in 
the case of 3 banks which have found difficulty in complying 
with the provisions of law , the Central Government has , on 
the recommendation of the Reserve Bank , granted exemption 
upto August 1 , 1971, and the matter is being pursued with 
them . 

277. In terms of Section 10B of the Banking Regulation 
Act, 1949 , every Indian banking company in the private sec 
tor is required to have a whole - time Chairman who shall be 
entrusted with the management of its affairs. Out of 47 
banks in the private sector at pçsent, 41 banks have already 
complied with this rcquircment. In the case of the remaining 


banks , the Central Government has granted extension of time 
limit upto August 1, 1971. However, even in respect of - 
these six banks , proposals submitted by two banks have been 
agreed to by the Reserve Bank in principle and the remain 
ing four banks have been advised to take carly steps to 
comply with the requirements of law within the time allowed . 

278 . In terms of Section 35B of the Banking Regulation 
Act, 1949 , banking companies in thọ private sector are re 
quired to obtain the prior approval of the Reserve Bank 
regarding appointment / re -appointment of their Chief Execu . 
tive Officers as also for any annendment in respoct of the pro 
visions relating to appointment / remuneration of their direc 
tors / Chief Executive Offlcers . Applications from privato 
banking companics numbering 213 for the appointment / re 
appointment or remuneration of their Chief Executive Officers 
were disposed of during the ycar July 1 , 1970 to June 30, 
1971, Of these , 191 applications were approved and 22 
rejected . 
Inspection of Banks 

279 . In pursuance of the Reserve Bank s programmo of 
periodical inspections of banks with a vicw to assessing their 
financial position as well as methods of operation , 40 sche 
dulcd banks and 7 non -schedulcd banks were either inspect 
ed or taken up for inspection under Section 35 of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 during the year July 1970 to June 
1971. Besides, the inspection of foreign branches of Indian 
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banks in Malaysia , U . K .,, Singapore and Ceylon was carried 
out / taken up . Inspection of two banks in liațication was 
also carricd out and of one niorc bank taken up tinder Section 
450 of the Act for ascertaining whether there were any sub 
stantial irregularities in their winding up proceedings. 


Liquidation Proceedings 

286 . During the year under review , 10 non -scheduled 
banks were dissolved by the High Court. One bank went 
into voluntary liquidation after obtaining from the Reserve 
Bank i certificatc under Section 44 ( 1 ) of the Banking Regu 
lation Act, 1949 while 2 banks went into Court liquida 
tion . 


280 . During the year under review , centrewise inspection of 
Branches commercial banks was introduced with the 
object of finding out inter alia the functioning of these 
branches vis-a -vis national objectives, specially in thc field 
of mobilisation of deposits and financing of the weaker and 
neglected section of the community and suggesting ways and 
means of bringing about improvement in their functioning . 
Such inspections were conducted at 58 centres served by 
565 offices of commercial banks. 


287. The Bank scrutinised 215 returns submitted by the 
liquidators of the banks linder Section 45R of the Banking 
Regulation Act, 1949 , with a view to ensuring that legal 
requirements were complied with and that thc liquidation 
proceedings were not unduly delayed . 


Bank Mergers 


288. Directives were received from thc Central Govern 
nicnt for the inspection of 3 banks under Section 45Q of 
the Banking Regulation Act, 1949 . 


281. The Bank continucd its selective policy of strengthen 
ing the privately managed cominercial banking system through 
processes of voluntary amalgamation and the transfer of 
liabilities and asscts as per statutory provisions. One bank in 
the Delhi area , namely, Sahukara Bank Ltd ., which was 
working under a scheme of arrangement, transferred its assets 
and liabilities in the new Fund to another bunk (New Bank of 
India Ltd .) in the same arca under Scction 293 ( 1 ) of the 
Companics Act, 1956 during the your under review . A pro 
posal to amalgamate a scheduled bank , viz ., Bareilly Corpora 
tion ( Bank ) Ltd in the Kanpur aren with another scheduled 
bank , viz ., Banares State Bank Ltd ., in the same area on a 
voluntary basis was approved by the Bank in principle and 
the banks were advised to procecd further in the matter. 


282 . No bank was granted moratorium by the Central 
Government under Section 45 of the Banking Regulation 
Act, 1949 during the year. The total number of banks 
granted moratorin since September 1960 remained un 
changed at 60 with deposits amounting to Rs. 49. 95 crores . 
The details regarding the consequential arrangements such 
as amalgamation with other banks, liquidation ( voluntary 
or otherwise ) , etc., and protection of depositors interest 
were detailed in the last year s Report. 


Credit Information 

289, Thc Reserve Bank s Credit Information Division 
made a systematic revision in March 1971 of the system of 
collecting and processing credit information on the borrowers 
of the banks in order to widen the scope of such information 
and maintain more up -to -date data and thus enhance its 
utility to the banks. In the context of the nationalisation 
of major banks that underscorcs the social objectives of the 
bankiny development, the credit information now obtained 
on the borrowers covers certain wider aspects such as pur 
pose of credit, occupation of borrower , etc . Keeping the 
above considerations in view , the form and content of the 
return have been appropriatçly revised and the banks have 
been provided with comprehensive guidelines for compiling 
the return . Further , with a view to facilitating easy compi 
lation of the return by banks, the Reserve Bank has adopted 
(with suitable modifications ) a code system on the lines 
prescribed for "Uniform Balance Books Statistics relating 
to bank credit " , which was already advised to the banks 
earlier . As it was observed that the compilation of credit 
information on a quarterly basis at the previously existing 
levels ( viz ., secured limits of Rs. 5 lakhs and over and un 
secured limits of Rs. 1 lakh and over ) involved consider 
able time and effort on the part of banks LS well as in 
processing the data in the Reserve Bank , it was decided 
to obtain data on the larger borrowers ( covering all secured 
limits of Rs. 10 lakhs and over and unsecured limits of 
Rs 2 lakhs and over ) quarterly , whereas data on the bor 
lowers having secured limits of Rs. 5 lakhs and over and 
unsecured limits of Rs. 1 lakh and over would be obtained 
only balf -yearly , i. e ., at the end of June and December . 
Banks have also been advised to make increasing uso of 
the credit information available with the Reserve Bank while 
processing all applications for larger limits . With the in 
troduction of the revised return , it would be possible to 
furnish more up -to -date credit information to banks. During 
the year July 1, 1970 to June 30 , 1971 , the Division fur 
Djshed information in respect of 1 ,458 applications to 34 
applicant banks/ institutions. 


283 . In terms of the schemes of amalgamation under 
Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 , the share 
holders of the banks which have been amalgamated with 
other banks are required to be paid the surplus amount left 
with the transferee banks after paying thc depositors in full . 
The shareholders of 12 transferor banks have been paid in 
full while pro rata payments are being made to the share 
holders of 14 other transferor banks. 


Licensing of Banks 


284 . During the year under review , licences under Sec 
tion 22 of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on 
banking business in India were granted to two banks , viz ., 
Lord Krishna Bank Ltd ., and Jaminu and Kashmir Bank 
Ltd . During the period , the licences held by 14 major 
Indian commercial banks were cancelled , since they had 
ceased to carry on banking business in India Consequent 
on their undertakings having been transferred to and vested 
in the corresponding new banks in terms of Section 4 of 
the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Under 
takings ) Act , 1970 . Thus, the number of banks in whose 
cases licences have been cancelled increased to 50 , while 
the total number of licenced banks stood reduced to 46 as 
at the end of June 1971. Besides , there were 22 banks in 
the public sector comprising the State Bank of India , its 
seven subsidiaries and the 14 corresponding new banks set 
uip to carry on the business of above inentioned nationalised 
undertakings, which are not required to obtain a licence. 


Clearing House Fucilitie s 

290 . During the year under review , the clearing house 
facilities were further expanded as part of the Bank s policy 
of extension of banking facilities in the country . Thus, 
cluring the year ( July 1970 to Junc 1971 ) 28 more clearing 
houşcs were established , bringing the total number of 
clearing houscs functioning in the country to 135 . Of these , 
9 are managed by the Rcscrvo Bank of India , 102 by the 
Stute Bank of India and 24 by the Subsidiaries of the State 
Bank of India . 


285. During the year under review , a licence under Sec 
tion 22 of the Act carry on banking business in India was 
refused to one existing bank, viz. Punjab and Kashmir 
Bank Ltd ., while an application of a company for grant 
of a licence under the Section to commenco banking buşi 
ness in India was rejected . The total number of banks to 
which licences werc rcfused stood at 282 as at the end of 
Junc 1971 . The existing undertaking of one of the fourteen 
nationalised banks has also applied for grant of a fresh 
licence to commence banking business in India and its appli 
cution is pending. 


Working Group on Jure Industry 

291. The Report of thc Working Group on credit problems 
of thc jute industry , a mention of which was made in the 
last year s Report, was cxamined by the Bank The Group 
had recommended , intor alia , that a separate schemc be for 
mulated for providing some relicf to the industry by way 
of charging a concessional rate of interest on the borrowings 
in respect of that portion of the mills production which is 
exported . The Group had also indicated the broad guide 
lines of the schemç. After examination , the suggestion was 
found acceptable to the Bank and hence, it would be cir 
Culate to the banks on obtaining Government s concurrence 
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in the matter . The other recommendations of the Group 296 . The total income of these banks increased from 
were also found generally acceptable and the Indian Banks Rs. 217. 6 crores in 1969 to Rs. 266 . 7 crores in 1970 and 
Association had been advised to request the member banks their total expenses from Rs. 206 .7 crores to Rs. 252 , 9 
to implement them . 

crores . The increase in their earnings was largly due to 

the upward revision of banks lending rates following the 
Working Results of Commercial Banks 

removal by the Reserve Bank of the ceiling of 9 . 5 per cent 

on lending rates in February 1970 and the prevalence of 
All Scheduled Commercial Banks 

a relatively high credit -deposit ratio during the year. 
292 . An analysis of the working results of 69 scheduled 
commercial banks including those of nationalised banks, 297 . Out of their profits , the nationalised banks earmarked 
which have published their profit and loss accounts for the Rs. 2 .8 crores for the Reserve Fund, allocated Rs. 6 .9 
year 1970 reveals that there was a noticeable improvement crores as bonus to stall and transferred the balance of 
in their profits during the year as compared with 1969; Rs. 4 .2 crores to Central Government as per statutory re 
thus, their profits rose from Rs. 21.6 crores to Rs. 26 . 3 quircments. 
crores . The total income of these banks increased by 
Rs. 87. 9 crores ( 22 per cent) during 1970 1 $ against 

Control over Non - Banklog Conipanies 
an increase of Rs. 42. 8 crores ( 12 per cent ) in 

298 . A reference was made in the last year s Report re 
1969 . The increasc has been due to the spurt in earnings 

garding the large increase in the number of Finance Cor 
from interest and discount which rosc by Rs. 82 . 7 crores 

porations in South India , particularly in Mysore State , which 
or by 25 per cent during 1970 as compared with the rise 

have been accepting deposits from 

The risc in 
of Rs. 36 . 3 crores or by 12 per cent in 1969 . 

the public at relatively 

higher rates of interest. Since thesc corporations are part 
earnings from commission , exchange and brokerage was 

nership firms, the provisions of the directions issued to non 
smaller in 1970 when compared with the risc in 1969. The 

banking companies in regard to acceptance of deposits are 
total expenses of the 69 banks increased by Rs. 83.2 crores 

not applicable to them at present. The question of enforc 
( 22 per cent) in 1970 as compared with Rs. 41.4 crores 

ing the provisions of the local Moncy -Lenders Acts in rc 
( 12 per cent) in 1969. Expenditure on salaries, allowances 

lation to these corporations and of amending these enact 
and Provident Fund contributions showed an increase of 

ments so as to provide for certain additional safeguards has 
27 per cent in 1970 over 1969 as against an increase of 

been taken up with the Governments of Mysore and Tamil 
11 per cent in 1969. "Interest paid on deposits and bor 

Nadu . 
rowings also showed an increase , the rate of incrcaso being 
19 per cent in 1970 as compared with 11 per cent in 1969. 

299 . The Legislative Assembly of Andhra Pradesh has 

passed a Bill to regulate the business of chit fund companies . 
State Bank Group 

The question of aniending the existing law relating to 
239 . Total income of the State Bank Of India improved 

chitties in Kerala is still under consideration of the State 
from Rs. 91, 4 crores in 1969 to Rs. 112 . 7 crores in 1970 , 

Government. The Government of Mysore has been consi 
and total expenditure rose from Rs. 85. 9 crores to Rs. 107. 3 

dering the question of enacting local legislation for this 
crores . The larger risc in expenditure than in income was 

purpose . 
due to the sizeable increase in establishment expenses 
( Rs. 10 . 9 crores) and in interest paid on deposits and bor 

300 . According to the survey of deposits with non - banking 
rowings (Rs. 8 .6 crores) during the year. Consequently 

companies, based on the returns as on March 31, 1968 , 
the balance of profit recorded a marginal fall from Rs. 5 . 30 

2 , 398 companies out of a total number of 27, 338 joint 
crores in 1969 to Rs. 5 .40 crores in 1970 . Out of the 

stock companies (financial and non - financial) at work sub 
profits , the State Bank transferred Rs. 1 .09 crores to reserves, 

mitted returns to the Reserve Bank of India and they re 
carmarked Rs. 2 .70 crorcs for payınent of bonus to staff 

ported 5 . 30 lakhs of accounts. The total amount of deposits 
and Rs. 1.29 crores as dividend to sharcholders, the allo 

( including cxempted loans not counting as deposits at 
cations in all these cuscs being the same as in 1969. The 

Rs. 209. 39 crores ) held by them as at the end of Murch 
Subsidiary banks increased their earnings from Rs. 26 .7 

1968 was Rs. 477 .89 crores as aguinst Rs. 430 , 51 crores 
crores in 1969 to Rs. 32 . 5 crores in 1970 , while their ex 

as at the end of March 1967 ( including cxcmpted loans 
penditure rose somewhat less from Rs. 25 . 8 crorcs to 

amounting to Rs. 186 ,60 crores ) . The amount of deposits 
Rs. 31 . 2 crores . As a result, their profits improved from 

includes unsecured borrowings to the extent of Rs. 79 .60 
Rs. 95 lakhs in 1969 to Rs. 1. 33 crores in 1970 . These 

crores by companies from foreign sources such as World 
banks transferred Rs. 13 lakhs to reserves, paid Rs. 35 

Bank , U . S . A . J. D ., I. D . A ., C . D . F . C . and the Ex -im Bank 
lakhs as dividend to the State bank and earmarked 

(as these do not fall in the category of exempted loans) as 
as bonus to staff a sum of Rs. 77 lakhs. While the trans 

against the estimated amount of Rs. 92 crorey at tho end 
fer to reserves was less than in 1969, payment of dividend 

of March 1967. 
to the State Bank and of bonus to staff was higher than 
in 1969. 

Deposit Insurance Corporurion 
Nationalised Banks 

301. Thç number of insured banks declined to 82 at the 

end of June 1971 from 83 as at the end of June 1970 , due 
294 . The nationalised banks published in December 1970 to transfer of assets and liabilities of ong bank to another 
their first balance sheets and profit and loss accounts as on insured bank . No new bank was registered during the year 
December 31 , 1969. These fourteen banks have , after under review . During the period no fresh liability of the 
mçeting all their expenses and after providing for the usual Corporation arosc in respect of insured deposits. The liabi 
and necessary provisions, transferred out of profits for lity of the Corporation in respect of one bank amalgamated 
1969 a total amount of Rs. 3 .69 crores to the Reserve Fund under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 
( as against Rs. 1 .80 crores transferred by the predecessor referred to in the last year s Report, was determined after 
banky before nationalisation out of profits for 1968 ) . Out scrutiny of the list of depositors and was paid . The total 
of their net profits earned during thc period since the date claims paid or provided for by the Corporation since its 
of nationalisation , surplus profits transferred by them to inccption upto June 30 , 1971 amounted to Rs. 113 .04 lakhs 
the Central Government in terms of Section 1077 ) of the in respect of 14 banks . During the year , the Corporation 
Banking Companics ( Acquisition and Transfer of Under received reimbursement of Rs. 1.43 lakhs in respect of 
takings ) Act, 1970 aggreguted Rs. 2 , 33 crores . 

subrogated clainis paid or provided for by it, raisiny the 

total amount of reiinbursements received upto June 30 , 1971 
295. The working results of the 14 nationalised banks to Rs. 37 .54 lakhs, 
for the year 1970 , published by them recently . reveal a 
marked improvement in the profits ( before payment of 302. There was no change in the liinit of insurance cover 
bonus to staff , but after tax ) carned by them , which which was raised from Rs. 5, 000 to Rs. 10 , 000 per deposi 
amounted to Rs. 13.8 crores in 1970 as against Rs. 10 .9 tor in April 1970 . The rate of premium payable by in 
ciores in 1969. This has occurred despite a sharp rise in sured banks on their deposits also remained unchanged at 
their establishment expenses following the opening of a re 5 paise per Rs. 100 per annum . According to the latest 
cord number of branches and increased commitments due available statistics, 96 . 4 per cent of the deposit accounts 
to the revision of wiiges and salaries of bank staff . 

and 61. 9 per cent of the amount of deposits in insured banks 

were protected by the insurancc scheme is at the end of 
* Covers all major Banks including thirteen forcign banks. Scpteniber 1970 . 
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305. The Study Groups on Indigenoug Bankers and Bank 

Procedures have completed their work and the other Study 
303. Some of the States have already amended the State 

Groups are about to finalise their reports . As regards the 
Co - operutive Societies Acts to facilitate extension of Deposit 

Study Group on Legislation Affecting Banking, the first part 
Insurance Scheme to co -operative banks in their respective 

of the report has been finalised and the second part is under 
States . 

Industries 
A preparation. 

and 
notification extending the provision of Deposit 

The surveys of Small-Scale 
Insurance Corporation ( Amendment) Act, 1968 with effect 

Small Artisans undertaken by Universities and other bodies 
from July 1, 1971 to the co - operative banks in the States of 

on behalf of the Commission have been completed and 
Andhra Pradesh , Madhya Pradesh , Maharashtra and the 

the major part of the report has been received by the Com 
Union Territory of Goa , Daman and Diu has also been 

mission . The National Council of Applied Economic Re 
issued by the Government of India . The Deposit Insurance 

scarch which was entrusted with a survey of bank services 
Corporation has registered , as on July 1, 1971, 385 eligible 

to depositors has complete it and submitted its report to the 
co -operative banks in the States and Union Territory men 

Commission . 
tioned above . With a vicw to ensuring uniformity in the 
amendments to be carried out by the Governments of 

306 . During this period , the Commission visited the States 
other States/Union Territories, model amendments were of Rajasthan , Jammu and Kashmir , West Bangal, Bihar and 
circulated to them by the Agricultural Credit De 
partment for amending their respective co -operative 

Uttar Pradesh . It also met the oMcials of the Government 

60 
cieties Acts for the purpose of extending the Deposit Insul of Kerala at Trivandrum . The Commission s programme 
rance Scheme to co - operative banks in their jurisdiction . 

of visiting the various States came to an end in June 1971. 
Banking Commission 

The Commission visited New Delhi and held discussions with 

the Finance Minister. The Commission has also held meet 
304 , In the last year s Report, mention was made about 
the constitution of five Study Groups by the Commission 

ings in Bombay with bankers, experts and others. The Com 
to examine and report on different aspects of banking . 

mission is expected to finalise its report by the end of 1971. 


Table 39 — Commerclal Banking Tronds at a Glance 

(As on the last Friday of June) 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


1971 


- 


- 


- 


76 


31 


6139 
240 


6 ,620 

216 


7 ,044 

203 


8 ,045 

217 


9 ,938 

193 


11, 892 

149 


3123 . 2 

25 . 0 


I. Number of Banks 

( i) Scheduled Banks 

( ii ) Non - Scheduled Banks 
JI . Number of Offices 

(i) Scheduled Banks , 

(1 ) Non -Scheduled Banks 
TII. Aggregate Deposits (Rs. Crores ) 

(1) Scheduled Banks 

(ii) Non - Scheduled Banks . , 
IV. Demand Deposits (Rs. Crores ) 
(i) Scheduled Banks 

anti · · 
(it) Non -Scheduled Banks , 
V . Time Deposits (Rs . Crores) 

( ) Scheduled Banks 

( ii ) Non - Scheduled Banks , 
VI. Deposits as percentage of National Incomo 


3 , 517 , 0 

24 , 5 


2 , 


3969 . 0 

26 . 2 


4645 , 8 

28 . 0 


5274 . 5 

13 . 8 


6189 . 9 

14 . 7 


1477 . 3 

9 . 1 


1664 , 6 

9 , 1 


1874 . 8 

10 . 2 


2103 . 3 

11 . 7 


2328 . 8 

8 . 4 


2725 . 1 

9 . 3 


1645 . 9 

15 , 9 


1852 . 4 

15 . 4 


2094 . 2 

16 . 0 


2542 . 3 

16 . 3 


2945, 7 

5 . 4 


3464 , 8 

5 . 4 


15 . 3 


14 . 8 


14 . 1 


16 . 3 


17 . 0 


18 . 0 * 


: 


2271 , 4 

15 . 0 


2631 . 1 

15 . 1 


3102 , 9 

12 . 8 


3598 . 8 

16 . 4 


4212 , 7 

3 . 5 


4775 . 8 

3 . 1 


72 , 7 
60 . 0 


74 . 8 
61 . 6 


78 . 2 
48 , 9 


77. 5 
58 . 6 


79 , 9 
25 . 4 


17 . 2 


21 . 1 


VII. Total Bank Credit (Rs. Crores) 

( ) Scheduled Banks 

( it) Non -Scheduled Banks : : 
VII . Credit -Deposit Ratlo ( % ) 

(i) Scheduled Banks 

(II) Non - Scheduled Banks . 
IX . Investments in Government Securities 

(Rs. Crores) 
(i) Scheduled Banks . 

. 
( li ) Non -Scheduled Banki 

( 11 ) Non - Schedulcd Banks , . 
X . Investment Deposit Ratio (0% ) 

(1) Scheduled Banks 

(11) Non -Scheduled Banks 
XI. Cash and Balances with R .B .I. (Rs. Crores ) 

(0) Scheduled Banks 

( ii ) Non - Scheduled Banks , , 
XII . Cash-Deposit Ratio (% 

(1) Scheduled Banks 
( II ) Non - Scheduled Banks . . 


, 
. 


918 . 8 

5 . 6 


922 , 6 

5 . 4 


975 . 6 

6 . 6 


1126 . 3 

6 . 7 


1186 . 1 

3 . 4 


1369 . 4 

4 . 0 


29. 4 
22 . 4 


26 . 2 


TIKS 


24 . 6 
25 . 2 


22 , 0 


24 . 2 
23 . 9 


22 . 5 


24 . 6 


22. 1 
27 . 2 


195 . 3 

1 . 7 


258 . 8 

1 . 9 


269 . 5 


2 . 1 


380 . 3 

2 . 5 


357 . 6 

0 . 9 


393 . 5 

1 . 1 


6 , 3 


7 . 4 
7 . 8 


6 . 8 


8 . 2 
8 . 9 


6 , 4 


8 . 0 


6 . 8 
6 . 5 


7 . 5 


- - 


- 


Notes ; (1) The figures for non -scheduled banks in the last column relate to August 1970 . 

(2) The figures for June 1971 are provisional. 

(3) The figures for non -scheduled banks for 1970 and 1971 are provisional, 
* Based on National Incoinc at current prices (estimated ). 
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IV . DEVELOPMENTS IN CO -OPERATIVE BANKING 

The Bank has been actively assisting the co -operative banks 

and other credit institutions in the S . E . D . A . / M . F . A . L . arcas 
307. The year under review was characterised by consoli in attuning their policies and procedures to the needs of the 
dation of gains made in previous years in the direction of sınall and marginal farmers and in augmenting their own 
adoption of progressive loaning policies and mobilisation of Tesources so as to meet the credit needs fully . Simultane 
deposits by cooperative banks and in opening a line of credit ously, thc Bank took steps to ensure that credit needs of 
to the sinall and economically weak farmers as well as to small and economically weak farmers are met even in arcas 
tribals engaged in agriculture and allied occupations. The outside these projects . 
crop loan system which has come to be adopted as a normal 
feature of lending by the co - operative banks , by and large, 

311. In pursuance of a suggestion from the Planning Coni 
had undergone further refinements in the context of larger 

mission , the Bank undertook special studies of some S . F . D . A . 
use of inputs by the agriculturists. The credit support that 

projects. These study reports indicated guidelines on the 
was extended to the co -operative banks consequent on these 

methodology to be adopted in identifying the small farmers 
developments was also accompanied by efforts to ensure 

and in ascertaining the credit and other needs of such farmers 
that the co -operative banks observed seasonality in their 

keeping in view tho cropping pattern , availability of irrigation 
Jending and recoveries . With a view to progressively de 

facility , scope for subsidiary occupations , etc. Measures were 
creasing the reliance of the banks on the Reserve Bank , the 

also suggested for strengthening the existing credit agencies 
Bank fixed targets for deposits for the bigger of the central 

and for building up the requisite infra -structure . In order to 
co -operative banks in the country . This was also a preparatory 

spell out the role and also to discuss the problems 
measure for the eventual linking of the Bank s lending rates 

faced by co -operative banks in implemention of the 
to deposit mobilisation , as recommended by the All- India 

programmes for the benefit of small farmers the 
Rural Credit Rovicw Committeo . Similarly , in the case of 

bank convened regional conferences of representatives of 
land development banks, their rural debcntur programme central co - operative banks and State Governments at 
whicha was meant to mobilise rural savings , was linked to 

Ahmedabad , Banglore , Chandigarh and Calcutta . The ceo 
their ordinary debenture programme. The Bank continued 

tral co -operative banks were also called upon to use a pre 
its efforts in filling up the credit gaps in the areas of weak 

determined percentage of their borrowings from the State co 
central Co -operative banks by continuing the implementation 

operativo bank for financing the small farmicrs. 
of the scheme of financing primary societics by commercial 
banks, in maintaining the credit flow in arcas which were effect 
ed by widespread natural calamitics by making use of credit 

Commercial Bank s Financing of Agricultural Credit Societles 
stabilisation arrangements, and in strengthening the co -op 
rative credit structure by suggesting concrete schemes for 

312 . The transitional scheme of financing of pri 
rehabilitation of weak central co -operative banks . 

mary agricultural credit societies by commercial banks, 
in the areas of weak central co -operative banks , 

introduced last year with the financing of the Kharif 
Agricultural Credit Board 

1970 Operations , was continued during the year under 
308 . The Agricultural Credit Board which was set up by 

review . Under the scheme, 1974 societies in 49 dis 
reconstituting the erstwhile Standing Advisory Committee on 

tricts of Andhra Pradesh , Haryana , Madhya Pradesh , 
Rural and Co -operative Credit on the recommendation of the 

Mysore and Uttar Pradesh were allotted to 300 branches of 
All-India Rural Credit Review Committee , held its first mcet 

20 commercial banks including the State Bank of India 
ing on August 3 , 1970 and considered the Review Committee s 

Group. As at the çnd of June 1971, the commercial banks 
various recommendations regarding the measures to be Adopt 

advanced loans aggregating Rs. 6 . 93 croreg to 1 ,546 societics. 
ed by the Reserve Bank and other agencies of development 

In addition , liabilitles amounting to Rs. 2 . 13 crores in respect 
for ensuring timely and adequate farm credit, In pursuance 

of 589 socictics were also taken over by the commerical 
of the decisions of this Board , the State Governments and 

banks, thus bringing their total involvement, under the scheme, 
the co -operative banks were advised to take the action required 

to Rs. 9. 06 crores. The progress achieved under the scheme 
of them in implementing the recommendations. As for the 

has been encouraging in Andhra Prodesh , Haryana and 
recommendations pertaining to its own functions and policies, 

Mysore. Despito the procedural and organisational difficul 
the Bank has alrcady ipitiated action for their implementation . 

ties initially faced in implementing the scheme, a fair mea 
sure of success might be said to have been achieved , and tho 

progress could further be accelerated subject to concerted 
309. The Agricultural Credit Board also constituted two 

efforts being mado by all the agencies concerned . The 
Standing Committees to advise it on problems of financing commercial banks , financing agricultural credit socletics under 
certain specialised fields of co -operative activity such as small the scheme, are eligible for refinance facility from the Re 
scale and cottage industries, long-term investment in agriculture , serve Bank at a concessional rate of interest of 4 - 1 / 2 per cent. 
marketing, etc . The two Standing Committees had their first Their advances to the societies for issue of loans to members 
meetings during the year under review . While the Standing against pledgo of agricultural produce ( subject to credit con 
Committee I considered, among others, the problems relating trol measures ) are also exempted from cciling as well as 
to financing of small -scale and cottage industries , distribution margin requirements for a period of two months from the 
and marketing in the agricultural sector, etc ., the Standing dato of harvest of the relevent crop , provided the amount 
Committeo JI reviewed the progress made in the sphere of of loan per meinber is restricted to a maximum amount 
credit facilities offered by the Bank for agricultural produc of Rs. 2 . 500 or the crop loan outstanding whichever is 
tion and investment. Some of the important decisions arrived lower . These concessions serve as incentives to the com 
at by thcse Standing Committces related to the Bank provid mercial banks in providing adequate credit support to the 
ing separate line of credit for marketing of crops including societies, 
processing, refinance for the marketing of minor forest pro 
duce and the purposes for which medium -term loans might 
be advanced by co -operative banks. The Agricultural Credit 

Co -operatlve Development 
Board had also appointed a Study Group for a detailed exa 
mination of the recommendation of the Review Committee 

313 . The above scheme of commerical banks financing of 
regarding the linking of the rate of interest on loans from 

primary agricultural credit societies was introduced at the ins 
the Bank to the efforts at deposit mobilisation by central 

tance of the Bank , pending the strengthening of the co - operative 
co -operative banks. The Study Group, which met onco 

credit Structure in the concerned areas . Efforts in this direc 
during the ycar, considered various implications of the issues 

tion were continued and specific programmes of rehabilitation 
referred to it. The Group s report is awaited . 

of weak central co - operative banks in areas where the above 
scheme was in operation and elsewhere were drawn up by the 

Bank und, after detailed discussions with the representatives 
Financing of Small , Marginal and other Economically Weak of the State Governments and co - operative banks concerned , 

these programmes were recommended for implementation. The 
Farners 

important suggestions related to : (i) strengthening of the 

capital structure of the central co - operative banks; ( i ) ration 
310 . In pursuance of the recommendation of tho Rural lization of loaning policies and procedures ; ( iii ) strengthening 
Credit Revice Committee , the Government of India have of the administrative and supervisory arrangements 
approved the establishment of 46 Small Farmers Develop for recovery of overdues and future loans ; (iv ) financial 
ment Agencies ( S . F . D . A . ) and 37 Marginal Farmers and assistance from tho State Governments to augment the 
Agricultural Labour projects ( M . F . A . L . ) is selected districts . had debt reserves; and ( v ) mobilization of deposits. Duing 
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the year under review , discussions were held with represen Tablo 39 Short-term Loans Provided by the Reserve Bank 
tatives of Andhra Pradosh , Madhya Pradesh und Mysore States of India to State Co-operative Banks at tho Concessional Rate 
on various issues and problems connected with rehabilitation of interest for Seasonal Agricultural Operations and Marketing 
scheines . The Bank is closely following the progrces of these 

of Crops (1960 -61 to 1970 -71) 
measures. 

(Rs. crores) 
Year 

Limits Drawals Out 
314 . Between January and May 1971, the Deputy Governor 

sanctioned 

standings 
in - charge of rural credit held discussions on the more impor 
tant aspects and problems of co -operative credit and deve 

1960 -61 

111 . 79 142 . 91 100 . 88 
lopincnt with the representatives of 12 States Governments . 1961-62 

138 . 18 154 . 22 115 . 20 
During these discussions, the persisting weaknesses were point 

1962-63 

163 . 94 199 . 72 124 . 28 
ed out and the reniedial measures suggested relating to mcbi 

1963 -64 

186 . 21 298 . 18 

146 . 54 
lization of deposits by co -operative banks , mounting overdues , 1964-65 

199 . 86 253 . 33 150 . 51 
reorganization of the primary agricultural credit societics on 

1965 -66 

212 . 66 260 . 36 143 . 67 
the accepted pattern , rehabilitation of work central co -operative 

1966 -67 

257 . 50 292 . 20 135 . 38 
banks and problems of land development banks. 

1967 -68 

314 . 15 364 . 89 137 . 17 
1968 -69 

337 . 52 411 , 15 

183 . 09 
CO -OPERATIVE CREDIT : POLICY, PROCEDURES 

1969 -70 

370 . 16 425 . 09 214 . 11 
1970 -71 

390 . 11 424 . 49 188 . 84 
AND OPERATIONS 
Special Measures for Small /Wcak furmers 

Seasonality in Lending and Recovery 
315 . An important stipulation introduced by the Reserve 319 . In order to ensure the financial discipline of scason 
Bank during the year in regard to the provision of financial 

ality in lending and recovery of loans , the Rural Credit Re 
accomodation lo State co -operative banks for seasonal agri 

view Committee recomincnded closed periods for drawals 
cultural operations and marketing of crops was that a portion 

on the short-term credit limits sanctioned by the Bank . 
of the credit limit sanctioned by the Bank to each central The Agricultural Credit Board felt that tho principle of 
co - operative bank should be earmarked for financing small 

scusonality could as well be achieved by requiring the cen 
and economically weak farmers. To start with , central co 

tral banks to bring down the level of outstandings under 
operative banks were advised to show at least 10 per cent of 

borrowings from the apex bank to a given minimum level 
outstandings of borrowings from the concerned State Co 

during any part of the ycar, which would also ensure that 
oporatinve banks as on June 30 , 1971 as covered by outstand 

1hc banks were not left with unduly large surplus at any 
ings of loans to societies against small marginal or economi time. The minimlim levels upto which the borrowings on 
cally weuk farmers. This percentage would be increascd to the short-term loans by the central cooperative banks 
20 by the end of June 1972 . 

should be reduced have been arrived at by mutual dis 

cussions between the Bank and the roprescntatives of some 
316 . With the object of helping agricultural operations of selected States / Central co - operative banks. The State Co 
the tribals in Andhra Pradesh , the Girijan Co -operative Cor operative banks in consultation with Cooperative Depact 
poration was recognised by the Bank for the purpose of chan ments of their States have been asked to fix similar limits 
nelling Agricultural credit to tribal cultivators in three districts , for other central co- operative banks on mutually Agrced 
where the normal co - operative credit structure was either weak linas taking into account broadly the cropping pattern of 
or unwilling to finance the tribals. The Bank also decided the district, etc . 
to provide refinance facilities to State co - operative banks for 
advances made to forcst marketing co - operatives for the 

Finance for Fertilizers 
marketing of minor forest produce of tribals, 

320 , The Bank continued to provide financial accommo 
dation to the Statc co -operative banks at Bank rate under 

Section 17 ( 4 ) ( c ) of the Reserve Bank of India Act, against 
Separute Credit Limits for Marketing of Crops 

Government guarantee , for financing the apex marketing 

societies for purchase , stocking and distribution of chemi 
317 . The Rural Credit Review Committee recommended cal fertilizers. Since December 1969 , accommodation for 
that the Reserve Bank might sanction separate credit limits the purpose was considered only in cases where thọ State 
for " seasonal agricultural operations" and "marketing of crops " . cooperative marketing societies were unablo to obtain the 
While the Bank had already introduced the practice of sanc necessary funds from commercial banks. This accounted 
tioning separate credit limits for the marketing of cotton and for the decline in the aggregate limits sanctioned by the 
kapas in 1968469, it has now been decided that from 1971-72 Bank to State co -operativo banks for the purpose during 
onwards separate limits should be sanctioned for marketing the calendar year 1970 . The limits sanctioned , drawals 
all other crops also . The objective is to see that the limit and outstandings at the end of the year were Rs. 16 . 80 
meant for seasonal agricultural operations is not diverted to 

crores , Rs. 11.27 crores and Rs. 4 . 22 crores , respectively . 
wards financing marketing of crops. 

The corresponding figures for 1971 ( upto the end of June ) 

ure Rs. 19 . 25 crores , Rs. 17 .43 crores and Rs. 3 ,43 crores . 
Progress of Bank s Financial Accommodation 

The position in this regard is under constant review with 

a view to ensuring that the legitimate credit needs of ferti 
318 . The financial accommodation from the Bank for lizer marketing are met by commercial and co -operative 
agricultural purposes has been progressively increasing year banks, appropriately supplemented by the Bank . 
after year with the growing demand for agricultural credit. 
The credit limits sanctioned by the Bank to Stato co - operative 

Co -operative Sugar Factories 
banks for financing seasonal agricultural operations and mar 

321. A short-term credit limit of Rs. 7 .50 crores was 
keting of crops at the concessional rate of 2 per cent below sanctioned to one State co -operative bank on behalf of ten 
the Bank rate incereased from Rs. 370. 16 crores during 1969 co - operative sugar factories under Section 17 ( 4 ) ( c ) of the 
70 to Rs. 390 . 11 crores during 1970 - 71 . The drawals during Reserve Bank of India Act at 2 per cent above the Bank 
the year aggregatod Rs. 424 .49 crores as against rute for financing the working capital requircments of co 
Rs. 425.09 crores in 1969 - 70 . Repayments were of operative sugar factories against stocks of sugar by way of 
the order of Rs. 449 , 76 crores as against Rs. 394 .06 pledge. The total drawals aggregated Rs. 5. 32 crores and 
crores in 1969 -70 . The outstandings as on June 30 , 1971 stood the outstandings as on June 30 , 1971 werc Rs. 4 . 32 crores . 
at Rs. 188 . 84 crores as compared with Rs. 214 . 11 crores aş 
on June 30 , 1970 ( Table 39 ) . The special short- term credit 

Loans to A RC 
limits sanctioned to Ştate co - operative banks for financing 3 . 22 . The Agricultural Refinance Corporation was sanc 
marketing of cotton and kapas during the year 1970 -71 were tioned for the year 1970 -71 a short -term credit limit of Rs. 8 . 00 
Rs. 10 .65 crores as against Rs. 7 .75 crores during 1969- 70. The crores at the Bank rate under Section 17 ( 4 ) ( E ) of the 
aggregate drawals were Ra. 8 . 56 crores, repayments Rs. 9 .52 Reserve Bank of India Act against the security of special 
crores and outstandings Rs. 1. 03 crores. The figures for development debentures purchased by it. The aggregate dra 
1969- 70 werc Rs. 9 . 33 crores, Rs. 8 , 24 crores and Rs. 1. 99 wals on the limit amounted to Rs. 11 . 80 crores and the out 
crores , respectively . 

standings as on June 30 , 1971 were Rs. 7. 52 crores. 
49 G of 1 / 72 - 21 
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Medium -term Finance 

tive banks from out of the National Agricultural Credit 

(Stabilization ) Fund to enable them to convert the short 
323 . In the sphere of medium - term loans for agricultural term loins into medium -term loans to tide over the difficul 
purposes , the Bank s policy was aimed at encouraging loans ties arising out of natural calamities . The total drawals from 
for identifiable purposes such as construction of wells, pur the l und during the year were Rs. 13 .64 crores and the 
chasc of pumpsets and agricultural implements , etc . Aş outstandings with Stato co -operative banks were Rs. 13 .66 
certain studies made in this connection revealed that a good crores as on June 30 , 1971 . Besides , two State co - operative 
portion of the medium -term loans advanced by a number of 

banks were sanctioned short-term credit limits of Rs. 7 .00 
central banks was meant for purposes which were not crores at the Bank sate against the pledges of Government / 
clearly identifiable , it was decided to regulate the grant of Truştce securities representing the investments out of their 
medium -term credit limits in 1970 -71 in such a way an to Stabilization Funds for granting conversion facilities to tho 
bring about a definite shift towards loans for identifiable Central co -operative banks in their areas . The drawals 
productive purposes. Accordingly, for availing of the acco against these limits till June 1971 amounted to Rs. 4 . 18 
mmodation from the Bank, u central bank was required to crores and the amount outstanding as on June 30 , 1971 
advance at Içast 40 per cent of its medium -term loans for was Rs. 2 . 50 crores . 
any one or more of the four purposca , viz ., (i ) construction 
of wells d other minor irrigation schemes , ( ii) repairs to 

327 . Thọ Bank gencrally provided inancial accommoda 
wells and other irrigation sources, (iii ) purchase of machi 

lion under Section 17 ( 2 ) (bb ) of the Rescrve Bank of India 
nery such us, pumpsets , and (iv ) purchase of agricultural 

Act for financing the production and marketing activities of 
implements . Precautions were also take to see that the cen 

weavors societies at concessional rate of interests at 1 - 1 / 2 
tral co - operative banks did not come up with ambitious pro 

per cent below the Bank rate. Accommodation was also 
grammes in areas where land development banks had drawn 

provided for the first time, as per terms and conditions fina 
up schemes with the assistance of the Agricultural Refinance 

lised last year, under the same Section to State co -operative 
Corporation and that there was proper co -ordination bet 
ween the central banks and the land development banks in 

banks for financing the other cottage and small-scale in 

dustrial units coming under the 22 approved groups . During 
the sphere of term lending. 

the financial year 1970 -71, 11 Ştate co -operative banks were 

sanctioned credit limits aggregating Rs. 10 . 12 crores as 
Finance for Milch Cattle Purchase 

against Rs. 8 . 18 crores during 1969 - 70 , under Section 17 ( 2 ) 

(bb ) read with Section 17 ( 4 ) ( c ) of the Reserve Bank of 
324 . In 1966 , thc Bank had approved the channelling of India Act at 1 - 1 / 2 per cent below the Bank rate for financ 
its finance for purchase of milch cattle through milk supply ing the production and marketing activities of weavers so 
societics in an area where a co - operatively organised dairy cietics . The drawals amounted to Rs. 12 . 36 crorcs as 
development project was in effective operation . Following against Rs . 9 .49 crores during the previous year and out 
the recommendation of the Rural Credit Review Committee , stundings as on March 31, 1971 stood at Rs. 7 .83 crores as 
the Bank , in December 1970 , agreed to these loans being against Rs. 6 . 42 crores at the end of the previous year . 
granted by the milk supply socictics to their members even Three Stato co -operative banks were sanctioned credit limits 
if the pasteurisation , processing and marketing of milk and 

of Rs. 80 .00 lakhs under Section 17 ( 2 ) ( a ) read with Sec 
milk products were kindertaken by a private or government tion 17 ( 4 ) ( C ) of the Reserve Bank of India Act for financ 
dairy . With a view to enabling the small farmers to take ing yarn business of apex handloom weavers societies as 
up dairying or poultry activities alongside agriculture , it was against Rs. 69.00 lakhs sanctioned last year. Drawals ag 
decided in June 1971 that medium -term loans might be ud gregated Rs. 4 .00 lakhs and outstandings at the end of March 
vanced upto a limit of Rs. 2 , 000 without insisting on the 31 , 1971 were Rs. 2 .93 lakhs . Four State co - operative 
mortgage of immovable property or charge on land . 

banks were for the first time sanctioned limits aggregating 

Rs. 46 .59 lakhs at Bank rato on behalf of 4 central co -ope 
Medium -term Limits 

rative banks and 8 primary ( urban ) co - operative banks for 
financing approved cottage and small-scale industrial units. 

A sum of Rs. 1 , 95 lakhs drawn against these limits was 
325 . During the year, the aggregate of medium -term cre 

fully outstandings as on March 31, 1971 . 
dit limits sanctioned under Section 17 (4AA ) read with Sec 
tion 46A ( 2 ) (b ) of the Reserve Bank of India Act at 1 - 1 / 2 
per cent below the Bank rate was Rs. 17 .55 crorcs as against 

Urban Co- operative Banks 
Rs. 18 . 30 crores sanctioned in the provious year . In addi 
tion , one State co - operative bank wes sanctioned loans aggre 

328 . The primary ( urban ) co -operative banks are catering 
gating Rs. 1.21 crores for purchase of shares in co - operative to the banking and crodit needs of urban clientele consti 
sugar factories at the Bank rate . The drawals ( including tuting generally small traders , small businessmen , artisans , 
throse limits sanctioned at the Bank rate ) were Rs. 14. 20 cro factory workers, salaried persons , etc ., in urban and semi 
rca during 1970 -71 as against Rs. 11. 48 crores in 1969- 70 urban areas. With a vicw to bringing about reorientation 
and the outstandings as on June 30 , 1971 were Rs. 24 .31 in their loaning policies , the Bank had been advising the 
crores as against Rs. 20 . 45 crores at the end of the pre State co -operative banks that refinance to urban co - operative 
vious year ( Table 40 ) . 

banks should be on a reimbursement basis . Such refinance 

was to be limited to 50 per cent, 66 - 2 / 3 per cent and 75 
Table 40 - Medium - Term loans for agricultural purposes pro per cent of the loans and advances provided by tho urban 
vided by tho Reserve Bank of India to State Co - operative Banks banks , for consumption expenditure , commerce and trade 
at the concessional rate ( 1960 -61 to 1970 - 71 ) 

and small-scale industries, respectively . As indicated car 
(Rs. crores ) 

lier, the primary ( urban ) co - operative banks are eligible 

for refinance facilities under Section 17 ( 2 ) ( bb ) or (4 ) ( c ) 
Limits Drawals Out 

of the Reserve Bank of India Act for financing the produc 
sanctioned 

tion and marketing activities of 22 broad groups of cottage 
standings 

and small -scalc industrial units at Bank rato . For the first 
1960 -61 

4 ,68 5 . 69 8 . 81 

time during the financial year 1970 -71, thọ Bank had sanc 
1961 -62 

11 , 67 

tioned credit limits aggregating Rs. 42 . 45 lakhs to the 
1962 -63 9 . 31 4 . 18 10 . 56 

Gujarat and Manipur State Co -operative Banks on behalf 
1963 -64 

14 . 01 

13 . 00 

of 8 primary (urban ) banks. The Bank continued to pro 
1964 -65 14 . 39 7 , 91 14 . 32 

vide loans to State Governments from the National Agri 
1965 -66 14 . 11 7 , 45 14 . 96 

cultural Credit (Long - term Operations ) Fund to enable 
1966 - 67 15 . 49 8 . 37 15 . 41 

them to contribute to the share capital of primary ( urban ) 
1967- 68 

16 . 57 9 . 12 16 , 47 

banks on a selective basis. During the fipancial year 1970 
1968 -69 

19 . 00 

17 , 60 

71, a sum of Rs. 10 . 30 lakhs was sanctioned for contribu 
1969 - 70 18 . 30 11. 48 20 . 45 

tion to sharc capital of 19 primary ( urban ) banks. 
1970 - 71 

18 . 76 14 . 20 24 . 31 

Special Assistance from N .A . C . (L. T .O .) Fund 


Year 


9 . 56 


7 . 39 


7 .45 


8 . 98 


- - 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


. . . - .. . - . - - 


326 . As in the past , during 1970 -71 medium -term credit 
limits aggregating Rs. 21.80 crores at 1 - 1 / 2 per cent be 
low the Bank rate were sanctioned to four State co - opera 


329 . The terms and conditions governing financial ac 
commodation from the Bank s National Agricultural Cro 
dit (Long -term Operations ) Fund to the State Governments 


- 


- 


- 


. 


. - . . . . . 
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for contributing to the share capital of co -operative credit 322. The Bank convencd u mccting of the representatives 
institutions were liberalised during the year under review . of the principal investors and the central land developinent 
Accordingly , the financially weak central co -operative banks , bunks in March 1971 to finalise the debenture programme 
which are under a scheme of rchabilitation , are now eligi for the financial year 1971 - 72 . A programme of Rs. 140 
ble for contribution in excess of 50 per cent of their total crores was tentatively agreed upon for the year . The sup 
pail -up capital, even if the percentage of overdues to dc port available towards the programme from the Central 
mand exceeds 30 but not more than 50 . Primary agricul and State Governments was placed at Rs. 34 crores. The 
tural credit societies operating in the arcas of weak central public sector institutions were expected to provide Rs, 27 
Co -operative banks and of $ . F . D . A . / M . F . A . L . projects are crores and the commercial banks , Rs. 30 crores. In view 
eligible for contributions upto Rs. 10 , 000 irrespective of of the arrangements made for ensuring adequate support to 
the level of over dues . Contributions above Rs. 10 , 000 the debenture programme of the land development banks 
are subjects to the conditions regarding overdues , issue oſ from different governmental and institutional sources , the 
loans for productive purposes , etc . It is also considered Bank continued to lay emphasis, as in previous years , on the 
adequate for the purpose of State contribution , to link purposes for which loans should be advanced by the land 
shareholdings to borrowings at not less than 10 per cent development banks . Thus, the condition that at least 90 
instead of 20 per cent as hitherto at the primary level, 

per cent of the loans advanced should be for productive pur 

poses , of which 70 per cent for casily identifiable purposes, 
Long- term Floanco 

was continued for the year 1971 - 72 . 
330 . During the financial year 1970 - 71 , loans aggregat 
ing Rs. 11.85 crores ( excluding renewals of the previous 

333 . Sincc 1969- 70 , only such of the land development 
year to the extent of Rs. 0 .03 crore ) were sanctioned to 14 
State Governments out of the National Agricultural Cre 

bunks , overdues of which at the primary level were less than 
dit (Long-terin Operations) Fund under Section 17 ( 4 ) (AA ) 

15 per cent of the demand for the year as at the end of 
read with Section 46A (2 ) ( a ) of the Reserve Bank of India 

the previous co -operative year , werd eligible for 100 per 

cent of thc support provided for under the debentule pro 
Act for contribution to the share capital of 6 State Co 
operative banks, 105 central co -operative banks, 4 , 076 pri 

gramme. The banks in which the recovery of loans did 
mary Agricultural credit societies, 8 central land develop 

not reach the above level were eligible only for a lower 
ment bauks, 146 primary land development banks and 19 

support on a tapering-off basis. An important consideration 
primary ( urban ) co - operative banks, Further , a sum of Rs.75. 96 

which prevailed in imposing the abovc condition was the 
lakhs sanctioned during 1969 -70 was extended for 

expectation that the denial of full support to the debenturo 
drawals during 1970 -71. The aggregatc drawals of the 

programme of the land development bunks with higher levels 
State Governments during the financial year 1970 -71 amount 

of overdues would compel them to initiate appropriate action 
ed to Rs. 12 . 49 crores as against Rs. 6 . 80 crores during 

for the recovery of the overdue loans. 
1969-70 ( Table 41 ) . The total amount outstanding against 334. The Bank had also been endeavouring during tho last 
the State Governments on this account was Rs. 41 . 93 crores 

two years to impress upon the land development banks the 
as on March 31, 1971 as against Rs. 33.83 crores as on 

need to adopt operational procedures and policies oriented 
March 31, 1970 . 

towards agricultural development. The necd for the obser 
Table 41 — Loans froin the National Agricultural Credit ( Long 

vance of some discipline in regard to loaning by tbe land 
term Operations ) Fund to State Governments for Contribution 

developinent banks had lately assumed urgency because of 
to the Share Capital of Co- operative Credit Institutions - 1960 

the terms of the agreements cntcred into between the Agricul 
61 to 1970 -71 

tural Refinance Corporation and the land development banks 
(Rs. crores ) 

with the International Developarent Association in respect of 

the agricultural credit projects sanctioned by the latter . The 
Limits sanc 

land development banks, accordingly , arc required to adopt, 
Year * tioned including Drawals 

cven in regard to their normal lendings , the terms and pro 
renewals 

cedurcs similar to , or consistent with , those stipulated in the 

project agreements in respect of the project tencliogs. Efforts 
1960 -61 3 . 23 

were also continued to bring about qualitative improvements 
1961-62 

5 . 60 

5 . 43 

in regard to other aspects of working of land development 
1962 -63 

4 . 91 

banks, particularly resources management. 
1963- 64 

3 . 35 

3 . 30 
1964 -65 

4 . 38 

4 . 18 

335 . The Rural Credit Review Committee which reviewed 
1965- 66 

2 . 68 

2 .68 

the policy in regard to the floatation of rural debentures by 
1966 -67 

2 . 47 

2 . 27 

land development bunks recommended that the rural deben 
1967-68 

7 . 37 

7 . 36 

turc prograingie should be linked to their ordinary debcnturc 
1968 -69 

4 . 13 

3 . 78 

programmc. The compiittee suggested that the rural deben 
1969- 70 

7 . 49 

6 . 80 

ture programine should not be less than 5 per cent of the 
1970 -71 

11 . 88 

12. 49 @ ordinary debenture programme in any Stato . The Agricul 

tural Credit Board generally endorsed the above recommcn 
* Financial ycar. 

dation and suggested that a beginning might be mado 

towards implementing the recommendation from the year 
@ Including cxtended loans of the order of Rs. 75 . 96 lakhs 

1970 - 71.. la pulsuance of this recommendation , the land 
sanctioned during 1969 -70 . 

development banks were advised in December 1970 to float 
Special Measures to Improve the Co -operative Long-term 

during 1970 -71 one or more series of rural dcbcntures for 
Lending Institutions 

an amount aggregating at least 2 - 1 / 2 per cent of the approved 
331. A reference was made in the last year s Report to 

ordinary debenture programme for the year. During the 

financial year ended March 31, 1971, the land development 
the ordinary debenture programme of the land development 
banks fixed at Rs. 141. 20 crores for the year 1970 -71. The 

bunks issued rujul debentures for 2011 agregate amount of 
programme was revised downward to Rs. 139, 20 crores clue 

Rs. 4 . 39 crores , the Bank s contribution to thcsc debentures 

being Rs. 0 . 18 crore. The Bank s total holding is of rural 
to reduced support from the Central and State Governments . 
Against the above approved programe, the land develop 

debentures as on March 31, 1971 were Rs. 8 . 59 crorcs . 
ments banks issued debentures for an aggregate amount of 
Rs. 123. 56 crores during the financial yeur ended March Number of Co-operative Banks 
31 , 1971. The subscriptions actually collected by the banks 
aggregated Rs. 127 crores . "The Central and State Govern 

336 . As on June 30 , 1971, there were 1,315 co -operative 
ments subscribed Rs. 36 .62 crorcs, the Reacrve Bank of banks - - 29 State , 366 Central and 920 primury banks - com 
India the State Bank of India and the Life Insurance Cor 

ing under the purview of Banking Reguition Act 1949 as 
poration of India together Rs. 22 . 15 crores ( the Reserve 

against 1 ,317 co - operative banks (28 State , 366 Central and 
Bank s contribution being Rs. 4 . 16 crores ) and the commer 

923 primary ) all the beginning of the year. The decline 
cial banks, Rs. 29 . 91 crores. The shortfall in the aproved in the number of banks during the year was mainly due to 
programme was partly due to orgunisational failures in thọ 

deletion of certain non -agricultural credit societies from the 
land development banks and partly to the progressive in list of primary co- operative banks. 
provement in the quality of scrutiny of loan applications re 
sulting in a reduction in the volume of loans for unproduc 

337. With a vicw to tightening the control on advances of 
tive purposes . 

Statc and Central co - operative banks against security of cotton 


2 . 75 


4 . 94 
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- 


and kapas , selective control incusures were taken during the 
year under revicw , as discussed on page 81. 


Agricultural Refinance Corporation 


to extend the period of lloatation of the special development 
debcntures. Taking into consideration the changes in the 
outlay of some schemcs sanctioned carlier as # result of 
rephasing as also withdrawal of schemes sanctioned during the 
earlier years, ctc., the total number of schemes sanctioned 
by the Corporation during the eight year of its working as 
on June 30 , 1971 is 458 , the total financial assistance and the 
Corporation s commitment thereunder being Rs.293, 00 crores 
and Rs. 248. 66 crores , respectively . 


Sanations und Disbursements 

338 . During the year 1970-71, the Corporation sanctioned 
retinance in respect of 100 schemes of agricultural deve 
lopment relating to a wide range of irrigation and land deve 
lopment purposes . The total financial assistance involved in 
these scbence was of the order of Rs. 62 .15 crores. The 
Corporation s commitment under these schemes Was 
Rs. 53 . 92 crores . 


339. Out of 100 schemes sanctioned during the ycar under 
review , 67 schemics are to be implemented through the cen 
tral land development banks, the refinance provided in their 
case being in the form of contribution towards the special 
development debentures to be floated by the concerned banks . 
Six schemes are to be implemented through the State co 
operative banks and the remaining 27 by tho scheduled com 
mercial banks, the refinance in their cases being in the form 
of loans. 


343. The disbursements made by the Corporation during 
the year amounted to Rs. 30 .62 crores, raising the total dis 
bursements es at the end of June 1971 to Rs. 89 .71 crorcs. 
Out of the amount of Rs. 30 .62 crores disbursed during the 
year , a sum of Rs. 26 ,65 crorey was disbursed to the central 
land dovelopment banks , Rs. 1. 19 crores to State co - operativo 
banks and Rs. 2 . 78 crores to scheduled commercial banks 
During the year, 8 scheduled commercial banks 
and 5 State co - operativo banks made repaymonts of principal 
due, amounting to Rs. 31. 12 lakhs and Rs. 26 , 57 lakhs, 
respectively . 


Augmenting of Resources 


340 . The 100 schemes sanctioned , during the year under 
review , include 55 schemes for the development of minor 
irrigation works, 9 schemes for the development of land , 
26 schemes of plantation and horticulture and 1 scheme of 
furm mechanisation . Of the remaining, 2 schemes are for 
the development of poultry farming, 2 for the development 
of fisheries, 3 for dairy development and 2 for the construc 
rion of godowns. 


344. During the year, the Corporation augmented its 
resources as under : (i) Rs. 22 crores by way of borrowings 
from the Government of India under Section 20 ( 1 )( c ) of tho 
Agricultural Refinance Corporation Act and ( ii ) about Rs. 
8 . 53 crores from the open market by floating 5 - 3 / 4 per cent 
ARC Bonds 1982 ( II Series ). Further, the Corporation s 
short-term borrowings during the period from the Reserve 
Bank , under Section 20 ( 1 )(b ) of the Agricultural Refinance 
Corporation Act , 1963, aggregated Rs. 11 . 80 crores of which 
Rs. 4 .28 crores were repaid 10 Reserve Bank of India in 
April 1971. 


Policies and Procedures 


345 . The following policy and procedural changes were 
cffccted during the year under review : (a ) The Corporation 
has raised its interest rate on its refinance to 6 -1 / 2 per 
cint per annum in respect of schemes to be sanctioned on 
or after November 23, 1970 . 

(b ) The special concession of 10 per cent contribution by 
State Governmcuts to the special devclopment debentures , 
floated by the Central land development banks in respect of 
minor irrigation schemes sanctioned by the Corporation was 
further extended upto June 30 , 1972 . 


341. A noteworthy development during the your was the 
hreuk -through achieved in regard to financing scheines for 
duiry development. The three dairy schemes sanctioned dur 
ing this ycar involve financial assistance of the order of 
Rs. 142.25 lakhs for purchase of milch cattle by the culti 
vators engaged in mixed farming activities combining dairying 
with agriculture and also professional non -agriculturist milk 
men of the co -operative milk societies. Yet another significant 
development was the refinancc facilities provided by the 
Corporation for the first time to a State Agro - Industries Cor 
porution through a scheduled commercial bank . The Agro 
industries Corporation will be providing services to culti . 
vutors for land -levelling by obtaining funds from the sche 
duled commercial bank which will be refinanced by the 
Corporation . Similarly , for the first time, the Corporation 
approved minor irrigation schemes for benefiting sinall far 
meis — one in ( Iaryana through the Haryana Minor Irrigation 
Tubewells Corporation in Naraingarh tehsil of Ambala district 
for financial assistance of Rs. 161. 50 lakhs for 170 deep 
tubewells and the other in West Bengal in the Hoogly district 
involving financial assistance of Rs. 18 lakhy for sinking 
300 shallow tubcwclls. The two scheme areas fall under the 
Small Farmer s Development Agencies and the Corporation 
has provided 100 per cent rcfinance . More such schemes 
are under active consicleration , The Corporation was also 
able to help cultivators to solve their storage problems in 
two more States , viz ., mysore and Haryana, by sanctioning 
onc scheme each involving financial assistance of Rs. 71. 10 
Jakhs in Mysore and Rs. 19 .42 lakhs in Haryana. This is 
in addition to the carlicr schemes of storage sanctioned by tho 
Corporation in three States , viz ., Gujarat, Punjab and Uttar 
Pradesh . The Corporation has made special efforts to pro 
mote more and more schemes for areas and States not fully 
doveloped and in this connection , has sent its officers for 
formulating schemes which could be sponsored by the con 
cerned (inacing institutions and the State Governments. The 
Chairman of the Corporation had also discussions with the 
representatives of States in this regard which were followied 
up by the Managing Director and other officers of the Cor 
poration . Special meetings were also held between tho 
officials of the Government of India , the senior oficials of 
the State Governments and of the Corporation to promote 
more schemes in thcsc Stutcs. 


(c ) The Corporation decided , as a special case , to provide 
100 per cent refinance in respect of viuble schemes, sponsored 
by Small Farmers Development Agencies through the eligible 
institutions and sanctioned by the Corporation , upto June 30 , 
1971. This concession, initially granted for one year , has 
now bccn further extended upto June 30 , 1972 . 


( 1) After the nationalisation of the 14 scheduled commer 
cial banks, theso banks as also the State Bank of India and 
its subsidiaries have been involved in a grcatcr mcasure in 
advancing loans for agricultural development. The Cor 
poration follow a flexible policy in regard to the extent of 
refinance provided to cominercial banks . It provides reſinance 
to such banks by taking into consideration their liquid reso 
urces position . During the year , the Corporation took various 
steps for simplification of procedure for refinancing com 
mercial banks . 


342 . During the year , the Corporation approved reduction 
in thc financill Assistance in respect of some schemes san 
ctioned earlier as also the rephasing of some schemes so as 


346 . It was mentioned in the last year s Report thnt the 
International Bank for Reconstruction and Development and 
its affiliate , the International Development Association , had 
Approved three projects in financing capital investment for 
modernizing and increasing the productive capacity of agri 
culture . During the year under report, agreements were signed 
between the International Development Association , Govero 
ment of India and the Corporation in respect of four more 


@ Excluding two schemes sanctioned but subsequently with 
drawn . 
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projects for which IDA would provide financial assistance 
of Rs. 67. 80 crores ( $ 90 . 40 million ) ; out of this Rs. 61.67 


crores will be made available through the Corporation as 
under : 


IDA Credit 


Amount to be routed 

through A .R . C . 
(Rs. Crores ) 


. 
. 


Haryana Agricultural Credit Project . . 
Tamil Nadu Agricultural Credit Project . 
Audhra Pradesh Agricultural Credit Project . 
Agricultural Aviation Project . . . 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. $ 25 million Rs. 18 . 75 crores 
. $ 35 , Rs. 26 . 25 croros 

$ 24 . 40 , Rs. 18 . 30 croros 
. $ 6 . 00 - Rs. 4 . 50 crores 


18 . 75 
22 . 35 
18 . 09 
2 . 48 


. 


- - 


- 


- 


which his ticket had been paid for and the place where the 
ticket had been issued . 


The Corporation is actively associated with the implemen 
tation of these projects both as the sole refinancing agency 
and as the agency which is to satisfy itself about the inherent 
soundness of the schemes from technical and cconomic 
aspects . During the year the Corporation s Regional Office 
at Kanpur was shifted to Lucknow . 


Assistance to Refugees from East Bengal 

350 . As a measure of assistance to refugees from East 
Bengal, Authorised Dealers in foreign exchange have been 
permitted to open freely , without any exchange control for 
malities normally applicable to non - residents, current / savings / 
fixed deposit accounts in the names of persons who have 
come away from East Bengal and are temporarily resident in 
India . These accounts will be treated as resident accounts 
and operations thereon allowed freely . 


V . DEVELOPMENT IN EXCHANGE CONTROL 
Maurltius Travel Scheme, 1970 

347. In the sphcrc of Exchange Control the process of 
liberalisation of the Rules relating to travel referred to in 
the last year s Report was further carried forward during 
the year under review . Under thc Mauritius Travel Scheme, 
1970 , introduced with effect from August 7 , 1970 , passuges 
may be booked by airline / steamer companies and travel agents 
for any person who is a resident of India for visiting Mauritius 
race in three years . Such persons travelling 10 Mauritius 
hy Air India will be eligible for release of exchange for 
U .S . $ 100 . Any visits to Mauritils with giant of foreign 
exchange by the Reserve Bank of India for business , or other 
ruposcs or under "P" form approval given by the Reserve 
Rank will be ignored for the purposes of this Scheme and 
any visits to countries other than Mauritius upder the Foreign 
Travel Schcmc, 1970 will not debar a person from avuiling 
of the Mauritius Travel Schonic . Similarly , a visit to Mauri 
tius under the Mauritius Travel Schenie , 1970 , will pot debar 
a person from availing of the benefits of Foreign Scheme, 
1970 , if otherwise admissible . 


Issue of Authorised Dealers Licences 

351. With a vicw to encouraging the smaller banks to 
participate in the foreign exchange business of the country , 
licences to deal in foreign exchange have recently been issued 
to the following bauks : Benarcs State Bank Ltd ., Varanasi, 
The New Bank of India Ltd ., New Delhi, and Vijaya Bank 
Ltd ., Bangalore . 


352 . The ſoilowing tuble gives data relatiog to release of 
foreign exchange and number of P Form upplications ap 
proved for travel abroad for various purposes during the year 
ended Junc 1971, 
Foreign Excaunya permits and P Form Approvals 

1. Fuisiga Ercanga Parmits 


- - 


- 


- 


Purpose of Travel 


No. of 
Permits 


Amount of 
Exchọnge 
Sanctioned 
(Rs. 0003) 


501 
625 


35 , 18 
28 ,45 


Exchange Entitlement of U .S . $ 100 

348 . The facility of release of exchange of U . S . $ 100 or 
its equivalent admissible to persons travelling on flights / sailing 
of Air India / Shipping Corporation of India has since been 
extended to : 
(a ) persolis eligible to avail of the Foreign Travel 

Scherne, 1970 for visiting Afghanistan or Burma 
travelling by lights of Indian Airlines on round 
trip tickets without any further ticket for travel 

to any other countries under the Scheme ; and 
( b ) persons who hold non -cndorseable round - trip tickets 

issued under thc Forcign Travel Scheme, 1970 for 
travel on the vessels of the Scindia Ştcam Naviga 
tion Co ., Ltd . 


2 , 366 
1 , 182 


5 ,78 , 38 
2 ,58 ,44 


Study /Training : 
(6 ) U . K . and Europe 

(i) Technical 

( ii ) Non-technical . . 
(6 ) U . S . A . and Canada 

(0) Technical 

( ii ) Non -technical . . 
(c ) Other Countrios 

(i) Technical 

( ii ) Non -technical . . 
Business 
Medical treatment 
Study tour 
Attending conferences 
Miscellaneous . . 

Total 


194 

120 
10 , 892 

499 
850 
1 , 129 
8 ,360 
26 ,718 


17 ,99 

6 ,63 
6 ,58 , 72 
52 ,03 
33 ,43 
20 ,37 
2 , 14 ,65 
19 ,04 , 27 


II. P Form 


Purpose of Travel 


No. of 
P Forms 
Approved 


Sale of Foreign Currency Notes and Colos 

349 . Until March 1971 , the Exchange bureaux of Authorised 
dealers in foreign exchange and licensed money - changers 
functioning at air ports and dochs were permitted to sell 
foreign currency notes and coins subject to prescribed limits 
and procedural formalities to outgoing travellers from India 
except 

( a ) transit passengers , and 
(b ) passengers holding open -dated tickets ( including 

return tickets ) issued outside India . 
This facility has been extended with effect from March 23 , 
1971 to all travellers of Indian nationality including those 
fulling under the excepted categories (a ) and (b ) mentioned 
above. In other words , sale of foreign currency notes and 
coins would be permissible to a traveller who is an Indian 
national ( i.e ., a person holding an Indian passport, whether 
issued in India or abroad), irrespective of the currency in 


Joining Head of Family 
Visit to Relatives . 
Export Promotion , 
Employment Abroad 
Emigration for Permanent Settlement 
Students / Trainees 
Miscellaneous , . . 


11, 838 
8 ,797 

196 
4 , 352 
7 ,916 
3, 256 
19 ,741 
56 , 096 


Total , 


- - 
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I CES - - 
VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE Loans in five districts in five States . The object of the sur 
RESERVE BANK 

vey was to cvolve at suitable methodology for enabling Land 

Development Banks to conduct field studies with the pur 
353. At thç instance of the Government of India , the Bank pose of shifting their lending policies from security basis to 
sponsored an All-India Survey to assess the extent, nature production basis. Further , the methods of valuation of 
and structural charactcristics of indebetedness of non -manual hypothec followed by the Land Development Banks were also 
employeo households in urban areas . The National Sample sought to be studied , as the current incthods of valuation were 
Survey Organisation carried out the field work of canvassing neither satisfactory nor scientific and needed to be replaced 
an appropriate schedule in about 9 ,000 urban blocks in their by the method of capitalising income as suggested by the 
25th Round during 1970-71. 

All - India Rural Credit Review Committee . Further, the Divi 

sion finalised the Report on the field study into availabilty of 
354. The Bank is finalising the arrangements for conduct Co -operative Credit to Small Farmers . This study was under 
ing the decennial " All-India Debt, and Investment Survcy, taken in eight selected districts from eight Statcs with a view 
1971- 72 " in collaboration with the National Sample Survey to (a ) assessing the availability of credit from co -operatives to 
Organisation of the Government of India and the State Gov small farmers for their agricultural needs, (b ) appraising the 
ernments . 

main factors that influence the availability of such credit, and 

( c ) examining whether vested interests were operating within 
355. The Department of Statistics prepared a study based the co -operatives and , if so , whother they affected the avail 
on the analysis of the accounts of 1 , 501 non -Government, ability of credit to small farmers. 
non - financial mcdium and large public limited companies 
for 1967-68 in collaboration with the Economic Department 359 . Besides these ad hoc surveys, the Division was engaged 
and published it in the October 1970 issue of the Bank s in two relatively long-term surveys . The object of one survey 
Bulletin . The Survey of Industrial Situation relating to the was to study the extent to which co -operative credit was con 
period January- June 1970 was published in the January 1971 tributing towards agricultural production and helping borrow 
issue of the Bank s Bulletin . 

ers to increase their productive capacity , and that of another 

was to study the credit and other related problems of small 
356 . A Special Study on the Branch Expansion Activities of farmers in the context of different agro - cconomic environ 
commercial banks and the performance of new branches for monts in the country . The regular mailed question 
the period July 1969 to September 1970 was conducted in the naire Survey of Co - operative Bank Advances and Deposits 
Credit Planning Cell of the Bank . The study showed that continued to be attended to . Thc Division also brought out 
# pronounced thrust towards both special and functional a publication entitled “ Ştudies in Agricultural Credit. 
spread of cominercial banking lias followed the nationalisation 
of 14 major commercial banks in July 1969. Findings of 

360 . The results of Survey of Finances of Local Autho 
the study were published as a supplement to the November 
1970 issuic of the Bank s Bulletin . 

rities , 1965 -66 and 1966 -67, carried out by the Division of 
A Special booklet con 

Fiscal Analysis , Economic Department, were published in the 
taining ( i) Special Credit Schemcs of Banks : Guidelines , (ii) 

September 1970) issue of the Bank s Bulletin ; the data received 
Report of the Committee on Banks Credit Schcics with 

for the Survey of Finances of Local Authorities for 1967-68 
rofcrence to employment potential, ( iii) Guarantee Schemes 
for Small loans to priority and neglected sectors , (iv ) Guarantee 

and 1968 -69 are being processed . The Annual Survey of 
Schemes for loans to Small-scale Industries and ( v ) Financing 

Ownership of Central and State Governinent Securities as on 

March 31, 1969 was published in the May 1971 issue of the 
of Agriculture by Commercial Banks : Guidelines , was brought 

Bank s Bulletin and the data roccived for the Survey as on 
out by the Bank. This booklet was also published as a 

March 31, 1970 are being processed . 
supplenient to the February 1971 issue of the Bank s Bulletin . 
The Report of the Committee on Differential luterest Rates 
has also been published in a book form , 

VII. EDUCATION AND TRAINING 


361, Prominent activities of the National Institute of Bank 
Management covering training, research and consultancy 
services to help the individual banks in improving their opera 
tional efliciency and performance during the year are indicat 
ed below : 


357. The last year s Report referred to the clecision of 
placing on a continuing basis a survey , undertaken by the 
Division of International Finance , Economic Department, of 
unclassified receipts ( l. e ., receipts in amounts below Rs. 10000 
or its equivalent for which no purpose -wiyo details are 
required to be reported to the Exchange Control Departmont 
by authorised dealers ). The results of the survey of unclassi 
fied receipts during the quarter October — December, 1969 wero 
published in the March 1971 issue of the Bank s Bulletin . 
For the year 1970 , the survey conducted covered the quarter 
July - September, the results of which are currently being 
processed . The survey for 1971, which covers the quarter 
April - June, is in progress . The survey of freight and passage 
fare payments and receipts relating to Indian and foreiga 
shipping and airline companies continued to be undertaken 
by the Division of International Finance on an annual basis . 
The Division also continued to call for quarterly repoits from 
branches of foreign companies and Indian joint- stock com 
panies for the foreign investment survey . Based primarily on 
these reports , an article on " India s International Investment 
Position in 1967- 68 " was publisbed in the March 1971 issue 
of the Bank s Bulletin . Besides presenting India s interna 
tional investment position at the end of 1967 -68 , the article 
estimated broadly , on the basis of partial data , the position 
at the end of 1968 -69. In addition , this study presented 
adjusted data on the country s overall balance of payments , 
taking into account the additional information derived from 
the foreign investment survey reports . 


362 . During the year 1970 , the NIBM conducted the follow 
ing courses : 
Courses 

( 1 ) Five one-week prototype field -workshops- cum - training 
programines on Agricultural Finance for nearly 1, 500 officers 
from banks , (2 ) Small-scalo Industry Finance for training the 
Trainers in financing small-scule industry , ( 3 ) Instructors 
Training Programmes prinarily for one bank at a time; train 
ing was imparted to participants from Bank of Baroda and 
Central Bank of India in 1970 , ( 4 ) Training Programmes for 
Staff Training Collcges for Branch Managers , ( 5 ) Executive 
Development Programme consisting ( a ) Senior Executive 
Course meant for persons at the Regional Manager s level and 
(6 ) Advance Management Seminar meant for Deputy General 
Manager s / Assistant General Manager s level, (6 ) Function 
al Management Programmcs — two -week Manpower Deve 
lopment Programme for 28 participants , two from each bank , 
(7 ) Sectoral Management Programme on Export Finance for 
participants of Commercial banks, IDBI, ECGC , ICICI and 
Ministry of External Affairs , ( 8 ) Training Management Pro 
grammes to train the Instructors of the staff training colleges 
of Eastern region banks held at Calcutta for instructors from 
United Bank , United Commercial Bank and Allahabad Bank 
and ( 9 ) Overseas Training Programme conducted at tho 
request of Bank of Bumiputra , Malaysia by one of the NIBM 
faculty members in Malaysia on Agricultural Financc. 


358 . At the instance of the Agricultural Credit Department. 
the Division of Rural Surveys of the Economic Department 
undertook the Field Study of Savings Potential of Farmers in 
five sclected districts in five States. The object of the study 
was to attempt an estimation of the savings potential of far 
mers resident in rural areas of the selected districts and to 
find out how and to whut extent such deposit potential was 
being tappel by institutional agencies . The Division also 
conducted , jointly with the Agricultural Credit Department, 
another field study for the Assessment of Repaying Capacity 
and Valuation of Hypothec for Land Development Bank 


Rescarch 

363, With a view to developing a better understanding of 
problems as well as to rcsolve practical problems, thc Insti 
tutç initiated research projects on various aspects of banking 
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such as: cnvironmental and management studies, credit and banks. During the period under review , the College con 
portfolio Management, deposit mobilisation , credit research 
analysis , export potential development, integrated information 

ducted 4 Sonior Courses , 3 Intermediate Courses, 2 courscs 
und control system , management control systein , manpower each on Industrial Finance and Orguinsation and Methods 
forecasting , industrial relations and communications , recruit 

and one course each on Foreign Exchange, and Personnel 
ment, etc . 

and Organisation . One course for supervisory inspec 
Workshops 

tion staff of commercial banks was also conducted . Two new 
364. A Workshop on "Recruitment and Selection meant for 

courses introduced at the College during the period under 
Personnel Department Executives of Commercial Banks was review were : a course for legal officers of term -lending 
held towards the end of December 1970 . A Steering Group 

institutions and banks attending to term loan proposals , and 
has been constituted for high level workshop on Business 
Planning to be held in mid - 1971. 

a Credit Appraisal Course for the Officers of commercial 

banks in middle management level attending to appraisal of 
Teaching Material 

credit proposals for relatively large amounts . The total 

number of oficials from banks and financial institutions who 
365. In order to develop a more suitable training techno 
logy , the NIBM with the help of a few Stall Training College 

received training in the College during the period is 477 
Instructors from the banks is preparing Programmed Learn ( including 3 offlcials from foreign countries ) . Since the in 
ings Texts on : ( i ) Remittances , ( ii ) Safe Deposit Vault, and 

ception of the College in 1954, 4 ,447 officials have received 
is working on , ( iii ) Scrutiny of Cheques , (iv ) Deposit AC 
counts and ( v ) Collection . The Institute has planned to 

training in the different courses conducted by the College. 
launch a major programme of preparing a large number of The College proposes to institute soon a course on Project 
such self-instructional material to cover most repetitive 

Appraigal (Financial) and a course on Market Analysis and 
banking operations. Further , number of teaching cases were 
prepared by the Indian Institute of Management, Ahmeda Demand Projections for the officers of term - lending insti 
bad , for the use of the Senior Management Courses, which 

tutions as alķo for such officers of commercial banks who 
were organised during the year . The NIBM itself has col 
lected a number of cases to add to this library . In addition , handle term loans. Recently, the College has also been 
a number of business games and simulation exercises also assigned the task of conducting courses exclusively for the 
have been prepared . 

Bank s own officers . An inspection -oriented foreign exchange 
366 . NIBM published reports on the workshops organised 

course for the officers of the DBO & D ., and the first Central 
by it on the following subjects : 

Banking Course I for the Staff Officers Grade I, were con 

ducted during the period under review . The second Central 
Publication and Information Dissemination 

Banking Course I is at present in session at the College . 
( i) Financing Small -scale Industries , ( ii) Financing Agricul 
turc, ( iil ) Deposit Mobilisation (iv ) Customer Service , (v ) 
Management Development in Banking Industry and ( vi ) Fin Co-operative Bankers Training College, Poona 
uncing Exports . Two more publications of NIBM were : (1 ) 
Review Committee on the Training Programmes of Commer 

370 . The Bank also continued to arrango courses on co 
cial Banks and (il) Directory of Courses 1970 -71, containing 

operative banking for the personnel of Stato, Central and 
dctails of training courses conducted by the various Stall 
Training Colleges of Commercial Banks and other Research 

urban co -operative banks and land development banks. 
and Management Institutions. 

During the period under review , two courses each for the 

managerial staff of State / central co - operative banks, urban 
Consultancy 

co -operative banks and land development banks as also for 
367. The Institute has provided consultancy services to the branch agents of State / Central co -operative banks were held 
Bank of India , the Indian Bank , the Andhra Bank and the 

at the College . On agricultural financo , one course cach for 
Indian Overseas Bank for the selection of direct recruitment 
using the battery of tests which have been developed . Again 

the senior personnel and for the middle level personnel of 
the Institute is working with the Andhra Bank and the Indian commercial banks was conducted during the period. A 
Bank on a Business Development Consultancy . The aiins of 

special course on agricultural finance was organised for the 
the consultancy are (0 ) Business Development Plan over a 
period of three to five years , ( II ) Organisational structure of Bank s officers of the DBO & D with a view to equiping them 
the bank to suit its changing character, and ( lii) Manpower with the knowledge of latcst development in the sphere of 
planning and management development, including training, to 

agricultural credit, particularly in the context of the londing 
meet the future nccds. The Institute has agreed to help the 
Union Bank and the Central Bank of India in the formula portfolio of commercial banks . 
tion and implementation of the management development pro 
granime. Progress has been made in (i) devising personnel 

371. The new courses introduced at the College during the 
inventory , (ii ) job description leading to an appraisal system , 
and (IL) manpower planning . Both banks have agreed to period under review were : ( a ) a course for the managerial 
make this information available to other banks . 

stuff of Stato / primary land development banks, ( b ) a course 

for the managers / deputy managers of central banks financing 
General 

industrial co -operatives, (c ) a refresher course for the mana 
368. On the basis of the work done in 1969 and in 1970 , gerial staff of State / centrul co -operative banks, and (d ) a 
the NIBM has proposed for the year 1971, a major program refresher course for the managerial staff of urban co- opera 
mo of work in the following : (i ) the training of higher bank 

tive banks. While the course for managerial staff of State / 
ing personnel, ( 11 ) development of new training and teaching 
material, especially the self-instructional texts , ( lit ) a large primary and development banks was arranged four times , the 
number of important research projects, and (iv ) expanded other courses were conducted once each during the period 
consultancy services particularly in areas of recruitment and 
selection testing, credit risk analysis and business develop 

under review . 
mçnt. 

372 . The total number of officials from the co -operative , 
Bunkers Training College 

the land development and the commercial banks who receiv 
369 . The Bank continued to sponsor and organise the 

ed training in the College during the period is 509 (including 
training courses for the supervisory staff of commercial two officials from foreign countries ). Since the inception of 
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the College in 1969, 720 officials have received training in the el to issue Press Communiques /Notes / Reloases / Summaries , 
different course n conducted by the College . The College 

Notices, Advertisements and Notifications simultaneously in 
also conducted a seminar for the staff teaching agricultural 
finance in colleges run by commercial banks. The Principal 

English and Hindi. Lelters and communications received in 
of the College has recently taken over the additional charge Hindi from the public , the Central Government and tho 
of the Vaikunth Mehta National Institute of Co -operative 

State Governments were entertained and replied to in Hindi 
Management with which the Bank cntered into a collabora 
tion agreement last year . 

wherever necessary . 


Staff Training College, Madras 

373. The Staff Training College , Madras continued to 
conduct the General Course on central banking for Staff 
Oficers Grade II and Assistants , and the Inspection -oriented 
Course for officers of the DBO & D and the ACD , on a regu 
lar basis. The total number of employees who have so far 
received training in the College is 2 ,947. 


378 . The Hindi classes continued to be conducted by the 
Bank under its own teaching scheme at various centres on 
voluntary basis for the benefit of the Bank s staff . The in 
centives provided for acquiring proficiency in Hindi were 
continued during the year under review . With a view to 
encouraging the typists of the Bank to learn Hindi type 
writing , the incentive of honorariun has been offered for 
passing the Hindi Typewriting Examinatiton . 


Zonal Training Centre 

374. The Zonal Training Centres at Bombay, Madras and 
New Delhi continued to conduct courses for the junior and 
senior clerks of the Bank . The Zonal Training Centre , Cal 
cutta could not be reopened as expected due to certain ad 
ministrative exigencies. The total number of clerical staff 
who havo received training so far in the various Zonal Train 
ing Centres is 6 ,210 . 


VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS 

379. During the accounting year ended June 30, 1971, 
the Bank s income after making statutory and other provi 
sions amounted to Rs . 136 .46 croreg as against Rs. 105.45 
crores in the previous year . The total expenditure for the 
year amounted to Rs. 36 .46 crores as against Rs. 30.45 crores 
in the previous year . The net profit set aside for payment 
to Contral Government was Rs. 100 crores us against Rs. 75 
crores paid last year. 


Deputation of Staff 

375. Under the standing arrangements with the Adminis 
trative Staff College of Indiu , Hyderabad , the Bank s officers 
were deputed to attend management development courses 
conducted by the Collcgc . Oficers were also sent to parti 
cipate in some of the courses conducted by the Bankers 
Training College for the officers of commercial banks and 
financial institutions as also to short-term courses on manage 
ment development organised by thọ All-India Management 
and State level Association , Productivity Councils, Manage 
ment Institutes and a few other similar institutes . Durlog 
the period under review , the Bank also deputed its officers to 
participate in the 8th SEANZA Central Banking Course held 
in Manila , the Central Banking Course conducted by the Bank 
of England, and other courges of interest to the Bank orga 
nised by sone foreign institutes. Officers were also doput 
od for study visits / training to banking and financial institu 
tions in the U .K ., Japan , West Germany , Australia . Iode 
nesia , etc . 


380 . The contributions to the National Agricultural 
Credit ( long -term Operations ) Fund , the National Agricul 
tural Credit (Stabilisation ) Fund and the National Industrial 
Credit ( Long -term Operations) Fund were Rs. 18 crores, 
Rs. 2 crores and Rs. 40 crores, respectively , as against 
Rs. 17 crores, Rs. 2 crores and Rs. 20 crores, respectively , 
during 1969-70 . 

381. The rise of Rs. 31.01 crores in the income during 
1970- 71 was mainly due to increased interest earned on in 
vestments in securities , loans and advances to State Govern 
ments , banks, etc., as also larger discount on Rupee Treasu 
ry Bills . The increase of Rs. 6 .01 crores in the expenditure 
was inainly on account of establishment charges owing to the 
payment of (i) arrears of salary consequent on revision of 
pay scales of Staff in Classes II, III and IV and (ii) interim 
relief and ad hoc refixation of salaries of Officer Staff. 


mente, mis in security due to inc 


Auditors 


Promotion of Hindi in R .B .I. 

376 . During the year under review , the Bank brought 
out the Hindi version of the Annual Report on the Working 
of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of 
Banking in India for the year ended June 30 , 1970 with 
annexures of selected statements in Hindi from the Report 
on Currency and Finance, 1969. 70 and the Hindi version of 
Important circulars issued by the Bank to scheduled com 
mercial banks, The Bank continued to offer assistance to 
the Industrial Development Bank of India , Agricultural Rcfi 
nance Corporation , Unit Trust of India and Deposit Insu 
rance Corporation for Hindi translation and publication of 
their Annual Reports . The revised edition of the Functions 
and Working of the Reserve Bank of India and the non 
statutory portion of the revised Exchange Control Mannyal 
(sixth odition ) were translated into Hindi and the latter was 
furnished to Government. The Bank also brought out a 
Hindi version of the forms, to be supplied to the Registrare 
of Co -operative Societies in Hindi-speaking States, for col 
lection of statistics relating to the Co -operative Movement 
in India , 


382. The accounts of tho Bank have beon Audited by M / s . 
A . F . Ferguson & Co ., Bombay . M / s . Ray and Ray, Cal 
cutta , M / . Suri & Co ., Madras and M /s . Thakur Vaidya 
nath Aiyar & Co ., New Delhi who were appointed by the 
Government of India as auditors of Reserve Bank of India 
by the notification No . F . 3 ( 50 ) - BC / 69, dated the 28th 
April 1971 Issucd in exercise of the powers conferred by 
Section 50 of the Reserve Bank of India Act. With a view 
to cnsuring a wider coverage of offices of the Bank by the 
Bank s statutory auditors , the books of the Kanpur , Nagpur 
und New Delhi offices have been audited by the auditors in 
addition to the traditional offices at Bombay , Calcutta And 
Madras. The remuneration of thc auditors has been fixed 
al Rs. 15 ,000 / - per office. 


The Central Board 

383. Sarvashri V . V . Chari and S . S . Shiralkar assumed 
charge as Deputy Governong with effect from the forenoon 
of 17th November 1970 and 18th December 1970 , respec 
tively , for a period of 5 years . Sbri C . P . N . Singh and 
Prof . M , Mujeeb retired as Directors of the Central Board 
on expiry of their torns of appointment on 14th January 
1971. The Board wishes to place on record its appreciation 
of the services rendered by the retired Directors . 


377 . In compliance with the provisions of the Official 
Languages Act, 1963 , as amended in 1967, the Bank continu 
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334 . Seven meetings of the Central Board were held and Hyderabad is in the planning stage . Proposals for ap 
during the year , four of which were held in Bombay , one pointment of Architects for the proposed quarters for Staff 
each in Madras , Calcutta and New Delhi. The Committcc Officcis Grade I and II at Konpur are under consideration . 
of the Central Board hold fiftytwo meetings of which ten 
were held in New Delhi, two in Madrus and the rest in 

391 . Efforts are being made to secure suitable land for 
Bombay . 

construction of quarters at Centres where no plot has been 
383. Shri K , N . Mchte was appointed as Exccutive Direc secured or where the number of quarters provided is inade 
tot with effect from the close of business on 21st January quate . 
1971. 

392. The schemic of taking flats on Company Lease for 
Local Boards 

staff officers continues, as there is no improvement in the 
386. There was no change cither in the composition or in 

housing situation in the cities where offices of the Bank are 
the membership of the Local Boards during the year under 

located . During the year under review , 227 flats were taken 
review . 

on lease, bringing the total number of flats taken since the 

introduction of the scheme in 1967 to 716 . 
Opening and closing of Offices and Changes in Organisation 
ud Managemint 

Miscellaneous 

393. The renovation of the old office building at Calcutta 
387. An Office of the Exchange Control Department was is nearing completion , while the renovation work of the old 
sct lip at Cochin with effect from November 2 , 1970 . A office building at Kanpur will commence shortly . The const 
full- fledged Public Debt Office was sct Liput Ahmedabad ruction of community centres in the Sarojini Nagar And 
from May 1, 1971. Four oflices of the Department of Kasturba Nagar colonies at New Delhi is in the planning 
Banking Operations and Development were opened at Gau stage . 
hati, Patna , Jammu and Jaipur on February 15, March 1, 
May 15 and June 15 , 1971 , respectively . The regional 

Employer- Employce Relations 
office of the Agricultural Credit Department located at Kan 
pur was shifted to Lucknow in May 1971. Another rogion 

394 , A reference was mado in the previous year s Report 
al office of the Agricultural Credit Department at Chandi to the negotiations with effect from June 1, 1970 between the 
garh was upgraded with the jurisdiction of this oflice cover management of the Reserve Bank of India and the All-India 
ing Punjab , Haryana , Himachal Pradesh and Jammu and Reserve Bank Employees Association representing the 
Kashmir , 

workmen employees in Classes II and III regarding revision 

of pay scales and allowances, etc . Since then settlements 
Bank s Premises 

were reached betwocn the management of the Bank , on the 

one hand , and the All India Reserve Bank Employees Asso 
Office Premises 

ciation and the All-India Reserve Bank Workers Federation , 

on the other , in regard to revision of pay, allowances and 
388 . The annexure building at Nagpur has been complet certain other service conditions of workmen employees in 
ed , while the construction of the main office building at Classes II, III and IV . The Agreements with the Association 
Bangalore is in progress . The proposed office buildings at And Federation are binding on the parties till December 31, 
Hyderabad and in the compound of the Mint at Bombay 1973 . As the Agreements have not settled all the items in 
as also the proposed office buildings and annexes at Bhuban cluded in the Charter of Demands of the two organisations, 
eswar and New Delhi are in planning stage. In Jaipur pro furthermeetings are beiog held with them for resolving the pend 
gress of planning has been held up due to a dispute regard ing items also . Negotiations were held between unions of 
ing the ownership of the land sold to the Bank by thc Im workmen employces of the commercial banks and the Indian 
provement Trust. Proposals for appointment of Architects Banks Association on revision of pay structure for bank 
for office buildings at Ahmedabad and Gauhati are under 

cmployees and a settlement was reached between them on 
consideration . 

October 12 , 1970. The settlement would be in operation for 

4 years from January 1 , 1970 . 
389. A reference was made in the last year s Report 
about the proposals to take on lease buildings at Ahmeda 

Employees Housing Loan Scheme 
bad and Bhubaneswar for opening sub - offices of Issue De 
partment and Sections of the Banking Department. The 395 . During the year under review , Housing Louns were 
building at Ahmedabad has since been taken , while the one sanctioned as under : 
ut Bhubaneswar is expected to be ready for occupation in 

No, of 
the near future . 

Amount 
In addition , acconimodation has also been 
taken on lease for opening regional oflices of the Depart 

Societics Rs. 
ment of Banking Operations and Development of Banking A . Now Co - operative Housing 
at Gauhati, Jaipur and Jammu. 

Societies . . . . 

16 72,84, 220 

Additional loans to Co -operative 
Residential Quarters. 

Housing Societies already forin 
390 . The Bank is continuing its efforts to provide resi 

ed 

3 ,29, 585 
dential quarters, which are heavily subsidised , for the various 

Total 76 , 13 ,805 
categories of staff at all important centres . During the year 
under review , the construction of 11 flats for Staff Officers 
Grade I at Madras and a colony of 240 flats for clerical 

No . of Amount 
staff and 192 flats for subordinate staff at Bombay was com 

Employees Rs. 
pleted . This will bring the total number of flats so far pro 
vided to 160 for Staff Officers Grade 1, 366 for Staff Offi 
cers Grade II, 1 ,616 for clerical staff and 744 for subordi 

B . Individualmembers of staff 
nate staff at Bombay, Calcutta , New Delhi, Madras, Nag 

New loans . . . . 

145 27 ,44 ,798 
pur , Patna and Kanpur, covering approximately 15 per cent 

Additional loans to employees 
of the total staff at these centres . Construction of 272 flats 

who had already availed of 
at New Delhi and 456 fluts at Calcutta for clerical and sub 

loans earlier . . 

. 

2 

2 ,850 
ordinate staff is in progress, while construction work in res 
pect of 56 flats at Bangalore for Staff Officers Grade I and II and 

Total 27,47,648 
224 flats at Kanpur and 104 fluts at Nagpur und 16 flats at 
Madras for clerical and subordinate staff has since commen 
ced . Construction of 152 flats at Bombay for Staff Officers The total amount of "Society and Individual loans 
Grade I and II and 48 additional flats for clerical staff at sanctioned since the introduction of the scheme in 1971 
New Delhi will commence shortly . Further construction of amounts to Rs. 2 ,83, 94 , 160 and Rs. 78 , 45 , 103, respectively , 
colonies for Staff Officers Grade I and II at New Delhi and In all 1,716 employees have availed themsclvcs of this faci 
Classes ILI and IV staff at Bhubaneswar, Madras, Bangalore 
49 G of 1 / 72 - -22 
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Reserve Bank of India 
BALANCE SHEET AS AT JUNE 30 , 1971 
ISSUE DEPARTMENT 

. - . - . 

- - - - - - - - - 
LIABILITIES 

ASSETS 
Rs. P. 1 RS. P .1 *** 

- - - - - - - 

Rs. P. RS. P. 
Notcs held in the Banking 

Gold Coin and Bullion ;-- 
Department is in 18 , 00 , 36 ,776 .00 

( a ) Held in India 

182 ,53,10,862 . 72 

(6 ) Held outside India 
Notes in circulation - 4435,03,88 , 195 . 50 

Foreign Securities 

278,41, 99,950 .06 
Total 

460,95, 10,812 , 78 
Total Notes issued 

4453,04, 24 ,971. 50 
Rupce Coin 

39,15,33, 741. 55 
Government of India 
Rupee Securities . 

3952,93,80,417 , 17 
Internal Bills of Exchan 

ge and other Commer 

cial Paper 
Total Llabilitics , 4453, 04 , 24 , 971 .50 | Total Assets 

4453 ,04, 24,971. 50 
BANKING DEPARTMENT 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. 


: 
: 
: 


: 
: 
: 
: 
: 


: 
: 


: 
: 


:: 


: 


LIABILITIES 

ASSETS 

Rs . 
Capital Paid -up 

5, 00 ,00 ,000 . 00 Notes 

18 . 00 , 36 ,776 . 00 
Reserve Fund 150 , 00 , 00 , 000 . 00 Rupee Coin . . . 

92 ,062 . 00 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Small Coin 

3, 14 ,775 .60 
Operations) Fund . 

190 , 00 ,00 ,000 . 00 Bills Purchased and Discounted 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

( a ) Internal , . . . 

10 ,02, 29 ,313 .79 
Fund 

39, 00 ,00 ,000 .00 (b ) External . . . . 
National Industrial Credit (Long - Term Opera 

( c ) Government Treasury Bills 

15 , 79 , 86 ,288 . 22 
tions ) Fund 135,00,00 ,000 .00 Balances held Abroad 

94, 12 ,01, 406 , 55 
Investments * * in 

423,54 ,81,728 . 38 
Deposits : - - 

Loan and Advances to : 

(1 ) Central Government 
(a ) Governinent . . . 

( ii ) State Governments in 

55 ,77,00, 000 .00 
(0 ) Central Government 

54, 98 , 95,012 . 38 | Loans and Advances to : 
(11) State Governments 86 ,63 , 13, 936 . 171 (1) Scheduled Commercial Bankst 

265 ,84 , 70 , 000 . 00 
( 11 ) State Co -operative Bankstt . . 

206 , 83 ,71,602 . 00 

(iii) Otliers . . . . . . . . 13 , 78 ,60 , 000 . 00 
(1 ) Banks 
(i) Scheduled Conimercial Banks | 

248,69 ,06 , 124 . 78 | Loans , Advances and Investments from Na 
( li ) Schedulcd State Co- operative 

tional Agricultural Credit (Long-Term 
Banks . 

18 ,83 ,72, 356 ,57 Operations) and Fund 
(III) Non -Scheduled State Co- opera 

(a ) Loans and Advances to : - - 
tive Nanks , 

83, 62, 402 .90 

(1 ) State Governments 
( iv) Other Banks 

1,02 ,07 ,228 . 20 (ii) State Co - operative Banks 

42,03 ,55 ,639 . 52 
( iii ) Central Land Mortgage Banks 

24 ,31,43, 271 , 66 
(c ) Others 

162,56 ,14 ,761. 21 (6 ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debenturcs 
Bills Payable 

37, 24 ,27 , 949 . 41 | Loaps and Advances from Natioanl 10 ,14 ,98,135 . 00 
Other Liabilities 

194 , 31 ,73, 420 . 38 Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund 

Loans and Advances to State Co- operativo 
Banks 

13 ,66 , 14 , 587 ,00 
Loans, Advances and Investments from 
National Industrial Credit (Long- Term 

Operations) Fund 
(a ) Loans and Advances to the Develop 
ment Bank . . 

55,04, 21, 044.00 
(b ) Investment in bonds/debentures issucd 

by the Development Bank 
Other Assets . . . . . . . . . 

75,14,96,362.28 
Total Liabllltles .. . ....... . .. ... 1 | 1324 , 12, 73, 192 . 00 1 Total Assets . . . 

. . .. . . | 1324, 12,73, 192 . 00 
Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,99 ,992 ,80 (Sterling Investments of £ 50,000 converted @ Rs. 100 - $ 5 . 5556). 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities. 

* * (1) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National Indus 
trial Credit (Long- Term Operations ) Fund. 

(11) Includes Rs. 5 ,31, 09 , 367 . 80 ( equivalent of £ 50 ,000 and $ U . S . 6 , 961,250 ) held abroad . 
Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long -Term Operations) Fund . 

+ Includes Rs. 171, 91,00 , 000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4 ) (c ) of the Reserve 
Bank of India Act. 

+ + Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National Agricultural 
Credit ( Stabilisation ) Fund . 

S . JAGANNATHAN , Governor. 

P , N , DAMRY Deputy Governor 
J . S , NARULA , 

R , K , HAZARI Deputy Governor 
Chief Accountant. 

V , V . CHARI, Deputy Governor 
Dated the 28th July 1971, 

S . S . SHIRALKAR , Deputy Governor 
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FROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1971 


INCOME 
Interest, Discount, Exchange, Commission , etc . t . . 


Rs. P . 
136 , 46, 38 , 146 . 95 


, 


EXPENDITURE 
Establishment 
Directors and Local Board Members Fees and Expenses 
Auditors Fees 
Rent, Taxes , Insurance , Lighting, etc. 
Law Charges 
Postage and Tolegraph Charges 
Remittance of Treasure 
Stationery, etc . 
Security Printing ( Cheque, Note Forms, etc ). 
Depreciation and Repairs to Bank Property 
Agency Charges 
Contributions to Staff and Superannuation Funds 
Miscellaneoliş Expenscs .. . . .. .. . . 

Not available balance 


20,58, 91 ,346. 23 

57,802 .80 

90,000 . 00 
93,93,714 . 68 

39 ,151 .82 
11,32 ,016 ,41 
60 , 14 ,579 . 19 

30 ,40 ,811 . 73 
4 , 90 ,81, 764 . 01 

95,05,283 . 57 
7,21,10 ,258 . 74 

7 ,32 ,000 . 00 

75,48 ,975 . 46 
100 ,00 ,00 ,442 . 31 


Total 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


136 ,46 , 38, 146 . 95 


Puu 


Surplus Payable to the Central Government 


. . 


. . 


. . 


,. 


.. 


.. 


100,00,00 ,442 .31 


RESERVE FUND ACCOUNT 


By Balance on 30th June 1971 
By transfer from Profit and Loss Account 
Total 

.. . . .. .. 


150,00 ,00 ,000 . 00 

Nil 
150,00,00, 000. 00 


. . 


.. 


. . 


.. 


.. 


- 


- 


- 


tAfter making usual or necessary provisions in terims of Section 47 of the Reserve Bank of India Act. 


S . JAGANNATHAN , Governor. 
P . N . DAMRY , Deputy Governor . 
R . K . HAZARI, Deputy Governor. 
V . V . CHARI, 

Deputy Governor , 
S . S . SHIRALKAR , Deputy Governor . 


J. S . NARULA , 
Chief Accountant. 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE PRESIDENT OF INDIA , 


We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet 
and Accounts of the Bank as at 30th June , 1971 . 


We have examined the above Balance Sheet with the Accounts , Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office 
and of the Offices at Calcutta , Bombay, Madras, New Delhi, Kanpur, and Nagpur and with the Returns submitted and certified by the 
Managers of the other Offices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Shect, and report that where we liave 
called for explanations and information from the Central Board , such information and explanations have been given and have been satis 
factory . In our opinion , the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the 
assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly 
drawn up so as to oxhibit a true and a correct view of the state of the Bank s affairs according to the best of our information and the ex 
planations given to us , and as shown by the Books of the Bank . 

RAY & RAY , 
A . F . FERGUSON & CO . 
THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO . Auditors 
SURI & CO . 

[No, 3(9)- B . O . ITI /72 ) 
Dated the 28th July , 1971 . 

R . RAJAMANI, Dy. Secy. 
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विदेश व्यापार मंत्रालय 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
नई दिल्ली, 7 अगस्त 1972 

( प्रायकर ) 
का०मा० 509: -- प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
126-द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 
अपनी अधिसूचना सं० 1 ( फा० सं० 55/ 23 3/ 63 - प्राई ० टी० ), तारीख, 
18-5-- 1964 से उपागड समय- समय पर यथा संशोधित अनुसूची 
में एतद्द्वारा निम्नलिखित जोड़ता है । 

उक्त अनुसूचि में विद्ययमान प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित मद 
जोड़ी जाएगी : 

3 
67 दिल्ली और बम्बई में स्थित प्रायकर अधिकारी ख-मोर्ड 

ब्रिटिश ग्रोवरसीज एयरवेज कार- जिला III ( क ) कलकत्ता 
पोरेशन के प्रवासी अधिकारी । 


नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973 
स्टेपल तन्त, नियंत्रण आदेश , 1072 , तारीख 6 दिसम्बर , 1972 

का संशोधन 
का . आ . 510. - आवश्यक वस्त , अर्धािनयम , 1955 (1955 का 
10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार , उक्त नियंत्रण आदेश में एतद्वारा निम्न 
लिखित संशोधन करती है : 
"नियंत्रण आदेश में जहां कहीं स्ट्रेपलसन्स आया है उसके 
स्थान कर विस्कोस स्टेपल तन्त पढ़ें । " 

[ सं. फा. 17013/1/ 72वस्त्र (एफ ) ] 

के . किशोर, संयक्त सचिव । 


- - - 


1 


_ _ 2 ... . 


___ _ 3 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 


- - - - - 


- - - - 


5 


New Delhi , the 3rd February, 1973 
Staple Fibre Control Order 1972 dated 6th December , 

1972 Amendment thercof . 
S . O . 510. -- -In exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 1955 ), the 
Central Government hereby makes the following amendment 
to the said Control Order : - - 
" Viscose staple fibre may be read for staple fibre where 
ver it appeals in the Control Order " . 

[ No. F. 17013 / 1 / 72 / Tex( F)] 

K . KISHORE, Jt. Secy . 


( उप -मरुण मियंत्रक, लोह और इस्पात आयात-निर्यात का कार्यालय ) 


प्रायकर सहायक प्रायुक्त प्रायकर सहायक प्रायझर प्रायुक्त पश्चिम 

(निरीक्षण ) जिसे स्तंभ प्रायुक्त ( अपील ) बंगाल - 1 कलकत्ता 
3 में निर्दिष्ट प्रायकर जिसमें स्तंभ 3 में 
अधिकारी की बाबत निर्दिष्ट प्रायकर 
प्रायकर सहायक आयुक्त अधिकारी के 
(निरीक्षण ) के कृत्यों विनिश्चय के विरुद्ध 
का पालन करने के अपील सुनने की 
लिए नियुक्त किया गया शक्तियां निहित की 

गई हैं । 
यह अधिसूचना 17 अगस्त , 1972 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 5/ फा० सं० 187/ 12/ 71 - पाई० टी० ( ए० आई० ) ] 

बी० माघवन , अवर सचिव 
( Central_ Board of Direct Taxes ) 
New Delhi, the 7th August, 1972 

(INCOME- TAX ) 
s. o . 509 . --- In exercise of the powers conferred by section 126 
of the Income -tax , 1961 , (43 of 1961 ) the Central Board of 
Direct Taxos hereby makes the following addition to the Sche 
dule annexed to its Notification No . 1 ( F . N . 55 / 233 /63- IT ) 
dated 18 - 5-1964 as amended from time to time . 

In the said Schedule the following item shall be added below 
the existing entries ; 
2 

3 
67 Expartriate Officers of the Income -tax Officer , B- Ward , 

British Overseas Airways District III- A , Calcutta . 
Corporation stationed in 
Delhi and Bombay. 


1 


फरीदाबाद , 6 दिसम्बर, 1972 

आदेश 
का . आ . 11. - सर्वश्री इंडिया टिन बाक्स मैन कं . सीके-50/ 82 राजा 
दरवाजा, वाराणसी को आयात लाइसेंस सं . पी / एस / 8565830/ सी / 
एक्स एक्स / 42 / डी / 33.34 और पी / एस / 8565831 / आर / एम एल / 
डी / 33.34 / एम एल । दोनों का दिनांक 30-3 -1972 क्रमश: 5000 रु. 
और 582 रु. के लिए सामान्य मुद्रा और यू . के. कडिट के अधीन 
कलकत्सा पस्तन पर पंजीकरण की शर्त के साथ जारी किए गए थे । 
उन्होंने कथित लाइसेंसों की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों और 
सीमाशुल्क निकासी प्रतियों की अनलिपियों के लिए इस आधार 
पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां खो गई / अस्थानस्थ हो गई 
है । यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल लाइसैस किसी सीमा 
शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराए गए थे और उनका उपयोग 
बिल्कल नहीं किया था । 

इस तर्फ के समर्थन म आवेदक ने दो शपथ पत्र दाखिल किए 
ह । म संतुष्ट हूं कि पूर्वाक्स लाइसेंसों की मूल मना विनिमय 
नियंत्रण प्रतियां और सीमाशुल्क निकासी प्रतियां खो गई / अस्था 
नस्थ हो गई है और निदेश देता है कि विषयाधीन लाइसेंस की 
मूल मन्ना विनिमय नियंत्रण प्रतियों और सीमाशुल्क निकासी 
प्रतियों को रद्द करके इनकी अनलिपियां आवेदक को जारी की 
जानी चाहिए । 

[ सं . 182738] 
के. एन . कपुर, उप मुख्य नियंत्रक 


5 _ 
I. A . C . of Income - A . A. C . of Income - Commissioner of 

tax , who has been tax who has been Income-lax , 
appointed to per invested with po West Bengal 
form the functions wers to hear ap - I , Calcutta .imile 
of I. A . C . of In peals against 
come-tax in res the decisions of 
poct of Income tho Income-tax . 
tax Officer refer Officer reforrod to 
red to in co- in column 3 . 
lumn 3 . 
This notification will take effect from 17th August, 1972 . 

[ No./ 5 / F. No. 187/12/ 71 -IT ( AI] 
B. MADHAVAN, Under Secy. 
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--- - - - - - - 
( Dy . Chief Controller of Imports and Exports ) 

( Office of the Jolnt Chief Controller of Imports & Exports ) 
(Iron and Steol) 

(Central Licensing Area ) 
Faridabad , 6th December , 1972 
CANCELLATION ORDER 

New Delhi, the 2nd October, 1972 
_ s. o . 511 . _ M / s Indin Tin Box Manufacturing Co., 

SO. 512. - M / s. Aero Engineering Works , Karimpura 
Ck- 50 / 82 Raja Darwaja , Varanasi were granted import licence 

Road , Ludhiana , were granted an import licence No . PIL| 
Nos. PS/ 8565830/ C /XA/ 42 D33.34 and PS/ 8565831| RML) 

2621262| C / XX 40D/ 32- 33 dt. 7- 7- 71 for Rs . 38801 for Col, 4 
42 |D | 33 . 34 MLI both dated 30 - 3 - 72 for Rs. 5 ,000 and 

items appeared against S . No. A . 152. 2 . to the Red Book 
Rs. 582 issued under G . C . and U . K . Credit respectively with 

for AM 72 (Volume- II) as per list and Two Electric Type 
part of registration as Calcutta . They have applied for 

writer, Two Flectric Operated calculators machine, Onc 
duplicate Exchange Control and Custom Clearance Purpose 

Photo copying Machine and item Photo -Copying Paper upto 
copies of the said licences on the ground that the original 

Rs . 1000 . They have applied for issue of duplicate copy 
E. C . P. and C . C . P . copies of the said licences have bcen 

of the suid licence for Customs purposes only for thc un 
lost /misplaced . It is further stated that the original licences 

utilised balance of Rs. 8770 on the ground that the original 
were not registered with any custom authority and were not 

Customs Purposes copy has been lost /misplaced without hav 
utilised at all. 

ing been utilised the above balance amount. The licence was 
In support of this contention the applicant has filed two 

registered with Bombay Customs Housc . 
affidavits. I am satisfied that the origina) E. C . P . and C . C . P . 

The applicant, have filed an affidavit in whipport of their 
copies of the aforesaid licences have been lost /misplaced 

above statement as required under para 318 ( 1 ) of Import 
and direct that duplicate E. C . P. and C . C . P . copies should 

Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1972- 73. I 
be issued to the applicant in cancellation of original E . C . P . 

am satisfied that the original Customs Purposcs copy of the 
and C . C . P. copies of the licences in question. 

" [ No. 162738] 

said licence has been lost /misplaced . 
K . N. KAPOOR, Dy . Chief Controller . 

In exercise of the powers conferred on me under section 
9 ( C ) in the Import Control Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as 
amended upto date , I order the cancellation of the original 

Customs Purposcs copy of licence No. PILI26212621CNY 
( समुक्त - मुख्य नियंत्रफ आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

40/ D / 32 .33d T 

No . P | L / 2621262 

opy or Licence 
नई दिल्ली, 2 अक्तूबर, 1972 

The applicant is now being issued it duplicatc Customs 

Purposes copy of licence No P | L| 2621262 | C / XX / 40D/ 32 -33 
आदेश 

dt. 7 - 7 - 71 for the balance amount of Rs. 8770 of the licence 

alongwith its list of items in accordance with the provision of 
का . आ . 512 . - सर्वश्री एयरो इंजी. वर्कस, करीमपुरा रोड, लधियाना para 318( 1 ) of Import Trade Control Hand Book of Rules 
को अप्रैल मार्च 1972 के लिए रेड बक ( वा . 2) की क्रम सं . ए. 151. 2 

& Procedure, 1972 - 73 . 
के मद्दे कालम 4 में दिखाई गर्या सूची के अनुसार मदों तथा 

[ No. Engg . 140 /JM/ 71 /SC. I / CLA] 
दो विद्युत टाइपराइटर, दो विद्याप्त दवारा परिचालित गणक मशीन , 

A . L . BHALLA , Dy Chicf Controller 
एक फोटो - फापी करने वाली मशीन तथा मद फोटो -कापी करने वाले 

for Jt. Chief Controller 
कागज 1000 रुपये तक के आयात के लिए 38801 रु. का एक 
आयात लाइसेंस सं . पी / एल / 2621282 / सी / एक्स एक्स / 40/ सी / 32-33 

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 
दिनांक 7-7-71 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उपयुक्त लाइसौंस 

( पैट्रोलियम विभाग ) 
में शेष बचे 8770 रु. मूल्य के लिए अनलिपि सीमाशल्क कार्य 
संबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1973 
सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति उपर्युक्त शेष बर्च मूल्य का उपयोग 
किए बिना ही खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंस बम्बई का . आ . 613. यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया था । 

है कि लोकहित म यह आवश्यक है कि हल्दिया पोर्ट (जिला 
___ अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 

मिदनापुर) और पश्चिम बंगाल राज्य म भारतीय तेल निगम 
नियम तथा क्रिया विधि है । बक 1972-73 की कंडिका 318 ( 1) 

( पाइपलाइन ज ) के राजबंध वितरण केन्द्र (जिला बरदयान ) के 
के अंतर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं बीच पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारसीय 
संतुष्ट है कि उपर्यक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी 

संल निगम (पाइपलाइन्स ) द्वारा बिछायी जानी चाहिये और कि ऐसी 
प्रति खो गई है अस्थानस्थ हो गई है । 

लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची म 

वजित भूमि म " उपयोग का अधिकार आजित करना आवश्यक 
अद्यतन यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश , 1955 निनांक 
7 -12-1955 की धारा 9( सी सी ) के अंतर्गत मझे प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग कर में लाइसेंस सं . पी /एल / 2821262/ सी / एक्स एक्स / 40 / ___ अतः अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि म उपयोग के अधि 
डी / 32 -33 दिनांक 7-7-71 की मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति को कार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
रद्द करने का आदेश देता है । 

की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
___ अब आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण नियम सथा क्रिया 

केन्द्रीय सरकार ने उसम उपयोग का अधिकार अजिस करने 
विधि , हैंडबुक, 1972- 73 की कंडिका 318 (1 ) में की गई 

का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है । 
व्यवस्थाओं के अनुसार लाइसेंस सं . पी / एल/ 2621262 / सी / एक्स एक्स / 
40/ डी / 32-33 दिनांक 7-7 -71 के शेष बचे मूल्य अर्थात 8770 रु . के 

उक्स भूमि म हितमद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीर्थ 
लिए सथा मदों की सूची के साथ अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी 

पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप भारतीय तेल निगम लि . (पाइप 
प्रति जारी की जा रही है । 

लाइन्स ) के कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी 14 ली रोड, कलकत्ता- 20 
[ सं . इंजी, 140 / जे . एम 71/ एस सी 1 / सी एल ए] 

को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

ऐसा आक्षेप करने याला हर व्यक्ति विनिदिष्टत: यह भी कथन 
ए . एल . भल्ला, उप मुख्य नियंत्रक , करंगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सनवायी व्यक्तिः हो या 
__ कृत संयक्त मुख्य नियंत्रक । किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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( 1 ) at page 1183 in column 2 in line 3 , read " 1298 

middle " for " 1292 middle " ; 
पुलिस स्टेशन हरिपाल जिला हुगली ( पश्चिमी बंगाल ) 

(2 ) at page 1184 in column 2 and column 3 in line 
मांजा नाम प्लाट संख्या सीमा ( क्षेत्र ) भूमि का 

68, read " 171 Full " and " 0. 12 " for " 177 Full " and 

" .02" respectively . 
___ सड़कों म ए आर ई म विवरण 

[ No . 11/ 5 / 71 - Lab. & Lovis / III] 
कसिमरपर , जे. एल . 1296 0. 04 1.62 उत्तर-पूर्व 
संख्या 112 
[ सं . 11 / 5/ 71-लेबर एण्ड लेजिस / 4 ] 

का० प्रा० 515--- यत: पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

के अधिकार का प्रर्णन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
( Department of Petroleum ) 

3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन 
New Delhi, 7th February , 1973 

मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 897 तिथि 7 जनवरी , 1972 धारा 

केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
S . O . 513 , - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
port of Petroleum Products between the Haldia Port (Dis 
trict Midpnapore ) and Rajbandh Delivery Point (District 

के लिये अजित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था । 
Burdwan ) of India Oil Corporation Limited ( Pipelines ) in 
West Bengal State , pipeliace should be laid by the Indian 
Oil Corporation Limited ( Pipelines ) and that for the pur 

और यतः मभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
pose of laying such pipelines it is necessary to acquire tho उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
right of user in the land described in the Scheduled annexed 
hereto ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum Pipelines 

पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
( Acquisition of Right of User in lund ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) the Central Government hereby declares its intention का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
to acquire the right of user therein . 
Any person interested in the said land may within 21 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
(twentyone ) days from the date of this Notification object 
to the laying of pipelines under the land , to Competent प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
Authority at 14, Lee Road, Calcutta - 20, in the office of the 
Indian Oil Corporation Limited ( Pipelines ). Every person 

है कि हम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
making such an objection shall also state specifically whether उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वारा 
he wishes to be hcard in person or by legal practitioner . 

अजित किया जाता है और, उस धारा की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त 
SCHEDULE 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त 

भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
Name of Plot No. Extent (Area ) Description 
In acros In ares of land 

भारतीय सेल निगम में , सभी बन्धकों के मुक्त रूप में , इस घोषणा के 
Mouja 

प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
Kasimerpur 1296 0. 04 1.62 North- East 
J . L. No. 112 
[ No . 11 / 5 / 71 - L & L / IV ] 

अनुसूची 
शुविधपत्र 

राज्यः पश्चिमी बंगाल जिला : गली पुलिस 
का . आ . 514. - पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 

स्टेशन / थाना हरिपाल 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 60 ) की 
धारा 3 (1 ) के अधीन दिनांक 25 मार्च, 1972 के भारत के राजपत्र 

गोष सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षेत्र ) 
के भाग-2, खण्ड 3( 2 ) के पृष्ठों 1181 से 1184 पर प्रकाशित 

तथा भूमि का विवरण - - --- - - - - - - - -- - - - - 
दिनांक 7 जनवरी, 1972 की अधिसूचना संख्या का . आ . 897 में : -- 

एकड़ों में ए आर ई एस 
(1 ) 1183 पृष्ठ पर तीसरी लाइन में कालम 2 में “1292 
मध्य " के स्थान पर " 1298 मध्य " पढ़िये । 

गाजा 135 मध्य 

( ) . 20 10 . 52 
जे० एल० संख्या 137 पश्चिम 

0 . 06 

2 . 43 
( 2) 1184 पृष्ट पर 68 लाइन में कालम 2 और कालम 3 में 

92 138 पूर्व 

0 . 11 
क्रमशः “177 पूर्ण " और "02 " के स्थान पर " 171 पुर्ण " 

139 पूर्ण 

() . 02 0 . 81 
और " 0.12 " पढिये । 

140 पूर्ण 

( ) . 03 

1 . 21 
[ सं . 11 / 5 / 71- संबर एण्ड लजिस / 3 ] 

141 पूर्व 

(0 . 01 0 .40 
161 उत्तर पूर्व 

0 . 006 0 . 20 
ERRATUM 

166 पूर्व 

(0 . 05 2 . 02 
S. O . 514.-- -In the Notification of the Government of 

167 पूर्व 

(0 .07 2 . 83 
Jndia in the Ministry of Petroleum and Chemicals, No. S. O . 
897 dated, the 7th January , 1972 , under section 3 ( i ) of the 

169 पूर्व 

0 . 124 . 86 
Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

170 मध्य 

() . 14 

5 . 67 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , published at pages 1181 to 1184 of 
the Gazette of India , Part II, Scc. 3 (ii ) , dated the 25th 

171 दक्षिण- पश्चिम () . 005 0 . 20 
March, 1972. 
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..-.. - - - - - .. .- - - - . - - .. . -- . -. "- - - - 
सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षेत्र ) 

गीय सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षेत्र ) 
तथा भूमि का विवरण 

नथा भूमि का विवरण 
एकड़ों में एक प्रार० ई० एम० 

एकटों में एक प्रार० ई० स० 


.. 


- - - 


. 


. 


- 


- 


0 . 05 


2 . 02 


0 . 07 


2 . 83 


4 , 05 


___ 2 . 02 
____ (0 . 91 


0 . 10 
( ) . 105 
(1) . (02 
() . (099 
(0 . 20 
() . (03 
() , 07 


(0 . 07 2 . 63 
() . 0050 . 20 
() . 03 
() . (07 2 . 83 
0 . 08 3 . 24 
() . 03 1 . 21 
(). (02 


3 . 64 


() . 81 


( ) . 01 


8 . 09 
1 . 21 
2 . 83 
4 . 86 
7 . 69 


( ) , 12 


() . (04 
() . () 
() , (09 
0 . 04 
0 . 08 


3 . 64 
3 . 64 


-- 


5 . 67 


1 . 62 


() . 19 
0 . 16 
(0 . 02 
() . 09) 
0 . 06 
10 . 02 


0 . 81 
3 . 64 


3 . 24 
0 . 40 


() . (01 


1 . 62 


2 . 02 


0 . 81 


2 . 83 


0 . 20 


8 . 09 


1 . 62 
0 . 40 


(0 . 40 


11 . 33 


1 . 21 


0 . 81 


2 . 4 3 
6 . 48 


0 . 20 


3 . 64 


15. 79 


गाजा जे० एल० 176 पश्चिम 
संख्या 92 ( जारी ) 177 पश्चिम 

178 पश्चिम 
200 पश्चिम 
205 दक्षिण-पश्चिम 
207 पश्चिम 
208 मध्य 
209 उत्तर-पूर्व 
21 ) पश्चिम 
211 पूर्ण 
220 पूर्व 
304 उत्तर-पूर्व 
3 16 दक्षिण-पश्चिम 
317 पूर्व 
3 18 पूर्ण 
319 दक्षिण -पश्चिम 
320 मध्य 
332 दक्षिण-पश्चिम 
333 उत्तर 
334 उत्तर-पूर्व 
335 पश्चिम 
355 पश्चिम 
356 पश्चिम 
358 उत्तर- पूर्व 
359 पश्चिम 
1028 उतर-पूर्व 
1029 पूर्व 
1031 पूर्य 
1032 मध्य 
1034 पश्चिम 
1035 मध्य 
10 3 6 पश्चिम 
1069 पश्चिम 
1077 मध्य 
1078 उत्तर-पूर्व 

1080 पूर्व 
दिलालपुर . 1126 पश्चिम 
जे०एल० संख्या 1129 उत्तर-पूर्य 

1130 मध्य 
1131 दक्षिण -पश्चिम 
1132 पश्चिम 
1178 दक्षिण-पश्चिम 
1179 उत्तर- पूर्व 
1182 उत्तर-पूर्व 
1183 मध्य 
1186 दक्षिण -पश्चिम 
1108 दक्षिण-पश्चिम 
1199 मध्य 


4 . 86 
2 . 02 
2 . 43 
2 . 02 


1200 उत्तर 
1201 उत्तर-पूर्व 
1271 उत्तर -पूर्व 
1272 मध्य 
1274 पश्चिम 
1275 दक्षिण 
1278 पूर्न 
1 279 उसर-पूर्व 
1280 पूर्य 
1281 पूर्व 
1282 पूर्ण 
1286 पश्चिम 
1287 पश्चिम 
1268 पूर्व 
1289 पूर्व 
1290 मध्य 
1291 पश्चिम 
1292 दक्षिण-पश्चिम 
2168 दक्षिण 
2197 पश्चिम 
2198 दक्षिण-पश्चिम 
2199 पूर्ण 
2200 पश्चिम 
2201 पूर्ण 
2202 पूर्व 
2 203 पूर्व 
2322 पूर्ण 
23 23 पश्चिम 
2.326 दक्षिण-पश्चिम 
2327 दक्षिण -पश्चिम 
2328 पूर्ण 
2329 पश्चिम 
2330 उत्तर-पूर्व 
2.3.44 उत्तर-पूर्य 
2345 पश्चिम 
2346 दक्षिण- पश्चिम 
23-47 पूर्ण 
2348 उत्तर-पूर्व 
2349 दक्षिण 
2354 उत्तर- पूर्व 
2355 उत्तर 
2356 मध्य 
2364 दक्षिण 
2365 दक्षिण 
2369 दक्षिण- पश्चिम 
2810 पपिषम 
2884 उत्तर-पूर्व 
2908 दक्षिण -पश्चिम 


- 


1 , 21 


2 . 02 
6 . 88 
0 . 40 
0 . 81 
1 . 21 
6 . 48 
2 . 02 


0 . 01 
0 . 28 
() . 06 
0 . 16 
() . (09 
(0 . 39 
0 . 05 
0 . 17 
0 . 01 
0 . 02 
(0 . 03 
0 . 1G 
(0 . 05 
() . 19 
(0 . 005 
0 . 05 
() . 35 
(0 . 005 
(0 . (06 
0 . 02 
(0 . 02 


- 


1 . 21 


1 , 62 


(0 . 20 


() . (05 
0 . 07 
(0 . 04 
() . (01 
(0 . 03 
0 . 02 
१) , 005 
0 . 12 
0 . 05 
() . 06 
() . 05 
(0 . 03 
() . (03 
(0 . 04 
(0 . 005 
0 . 04 
0 . 06 
0 . 17 
(0 . 03 
(0 , 005 
() . (02 
0 . 05 
0 . () I 
() . () 2 
0 . 08 
0 . 12 
(0 . 005 
0 . 05 
(0 . 06 
0 . 06 


7 . 69 


2 43 


1 . 62 
2 . 43 

6 . 88 
____ 1 . 21 


0 . 20 


0 . 81 


-०००० 


2 . (02 
0 . 40 


0 . 81 


111 


(0 . 09 


2 . 43 


(0 . 20 

2 . 02 
1 .1 . 16 
0 . 20 
2 . 13 
(0 . 81 
0 . 81 
3 . 64 
2 . 02 
4 . 05 
6 . 88 
2 . 43 
10 . 4 ) 
9 . 30 
2 . 83 
1 . 62 
3 . 64 


4 , 86 


0 . 05 
(0 . 10 
0 . 17 
() . 06 
() . () 1 


0 . 20 


2 . 43 


2 . 43 


0 . 23 


0 . 04 


1 . 62 


0 . 07 


० 


0 . 1) 4 


() . (01 
(0 . 12 4 . 86 
0 . 0050 . 20 


0 , 09 


० 
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सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) सीमा (क्षेत्र ) 

गांव सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) 
तथा भूमि का विवरण 

तथा भूमि का विवरण 
एकड़ों में ए आर ई एस । 


सीमा ( क्षेत्र ) 


एकड़ों में ए भार ई एस 


- - - 


- - 


--- -- 


कसिमेरपुर . 
जे० एल० संख्या 


15 उत्तर-पूर्व 
16 मध्य 


112 


17 मध्य 


(0 . 02 


. 03 
(0 . 01 
(0 . 36 
(0 . 005 
0 . 01 
(0 . 16 
(0 . 07 
0 . 17 
( ) . () 
0 . 02 


1 . 21 

0 . 40 
14 . 57 
() . 20 
() . 40 
6 . 48 
2 . 83 
6 . 88 


3 . 24 


0 . 0 


() . 11 
() . 02 
(0 . 005 
(0 . 13 
(0 . 06 
(0 . 05 


(0 . 03 


() . 005 () . 20 
(0 . 208 . 09 
0 . 13 

5 . 26 

0 . 81 
() . 13 

5 . 26 
() . () 3 

1 . 21 
0 . 22 

8 . 90 
() . 01 0 . 40 
0 . 01 

0 . 40 
(0 . 08 

3 . 24 
0 . 04 

1 . 62 
() . 14 5 , 67 
0 . 11 4 . 45 
0 . 07 

2 . 83 
0 . 06 2 . 43 
() . 05 

2 . 02 
0 . 09 

3 . 64 
(0 . 03 

1 . 21 
0 . 01 0 . 40 
0 : 04 

1 . 62 
0 . 005 0 . 20 
() .(01 10 . 40 
0 . 12 

4 . 86 
10 . 38 
() . 083 . 24 
(0 . 01 

0 . 40 
() . 09 3 . 64 
0 . 05 2 . 02 
(0 . 005 
() . 005 (0 . 20 
0 . 05 2 . 02 
0 . 26 10 . 52 
10 . 19 7 . 69 
(0 . 10 

4 . 05 
(0 . 05 2 . 02 
() . 005 (0 . 20 
0 . 05 2 . 02 
0 . 06 2 . 43 
0 . 04 1 . 62 


0 . 09 
(0 . 01 


18 दक्षिण -पश्चिम 
19 मध्य 
21 पश्चिम 
28 पश्चिम 
115 दक्षिण-पश्चिम 
116 दक्षिण -पश्चिम 
117 मध्य 
118 उत्तर-पूर्व 
120 मध्य 
121 मध्य 
122 पश्चिम 
123 पश्चिम 
125 पश्चिम 
126 मध्य 
127 पूर्व 
128 उत्तर -पूर्व 
176 पूर्व 
179 उत्तर-पूर्व 
190 उत्तर-पूर्व 
191 मध्य 
192 मध्य 
[ 93 पश्चिम 
199 दक्षिण -पश्चिम 
200 मध्य 
201 पूर्व 
205 पूर्व 
211 उत्तर-पूर्व 
212 पूर्व 
213 पश्चिम 
255 मध्य 
257 पश्चिम 
258 पश्चिम 
260 दक्षिण -पश्चिम 
261 मध्य 
262 मध्य 
263 मध्य 
264 पश्चिम 
265 पूर्ण 
266 पूर्ण 
287 पूर्ण 
268 मध्य 
269 पूर्व 
270 उत्तर-पूर्व 
272 उत्तर-पूर्व 
273 पूर्व 


0 . 11 


कमिमेरपुर जे० 729 पूर्व 
एल० संख्या 112 730 उत्तर-पूर्व 
( जारी ) 735 मध्य 

737 दक्षिण -पश्चिम 
738 पश्चिम 
739 मध्य 
742 उत्तर-पूर्य 
761 पूर्व 
762 मध्य 
763 दक्षिण 
767 दक्षिण 
768 मध्य 
769 उत्तर-पूर्व 
770 उसर-पूर्व 
771 मध्य 
772 पश्चिम 
773 उत्तर- पूर्व 
777 मध्य 
1249 मध्य 
1250 दक्षिण-पश्चिम 
1298 मध्य 
1302 पूर्व 
1303 मध्य 

1328 मध्य 
बांदीपुर 2313 पूर्य 
जे० एल० संख्या 2343 उत्तर -पूर्व 
113 2345 उतर-पूर्व 

2346 मध्य 
2349 पश्चिम 
2350 उसर-पूर्व 
2351 पश्चिम 
2352 पश्चिम 
2353 मध्य 
2354 पूर्व 
2355 उत्तर -पूर्व 
2362 उत्तर-पूर्व 
2363 उत्तर 
2364 उत्तर 
2365 मध्य 
3366 उत्तर-पूर्व 
2367 दक्षिण-पश्चिम 
2368 दक्षिण -पश्चिम 
2389 दक्षिण -पश्चिम 
2390 पश्चिम 
2391 पश्चिम 
2406 दक्षिण पश्चिम 
2407 उत्तर-पूर्व 
2408 उत्तर-पूर्व 


() . (04 
(0 . 10 
0 . 03 
0 . 07 
(0 . 01 
0 . 01 
(0 . 09 
() . 06 
(0 . 05 
0 . 03 
() . (05 


(0 . 81 
1 . 62 
4 . 45 
0 . 81 
(0 . 20 
5 . 26 
2 . 43 
2 . 02 
1 . 21 
3 . 64 
0 . 40 
4 . 45 
1 . 62 
4 . 05 
1 . 21 
2 . 83 
0 . 40 
0 . 40 
3 . 64 
2 . 43 
2 . 02 
1 . 21 
2 . 02 
2 .43 
2 . 43 
0 . 40 
1 . 21 
1 . 21 
1 . 62 
2 . 43 
1 . 62 
4 . 86 


0 . 20 


(0 . 06 


0 . 08 


3 . 24 


0 . 81 


0 . 06 
() 01 
0 . 03 
0 . 03 
(0 . 04 
0 . 08 
0 . 04 
0 . 12 
0 . 02 
(0 . 01 
0 . 02 
(0 . 15 
(0 . 09 
0 . 13 
(0 . 01 


0 . 03 
0 : 01 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 00 

5 
0 . 03 
0 . 05 


1 . 21 
0 , 40 
0 . 40 
0 . 40 
(0 . 40 
0 . 20 


0 . 40 
(0 . 81 


6 . 07 
3 . 64 


I . 21 


5 . 26 
0 . 40 


. 2 . 02 
- - - . - - . 


- - 


- 


- - 


- 


- . 


- . . . . 


- 


. - . 


- 


. - - - .. 


- 
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SEC. 3 (ii )] 
- ---- - - - - - - - 

गांव 


- - 


- 


- - - - 


-- - 


- 


सीमा ( क्षेत्र ) 


गोव 


सीमा ( क्षेत्र ) 


सर्वेक्षण संख्या (प्लाट संख्या ) 
तथा भूमि का विवरण 


सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) 
तथा भूमि का विवरण 


- - -- - - - -- - - - -- - - -- - -- - - 


एकड़ों में ए पार ई एस में 


एकड़ों में ए पार ई एस में 


- 


- -- - 


- 


. . 


- . 


- . - 


- 


- 


- 


0 . 04 1 . 62 
0 . 00 

5 0 . 20 
0 . 44 17. 81 
0 . 005 
0 . 09 

2 . 83 
() . 06 2 . 43 
0 . 114 . 45 


3 . 64 


1 . 21 
00 


0 . 01 
0 . 02 
0 . 005 
10 . 19 


0 . 61 
0 . 20 
7 . 69 
2 . 02 
1 , 62 


0 . 05 


0 . 02 


(0 . 01 


0 . 03 


05 


2 . 02 


0 . 81 


0 . 01 


0 . 40 
11. 33 

1 . 62 


6 . 48 


1 . 62 


0 . 04 
0 . 18 
(0 . 06 


___ 10 . 93 

2 . 43 
3 . 24 


0 . 08 


जवीपुर जे० 2421 उत्तर-पूर्व 
एल० संख्या 113 2422 दक्षिण -पश्चिम 
( जारी ) 2423 मध्य 

2424 उत्तर-पूर्व 
2459 उत्तर-पूर्व 
2465 उत्तर-पूर्व 
2466 दक्षिण- पश्चिम 
2469 पश्चिम 
2470 उत्तर -पूर्व 
2471 दक्षिण-पश्चिम 
2477 दक्षिण- पश्चिम 
2416 मध्य 
2686 दक्षिण-पश्चिम 
2690 मध्य 
2691 दक्षिण - पश्चिम 
2692 पूर्व 
2693 उत्तर-पूर्व 
2895 उत्तर-पूर्व 
2696 मध्य 
2697 दक्षिण-पश्चिम 
2700 दक्षिण-पश्चिम 
2701 मध्य 
2831 दक्षिण-पश्चिम 
2833 मध्य 
2834 उत्तर-पूर्व 

2835 मध्य 
इस्लामपुर . 1307 पश्चिम 
जे० एल० संख्या 1330 पश्चिम 
114 1343 मध्य 

1344 उत्तर 
1498 दक्षिण-पश्चिम 
1499 पश्चिम 

16 उत्तर पूर्व 
पूर्व गोपीनाथपुर 17 मध्य 
जे० एल० संख्या 21 दक्षिण-पश्चिम 

22 दक्षिण - पश्चिम 
23 वक्षिण 
24 पश्चिम . 
25 उत्तर 
26 पश्चिम 
28 दक्षिण 
29 दक्षिण-पूर्व 
32 उत्तर 
33 उत्तर-पूर्व 
35 उत्तर 
342 उत्तर-पूर्व 
345 मध्य 
346 मध्य 
347 मध्य 


(0 . 01 


0 . 40 


348 उत्तर-पूर्व 
पूर्थ गोपीनाथपुर 349 पूर्व 
जे० एल० संख्या 350 पश्चिम 
117 ( मारी ) 352 मध्य 

353 पश्चिम 
356 दक्षिण -पश्चिम 
357 दक्षिण-पश्चिम 
358 उसर-पूर्व 
366 पूर्व 
368 उत्तर-पूर्व 
369 मध्य 
370 पूर्व 
371 पूर्व 
372 पश्चिम 
373 पश्चिम 
374 पश्चिम 
382 दक्षिण-पश्चिम 
388 पश्चिम 
389 मध्य 
390 उत्तर-पूर्व 
403 उत्तर-पूर्व 
404 उत्तर-पूर्व 
405 उतर-पूर्व 
406 पश्चिम 
407 दक्षिण- पश्चिम 
408 मध्य 
409 उत्तर-पूर्व 
411 उत्तर-पूर्व 
417 उत्तर-पूर्व 
418 उत्तर 
419 मध्य 
420 दक्षिण 
421 दक्षिण 
422 दक्षिण -पश्चिम 
425 दक्षिण -पश्चिम 
436 दक्षिण-पश्चिम 
437 उत्तर-पूर्व 
438 दक्षिण -पश्चिम 
439 उत्तर-पूर्व 
441 पश्चिम 
442 पश्चिम 
444 उत्तर- पूर्व 
445 मध्य 
449 उत्तर- पूर्व 
450 दक्षिण-पश्चिम 
455 पश्चिम 
807 दक्षिण- पश्चिम 
808 दक्षिण- पश्चिम 
809 पश्चिम 


(0 . 0050 . 20 
( 0 . 04 1 . 62 
0 . 10 4 . 05 
0 . 06 

2 . 43 
0 . 04 1 . 62 
(0 . 005 (). 20 
() . 04 1 . 62 
0 . 05 2 . 02 
0 . 06 2 . 43 
(0 . 04 

__ 1 . 62 
0 , 03 1 . 21 
0 . 01 0 . 40 
0 . 05 

2. 02 
0 . 11 4 . 45 

0 . 81 

1 . 21 
0 . 02 
0 . 14 

5 . 67 
0 . 16 
0 . 01 

0 . 40 
0 . 01 

0 . 40 
0 . 02 0 . 81 
0 . 08 

3. 24 
0 . 10 4 . 0 
0 . 01 

0 . 40 
0 . 10 

4 . 05 
0 . 03 
(0 . 005 0 . 20 
0 . 01 
0 . 08 
() . 10 
0 . 05 
(0 . 02 
0 , 005 
0 . 0050 . 20 
0 . 06 
0 . 80 
0 . 03 
0 . 07 2 . 83 
0 . 02 
0 . 13 
0 . 01 
0 . 24 
0 . 18 
0 . 145 , 67 
0 . 01 
0 . 005 
0 . 0050 . 20 
0 . 06 2 . 43 


0 . 17 


1 . 21 


0 . 34 


0 . 4U 


3 . 24 


405 


04 


0 . 81 


0 . 09 


0 . 20 


117 


2 . 43 


3 . 24 


0 . 08 3. 24 

6 . 63 

13 . 76 
0 . 197 . 69 
10 . 03 1 . 21 
0 . 005 (0 . 20 
0 . 03 1 . 21 
(0 . 01 0 . 40 

3 . 64 
10 . 10 

4 . 05 
0 . 07 

2 . 63 
0 . 07 

2 . 83 
(0 . 03 

1 . 21 

_ 1 , 62 
0 . 13 1 . 25 

1 . 21 
0 . 11 
0 . 09 3 . 64 
(0 . 03 1 . 21 
0 . 09 
0 . 0050 . 20 
0 . 124 . 86 
0 . 10 
0 . 10 4 . 05 


1 . 21 


0 . 0 -1 


0 . 81 


0 . 03 


6 . 26 


4 . 45 


0 . 40 


11 . 33 


3 . 64 


49 G of I / 72 -- 23 


.. 


- - . 


- . . - - 


. . . 
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(PART II — 


गांव 


सीमा ( क्षेत्र ) 


गवि . 


सर्वेक्षण संख्या (प्लाट संख्या ) 
तथा भूमि का विवरण 


सर्वेक्षण संम्या (प्लाट संख्या ) 
तथा भूमि का विवरण 


सीमा ( क्षेत्र ) 
- - 
एकड़ों में एक प्रार०६० 

एम . में 


एफड़ों में 


ए . आर . ई . 

एस० में 


- 


- 


. 


- 


- . . 


3 . 24 


8 . 49 


1 . 21 
2 . 83 
3 . 24 


0 . 124 . 86 
10 , 0050 . 20 
0 . 21 
0 . 10 405 
0 . 06 2 . 43 
0 . 07 2 . 83 
0 . 06 
0 . 005 


0 . 40 


0 . 08 
0 . 03 
0 . 07 
0 . 08 
0 . 05 
0 . 01 
0 .03 
0 . 02 
0 . 005 
0 . 09 
0 . 06 
0 . 08 


2 . 02 


1 , 21 


२०२२-- 


1 . 21 
0 . 81 


0 . 20 


0 . 04 


1 . 62 


0 . 20 


6 . 48 


3 . 64 


2 . 43 


6 . 4 


0 . 16 
0 . 01 


. 


0 . 04 


A88 


2 . 43 


. 


. 


___ 118 


1 . 21 


5 . 26 


0 . 20 


पूर्व गोपीनाथपुर 810 मध्य 
में० एल० संख्या 1203 दक्षिण- पश्चिम 
117 ( जारी ) 1206 मध्य 

1207 मध्य 
1208 पश्चिम 
1211 दक्षिण-पश्चिम 
1212 पूर्व 
1213 उत्तर-पूर्व 
1214 पूर्व 
1241 पूर्व 
1248 उत्तर-पूर्व 
1260 पूर्व 
1231 पश्चिम 
1252 पश्चिम 
1253 मध्य 
1254 पूर्व 
1255 दक्षिण-पश्चिम 
1319 दक्षिण -पश्चिम 

1353 पश्चिम 
हासिमपुर . . 50 दक्षिण-पश्चिम 
जे० एल० संख्या . 51 उत्तर-पूर्व 

52 पूर्व 
53 उत्तर-पूर्व 
56 मध्य 
57 दक्षिण -पश्चिम 

59 दक्षिण- पश्चिम 
. 137 पश्चिम 

139 दक्षिण- पश्चिम 
142 मध्य 
144 दक्षिण 
145 मध्य 
148 पूर्व 
166 मध्य 
167 उत्तर 
168 पूर्व 
169 उत्तर-पूर्व 
239 उत्तर-पूर्व 
240 दक्षिण 
241 मध्य 
242 उत्तर 
244 उत्तर 

464 पश्चिम 
जावस बाटी . 509 उत्तर-पूर्व 
जे० एल० 119 516 उत्तर-पूर्व 

517 पूर्व 
520 पूर्व 
521 उत्तर- पूर्ण 
522 उत्तर 
523 दक्षिण-पश्चिम 


5 . 26 


0 . 01 0 . 40 
(0 . 16 

___ 6 . 48 
0 . 072 . 83 
0 . 09 3 . 64 
0 . 176 . 88 
0 . 005 
0 . 09 
0 . 13 
0 . 005 0 . 20 
0 . 15 6 . 07 
0 . 01 0 . 40 
0 . 005 0 . 20 
0 . 12 4 . 86 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 005 
0 . 072 . 83 


5 . 67 


जादन माटी जे० 524 उत्तर 
एल० 119 -जारी 525 उत्तर-पूर्व 

526 उत्तर-पूर्व 
527 मध्य 
528 दक्षिण 
529 दक्षिण-पश्चिम 
531 दक्षिण 
532 दक्षिण 
533 दक्षिण- पश्चिम 
534 मध्य 
554 दक्षिण -पश्चिम 
555 पश्चिम 
556 मध्य 
558 पूर्व 
1437 दक्षिण-पश्चिम 
1438 मध्य 

1439 पूर्व 
ईनायतपुर . 1 दक्षिण -पश्चिम 
जे० एल० संख्या 5 मध्य 
मं० 148 7 दक्षिण -पश्चिम 

8 दक्षिण- पश्चिम 
9 मध्य 
10 उत्तर-पूर्व 
19 मध्य 
69 पश्चिम 
70 दक्षिण-पश्चिम 
72 दक्षिण- पश्चिम 
73 मध्य 
74 पूर्व 
75 उत्तर-पूर्व 
76 मध्य 
82 उत्तर-पूर्व 
111 मध्य 
112 पूर्व 
113 पश्चिम 
162 पश्चिम 
164 दक्षिण - पश्चिम 
165 बक्षिण 
166 दक्षिण-पश्चिम 
167 मध्य 
168 उत्तर-पूर्व 
169 पूर्ण 
170 उत्तर-पूर्व 
171 पूर्ण 
172 उत्तर-पूर्व 
177 पूर्व 
178 मध्य 
181 पूर्व 
182 पूर्व 


1 . 21 


0 


0 . 16 
(0 . 03 1 . 21 
0 . 04 1 . 62 
0 . 05 2. 02 
0 . 10 4 . 05 

4 . 45 
0 . 187 . 29 
0 . 005 020 
0 . 01 0 . 40 

1 , 62 
0 . 05 2 . 02 
0 . 06 
0 . 03 
0 . 005 
0 . 13 
0 . 14 
0 . 03 
0 . 03 
0 . 81 
0 , 17 
0 . 19 7 . 69 
0 . 02 0 . 81 
0 . 51 20 . 63 
0 . 005 0 . 20 
0 . 16 6 . 48 
0 . 13 5 . 26 
0 . 04 
0 . 005 0 . 20 
0 . 0050 . 20 
0 . 28 11 . 33 
0 . 03 1 . 21 
0 . 0050 . 20 
0 . 02 

0 . 81 
0 . 05 

2 . 02 
0 . 01 0 . 40 
0 . 005 0 . 20 
0 . 07 
0 . 07 

2 . 83 
0 . 01 0 . 40 
0 . 04 

1 . 62 
0 . 06 2 . 43 


. 


0 . 40 


0 . 10 


4 . 05 


6 . 07 


4 . 05 


1 . 62 


1 . 62 


0 . 15 
10 . 10 
0 . 04 
0 . 02 
0 . 005 
0 . 04 
0 . 11 
0 . 07 
0 . 03 
0 . 06 
0 . 03 
0 . 12 
0 . 03 
0 . 05 
0 . 03 
0 . 03 
0 . 10 


(0 . 81 
0 . 20 
1 . 62 
4 . 45 
2 . 83 
1 . 21 


2 . 43 


2. 83 


1 . 21 
4 , 86 
1 . 21 
2 . 02 
1 . 21 
1 . 21 
4 . 05 


18 


2 . 83 


0 . 03 


2 . 02 


0 . 02 


0 . 005 


1 . 62 


0 . 005 


2 . 43 


0 . 20 


3 . 24 


0 . 40 
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गांव सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षेत्र ) 

गांव सर्वेक्षण संख्या (प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षन ) 
तथा भूमि का निवारण 

तथा भूमि का विवरण 
एकड़ों में ए० मार० ई . 

एकड़ों में एशर०ई० 
एस० में 

एस० में 
इनायतपुर जे . 202 पूर्व 

0 . 07 ईनायतपुर जे . 1398 उत्तर -पूर्व 

0 . 08 3 . 24 
एल० संख्या 245 पूर्व 0 . 0050 . 20 एल० संख्या 1401 उत्तर-पूर्व 

0 . 04 

1 . 62 
148 - जारी 246 मध्य 0 . 11 4 . 45 148- जारी 1402 पूर्व 

1 . 21 
249 मध्य 0 . 05 . 

1403 उत्तर- पूर्व 

0 . 005 0 . 20 
250 मध्य 

0 , 13 5 . 26 1404 मध्य 

0 . 10 

4 . 05 
252 मध्य 

0 . 13 5 . 26 1405 पूर्ण 

0 . 07 

2 . 83 
253 उत्तर-पूर्व 

0 . 81 

1406 दक्षिण - पश्चिम 0 . 01 0 . 40 
255 मध्य 

9 . 71 1414 पश्चिम 

0 . 04 

1 . 62 
256 दक्षिण-पश्चिम 0 . 01 0 . 40 

1415 मध्य 

0 . 12 ___ 4 . 86 
263 दक्षिण-पश्चिम 

0 . 20 1415 पूर्व 

0 . 06 2 . 83 
448 दक्षिण- पश्चिम 0 . 25 

10 . 11 

1417 दक्षिण -पश्चिम 0 . 04 
449 दक्षिण-पश्चिम 0 . 01 0 . 40 

1419 दक्षिण- पश्चिम 0 . 07 2 . 83 
452 दक्षिण -पश्चिम 

0 . 20 1420 पूर्व 

0 . 09 3 . 64 
453 उत्तर-पूर्व 0 . 06 

1421 मध्य 

10 . 93 
454 पूर्ण 0 . 083 . 24 1426 पश्चिम 

1 . 62 
455 उत्तर-पूर्व 

0 . 40 1427 मध्य 

10 . 03 
456 पूर्ण 

4 . 05 1428 पूर्व 

0 , 12 4 . 86 
437 उत्तर-पूर्व 0 . 005 

1431 उत्तर-पूर्व 

0 . 01 0 . 40 
460 उत्तर-पूर्व 

0 . 01 _ 0 . 40 

1889 मध्य 

0 . 08 
461 उसर-पूर्व 0 . 05 

1906 पूर्व 

0 . 07 2 . 83 
462 उत्तर -पूर्व 0 . 0050 . 20 

1922 उत्तर-पूर्व 

0 . 01 
473 पूर्ष 

0 . 12 4 . 86 
474 मध्य 4 . 05 

[ सं० 11/ 5/ 7 ! - लेबर एण्ड लेजिस / 2] 
475 दक्षिण-पश्चिम 

0 . 01 

0 . 40 
476 मध्य 

New Delhi,the 7th February , 1973 
0 . 13 5 . 26 
903 पूर्व 0 . 01 0 . 40 

s. o . 515 - Whercas by a Notification of the 
945 पूर्व 

0 . 36 14 . 57 

Government of India in tlic Ministry of Petrolcum and Chemi 
947 पश्चिम 0 . 16 

cals , S . O . No . 897 dated 7th Jan , 1972 under sub -section (1 ) 
948 दक्षिण- पश्चिम 0 . 02 0 . 81 of Soction 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of 
976 दक्षिण 0 . 07 

User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
979 दक्षिण -पश्चिम 0 . 005 

declared its intention to acquire the right of user in the lands 

specified in thc Schedule appended to that Notification for the 
980 मध्य 0 . 17 6 . 88 

purpose of laying pipelines ; 
981 मध्य 

0 . 13 
982 मध्य 

0 . 18 7 . 29 

And whereas the Competent Authority has, under sub-section 
983 उत्तर-पूर्व 

0 . 01 

(1) of Section 6 of the said Act , submitted report to the Govern 
987 पूर्व 

0 . 06 2 . 43 

ment; 
988 उत्तर-पूर्व 0 . 005 0 . 20 

And whereas, the CentralGovernment has, after considering 
1034 पूर्व 

0 . 34 13. 76 the said report , decided to acquire the right of user in the lands 
1035 उत्तर-पूर्व 

0 . 005 0 . 20 specified in the Schedule appended to this Notification ; 
1037 उत्तर-पूर्व 

0 . 10 4 . 05 
1038 पश्चिम 0 . 14 5 . 67 

Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 
1039 दक्षिण -पश्चिम 

sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act, the Central Govern 
0 . 005 0 . 20 

mont hereby declares that the right of user in the said lands 
1040 मध्य 

0 . 21 8 . 49 

specified in the Schedule appended to this Notification is hereby 
1060 दक्षिण-पश्चिम 0 . 04 1 . 62 

acquired for laying the pipolinos and in exercise of the powers 
1061 मध्य 

0 . 12 4 . 86 conferred by sub -scction (4 ) of that Section , the ContralGovorn 
1062 उत्तर-पूर्व 

0 . 01 0 . 40 ment directs that the right of user in the said lands, shall , in 
1063 पश्चिम 

0 . 27 10 . 93 

stoad of vesting in the CentralGovernment, vost on the date of 

publication of this declaration in the Indian Oil Corporation 
1064 दक्षिण -पश्चिम 0 . 0050 . 20 

Limited free from all encumbrances. 


0 . 10 


2 . 83 


0 . 20 


5 . 26 
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Extent Area 


SCHEDULE 
State : West Bengal, District : Hooghly , Police Stn ./ Thana : 

HARIPAL 


Village 


Survey Nos. ( Plot Nos.) In acres Inares 
and description of 

land 


Extent (Area ) 


AV 


. 


- 


. 


2 . 02 


Village 


Survey Nos . ( Plot Nos.) In acres In ares 
and description of 

land 


1 . 62 
0 . 40 
1 . 21 
0 . 81 


GAJA , 


J. L , No . 92 


0 . 26 
0 . 06 
0 . 11 
0 . 02 
0 . 03 
0 . 01 
0 . 005 
0 . 05 
0 . 07 
0 . 12 
0 . 14 
0 . 005 
0 . 05 
0 . 07 
0 . 10 


10 . 52 
2 . 43 
4 . 45 
0 . 81 
1 . 21 
0 . 40 
0 . 20 
2 . 02 


4 . 86 
2 .02 
2 , 43 


0 . 05 
0 . 07 
0 . 04 
0 . 01 
0 .03 
0 . 02 
0 . 005 
0 . 12 
0 . 05 
0 . 06 
0 .05 
0 . 03 
0 .03 
0 . 04 
0 . 005 
0 . 04 . 
0 . 06 
0 . 17 
0 . 03 
0 . 005 


1 . 21 
1 . 21 


1 . 62 
0 . 20 
1 .62 
2 . 43 
6 .88 
1 . 21 
0 . 20 


0 . 05 


4 . 86 
5 . 67 
0 . 20 
2 .02 
2 . 83 
4 .05 
2 .02 
0 . 81 
3 . 64 
8 . 09 
1 . 21 
2 . 83 
4 . 86 
7 . 69 


0 . 81 


0 . 02 
0 . 05 
0 . 01 


2 .02 
0 . 40 
0 . 81 


0 . 02 
0 . 06 


43 


0 . 12 


4 . 86 


0 . 20 


2 . 02 


2 .43 


0 . 81 
3 . 64 


2 ,43 
1 .62 
0 . 04 


1 . 62 


4 . 86 


0 . 20 
0 . 20 
8 .09 


5 . 26 


135 Middle 
137 West 
138 East 
139 Full 
140 Full 
141 East 
161 North -East 
166 East 
167 East 
169 East 
170 Middle 
171 Şouth -West 
176 West 
177 West 
178 West 
200 West 
205 South -West 
207 West 
208 Middle 
209 North - East 
210 West 
211 East 
220 East 
304 North - East 
316 South -Wost 
317 East 
318 Full 
319 South -West 
320 Middl. 
332 South -West 
333 East 
334 North - East 
335 Wost 
355 Wost 
356 West 
358 North -East 
359 
1028 North - East 
1029 East 
1031 East 
1032 Middle 
1034 West 
1035 Middle 
1036 West 
1069 West 
1077 Middle 
1078 North - East 
1080 East 
1126 West 
1129 North -East 
1130 Middle 
1131 South -West 
1132 West 
1178 South -West 
1179 North - East 
1182 North - East 
1183 Middle 
1186 South -West 
1198 South -West 
1199 Middle 
1200 North 
1201 North - East 
1271 North -East 
1272 Middle 
1274 Wost 
1275 South 
1278 East 
1279, North - East 
1280 East 
1281 East 
1282 Full 
1286 West 
1287 West 
1288 East 


0 . 005 
0 . 05 
0 . 06 
0 . 06 
0 . 04 
0 . 01 
0 . 12 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 20 
0 . 13 
0 . 02 
0 . 13 
0 . 03 
0 , 22 
0 , 01 


0 . 81 
8 .09 
0 . 40 
11 . 33 
2 , 43 
6 . 48 
3 .64 
15 . 79 
2 . 02 
6 . 88 
0 . 40 
0 . 81 
1 . 21 
6 , 48 


DILALPUR , - - Contd , 1289 East 

1290 Middle 
1291 West 
1292 South -West 
2168 South 
2197 West 
2198 South -West 
2199 Full 
2200 West 
2201 Full 
2202 East 
2203 East 
2322 Full 
2323 Wost 
2326 South -West 
2327 South -West 
2228 Full 
2329 West 
2330 North - East 
2344 North -East 
2345 West 
2346 South -West 
2347 Full 
2348 North - East 
2349 South 
2354 North - East 
2355 North 
2356 Middle 
2364 South 
2365 South 
2369 South -West 
2810 West 
2884 North -East 

2908 South -West 
Kasimorpur, 

15 North - East 
J. L . No. 112 . 

16 Middle 
17 Middle 
18 South -West 
19 Middle 
21 West 
28 West 
115 South -West 
116 South -West 
117 Middle 
118 North - East 
120 Middle 
121 Middle 
122 West 
123 West 

West 
126 Middle 
127 East 
128 North - East 
176 East 
179 North - East 
190 North - East 
191 Middle 

Middle 
193 West 
199 South -West 
200 Middle 
201 East 
205 East 
211 North -East 
212 East 
213 West 
255 Middle 
257 West 
258 West 
260 South -West 
261 Middle 
262 Middle 
263 Middle 
264 West 
265 Full 
266 Full 
267 Full 
268 Middle 
269 East 


0 . 81 
5 . 26 
1 . 21 
8 . 90 
0 . 40 
0 . 40 


West 


0 .01 


0 .08 


0 . 02 
0 . 09 
0 . 20 
0 .03 
0 .07 
0 . 12 
0 . 19 
0 . 16 
0 . 02 
0 . 09 
0 . 06 
0 . 02 
0 . 20 
0 . 01 
0 . 28 
0 . 06 
0 . 16 
0 .09 
0 . 39 
0 .05 
0 . 17 
0 .01 
0 . 02 
0 .03 
0 . 16 
0 . 05 
0 . 19 
0 . 005 
0 . 05 
0 . 35 
0 . 005 
0 . 06 
0 . 02 
0 . 02 
0 . 09 
0 .05 
0 . 10 
0 . 17 
0 . 06 
0 .01 
0 . 23 
0 . 07 
0 . 04 
0 . 09 
0 . 07 
0 . 005 
0 . 03 
0 . 07 
0 . 08 
0 . 03 
0 . 02 
0 . 01 . 
0 . 04 
0 . 09 
0 . 09 
0 . 04 
0 . 08 
0 . 01 


0 . 20 


maintainininzió 


125 


DILALPUR , 
J. L . No. 111 . 


0 . 20 
2 . 43 
0 . 81 
0 . 81 
3 . 64 
2 . 02 
4 . 05 
6 . 88 
2 . 43 
0 . 40 
9 . 30 
2 . 83 
1 . 62 
3 . 64 
2 .83 


1 . 62 
0 . 20 
0 . 40 
4 . 86 
15 . 38 
3 , 24 


3 . 64 


0 . 04 
0 . 14 
0 . 11 
0 . 07 
0 . 06 
0 . 05 
0 . 09 
0 . 03 
0 . 01 
0 . 04 
0 . 005 
0 . 01 
0 . 12 
0 , 38 
0 . 08 
0 . 01 
0 . 09 
0 .05 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 05 
0 . 26 
0 . 19 
0 . 10 
0 .05 
0 . 005 
0 . 05 
0 . 06 
0 . 04 
0 . 08 
0 . 03 
0 . 01 
0 . 01 
0 .01 
0 . 01 


10 , 52 
7 . 69 


4 . 05 
2 . 02 


1 . 21 
2 . 83 
3 . 24 
1 . 21 
0 . 81 
0 . 40 


0 . 20 
2 . 02 
2 . 43 


1 .62 


3 . 24 


1 .62 


3 . 24 
0 . 40 


1 .21 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
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siz 


FPTLIL2 LILI . 


Village 


L 


- 


. - 


- 


Kasjmorpur - contd . 


0 . 07 


0 . 03 


0 . 04 


oovisinizmo 


0 . 01 


0 . 11 


4 . 45 


1 . 62 


4 . 05 


2 . 83 


Bandipur, . . 
J . L . No. 113 , 


. 
. 


2 .43 
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Extent Arca 

Extent Area 
Surycy Nos. (Plot Nos.) 

Villa yo Survey Nos. ( Plot Nos. ) 
and description of In In 

and description of In acrcs In ares 
land 

ares 
acres 

land 
270 North - East 0 . 005 0 . 20 Islampur- conid , 1344 North 

1 .21 

0 . 03 
272 North - East 0 . 03 1 . 21 

1498 South -West 0 .005 0 . 20 
273 East 0 .05 2 . 02 

1499 West 

0 .03 1 . 21 
729 East 0 . 03 1 . 21 

16 North -East 0 .01 
Purbagopinathpur, . 

0 .40 
730 North - East 0 . 01 0 . 40 

17 Middle 
J. L . No. 117 . 

0 . 09 
735 Middle 

3 . 64 
0 . 83 

. 
14 , 57 

21 South -West 0 . 10 4 . 05 
737 South -West 0 . 005 0 . 20 

South -West 0 .07 2 . 83 
738 West 0 . 01 0 . 04 

South 

2 . 83 
739 Middle 0 . 16 6 ,48 

24 West 

1 . 21 
742 North - East 0 , 07 2 . 83 

North 

1 .62 
761 East 0 . 17 6 . 88 

26 West 

0.. 13 
3 . 24 

4 . 25 
762 Middlc 0 . 08 

28 Şouth 

0 . 03 1. 21 
763 South 

0 . 81 
0 . 02 

South -East 0 . 11 4 . 45 
767 South 0 . 04 

32 North 

0 . 09 3 .64 
768 Middle 0 . 11 

33 North - East 0 ,03 1 . 21 
769 North - East 0 . 02 

35 North 

0 . 09 3 . 64 
North - East 0 , 005 

342 North - East 0 . 005 0 . 20 
771 Middle 0 . 13 

345 Middle 

0 . 12 4 . 86 
772 West 0 . 06 

346 Middle 

0 . 10 4 .05 
773 North - East 0 . 05 2 . 02 

347 Middle 

4 . 05 
777 Middle 0 .03 1 . 21 

348 North - East 

0 . 20 
1249 Middle 0 . 09 

349 East 

0 . 04 1 . 62 
1250 South -West 0 . 40 

350 West 

0 . 10 

4 . 05 
1298 Middle 

352 Middlc 

0 . 06 
1302 East 0 . 04 1 . 62 

353 West 

0 . 04 
1303 Middle 0 . 10 

356 South -West 0 . 005 
1328 Middle 0 .03 1 . 21 

357 South -West 0 . 04 1 . 62 
2313 East 0 . 07 

358 North - East 0 . 05 

2 . 02 
2343 North - East 0 . 01 0 . 40 

366 East 

0 . 06 
2345 North -East 0 . 01 0 . 40 

368 North - East 
2346 Middle 0 . 09 

0 . 04 
369 Middlo 

1 , 21 
2349 West 

0 . 03 
0 . 06 2 .43 

East 
370 

0 . 01 0 . 40 
2350 North - East 

2 . 02 
0 . 05 

371 East 

0 . 03 

2 , 02 
2351 West 0 . 03 1 . 21 

372 West 

4 . 45 
2352 West 

0 . 11 
0 .05 2 . 02 

373 West 

0 . 02 0 . 81 
2353 Middle 0 . 06 

374 West 

0 . 03 1 . 21 
2354 East 0 . 06 2 , 43 

382 South -West 0 . 02 
0 . 40 
2355 North -East 0 . 01 

388 West 

0 . 14 
2362 North - East 0 , 03 

389 Middlc 

0 . 16 6 .48 
2363 North 0 . 03 

390 North -East 0 . 01 0 . 40 
2364 North 

0 . 04 1 . 62 

0 . 01 
2365 Middle 

403 North - East 

0 . 40 
2 . 43 
0 . 06 

404 North - East 

0 .81 
2366 North - East 0 . 04 1 , 62 
2367 South -West 

0 . 12 4 , 86 

405 North -East 0 . 08 3 . 24 
2368 South -West 0 .02 0 . 81 

406 West 

0 . 10 4 , 05 
2389 South -West 0 . 01 0 .40 

407 South -West 0 . 01 0 . 40 
2390 West 0 .02 

408 Middle 

0 . 10 

4 . 05 
2391 West 0 . 15 6 .07 

409 North -East 0 . 03 1 . 21 
2406 South -West 0 . 09 3 .64 

411 North - East 0 . 005 0 . 20 
2407 North - East 

0 . 13 5 . 26 

417 North - East 0 . 01 0 . 40 
2408 North - East 0 .01 

418 North 

0 ,08 

3 . 24 
2421 North -East 0 .04 1 .62 

419 Middle 

0 . 10 4 . 05 
2422 South -West 0 . 005 0 . 20 

420 South 

0 .05 

2 .02 
2423 Middle 0 . 44 17 . 81 

421 South 

0 . 02 0 . 81 
2424 North -East 0 . 005 0 . 20 

422 South -West 

0 . 20 
2459 North - East 0 . 09 3 . 64 

425 South -West 0 . 005 0 . 20 
2465 North - East 0 . 07 2 . 83 

436 South -West 0 .06 
2466 South -West 0 . 06 2 . 43 

437 North - East 0 . 08 3 . 24 
2469 West 0 . 11 

438 South -West 0 . 03 " : 1 .21 
2470 North - East 0 . 09 

439 North - East 0 . 07 2 . 83 
2471 South -West 0 . 03 

441 West 

0 . 02 0 . 81 
2477 South -West 0 . 01 

442 West 

0 . 13 5 . 26 
2416 Middle 0 . 02 

444 North - East 0 .01 0 . 40 
2686 South -West 0 . 005 0 . 20 

445 Middle 

0 . 24 11 . 33 
2690 Middle 0 . 19 7 . 69 

449 North -East 0 . 18 7 . 29 
2691 South -West 0 . 05 

450 South -West 0 . 14 5 . 67 
2692 East 0 . 04 

455 West 

0 . 01 0 . 40 
2693 North -East 0 .05 

807 South -West 0 . 005 0 . 20 
2695 North -Last 0 . 01 

808 South -West 0 . 005 0 . 20 
2696 Middle 0 . 28 11 . 33 

809 West 

0 . 06 2 . 43 
2697 South -West 0 .04 1 .62 

810 Middle 

0 . 12 4 . 86 
2700 South -West 0 . 04 1 . 62 

1203 South -West 0 . 005 0 . 20 
2701 Middle 0 . 18 10 . 93 

1206 Middle 

0 . 21 8 . 49 
2831 South -Wost 0 . 06 2 . 43 

1207 Middle 

0 . 10 4 . 05 
2833 Middle 

0 . 08 3 .24 

1208 West 

0 . 06 2 , 43 
2834 North - East 0 .01 0 . 40 

1211 South -West 0 .07 2 , 83 
2835 Middle 

0 .08 3 . 24 

1212 East 

0 . 05 2 . 02 
1307 West 0 . 17 6 . 83 

1213 North - East 0 . 005 0 . 20 
1330 West 0 . 34 13. 76 

1214 East 

0 .04 1 . 62 
1343 Middl 0 . 197 .69 

1241 East 

0 . 16 6 . 48 


2 . 43 


0 . 81 


5 .67 


1 . 21 


1 . 21 


81 


0 . 40 


OX 


inizinio 


Islampur, 
J. L . No . 114 
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Extent Area 


Village 


Village 


Purbagopinathpur 
J. L . No. 117 . 


. 


0 . 03 


1 . 21 


9 . 01 


1. 21 


Hasimpur, . 
J. L . No. 118 , 


. 


0 .24 


0 . 20 


2 . 02 


Jadab Bati, 
J. L . No. 119 . 


Extent Arca 
Survey Nos. (Plot Nos.) In acres In arcs 
and description of 

land 
1248 North - East 0 . 03 1 . 21 
1250 East 

0 . 04 
1251 West 

0 . 05 2 .02 
1252 West 

0 . 10 4 .05 
1253 Middle 

0 . 11 4 . 45 
1254 East 

0 . 18 7 . 29 
1255 South -West 0 . 005 0 . 20 
1319 South -West 

0 . 40 
1353 West 

0 . 04 1 . 62 
50 South -West 

0 . 05 2 . 02 
51 North - East 0 . 06 2 . 43 
52 East 

0 . 03 1 ,21 
53 North -East 0 . 005 0 . 20 
56 Middle 

0 . 13 5 . 26 
57 South -West 0 . 14 5 . 67 
59 South -West 0 . 03 1 . 21 
137 West 

0 . 02 0 . 81 
139 South -West 0 . 17 6 . 88 
142 Middlo 

0 , 19 

7 . 69 
144 South 

0 . 02 0 . 81 
145 Middle 

0 . 51 20 . 63 
148 East 

0 . 005 0 . 20 
166 Middle 

0 . 16 6 . 48 
167 North 

0 . 13 

5 . 26 
168 Fast 

0 . 04 1 . 62 
169 North -East 0 . 005 0 . 20 
239 North - East 0 . 005 0 . 20 
240 South 

0 . 28 11 . 33 
241 Middlo 

0 . 03 1 . 21 
242 North 

0 . 005 0 . 20 
244 North 

0 . 02 0 . 81 
464 West 

0 .05 
509 North - East 0 .010 . 40 
516 North -East 0 . 005 0 . 20 
517 East 

0 . 07 2 . 83 
520 East 

0 . 07 2 . 83 
521 North -East 0 . 01 0 . 40 
522 North 
523 South -West 

2 , 43 
524 North 

3 . 24 
525 North - East 0 . 03 
526 North -East 

2 .83 
527 Middle 

3 . 24 
528 South 

0 . 05 
529 South -West 

0 . 01 

0 . 40 
531 South 

0 . 03 1 . 21 
532 South 

0 . 02 0 . 81 
533 South -West 0 . 005 0 . 20 
534 Middle 

0 . 09 3 , 64 
554 South -West 

0 . 06 

2 .43 
555 West 

0 . 08 

3 . 24 
356 Middle 

0 . 16 

6 . 48 
558 East 

0 .01 

0 .40 
1437 South - West 0 . 01 

0 .40 
1438 Middle 

0 . 16 6 . 48 
1439 East 

0 . 07 2 . 83 
South -West 

0 . 09 

3 . 64 
Middle 

0 . 17 6 . 88 
South -West 0 . 005 0 . 20 

South -West 0 . 09 3 . 64 
9 Middle 

0 . 13 5 . 26 
10 North - East 0 . 005 0 . 20 
19 Middle 

0 . 15 6 . 07 
69 West 

0 . 40 
70 South -West 0 . 005 

0 . 20 
72 South -West 0 . 12 4 . 86 
73 Middle 

0 . 10 
74 East 

0 .01 0 . 40 
North -East 0 . 005 0 . 20 
Middlo 

0 .07 2 . 83 
North - East 0 . 10 4 .05 
111 Middle 

0 . 15 6 . 07 
112 Fast 

0 . 10 4 . 05 
113 West 

0 . 04 1 . 62 
162 West 

0 .81 
164 South -West 0 . 005 0 . 20 
165 South 

0 . 04 1 .62 
166 South -West 0 . 11 4 . 45 


1 . 62 


Survey Nos. ( Plot Nos.) In acres In ares 
and description of 

land 
167 Middle 

0 . 07 2 . 83 
168 North - East 0 . 03 1 .21 
169 Full 

0 . 06 2 . 43 
170 North - East 0 . 03 1 . 21 
171 Full 

0 . 012 4 . 86 
172 North - East 

1 . 21 
177 East 

0 . 05 2 . 02 
178 Middle 

0 .03 
181 Bast 

0 . 03 
182 East 

0 . 10 4 . 05 
202 East 

0 . 07 2 . 83 
245 East 

0 . 005 

0 . 20 
246 Middle 

0 . 11 4 .45 
249 Middle 

0 . 05 2 .02 
250 Middle 

0 . 13 5 . 26 
252 Middle 

0 . 13 5 . 26 
233 North - East 0 . 02 0 . 81 
255 Middle 

9 . 71 
256 South -West 0 . 01 0 . 40 
263 South -West 0 . 005 0 . 20 
448 South -West 0 . 25 10 . 11 
449 South -West 0 . 01 0 . 40 

South -West 0 . 005 0 . 20 
453 North - East 

0 . 06 

2 . 43 
454 Full 

0 . 08 

3 . 24 
455 North -East 0 . 01 0 . 40 
456 Full 

0 . 10 4 . 05 
457 North -East 0 . 005 0 . 20 
460 North -East 0 . 01 

0 . 40 
461 North -East 0 . 05 

2 . 02 
462 North - East 0 . 005 
473 East 

0 . 12 4 . 86 
474 Middle 

0 . 10 

4 . 05 
475 South -West 0 . 01 0 . 40 
476 Middle 

0 . 13 5 . 26 
903 East 

0 .01 0 . 40 
945 East 

0 . 36 14 . 57 
947 West 

0 . 16 

4 . 48 
948 South -West 0 . 02 0 .81 
976 South 

0 . 07 
979 South -West 0 . 005 0 , 20 
980 Middle 

0 . 17 6 . 88 
981 Middle 

0 . 13 $ . 26 
982 Middle 

0 . 18 7 . 29 
983 North -East 0 . 01 
987 East 

0 . 06 2 . 43 
988 North -East 0 . 005 0 . 20 
1034 East 

0 . 34 13 . 76 
1035 North - East 0 . 005 0 . 20 
1037 North -East 0 . 10 4 . 05 
1038 West 

0 . 14 5 . 67 
1039 South -West 0 . 005 0 . 20 
1040 Middle 

0 . 21 8 . 49 
1060 South -West 0 . 04 1 .62 
1061 Middle 

0 . 12 4 . 86 
1062 North - East 0 . 01 0 . 40 
1063 West 

0 , 27 10 . 93 
1064 South -West 0 . 005 0 . 20 
1398 North -East 0 . 08 3 . 24 
1401 North - East 0 . 04 1 .62 
1402 East 

0 . 03 1 . 21 
1403 North -East 0 . 005 0 . 20 
1404 Middle 

0 . 10 4 .05 
1405 Full 

0 . 07 2 . 83 
1406 South -West 0 . 01 0 .40 
1414 West 

0 . 04 1 . 62 
1415 Middle 

0 . 12 4 . 86 
1416 East 

0 . 06 2 , 83 
1417 South -West 0 . 04 1 . 62 
1419 South -West 0 . 07 2 .83 
1420 East 

0 . 09 3 . 64 
1421 Middle 

0 . 27 10 .93 
1426 West 

0 . 04 1 .62 
1427 Middle 

0 . 27 10 .93 
1428 East 

0 . 12 4 . 86 
1431 North - East 0 . 01 0 . 40 
1889 Middle 

0 . 08 3 . 24 
1906 East 

0 .07 2 . 83 
1922 North -East 0 .01 0 . 40 

(No . 11/5/71-L & L - ITT 


2 . 83 


ooooooooo 


1 . 21 


2 . 02 


0 . 40 


Enayotpur. . . . 


J. L . No. 148 . 


. 


. 


4 .05 


76 
82 


0 . 02 


:- 


- - 


- - 


-- 


- - 


- - 


- 


- - - 


+ 


1 . 62 


01 


1 . 21 


6 . 07 


• 01 


. 09 


• 03 


. 005 
. 27 
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का० प्रा० 518.. - यतः पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग गांव 

सर्वेभण संख्या ( प्लाट सीमा ( क्षेत्र ) 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 

संख्या ) और भूमि का - - 
धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 

विवरण 

एकही में एक पार० 
रसायन मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 1596 तिथि 4 अप्रैल , 

ई० एस० में 
1972 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को 

बागनान जे० एल० 1260 मध्य 

. 04 
बिहाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना प्राशय घोषत कर 

199-II - contd. 1261 पूर्व 

. 01 0 . 40 
दिया था : 

1262 पूर्ण 

. 03 
1263 मध्य 

. 15 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप 

1276 पश्चिम 

0 . 40 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है : 

1305 मध्य 

. 03 1 . 21 

1367 मध्य 
और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

. 42 17. 00 

1368 दक्षिण-पश्चिम 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उप 

. 0050 . 20 
1376 पश्चिम 

3 . 64 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

1377 पश्चिम 

___ 1 . 21 

1378 पश्चिम 
प्रब , प्रस: उम्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

. 02 

0 . 81 

1379 दक्षिण-पश्चिम 
गशियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवद्वारा घोषित करती है 

0 . 20 
1380 मध्य 

10. 92 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

1443 पूर्व 

. 16 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिहाने के प्रयोजन के लिये एतबद्वारा 

6 . 48 
1444 पूर्व 

. 16 
अजित किया जाता है मौर, उस धारा की उप- धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

6 . 48 

1508 पूर्व 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मिदेश देती है कि 

1 . 62 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के 

1509 पूर्ष 

. 08 

3. 24 

1510 पूर्व 
बजाय भारतीय तेल निगम में , सभी बन्धकों के मुक्त रूप में , इस पोषणा 

. 09 3 . 64 
1511 मध्य 

. 04 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

_ 1 . 62 
1512 मध्य 

. 19 7 . 69 
1547 पश्चिम 

0 . 40 
1548 मध्य 

. 04 1 . 62 
राज्य : पश्चिमी बंगाल जिलाः हुगली पुलिस स्टेशन/ पामाः धनियाखाली 

1550 पश्चिम 

. 02 0 . 81 
1531 पूर्ण 

1 . 21 
गांव सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट सीमा ( क्षेत्र ) 

1552 पूर्ण 

. 04 1 . 62 
संख्या ) और भूमि का -- - - - -- - -- - - - 

1553 पूर्व 

. 02 0 . 81 
विवरण एकड़ों में एक प्रार० 

1554 उसर-पूर्व 

. 005 

0 . 20 
६० एस० मैं 1558 पूर्व 

2 . 43 
1559 पूर्ण 

3 . 24 
1008 मध्य 

6 . 88 1360 पूर्व 

8 . 90 
जे० एल० 199- II 1009 मध्य 

5 . 67 1561 पश्चिम 

. 05 
1010 पूर्व . 11 

1568 पश्चिम 

. 005 0 . 20 
1011 मध्य 

2 , 43 1569 पश्चिम 

. 09 3 . 64 
1030 उसर-पूर्व 

. 040 1570 पूर्व 

2 . 02 
1031 मध्य 

4 . 45 1571 पूर्व 

. 05 2 . 02 
1033 दक्षिण-पश्चिम . 01 0 . 40 1572 पूर्ण 

4 . 05 
1034 मध्य 

6 . 07 1573 पूर्व 

. 01 0 . 40 
1036 दक्षिण - पश्चिम . 09 3. 64 

1672 दक्षिण-पश्चिम . 01 

0 . 40 
1049 पश्चिम 

8 . 07 1690 उत्तर-पूर्व 

, 005 
1193 दक्षिण -पश्चिम 

0 . 81 1702 पश्चिम 

2 . 02 
1194 दक्षिण-पश्चिम 

0 . 40 1703 मध्य 

4 . 05 
1195 मध्य . 09 

1721 पश्चिम 

. 02 0 . 81 
1197 उत्तर-पूर्व 

. 05 0 . 20 1722 पश्चिम 

1 . 62 
1109 उत्तर-पूर्व , 01 

1723 पश्चिम 
1200 मध्य 

5 . 67 1760 पूर्व 

. 0050 . 20 
1202 मध्य 

13. 76 

1706 पूर्व 

. 13 5 . 26 
1259 पूर्व . 104 , 05 

1708 पूर्व 

___ . 093 . 64 


• 01 


• 03 


. 06 


. 08 


17 


. 22 


. 14 


2 . 02 


4 . 45 


. 06 


• 01 


. 05 


मण 


10 


. 15 


09 


. 18 


. 05 


. 02 
. 01 


. 10 


3 . 64 


. 04 


0 . 40 


, 02 


. 14 


. 34 
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सीमा ( क्षेत्र ) 


गांव 
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सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षेत्र ) 

गांध 

सर्वेक्षण संसपा (प्लाट 
और भूमि का विवरण 

संख्या ) और भमि का 
एकड़ो में ए . पार०ई० 

विवरण 
एम० में 


एकड़ो में ए . पार० ई० 

एस . में 


. 08 


5 . 26 


. 12 


3 . 24 


3 . 24 
4 . 86 
(0 . 40 
13 . 76 
2 . 83 


. 13 
. 08 
. 02 
. 03 


. 01 


0 . 81 


. 10 


4 . 05. 


01 


1 . 21 
8 . 88 
(0 . 40 
6 . 88 
8 . 09 


, 12 


. 14 


. 17 
. 20 
. 24 
. 09 


. 15 


9 . 71 


. 16 


3 . 64 


. 03 


. 21 


8 . 49 


4 . 86 
5 . 67 
6 . 07 
6 . 48 
1 . 21 
0 . 81 
0 . 81 
2 . 83 
0 . 81 
0 . 40 


. 02 


. 04 


- 02 


05 


. 07 


. 02 


. 005 
. 03 


1 . 62 
2 . 02 
10 . 20 
1 . 21 
7 . 69 
1 . 21 
0 . 40 


. 01 


. 19 


. 020 


. 03 


. 005 
. 03 
. 04 


. 01 


1 . 21 
1 . 62 
1 . 21 
4 . 86 


• 11 


4 . 45 


. 03 


. 08 


. 12 


3 . 24 
10. 92 


0 . 81 


3 . 64 


. 02 
. 18 


0 . 20 


परमेश्वरपुर 18 पपिचम 
जे० एल० 200 19 पश्चिम 

20 पूर्व 
21 मध्य 
22 पूर्व 
23 पश्चिम 
26 मध्य 
27 पूर्व 
32 पश्चिम 
33 पूर्व 
34 पश्चिम 
35 पश्चिम 

36 पश्चिम 
दक्षिण मलिकपुर 150 मध्य 
जे० एल० 202 151 पूर्व 

152 पूर्व 
153 उत्तर-पूर्व 

154 पूर्व 
. 155 पूर्व 
, 319 पूर्व 

322 पूर्व 
323 उत्तप- पूर्व 
324 मध्य 
325 दक्षिण -पश्चिम 
326 मध्य 
334 पश्चिम 
343 पश्चिम 
347 पश्चिम 
348 मध्य 
349 उत्तर-पूर्व 
364 पूर्व 
387 उत्तर पूर्व 
388 पूर्व 
389 मध्य 
390 पश्चिम 

410 उत्तर-पूर्व 
पुरम्दरपुर 207 पूर्व 
जे० एल० 208 204 पूर्व 

210 पश्चिम . 
212 पश्चिम 
214 पश्चिम 
215 पश्चिम 
216 उत्तर -पूर्व 
217 पूर्व 
218 दक्षिण-पश्चिम 
268 पश्चिम 
269 पूर्व 
275 पूर्व 


. 02 
. 18 
. 09 


276 पूर्व 
277 मध्य 
278 पश्चिम 
290 पश्चिम 
299 पश्चिम 
300 उत्तर-पूर्व 
301 मध्य 
302 मध्य 
322 पूर्व 
487 पूर्व 
488 मध्य 
490 पश्चिम 
491 मध्य 
492 उत्तर-पूर्व 
496 उत्तर-पूर्व 
498 मध्य 
499 मध्य 
500 दक्षिण- पश्चिम 
501 मध्य 
502 मध्य 
513 मध्य 
514 पूर्व 
515 दक्षिण-पश्चिम 
521 पश्चिम 
522 पश्चिम 
523 पूर्व 
524 पूर्व 
525 पूर्व 
526 मध्य 
527 उत्तर-पूर्व 
528 पूर्व 
601 पूर्व 
602 उत्तर-पूर्व 
60 5 उत्तर-पूर्व 
606 पूर्व 
607 पश्चिम 
608 मध्य 
947 मध्य 
949 मध्य 
516 पश्चिम 
517 पश्चिम 
521 पश्चिम 
523 पश्चिम 
524 मध्य 
525 पूर्व 
526 पश्चिम . 
5 57 पश्चिम 
558 पश्चिम 


___ 7 . 29 

0 . 81 
7 . 29 
3 . 64 
6 . 88 
2. 02 


2 . 43 


. 09 
, 005 
. - 06 
. 07 


2 . 83 


7 . 29 


17 


. 05 


2 . 02 
2 . 83 
4 . 86 


. 25 


10 . 11 


. 12 


. 01 


0 . 40 


. 02 
. 005 


. 03 


. 06 2 . 43 

0 . 81 

0 , 20 
. 07 2 . 83 
. 26 
. 05 2. 02 
. 0050 . 20 

1 . 21 


1 . 21 
2 . 83 
0 . 20 
0 . 20 


10 . 52 


. 07 
. 005 
. 005 
. 005 
. 21 
. 19 


. 03 


. 01 


0 . 40 


. 29 
, 12 


. 09 
. 22 
. 05 
. 09 


3 . 64 
4 . 90 
2 . 02 
3 . 64 


___ 8 . 49 

7 . 69 
11 . 74 
4 . 86 
1 . 21 
2 . 43 


जोत माहेस 
जे० एल० 210 


. 03 


. 06 
. 10 
. 01 


4 . 05 


. 01 


0 . 40 


3 . 64 


109 
. 005 


0 . 40 
7 . 60 


, 19 


0 . 20 


. 10 


4 , 05 


. 11 


4 , 45 


. 12 


. . 11 


___ 4 , 45 

5 . 26 


4 , 86 
2 . 43 
0 . 40 


. 06 
. 01 . . 


. 13 


HR 


1 


. 17 


. 28 


13 


. 05 


12 


. 01 


0 . 40 


. 09 


. 10 


. 11 


22 


03 


2 . 83 


. 07 
. 10 


. 09 


. 005 
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- - - - - - - - - -- - - - - - - - 
गांव सर्वेक्षण संखपा ( प्लाट सीमा ( क्षेत्र ) 

गांव 

सर्वेक्षण संख्या (प्लाट सीमा ( अन्न ) 
संख्या ) और भूमि का - -- 

संख्या ) और भमी का - - - - 
विवरण एकड़ो में ए०भार० ई० 

विवरण 

एकड़ों में ए० मार० 
एस० में 

६० एस० में 
जोस माहेस 567 मध्य 

15. 38 1191 पश्चिम 

. 05 2 . 02 
जे० एल० 210 568 पूर्व 

. 18 6 . 48 1192 दक्षिण-पश्चिम 

0 . 40 
( जारी ) 571 पूर्व 

6 . 488 1200 मध्य 

11 . 33 
572 पूर्व . 12 4 . 86 1201 मध्य 

5 . 26 
573 पूर्व 

2 . 02 1203 मध्य 

. 10 

4. 05 
585 पूर्व 

4 . 86 

1206 दक्षिण-पश्चिम 
586 पूर्व 

3 . 64 1207 पूर्व 

. 16 

_____ 6 . 48 
588 पूर्व . 04 1 . 62 

1216 मध्य 

____ 4. 05 
589 पश्चिम 

4 . 45 1217 मध्य 

. 12 ___ 4 . 86 
590 पश्चिम 

8 . 90 1218 पूर्व 

. 01 

0 . 40 
650 उत्तर- पूर्व . 005 0 . 20 

1219 मध्य 

. 11 

4 . 45 
653 पश्चिम . 02 0 . 81 

1332 पश्चिम 

. 06 2. 43 
1333 पश्चिम 

. 02 0 . 81 
पूर्व-केशवपुर 324 उत्तर-पूर्व 

1 . 21 
1335 मध्य 

. 072 . 83 
जे० एल० 211 

1338 पूर्व 

0 . 062 . 43 
बाजीतपुर जे० 997 मध्य 

1337 पूर्व 

. 166 .48 
जे० एल० 212 1018 पूर्व 

4 . 05 1352 पूर्व 

. 09 3 . 64 
1052 पूर्व . 005 0 . 20 1353 पूर्व 

8 . 09 
1053 मध्य 

3 . 64 1362 पूर्व 

0 . 40 
1054 मध्य . 11 4 . 45 1389 पूर्व 

2 . 83 
1055 मध्य 

. 05 2 . 02 1370 उत्तर-पूर्व 

0 . 20 
1056 पूर्व 

1 . 21 1371 पूर्व 

. 02 0 . 81 
1057 पूर्व 

. 06 2 . 43 1372 पश्चिम 

. 186 . 48 
1058 पूर्व . 09 3 . 64 

1373 पश्चिम 

, 083 . 24 
1060 पूर्व 

2 . 02 1392 पश्चिम 

. 08 

3. 24 
1061 मध्य 

3 . 64 1393 पश्चिम 

0 . 40 
1062 वक्षिण - पश्चिम 

1394 पश्चिम 

0 . 40 
1074 मध्य . 07 4 . 83 1589 पश्चिम 

5 . 67 
1075 वक्षिण पश्चिम 

0 . 40 1593 मध्य 

4 . 05 
1076 पश्चिम . 005 0 . 20 

1091 उत्तर-पूर्व 

. 02 

0 . 81 
1077 मध्य . 10 4 . 05 

1092 मध्य 

. 09 3 . 64 
1078 मध्य 

. 08 रूपरानी जे० 635 पक्षिण 

. 005 

0 . 20 
1072 दक्षिण-पश्चिम 

. 005 0 . 20 एल . 189 636 मध्य 

. 01 0 . 40 
1079 दक्षिण-पश्चिम 0 . 04 1 . 62 

637 मध्य 

. 07 2 . 83 
1081 पश्चिम 0 . 1 

639 पूर्व 

. 06 2 . 43 
1082 मध्य 

. 10 4 . 05 1018 पूर्व 

. 05 

__ 2 .02 
1083 पश्चिम . 05 2 . 02 1019 पश्चिम 

3. 24 
1084 मध्य . 11 4 , 45 

1034 पश्चिम 

. 07 

2 . 83 
1085 पश्चिन 

. 08 3 . 24 1035 मध्य 

. 10 

4 . 05 
1086 पूर्व 

1 . 62 1038 पूर्व 

2 . 02 
1088 उत्तर-पूर्व 

. 005 • 0 . 20 1040 पूर्व 

. 01 0 . 40 
1089 मध्य . 04 1041 पूर्ण 

1 . 21 
1090 पूर्व 

. 01 0 . 40 1042 उत्तर पश्चिम 

, 005 0 . 20 
1 103 पूर्व 

2 . 83 1043 पूर्व 

. 176 . 88 
1104 पश्चिम 0 . 08 

1050 पूर्व 

. 09 3. 64 
1105 पूर्व 

0 .1 0 . 40 

1051 पूर्व 

. 06 2 . 43 
1137 मध्य . 08 
3 , 24 1052 पूर्व 

0.. 40 
1190 पूर्व . 02 0 . 81 1053 पूर्ण 

162 
49G of I /72 - 24 


. 03 


. 05 


. 01 


4 . 05 


. 10 


0 


. 01 


. 10 


3 . 24 


0 . 40 


. 08 


, 04 


• 05 


1 . 62 


. 02 


. 07 


3 . 24 


0 . 40 


- - - - 


- - - 


- 


- 


[ PART II 


- 


- - 


सीमा ( क्षेत्र ) 


रण 


• • • • - 


- - 


- -. 


. 005 


, 08 


23 


06 


. 03 


. 03 


1 . 21 


. 11 


एकड़ो में एक प्रार 

ई०एस० में 

- - - 
() . 20 
9 . 30 

2 . 43 
. 16 

6 . 48 
4 . 45 

(0 . 81 
. 23 

9 . 30 

5 . 26 
. 04 ___ 1 . 62 

8 . 49 

5 . 26 
. 005 

0 . 20 
2 . 43 


. 02 


23 


. 13 


. 06 
. 03 
. 01 


() , 4 ) 


. ८1 


. 13 


. 13 


. 15 


, 12 


•06 


01 


2 . 43 


. 08 


. 04 


04 


. 08 


. 08 


• 11 
• 06 


. 08 


01 


1 . 62 


. 31 
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गांव समें क्षण संख्या (प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षेत्र ) 

गांव 

सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट 
पौर भूमि का विव 

संख्या ) और भूमि 
एकड़ो में ९०आर० 

का विवरण 

ई०एम०में 
सवरामी 

196 उत्तर पूर्व 
जे० एल० 189 1054 पश्चिम 

3 . 24 

202 पूर्व 
( जारी ) 1064 पश्चिम 

, 16 6 . 48 

203 पूर्व 
1067 पूर्व 

1 . 21 

204 पूर्व 
1068 पूर्व 

205 पश्चिम 
1092 पूर्व 

. 17 6 . 88 

206 पश्चिम 
1245 मध्य 

9 . 30 

209 मध्य 
1246 पूर्ग 

2 . 43 

210 पूर्व 
1247 पूर्ण 

1 . 21 

283 उत्तर-पूर्व 
1248 पश्चिम 

284 मध्य 
1254 मध्य 

5 . 26 

28 पश्चिम 
1255 मध्य 

6 . 07 

286 उत्तर-पूर्व 
1256 मध्य 

4. 86 

287 पूर्व 
1257 पश्चिम 

() . 40 

286 पश्चिम 
1258 पूर्व 

3 . 24 

316 पश्चिम 
1804 पश्चिम . 06 
2 . 43 

319 पश्चिम 
1805 पश्चिम 

3 . 24 

320 पूर्व 
1860 पूर्व 

3 . 21 

322 पूर्व 
1861 मध्य 

3 . 21 

398 पूर्व 
1870 पश्चिम 

1 . 62 

399 उत्तर पूर्व 
1872 पूर्व . 04 

1084 मध्य 
छोटा सानपुर . 14 पूर्व 

. 01 10 . 40 हरिहरपुर 242 पूर्व 
जे . एल० 15 पूर्व 

5 . 6 

जे० ए० 201 246 पूर्व 
192 16 पश्चिम . 02 0 . 81 

247 पूर्व 
19 मध्य 

4 . (05 

276 पूर्व 
20 मध्य . 08 

277 मध्य 
22 उत्तर-पूर्व . 005 

278 मध्य 
23 मध्य 

279 मध्य 
73 मध्य , 10 

280 पूर्व 
74 उत्तरपूर्व . 007 

289 पश्चिम 
75 उत्तर-पूर्व . 005 

290 पूर्व 
80 पूर्व . 03 1 . 21 

292 पूर्व 
81 मध्य 

10 . । । 

293 मध्य 
85 मध्य 

. 09 3 . 64 

298 पश्चिम 
184 मध्य 

0 . 81 

300 मध्य 
185 पश्चिम 

(0 . 40 

301 दक्षिण 
189 पूर्व 

2 . 43 

402 पूर्व 
. 190 पूर्व 

411 पूर्व 
191 पूर्व 

0 . 81 

415 पूर्व 
192 पश्चिम . 0050 . 20 

416 पूर्व 
210 पश्चिम . 04 1 . 62 

417 पश्चिम 
212 पश्चिम . 06 2 . 43 

418 पश्चिम 
213 पश्चिम . 04 1 . 62 

419 मध्य 
564 दक्षिण- पश्चिम . 0050 . 20 

424 पश्चिम 
565 पूर्ण . 01 0 . 40 

425 मध्य 
567 मध्य . 85 34 , 39 

465 पूर्व 
म्योपारा 97 उत्तर पूर्व . 0050 . 20 

485 उत्तर पश्चिम 
जे . एल . 19398 पश्चिम 

. 104 . 05 

486 दक्षिण 


. 11 


. 13 


1 . 62 


. 10 


22 


3 . 24 


(0 . 20 


1 . 62 
1. 62 
4 . 45 
2 . 43 

0 . 40 
. 01 0 . 40 

12. 54 
. 09 3 . 64 

4. 45 
. 04 

0 . 40 
8 . 90 
5 . 26 
2 . 43 

2 . 83 
, 12 4 .86 

0 . 40 
4 . 86 

6 . 88 
. 15 

4 . 05 
. 01 0 . 40 

0 . 81 
2. 02 

2. 83 
...093 . 64 


. 13 
. 06 
. 07 


. 08 


3 . 24 


1 . 05 


(0 . 28 


290 


0 . 20 


. 01 


12 


. 17 


. 25 


6 . 07 


10 


2 . 83 


411 


. 02 
. 05 
. 07 


. 08 


3 . 24 


• 02 


0 . 81 
4 . 05 


. 10 


. 14 


5 , 67 


. 23 9. 30 
.. 104 . 05 
. 06 2 . 43 
. 114 . 45 
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रण 


एम 


में 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


. . - 


- . - .. - - - 


- 


- - 


. 01 


04 


1 . 62 


. 06 


2 . 43 


. 09 


. 13 


5 . 26 


. 04 
. 09 


. 04 


.. 08 
. 10 


. 10 


. 02 


14 
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गांव सर्वेक्षण संख्या (प्लाट सीमा ( क्षेत्र ) 

गांय 

सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट संख्या ) सीमा ( क्षेन्न ) 
संख्या ) और भूमि का विवरण 
- - - - 

और भूमि का विव 
एकड़ा में ए पार 

रण 

एकलो में ए पार है 
ई एस में 
490 पूर्व 

, 12 1 . 86 878 उत्तर-पूर्व 

(0 . 40 
498 दक्षिण-पश्चिम . (005 (0 . 20 

879 पूर्व 

... 04 

1 . 62 
नालिताजोल __ 11 पश्चिम . 03 1 . 21 

880 पश्चिम 
जे० एल० 214-II 12 पश्चिम 

884 पश्चिम 

, 09 3 . 64 
16 दक्षिण-पश्चिम . 005 0 . 20 

885 पूर्ण 

. 05 

2 . 02 
17 पश्चिम . 03 I . 21 

886 पूर्व 

. 01 0 . 40 
21 पश्चिम . 14 5 . 677 

887 पश्चिम 

3 . 64 
उत्तर-पूर्व . 005 0 . 20 

888 उत्तर-पूर्व 

. 01 0 . 40 
23 मध्य 

5 . 26 

889 मध्य 

. 16 

6 . 48 
30 दक्षिण-पश्चिम . (005 

0 . 20 

891 दक्षिण -पश्चिम . 005 0 . 20 
36 पश्चिम . 02 () . 81 

892 पश्चिम 

. 01 

(0 . 40 
37 पूर्व . 13 

920 पश्चिम 

. 005 0 . 20 
39 पूर्व 

. 04 1 . 62 922 पश्चिम 

1 . 62 
40 पूर्व 

. 005 0 . 20 923 पश्चिम 

3 . 64 
41 पूर्व . 01 0 . 40 

924 पूर्ण 

__ 1 . 62 
. 02 0 . 81 

925 पूर्व 

.. 05 

2 .02 
पूर्ण . 12 4 , 86 

926 पूर्व 

3 . 64 
47 पूर्ण 

. 10 4 . 05 927 पूर्व 

4 . 05 
48 मध्य 

. 05 2 . 02 1094 पूर्ष 

4 . 05 
40 मध्य 

0 . 81 1097 मध्य 

. 22 

8 . 90 
50 दक्षिण -पूर्व , 005 0 . 20 1099 पश्चिम 

5 . 67 
52 दक्षिण -पश्चिम . (01 0 . 40 

1112 पश्चिम 

. 11 4 . 45 
569 पश्चिम 

1113 पश्चिम 

1 . 21 
570 दक्षिण -पश्चिम . 01 

1114 पश्चिम 
0 . 10 

. 02 () . 81 
572 दक्षिण-पश्चिम . 005 0 . 20 

1115 मध्य 

1 . 62 
586 पश्चिम . 03 1 . 21 

1116 पूर्व 

1 . 21 
588 दक्षिण-पश्चिम . 01 0 , 40 

1117 पूर्व 

. 04 1 . 62 
589 पूर्ण 

2 . 43 1118 उत्तर-पूर्व 

0 . 40 
590 पश्चिम 

0 . 40 1124 पूर्व 

8 . 00 
591 मध्य 

3 . 24 

1137 मध्य 

. 06 2 . 43 
595 मध्य 

0 . 81 

1138 पश्चिम 
596 पूर्ण . 08 3 . 24 

1139 पूर्ण 

. 04 1 . 62 
597 मध्य 

5 . 67 

1140 पूर्व 

. (04 ___ 1 . 62 
599 उत्तर -पूर्व 

1141 पूर्ण 

. 06 2 . 43 
603 पूर्व . (06 2 . 43 

1142 पूर्व 

. 09 

3 . 64 
610 उत्तर-पूर्व 

0 . 40 

1149 उत्तर- पूर्व 

. 005 

0 . 20 
611 बक्षिण 

1150 मध्य 
.. 03 1 . 21 

8 . 90 
612 मध्य . 15 

1151 पश्चिम 
6 . 07 

2 . 02 
613 पश्चिम 

. 01 0 . 40 1164 दक्षिण - पश्चिम 

(0 . 40 
614 मध्य . 05 2. 02 

1165 उत्तर-पूर्व 

3 . 24 
616 पश्चिम . 15 

1168 दक्षिण -पश्चिम 
6 . 07 

. 01 0 . 40 
617 मध्य . 05 2 . 02 

1169 दक्षिण 

. 01 0 . 40 
762 मध्य 

1170 मध्य 

8 . 49 
763 मध्य . 09 

1554 पूर्व 
3 . 64 

4 . 03 
766 मध्य .. 17 6 . 88 

[सं० 11/ 5/ 71- लेवर एण्ड लेजिस / 5] 
769 पूर्व 

3 . 61 

S . O . 516 . — Whereas by a Notification of the Govern 
770 पूर्व 

. 07 2 . 83 ment of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals , 
771 पूर्व 

S . O . No . 1596 - dated 4th 
. 06 2 . 43 

April , 1972 under sub-section 
(1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right 


. 02 


. 03 


0 . 81 


. 04 


• 03 


- 06 


.. 01 
. 20 


. 01 


. 08 
.. (02 


• 0 .1 


1 . 62 


. 03 


1 . 21 


. 01 


. 22 


. 05 


. 01 
. 08 


. 21 


.. 08 


3 . 24 


. 10 


[PART II — 


Extent ( Arca ) 
In In 


acres 


ares 


- 


. 


. 


. . 


- 


, 005 
, 09 


3 .64 
2 . 02 


. 05 


, 05 


2 . 02 


4 ,05 
0 .40 


. 005 


. 10 


ន៩ន៩៩៩&១៨គឺ៖ 


09 


0 . 20 
2 .02 
4 . 05 
0 . 81 
1 .62 
0 . 81 
0 . 20 
5 . 26 
3 .64 
3 . 24 
4 . 86 
0 , 40 
13 . 76 
2 . 83 
4 .05 
4 .86 
5 .67 
6 . 07 
6 , 48 
1 . 21 
0 . 81 
0 . 81 
2 . 83 
0 . 81 
0 . 40 
0 . 20 


27 


In 


. 17 


153 Non 


. 01 
. 005 


1 . 21 


2 . 43 


. 03 
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of Uger in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern Village 

Survey Nos. (Plot Nos.) 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 

and Description of 
lands specified in the Schedule appended to that Notification 

land 
for the purpose of laying pipelines ; 

Bagnan 

1568 West 
And whereas the Competent Authority has, under sub 

J . L . 199- 11 - contd . 1569 West 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 

1570 East 
Government ; 

1571 East 

1572 Full 
And who eas, thc Central Government has, after consider 

1573 East 
ing the said report, decided to acquire the right of user in the 

1672 South -West 
lands specified in the Schedule appended to this Notification ; 

1690 Nortlı-East 

1702 West 
Now , therefore, in excrcise of the powers conferred by sub 

1703 Middle 
section ( 1) of Section 6 of thc said Act, the Central Government 

1721 West 
1 hereby declares that the right of user in the said lands specified 

1722 West 
in the Schedule appended to this Notification is hereby acquired 

1723 West 
for layiqg the pipelines and in exercise of the powers conferred 

1760 East 
by sub - section (4 ) of that Section , the Central Government 

1706 East 
directs that the right of user in the said londs, shall, instead 

1708 East 
of vesting in the CentralGovernment, vest on the date of publi 

Parmoswarpore 

18 West 
cation of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited J. L . 200 . 

19 West 
free from all encuinbrances . 

20 East 
21 Middle 
22 East 

23 West 
SCHEDULE 

26 Middle 

East 
Stato : West Bungal, District: Hooghly, Thana /Police Station ; 

32 West 
Dhaniakhali . 

33 East 

34 West 
Village Şurvey Nos .(Plot Nos.) Extent ( Arca ) 

35 West 

36 West 
and description of 

In 

Dakshinmalikpur 150 Middle 
land acres ares J. L . 202. 

151 East 

152 East 
Bagnan 1008 Middlc 6 . 88 

North -East 
J . L . 199 - II 1009 Middle 5 . 67 

154 Full 
1010 East 4 . 45 

155 East 
1011 Middlc 

319 East 
1030 North -East 0 . 40 

322 East 
1031 Middlc 

323 North - East 
1033 South -West 

324 Middle 
1034 Middle 

325 South -West 
1036 South -West . 09 

326 Middle 
1049 West 

334 West 
1193 South -West 

343 West 
1194 South - West 0 . 40 

347 West 
1195 Middle 3 ,64 

348 Middle 
1197 North -East 0 . 20 

349 North - East 
1199 North - East 0 . 40 

364 East 
1200 Middle 5 . 67 

387 North - East 
1202 Middle 13 . 76 

388 East 
1259 East . 10 4 . 05 

389 Middle 
1260 Middle . 04 1 .62 

390 West 
1261 East 0 . 40 

410 North - East 
1262 Full 

1 . 21 Purandarpur 

207 East 
1263 Middle 

. 15 6 . 07 J. L , 208 . 

208 East 
1276 West 0 . 40 

210 West 
1305 Middle 1 . 21 

212 West 
1367 Middlc 17 . 00 

214 West 
1368 South -West 0 , 20 

215 West 
1376 West 3 . 64 

216 North - East 
1377 West 1 . 21 

217 East 
1378 West 0 . 81 

218 South -West 
1379 South -West 0 , 20 

268 West 
1380 Middle 10 . 92 

269 East 
1443 East 6 .48 

275 East 
1444 East . 16 6 . 48 

276 East 
1508 East 1 . 62 

277 Middle 
1509 East 3 . 24 

278 West 
1510 East 3 , 04 

290 West 
1511 Middle 1 . 62 

299 West 
1512 Middle 7 . 69 

300 North -East 
1547 West 0 . 40 

301 Middle 
Middle 1 .62 

302 Middlc 
1550 West . 02 0 . 81 

322 East 
1551 Full 1 . 21 

487 East 
1552 Full 

488 Middle 
1553 East . 02 0 . 81 

490 West 
1554 North - East 0 . 20 

491 Middle 
1558 East 

492 North - East 
1559 Full 3 . 24 

496 North - East 
1560 East 8 . 90 

498 Middle 
1561 West 

. 05 2 . 02 

499 Middle 
-- - - - - 


4 . 45 


. 12 


0 . 40 


. 02 


. 18 


6 . 07 


. 15 


3 .64 


.02 
. 18 


6 . 07 
0 . 81 


. 09 
. 17 


. 05 


1 . 62 
1 . 21 
4 . 86 
0 . 81 
7 . 29 
0 . 81 
7 . 29 
3 . 64 
6 . 88 
2 . 02 
10 . 11 
2 .43 
0 . 81 
0 . 20 
2 . 83 
10 . 52 
2 . 02 
0 , 20 
1 . 21 


. 25 


. 005 


. 06 


. 01 


. 02 


. 005 


, 07 


26 


. 01 
103 


. 005 


. 09 


. 09 
. 01 


. 09 


. 005 
. 11 
. 11 


. 27 


. 13 


3 .64 
8 . 90 
2 . 02 
3 . 64 
0 . 40 
3 . 64 
0 . 20 
4 .45 
4 . 45 
5 , 26 
5 . 26 
3 . 24 
0 . 81 
1 . 21 
6 . 88 
0 . 40 
6 . 88 
8 . 09 
9 . 71 


. 08 


. 08 


. 09 


. 03 


1 . 62 


8 . 49 


1 . 62 


. 005 


2 .02 


.005 


0 . 20 


. 03 


1 .21 
7 .69 
1 . 21 


. 03 
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- - 


- 


- - 


Village 


. . . . . .. . 


.. 


.. - - 


Bajitpur 


. 01 


Purandarpur . 
J . L . 208 – contd . 


. 13 


. 27 


. 005 


2 . 43 


2 . 0 


. 06 


. 07 


. 03 


. 07 


. 09 
. 20 


. 005 


. 005 


. 07 


.21 


. 19 
. 29 


. 02 


16 


6 


3 . 24 


3 . 24 


Jot Mahes 
J. L . 210 . 


4 . 05 


3 . 67 


4 .05 


3 . 64 


. 005 


.05 


3 . 24 
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Survey Nos. (Plot Nos.) Extent (Area ) Village 

Survey Nos.(Plot Nos.) Extent (Area ) 
In 
and description of In 

and description of In 

lo 
land acres ares 

land 

acres ares 
500 South -West .01 0 . 40 

1192 South -West 

0 . 40 
501 Middle 

4 . 45 J. L . 212 - - Contd . 1200 Middle 

28 

11. 33 
502 Middle 3 . 24 

1201 Middle 

5 . 26 
513 Middle 10 . 92 

1203 Middle 

4 . 05 
314 East 3 .64 

1206 South -Wost 

0 . 40 
1207 East 

6 . 48 
515 South -West 0 . 20 

1216 Middle 

4 . 05 
521 West 

1217 Middle 

4 . 86 
West 2 . 83 

1218 East 
East 

0 . 40 
7 . 29 

1219 Middle 

4 . 45 
524 East 

1332 West 

2 .43 
525 East 2 . 83 

1333 West 

0 . 81 
526 Middle 4 . 86 

1335 Middle 

2 . 83 
527 North - East . 01 0 . 40 

1336 East 

. 06 2 . 43 
528 East 1 . 21 

1337 East 

6 . 48 
601 East 2 . 83 

1352 East 

3 .64 
602 North - East . 005 0 . 20 

1353 East 

8 . 09 
605 North - Eest 0 . 20 

1362 East 

0 . 40 
606 East 0 . 20 

1369 East 

2 ,83 
607 West 

1370 North - East . 005 0 . 20 
608 Middlc 7 . 69 

1371 East 

0 . 81 
947 Middlc 11 .74 

1372 West 
949 Middle 4 . 86 

1373 West 

. 08 
516 West 1 . 21 

1392 West 
517 West 2 . 43 

1393 West 

0 . 40 
521 West 

1394 West 

0 . 40 
523 West 0 . 40 

1589 Wust 
524 Middle 7 , 69 

1593 Middle 

4 . 05 
525 East 

1091 North - East 

0 . 81 
526 West 4 . 86 

1092 Middle 
557 West 

2 .43 Rudrani 635 South - East 

0 . 20 
West 

0 . 40 
J. L . 189. 636 Middle 

. 01 0 . 40 
567 Middle 15 , 38 

637 Middle 

. 07 2 .83 
568 East 6 .48 

639 East 

06 
571 East 6 . 88 

1018 East 

2 . 02 
572 East 4 . 86 

1019 West 
573 East 2 .02 

1034 West 

, 07 2 . 83 
585 East 4 . 86 

1035 Middle 

4 .05 
586 East 3 . 64 

1038 East 

, 05 2 .02 
588 East 

1040 East 

0 . 40 
589 West 4 . 45 

1041 Full 

1 . 21 
590 West 8 . 90 

1042 North -West 

0 . 20 
650 North - East 0 . 20 

1043 East 

6 . 68 
653 West 0 . 81 

1050 East 

, 09 
324 North - East 1 . 21 

1051 East 

06 
1052 East 

0 . 40 
997 Middle 

1053 Full 
1018 East 4 .05 

1054 West 
1052 Full 

1064 West 
0 .20 

6 . 48 
1053 Middle 

1067 East 

1 . 21 
1054 Middle 

1068 East 

1 . 21 
1055 Middle 

1092 East 

6 . 88 
1056 East 

1245 Middle 
1057 East 

1246 East 
1058 East 

1247 Full 

1 . 21 
1060 East 2 . 02 

1248 West 

0 . 40 
1061 Middle 3 . 64 

1254 Middle 

5 . 26 
1062 South -West 4 . 05 

1255 Middle 
1074 Middle 4 . 83 

1256 Middle 
1075 South -West 0 . 40 

1257 West 
1076 West 

. 005 0 . 20 

1258 East 
1077 Middlc 4 . 05 

1804 West 
1078 Middle 3 . 24 

1805 West 
1072 South -West . 005 0 . 20 

1860 East 
1079 South -West . 04 1 .62 

1861 Middle 
1081 West 

1870 West 
0 . 40 
1082 Middle 4 . 05 

1872 East 
1083 West 

2 . 02 Chotokanpur 14 East 

0 . 40 
1084 Middle 

J. L . 192. 15 Full 

5 . 26 
1085 West . 08 3 . 24 

16 West 

02 0 . 81 
1086 East 

19 Middle 

4 . 05 
1088 North - East 0 . 20 

20 Middle 

3 . 24 
1089 Middle 1 . 62 

22 North - East , 005 0 . 20 
1090 East 0 . 40 

23 Middle 

. 08 
1103 East 2 . 83 

Middle 

4 . 05 
1104 West 3 . 24 

74 North East 

. 007 

0 . 28 
1105 East 01 0 . 40 

75 North - East . 005 0 . 20 
1137 Middle 3 . 24 

80 Fast 

1 . 21 
1190 East . 02 0 . 81 

81 Middle 

25 10 . 11 
1191 West 2 .02 

85 Middle 

3 ,64 


1 , 62 


005 


3 . 64 


2 . 43 


Purbi Koshabpus 
J . L , 211 , 
Bajitpur 
J. L . 212 . 


2 . 83 


1 . 62 


. 07 


3 . 24 


. 005 


3 . 64 


.09 
. nl 


05 


9 . 30 
2 .43 


2 . 43 


3 . 64 


. 05 
. 09 
. 10 


6 . 07 


. 01 


. 08 


. 08 


WOWWWWO 


. 01 


4 . 45 


04 


005 


1. 


3706328383878 


3 . 24 


.07 


. 05 


. 09 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


, 02 


12 


05 


( 4 


siniso-ni-oo 


. 04 


.01 


. 10 


. 23 


0 . 81 


. 06 


2 . 43 


1 . 21 


5 . 26 


21 


8 . 49 


ina 


3 . 24 


6 . 88 


. 01 


0 . 40 


01 


898 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 24 , 1973 /PHALGUNA 5 , 1894 

(Part II - 
- - : :-" T : -- - - - - - - - - - -- --- -- 

-- -- - - - - ...- = - = = - : - - - - -- -- 

· - 
Village Survey Nos. ( Plot.Nos.) Extent (Arca ) Village 

Survey Nos. ( Plot Nos.) Extent (Area ) 
and Description of In In 

and description of - 
acres 

land 

In 
land ares 

In 

acres ares 
Chotokhanpur 

184 Middle 

. 02 0 .81 

185 Wost 
J . L . 192 — Contd . 

. 01 0 . 40 Nalilajole 45 East 

0 . 81 
J. L . 214 - II - Contd . 
2 . 43 

46 Full 
189 East 

4 . 86 
. 06 

47 Full 
190 East 

4 .05 
2 . 83 
191 East 

2 . 02 
0 . 81 

48 Middle 
192 West 

49 Middle 

0 . 81 
50 South - East 

0 . 20 
210 West 
212 West . 06 

52 South -West . 01 0 . 40 
213 West 1 . 62 

569 West 

0 . 81 
564 South -West 

. 005 0 . 20 

570 South -West 

0 . 40 
565 Full 0 . 40 

572 South -West . 005 0 . 20 
567 Middle . 85 34 . 39 

586 West 

03 1 . 21 
588 South -West 

0 . 40 
Noapara 97 North - East . 005 0 . 20 

589 Full 

2 . 43 
J .L . 193 . 98 West 4 . 05 

590 West 

0 . 40 
196 North - East . 005 0 . 20 

591 Middlo 

3 . 24 
202 Last 9 . 30 

595 Middle 
203 East 

596 Full 

3 . 24 
204 East 6 . 48 

597 Middle 

5 .67 
205 West 4 . 45 

599 North -East 
206 West 0 . 81 

603 East 

2 . 43 
209 Middle 9 . 30 

610 North -East 

0 . 40 
210 East 

611 South 

1 . 21 
283 North - East . 04 1 . 62 

612 Middle 

6 . 07 
284 Middle 

613 West 

0 .40 
285 West 

. 13 5 . 26 

614 Middle 

2 . 02 
286 North -East . 005 0 . 20 

616 West 

6 . 07 
287 East 

617 Middle 

2 . 02 
288 West 
316 West 1 .62 

762 Middle 
319 West . 04 1 . 62 

763 Middle 

3 . 64 
320 East 4 . 45 

766 Middlc 
322 East . 06 2 . 43 

769 East 

3 . 64 
398 East 

770 East 

2 . 83 
399 North - East 0 . 40 

771 East 

2 . 43 
1084 Middle 12 . 54 

878 North -Last 

0 . 40 
879 East 

1 .62 
Hariharpur 

242 East . 09 3 . 64 

880 West 

1 .62 
J. L . 201. 246 East 

884 West 
247 East 1 . 62 

885 Full 

2 . 02 
276 East . 01 0 . 40 

886 East 

0 . 40 
277 Middle 8 . 90 

887 West 

3 . 64 
278 Middle 5 . 26 

888 North - East . 01 0 . 40 
Middle 

889 Middle 

6 . 48 
280 East 

891 South -West . 005 0 . 20 
289 West 4 . 86 

892 West 
290 East 0 . 40 

920 West 

. 005 0 . 20 
292 East 4 . 86 

922 West 

1 . 62 
293 Middle 

923 West 

3 . 64 
298 West . 15 

924 Full 
300 Middle 4 . 05 

East 

2.02 
301 South 

926 East 
402 East 0 . 81 

927 East 
411 East 2 . 02 

1094 East 
415 East 2 . 83 

1097 Middle 
416 East 3 . 64 

1099 West 

5 . 67 
417 West 3 . 24 

1112 West 

4 . 45 
418 West 

1113 West 

1 . 21 
419 Middle 4 . 05 

1114 West 

0 . 81 
424 West . 14 5 . 67 

1115 Middle 

1 . 62 
425 Middle 

1116 East 

1 . 21 
465 East 4 . 05 

1117 East 

1 . 62 
North -West 

U18 North - East 

0 . 40 
486 South 4 .45 

1124 East 

8 . 09 
490 East 4 . 86 

1137 Middle 

2 . 43 
498 South -West . 005 0 . 20 

1138 West 

1 . 62 

1139 Full 
Nalitajole 11 West 

1140 East 
J. L . 214 - II. 12 West 

1141 Full 
16 South -West 

2 . 43 
R . 005 

1142 East 

3 . 64 
17 Wost 

1149 North - East 

0 . 20 
21 West 5 . 67 

1150 Middle 

8 . 90 
22 North -East 

0 . 20 
Middlc 5 . 26 

1131 West 

2 . 02 
30 South -West , 005 0 . 20 

1164 South -West 

0 . 40 
. 02 0 . 81 

1165 North - East 

3 . 24 
37 East 

13 5 . 26 

1166 South -West 

0 . 40 
39 East . 04 1 . 62 

1169 South -West 

0 . 40 
40 East . 005 0 . 20 

1170 Middle 

8 . 49 
41 East . 01 0 . 40 

1554 East 

4 . 05 


. 31 


4 , 45 


3 . 64 


. 22 


2 . 43 
2 . 83 


. 01 


17 


6 . 88 
6 .07 


.09 
. 04 


1 .62 


0 . 40 


3. 64 
4 .05 
4 . 05 


8 . 90 


09 


. 08 


. 02 


0 .81 


. 10 


9 . 30 


2 . 43 


12 


1 . 62 
1 .62 


0 . 20 
1 . 21 


03 


, 14 
. 005 


13 


05 


West 


. 10 


- 


. . - . - . - . 


- - 


- 


- 


[No. 11 /5 / 71- L & L / VI 


- 


• - - - 


2 . 43 


4 . 05 


0 . 81 


5 . 67 


0 . 40 


234 


अनुसूची 


2 . 02 
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का० प्रा० 517. - यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 

गांव 

सर्वेक्षण संख्या (प्लाट म० ) सीमा ( क्षेत्र ) 
मधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

और भूमि का विवरण एकड़ों में ए पार ई एस में 
3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 

1510 पूर्व 
मंत्रालय की अधिसूचना झा० प्रा० स० 896 तिथि 7 जनवरी, 1972 द्वारा 

0 . 005 0 . 20 
1512 पूर्व 

0 . 06 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप्लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

1513 मध्य 

0 . 10 
के लिये प्रजित करने का प्रपना आशय घोषित कर दिया था ; 

1514 पश्चिम 

0 . 02 
1515 पूर्व 

0 . 10 4 . 05 
और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

1516 पश्चिम 

0 . 14 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है : 

1518 पश्चिम 

0 . 10 4 . 05 
और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिर्पोट पर मिधार करने के पश्चात् 

1519 पूर्व 

(0 . 01 

10 . 40 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का 

1521 पूर्व 

0 . 09 3 . 64 
अधिकार करने का विनिश्चय किया है ; 

1522 पश्चिम 

0 . 14 5 , 67 

1523 दक्षिण पश्चिम 0 . 01 
अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा है की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

1564 पश्चिम 

0 . 05 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है 

1732 पश्चिम 

0 . 13 5 . 25 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उप 

1734 पश्चिम 

0 , 13 

5 . 26 
योग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा 

1738 मध्य 

0 . 10 

4 . 05 
अर्जित किया जाता है और , उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 

1739 पूर्व । 

0 . 05 2 . 02 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 

1740 उत्तर पूर्व 

0 . 01 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय 
भारतीय तेल निगम में सभी बन्धनों के मुक्त रूप में , इस घोषणा के मिलकी 

229 पूर्व 

0 . 20 

8 . 09 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

जे०एल०- 57 232 उत्तर-पूर्व 

0 . 11 4 . 45 
234 पूर्व 

0 . 005 

0 . 20 
235 उत्तर पूर्व 

0 . 05 2 . 02 

236 उत्तर 
राज्य ; पश्चिमी बंगाल ; जिला हुगली ; पुलिस स्टेशनः पाना सिंगर 

0 . 08 
237 उत्तर पूर्व 

0 .06 
गवि सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट ) संख्या 

सीमा ( क्षेत्र ) 

238 दक्षिण 

0 . 08 
पौर भूमि का विवरण एकड़ों में ए पार ई एस में 

239 दक्षिण पश्चिम 

0 . 02 
-- - - - -- - - 

298 दक्षिण पश्चिम 0 . 06 2 . 43 
भोला , 1437 मध्य 0 . 13 5 . 26 

299 दक्षिण पश्चिम 0 . 005 0 . 20 
जे०एल०म० 55 1440 उत्तर पूर्व 0 . 03 1. 21 

301 वक्षिण पपिचम 0 . 10 4 . 05 
1 446 उत्तर पूर्व 0 . 0050 . 20 

302 दक्षिण पपिचम 0 . 06 2 . 43 
1447 पूर्व 0 . 02 

313 दक्षिण पश्चिम 0 . 04 1 . 62 
1449 पूर्व 0 . 04 1 . 62 

314 मध्य 

0 . 04 1 . 62 
1450 मध्य 0 . 31 12 . 54 

315 मध्य 

0 . 19 7 . 69 
1452 दक्षिण पश्चिम 0 . 005 

316 उत्तर पूर्व 

0 . 01 0 . 40 
1468 यक्षिण पश्चिम 0 . 005 0 . 20 

317 उत्तर पूर्व 

0 . 005 0 . 20 
1469 मध्य 0 . 11 4 . 45 

333 उत्तर पूर्व 

0 . 005 
1470 पश्चिम 0 . 01 

334 मध्य 

0 . 06 2 . 43 
1472 पूर्व 0 . 14 5 . 67 

335 दक्षिण पश्चिम 0 . 05 ___ 2 . 02 
1473 पूर्व 0 . 06 2 . 43 

336 पूर्व 

0 . 07 2 . 83 
1479 पूर्व 0 . 13 5 . 26 

339 पूर्व 

0 . 07 
1480 पश्चिम 0 . 01 

341 पूर्व 

0 . 08 
1483 पश्चिम 

0 . 02 0 . 81 

354 उत्तर पूर्व 

0 . 005 
1484 मध्य 0 . 11 4 . 45 

355 उत्तर पूर्व 

0 . 07 
1485 पश्चिम 0 . 06 2 . 43 

356 दक्षिण पश्चिम 
1486 मध्य 

0 . 13 5 . 26 

357 उत्तर 

0 . 145 . 67 
1487 पूर्व 0 . 05 0 . 02 

358 पूर्व 

0 . 05 2 , 02 
1489 पश्चिम 

0 . 05 2 . 02 

377 उत्तर पूर्व 

0 . 005 
1490 मध्य 0 . 11 

380 मध्य 

0 . 23 
1491 उत्तर 0 . 03 1 . 21 

381 पश्चिम 

0 . 005 0 . 20 
1509 पूर्व 

2 . 43 

382 पश्चिम 

0 . 005 

0 . 20 


3 . 24 


०२० 


2 . 43 


0 . 81 


– .. - - 


- - 


- - -- 


0 . 81 


0 . 20 


20 


0 . 40 


0 . 40 


0 . 06 


२ 


0 . 20 


4 , 45 


9 . 30 


0 . 06 


900 
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सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट नं० ) सीमा ( क्षेत्र ) 

सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट नं० ) 
और भूमि का विवरण 

और भूमि का विवरण 
एकड़ों में ए आर ई एस में 


गांय 


सीमा ( क्षेत्र ) 


- - - - - 


एकड़ों में ए पार ई एस में 


- 


0 . 08 
008 
0 . 005 


3. 24 
3 24 
0 . 20 


1 . 21 
0 . 81 


0 . 03 
0 . 02 
0 . 05 
0 , 01 
0 . 02 


. 02 


0 . 03 


1 , 21 


() . 17 


(0 . 01 


0 . 15 


0 . 40 
0 . 81 
G . 07 

2 . 02 
___ 0 . 40 

4 . 45 


6 . 88 
0 . 40 
4 , 45 
0 . 40 
2 , 43 
1 . 21 
3 . 64 
2 . 02 


0 . 11 


0 . 05 
0 . 01 
(0 . 11 


0 . 03 


1 , 21 


0 . 02 


() . 81 
10 . 11 


0 . 25 


() . 01 
0 , 06 
0 . 03 
0 . 09 
0 . 05 
0 . 11 
0 . 01 
0 . 02 
0 . 08 
0 . 05 
0 . 05 


4 . 45 


0 . 81 


2 . 43 


0 . 02 
0 . 08 
0 . 10 
0 . 06 
0 . 03 


4 . 05 


2 . 43 
1 . 21 


0 . 10 


4 . 08 


0 . 40 
0 . 81 
3 . 24 
0 . 20 
2 . 02 
4 . 05 
6 . 88 
1 . 62 
2 .02 
3 . 64 
6 . 88 


मधु बाटो - 
ज०एल०नं० 65 


0 . 10 


0 , 81 


0 . 17 


2 . 43 
0 . 40 
2 . 83 


1 . 21 


सतगारा 

350 उत्तर पूर्व 
351 मध्य 

352 उत्तर पूर्व 
संतोष बाटी 200 उसर पूर्व 
जे०एल०संख्या - 59 201 मध्य 

202 पूर्व 
203 पूर्व 
207 उसर पूर्व 
208 पूर्व 
209 पश्चिम 
210 मध्य 
211 पूर्व 
212 पूर्व 
213 दक्षिण -पश्चिम 
221 उत्तर 
224 पश्चिम 
227 दक्षिण पश्चिम 
238 दक्षिण पश्चिम 
239 मध्य 
240 पूर्व 
243 मध्य 
244 उत्तर पूर्व 
266 पूर्व 
267 मध्य 
270 पश्चिम 

271 दक्षिण पश्चिम 
बालाराम बाटी 1 दक्षिण पश्चिम 
जे०एल० - 60 7 दक्षिण पश्चिम 

8 उत्तर पूर्व 
9 दक्षिण पश्चिम 
10 मध्य 
15 पूर्व 
16 उत्तर पूर्व 
17 मध्य 
41 पश्चिम 
75 दक्षिण पश्चिम 
76 वक्षिण पश्चिम 
77 मध्य 
78 पूर्व 
85 मध्य 
86 पश्चिम 
124 दक्षिण पश्चिम 
125 मध्य 
126 उत्तर पूर्व 
127 पूर्व 
128 मध्य 
130 दक्षिण पश्चिम 
131 मध्य 


0 . 04 
0 . 05 
0 . 09 
0 . 17 
0 , 05 
0 . 12 
0 . 005 
0 . 03 


132 उत्तर पूर्व 
201 उत्तर पूर्व 
202 दक्षिण पश्चिम 
203 दक्षिण पश्चिम 
205 दक्षिण पश्चिम 
206 मध्य 
241 पूर्व 
245 उत्तर पूर्व 
246 मध्य 
247 पूर्व 
249 उत्तर पूर्व 
250 मध्य 
259 पश्चिम 
260 मध्य 
261 मध्य 
278 पश्चिम 
2173 पूर्ण 
____ 9 पूर्व 
10 दक्षिण पश्चिम 
11 पूर्व 
12 दक्षिण परचम 
14 मध्य 
16 पूर्व 
17 दक्षिण पश्चिम 
18 पश्चिम 
736 पूर्व 
744 मध्य 
745 पश्चिम 
746 पश्चिम 
2524 पूर्व 
2525 उत्तर पूर्व 
2526 पश्चिम 
2527 उत्तर पूर्व 
2528 उत्तर पूर्व 
2529 उत्तर पूर्व 
2533 पूर्व 
2534 पूर्व 
2535 पूर्व 
2536 पूर्व 
2537 मध्य 
2 538 मध्य 
2 539 दक्षिण पश्चिम 
2540 पूर्व 
2541 मध्य 
2589 पश्चिम 
2593 पश्चिम 
2594 पूर्व 
2595 पूर्व 


2 . 02 


4 . 86 
_ 0 . 20 
1 . 21 


4 . 05 
2 . 83 
1 . 62 
2 . 83 


( ) . 20 
0 . 06 
0 . 01 
(0 . 07 
0 . 03 
0 . 10 
0 . 07 
0 . 04 
0 . 07 
0 . 005 
0 . 01 
0 . 03 
0 . 01 
0 . 03 
0 . 09 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 06 


0 . 11 


4 , 45 


0 . 40 


1 . 21 


0 . 1 () 
0 . 23 


श्रीरामपुर 
जे०एल०- 66 


0 . 07 


_ 4 . 05 
9 . 30 
2 . 83 
2 . 03 
3 . 24 
5 . 25 


0 . 40 
1 . 21 
3 . 64 
0 . 40 


0 . 40 


0 . 20 


0 . 05 
0 . 08 
0 . 13 
0 , 005 
0 . 01 
0 . 22 
0 . 11 
0 . 09 


0 . 01 


0 . 40 
2 . 43 
0 . 40 
5 . 87 


(0 . 14 
0 . 15 
0 . 10 


6 . 07 


0 . 10 


4 . 05 


0 . 01 


0 . 40 
8 . 90 
4 , 45 
3 . 64 
4 . 05 
0 . 40 
3 . 24 
0 . 81 
2 . 43 
5 . 07 
0 . 40 
7 . 69 


0 . 01 
0 . 08 
0 . 02 
0 . 06 
0 . 15 
0 . 01 
0 . 19 


0 . 40 


0 . 08 
0 . 05 
0 . 05 
0 . 01 


2 . 43 
2 . 02 
2 . 02 
0 . 40 
3 . 24 
3 . 24 


0 . 08 
0 . 08 
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गांव 


सीमा ( मेल ) 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट नं० ) 
और भमि का विवरण 


सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट नं० ) 
और भूगि का विवरण 


एकड़ों में ए पार ई एस में 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- . - - . 


- . - . . 


2 . 43 


0 . 06 
0 . (02 


0 . 81 


( 0 . 07 


2 . 83 


0 . 06 


2 . 63 


(0 . 07 
() . 07 


2 . 83 


() . (02 


0 . 81 


0 . 01 


() . 12 


1 . 86 


5 . 67 
8 . 09 


81 


१) . 14 

0 . 20 
( 0 . 01 

() . 02 
[ 0. 05 
(0 . 08 


2711 


0 . 40 
0 . 81 
0 . 02 


4 . 86 


0 . 01 


1 . 62 


(0 .(04 


1 . 40 
1 . 62 
1 . 62 


() , (01 
(0 . 40 
() . 04 
0 . 12 
0 . 10 
( ) , 005 


3 . 64 


4 . 86 


4 . 05 


() . 20 


(0 . 05 


2 . 02 


3 . 34 


सीमा ( मेन ) 
- - - - - - 
एकड़ों में ए पार ई एस में 

0 . 12 4 . 86 
0 . 10 4 . 05 
) , 10 4 . 05 
0 . 005 

(0 . 20 
() . 08 3 . 24 
() . 06 2 , 43 
1) . () 3 1 . 21 

(0 . 40 
(0 . 005 () . 20 
() . 01 0 . 40 
10 , 02 0 . 81 
(0 . 05 2 , 02 
() . 11 4 . 45 
0 . 005 0 . 20 
{) . 12 
1) . 17 6 . 88 

1 . 62 
0 . 04 1 . 62 
0 . 00 
0 . 0050 . 20 
(0 . 04 

1 . 62 
(0 . 00 3 . 64 
() . 08 
0 . 04 1 . 62 
0 . 04 1 . 62 
(0 . 04 1 , 62 
(0 . 11 4 , 45 
() . 12 4 . 86 
0 . 10 4 . 05 
(0 . 01 

() . 40 
( 0 . 03 1 . 21 
() , (06 6 . 48 
(0 . 05 2 . 02 
(0 . 01 

() . 40 
0 . 05 2 . 02 
(0 . 07 2 .83 
() . (07 

2 . 83 
(1) , 01 0 . 40 
(0 . 18 7 . 29 
(0. (072 . 63 
() . 05 2 . 02 
() . 11 4 . 45 
() . (04 1 . 62 
( 0 . 06 2 . 43 
0 . 22 8 . 90 
() . 16 ( 6 . 48 
() . 14 5 . 67 
() . 135 . 26 
( 0 . 020 . 81 


(0 . 19 


7 . 69 


2596 पूर्व 
2 597 पूर्व 
21546 मध्य 
2617 मध्य 
2648 मध्य 
2. 692 उत्तर पूर्व 
2699 पश्चिम 
2701 पश्चिम 
2702 मध्य 
2703 पूर्व 
2704 उत्तर पूर्व 
2711 उत्तर पूर्व 
2712 पूर्व 
2713 पूर्व 
2714 पश्चिम 
2718 पश्चिम 
2719 पश्चिम 
2720 पश्चिम 
2721 पूर्य 
2722 मध्य 
2723 उत्तर पूर्व 
2 724 पूर्व 
2725 मध्य 
2726 पूर्व 
2839 पूर्व 
2 840 पूर्व 
2841 पश्चिम 
2844 मध्य 
2845 पश्चिम 
2 846 पूर्व 
2852 पूर्व 
2853 पूर्व 
2854 मध्य 
2855 मध्य 
2856 पश्चिम 
2863 पश्चिम 
2864 पूर्व 
3401 पूर्व । 
3 4102 उसर पूर्व 
3403 पूर्ण 
3404 पूर्व 
3405 मध्य 
3406 मध्य 
3407 पश्चिम 
3408 पुर्व 
3409 पूर्ण 
3410 पश्चिम 
3411 मध्य 
341 ! पूर्व 
3422 पूर्व 

3423 पूर्व 
49 (G of I / 72 - 25 


0 . 20 


3467 पश्चिम 
3468 मध्य 
3469 मध्य 
3470 दक्षिण पश्चिम 
3171 पूर्ण 
3472 पश्चिम 
3 473 पश्चिम 
3474 पश्चिम 

3475 दक्षिण पश्चिम 
श्री राम पुर 3544 पश्चिम 
जे०एल० संख्या - 66 3545 पश्चिम 

3547 पश्चिम 
3549 पश्चिम 
3550 पूर्व 
3553 पूर्व 
3554 मध्य 
3582 पूर्व 
3883 पूर्व 
3584 मध्य 
3591 उत्तर पूर्व 
3592 पण्चिम 
3593 पूर्व 
3594 पूर्व 
3601 पूर्व 
3603 मध्य 
3604 मध्य 
3614 पूर्व 
3615 मध्य 
3616 पश्चिम 
3618 पश्चिम 
3619 मध्य 
3620 पश्चिम 
3621 मध्य 
3 6 23 उत्तर पूर्व 
3626 पूर्व 
3627 मध्य 
3 646 पश्चिम 
3648 पश्चिम 
3649 पूर्व 
3651 पपिचम 

3663 पूर्य 
मासूधारी 743 उत्तर पूर्व 
मे०एल०संख्या - 70 714 दक्षिण 

748 पश्चिम 
750 मध्य 
751 पूर्व 
757 पश्चिम 
158 पश्चिम 
759 मध्य 


0 . 40 


() . 01 
0 . 08 


() . 05 
() . 14 


5 . 67 


2 . 83 


0 


. 20 


2 . 02 


3 . G4 


() . 14 
( 0 . 07 
() . ()() 

5 
(0 . 05 
(0 . 09 
0 . 11 
(0 . 10 
(0 . 01 
(0 . 16 
() . 13 
( 0 . 02 
0 . 07 
0 . 005 
() . (06 
O . 10 
(0 . 01 
0 . 23 
(0 . 08 
() . 005 
(0 . 15 
(0 . 24 
0 . 11 
(0 . 005 


4 . 45 
___ 4 . 05 

0 . 40 
6 . 48 
5 . 26 
0 . 81 


2 . 83 


10 . 20 
2 . 43 
4 . 05 
(0 . 40 
9 . 30 
3 . 24 
10 . 20 
6 . 07 
9 . 71 
4 . 45 
0 . 20 


- . - 


--. 


- . 


- 


- 


- 


- 


- . - - . - - - 


- - 
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- .... - - - - ..- : -: ------ - --...-- -- 
समाण संख्या ( प्लाट न . ) सीमा ( मेल ) ___ गांव : सर्वेक्षण संख्या ( प्लाट नं . ) 
और मूमि का विवरण 

और भूमि का विवरण 
एकड़ों में ए आर ई एस में 


. .. 


" " - 


AL . 


. . . 1 


- - - 


सीगा ( ख ) 
- - - - - - - - - - - 
एफड़ों में ए पार ई एस में 


- - 


. - 


. . - 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


1) . 03 
0 . 005 
() . (07 


0 . 06 


773 दक्षिण पश्चिम 
920 पश्चिम 
921 पश्चिम 
923 पश्चिम 
924 मध्य 
925 पूर्व 
9 26 उत्तर पूर्व 
938 वक्षिण पश्चिम 


0 . 02 (). 81 
10 . 18 

7 . 29 
0 . 208 . 09 
(0 - 16 

6 . 48 
(0 . 11 

4 . 45 
0 . 09 

3 . 64 
0 . 40 
3 . 24 


1 . 21 
(0 . 20 
2 . 83 
2 . 43 
() . 40 
2 . 43 
(). 40 


0 . 01 


0 . 01 


(0 . 08 


3 . 64 


0 . 06 
(0 . 01 
0 . 09 
0 . 005 
0 . 13 
0 . 08 


0 . 20 


गोपालपोटा 
जे०एल० ० - 71 


243 पूर्व 
246 पूर्व 
247 उत्तर 


0 . 02 
0 . 00 
0 . 03 


0 . 31 
2 . 43 
1 . 21 


0 . 01 


0 . 11 
0 . 20 


विशेश्वर बाटी 
जे०एल०संख्या - 72 


0 . 04 


0 , 11 


0 . 01 
0 . 10 
(0 . 12 
(0 . 24 
(0 . 02 
() . 10 


14 


0 . 19 


0 . 06 


5 . 26 
3 . 24 
(0 . 40 
4 . 45 
8 . 09 
1 . 62 
4 . 45 
0 , 40 
4 . 05 
4 . 96 
9 . 72 
0 . 81 
4 . 06 
2 . 43 
7 . 29 
8 . 49 
8 . 90 
1 . 62 
10 . 11 
2 . 83 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 81 
2 . 02 
0 . 20 


219 पूर्व 
220 दक्षिण पूर्व 
221 पूर्व 
222 पश्चिम 
223 उत्तर पश्चिम 
224 पूर्व 
225 उत्तर पूर्व 
242 पूर्व 
273 पूर्य 
274 पूर्व 
275 पूर्व 
295 मध्य 
296 मध्य 
297 मध्य 
309 पश्चिम 
310 पश्चिम 
311 पूर्व 
313 मध्य 
314 पशिचम 
315 पश्चिम 
317 पश्चिम 
318 पश्चिम 
319 पश्चिम 
330 पश्चिम 
333 पश्चिम 
334 मध्य 
335 पूर्व 
317 पूर्व 
358 मध्य 
374 वक्षिण पश्चिम 
375 पश्चिम 
377 पश्चिम 
378 पश्चिम 
379 पश्चिम 
382 पश्चिम 
383 मध्य 
384 उत्तर 
385 मध्य 
386 पश्चिम 
509 पश्चिम 
559 मध्य 
574 पूर्व 
575 मध्य 
578 पूर्व 
579 पूर्व 
582 मध्य 
583 मध्य 
384 मध्य 


008 


0 . 06 


0 . 18 
0 . 21 
0 . 22 
0 . 04 
0 . 25 
() . 07 
(0 . 01 


5 पश्चिम 
6 पश्चिम 
7 पूर्व 
9 पूर्व 
10 मध्य 
11 मध्य 
12 दक्षिण पश्चिम 
14 उत्तर पूर्व 
15 मध्य 
16 पश्चिम 
149 पश्चिम 
150 पूर्व 
153 मध्य 
184 पूर्व 
185 पश्चिम 
186 पश्चिम 
189 पश्चिम 
190 मध्य 
191 पूर्व 
193 मध्य 
194 मध्य 
195 पश्चिम 
197 मध्य 
198 मध्य 
199 उत्तर पश्चिम 
201 पश्चिम 
203 पश्चिम 
208 उत्तर पश्चिम 
209 पश्चिम 
214 दक्षिण पूर्व 
215 पश्चिम 
216 मध्य 
217 दक्षिण 
218 मध्य 


0 . 17 


0 . 01 

(0 . 40 
0 . 03 

1 . 31 
0 . 07 2 . 83 
0 . 08 3 . 24 
0 . 11 4 . 45 
0 . 06 2 . 43 
0 . 01 

0 . 40 
(0 . 04 

1 . 62 

7 . 69 
0 . 08 

3 . 24 
0 . 06 

2 . 02 
3 . 24 

2 . 02 
0 . 02 (0 . 81 
0 . 04 

1 . 62 
0 . 06 2 . 02 

6 . 88 
(0 . 19 

7 . 69 
0 . 14 5 . 67 
0 . 14 5 , 67 
0 . 06 2 . 43 
0 . 01 
0 . 13 

5 . 26 
0 . 07 

2 . 83 
0 . 01 
0 . 02 (0 . 81 
0 . 01 0 . 40 
0 . 005 0 . 20 
(0 . 02 

(0 . 81 
0 . 005 (0 . 20 
10 . 11 4 , 45 
(0 . 08 3 . 24 
0 . 03 1 . 21 
0 . 156 . 07 


0 . 0I 


0 . 40 


1 , 06 


0 . 01 
0 . 02 
0 . 05 
0 . 005 
0 . 10 
0 . 005 
0 . 15 
0 . 14 
0 . 09 
0 . 03 
0 . 01 
(0 . 12 
0 . 02 
0 . 005 
(0 . 07 
0 . 07 
0 . 10 


0 . 20 
6 . 07 
5 . 67 
3 . 64 


10 . 40 


1 . 21 


0 . 40 
4 . 88 


0 . 81 


(0 . 20 


2 . 83 


2 . 83 


4 . 05 


- 


- 


- 


- 


- - 
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गांव 


Villago 


TATT HITT ( CATE FTO ) 

और भूमि का विवरण 


TT ( TO ) 
- - - - -- - - - - - - - - 
एकड़ों में ए भार ई एस में 


Survey Nos. (Plot Nos.) Extent ( Arca ) 
and description of 
land 

In Actos In Are 


- 


- 


- - - 


- - - 


- . . . 


- 


. - 


- - . - . - - 


0 . 14 
0 . 06 
0 . 13 
0 . 01 
0 . 02 


5 . 67 
2 . 43 
5 . 26 
0 . 40 
0 . 81 
4 .45 


2 . 02 


0 , 11 


020 


0 . 05 


2 . 02 


rivirinto 


1472 East 
1473 East 
1479 East 
1480 West 
1483 West 
1484 Middle 
1485 West 
1486 Middle 
1487 East 
1489 West 
1490 Middle 
1491 North 
1509 East 
1510 East 
1512 East 
1513 Middle 
1514 West 
1515 East 
1516 West 
1518 West 
1519 East 
1521 East 
1522 West 
1523 South -Wost 
1564 West 
1732 West 
1734 West 
1738 Middle 
1739 East 
1740 North - East 


0 . 20 
2 .43 


TITIT 1869 fotot qual 0 . 005 0 . 20 
HOTTO HOUT- 73 1871 HEUT 

0 . 22 

8 . 90 
1873 

0 . 05 
1875 HTTP 

0 . 005 
1877 18 
2022 TT 

0 . 05 2 . 02 
2023 g 

0 . 02 0 . 81 
2024 54 

0 . 03 1 . 21 
2025 free 

0 . 08 

3 . 24 
2032 54 

0 . 11 4 . 45 
2033 JFT got 

0 . 04 
2034 J917 ya 

0 . 005 
2035 HET 

0 . 14 5 . 67 
2036 for 

0 . 02 0 . 81 
2037 fra 

0 . 03 1. 21 
2230 TETA 

0 , 02 0 . 81 
- - - -- -- 

- - - - - -- - - - - -- - 
[ 11/ 5 / 71- T TUBE /I] 

TCOITTO 1997, a afara , 


4 . 05 


0 . 81 


0 . 06 
0 . 13 
0 . 05 
0 .05 
0 . 11 
0 .03 
0 . 06 
0 . 005 
0 . 06 
0 , 10 
0 . 02 
0 . 10 
0 . 14 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 09 
0 . 14 
0 . 01 
0 .05 
0 . 13 
0 . 13 
0 . 10 
0 .05 
0 .01 


4 . 05 


162 


5 . 67 


0 . 20 


4 , 05 
0 . 40 


3 , 64 


5 . 67 
0 . 40 
2 , 02 
5 . 26 
5 . 26 
4 .05 
2 ,02 


0 . 40 


Milki, 
J . L . No. 57 . 


0 . 20 


0 . 11 
0 .005 
0 . 05 


0 . 08 


8 . 09 
4 , 45 
0 , 02 
3 . 24 
2 . 02 
2 , 43 
0 . 81 
2 . 43 
0 . 20 
4 . 05 


S . O . 517 _ Whereas by a Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals , S . O .No. 
896 dated 7th January , 1972 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spccified in 
the Schedule appended to that Notification for the purpose of 
laying pipelines ; 

And whereas the Competent Authority has , under sub -sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government; 

And whereas, the Central Government has, after consider 
ing tho said report, decided to acquire the ritht of liscr in the 
lands specified in the Schedulo appended to this Notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central Governinent 
hereby declares that the right of user in the said lands specified 
in the Schodule appended to this Notification is hereby acquired 
for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred 
by sub - section (4 ) of that Section , the CentralGovernment directs 
that the right of user in the said lands , shall , instead of vesting 
in the Central Government, vest on the dato of publication of 
this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from 
all encuinbrances . 


1 . 62 
1 . 62 
7 . 69 
0 . 40 


2 ,43 


2 . 02 


2 . 83 
3 . 24 


229 East 
232 North - East 
234 East 
235 North -East 
236 North 
237 North -East 
238 South 
239 South -West 
298 South - West 
299 South -West 
301 South -West 
302 South -West 
313 South -West 
314 Midle 
315 Midde 
316 North - East 
317 North - East 
333 North - East 
334 Middle 
335 South -West 
336 East 
339 East 

East 

North - East 
355 North -East 
356 South -West 
357 North 
358 East 
377 North - East 
380 Middlo 
38 ] West 
382 West 
350 North - East 
351 Middle 
352 North - East 
200 North - East 
201 Middlc 
202 East 
203 East 
207 North - East 
208 East 
209 West 
210 Middle 
211 East 
212 Full 
213 South -West 
221 North 
224 West 


0 . 05 
0 .06 
0 . 02 
0 . 06 
0 . 005 
0 . 10 
0 . 06 
0 . 04 
0 . 04 
0 , 19 
0 . 01 
0 . 005 
0 .005 
0 . 06 
0 . 05 
0 . 07 
0 . 07 
0 . 08 
0 . 005 
0 . 07 
0 . 06 
0 . 14 
0 .05 
0 . 005 
0 . 23 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 005 
0 . 03 
0 , 17 
0 ,01 
0 . 11 
0 . 01 
0 . 06 
0 . 03 
0 . 09 
0 . 05 


0 . 20 
2 . 83 
2 .43 
5 . 67 
2 . 02 
0 . 20 


9 . 30 


SCHEDULE 
State : West Bengal, District : Hooghly , 


0 . 20 
0 . 20 


Police Sin / Thana : 

Singur . 


Satgara , 
J. L . No. 58 . 


Village 


Survey Nos. ( Plot Nos) Extent (Arca ) 
and description of 

In 
land 

Acres Arca 


JI 


Santosh Bati, 
J . L . No. 59 . 


- 


- 


- - - - 


Bhola , 
J. L . No. 55 


1437 Middle 
1440 North - East 
1446 North - East 
1447 East 
1449 East 
1450 Middle 
1452 South -West 
1468 Soutli-West 
1469 Middle 
1470 West 


0 . 13 
0 . 03 
0 . 005 
0 . 02 
0 . 04 
0 . 31 
0 . 005 
0 . 005 
0 , 11 
0 . 01 


5 . 26 
1 . 21 
0 . 20 
0 . 81 
1 . 62 
12 ,54 
0 . 20 
0 . 20 
4 . 45 
0 . 40 


3 . 24 
3 . 24 
0 . 20 
1 .21 
6 . 88 
0 . 40 
4 . 45 
0 . 40 
2 . 43 
1 . 21 
3 . 64 
2 , 02 
4 . 45 
0 . 40 
0 . 81 
3 .24 


0 . 11 


0 . 01 
0 . 02 
0 . 08 


- 


- - 


- - 


- 


- 


. . . . - - - 
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- - - - - 
Village 


- 


. . 


. 


..... . . 


! ! 


- - - - - 


- - 


- . 


. 


. 


. . . 


.. . 


- 
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Survey Nos . ( Plot Nos.) Extent (Area ) Village 

Survey Nos . (Plot Nos.) 
and description of 

and description of 
land In 

land 
Acros Arcs 


Extent (Area ) 


To 
Acres 


In 
Arcs 


0 . 20 


2 .02 


0 . 05 
0 . 05 
0 , 10 
0 . 17 
0 . 04 
0 . 05 


4 . 05 


6 . 88 


1 . 62 
2 . 02 
3 . 64 
6 . 88 


2 . 02 
0 . 40 
3 . 24 
3 . 24 
2 . 43 
0 .81 
2 .83 
2 . 43 
2 . 83 
2 . 83 
0 . 81 


0 . 09 


2 . 02 


Balaram Bati, 
J . L . No. 60. 


4 , 86 
0 . 20 
121 
4 .45 


4 . 86 


405 


5 ,67 
8 .09 
0 . 40 
0 . 81 
2 .02 
3 : 24 


2 . 83 


2 . 02 
3 . 24 
5 . 26 


1 .62 


0 . 40 
1 .62 
1 .62 


0 . 40 


227 South -West 
238 South -West 
239 Middlc 
240 East 
243 Middle 
244 North - East 
266 East 
267 Middle 
270 West 
271 South -West 

I South -West 
7 South -West 
8 North -East 
9 South -West 
10 Middle 
15 East 
16 North - East 
17 Middle 
41 Wost 
75 South -West 
76 South -West 
77 Middle 
78 East 
85 Middle 
86 West 
124 South -West 
125 Middle 
126 North - East 
127 East 
128 Middle 
130 South -West 
131 Middle 
132 North - East 
201 North - East 
202 South -West 
203 South -West 
205 South -West 
206 Middle 
241 East 
245 North - East 
246 Middle 
247 East 
249 North - East 
250 Middle 
259 West 
260 Middle 
261 Middle 
278 West 
2173 Ful 


4 . 45 
3 . 64 
4 . 05 


Srirampur, 
J. L . No. 66 . 


0 . 17 
0 . 05 
0 . 12 
0 . 005 
0 . 03 
0 , 11 
0 . 10 
0 . 23 
0 . 07 
0 . 05 
0 . 08 
0 . 13 
0 . 005 
0 . 01 
0 . 22 
0 . 11 
0 . 09 
0 , 10 
0 . 01 
0 . 08 
0 . 02 
0 . 06 
0 . 15 
0 :01 
0 . 19 
0 . 03 
0 . 02 
0 . 05 
0 . 10 
0 . 02 
0 . 15 
0 . 05 
0 .01 
0 . 11 
0 . 03 
0 . 02 
0 . 25 


0 . 81 


2589 West 
2593 West 
2594 Full 
2595 Full 
2596 East 
2597 East 
2646 Middle 
2647 Middle 
2648 Middlo 
2692 North -East 
2699 West 
2701 West 
2702 Middle 
2703 East 
2704 North - Ecat 
2711 North - Eeast 
2712 East 
2713 East 
2714 West 
2718 West 
2719 West 
2720 West 
2721 East 
2722 Middle 
2723 North - Eeast 
2724 East 
2725 Middle 
2726 East 
2839 East 
2840 East 
2841 West 
2844 Middle 
2845 West 
2846 East 
2852 East 
2853 East 
2854 Middle 
2855 Middle 
2856 West 
2863 West 
2864 East 
3401 East 
3402 North - East 
3403 Full 
3404 East 
3405 Middle 
3406 Middle 
3407 West 
3408 East 
3409 Full 
3410 West 
341 ) Middle 
3412 East 
3422 East 
3423 East 
3467 West 
3468 Middle 
3469 Middle 
3470 South -West 
3471 Full 
3472 West 
3473 West 


4 . 86 
4 . 05 
0 . 20 
2 .02 
7 . 69 
0 . 20 
0 . 40 
3 . 24 
2 .02 


2 . 43 
6 . 07 
0 . 40 
7 . 69 


0 . 05 
0 . 01 
0 .08 
0 . 08 
0 . 06 
0 . 02 
0 . 07 
0 . 06 
0 . 07 
0 . 07 
0 . 02 
0 . 12 
0 . 14 
0 . 20 
0 . 01 
0 . 02 
0 . 05 
0 . 08 
0 . 04 
07 . 01 
0 . 04 
0 . 04 
0 . 12 
0 . 10 
0 . 005 
0 . 05 
0 , 19 
0 . 005 
0 . 01 
0 . 08 
0 . 05 
0 . 14 
0 . 14 
0 . 07 
0 .005 
0 . 05 
0 . 09 
0 . 11 
0 . 10 
0 .01 
0 . 16 
0 . 13 
0 .02 
0 . 07 
0 . 005 
0 . 06 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 23 
0 . 08 
0 . 005 
0 . 15 
0 . 24 
0 . 11 
0 . 005 
0 , 12 
0 . 10 
0 . 10 
0 . 005 
0 . 80 
0 . 06 
0 . 03 


5 . 67 


1 . 21 
0 . 81 


5 . 67 


ܢܝܢܬܟܟܘܢܚ:ܠܠ 


0 . 20 
2 . 02 
3 . 64 


2 .02 
0 , 40 
0 . 81 
6 , 07 
2 . 02 
0 . 40 
4 . 45 
1 . 21 
0 . 81 
10 . 11 
0 . 81 


0 .02 


2 . 43 


4 , 05 
0 . 40 
6 . 48 
5 . 26 
0 . 81 
2 . 83 
0 . 20 
2 . 43 
4 . 05 
0 . 40 
9 . 30 
3 . 24 
0 . 20 
6 . 07 
9 . 71 


Madhu Bati, 
J . L . No. 65. 


4 . 05 
2 . 43 
1 . 21 
4 . 05 
0 . 81 
2 . 43 
0 . 40 
2 . 83 


T 


4 . 45 
0 . 20 


9 East 
10 South -West 
11 Full 
12 South -West 
14 Middle 
16 East 
17 South -West 
18 West 
736 East 
744 Middlo 
745 West 
746 West 


1 . 21 


4 , 05 
2 . 83 
1 .62 
2 . 83 
0 , 20 


0 . 06 
0 . 10 
0 . 06 
0 . 03 
0 , 10 
0 . 20 
0 . 06 
0 . 01 
0 . 07 
0 ,03 
0 . 10 
0 . 07 
0 . 04 
0 .07 
0 . 005 
0 . 01 
0 . 03 
0 . 01 
0 . 03 
0 . 09 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 06 
0 . 01 
0 . 14 
0 . 15 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 06 
0 . 05 


4 . 86 
4 .05 
4 . 05 
0 . 20 
3 . 24 
2 .43 
1 . 21 


0 . 40 
1 .21 


Srirampur , 
J . L . No. 66 . 


Srirampur , 
J. L . No. 66 . 


0 . 40 


0 . 20 
0 . 40 
0 . 81 
2 . 02 


4 . 45 


2 $ 24 East 
2525 North -East 
2526 West 
2527 North - East 
2528 North - East 
2529 North - East 
2533 East 
2534 East 
2533 Full 
2536 East 
2537 Middle 
2538 Middle 
2539 South -West 
2540 Full 
2,541 Middle 


0 . 40 
1 . 21 
3 . 64 
0 .40 
0 . 40 
0 . 40 
2 . 43 
0 . 40 
5 .67 
6 , 07 
4 .05 
0 . 40 
2 . 43 
2 . 02 


3474 West 
3475 South -West 
3544 West 
3545 West 
3547 West 
3549 Wost 
3550 East 
3553 East 
3554 Middlc 
3582 East 
3583 East 
3584 Middle 
3591 North - Eeast 
3592 Wost 
3593 East 


0 . 20 
4 . 86 


0 . 01 
0 . 005 
0 .01 
0 . 02 
0 . 05 
0 . 11 
0 . 005 
0 , 12 
0 . 17 
0 , 04 
0 . 04 
0 . 09 
0 . 005 
0 , 04 
0 . 09 

. 


1 . 62 


3 . 64 


0 . 20 


- - 


- 


- 


- - 


3 .64 
- . . 


- 


- - 
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Survey Nos. ( Plot Nos.) Extent (Arca ) 

Village 

Survey Nos.(Plot Nos .) Extant ( ALC ) 
and description of 
land In In 

and description of In In 
Acres Areas 

land 

acres 


ಶಿಗಳ 


. - - 


- - - - 


- - - - . . 


. . 


- - 


Bisoswar Bati 
J. L . No . 72 . 
( contd .) 


0 . 08 
0 . 04 
0 . 04 
0 . 04 
0 . 11 
0 . 12 
0 . 10 
0 . 01 
01 .03 
0 . 16 
0 .05 


3 . 24 
1 , 62 
1, 62 
1. 62 
4 . 45 
4 . 86 
4 . 05 


3594 East 
3601 East 
3603 Middle 
3604 Middlc 
3614 Last 
3615 Middle 
3616 West 
3618 West 
3619 Middle 
3620 West 
3621 Middle 
3623 North - Eeast 
3626 Last 
3627 Middle 
3646 Wost 
3648 West 
3649 East 
3651 West 
3663 East 


0 . 40 


0 . 01 


0 , 05 


0 . 07 


1 . 21 
6 . 48 
2 . 02 
0 . 40 
2 . 02 
2 . 83 
2 . 83 
0 . 40 
7 . 29 
2 . 83 
2 . 02 
4 . 45 
1 . 62 
2 , 43 
8 . 90 
6 . 48 
5 . 67 
5 . 26 
0 . 81 


0 . 07 
0 .01 
0 . 18 
0 .07 
005 
0 , 11 
0 . 04 
0 . 06 
0 . 22 
0 . 16 
0 . 14 
0 . 13 


Basubati , 
J. L . No. 70 . 


225 North - East 
242 East 
273 Last 
274 East 
275 East 
295 Last 
296 Middle 
297 Middle 
309 West 
310 West 
311 East 
313 Middle 
314 West 
315 West 
317 West 
318 West 
319 West 
330 West 
333 West 
334 Middle 
335 Fast 
347 Last 
358 Middle 
374 South -West 
375 West 
377 West 
378 West 
379 West 
382 West 
383 Middle 
384 North 
385 Middle 
386 West 
509 West 
559 Middle 
574 East 
575 Middle 
578 East 
579 East 
582 Middle 
583 Middle 
584 Middle 


743 North - East 
744 South 
748 West 
750 Middle 
751 East 
757 West 
758 West 
759 Middle 
773 South -West 
920 West 
921 Wost 
923 West 
924 Middle 
925 East 
926 North - East 
938 South -West 
243 Last 
246 East 
247 North 


0 . 01 
0 . 09 
0 . 005 
0 . 13 
0 .08 
0 . 01 
0 , 11 
0 . 20 
0 .04 
0 , 11 
0 . 01 
0 . 10 
0 . 12 
0 . 24 
0 . 02 
0 . 10 
0 . 06 
0 . 18 
0 . 21 
0 . 22 
0 . 04 
0 . 25 
0 . 07 
0 .01 
0 . 01 
0 .01 
0 . 02 
0 . 05 
0 . 005 
0 . 10 
0 . 005 
0 . 15 
0 . 14 
0 . 09 
0 .03 
0 . 01 
0 . 12 
0 . 02 
0 . 005 
0 . 07 
0 . 07 
0 . 10 


0 . 40 
3 . 64 
0 . 20 
5 . 26 
3 . 24 
0 . 40 
4 . 45 
8 . 09 
1 . 62 
4 . 45 
0 . 40 
4 . 05 
4 . 86 
9 . 72 
0 . 81 
4 . 05 
2 . 43 
7 . 29 
8 .49 
8 . 90 
1 . 62 
10 , 11 
2 . 83 
0 . 40 
0 . 40 
0 .40 
0 . 81 
2 . 02 
0 . 20 
4 . 05 
0 . 20 
6 . 07 
5 .67 
3 .64 
1 , 21 
0 . 40 
4 . 86 
0 . 81 
0 . 20 
2 .83 
2 . 83 
4 .05 
0 . 20 
8 .90 
2 , 02 
0 . 20 
2 . 02 


0 . 81 


7 . 29 
8 . 09 
6 , 48 
4 . 45 
3 . 64 
0 . 40 
3 . 24 
0 . 81 
2 . 43 
1 . 21 


Gohailopta , 
J. L . No. 71 


Bisewar Bati 
J. L . No . 72 


0 . 40 
1 . 21 
2 , 83 
3 . 24 
4 . 45 
2 . 43 
0 . 40 
162 


Jagatnagar 
J. L . No. 73 


Easi 


7 . 69 


3 . 24 
2 . 02 


2 . 02 
0 . 81 


0 . 09 
0 . 01 
0 . 08 
0 . 02 
0 . 06 
0 . 03 
0 .01 
0 . 03 
0 . 07 
0 . 08 
0 . 11 
0 . 06 
0 . 01 
0 . 04 
0 . 19 
0 . 08 
0 .05 
0 . 08 
0 . 05 
0 . 02 
0 . 04 
0 , 05 
0 . 17 
0 . 19 
0 . 14 
0 . 14 
0 . 06 
0 . 01 
0 . 13 
0 . 07 
0 . 01 
0 . 02 
0 . 01 
0 . 005 
0 .02 
0 . 005 
0 . 11 
0 . 08 
0 . 03 
0 , 15 
0 . 03 
0 . 005 
0 . 07 
0 .06 
0 . 01 
0 . 06 
- - 


3 . 24 
2 .02 
0 . 81 
1 . 62 
2 .02 
6 . 88 


1869 South -West 
1871. Middle 
1873 
1875 North - East 
1877 East 
2022 North - East 
2023 East 

Middlo 
2025 West 
2032 Middle 
2033 North - East 
2034 North - East 
2035 Middle 
2036 West 
2037 West 
2230 West 


0 . 005 
0 . 22 
0 . 05 
0 . 005 
0 . 05 
0 . 05 
0 . 02 
0 . 03 
0 . 08 
0 . 11 
0 . 04 
0 . 005 
0 . 14 
0 . 02 
0 . 03 
0 . 02 


1 , 21 
3 . 24 
4 . 45 
1 . 62 
0 . 20 
5 . 67 
0 . 81 
1 . 21 
0 , 81 


7 .69 


5 West 
6 West 
7 East 
9 East 
10 Niddle 
11 Middle 
12 South -West 
14 North -East 
15 Middle 

16 West 
149 West 
150 East 

Middlo 
184 East 
185 Wost 
188 West 
189 West 
190 Middle 
191 East 
193 Middle 
194 Middle 
195 West 
197 Middle 
198 Middlc 
199 North -Wost 
201 

West 
203 Wost 
208 North -West 
209 West 
214 South -East 
215 Wost 
216 Middle 
217 South 
218 Middle 
219 East 
220 South -East 
221 East 
222 West 
223 Nort12-West 
224 East 

- . - - 


5 . 67 
5 . 67 


- - 


- 


2 . 43 


- 


- - - - 


- 


. . . 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


0 .40 
5 . 26 
2 , 83 
0 . 40 
0 . 81 
0 . 40 
0 . 20 
0 . 81 
0 . 20 
4 . 45 
3 . 24 
1 . 21 
6 . 07 
1 . 21 
0 . 20 
2 .83 


[No. 11 /5 /71 - L & L / I] 

R . N . CHOPRA , Under Secretary 
. - - . . 

दिल्ली विकास प्राधिकरण 
og , 24 497, 1973 

सार्वजनिक सूचना 
47. 317. 618. Tonter to set 14 -1 5 -7 
( फ्र इस कालांनी सथा ओखला ) के क्षेत्रीय विकास योजना में नीचे 
लिखे संशोधन करने का विचार कर रही है । उन्हें जनता की 
जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है । इन संशोधनों के 
सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सझाव देना हो तो ये 
अपने आपत्ति और सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर दिल्ली 
विकास प्राधिकरण के सचिव , दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था 


2 . 43 


0 . 40 
2 .43 


- 


- 
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इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखकर भेज सकते हैं । जो शक्ति 

आयोगिक विकास मंत्रालय 
अपनी आपस्ति या सुझाव द्यं अपना नाम तथा पता भी है । 
___ संशोधन 

नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1973 
( ए) लगभग 1.12 हेक्टर ( 2. 8 एकड़ ) का क्षेत्र जो उत्तर 

___ आवेश 
में फ्रन्ड्स कालोनी , पूर्व मथुरा रोड़, दक्षिण में इन्स्टी 

का . आ . 519. – आई सी . आर. ए. -उद्योग विकास तथा 
च्यूशनल क्षेत्र तथा पश्चिम में रेलवे लाइन द्वारा घिरा 

पिनियमन ) अधिनियम, 1951 (1951 का 65 ) की धारा 6 के 
हुआ है , जोन एफ -1 तथा एफ -7 (फ्रन्डस कालोनी तथा 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् विकास परिषद 
ओखला ) के संयुक्त क्षेत्रीय विकास योजना में यह क्षेत्र 

(कार्यावधि ) नियम , 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते 
रेलवे स्टेशन तथा सरकलेशन के लिये निर्दिष्ट किया 

हुए, केन्द्रीय सरकार स्तद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विद्युत 
गया था , इसे अब आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने 

ऊजा का निग्रण, पारेषण और वितरण करने के लिए बिजली की 
का प्रस्ताव है । 

माटरों और मशीनों तथा उपकरणों के निमाण अथवा उत्पादन रत 
( बी ) लगभग 2.5 हेक्टर ( 6.2 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर में 

अनुसूचित उद्योगों ( घरल काम में आने वाले मीटरों तथा पैनल 
ईश्वर इन्डस्ट्रीज तथा गोडरेज भूखण्डों, पूर्व में मधुरा यंत्रों को छोड़ कर) की विकास परिषद का , जिर्स भारत सरकार के 
रोड, दक्षिण में ग्लैक्सा लैंबांट्रीज तथा पश्चिम में रेलवे औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं . का . आ ./ आई . डी . 
भूमि द्वारा घिरा हुआ है , जोन एफ -1 तथा एफ -7 आर. ए/ 6 / 5 दिनांक 25 नवम्बर, 1972 के यारा पनगठित और 
(मन्हस कालोनी तथा आंखला ) के क्षेत्रीय विकास योजना 

स्थापित किया गया था सदस्य नियुक्त करती है : 
में लघ, उद्योगों " (लाइट मैन्यूफैक्चरिंग ) के लिये यह 
क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया था , इसे अव “पार्किग एवं 

1. श्री एस . के. भादिया , 
सरकलेशन " के उपयोग हेत परिवर्तित किया जाना 

निदेशक, वैद्युत उद्योगों का अनुसंधान तथा विकास 

संगठन , पिपलानी, भोपाल । 
शनिवार को छोड़कर और किसी भी कार्यशील दिन में दिल्ली 2. श्री एच . आर. कलकर्णी , 
विकास प्राधिकरण के कार्यालय , विकास भवन , इन्द्रप्रस्था इस्टेट, 

प्रबंधक, सण्डियन कंसोर्टियम फार पावर प्राजेक्टस 
नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में संशोधन के मानचित्रों का 

( प्रा . ) लि ., चंद्र लोक भवन , जनपथ , नई दिल्ली । 
निरीक्षण किया जा सकता है । 

3. श्री सारा सिंह वियोगी, एडवोकेट , श्रम शिविर, तानसेन 
[ सं. एफ. 16(117) / 71 -एम . पी. ] 

मार्ग, बिड़ला नगर, ग्वालियर-4 । 
हृदय नाथ फांसदार, सचिव 4. श्री पी . वी . मथाई, अधीक्षक (पैयत) , सी , अई . एण्ड , 

डी . बी , एच . एस . एल . रांची । 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
New Delhi, the 24th February, 1973 

केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि उक्त आदेश में निम्न 

लिखित संशोधन किया जाएगा : 
PUBLIC NOTICE 
S . O . 518. The following modifications which the central 1. श्री एस. एन नरसिंह राय से संबंधित प्रविष्टि सं . 20 के 
Government proposes to make in the zonal devclopment plan 

पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की जाएंगी, अर्थात 
for zones F- 1 and F - 7 ( Friends colony and Okhla ) is 
hereby published for public information . Any person having 

21. श्री एस . के . भादिया , निदेशक , वैदयत उद्योगों का अन 
any objection or suggestion with respect to the proposed 
modifications may send the objection or suggestion in writing 

संरधान तथा विकास संगठन पिपलानी, भोपाल । 
to the Secretary , Delhi Development Authority , Delhi Vikas 
Bhawan , Indraprastha Fştate , New Delhi within a period of 

22. श्री एव , आर. कलकर्णी, प्रबंधक, ण्डियन कंसोर्टियम 
30 days from the date of this notice. The person making 
the objection or suggestions should also give his name and 

कर , पावर प्राजेक्टस ( प्रा .) लि ., चंद्र लोक भवन , जनपथ , 
address . 

नई दिल्ली । 
Modifications 

23. श्री तारा सिंह वियोगी , श्रम शिविर, तानसेन मार्ग, 
( a ) An area measuring about 1. 12 hects . (28 acres ) 
surrounded by friends colony in the north , Mathura 

बिड़ला नगर, ग्वालियर4 । । 
Road in the east , institutional area in the south and 
railway line in the west, earmarked for Railway 

24. श्री पी . वी . मथाई , अधीक्षक (वैद्युत ), सी. ई . एण्ड बी , 
Station and circulation in the composite zonal deve 
lopment plan for zone F - 1 and F - 7 (Friends colony 

एच . एस . एल ., रांची । 
and Okhla ) is proposcd to be chunged to residential 

सं . ई. ई . आई- 29( 18)/ 72 ] 
usc. 
( b ) An area measuring about 2 . 5 hects ( 6. 2 acres ) 

आर. कृष्णस्वामी , उप - सचिव 
surrounded by Ishwar Industries and Godrej plots in 
the north, Mathura Road in the east , Glaxo Labo 
ratorics in the south and Railway Land in the west, 

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
carmarked for " Light Manufacuring " in the zonal 
development plan for zonc F- 1 and F . 7 ( Friends 

New Delhi , the 12th February , 1973 
colony and Okhla ) is proposed to be changed for 
" Parking and Circulation" . 

ORDER 
The plan inclicaling the proposed modifications will be 
available for inspection at the office of the Delhi Develop 

S . O . 519 , - In exercise of the powers conferred by 
ment Authority , Delhi Vikas Bhawan , Indrapraston Estate , 

Section 6 of the Industrial ( Dev, R. Reg.) Act , 1951 ( 65 of 
New Delhi on all working days execept Saturdays within 

1951) Read with Rules 2 . 4 & 5 of the Development Coun 
the period referred to above . 

cils ( Procedural) Rules, 1952 , the Central Government 
H . N. FOTEDAR , Secy. hcreby appoints the following persons to be menibers of 
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the Development Council for the scheduled industries en भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है , जिसमें पूर्वाक्त सा , 
gaged in the manufacture of production of electric motors 
ind of machinery and equipment for the gencration trans 

मेडिकल प्रक्टिस कर सकेंगे । 
mission and distribution of electric energy (exclusing house 
service meters and panel instruments ) which was icconsti 

[ प. सं . वी 11016/ 26/ 72-एम. पी .टी .] 
tuted and established by Order No . S. O . /IDRA| 6 | 5, dated 
25th November , 1972 of the Government of India, Minis 

के . सत्यनारायण , उप सचिव । 
try of Industrial Developnient:-- 
1 . Shri S. K . Bhatia , Director , Research & Develop 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 
ment Organisation for Electrical Industries , Piplani, 

(Department of Health ) 
Bhopal . 

New Delhi, the 5th February, 1973 
2 . Shri H . R . Kulkarni , Manager , India Consortium for 
Power Projects (P ) Ltd ., Chanderlock Building. 

ORDER 
Janpath, New Delhi. 

S . O . 520. -.- WHEREAS by notification of the Government 
3 . Shri Tara Singh Viyogi, Advocate , Shram Shivir , 

of India in the former Ministry of Hcalth No. 16 - 15 /61-MI, 
___ Tansen Marg, Birlanagar , Gwalior - 4. 

dated the 27th March, 1962 , the Central Government has 
4 . Shri P . V . Mathai, Superintendent (Electrical) CE 

directed that the medical qualification , " Licenciado en Medi. 
& DB, HSL , Ranchi. 

cina Cirugia " granted by the University of Valencia. ( Spain) 

shall be a recognised medical qualification for the purposes 
The Central Government also directs that the following of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) ; 
amendments shall be made in the said order : 

AND WHEREAS Dr. Pereda Ortiz de Zarate Amalia , who 
( 1 ) After entry No. 20 relating to Shri S . N . Narasinga possesses the said qualification is for the time being attached 

Rao , the following entries shall be inserted, name to the Nazareth Hospital, Shillong Assam ) for the purposes 
ly : < 

of charitable work , 
21. Shri S . K . Bhatia , Director, Research & Deve 

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause ( c ) of the 
lopment Organization for Electrical Industries , proviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act, the 
Piplani, Bhopal. 

Central Government hereby specifles 
22. Shri H . R. Kulkarni, Manager , India Consortium 

(i) a period of two years with effect from the 13th 
for Power Projects ( P ) Ltd ., Chanderlock Building 

October , 1972 , or 
Janpath, New Delhi. 

(ii) the period during which Dr. Pereda Ortiz de Zarato 
23 . Shri Tara Singh Viyagi, Advocate, Shrain Shivir , 

Amalia is attached to the said Nazareth Hospital, 
Tansen Marg, Birlanagar, Gwalior- 4 . 

Shillong ( Assam) , whichever is shorter , as the period 

to which the medical practice by the aforesaid 
24, Shri P. V . Mathai, Superintendent ( Electrical ), 

doctor shall be limitçd . 
CE & DA, HSL , Ranchi. 

[ No . V . 11016 / 26 / 72 - MPT ] 
[ No. EEL -29 (18)/ 72] 
R. KRISHNASWAMY , Dy. Secy . 

K . SATYANARAYANA, Dy. Secy . 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1973 


आदेश 


का , आ . 520. - --यत : भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 
27 मार्च, 1962 की अधिसूचना संख्या 18-15/ 61 / चि .-1 वारा 
केन्द्रीय सरकार न निदेश दिया है कि भारतीय तिकित्सा परिषद् 
अधिनियम , 1958 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों के लिये लाइसेन 
सिआडोएन - मडिसिना सिगिया युनिवर्सिटी आय वलन्सिया 
( स्पेन ) द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अईसा मान्य चिकित्सा आईता 
होगी , 
___ और यत : डा . परेडा अर्टिज डेजारते अमालिया को जिसके पास 
उक्त अर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल नजारथ 
अस्पताल , शिलांग असम के साथ संबंध है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप- धारा ( 1) 
के परन्तक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा 
( 1 ) 13 अक्तूबर, 1972 से दो वर्ष की अवधि 

अथवा 
( 2) उस अवधि को जब तक डा . परहा रार्टिज जारते अगालिया 
नजारभ अस्पताल शिलांग ( असम ) के साथ संबंध रहत है , जो 


नई दिल्ली , 16 फरवरी , 1973 
का . आ . 521. - औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 में 
और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित 
प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि 
नियम 1940 (1940 का 23) की धारा 12 तथा 13 द्वारा प्रवस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए. औषधि सकनीकी सलाहकार बोर्ड 
से परामर्श के पश्चात बनाने की प्रस्थापना करती है , उक्त धाराओं 
धारा यथा अपक्षिस उन सब व्यक्तियों की जानकारी के लिए , 
जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है , प्रकाशित किया जाता है 
और एतवारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र 
में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के 
अवसान के पश्चात विचार किया जायेगा । 

2, ऐसे किन्हीं आक्षेपों या सुझायों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
अवधि के अवसान के पूर्व किसी व्यक्ति से प्रारूप के बारे में प्राप्त 
किय जार्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 
नियमों का प्रारूप : 


1. संक्षिप्त नाम : -- 
इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधम ) 

नियम , 1973 होगा । 
2. नये नियम , 134 का अन्सःस्थापन 


- - - . . - - - - - 


- 


- . . - - 


- - 


- 


- 


पर 


- 


| 


हेटी 


- 


। 
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आँधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 (जिसे इसमें 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
इसन, पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) म , -- 

( परिवहन पक्ष ) 
नियम 134 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित 

नई दिल्ली , 19 जनवरी , 1973 
. किया जयेगा , अर्थात् : 

(व्यापार नौवहन ) 
"134 क एसी प्रसाशन सामग्रियों के आयात का प्रतिषिद्ध 

का० प्रा०5 22. - व्यापार नौवहन अधिनियम , 1958 
होना जिनमें हेक्साक्लोरोफीन अन्तर्धिष्ट हो --- 

( 1958 का 44) की धारा 283 के खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनु 

मरण में सथा इस विषय में पूर्व समस्त घोषणाओं का प्रतिक्रमण करते 
कोई ऐसी प्रसाधन सामग्री आयात नहीं की जायेगी जिसमें 

हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीधे वी गई सारणी 
हेक्साक्लोरोफीन अन्तर्विष्ट हो । " 

के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट देशों ने प्रत्येक देश में सामने स्तम्भ ( 2 ) 

में लिखी तारीखों से समुद्र में जीवन सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय संगमन , 1960 
3. नये नियम 144 का अन्तःस्थापन 

इको स्वीकार कर लिया है : -- 

सारणी 
उक्त नियम में नियम 144 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 
अन्त: स्थापित किया जायेगा , अर्थात : 

उन देशों का नाम जिम्होंने समुद्र में स्वीकार करने की तारीख 

जीवन सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय संगमन 
"144 क एसी प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण का प्रतिषिद्धा 1960 को स्वीकार किया/ मान लिया 
हांना , जिनमें हक्साफ्लोरोफीन अन्तर्विष्ट हो 

-- - - -- -- - -- - - -- 
कोई ऐसी प्रसाधन सामग्री विक्रय और वितरण के लिये 

17 मार्च, 1961 
विनिर्मित नहीं की जायेगी, जिसमें इक्साक्लोरोफीन 

2. नौरवे . 

23 अगस्त , 1961 
अनतर्विष्ट हो । " 

3. फ्रांस . 

16 अक्तूबर, 1961 
[ सं . एक्स 11014/ 5/ 72- डी ] 4. वियतनाम गणराज्य 

8 जनवरी , 1962 
5. धाना 

22 मार्च, 1962 
रमेश बहादर, अवर सचिव । 

6. पेरु . . . 25 जुलाई , 1962 
New Delhi, the 16th February, 1973 

7. संघ राज्य अमरीका , 2 अगस्त , 1962 

8 . पेरटो रिको , गाम एण्ड दि 
S. 0 . 521. The following draft of certain rules further to 

विरजिन प्राइसलैण्डस 

2 6 मई, 1965 
armend the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 , which the 
Central Government proposes to make, after consultation 9. मलासी गणराज्य . 1 3 सितम्बर, 1962 
with the Drugs Technical Advisory Board , in exerciso of the 

10. मोरोको 
powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and 

28 नवम्बर, 1962 
Cosmetics Act , 1940 ( 23 of 1940 ) is published , as required 

1. 1 स्पेन . 

22 जनवरी , 1963 
by the said sections for the information of all persons likely 
to be affected thereby and notice is hereby given that the 12. ग्रीक . 

1 3 फरवरी , 1963 
said draft will be taken into consideration after the expiry of 

1 3. जापान . 

23 अप्रैल , 1963 
THREE months from the dated of publication of this notifi 
cation in the Official Gazette , 

14. ट्यूनिसिया 

20 मई , 1963 
2 . Any objections or suggestions which may be received 

22 अगस्त , 1963 

15. क्यूबा . 
from any person with respect to the said draft before the 16. परागवे . 

11 सितम्बर, 1963 
expiry of the period so spccified will be considered by the 
Central Government . 

17. अलजीरिया 

20 जनवरी , 1964 
18. लाइबीरिया 

26 मई , 1964 
DRAFT RULES 

19. यू० के ० . 

11 जून , 1964 
1 . Short title : These rules may be called the Drurs and 

20. हांग कांग 

7 दिसम्बर , 1965 
Cosmetics ( Amendment) Rules , 1973. 

21. नीदरलैण्ड तथा नीवरलैण्ड एंटी 
2 . Insertion of new rule 134A: In the Drugs and Cosmetics 
Rules, 1945 ( hereinafter referred to as the said rules ), 

। लेस . 

. 16 अक्तूबर, 1964 
after l ule 134, the following rule shall be inserted 

1 दिसम्बर , 1964 
namely : --- 

23. प्राइसलैण्ड 

. 11 दिसम्बर , 1964 
“ 134 - A . Import of Cosmetics Containing Hexachloro 24. युगोस्लाविया 

23 फरवरी , 1965 
. . phene Prohibited 

25. चीन गणराज्य 

23 फरवरी , 1965 
No cosmetic containing Hexachlorophone shall be 

26." मयूदी अरब 

. 3 मई , 1965 
imported ." 

27. फिनलैण्ड 

. 11 मई, 1965 
3 . Insertion of new rule 144 - A : In the said rules , 
after rule 144 , the following rule shall be inserted, 

28. मुवैत . . 

14 मई, 1965 
namely : -. . . 

: 29 . कोरिया गणराज्य 

21 मई, 1965 
" 144 - A . Prohibitiox of Manufacture of Cosinetics Con 30. संघ राज्य जर्मनी . 25 मई, 1965 
talning Hexachloroplend 

31, कनाडा , 

26 मई, 1965 
No cosmetics containing Hexachlorophene shall be 
manufactured for sale and distribution ." 

32. बर्मा . 

1 2 जुलाई , 1965 
[ No . X . 11014/ 5 / 72- D ] 33. साइप्रस . . .. 

26 जुलाई , 1965 
34. इजिप्ट . . 

. 27 जुलाई, 1965 
RAMESH BAHADUR, Under Secy , 


22. डेनमार्क 


- - - - 


. .- - .. 


- . - - . . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


- - - 


- - - - 


84. जाम्बिया , 

. 2 सितम्बर , 1970 
85. खमेर गणतंत्र 

24 नवम्बर, 1970 
86. इक्विटीरियल गुइना 

3 मार्च, 1972 
[ फा० सं० 42 - एम०ए० ( 6 )/ 70] 

बी० पी० सुब्राह्मणयम, उप सचिव 
Ministry of Shipping & Transport 
New Delhi , the 19th January , 1973 

( Transport Wing ) 

(MERCHANT SHIPPING ) 
S . O , 522 . - In pursuance of the provisions of clause (a ) of 
section 283 of the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958 ) and 
in supersession of all previous declarations on the subject tho 
Central Government hereby declares that the countries specificd 
in column (1 ) of tho Table set out below have accepted the 
International Convention on Safety of Lifo at Sca , 1960 , with 
effoct from dates indicated against each country in column (2 ). 

Table 


Name ofthe country which has accopted / Dato of acceptanco 
& ccedod to the International Convention 
___ on Safoty of Life at Sea , 1960 


1961 


35. सोवियत समाजवादी गणतन्त्र 
संघ 

. 4 अगस्त , 1965 
36. फिलीपिन्स 

. 11 अगस्त , 1965 
37, मलयेशिया 

16 अगस्त, 1965 
38. इसराईल 

5 अक्तूबर, 1965 
39. पनामा . 

12 अमतूबर, 1965 
40. प्राइवरी कोस्ट 

2 नवम्बर , 1965 
41 . नाइजीरिया 

30 नवम्बर , 1965 
42. स्वीडन . 

23 दिसम्बर, 1965 
43. स्विटजरलैण्ड 

12 जनवरी , 1966 
44. मैल्जियम 

10 फरवरी, 1966 
4 5. न्यूजीलैण 

14 फरवरी, 1966 
46. पाकिस्तान 

24 फरवरी ,1966 
47. भारत . 

28 फरवरी , 1966 
48. लेवनान . 

27 अप्रैल , 1666 
49. प्रजेन्टिना 

27 अप्रैल , 1966 
50. पोलैण 

29 अप्रैल , 1966 
51. इटली . 

26 मई, 1966 
52. ईरान . 

31 मई, 1966 
53. टी . 

2 जून , 1966 
54. पुतल 

. 14 जून , 1966 
85. मैक्सिको , 

22 जून , 1966 
56. ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो 

6 सितम्बर , 1966 
57. चिली . 

. 7 सितम्बर , 1966 
58. इन्डोनेशिया 

26 अक्तूबर , 1966 
59. प्राम्बिया 

1 नवम्बर, 1966 
60. रोमानिया 

. 12 दिसम्बर, 1966 
61. प्रायरलैण्ड 

. 14 फरवरी , 1967 
62. भाजील . 

8 मार्च, 1967 
63. सोमालिया 

30 मार्च, 1967 
64, चेकोस्लावाकिया 

5 जुलाई, 1967 
65. निकारागुमा 

, अक्तूबर, 1967 
66. मलगारिया 

16 अक्तूबर, 1967 
67. मोरेटानिया 

4 दिसम्बर, 1967 
68. दक्षिणी अफ्रीका 

13दिसम्बर , 1967 
69. भास्ट्रेलिया 

20 दिसम्बर , 1967 
70. मालदीग्स 

29 जनवरी , 1968 
71. जामिका . 

22 फरवरी, 1968 
72. जायरे . 

20 मई , 1968 
73. गुइना . 

5 सितम्बर, 1968 
74. उगवे . 

. 19 सितम्बर , 1968 
75. साइसिनपरब गणतंत्र 

24 दिसम्बर, 1968 
76. वेनेजुयेला 

23 जनवरी , 1989 
77. सिंगापुर . . 12 फरवरी, 1969 
78. होन्डुरस . 

18 फरवरी, 1969 
79. यमन लोक जनवादी गणतन्त्र . 20 मई , 1969 
80. नोक . 

19 जनवरी, 1970 
81. हंगरी . 

24 मार्च, 1970 
82. मोनेको . 

25 मार्च, 1970 
83. सेनेगल . . . 9 अप्रैल , 1970 


1 . Haiti . . . . . 

. 17 March, 
2 . Norway . . . . 

23 August , 1961 
3 . France 

16 October, 1961 
4. Vietnam Republic of . 

8 January , 

1962 
5 . Ghana . 

22 March , 

1962 
6 . Peru . 

25 July , 1962 
7 . United States of America 

2 August , 1962 
8 . Puerto Rico , Guam and the Virgin 
Islands 

26 May , 1965 
9 . Malagasy Republic 

13 September , 1962 
10 . Morocco 

28 November , 1962 
11. Spain . 

22 January , 1963 
12 . Greeco . 

. 13 February , 1963 
13. Japan 

. 23 April , 1963 
14. Tunisia 

. 20 May, 1963 
15. Cuba . 

. 22 August , 1963 
16. Paraguay 

11 September , 1963 
17. Algeria 

20 January , 

1964 
18 . Liberia 

26 May , 1964 
19. United Kingdom . 

11 June , 

1964 
20 . Hong Kong , 

7 December , 1965 
21 . Netherlands and Netherlands Antillos 16 October , 1964 
22. Denmark . . 

1 December , 1964 
23. Iceland . 

11 December , 1964 
24. Yugoslavia . 

23 February , 1965 
25. China Republic of 

23 February , 1965 
26. Saudi Arabia . . 

3 May , 1965 
27 . Finland . 

11 May , 
. 

1965 
28 . Kuwait 

14 May , 

1965 
29 . Korea Republic of 

21 May , 

1965 
30 . Federal Republic of Germany 

25 May , 

1965 
31. Canada 

. 26 May , 1965 
32 . Burma . 

12 July , 1965 
33 . Cyprus 

26 July , 1965 
34 . Egypt 

27 July , 1965 
35. Union of Soviot Socialist Republics . 

4 August, 

1965 
36. Phillipines . 

11 August , 1965 
37 . Malaysia . . 

16 August, 1965 
38. Israel , 

. 50ctober , 1965 
39. Panama 

. 12October , 1965 
40 . Ivory Coast . 

2 November , 1965 
41 . Nigeria 

30 November , 1965 
42. Sweden 

23 December , 1965 
43. Switzerland . 

12 January , 1966 
44 . Belgium 

10 February , 
45 . New Zealand 

14 February , 1966 
46 . Pakistan 

24 Fcbruary , 1966 
47 . India . 

28 February , 

1966 
48 , Lebanon . 

27 April, 

1966 
49. Argentina . 

. 27 April, 1966 


49G of I / 72 - 26 
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MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

( Directorate of Estates ) 


New Delhi, the 9th February , 1973 


S . O . 323 . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 , read with section 20 , of the Public Premises (Evic 
tion of Unauthorised Occupants ) Act , 1971 (40 of 1971 ) , 
the Central Government hereby appoints the land Acquisition 
Officer , Chandigarh and the Fxecutive Magistrate, Chandi 
garh to be estate officers for the purposes of the said Act 
and makcs thc following amendments in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Works , Housing 
and Supply, ( Department of Works and Housing ) No . S . O . 
3921, dated the 23rd October , 1967, namely : 


50 . Poland 

29 April 

1966 
51 . Itlay . 

26 May 1966 
52 . Iran . 

, 31 May 1966 
53. Turkey 

2June 1966 
54 . Portugal 

14 June 1966 
55 . Moxico 

22 June 1966 
56 . Trinidad and Tobago 

6 September 1966 
57. Chilo . 

7 September 1966 
58 . Indonesia 

26 October 
59 . Gambia 

1 November 1966 
60 . Romania 

12 December 1966 
61. Ireland 

14 Fcbruary 1967 
62. Brazil 

8 March 1967 
63. Somalia 

30 March 1967 
64. Czechoslovakia 

5 July 

1967 
65. Nicaragua . 

9 October 1967 
66 . Bulgaria . . 

16 October 1967 
67 . Mauret nia . 

4 December 1967 
68. South Africa. . 

13 December 1967 
69 . Australia 

20 December 1967 
70 . Maldives 

29 January 1968 
71. Jamaica 

22 February 1968 
72 . Zaire . . 

20 May 1968 
73 . Guinea 

5 September 1968 
74 . Uruguay 

19 September 1968 
75. Syrian Arab Ropublic 

24 December 1968 
76. Vonozuclai 

23 January 1969 
77 . Singapore . 

. 12 February 1969 
78 . Honduras . 

18 February 1969 
79 . People s Democratic Republic of 
Yemen 

20 .May 1969 
80 . Nauru . 

19 January 1970 
81 . Hungry 

24 March 1970 
82 . Monaco 

25 March 1970 
83. Senegal 

9April 1970 
84 . Zambia 

2 September 1970 
· 85 . Khmer Ropublic 

24 November 1970 
86. Equatorial Guinea 

3 March 1972 


In the said notification , in the Table, in column 1, after 
Item 2, the following items shall be inserted , namely : - - 

" 3 . The land Acquisition Officer. 
4 . The Executive Magistrate ." 

___ [ No. 21012( 29 )/ 72-Pol . III ] 
R . B . SAXENA , Dy. Director of Estates 

and Ex - Offlicio Under Secy . 


[ File No . 42- MA( 6)/ 70] 
V . V . SUBRAMANAYAM , Dy. Secy. 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973 
फा . आ . 524. - चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा की 
उपधारा ( 2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने फिल्म प्रभाग , नम्बई में स्थानापन्न उप मुख्य प्रोड्यूसर 
श्री एन . एस , थापा को 24 जनवरी, 1973 (पूर्वान्ह ) से अगले आदेश 
तक, श्री प्रमादपति के स्थान पर प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म 
सेन्सर बोर्ड , बम्बई नियुक्त किया है । 

2. श्री प्रमोवपति ने 24 जनवरी, 1973 (पूर्वान्ह) को प्राशिक 
अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड , बम्बई के पद का कार्यभार + 
छोड़ दिया । 

राष्ट्रपति के नाम तथा उनके आदेशानुसार 

[ फा , सं. 2/ 3 / 73-एफ . सी . 
हरजीत सिंह , अवर सचिव , 


निमाण और आपास मंत्रालय 


( सम्पदा निदेशालप ) 


नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973 


का . आ . 523. - लोक परिसर, ( अप्राधिकृत अधिभागियों की 
बेदखली) अधिनियम , 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ 
पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हार, केन्द्रीय 
सरकार, भूमी अर्जन अधिकारी , चण्डीगढ़ और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 
चण्डीगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा सम्पदा 
अधिकारी नियुक्स करती है और भारत सरकार के निमाण, आवाम 
और पूति मंत्रालय (निमाण और आवास विभाग ) की अधिसूचना 
सं . का , आ . 3921ए, तारीख 23 अक्तूबर, 1987 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अत: -- 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi, the 1st February, 1973 
S .O . 524 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 , the 
Central Government has been pleased to appoint Shri N . S . 
Thapa , officiating Deputy Chief Producer, Films Division , 
Bombay as Regional Officer, Central Board of Film Censors , 
Bombay vice Shri Pramod Pati with effect from 24th January , 
1973 ( forenoon) until further orders. 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में , स्तम्भ । को मद 2 के पश्चात 
निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात : 

"3. भूमि अर्जन अधिकारी । । 
4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट । ” 

[ सं. 21012 (29)/ 72- नीति-3] 
आर. बी . सक्सैना, उप सम्पदा निदेशक और पर्वन 

अवर सचिव 


2 . Shri Pramod Pati relinquished charge of the post of 
Regional Officer , Central Board of Film Censors, Bombay 
with effect from 24th January, 1973 (forenoon), 
By order and in the name of the President. 

[ No. 2 / 3/ 73 - FC] 
HARJIT SINGH , Under Secy. 


- 


- 
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सिचाई और विद्युत मंत्रालय 
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1073 

आवरा 


3. The rates computed above are based on the Audited 
statement of accounts of Delhi Electric Supply Undertaking 
upto the period cnding with the 31st March, 1968 . The 
rates computed above are exclusive of the taxes payable to 
the Municipal Corporation of Delhi under clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 113 of the Delhi Municipal Cor 
poration Act, 1957 (66 of 1957) . 

INo, EL. III 13 ( 36 ) / 67.] 
L. J. JOHNSON, Oficer on Special Duty. 


का . आ . 525.---जबकि 1965-66 से 1987-88 तक की 
अवधि म नई दिल्ली नगरपालिका को बिजली की सप्लाई करने 
के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ( जो कि विद्युत् के उत्पादन , 
प्रदाय तथा जनता म इसका वितरण करने के कार्य के लिए दिल्ली 
नगर निगम का एक स्कंध ह ) द्वारा ली जाने वाली दरों पर दिल्ली 
नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के बीच एक विवाद 
उत्पन्न हो गया है । 


2. अतः अब दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 (1957 
का 66 ) की धारा 285 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए, केन्द्रीय सरकार, सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने 
के पश्चात एतद्वारा यह फैसला करती है कि नई दिल्ली नगर 
पालिका द्वारा क्रय की गई प्रभार्य ऊर्जा पर निम्नलिखित परि 
कल्पित प्रभाष लिए जाएंगे : 


श्रम और पुनर्वास मंबालम 
(श्रम और रोजगार विभाग ) 
नई दिल्ली , 1 जनवरी, 1973 

आवंश 
का . आ . 526. - यत : कनारा बैंक, बंगलोर से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों ने , जिनका प्रतिनिधित्व कनारा बैंक कर्मचारी 
संघ , मद्रास करता है , संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन 
किया कि उक्त आवेदन में उपवर्णित और उससे उपाबद्ध अनसूची 
में उद्धत विषय के बारे में औद्योगिक विवाद को , जो उनके बीच 
विद्यमान है , औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित किया जाए, 


वर्ष 


प्रभार्य ऊर्जा की मात्रा 
( यूनिट ) 

163 ,924,664 


प्रति यूनिट पर 

(पैसे) 
8. 45 


1965- 66 


और, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त 
कनारा बैंक कर्मचारी संघ, मद्रास कर्मकारों की बहुसंख्या का प्रति 
निधित्व करता है । 


1966- 67 


185. 816,483 


2 . 08 


1967-68 


196,122,742 


9.51 


अत्तः, अब , औदयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14) की धारा एक और धारा 10 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एलद्वारा एक औद्योगिक अधि 
करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू जी . गोपीनाथ 
होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास होगा और उक्त विवाद को उक्स 
औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करसी 


3. उपयक्ति परिकल्पिस दर दिल्ली विल्यूस प्रदाय संस्थान 
के 31 मार्च, 1988 तक समाप्त हुई अवधि के लेखों के सम्परीक्षत 
विवरणों पर आधारित है । इन परिकल्पित वरों म , विल्ली 
नगर निगम अधिनियम , 1957 ( 1957 का 86दां ) की धारा 113 की 
उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के देय 
कर सम्मिलिस नहीं है । 

[ सं . बी . तीन -13 (38 ) / 67 ] 
एल. जे. जान्सन , विशेष अधिकारी 


अनुसूची 
क्या श्री एम . राम प्रसाद, विशेष सहायक का आधारिक पेतन 
बैंक में उसकी नियुक्ति पर लिपिकीय वेसनमान के आरम्भ पर 
नियस करना ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस अनुतोष का हकदार 


? 


[ सं , एल . 12012/ 187 / 72 एल आर ( 3) ] 


MINISTRY OF IRRIGATION & POWER 
New Delhi , 5th February , 1973 

ORDER 
S. O . 525. - Whereas a dispute has arisen between the 
Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Munici 
pal Committee as to the rates to be charged by the Delbi 
Electric Supply Undertaking, ( a wing of the Municipal 
Corporation of Delhi for the generation , supply and distri 
bution of electricity to tho public ) for the supply of electri 
city to the New Delhi Municipal Committee during the 
period from 1965 - 66 to 1967 - 68 . 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

(Department of Labour and Employment) 


New Delhi , the 1st January, 1973 


ORDER 


2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred 
by the proviso to section 285 of the Delhi Municipal Cor 
poration Act, 1957 ( 66 of 1957) , the Central Government, 
after taking all relevant facts into consideration , hereby de 
cidcs that the chargeable quantum of energy purchased by 
the New Delhi Municipal Committee shall be charged at 
the computed rates as shown below : 


S . O . 526 . Whereas the employers in relation to the Canara 
Bank , Bangalore and their workmen represented by Canara 
Bank Employees Union, Madras , have jointly applicd to the 
Central Government for reference of an industrial dispute 
that exists between them to an Industrial Tribunal in respect 
of the matter set forth in the said application and reproduced 
in the Schedule hereto annexed ; 


Yoar 


Quantum of chargcablo 

energy (kwh) 


Rate per kwh 

( Paise ) 


And , whercas the Central Government is satisfied that thc 
said Canara Bank Employees Union, Madras represents the 
majority of the workmen ; 


1965- 66 
1966-67 
1967 - 68 


163 ,924, 664 
185, 816 , 483 
197, 122 , 742 


8 . 45 
9 . 08 
9 . 51 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
section 7A and Sub-section ( 2 ) of section 10 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru 


- - 
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G . Gopinath shall be the Presiding Officer , with headquarters 

Munshi , Incline No . 3 and 4 Korba to Incline No . 1 
at Madras and refers the said dispute to the said Tribunal 

and 2 , Korba , with effect from the 11th November, 
for adjudication . 

1971 ? If not , to what relief is the workmen entitled ? 
SCHEDULE 

[ No. L / 22012 /15 / 72 -LRII] 
Whether the fitment of the basic pay of Shri M . Ramprasad , 

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1973 
Special Assistant, at the start of Clerical scale on his appoint 
ment in the Bank is in order ? If not, to what relief is he 
entitled ? 

आपेश 
INo . L. 12012 /167 /72- LRIIT ] का . आ . 628. – यसः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 

बद्ध अनसूची में विदिष्ट विषयों के बारे में राष्ट्रीय कोयला 
नई दिल्ली , 22 जनवरी, 1973 

विकास निगम लि . की मूनीडीह परियोजना, डाकघर मूनीडीह, जिला 

धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
आपेश 

के बीच एक आयोगिक विवाद विद्यमान है , 
का . आ . 527 . - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा ____ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्स विवाद को न्यायनिर्णयन के 
मध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल कोल हेवेलप लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है । 
मेंट कापारेशन लिमिटेड, साकघर कार्वा, जिला बिलासपुर ( मध्य 
प्रदेश) के प्रबन्ध- तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

__ अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 
बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान हैं : 

की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रक्त शक्तियाँ 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त 
और यसः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए अधिनियम की धारा 1-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार आयोगिक 
निदेशित करना वांछनीय समझती है : 

अधिकरण , ( सं . 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए नि शित 

करती है । 
___ अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

अनुसूची 
प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतहड्वारा उक्त विवाद को उक्त " क्या मैसर्स राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड की 
अधिनियम की धारा 1 -क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण , 

मूनिडीह परियोजना, डाकघर मुनिडीह , जिला धनवाच के 
जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

प्रबन्धतंत्र की , श्री डी . पी . मिश्र , कम्प्रेसर आपरेटर को 

29 नवम्बर, 1971 से सेवा से बरखास्त करने की कार्यवाही 
अनुसूची 

न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो सम्बन्धित कर्मकार किस 
" क्या नेशनल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की काया और 

अनुप्तोष का हकदार है ? 
मनिकपुर कालियरीज , डाकघर कोबा , जिला बिलासपुर 

[ सं . एल ./ 2012 / 68 / 72- एल . आर. 2 ] 
( मध्य प्रदेश) के कोयला खान उप- अधीक्षक का , श्री सरज 
संख्या 3 और 4 फांबा से ढाल संख्या 1 और 2 कोर्षा में 

करनैल सिंह, अपर सचिव 
स्थानान्तरित करना न्यायोचित ? याद नहीं , तो कर्मकार 

New Delhi, the 24th January, 1973 
किस अनुतोष का हकदार है ? " 

ORDER 
[ सं . एल / 22012/ 15/ 72 एल . आर. 2] S . 0 . 528. - WHEREAS the Central Government is of opin 

ion that an industrial dispute exists between the employers 
करनैल सिंह, अवर सचिव 

in relation to the management of Moonidih Project of 

National Coal Development Corporation Limited , Post Office 
New Delhi , the 22nd January , 1973 

Moonidih , District Dhanbad , and their workmen in respect 
ORDER 

of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 
S . O . 327 . - WHEREAS the Central Government is of 

AND WHEREAS the Central Government considers It 
opinion that an industrial disputo exists between the employers desirable to refer the said dispute for adjudication ; 
in relation to the management of National Coal Development 
Corporation Limited , Post Office Korbe , District Bilaspur 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
( Madhya Pradesh ) , and their workmen in respect of the mat by clause ( d ) of sub-section (1 ) of section 10 of the Industrial 
ters specified in the Schedule hereto annexed ; 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
AND WHEREAS the Central Government considers it hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Government . Industrial Tribunal ( No . 2), Dhanbad , consti 
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by tuted under section 7A of the said Act. 
clausc ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

SCHEDULE 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial 
Tribunal, Jabalpur , constituted under section 7A of the sald 

Whether the action of the management of Moonidih 
Act . 

Project of Messrs. National Coal Development Cor 
SCHEDULE 

poration Limited , Post Office Moonidih , District 

Dhanbad , in dismissing Shri D . P . Misra , Compressor 
Whether the Deputy Superintendent of Collieries , Korba 

Operator from service with effect from 
and Manikpur Collieries of National Coal Develop 

the 29th 
ment Corporation Limited , Post Office Korba , Dis 

November, 1971 is justificd ? If not, to what relief 
trict Bilaspur ( Madhya Pradesh) , is justified in trans 

is the concerned workman cntitled ? 
ferring Shri Sarju Prasad Singh , Underground 

[ No. L / 2012 /68 / 72-LRII ] 
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New Delhi, the 9th February , 1973 

settlement are just, fuir and equitable and I see no rcason as 

to why the scttlement arrived at by the parties as per compro 
S . O . 529 . - In pursuance of section 17 of the Industrial mise petition said above , shall not be accepted and the re 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government ference be not disposed of accordingly . I accept the compro 
horoby publishes the following award of the Central Govern misc petition containing the terms of settlement and make 
ment Industrial Tribunal (No. 3 ) , Dhanbad , in the industrial an award accordingly . The compromise petition will form 
dispute between the employers in relation to the management 

part of the award and is marked as Annoxlrc A thereof. 
of Bulihari Colliery , Post Office Kusunda , District Dhanbad , 

4 . Let the award be submitted to the Central Government 
and their workmen , which was received by the Central Goy. 

under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. 
ernment on the 3rd February , 1973. 
[No. 2 / 248 /68 -LRTI.] 

B . S. TRIPATHI, Presiding Officer 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 

ANNEXURE A 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER 
CUM -LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(NO , I) AT DHANBAD 
Reference No. 76 of 1969 

In the matter of : 
Present : Shri B . S . Tripathi, 
Presiding Oflicer . 

Reference No. 76 of 1969 
Parties : Employers in relation to the management of Parties : 
Balibari Colliery , P . O . Kusunda, Distt. Dhanbad 

Employers in relation to Balibari Colliery 
AND 

And 
Their workmen reperesented by Hindustan Khan Mazdoor 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT, 
Sangh , Dhanbad . 

All the parties in the present proceedings have amicably 
Appearances : For Employer - Shri B . Joshi, Advocate re settled the dispute involved in the present Reference on the 

presenting the Balihari Colliery Co . ( P ) Ltd ., terms hereinafter stated : 
P . O . Kusunda, Dist. Dhanbad , Shri S . $ . Mukher 
jee & Shri J. N . Sathi, Labour and Law Adviser , 

( 1 ) That Sri S , N , Pandey (Muoshi) one of the work 
Bharat Cocking Coal Ltd . - added as a party 

men concerned in the present Reference (who had 
( vide) Order No. 19 dated 23- 3 - 72 ) . 

been alrcady since long employed in the Kustere Col 

liery ) will huvo no claim for any back wages . How 
For Workmen - Shri S . V . Achariar, General Secre 

ever, the period intervening from tho date of dismis 
tary , Hindustan Khan Mazdoor Sangh , Dhanbad . 

sal (which gave rise to the present Reference ) till 

the date of resumption of duty at Kustero Colliery 
Industry : Coal. 

State: Bihar 

shall, for the purposes of continuity of services , bo 

treated as leave without pay. 
Dated , Dhanbad , the 30th January, 1973 . 

(2 ) That Sri Jageshwar Mahato (Mining Sardar ) the 

other workman concerned in ihe present Referenco 
AWARD 

shall be re - instated on and from the 1st February . 

1973 without any back wages, and he will be posted 
The Central Government in the Ministry of Labour , Employ 

at Dhanbad Colliery . The period intervening from 
ment & Rehabilitation (Department of Labour and Employ 

the date of dismissal (which gave rise to the present 
ment) being of the opinion that an industrial dispute exists 

Reference ) till the date of resumption of duty 
between the employers in relation to the management of Bali 

shall , for the purposes of continuity of services, be 
hari Colliery, PO . Kusunda, Dist. Dhanbad and their work 

treated as leave without pay, but this workman con 
men in respect of the matters specified in the schedule of re 

cerned will be eligible to proportionate leave or 
ference, by their Order No . 2 / 248 / 68 - LRII dated the 18th 

quarterly bonus provided he puts in proportionato 
October , 1969 , referred the dispute in question under Section 

qualifying attendance during the remaining period of 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal 

cultent year or the current quarter , as the case may 
for adjudication . The schedule of the reference is extracted 

be. 
below : 

( 3 ) In the event of the failure of Shri Jageshwar Mahato 
SCHEDULE 

( concerned workman ) to report for work within a 

fortnight from the 1st February, 1973 the workman 
" Whether the management of Balihari Colliery of M / s . 

concerned shall have no right for re -employment etc . 
Balihari Colliery Co . ( P ) Ltd ., P . O . Kusunda, Dist. 

under this agreement . 
Dhanbad was justified in dismissing Shri Jageshwar 
Mahato , Mining Sardar and Shri S . N , Pandey , 

(4 ) The General Secretary , Hindustan Khan Mazdoor 
Munshi, with effect from the 7th August, 1968 ? If 

Sangh , will be paid a sum of Rs. 100 . 00 ( Rupees 
not, to what relief are these workmen entitled ? " 

One hundred only ) as the cost of proceedings, 

( 5 ) The above terms finally resolve the dispute between 
2 . The reference was received by this Tribunal on 27 - 10 -69 

parties and , therefore , there is no subsisting disputo 
and was registered as reference No. 76 of 1969. The industrial 

for adjudication in the present Rcfcrence . 
dispute in question was sponsored by Hindustan Khan Maz 
door Sangh , Dhanbad and the same union represented tho It is, therefore , prayed that the Hon ble Tribunal may be 
workmen in the present procecding. All the concerned parties , 

pleased to accept this Settlement and to give its Award in 
including Bharat Coking Coal Limited who were added as a terms thereof. 
party to the reference as per Order No. 19 dated 23 - 3 - 72 , 
ſiled their written statementş . The reference was ready for 

FOR THE EMPLOYERS: 
hearing , but in the meantime all the concerned parties amicah 

Manager , 
ly settled the dispute out of Court and filed compromise peti 

Balihari Colliery . 
tion embodying therein the terms of settlement arrived at , 

FOR THE WORKMEN : 
The reperesentatives of the parties verified the settlement and 

General Secretary , 
the terms thereof before me and made a prayer to pass an 

Hindustan Khan Mazdoor Sangh , 
award accordingly . 

Dhanbad . 

FOR BHARAT COKING COAL LTD .: 
3 . I have carefully gono through the compromise petition 

J. N . SAHI, 
and the terms of settlement mentioned therein , in the light 

Labour and Law Advişer , 
of the reference and the cases of tho parties contained in 

Bharat Coking Coal Ltd . 
their respective written statements and I find that the terms of Dated the 27th January , 1973 . 
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[PART 11 – 


New Delhi , 9th February 1973 


S . O . 530 . — In pursuance of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mcnt Industrial Tribunal (No. 3 ) , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Madhuband Colliery of Messrs Oriental Coal Company 
Limited, Post Office Nudkhurkce, District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the Sth February, 1973 , 

(No. 2 / 20 /69- LRII .] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3 , 

DHANBAD . 


Reference No. 19 of 1969 


Present : 

Shri B . S . Tripathi- -Presiding Officer , 


Parties : 
Employers in relation to the management of Madhu 

bandh Colliery of M / s . Oriental Coal Co. Ltd ., 
P . O . Nudkhurkee , Dist. Dhanbad , 

AND 
Their workmen represented by Mine Karamchari Sangh , 

Dhanbad . 


Appearances : 
For Employers - Shri S . S . Kapoor , Advocate reprçsent 

ing M / s . Oriental Coal Co . Limited , Shri S . $ . 
Mukherjec , Advocate and Shri J. N . P . Sabi 
representing Bharat Coking Coal Ltd . - added as a 
party vide Order No . 22 dated 23 - 3 -72. 


Act, 1971. Thereafter , on behalf of the workmen a petition 
was filed to implead Bharut Coking Coal Limited in the 
present reference and after hearing the parties and also the 
representatives of Bharat Coking Coal Limited , the Bharat 
Coking Coal Limited were impleaded as party in the present 
reference as per Order No. 22 dated 23- 3 -72 . The Bharat 
Çoking Coal Limited filed written statement on 29- 4 - 72 
adopting the written statement filed by M / s . Orientul Coal 
Company Ltd ., and allcging further that they are not res 
ponsible for the action of M / s . Oriental Coal Co . Ltd . 

3 . According to the reference Shri Ritu Mahato was 
working as a miner in Madhuband Colliery belonging to 
M / s . Oriental Coal Co. Ltd ., and the management refused 
work to Shri Ritu Mahato with effect from the 27 - 11 -67. 
The quicstion for determination is as to the justification or 
otherwise of the said action of the management and if not 
justified , whut relief the concerned workman is entitled 
to . 

4 . The case of the employers is that on 27 - 9 -67 the con 
cerned workman applied for leave from 4 - 10 -67 to 28 - 10 -67. 
Only 12 days Earned Leave was due to his credit. Accord 
ingly he was allowed leave from 4 - 10 - 67 to 16 - 10 -67 in 
cluding one rest day (vide application for leave with orders 
thereon Ext, M - 1 ) . According to the usual practice in the 
colliery the application for leave was filed in duplicate and 
the workman was given one copy of the leave application 
along with the sanction order and at the time of giving such 
A copy to him , he was told the period of leave granted to 
him and when he was to resume his duty . The workman 
did not rcgume his duty on 17 - 10 -67 after the expiry of 
leave granted to him nor he sent any application seeking 
extension of leave, already granted. Ho came on 28 - 10 - 1967. 
Since he overstayed for more than 8 days, after the expiry 
of the Icave granted , he lost lien on his appointment under 
paragraph 11 ( i) & ( ii ) of the Certified Standing Orders 
applicable to the colllery in question Ext. M - 5 . The manage 
ment further issued a letter Ext. M - 8 to the workmen on 
the same day l.e . 28 - 10 -67 to explain his overstay without 
permission and to show cause us to why he should not logo 
lien on his appointment under the aforesaid Standing Order . 
Tho workman submitted his explanation Ext. M -2 which 
was not considered satisfactory and accordingly an enquiry 
was ordered . Tho enquiry was held on 3 - 11 -67 in which 
thọ concerned workman participated and he was given full 
opportunity to cross -examine the witnesses of the manage 
ment. The Enquiry Officer after completing enquiry sub 
mitted his report Ext. M - 14 dated 8 - 11 -67, The Enquiry 
Officer found the charge against the workman to have 
been established boyond doubt. The management accepted 
the finding of the Enquiry Officer and ordered that the 
workman lost his lien on his appointment and issued office 
order Ext. M - 9 dated 19 - 11 -67 accordingly. It is stated 
that since the management had no malafide intention , it 
ullowed the workman to work from 3 - 11 -67 subject to the 
final decision in the enquiry and he worked upto 26 - 11 -67. 
The case of the management is that after the workman lost 
his lien on his appointment with effect from 17 - 10 -67 he 
was kept in badli list as per the Standing Order aforesaid 
and his work from 3 - 11-67 to 26 -11-67 was considered as 
having been donc as a badli worker . It is further stated 
that on 27 - 12 -67 the workman put in a petition Ext. M - 3 
stating that he had been illegally stopped from work from 
27- 11 -67 and the management promptly replied by their letter 
dated 31- 12 -67 Ext. M - 10 denying the said allegation . On 
10 - 1 -68 the workmun by his application Ext. M - 4 reiterated 
that he was illegally locked out from work with effect from 
27- 11-67 which was denied by the management. It is said 
that on 13 - 1 -69 the management issued the letter Ext. M - 11 
to the workman asking him to work as Londer in badi 
vacancy , but he did not go to work in compliance with tho 
Raid letter. The case of the management is that the work 
man left his work from 27- 11-67 and he was not refused 
work and when he came on 13 - 1 -68 he was given the work 
of a Loader as a badli worker which he refused to join . 
The prayer of the management accordingly is that the work 
mun is not entitled to any relief in this case . The manage 
ment has also taken a formal plea in their written statement 
to the effect that the dispute in question is not an industrial 
dispute in as much as it is an individual dispute in the sense 
that the Union , Mine Karamachari Sangh , is an unregistered 
Union and it does not exist in the colliery in quçstion . I 
may mention at this place that no evidence was adduced 
by the management in this regard and the Learned Advocate 
of the management at the time of hearing of the reference 
submitted that the management do not press the said plea . 


For Workmen - Shri Jagir Singh, 

Mine Karamchari Sangh . 


General 


Secretary, 


Industry : Coal. 


State : Coal, 


Dhanbad , 29th January 1973 . 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of 
Labour , Employment & Rehabilitation (Department of 
Labour & Employment ) being of the opinion that an indus 
trial dispute exists between the parties, named above , in res 
pect of the matters specified in the schedule of reference, 
by their Order No . 2 /20 /69-LRLI dated the 14th March , 
1969 referred the said dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adju 
dication . The schedule is extracted below : -- 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Madhuband 

Colliery of M /s . Oriental Coal Co . Ltd ., P . O . 
Nudkhurkee , Dist. Dhanbad , in refusing work to 
Shri Ritu Mahato . Miner with effect from the 27th 
November, 1967 was justificd ? If not, to what 
relief is the workman entitled ?" 


2 . The reference was received in this Tribunal on 16 -4 -69 
and was registered as reference No . 19 of 1969. The indus 
trial dispute in question was sponsored by Mine Karama 
chari Sangh and the same union represented the workmen 
in the present proceeding. The linion filed written statement 
on behalf of the workmen on 29 - 4 - 1969. The written state 
ment of the employers , namely , M / s . Oriental Coal Com 
pany Limited was received in this Tribunal on 15 - 10 -69 . On 
behalf of thc workmen a rejoinder to the written statement 
of the employers was filed on 4 - 11 -69. During the pen . 
dency of the reference tho colliery in quicstion came into 
the possession of Bharat Coking Coal Limited under the 
provisions of Coking Coal Mincs ( Emergency Provisions ) 
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5 . According to the workmen Sri Ritu Mahato applied 

for this purposo and if the employee so desires , 
for leave from 4 - 10 -67 to 27 - 10 -67 and thercafter he came 

a copy of such entry in the register shall be 
to join his duty after the expiry of leave on 28 - 10 -67. Hc 

supplied to bim ." 
was neither given a copy of leave application with sanction 
order nor was he told verbally that he was granted leave It is clear from the above provision that an employee of 
only upto 16 - 10 -67 and that he was to join on 17 - 10 -67 . It the company of the colliery in question loses his licn on his 
Is stated that when he came to join on 28 - 10 - 67 he was not appointment if he remains absent beyond the period of 
allowed to resume his duty and on the contrary he was leave already granted to him . This is , however , subject 
given chargesheet for overstay to which he gave his reply to the exception that in case such an employee returns within 
on 29 - 10 -67. The case of the workmen is that there was 8 days of the expiry of the leave granted to him and gives 
no enquiry regarding the charge issued to him and the alle an explanation , to the satisfaction of the Manager of his 
gation of the management in this regard is incorrect. It is inability to return before the expiry of leave, the said 
said that he used to report daily from 28 - 10 - 67 to 3 - 11-67 employee will not lose his lien on his appointment. Subject 
and on 3 - 11 -67 he was allowed to join duty only after tak to the said exception , the loss of his licn to the appoint 
ing his thumb marks on two papers , the contents of which ment , in case of absence beyond the period of leave granted , 
thc workman did not know . He worked till 26 - 11-67 and is automatic . This is also the decision of their Lordships 
on 27 - 11 -67 he was refused work and was not allowed to of the Supreme Court in the case of National Enginecring 
Join his duty without assigning any reason for the game. Industries Limited and Hanuman , reported in 1967 ( 2 ) 
The workman then protested the action of the management L .L . J. 883, in a case of similar provision in the Standing 
before the Labour Enforcement Officer, Bagmara by a Order. Their Lordships held that when the Standing Order 
written representation dated 1 - 12 -07 Ext. W - 4 and on 27 - 12 -67 provides that a workman will lose his lien on his appoint 
tho workman submitted a written representation to the ment in case be does not join his duty within 8 days of 
management to allow him to reslimc his duty whereupon the oxpiry of his leave , it obviously means that the services 
management as per its letter dated 31 - 12 - 67 agreed to take are automatically terminated on the happening of the con 
him back in the job provided he gave an assurance that tingency. A similar provision in the Standing Order of the 
he would not absent himself without permission and shall company was also the subject matter of interpretation be 
be regular in his work . The workman gave the assurance fore their Lordships of the Patna High Court in the case 
as required on 10 - 1 -68 and on 13 - 1 - 68 the management of Pure Kustore Colliery And Khan Mazdoor Congress and 
issued a letter aşking him to resumc duty as a Loader in others reported in 1969 ( 1) L .LJ. 133 . The relevant Stand 
badli vacancy at 18A Seam . The workman made a protest ing Order of the company in that case was exactly in the 
to the said letter of the management by his letter Ext. W - 5 same language as in the Standing Order of the present 
dated 15- 1 -68 to the management asking the management to case , already quoted above. Their Lordships relying upon the 
withdraw the letter dated 13- 1 -68 . The workman never decision of the Supreme Court , said above , held as follows: 
agreed to work in a badli vacancy in as much as he was 
a permanent workman . The prayer of the workmen accord 

" As Standing Order 11 standa , it is clear that the 
ingly is that the Tribunal should decide thc refusal of the 

employee must lose his lien on his appointment, 
management to the workman concerned to work from 

unless returns within 8 days of the leave and hav 
27- 11-67 as unjustified and direct the management to allow 

ing returned within that time gives an explanation 
bim to resume his duty as a permanent employce with con 

to the satisfaction of the Manager of his inability 
tinuity of his service and with full back wages . 

to return in time. The two requirements under 

Standing Order 11 are not disjunctive . 
6 . Both the parties have filed documents and have exa 
mined witnesses which will be discussed in course of the There is thus no doubt that in view of the Standing Order 
award , if and when the necessity for the same will arise . in question an employee of thc company will lose lien on 
The only witness on behalf of the workmen is the concern his appointment if he does not turn up after the expiry of 
od workman Sri Ritu Mahato ( W - 1 ) . On behalf of the his leave, subject of course to the exception , said above . 
management 2 witnesses have been examined and they are 
Shri R , N . Thakur, the Leave Clerk (MW - 1 ) and Sri N . K . P . 
Sinha , Administrative Officer 

8 . The admitted position 
(MW - 2 ) . The evidence of 

in the present case is that the 

concerned workman Shri Ritu Mahato was working as miner 
Sri N . K . P . Sinha is that he had conducted the enquiry 

in the colliery in question . He applied for leave from 
regarding the overstay of the concerned workman after the 

4 - 10 -67 to 28- 10 -67 and absented himself from duty from 
expiry of leave granted to him . The witness states that 

4 - 10 -67 as on leave . He presented 

he examined Shri R . N . 
during the enquiry held by him 

himself for duty on 

28 - 10 -67, but he was refused to join and on the contrary a 
Thakur, Leuve Clerk and the concerned workman Shri Ritu 

notice was issued to him on 28 - 10 -67 saying that he was 
Mahato and submitted his report Ext. M -14 , Ext. M - 12 is the 

granted leave from 4 - 10 -67 to 16 - 10 -67 and as such ho was 
statement of Shri R . N . Thakur thc Leave Clerk and Ext . 

to resume his duty on 17 - 10 -67 and thus he overstayed for 
M - 13 is the statement of Shri Ritu Mahato recorded by 

10 days without permission and asking him 
Shri N , K , P . Sinha in the said enquiry . 

to show cause 
as to why he will not lose his lien on his appointment under 

paragraph 11 (i ) ( ii) of the Colliery s Standing Order ( vide 
7 . The relevant provision relating to the overstay of a 

show cause notico Ext. M - 8 ) . 

is 
workman beyond the period of leave granted to him 

From 
in 

the leave application 

of the workman , Ext. M - 1 , it appears that he had applied 
paragraph 11 of the Certified Standing Orders which runs 

for leave with effect from 4 - 10 -67 to 28 - 10 -67, both days 
as follows :-- - 

inclusive , on the ground of urgent work at his home but 

he was granted leave for 12 days , the total period of leave 
" 11 . Any direct employee of the Company other than a due to him by that time, excluding one rest day, from 
miner or loader who desires to obtain leave of 

4 - 10 -67 to 16 - 10 -67. According to the workmen in their 
absence shall apply in writing to the head of the 

rejoinder to the written statement of the employers dated 
department or the Manager of the colliery . Em 4 - 11-69 he was granted leave for the cntire period applied 
ployees who due to illiteracy do not apply in for. This is however belied by the order passed on the 
writing must apply verbally . If the employeo re 

leave application by the competent authority . I may mention 
mains absent beyond the period of leave originally 

here that the leave Application with orders thereon has 
granted or subscquently extended he shall lose his 

been marked as exhibit in this case on admission of the 
lien on his appointment unless : 

workmen . Apparently , therefore , the leave granted to the 

concerned workman expired for 16 - 10 -67 and as such he 
(i) he returns within 8 days of the expiry of the was to resume duty on 17 - 10 -67 but he came to duty on 
leave , and 

28 - 10 -67. Sri Ritu Mahato , therefore , overstayed from 

17- 10 -67 to 27 - 10 -67 after the expiry of his leave . 
(il) gives an explanation to the satisfaction of the 

Manager of his inability to return before the • 9 . The workmen have examined Shri Ritu Mahato As 
expiry of leave . In case the employee losses his WW - 1 to say that when the leave application came to the 
lien on the appointment he shall be entitled to Leave Clerk Shri R . N . Thakur, Shri Thakur told him that 
be kept on the badli list. If leave is refused or he was entitled leave with pay for 12 days and for the 

postponed the fact of such refusal or postponc remaining period his leave shall be without pay and he was 
ment and the reasons therefor shall be recorded directed to join duty after leave on 28 - 10 -67. The order 

in writing in a leave register to be maintained passed on the leave application , said above , does not show 
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that any leave was granted to Shri Ritu Mabato without Manager s lettor dated 28 - 10 -67 to Sbri Ritu Mabato Ext. 
puy from 17 - 10 -67. I like to mention at this place that M -8 . The enquiry was held by Sri N . K . P . Sinha who at 
in the rejoinder dated 4 - 11 -69 of the workmen , already re the relovant time was working as Administratiye Officer in 
ferred to above , the statement is that the workman had Madhuband Colliery . From his evidenco it appcars that in 
applied for leave from 4 - 10 -67 to 27 - 10 -67 and similarly the enquiry he examined Sri R . N . Thakur, the Leave Clerk , 
Sri Ritu Mabato WW - 1 has been made to say that he had und also recorded the statement of Sri Ritu Mahato . Tho 
applied for leave upto 27- 10-67. This is apparently incorrect witness states that Sri Kitu Mahato was present at tho 
in view of the admitted position contained in the leave timo of enquiry and participated in it. Ext. M -12 & M - 13 
application which shows that the leave applied for was are the statements of Sri R . N . Thakur and Sri Ritu Mahato 
upto 28 - 10 -67, and not 27 - 10 -67. The management has respectively beforç Shri N . K . P . Sinha. The enquiry ap 
examined the leavo clerk Sri R . N . Thakur as MW - 1. From pears to have been held on 3 -11 -67. It appears that 
his evidence it appears that the second part of the leave Shri Ritu Mahato put his LTJ. on Ext. M - 12 and also 
application , which is a report as to the period of leave the 

Ext. M - 13 below his statement. Shri N . K . P . Sinha has 
workman was cntitled to , was written by him . The witness 

testified that Shri Ritu Mahato has put his L . T .I. on those 
states that he had explained to the concerned workman that documents in his presencc , Shri Ritu Mahato in cross -exami 
he was granted leave for the period of 12 days only i.e . from nation beforo the Tribunal admits to have put the said L . T . I. 
4 - 10 -67 to 16 - 10 -67 and that he must join duty after the 

on the documente in question . His evidence , however , is that 
leave expired . The witness has given the practice in the 

there was no enquiry whatsoever nor he was present at 
colliery office in this connection and it is this that a leave the time of any such enquiry nor he gave any statement be 
application is submitted in duplicate and when the leave is 

fore Shri N . K . P . Sinha and that taking advantage of his 
granted one copy is retained by the office and the other is 

illiteracy and helpless position his L . T . ). Was taken on the 
returned to the applicant concerned and the applicant is 

said two papers and that too forcibly . This fact is denied 
told the period of leave sanctioned by the nanagement and 

by the management. Shri N . K , P . Sinha has testified before 
he is further told to join the duty after the expiry of the 

thç Tribunal that the enquiry was held by him in the 
leave. The witness states that in this case also the practice 

prcsence of Shri Ritu Mahato and in his presence Shri R . N . 
was followed . Ho retained one copy of the leave application 

Thukur was examined and he himsell gave his statement 
Ext. M - 1 and gave the duplicate copy to Shri Ritu Mahato 

and that he explained the statements recorded by him to 
which contained the function order of Icave for 12 days 

Shri Ritu Mabato after which Sbri Ritu Mahato put him 
from 4 - 10 -67 to 16 - 10 -67 . Sri Ritu Mahato WW - 1 in cross 

L . T . I. The statement is corroboruted by Shri R . N . Thakur. 
examination also admits to bave received back one copy of 

On careful consideration of the evidence on record ï accept 

the evidence of Shri N . K . P . Sinha that in the enquiry con 
the lcave application with sanctioned order thercon . The 
witness states " I put my L . T . I. on two leave applications . 

ducted by him Shri Ritu Mihato was present and in his 

presence Shri R . N . Thakur was examined and he himself 
One leave application was handed over to mo after the 
leave was sanctioned and the other 

gave his statement and put his thumb mark below his state 
was kept with the 

ment after the statement so recorded was explained to him . 
management" . The workmen do not produce the copy of 
the leave application containing the sanction order which was 

I do not accept the statement of Shri Ritu Mahato to the 
returned to Shri Ritu Mahato nor any explanation has been 

contrary . The statement of Shri Ritu Mahato before Shri 

N . K 

It has been taken in the 
offered for not filling the same. 

P . Sinha was that he had gone home after taking leave 
cross- examination of Shri R . N . Thakur ( M . W . 1) that the 

for 12 days but he could not return in time. He admitted 
copy of the leave application which is given back to the 

to have committed mistake and promised not to commit 
concerned workman , after sanction of the leave , is again 

any such mistake in future and begged for pardon . It is a 
returned by the workman after the expiry of the leave when 

case of clear admission on the part of workman that he knew 
hc comes to join his duty . Shri Ritu Mahato does not 

that he was granted leave for 12 days only and he was not 
say in his cvidence that the copy of the leave applicatlon 

granted leave without pay or with pay thereafter. 
which was returned to him was made over by him to the 

11. I have thus no manner of doubt to hold that Sri 
management at any time. It is also not specifically gug Ritu Mahato was granted leave only upto 16 - 10 -67 and was 
gested in the cross - examination of MW - 1 that the said leave 

not granted leave thereafter. He came to join duty on 
application was returned by the workman to the manage 28- 10 -67 and thus he overstayed for 11 days. In view of 
mont at any time. There is thus no evidence worth the tbe Standing Order , already discussed above, it is apparent 
name to prove that the said copy of leave application was that Shri Ritu Mabuto lost his lien on his appointment on 
made over by the workman to the management when he and from 17 - 10 -67. It may be noted that in the departmental 
came to join his duty . Assuming for the sako of argument 

enquiry the report of the Enquiry Officer Ext. M - 14 wag 
that thc workmen did return the same, steps should have been also to that affect and after considering the materials before 
taken , if considered necessary , to call for the same from the the Enquiry Officer the management agreed with the findings 
management for the purpose of showing that leave with of the Enquiry Officer and ordered that Shri Ritu Mahato 
out pay also was granted to the workman from 17 - 10 -67 to lost his llen on his appointment with effect from 17- 10 -67 
28 - 10 -67 or to 27 - 10 - 67 , as the case may be . No guch step (vido Office Order Ext. M 9 dated 19 -11-69). It was ordered 
was taken . In consideration of the evidence and circumstan 

further that his name be kept in badli list. I may mention 
ces on record , discussed above, I do not accept the case of here that the loss of lien under the circuimstances being auto 
tho workmen that Shri Ritu Mahato was granted leave with 

matic and the period of overstay being more than 8 days 
out pay from 17 - 10 -67 to 27 - 10-67 or 28 - 10 -67, as the case from the date of expiry of leave , taking explanation from the 
may be, and I find that Ext. M - 1 shows the true state of concerned workman , when he turned up , was not at all 
affairs so far as the gånction order is concerned and it is necessary . However, an opportunity was given to the work 
this that Sri Ritu Mahato was granted leave only from man to explain the position but the management was not 
4 - 10 -67 to 16 - 10 -67. I do not see any reason to disbelieve satisfied with it. Simply because there was an enquiry on the 
the statement of Shri R N Thakur that he did explain to part of the management it cannot be said that the concerned 
Sri Kitu Mahato that he was granted leave only upto workman continued to have lien over his appointment after 
16 - 10-67 and he was to join thereafter on 17 - 10 -67. There the expiry of the period of leave , tho simple reason being 
is no evidence or circumstanco to coroborate the oral testi that the loss of lien was automatic tinder tbc Standing Order , 
mony of Shri Ritu Mahato that Shri R . N . Thakur had referred to above , in the circumstances of this caso . 
told him that he was granted leave with pay from 4 - 10 -67 
to 16 - 10 -67 and leave without pay from 17 - 10 -67 to 27 - 10 -67 

12 . It appears that the management did not allow the 
or 28 - 10 -67. In consideration of the evidence on record I 

workman to join duty from 28 - 10 -67 to 2 -11-67 but he 
am not prepared to believe the statement of Shri Ritu 

was allowed to resume duty on 3 - 11-67 and he continued to 
Mahato before the Tribunal that Shri R . N . Thakur had 

work till 26 -11-67. The workman was allowed to do the 
told him that he was granted leave without pay from 17 - 10 -67 

work during this period as the enquiry aforesaid was pending 
to 28 - 10 -67 and I find accordingly , 

against him . According to the Standing Order and also the 

order of the management Ext. M -9 the workman was kept 
10 . There is another circumstance which goes to prove 

in hadli list. The submission on behalf of the management 

accordingly is that Shri Ritu Mahato worked as badii work . 
that the concerned workman Shri Ritu Mahato knew that 
he was granted leave only upto 16 - 10 -67. The management 

man during the period from 3 - 11-67 to 26 11- 67 and I 
in this case got Departmental Enquiry made when it was 

accept the above submission as correct . 
not satisfied with the cause shown by the workman in the 

13 . According to the reference the concerned workman 
matter of his overstay from 17 - 10-67 to 27- 10 -67. Ext. M -2 Shri Ritu Mahato was refused work with effect from 27 - 11 -67 
is the cause shown to the explanation called for as per and the question for determination is whether the said refusal 
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: 
was justified . In view of my finding alrcady recorded above 

2 . Today when the case was called on for hearing, the 
that Shri Kitu Mahto hud lost his licn on his appointment, management is present through its learned Advocate and the 
the action of the management refusing work to Shri Ritu workmen are not present. The union which sponsored the 
Mahato as miner cannot be said to be unjustified . My cause of the workmen is also absent. Mr. M . K . Mukherjee , 
answer to the reference , accordingly , is that thc action of learned Advocate for the nianagement submitted 411 appli 
the management of Michubund Colliery of M /s . Oriental cation stating that the management would not press the pre 
Coal Co . Ltd ., P . O . Nudkhurkee, Dist . Dhanbud in refusing liminary point as raised in the management s statement of 
work lo Shri Ritu Mahato , Miner with effect from the case as to the maintainability of the reference in as much 
27th November , 1967 was justified . In that view of the as no demand was raised with the management beforc agi 
matter the concerned workman is not entitlcd to any relief , tating the matter with the Conciliatory authority . 


14 . In view of what I have held above the question of 
any liability of the new munageinent of tho colliery i.c . 
Bharat Coking Coal Limited for the above action of M / s . 
Oriental Coal Company Limited docs not arise , 


3 . In view of the circumstances stated above , the Tribunal 
presume that there is no further dispute existing cver the 
matter referred to for adjudication . between the parties , and 
as such a no dispute award is rendered in the matter. 


This is my award . 


15 . This is niy award . Let the award be submitted to 
the Central Governnient under Section 15 of the Industrial 
Disputes Act, 1947. 

B . S . TRIPATHI, Presiding Officer. 


Dated , 
January 30 , 1973 . 


S . N . BAGCHI, Presiding Officer. 


New Delhi, the 9th February , 1973 


New Delhi, the 16th February, 1973 


S . O . 531. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govertunent 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited , 
Post Office Ukhra . District Burdwan and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 6th 
February , 1973 . 

(No. L / 19012 / 149 /71-LRII ] 
KARNAIL SINGH , Under Secy , 


S . O . 532 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
nient Industrial Tribunal, Hyderabad , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Divi 
sion I and II, Post Office Godavari Kbani ( Andhra Pradesh ) 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 9th February, 1973 

[No. L -2112 / 32 / 71 -LRII ] 

KARNAIL SINGH , Under Secy. 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

AT CALCUTTA 


Reference No. 13 of 1972 


Parties : 


Present : 
Sri P . S . Ananth , B . Sc ., B . L ., Industrial Tribunal (Cen 
tral ) Hyderabad . 

Industrial Dispute No . 87 of 1971 


Employers in relation to the management of Bankola 

Colliery of Messrs . Burrakar Coal Company Ltd ., 


AND 


Their workmen . 


BETWEEN 
Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 

Kothagudem (Ramagundam Divisions I & II ) , 
Andhra Pradesh . 

. .. Petitioner 

AND 
Management of Singareni Collieries Company Limited , 

Kothagudem (Ramagundam Divisions I & II ) 
Andhra Pradesh . 

. ..Respondent 


Present : 

Mr. S . N . Bagchl — Presiding Officer. 
Appearances : 
On behalf of Employers -- Sri Monoj Kr. Mukherjee , 

Advocate . 
On behulf of Workmen - Absent. 
State : West Bengal. 

Industry : Coal Mine. 
AWARD 


Appearances : 

Sri A . Lakshmana Rao , Advocate — for Petitioner. 
Sri M . Shyam Mohan , Personnel Officer and Sri Papa 

Rao, Divisional Personnel Officer - for Respondent. 


AWARD 


By Order No. L / 19012 / 149 /71-LRII, dated 24th February, 
1972 , the Government of India , in tho Ministry of Labour 
and Rehabilitation , Department of Labour and Employment, 
referred the following dispute existing between the employers 
in relation to the management of Baikola Colliery of Messrs. 
Burrokar Coal Company Limited and thcir workmen , to this 
tribunal, for adjudication , namely : 


The Government of India , Ministry of Labour, Employ 
ment and Rehabilitation (Department of Labour & Employ 
ment ) by its Order No. 1 / 2112 / 32 / 71-LRJI , dt. 3 - 12 - 1971 
referred the following dispute under section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act., 1947 (hereinafter referred to as 
the said Act ) for adjudication to this Tribunal, namely : 


" Whether the management of Bankola Colliery of Messrs. 

Burrakar Coal Company Limited , Post Office Ukhra , 
District Burdwan is justified in not paying Category 
IV wages to Sarvashri Siya Saran Prasad , Dalip 
Singh , Kaiumuddin Khan , Sarif Thakur, Harendra 
Thakur, Sohan Mahato And Rama Shankar Gorh , 
Coal Cutting Machine Mazdoors with effect from 
the 1st January , 1971? If not , what relief are the 

said workmen entitled to ? " 
49 G of 1 / 72427 


“ 1 , Js the management of Şingareni Collierics Company 

Limited , Kothagundan (Ramagundam Divisions I 
and II ) justified in employing Sarvasri Raja Moinu 
ddin , Merugu Gattaiah , Bandur Khan , Sardar Khan, 
D . Srihari, Md. Gaffar, Kunta Parvathalu , Elgam 
Rajam , Soula Laxmaiah , M . Iswari Das, Y . Hanu 
manth Rao , Sardar Khan , Matta Kistaiah , Kedari 
Mallaiah , R . Bhadraiah , E . Venkati, K , Mallaiah , 
Sk . Yacoob Ali and A , Durgaiah , Category III 
Pump Khalasis on more than one pump during the 
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week from the 23rd May , 1971 to the 29th May. workmen and their employer . It is true that some discussion 
1971 and in refusing to pay them category IV wages took place between the Unions and Management in the 
for the said period ? Ir not justificd , to what relief preşcnicc of the Sub - Committee of the Wage Board . While 
arc thc said workmen cntitled for the said period! the discussions were still going on the Sub - Committec left 
and also for the periods when tlicy wcie cmployed 

anıl because of the divergent stands taken by the Union and 
on morç than one pump ? 

the Management no agreement was cntcrcd into between the 
purties. Obviously the Wage Board might have been under 

the impression that some agreement Inight have been signed 
2 . Is the management of Singareni Collieries Company 

by the parties after the sub -committee left . Not even a single 
Limited , Kothagudem (Ramgundam I and Il Divi 

oflice bearer of any of the Unions has signed the so called 
sions) justified in employing Sarvashri D . Radhil 

minutes agreement referred to in paragraph 5 Chapter IX 
krishna , Kannam Rajnaisu , Kondalaxnian , Dusi 

of Volume 1 of the Wage Board recommendations. The su 
Posham , Janga Ch Posham , Thatikonda Rajesham , 

called minutes agreement referred to is no ugrcement in the 
Nimmala Ramaswamy, K . Venkaty , Oudy Raya 

cye of law . The management virtually refused in the course 
mallu and Kamuni Ollelu , Category Il Pump Kha 

ol conciliation proceedings to place Category Il Pump Kha 
lasis on more than 35 H . P . Pumps during the week 

lusis in Category 11 ] which they are entitled to . Similarly 
from the 23rd May, 1971 to the 29th May , 1971 

in case of Category III pump khalasis operating more than 
and in refusing to pay them category III wages for onc pump the Management has taken an unreasonable atti 
the said period ? If not justified , 10 what relief are 

tude that the maximum category they are entitled to is only 
the said workmen entitled for the said period and category III. So the Management may be directed to pay 
also for tho periods when they were employed on the workmen referred to in the first past of the schedule 
more than one plimp ? 

cutegory IV wages and the workmen referred to in the se 

cond part of the schedule category III Wages and the work 
3 . If the management of Singarcni Collieries Company 

nicn rcferred to in the third part of the schedulc category 
Limited , Kothagudem ( Ramagundam I and II Divi 

IV wages with effect froni 15 - 8 - 1967 . 
sions ) justified in cmploying Sarvashri Purandla 
Ramulu , A . Veeraswamy, U . Rajamouli, Rajít 

3 . The respondent filed a counter contending as follows: 
Mohammud, J. Samuel, S . Suryanarayana , Ghou 

The persons referred to in the schedule I are Pump Kha 
suddin , Maddela Durgaiah , L . Venkuty , G . Ramulu , 

lasis in category III . The reference is not maintainable as 
Erabathula Muthaiah , Kendukuri Agaiah , and Elu 

the said workmen are claiming for relief for one week from 
pula Ramulu , Category II Pump Khallasis on more 

23 - 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 and any such arrears comes under 
than one pump and also on more than 35 H . P . 

the purview of Section 33 ( 0 ) ( 2 ) of the said Act and it can 
Pumps during the week ending 23rd May, 1971 to 

not be the subject matter of the reference under section 
the 29th May , 1971 and in refusing to pay them 

10 ( 1 ) (c ) of the said Act. The workmen , who are asked 
category IV wages ? If not justified to what relief 

by the Management to operate more than one pump under 
are the said workmen cntitled for the said period 

the practice obtaining in the Company since the implemen 
and also for the periods when they were employed 

tation of the Mazumdar Award , have been allotted old Cate 
on more than one pump ?" . 

gory IV to those who have put in above five years of ser 
vice and old category Ill to those who have put in less than 

five years of service . It is agreed as a special case under the 
This reference was taken on file as Industrial Dispute No, Wage Board recommendations that the pump drivers in Cate 
87 of 1971 and notices were issued to the parties. For tho gory Ill should be allotted category I ] and pump drivers in 
purpose of convenience , the claimants who are workmen of category TV should be allotted category III and that the 
Singareni Collieries Company Limited , Ramagundam Divi Pump drivers in categories II and III shall be inter- change 
sions I and II are referred to as the petitioners and the able on all pumps irrespective of Horse power and that in 
Singareni Collierics Company Limited , Ramagundam Divi respect of promotions and recruitments after 15 -8 - 1967 pump 
sions I and II is referred to as the respondent in the course khalasis working on pumps upto 35 Horse Power Linder 
of this award . 

ground and on surface pumps shall be allotted new Cate 

gory II and those working on pumps from 35 H . P . and 
2 . The petitioners are represented by Andhra Pradesh Sin 

ubove shall be allotted new category III and that the Man 

agement would be free to adopt the Bengal and Bihar pat 
gareni Collieries Mazdoor Sangh , Ramagundam (hereinafter 
referred to as the said Sangh ) and the Vice President of the 

tern for the pump drivers to be promoted and recruited in 

future , that is, category to be fixed depends on the Horse 
said Sangh filed the cluims statement contending as follow : 
The persons referred to in the schedule are the pump Kha 

Power of the pump operated by the workmen . The Khala 

sis had to oil the necessary muchine bearings , start the pump 
Josis. They are permanent employees. The workmen refcrr 

mechanism and remain in attendance whilst the machine is 
cd to in the first part of the schedule are in Category III. 

in motion . It is patent that if pump khalasis operated two 
All these workmen are asked by the Management to operate 

pumps of different H . P . he should be graded according to 
more than one pump at the same time and they are operat 

llis largest pump he had to operate . All the pump khalisis 
ing more than one pump for the last few years . When the 
workmen demanded for payment of Category IV wages the 

rcfcrred to in the present dispute are in category III of tho 

Wage Board recommendations and this is the maximum cate 
Management refused to pay the same. The Central Wage 

gory for pump khalasis and so there is no quiestion of giving 
Board for Coal Mining Industry recommended that a Pump 

extra category . The Government of India in their referenco 
Khalasi operating more than one pump will go to a higher 

No. 7 / 18769- I-RII dated 21 - 4 - 1969 declined to refer a simi 
category . The Management of Singareni Collieries Company lar dispute raised in Bellampalli Division as there are no 
Limited implemented the Wage Board recommendations with 
effect from 15 - 8 - 1967 . But it refused to implement the Wage 

mala fides imputed . The workmen referred to in the third 

part of the schedule are rightly placed in category II. They 
Board recommendations in the case of the Khalasis referr 

do not and cannot operate more than one pump at the same 
ed to in the first part of the schedule . Similarly the personis time as it is physically impossible to do so , As laid down 
referred to in the second part of the schedule are deprived in job description and nomenclature , the Khalasi has to al 
of category VII wages which thcy ore entitled to as of right low ( evidently the word allow is a mistake for ‘oil ) the 
49 per the recommendations of the Wagc Board . All these necessary machine bearings start up the pump mechanism and 
10 workmen are placed in category II. They are asked to remain in attendance while the mothinery is in motion . As 
operate pumps of capacity of more than 35 horse power 

such any workman attends to one pump only at a time and 
and they are operating pumps of more than 35 horse power irrespective of H . P . they are interchangeable on all pumps 
for the last so many years . The workmen referred to in the but continue to get the higher category as between two cute 
third part of the schedule are placed in category II by the gories. As per service , a pump khalasi with more tban 
Management. All these workers are asked to operate more Ave years is entitled to category JII as one of the service 
than one pump at the same time of the cupacity of more conditions which the pump khalasis were enjoying for several 
thun 35 H . P . and they are operating more than one pump years and so it is not loft for the claimants to say that there 
of more than 35 H .P . since the last few years. As per the was no agreement. It is evident from the Wage Board 
recommendations of the Wage Board these workmen are en recommendations that under Chapter IX and parugraphs 3 , 
litled to category IV Wages . The stand taken by the Man 4 and 5 that a specific agreement was recorded during dis 
agement that pump khalasis with less than five years of ser cussions in respect of Pump Khulasis etc . It is therefore , 
vice are entitled for category II wages and those with morc baseless and incorrect to say that there was no agrecment 
than 5 years are entitled to category II wages is not cor renched before the Sub - Committee and the Board agreement 
rect. There is no agreement to that effect between the cannot be called into question at this stage especially when 
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the matter is seized in l. D . No . 30 of 1967. Having agie schedule to the reference. He says that he is operating 75 
ed to enjoy categories III and 11 to those persons who have H . P . pump that A . Veeraswamy and Rajamouli are also 
put in more than five years of service and less than IV upcrating 75 11. P . pump, that S . Suryanarayana, Ghousuddin 
years of service carlier to Wage Board implementation it is and J. Samuel operato 62 H . P . pump, that Muddela Burgian 
not for the workmen to ask a higher category . So the pre und Venkati operate 39 . ) H . P . pump, that he knows Moinu 
sent relief sought for is not maintainable . 

ddiri and others ( this Moinuddin is one of the claimants in 

the first part of the schedule to the reference ) that Marugu 
4 . The dispute that is now referred to this Tribunal and Gattayyat, Bahadur Khan operate two 83 H . P . pumps , th :10 
which is shown in the schedule to the reference we in three 

at the same time they opcrate both the pumps , that Sardar 
parts and it is with reference to the pump khalasis and their Whan , D . Srihiuri and Mod . Ghaffar operate three pumps 
claim for higher category is for the period from 23- 5 - 1971 and that those who are operating pumps of 35 H . P . are tot 
to 29 - 5 - 1971 . The first part of the schedule relates to given any cxtra category . Some names referred to by him 
19 workmen who are in new category III and they are claim 

are the other claimants in the first part of the schedule to 
ing new category IV wages on the ground that they are ope 

the reference . 
rating more than one pump. The second part of the scho 
dule relates to 10 workmen who are in new category II and 

8 . W . W . 2 ( M . Eshwar Dus ) is one of the claimants men 
they are claiming new category III wages on the ground that 

lioned in the first part of the schedule to the reference . He 
they are operating on more than 35 H . P . pumps . The third 

says that in each shift he operates two pumps of 75 H . P . 
part of the schedule relates to 13 workmen who are in mcw each , that he knows all the workinen referred to in schedule 
category II and they aro claiming new category IV wages on No . 1 ( reference is to the first part of the schedule to the 
the ground that they are operating on more than one pump reference ) us items 11 to 17 , that they and he are operating 
and also on more than 35 H . P . pumps. Now the reference two pumps over 35 H . P . continuously . W . W . 3 ( D . Seeta 
is whether the respondent is justified in refusing the higher rantaiah ) is working in No. 3 Incline, Godavari Kbani ay 
categorics claimed by these workmen . 

Pump Khnlasi. He says that Muthiah , Agiah and Ramul 

nicntioned under itęın 3 of the schedule to the reference 
5 . Though in the counter one of the contentions raised ( reference is to the third part of the schedule to the refer 
is that the reference itself is not maintainable and that since Crice ) are also working in No. 3 Incline , that Muthiah and 
the claimants in the present casc are asking for wages for Agiah are working on two pumps of 15 H . P . and 39 H .. P 
one week they have to file only pctition under section tlut Ramulu is working on two 75 H . P . pumps and that he 
33 ( c ) ( 2 ) of the said Act as arrear s comes under the pur and others are working on two pumps cven at the time of 
vicw of that particular section , in the course of the argu Wage Hoard . 
meets the respondents representative represented that the 
respondent is not pressing this objection . So it is not neces 

9 . W . W . 4 ( Shaikh Mudhar Sahcb ) is one of the pump 
sary to consider about this objection further. 

khalasis mentioned in the first part of the schedule to the 

reference . He says that there are two 54 H . P . pumps , 
6 . It is also contended in the counter that the agreement 

one 37 H . P . pump, one 20 H . P . pump and one 15 H . P . 
reached before the Sub -Committee of the Wago Board can 

pump, that there are two more pump khalusis with him , 
not be called into question at this stage since the same mat 

that they attend to the maintenance of these pumps and 
ter is pending in I.D . No . 30 of 1967. Now it is contended 

they are not given one extre category for Operating more 
by the respondents representative that prior to the l econ 

than onc pump and more than 35 H . P . pump, W . W , 5 
mendations of the Wage Board the practice that was prevail . 

( K . Devadatham ) is working as pump khalasi, in No . 1 In 
ing in Singareni Collieries Company Limited was that the 

line at Godavari Khani. He says that the Management is 
pump khalasis who had put in less than five years of service 

paying Acting Allowance of Category II ) whenever pump 
were placed in old category III and that those pump khalasies 

khalasis in No. 1 Incline are looking after 35 H . P . pump, 
who had put in more than five years of service were placed in 

that those that are operatin 
old category IV und so it was agreed as a special case under 

pumps more than 35 H .P . 
the Wage Board recommendations that the pump drivers in 

who are in category III are not given Acting Allowance of 

category IV , that he knows D . Radhakrishula , K . Rajanarasu , 
old category III should be allotted new category Il and pump 

Konda Lakshman ( referred to in the third part of the 
crivers in old category IV should be allotted new category 

schedule to the reference) and that they and 
Nl and that the pump drivers in new categories II and I 

he were 

operating above 35 H . P . pumps . 
shall be interchangeable on all pumps irrespective of Horse 

W . W . 6 (A . Papaiah ) is 

working as Pump Khalasi in Ramagundan . He says that 
Power and that in respect of promotion and recruitment after 
15- 8 - 1967 pumn Khalasis working on pumps on 35 II.P . 

in his incline if they operate more than 35 H . P . or two 

pumps they are not given Acting Allowance of higher cate 
quider ground and on surface pump shall be allotted new 

gory , W . W . 7 (Das Posham ) is one of the claimants men 
calegory IT and those working on pumps on 35 H . P . and 

tioned in the second part of the schedule to the reference. 
tubove shall be allotted new category III and that this agree 

He says that he and others are working on two pumps os. 
ment was cntered into before the Sub - Conimittee of the Wagú 

75 HP, on 31 level at a time, that is hijnself , Ganga 
kourd and so the present claimants cannot claim any higher 

China Posham (Evidently he means Janga Ch . Posham ) 
wages contrary to the agreement and that this agreenient is 

and "Thatukondal Rajam , that there are two 
also the subject matter of 1. 0 . No. 30 of 1967 and so if any 

pumps of 

35 H . P . cach in 31 level and Nimalo 
decision is given in the present case it would be only pre 

Ramaswainy, K . 

Venkaty and Moora Posham are working on 
judging the issues in I. D . No. 30 of 1967 and so the present 

these two 
claim cannot be allowed . On the other hand it is contended 

pumps , that they are not given extra category after the 
by the learned counsel for thc petitioners thut I D . No. 30 

recommendations of thc Wage Board though they are 

working on pumps of more than 35 H . P . and on more than 
of 1967 has nothing to do with the present claim and that 
the agreement referred to was not signed by any of We office 

One pump . 
bearers of the Union and that no vulici had been entered into 
and that there were only some discussions that had taken 

{0). M . W . 1 ( M . Sotyanariyana ) is working as Assistant 
place and that whatever might have been the practice prior Engineer . He says that he knows some of the Pump 
to the recommendations of the Wage Bourd the respondent Khalasis mentioned in lien 1 of the schedule to the refc 
is bound to implement the recommendations of the Wage rence (reference is to the first part of the schedule to the 
Board , so far us pump khalasics are concerned , when oncc 

reference ). After mentioning some of the names of the 
The respondent had implemented the recommendations of the Pump Khalasis known to him he says that they are working 
Wage Board is regards the other workinen , if it is founi on 75 HP. and 62 . 5 H .P . pumps, that during the week 
that the nigreement now referred to is also the subject matter fiun 23 - 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 these persons worked on two 
of ID , No . 30 of 1967 and that I.D . No . 30 of 1967 relates pumps in three shifts two in each shift , that they worked 
tu pump khalasies also then it would not be proper to vive on two pumps , that the practice in the Company is if 
any findings at this stage as regards the claim made by the category ! ! mun works on more than one pump he would 
claimants because it would be only prejudying the issuçs ir be given allowance between category l ind catcgory III 
I. D . No. 30 of 1967. 

and that if category I person works on more than onc 

pump he would not be given the allowance between cate 
7 . Before considering the question whether the present gory II and category IV becausc Ciltegory Ill is the maxi 
claim of the claimants is covered by I. D . No. 30 of 1967 the M T Citogory provided by the Wage Board for Pump 
evidence let in in this case may be referred 10 10 see whe . Khalsis. He also says that the mininum Horse Power 
ther the claimants are overáling on more than one pum ! DUIT basis was not fixed for pump khalasis prior to Wage 
and on punips of more than 35 H . P . W . W . 1 (P . Ramulu ) Board and that they had to work on all the pumps when 
is one of the claimants mentioned in the third part of the cver they were asked to work , then there was interchange 
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ability from pump to pump irrespective of the H . P . of if they happened to work on more than one pump and the 
thc pumps . He also says that though they worked on reason now given by the respondent , as seen from the evi 
two punips during the week 23 - 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 they denco , is that the Wage Board has fixed only Category III 
were not entitled to category IV allowance and that for as the maximum category for pump khalasis . Since there 
other periods also they are not entitled to category IV had been some printing mistake in the book containing the 
allowance . He further says that out of tho claimants recommendations of the Wage Board some correction had 
mentioned in Item ll of the schedule to the reference been issued as seen from Ex. W1. The respondent has 
(reference is to the second part of the schedule to the filed Ex. MI to show that a similar dispute was raised 
refercnce ). Vodda Rajamallu and Kamuni Odelu are by the pump khalasis at Bellainpalli and that the Govern 
working in G . D .K . No. 5 Incline and that the others are ment of India had rejected their claim . Ex. M2 is filed 
working in other inclincs , that they worked on more than to show that with reference to pump khalaşis the Indian 
35 H . P . pumps during the week from 23 - 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 Mining Association sent a reply to the respondent and 
that during the week from 23 - 5 - 1971 10 29 - 5 - 1971 though Ex. M2 is to the effect that the matter was discussed that 
two persons referred to by him worked on the pumps more the standing Coal Fields Committee meeting held on 4 - 9 - 1968 
than 35 H . P ., they were given only Category II because and that it was agreed that if khalasis operated in two 
the H . P . is not taken into consideration in S . C . Co ., pumps of different Horse Powers he should be graded ac 
Ltd . set up, that among the claimants in Itcm 3 to the cording to the largest H .P . pump he had to operate. Now 
schedule to the reference ( reference is to thọ third part of one of the contentions of the respondent is that an agree 

ment had been entered into before the Sub -Committee of 
Raja Mohammad, J. Samuel, S . Suryanarayana, Ghousud the Wage Board under which as a special case it was 
din , Maddela Durgiah , L . Venkati are workiog in G . D . K . agreed that the pump drivers in old Catcgory III should 
No, 5 Incline, that they worked on the pumps of more be allotted now Category II and that the pump drivers of 
than 35 H . P . and also below 35 H . P . during the week old category IV should be allotted new category II and 
from 23 - 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 and that they were not paid that pump drivers of Categories II and III shall be inter 
any difference in the allowatice because they worked on changeable on all pumps irrespective of the Horse Power 
only one pump and there is no relevancy of H .P . 

and that this agreement is also a subject matter of I. D . 

No . 30 of 1967. It is seen from paragraph 4 of the claims 
11. M . W . 2 ( Sukhlal ) is working as Under Manager in 

statement that even the petitioners have stated about the 
G .DK No. 7 and 7A Inclines. He says that out of the 

discussions that took place before the Şub -Committee and 
claimants in Item I ( reference is to the first part of the 

now it is contended that since the agreement was not 
schedule to the reference ) E . Rajam , Kunta Parvathalu and 

signed by any Office Bearer of the Union such an agree 
Soula Lakshmaiah are working as Pump Khalasics in No. 7 

ment cannot have any effect and that the respondent is 
and 7A inclines , that the pump khulasis working in No. 7 

bound to follow the recommendations of the Wage Board 
and 7A inclines given the maximum category III if they 

Now it is seen from the relevant paragraph in the 
work on more than one pump or pumps of more than 

recommendations of the Wage Board viz . paragraph 
35 H . P ., that these three persons are working in No. 4 

5 in Chapter IX of Volume I of the Wage 
level in 7 Inclincs and that that three claimants , whose 

Board Recommendations that this is reference made about 

some agreement entered into between the parties . It is also 
names he mentioned operated more than one pump during 
the weck from 23- 5 - 1971 to 29- 5 - 1971. M . W . 3 * (Ganga 

now seen from the evidence that even though the present 

claim is only for higher wages claimed for one week , some 
char Vanam ) is working as Under Manager in G . D . K 
No. 3 Incline. With reference to the workmen mentioned 

of the pump khalasis are working on pumps of more than 
in the third part of the schedule to the reference he says 

35 H . P . and that some of the pump khalasis are working 
that E . Muthiah , K . Agaiah and E . Ramulu are operating 

on more than one pump even subscquent to the period 
more than 35 H .P , pumps, that during the week from 

in question . So if any decision is given now in favour of 
23- 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 they operated pumps of more than 

the claimants the respondent has to comply with the 
35 H . P ., that they did not operate on more than onc 

present award in respect of the other periods also . As al 
pump during that week . At the same time he says that 

ready stated if the present dispute is also covered by I. D . 

No. 30 of 1967 then any award that is now given would 
there are occasions when category II pump khalasis worked 
on more than one pump in No. 3 Incline and that if they 
work like that they are given Category III. M . W . 4 

13 . Now it bas to be seen whether the present claim 
(Mohd . Abdul Jabbar) is working as Safety Officer in 

can be allowed or whether it should await the result of 
G . D . K . No . 1 Incline. With reference to the workmen the decision in I. D . No. 30 of 1967. In order to appre 
mentioned in the second part of the schedule to the refe ciate the present contention of the respondent it would be 
rencc he says that only Radhakrishna, Kasnam Rajanaraşu 

useful to refer to the nature of the reference and the nature 
and Konda Lakshman are working in G . D . K . No. 1 Inclina 

of the claim put forward in I. D . No. 30 of 1967 so far as 
as Pump Khalasis of Category II and that out of them Pump Khalasis are concerned . The reference which is the 
only Konda Lakshman worked on 75 H . P . and 15 H . P . 

subject matter of I. D , No . 30 of 1967 is as follows: 
pumps during the period from 23 - 5 - 1971 to 29 . 5 . 1971, that 
out of the other two Radhakrishna worked on 25 - 5 - 1971 in 

" Subject to the views expressed and recommendations 
the 3rd shift on 75 and 15 H . P . pumps in that week and 

made by the Central Wage Board for Coal Min 
that K . Rajanarasu worked on 25 -5 - 1071, 26 - 5 - 1971 and 

ing Industry , and the agreement between tho 
28 - 5 - 1971 on 40 H . P . and 15 H . P . pumps. He also says 

management of Singareni Collieries Company Limi 

ted and their trade unions referred to , in part 
from 23 - 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 they have been following the 

graphs 3 to 6 of Chapter IX of the Wage Board s 
rule of giving category II Acting allowance whenever the 

report, what further modifications and changes in 
pump khalasis of Category II worked on more than one 

the Categorisation and wage structure recommen 
pump. In his cross examination he says that as per the 

ded by the said Wage Board for West Bengal und 
Wage Board the pump khalaşis operating pump of more than 

Bihar coal fields are necessary to make the said 
35 H .P . is placed in category III and that if he operates 

categorisation and wage structure applicable to the 
pump of less than 35 H . P . he is placed in category TI and 

workmen of the Şingarçni Collieries Company 
that in respect of each category tho Wage Board says that 

Limited, having regard to the special conditions 
if he operates more than one pump he should be given 

obtaining in the Andhra Pradesh Coal Fields" . 
higher catcyory , that Radhakrishna and other referred to 
by hiin are working on pumps of more than 35 H . P . from 

In that case the different Unions have filed their claims 
23- 5 - 1971 and that they have also operated more than 7.5 

statements and those Unions are Singareni Collieries Maz 
and 15 H . P . pumps. 

door Sangh , Kothagudem Andhra Pradesh Singareni Collie . 
ries Mazdoor Sangh , Kothangudem , Mining Sirdars and 

Overmen s Association , Bellampalli Kothagudem , Şingareni 
12 . So from the evidence of all thc witnesses taken to Collieries Workers Union , Kothagudem and Tandur Coal 
gether it is clear that some of the pump khalasis arc Mines Labour Union . These Unions have filed the claims 
operating more than ono pump and that some are operating statements almost on the same lines and so it is not neces 
more than 3 ,5 II. P . pumps and that some are operating more sary to refer to all the claims statements and reference may 
than onc pump of more than 35 H . P . and that in some be made to the claims statement of one of the Unions, 
cascs whether the pump khalasis are in Category II are Now in the claims statement filed by the Singareni Collieries 
given Category III Acting Allowance and that those who Mazdoor Sangh , Kothagudem , the claim put forward with 
are in category III are not given any higher category even reference to Pump Drivers is as follows: - - 
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“ Pump Drivers : Under the Mazumdar Award they were 

onç category Higher than the one in which he is 
placed on category as under : 

110w placed in view of this arrangement the 

question of service will çeuse to have any bearing 
Upto 35 H . P . Category II 

in the allotment of categories. The Management 
Upto 125 H . P . Category III 

will be free to adopt the Bengal and Bihar pattern 
Over 125 H . P . Category IV . 

of categorisation for Pump Drivers to be promoted 

or recruited in future i.c . the category to be fixed 
The categorisation was based on H . P . and number 

would depend upon the Horse Power of the Pump 
of pumps handled . The Singareni Collieries whilo 

operated by the worker " . 
implementing the Mazumdar Award made a depar 
ture from this recommendation and prescribed only 

The Management have accordingly implemented the new 
two categories Ill and IV . Above 5 years of 

category 2 and 3 for Pump Khalasis and majority of the 
service by a Pump Driver , would entitle him to 

workers thus achieved the new category 3 in view of their 
he placed on Category IV . The categorisation on 

pust service and this is the highest category which is con 

templated for Pump Khalaşis under the 
the basis of H . Ps. and number of pumps was not 

Wage Board s 
followed . As this mode has been found to be 

recommendations . 
favourable and as favourable conditions are not 
contemplated to be ultered by the directions of the 

The Unions have demanded that Pump Khalasis should 
Wage Board , the workmen demand that they should 

be allowed the minimum of new category 3 and those 
be paid the wages of Rs. 5 .90 – 0 . 15 - - 7 .40 of new 

with more than 5 years service should be allowed new 
Category III and Rs. 6 . 90 – 0 . 20 — 8 . 90 of new category 4 . As all the workers have completed more than 
Category IV prescribed by the Wage Board and on 

5 yeurs service this demand would in practice mean that 
the basis of service with the minimum grade 

all the Pump Drivers should be allotted the new category 
being Rs. 5 . 90 _ 0 .15 — 7 .40 of new Category III. 

4 which is one category higher than the highest category 

recommended by the Wage Board , viz., category 3 . 
14 . The respondent while dealing with thc claim of the There is absolutely no justification for this demand specially 
pump khalasis in its counter in I. D . No. 30 of 1967 stated as there is no difference in job description for this category 
[19 follows: 

of workers and as under the Coal Award no worker in 

Singareni was allowed anything higher than what was given 
(6 ) Pump Khalusis . - Pump Khalasis are covered by job in Bengal and Bihar . 
description No. 150 . In Singareni the Pump Drivers are 
engaged on identical work . The Coal Award allotted the 

15 . So from the claims statement filed in I. D . No. 30 
following categories for Pump Drivers Ol Pump Khalasis. of 1967 it is seen that the claim put forward is that the 

Pump Khalasis should be paid the wages of new Category 
(1) Pump Khalasis upto 35 H .P . Category II. 

II . and the Wages of new Category IV prescribed by the 
(2 ) Pump Khalasis upto 125 H .P . Category III. 

Wage Board on the basis of minimum grade being new 

Category III, on the ground that the categorisation on the 
(3 ) Pump Khalasis above 125 H . P . Category IV . 

basis of H . Ps. and number of punips is favourable . It 
The same categories have been allotted under the Coal 

is also scen from the counter filed by the respondent in 
Award for Singareni vide Appendix XUI of the Coal Award , 

I. D . No. 30 of 1967 that the respondent had stated that 
Although the Majumdar Tribunal allotted the same cate 

the recommendations of thc Wage Bourd shown that if a 
gories in Bengal and Bihar for punip drivers and although 

worker works on more than onc pump he should be allowed 
there were no special features in regard to job description 

one cutegory higher was also discussed with the Union 
or any other factor, the Union requested that instcad of 

in the presence of the sub -committee of the Wage Board 
sticking up to H . P . which would make it difficult for the 

and that it was agreed that as a special case the pump 
inter- changeability of pump drivers, pump drivers with 5 

drivers in category III should be allotted the revised cate 
years service and under may be allotted category III and 

gory II and that the Pump Drivers in category IV should 
pump drivers with 5 years service and above may be allotted 

be allotted the revised category III and that the workers 
category IV . This request was agreed to during October . 

who were allotted revised categories I and III would be 
1956 , several months after the Coal Award was impleted 

interchangeable on all pumps irrespective of Horse Power 
and the conditions laid down do not recognise that there 

and that if however any of them is required to operate 
were any special features in regard to pump drivers in 

more than one pump he would be given one category 
Singareni. It may be mentioned that not a single worker 

higher than the one in which he is now placed and that 
was allowed any category higlier than what was recom 

in view of this arrangement the question of service will 
mended under the coal award viz . - - Category III and catc 

cease to have any bearing in the allotment of categories . 
gory IV . 

It is seen from paragraphs 4 and 5 of the Chapter IX of 

Volunę 1 of the report of the Central Wage Board for 
Thc Wage Board has reconimended the following cate 

the Coal Mining Industry that in order to assist the parties 
gories for pump drivers . 

in arriving at an agreed settlement , the Board deputed a 

Sub -Committed to discuss the matter with the representa 
( 1) Those working on pumps upto 33 H . P . ncw care 

tives of the Management and that at that meeting it was 
gory 2 . 

generally accepted that the categorisation as recommended 

for all coal fields in India excluding Assam should be 
( 2) Those working on pumps of 35 H . P. and above adopted in the Singureni Collieries Company Limited also 
New Category 3 . 

and that the Management and the Unions held further 

discussions with a vicw to equate the designation and the 
Tho Wage Board also prescribed that if a worker works job description and that specific Agrcement was recorded 
on more than one pump he should be allowed one category during thosc discussions in respect of pump Khalaşis and 
higher . This fenture was not recommended under The others mentioned therein . Even though in the recommen 
Coal Award. For the first time it was recommended under dations of the Wage Board it is mentioned that specific 
Sri Das Gupta s Arbitration Award. The same was in agreement was recorded in respect of pump Khalasis , now 
corporated in the Wage Board s recommendations, which this fact is being disputed by the workmen both in the 
is applicable to the entire industry . Although no special present case 13 well as in I. D . No. 30 of 1967. It is tho 
fcatures exist in regard to job description etc ., this issuç contention of the petitioners that therc was never any such 
was also discussed with the Unions in the presence of the agreement entered into before the S :1b - Committcc whcrcas 
Sub - Comunittee of the Wage Board during February , 1966 the contention of the respondent is chat the agreenient was 
when it was agreed as under : 

ontered into and that it is only persuant to that agreenient 
" It was therefore agreed as a special case that the 

as a special case the Pump khalasis were given new Cate 
Pump Drivers in category 

gories II und U . 
II should be allotted 

So the question whether there was 
the revised category II and the Pump Drivers in 

rcally any such agreement arrived at is a matter that has 
Category TV should be allotted the revised Cate 

to be decided and this very sumo matter has to be consi 
gory III . The workers who would be allotted 

dcred in I. D . No. 30 of 1967 also . 
the revised categories II und II would be inter 

16 . Now the present claim of the claimants is that for 
changeable on all pumps irrespective of Horse the period from 23- 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 the Pump Khalaşis 
Power . If however any of them is required to who are in new Category Ill and who worked on more 
operate more than onc pump, he will be given than one pump should be given new category IV wages 
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and that the Pump Khalasis who are in new Category II 

Singureni Collieries Company Limited , Bellampulli 
and who worked on Pumps of more than 35 H . P . should 

and the Vice -President, Singureni Collieries Workers 
be paid new Category II wages and that the Pump Khalasis 

Union , Bellampalli. 
who are in new Category II and who worked on more 
than 35 H . P . pumips and on more than one pump should 

Ex. M , 2 . — Copy of the letter dated 1 - 7 - 1968 of the Secre 
be paid new Category IV Wages . Now this very game 

tary , of Indian Mines Association , Calcutta ad 
question has to be decided in 1. D . No. 30 of 1967 . So 

dressed to the General Manager , Singareni Collic 
It would not be proper to give any finding at this stage 

rics Company Limited , Kothagudem . 
in the present dispute because any such finding would only 

Industrial Tribunal. 
bc prejudging the relevant issues in ſ. D . No . 30 of 1967 
So far as Pump Khalasis are concerned . In I. D . No. 30 of 
1967 relates to all the Plimp Khalasis whereas the present 

New Delhi, the 17th February , 1973 
claim is put forward only by some of the Pump Khalasis 
and that too for a period of ono week . So the present S . O . 533 . - In pursuance of section 17 of the industrial 
claimants should await thc result of the dispute in I. D . Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
No. 30 of 1967. In this view of the mutter I hold that hereby publishes the following award of the Central Go 
though it is true that claimants in this case have operated vernment Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad , in the 
during the week from 23 - 5 - 1971 to 29 - 5 - 1971 some on industrial dispute between the employcis in relation to the 
inore than one pump and some on pumps of more than management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal 
35 H . P . and some of pumps of more than 35 H .P . and Company Private Limited, Post Office Jharia , District Dhan 
on more than one pump they are not entitled to any relief bad , and their workmen , which was received by the Central 
at this stage and that they should await the result of the Government on the 9th February , 1973 . 
claim put forwarded by the Puinp Khalasis in I. D . . 
No. 30 of 1967 . 

[No . L / 2019 / 15 / 71-IRII.] 
17 . For all the aforesaid reasons I hold on the dispute 

KARNAIL SINGH , Under Secy. 
that is referred to for adjudication that though thc 19 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL, 
claimants mentioned in the first part of the schedule to 
the reference had operated on more than one pump and 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
though the 10 claimants in the second part of the schedule 

PRESENT 
to the reference have operated on more than 35 H . P . and 
though the 13 claimants in thc third part of the schedule Shri Nandagiri Venkata Rao , Presiding Officer 
to the reference huve operated on more than one pump and 
also on more than 35 H . P . pump, these claimants are not 

Reference No. 30 of 1971 
entitled to any relicf at this stage because the question 
whether the action of the Management is not giving them 

In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 )( d ) 
higher category wages is justified or not cannot be decided 

of the Industrial Disputes Act, 1947 . 
in view of the question whether fixing of the categories is 

Parties: 
correct or not is itself in dispute in l. D . No. 30 of 1967 
und since any finding now given would be only prejudging 

Employers in relation to the management of Tisra Col 
the relevant issues in L. D . No . 30 of 1967 wherein the 

liery of Messrs Diamond Coul Company Private 
dispute relates to all the Pump khalasis working in all 

Limited , Post Office Jharia , District Dhanbad 
the mines whereas the present dispute is with reference 

AND 
only to some of the Pump Khalasis working in some of 

Their workmen , 
the Mines. 

Appearances: 
Award is passed accordingly . 

On behalf of the employers in relation to the manage 
Dictated to the Stenographer , transcribed by him and 

ment of Tisra Colliery of Mogers Diamond Coal 
corrected by me and given under my hand and the seal 

Company Private Ltd , Shri P . K . Bosc , Advocate . 
of this Tribunal, this the 28th day of December , 1972 . 

On behalf of Bhurat Coking Coal Ltd . - Shri S . S . 
P. S. ANANTH , Presiding Officer . 

Mukherjee, Advocatc . 
APPENDIX OF EVIDENCE 

On behalf of the workmen .. Shri B . Lal, Advocate . 
Witnesses Exumined For Workmen . 

State : Bihar. 

Industry : Coal. 
W . W . 1 P . Rumulu . 
W . W . 2 M . Eshwar Das . 

Dhanbad , the 7th February, 1973 
W . W . 3 D . Seetaramaiah . 
W . W . 4 Sheikh Yakoob ali. 

ORDER 
W . W . SK , Devadathum . 
W . W . 6 A . Papajah . 

The Central Government, being of opinion that an indus 
W . W . 7 Das Poshain . 

trial dispute exists between the employers in relation to 
Witnesses Examined For Employees, 

the management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal 
M . W . 1 M . Satyanarayana . 

Company Private Limited , Post Ollice Jharia , District 
M . W . 2 Sukhlal. 

Dhanbad and their workmen , by its order No. L / 2012 / 15 / 
M . W . 3 Gangadhar Vanam . 

71-LR . II dated 12 -2 - 1971 referred to this Tribunal under 
M . W . 4 M . A . Jabbar. 

Section 10 ( 1)( d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for 
Document s Exhibited For Workinen . 

adjudication the dispute in respect of the matters specified 
Ex. W , 1 . — Copy of the letter dated 23- 5 - 1970 of Govern in the schedule annexed thereto . The schedule is extracted 

ment of India Ministry of Labour, Employment below : 
and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment), New Delhi, addressed to the 

" Whether the action of the management of Tisra Col 
Labour Relations Adviser , Associated Cement Com 

liery of Messrs Diamond Coal Company Private 
panies Limited , Boinbay. 

Limited , Post office Jharia , District Dhanbad in 
Documents Exhibited for Employers, 

stopping the following workmen from work with 
Ex. M . 1.- Copy of the letter duted 21 . 4 - 1969 of Govern 

eflect from the 22nd Septemucr, 1970 is justified ? 
ment of India . Ministry of Labour, Einployment 
and Rehabilitation , (Department of Labour and 

If not, to what relief are the workmen concerned 
Timployment), New Delhi, addressed to the Agent, 

entitled ? 
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Si. No. Name of the workmen 

Designation Labour Commissioner no dispute was raised with be em 

ployers on the question of stoppage of work of the affected 

workmen Prom the failure report accompanying the order 
Prabhu Singh 

Coal Cutter 

of reference it appears that the Vice President, Koyala 
Saban Dusadh 

.. - do 

Isput Mazloor Panchayat Jharia hac raised an industrial 
Ramachar Dusedhi 

- do 

dispute wiih the Assistant Labour Commissioner over alleged 

illegal and wrongful stoppage of work of the affected 
Makhan Ram Bilaspuri 

- do 

workmen vide his letter dated 20 - 10 - 1971. The letter in 
Sohbat Mla 

- do 

admitted by the employers and it is Exi. M1. The Assis 

tant Labour Commissioner sent a copy of the letter to the 
Deocharan Bilaspuri 

- dom 

cmployers for comments and the comments submitted by 
Harilal Bilaspuri 

- do 

the cmployers on 30 -11- 1970 are Ext. M3. Thereafter 
Ramkishan Bilaspuri 

dom 

the dispute was admitted into conciliation on 31- 12 - 1970 . 

The Patna High Court in CWIC 1513 of 1969 dated 1- 9 - 1971 
Sohanlal Yeday 

- do 

in Managing Contractor y , the Presiding Officer and others 
Dlleran Bilaspuri 

has held that it is not necessary that the demand of the 

workmen should bc made directly to the management and 
Pardeshi Bilaspuri 

that when the Assistant Labour Commissioner sent a copy 
Sewak Rem Bilaspuri 

- do - - 

of the complaint of the workmen to the manageinent and 
Rameswar Bilespuri 

- do 

the management refuted it. the deinand and refusal were 

there for the existence of an industrial dispute . In view 
14 . Remdas Bilaspuri 

- do 

of this decision I find no substance in the objection . The 
15 . Binoy Singh 

objection is over ruled . 
Chintare.no 

---do 

5 . Though it was stated by the workmen in their written 
17 . Ghosia 

- do 

statement that the affected workmen were employed as 
18 . Saijoo Rem 

- - - 

permanent workers in the colliery , it is admitted by the 

only affected workman examined , WWI that he was it 
19 . Babuchand Singh 

- dom " 

teniporary workman . According to WW . 2 the affected 
workmen were not members of Coal Mines Provident 

Fund and they were treated as temporary workmen . The 
2 . Employers as well as the workmen their statc 

filed 

substance of the evidence of WW . 3 is also to the same 
ment of demands . 

effect, although he complains that the employers were mani 

pulating records to deprive the affected workmen of the 
3 . The 19 affected workmen mentioned in the schedule 

benefits of permanent workmen , MW . 1, the then manager 
of reference were coal cutters in Tisra colliery of the em 

of the colliery has deposed that in the colliery model 
ployers , M / s. Diamond Coal Co , ( P ) Ltd ., P . O . Tharia , 

standing orders were being followed . Schedule I of the 
District Dhanbad . They were stopped from working with 

Industrial Employment (Stunding Orders) Rules, 1946 con 
effect from 22 - 9 - 1970. These facts are not in dispute . 

täin the model standing orders. According to Rule 13 no 
According to the workmen , the affected workmen were 

temporary workman whether monthly rated , weekly rated 
permanent employees in the colliery and as such their ser 

or piece rated is entitled to any notice or pay in lieu 
vices could not be terminated without notice . It is further 

thereof if his services are terminated . Hence , no notice 
state ) in the written statement of the workmen that the 

was required to stop the affected workmen from work . 
employers were indulging in serious malpractice such as 

According to Rule 2 (c ) a temporary workman is a work 
changing of names of workmen to deprive them of conti 

man who has been engaged for work which is of an essen 
nuity of service , quarterly bonus, membership of the provi 

tially temporary nature likely to be finished within a limi 
dent fund , annual leave and profit sharing bonus etc . against ted period . The manager , MW . 1 bus in his evidence that 
which the workmen have been protesting and the union , the 19 affected workmen along with some other temporary 
Koyala Ispat Mazdoor Panchayat has lodged complaints to miners could not be provided with work as no work was 
authorities and in the lists so submitted names of the available from 22 - 9 - 1970 and that they being temporary 
affected workmen were included. In the written statement had gone away having finished their work . There is no 
the employers have taken at the outset an objection that 

rebuttal to this evidence . The only allegation made by 
neither the affected workmen themselves nor their union had WW . 2 and spoken to by WW .3 is that though all the affec 
raised any dispute before the employers and , as such the tcd workmen had worked atleast for 4 or 5 years conti 
present onc is not an industrial dispute . According to the nuously in the colliery, the employers used to change their 
employers all the affected workmen were temporary coal names in the B form register every 3 months to deprive 
cutters having worked for less than 3 months and , as such them of the benefits of permanent workmen . This is a 
their services were terminated without any written notice serious allegation made against the employers and as such 
because their services were no more required . Pending the it requires to be seen how far this could be correct . As 
reference it had come to the notice of the Tribunal that I have stated earlier, only one of the affected workmen 
the colliery was taken over by the Government of India is examined and he is WW . 1 . He had not a word to 
and , as such the Tribunal denied it nccessary to implead spcak about the allegation . WW . 2 is working in the colliery 
the Bharat Coking Coal Ltd , as a party and gave notice from 1951 and he is a member of the Koyala Ispat Mazdoor 
to the Bharat Coking Coal Ltd , under S . 18 of the Indus Panchayet, the union which has raised the present dispute , 
tries Disputes Act , 1947 . On behalf of the Bharat Coking from 1953- 54 . According to the Vice President of the 
Coal Ltd . written statement is filed adopting the written union , WW . 3 , WW . 2 is a prominent worker of the branch 
statement of the employers and further pleading that there of the union at the colliery . WW . 2 says that from the 
did not exist any relutionship of employer and employees very beginning he knew that the employers were changing 
between the Bharat Coking Coal Ltd . and the affected names of the affected workmen in the B form register every 
workmen , that there was 110 industrial dispute between 3 months. But he does not seem to have made any com 
Bharat Coking Coal Ltd . and the workmen and that the plaint to the union at any stage during so many years till 
Bharat Coking Cool Ltd . is in no way liable or responsi the affected workmen were stopped from work finally . The 
ble for any act of the past management prior to the date witness . W . W . 2 was also aware that owing to this change 
of taking over of the colliery . The workmen were repre 

of names the affected workmen suffered loss. He is also 
sonted by Shri B . Lal, Advocate , the employers by Shri looking after tho affairs of the union in the colliery . He 
P . K . Bose, Advocate and the Bharat Coking Coal Ltd . says that when the affected workmen were made idle he 
by Shri S . S . Mukherjee, Advocate . On admission by the had submitted a written report to the union regarding 
workmen . Exts. M1 to M3 were marked for the employers . changing of names of the affected workmen eveny 3 months 
On behalf of the employers 2 witnesses were examined and 

by the cmployers and on the basis of this report the union 
Ext. M4 was marked . On behalf of the workmen 3 wit had raised the present dispute . The union had raised the 
nesses were cxamined but no document was marked , No present dispute through their letter , Ext. M1 addressed to 
witness was examined and no document was marked for ihc Assistant Labour Commissioner. The allegation was 
the Bharat Coking Coal Ltd , 

very serious and yet surprisingly , it finds no place in the 

Ictter , Ext. MI Ext. Mi complains that the affected work 
4 . The legal objection taken by the enployers is that men were not paid their wages for three weeks and yet this 
the dispute referred for adjudication was not an industrial serious allcgation is not referred to . I find force in the 
dispute , inasmuch as before it was raised with the Assistant contention of the employers that the allegation is the result 
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of an after thought on the part of the workmen . The work 

Now , therefore , in exercise of thc powery conferred by 
men through their tipplication submitted on 26- 10- 1971 had section 7A and clause ( a ) of sub -section ( 1) of Section 10 of 
called for Forni B registers from the employers and they the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
were produced by the employers on 30 - 3 - 1972 . The Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
cmployers have also cxamined MW . 2 and proved the which Shri Narayan Rai Kudoor shall be the Presiding Officer, 
Form B register for 1969 - 70 and it is Ext. M4. But with headquarters at Bangalore and refers the saill dispute 
the workmen have not made use of any of tho registers . for adjudication to the said Tribunal. 
All this apart , the Vice President of the union , WW . 3 has 

SCHEDULE 
pointed out that the Coal Mines Provident Fund Organi 
sation has field inspectors and one of their duties is to visit 

" Whether the action of the General Manager of the 
each colliery and inspect the records periodically . If there 

Premier Insurance Company Limited, Mysore who 
was any such malpractice on the part of the employers the 

was also the Managing Director of the Canara 
field inspectors would have reported against it. On this 

Motor and General Insurance Company Limited , 
material I find that there is no substance in the allegation , 

Mysore and later converted as The New Premier 
Obviously , the affected workmen were temporary and they 

Insurance Company Mysore Limited , Mysore in ter 
were stopped from work when further work could not be 

minating the services of Smt. R . S . Choodamani, 
provided for them . 

is justified ? If not, to what relief is the workman 
6 . ], therefore, find that the action of the management of 

cntitled ? " 
Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal Company Private 

__ [ F. No . L 17011 /15 / 71 -LR. I.! 
Limited , Post office Jharia , District Dhanbad in stopping 
the 19 affected workmen from work with effect from 22nd 

नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1973 
September , 1970 was justified and , consequently they are 
not entitled to any relief. The award is made accordingly 

आपेश 
and submitted under Section 15 of the Industrial Disputes 
Act , 1947. 

फा . आ . 835. — यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 
N. VENKATA RAO, Presiding Officer . बद्ध अनुसूची में विदिष्ट विषयों के बारे में एसोसिएटिह स्टोन 

इन्डस्ट्रीज ( कोटा ) लिमिटेड, रामगंजमंडी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नई दिल्ली , 25 जनवरी, 1973 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 

विद्यमान है । 
आदेश 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
का . आ 534 . – यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 

लिए निशित करना वांछनीय समझती है । 
बद्ध अनसूची में विदिष्ट विषयों के बारे में प्रीमियर इंश्योरेंस अतः, अब , औद्योगिक वियाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 
कम्पनी लिमिटेड/ दि कनारा मोटर एंड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
लिमिटेड, मैसूर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा एक 
एक ऑक्योगिक विवाद विद्यमान है । 

औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी 
और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 

श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे , जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और 

उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन 
लिए निर्देशित करना वांछनाय समझती है । 

के लिएनिशित करती है । 
अतः, अन , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14) की धारा 7- क और धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 

अमंसूची 
मदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा एक 

" क्या एसोसिएटिए स्टोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधतंत्र की , 
औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी 

श्री घासीलाल चौकीदार की 4 जुलाई , 1972 से संवाओं को 
श्री नारायण राय कडर होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर होगा और 

समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं , 
उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को नयायनिर्णयन 

सो कर्मकार किस अन्तोष का , यदि कोई हो , हकदार 
के लिए निर्देशित करती है । 
अनुसूची 

[ सं. एल -29012 / 33 / 72- एल . आर.-4 ] 
" क्या प्रीमियर इंश्योरंस कम्पनी लिमिटेड, मसूर, जिसको बाद में 

New Delhi, the 30th January , 1973 
दि न्यू प्रीमियर इंशयारस कम्पनी मैसूर लिमिटेड, मैसूर 

ORDER 

S . 0 . 535 . - - Whereas the Central Government is of opinion 
के रूप में बदल दिया गया के महाप्रबंधक की , जो कनारा 

that an industrial dispute existe between the employers in 
मोटर एंड जनरल इंश्योरंस कम्पनी लिमिटेड, मैसूर का relation to the management of Associated Stone Industrles 

(Kotah ) Limited , Ramgunjmandi and their workmen in res 
भी प्रबंध निदेशक था , श्रीमति आर. एस . चूड़ामणि की 

pect of the matter specified in the Schedule hercto annexed ; 
सेवाओं को समाप्त करने की कारवाई न्यायोचित है ? And, whereas the Central Government considers it desi 
यदि नहीं तो , कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

rable to refer the said disputo for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
[ फा सं . एल , 17011 / 18/ 71-एल. आर-1 ] section 7A , and clause (d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 , 

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 

Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
New Delhi, the 25th January, 1973 

which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding 
ORDER 

Officer , with headquarters at Jaipur and refers the said dispute 

for adjudication to the said Tribunal. 
S. O . 534 . -..- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 

SCHEDULE 
relation to the Premier Insurance Company Limited / The 

" Whether the action of the management of Associated 
Canara Motor and General Insurance Company Limited , 

Stone Industries Limited in terminating thc services 
Mysore and their workmen in respect of the matter specified 

of Shși Ghasilal Chowkidar , with effect from 4th 
in the Schedule hereto annexed ; 

July , 1972 was justified ? If not, to what relief, 
And , whereas the Central Government considers it desirable 

if any, is the workman entitled ?" 
to refer the said dispute for adjudication ; 

[ No . L - 29012 / 33 / 72 -LR. IV] 
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Now Delhi, 8th February , 1973 


आपेश 


S .O . 537 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Bombay , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Messrs F . C . R . Machado and Sons, Stevedores, Vasco -da -Gama 
(Goa ) , and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 27th January , 1973. 

[ No . L -36011 / 6 / 71 - P & D ] 
V . SANKARALINGAM, Under Secy . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , BOMBAY . 


Reference No. CGIT - 10 of 1971 


का . आ . 536. - पत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 
बद्ध अनसूची में यदिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एसोसिएटिए 
स्टोन इन्डस्ट्रीज ( कोटा ) लिमिटेड की लक्ष्मीपुरा लाईम स्टोन क्वारी , 
रामगंजमंडी (जिला कोटा) के प्रबंधतंत्र से सम्बध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को नया - नर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 
14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा एक 
औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी 
श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और 
उक्त विवाद को उक्त आयोगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मैसर्स एसोसिएटिड स्टोन इन्डस्ट्रीज ( कोटा ) लिमिटेड की 

लक्ष्मीपुरा लाईम स्टोन क्यारी, रामगंजमंडी (जिला कोटा ) 
के प्रबंधतंत्र की , महिला मजदुर, श्रीमति जारावर बाई 
को 14 मार्च 1972 से काम न वने की कार्रवाई न्यायो 
चित थी ? यदि नहीं तो , वह किस अनुतोष का , थपि 
कोई हो , हकदार है ? 

[ सं . एल . 29012/ 29/ 72-एल. आर. 4 ] 
एस . एस. सहसानामन , अवर सचिव 


Parties : 

Employers in relation to the management of Messrs . 
F. C . R. Machado and Sons, Stevedores , Vasco - da- Gama . 

AND 
their workmen. 


Present : 

Shri A, T. Zambre, Presiding Officer. 


Appearances : 

For the employers: — Shri Ramesh Desai, Labour Adviser. 

For the workmen: - Shri G . D . Badkamkar , General 
Secretary . 

State . - Maharashtra . 
Industry .--- Major Ports and Docks . 

Bombay, 10th January, 1973 . 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour and Reha 
bilitation , Department of Labour and Employment, have by 
their Order No. L -36011 / 6 / 71 R & D dated 1st November , 
1971 roferred to this Tribunal for adjudication an industrial 
dispute existing between the cmployers in relation to the 
management of Messrs . F . C . R . Machado and Sons, Steve 
dores, Vasco - da- Gama, and their workmen in respect of the 
matters specified in the following schedule : - - 


SCHEDULE 


New Delhi , the 31st January , 1973 

ORDER 
S. 0 . 536. - WHEREAS the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Laxmipura Lime Stone Quarry 
of Messrs. Associated Stone Industries ( Kota ) Limited, Ram 
gunjmandi (District Kota) and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

AND WHEREAS the Central Government considers It 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by section 7A and clause (d ) of sub - section ( 1 ) of Section 
10 of the Industrial Disputcs Act , 1947 (14 of 1947), the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
with Shri Updesh Narain Mathur as Presiding Officer with 
headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudi 
cation to the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Laxmipura 

Lime Stone Quarry of Messrs. Associated Stono 
Industries ( Kota ) Limited , Ramgunjmandi ( District 
Kota ) in refusing employment to Shrimati Zorawar 
Bai, Female Mazdoor with effcct from the 14th 
March , 1972 was justified ? If not, to what relief, 
if any, is she entitled ?" 

INo. L- 29012 /29 / 72- LR. IV ] 

S . S. SAHASRANAMAN, Under Secy . 
49G of I / 72 - - 28 


" Whether the action of the management of Messrs . 

F. C . R. Machado and Sons, Stevedores, Vasco -da 
Gama, in placing Shri Vaman C . Prabhu, Super 
visor, in the pay scale of Rs. 150- 4 - 170 - 5 - 195- 6 -225 
7 - 260 scale of pay of a tally clerk , while imple 
menting the recommendations of the Central Wago 
Board for Port & Dock Workers at Major Ports is 
justified ? If not, to what relief is the workmen 
entitled ? " 


2 . The facts leading to the dispute may be stated in brief 
as follows: 


The employers Messrs . F . C . R . Machado & Sons are a 
firm registered under the partnership Act and have been 
carrying on the business of stevedoring in the Mormugao 
Harbour under a stevedoring licence issued by the Port. 
They are also registered employers under the Dock Workers 
Scheme. In addition to carrying on the stevedoring busi 
ness they are also shipping agents and commission agents. 
In tho year 1970 the said firm was converted into a private 
limited company under the Indian Companies Act and the 
assets and liabilities of the firon passed on to the private 
limitod company, namely Machado & Sons, agents of Stove 
dores Private Limited . The Stevedoring licence issued to 
the firm was also changed to Machado & Sons Agents of 
Stevedores Pvt. Ltd ., and the cmployees of the outgoing 
concern were continued by the company without any break 
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of service and on the same terms and conditions and there 
was no change in the business of the company. Everything 
was the game except the change in the name. 


3 . Shri Vaman Prabhu the workman concerned in this 
reference has been working with the management since 
the year 1967. He was working as supervisor at the jetty 
plot. Till the year 1970 the firm was handling the cargo 
of M . M . T . C . Subsequently after termination of the con 
tract with M . M . T . C . the management transferred the services 
of Shri Vaman Prabhu to their stevedoring department whero 
he started working as a member of the supervisory staff. 


were not in conformity with designations found in other 
major ports. In the port of Mormugao each company in 
general used to have Chief foreman , Foreman Assistant or 
Junior Foreman , Tally clerk and supervisors and thc super 
visor known in the port of Mormugao used to be of a lowor 
rank than even a tally clerk traditionally . The job of 
supervisor cannot be equated with that of foreman and the 
classification of Shri Vaman Prabhu on the basis of the 
existing practice and nature of work was fair and just and 
the scale of pay given to him was not only justified but 
also liberal since he was cquated to the tally clerk . 


7 . In support of their contentions the association has exa 
mined Shri Vaman Prabhu the workman concerned Shri 
Padte and Shri S . M . D Souza a foreman of the company. 
They have also prodụced a number of documents such as 
appointment letters and daily loading form etc . The 
management has not examined any witness and the question 
is whether the action of the management in placing Shri 
Vaman Prabhu in the scale of tally clerk is justified . 


4 . The Government of India by their resolution 
No. WB -21 ( 7 ) / 69 of 28th March , 1970 accepted the un 
animous and majority recommendations of the Wage Board 
for Port and Dock workers with effect from 1 - 1 - 1969 . The 
Wago Board had recommended scales of pay to the steve 
doring staff and the employers had implemented the re 
commendations . While implementing the said recommenda 
tiong the management fitted the claimant Shri Vaman 
Prabhu in the scale of Rs. 150 - 260 which was the scale 
recommended for tally clorks instead of flying him in the 
scale of Rs. 200 -350 recommended for foremen . The 
workman brought this fact to the notice of the manage 
ment but did not get any favourable reply and hence he 
approached the management through his union the Mormu 
gao Stevedores Staff Association of which he was a mem 
ber. The association called upon the management to rectify 
the mistake in respect of thc scale of Shri Vaman Prabhu 
but the management adopted a negative attitude. Hence 
the union raised a dispute before the Assistant Labour Com 
missioner ( Central ) . The management did not take part 
in the conciliation proceedings and hence there was a failure 
report on which the Central Government referred the dispute 
to this Tribunal for adjudication . 


8 . It is not in dispute that while implementing the recom 
mendations of the Central Wage Board the workman 
Shri Vamun Prabhu was placed in the Scale of Rs. 150 -260 
equating his job to that of a tally clerk . The employers 
have contended that Shri Prabhu was originally employed 
As a supervisor at the jetty plot and subsequently ho was 
transferred to the stovedoring department in the harbour in 
the same capacity and hence he was placed in the scale of 
Rs. 150 - 260 . Thus it is denied that Shri Prabhu was work 
ing as foreman after his transfer and it has been contended 
that his work after the transfer was the same as that of 
# supervisor working at thc jetty plot. 


5 . The Mormugao Stevedores Staff Association has by its 
statement of claim and rejoinder contended that the work 
man Shri Vaman Prabhu was appointed as supervisor at the 
Jetty Plot in the year 1967. After the termination of the 
contract by the M .M . T . C . Shri Prabhu was transferred by 
the management to work on board the vessel in supervisory 
capacities under the Chief foreman . Shri Vaman Prabhu 
since then has been working as a foreman on board the 
vessel and has been supervising the loading and unloading 
operations by the workers gubject to the directions issued by 
the Master of the Vessel. The association has denied the 
contention of the employers that Shri Prabhu was trans 
ferred in the same capacity to the stevedoring department 
and has contended that he in fact was performing the 
duties of a foreman on board the vessel since the inception 
of his transfer . It has been contended that the Central 
Wage Board for Port and Dock Workers have grouped the 
scales of pay under different designations. In respect of 
stovodoring supervisory staff the said Board had reduced 
the number of different categories in order to introduço a 
uniform pattern in rcspect of dosignations and scales and 
accordingly the supervisory staff and stevedoring staff was 
brought under three broad headings and Shri Vaman Prabhu 
should have been equated to the post of foreman . The 
conduct of the management in equating the so called 
gupervisor working as foreman on board the vessel to that 
of tally clork was unfair and unjust. It is alleged that the 
management has deprived the workman from getting his 
legitimate dues under the guise of different designations for 
the same work and the management should be directed 
to fix Shri Vaman Prabhu in the scale of Rs. 200 -350 with 
effect from 1 - 1 - 1969 in addition to the other benefits such 
as D . A . C . C . A . H . R . A . and additional D . A . which also 
should be paid to him with effect from 1 - 1 - 1969 . 


9 . It is not in dispute that Shri Prabhu was transferred 
from the jetty plot to the stevedoring department in the 
month of April 1970 and he started working at the harbour 
on the vessels from that time. He has stated in evidence 
that after his transfer he started going to the docks. He 
was directed to work at the jetty as supervisor. There was 
a difference in the work at the jetty and the docks . At the 
docks he was required to take the gangs and winchmen and 
check them while they were in their launch , He was to 
tako them to the steamer and put them on the hatches. The 
work was allotted hatchwise. The gangs were to disembark 
on the barges and the winchmen were to tako on board tho 
vessel and there he was directing them and supervising their 
work . The gangs were to fill the net sling with ore with 
the help of shovels. The winchmen used to hoist the net 
sling and get the ore on board . The winchmen were to 
dump the material of the next sling in tho hold and ho 
used to supervise their work and if there was any dispute 
or quarrel he used to enquire and see that the work was 
going on smoothly and he was working as a foreman . Ho 
has further stated that the Manager of the company used 
to go to the docks and allot work to the supervisory staff. 
He has further added : 


“ I shall be able to say the difference between the work 

of the foreman and supervisor. The work of both 
is the same but the difference is the officer on the 
deck of the stcamer will speak only to the foreman 
and not to the supervisor." 


The union has contended that these were the duties of a 
foreman and Shri Prabhu should have been placed in tho 
scale of the foreman . 


10 . Witness, Shri Fadte who is also working with the 
management has supported the evidence of the wor 
man and stated : 


" They told me that I was to work as foreman . The 

foreman has to do the work of supervişing loading, 
unloading and to arrange for the storing of the 
cargo properly " . 


6 . The employers have by their reply statement admitted 
that they had transferred the business of the company to 
Messrs. Machadao & Sons , Agent and Stevedores Pvt. Ltd , 
They have further admitted that the workman Shri Vaman 
Prabhu was working as a supervisor at the jetty plot but 
have contended that after the termination of the contract 
with M . M . T . C . they had to retrench certain staff and absorb 
some of them and Shri Vaman Prabhụ was absorbed in the 
stevedoring department of the company and he was asked 
to work as a supervisor. They have contended that Shri 
Prabhu was working in the stevedoring department as a 
supervisor and not as a foreman . It has been further 
contended that in the port of Mormugao the designations 
given to the stevedoring staff were traditional and they 


He has further stated : 


" In our company there are two categories of cmployees 

who go on board the vessel. They are foreman 
and supervisors . There is no difference between the 
duties of the two categories . But the pay is differ 


cnt. 
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stated that even the supervisor also manages the ship as a 
foreman . 


He has further stated that on the boat they were required 
to take the shore labour i.e. winchmen and gangmen and 
distribute work to them . Thereafter they were required to 
go to the boat and supervise the work of unloading the bar 
geb . 


1. Considering these dutics it shall have to be held that 
the duties Shri Vanan Prabhu was performing after his trans . 
fer to the harbour are those of a foreman . 


It is significant to note that the work of Shri Prabhu as 
supervisor at the jetty plot was of a simple nature. Shri 
Prabhu has stated : - 
" I joined the company F . Ç . R . Machado & Sons before 

about five years as a supervisor and I was working 
on a plot at jetty where the wagons of ore art 110 
loaded and I was supervising the unloading work ." 


15 . The management had issued circulars about the work 
to be done by the supervisory staff. Shri D souza produc 
ed them in all six pages exhibit W - 4 . The supervisors are 
also required to work according to this circular and this 
shows that in spite of the designations the duties performed 
by these 12 people are almost the same. Shri D souza has 
stated that when there are three or four ships and the super 
visor acts as a forcman the duties of the foreman as stat 
ed in the circular are done by the supervisor . In the circu 
lar issued there is a tally shoot which shows that the sheets 
are to be signed by particular cmployees but Shri D Souza 
bas stated that they had no chief foreman and the line in the 
tally sheet in that respect is redundant. There is also a line 
regarding fcreman and when the supervisor works as foreman 
he signs as foreman . It appears that there is no difference in 
respect of the responsibility of the employees . Shri O souza 
has stated : - - 


The jetty portion is in the railway area ( Southern Railway ) . 
and as a supervisor at the jetty he was required to see that 
the workers were unloading Wagons properly near the railway 
line and giving necessary directions and to see that there was 
no obstruction for further unloading. He has stated that 
though he was transferred to the harbour the inanagement 
was designating him as a supervisor. Thus it is clear that 
the dutics at the harbour are quite different from those per 
formed at the jetty . They carry higher responsibility. The 
duties of supervisor working at the jetty and the so -called 
supervisor working on the vessel are different. Clearly thie 
duties of the so -called supervisor on the vessel are that of a 
foreman and the contention of the management that because 
Shri Prabhu was working as supervisor at the jetty they plac 
cd him in the scale of the tally clerk does not stand to rea 
son . 


" It is correct to say that the person signing as a foreman 

even if he be a supervisor is taken to task if there 
is somc mistake in the hajri. When the vessel is 
complete then it is the supervisor who is working as 
foreman who has to obtain the signature of the chief 
officer on the statement." 


and the evidence of Shri Prabhu and the witnesses leaves no 
doubt that all the members of the supervisory staff are per 
forming the same duties and the socalled supervisor works 
at the harbour as foreman though he is designated as super 
visor, 


12 . The contention of the union that Shri Prabhu the su 
pervisor working at the harbour works as a forernan will be 
also clear from the evidence of the witnesses in respect of 
the distribution of work by the employers among the super 
visory staff . Witness Shri Fadte has stated : 


16 . I have alrcady discussed the duties of Shri Prabhu as 
Supervisor on the jetty and the mere fact that he was working 
thero as supervisor will not justiiy the action of the managc 
ment in placing him in the scale of tally clerk and the man 
agement ought to have considered the change in his duties 
after the transfer . 


" As a result of the Wage Board recommendations the 

salaries of some employces were raised and so also 
minc. in our company there are two categories of 
employees who go on board the vessel. They are 
foremen and supervisors. There is no dillerencs bet 
ween the duties of the two categories. But the puy 
is different." 


17 . It is significant to note that even the Wagc Board had 
equated the Assistant Supervisor to Assistant Foreman and 
had given them the same scale. The table on page 162 of 
the Report of the Wage Board states as follows: 


- 


- . . 


. 


Category 


Ports 


New Scale 


Hc has further stated that though there was no difference 
In dutics of the foreman and the supervisor the inanagement 
pays more to the foreman but he did not know why they 
paid the supervisor s less . 


1. Tally /Sorting All ports Rs. 150 -4 - 170 -5 - 195 
Clerks 

6 - 225- 7 - 260 . 
10 . Assistant Supervisors All ports. 
13. Assistant foremon . Madras , Cochin Rs. 180 - 5 - 190 - 8 

Mormugao and 270 - 10 - 370 
Kandia , 


13 . The other witness D souza who is also working 
as a foreman in the company has stated : 
" I am attached to the harbour office. When there is a 

ship allotment of work is done by the Manager . 
The ship works in three shifts . There is no fixed 
Tule of allotment of work . When there is one ship 
the management sends two to four persons for OILC 
shift. Sometimes they even send one person when 
there is one ship . In the harbour staff there are 
three categories ( 1 ) foreinan ( 2 ) assistant foreman 
and ( 3 ) Slipervisor . We are in all 12 attached to 
the harbour those who go on board tlic vessel , 
When there are more vessels 12 have to be split up , 
We are getting weekly off in rotation and when 
there are more vessel3 say two still the management 
sends us for weekly off. When there are two per 
sons on weekly off the remaining ten are distributed 
in the two vessels . The persons returning from 
duty are again sent for work and are given over 
time. The foreman , assistant foremen and super 
visors constitute the group of 12 ." , 


18 , Thus it is clear that the Wage Board had equated assis 
tant supervisors with assistant foremnen . Whilo formulating 
the proposals on scales the Wage Board had takçn into con 
sicleration so many factors including the pay scales pattem 
cxisting at tho Mormugao harbour and there is niuch subs 
tance in the contention raised by the union that Shri Vaman 
Prabhu who was designated as supervisor on board the vessel 
should have been placed in the scale of forcman . 

19 . The management had contended that at thc Mormugao 
Port in general each company used to have a chief foreman , 
foreman, assistant or junior foreman tally clerk and supervi 
$ 0 s and the supervisor was lower in rank than a tally clerk 
and the fitting of the supervisor in the scale of a tally clerk 
WES fair and just. The employees have not examined any 
witness and there is absolutely no evidence to show that the 
management has all these categories of employces in their 
establishment . In fact all the 12 employees are doing the 
saine work and the action of tho management in ſitting Shri 
Prabhu in the scale of tally clerk is not justified , and the 
further question is as to what relief the workman is entitled . 

20 . I have already observed that the Wage Board has by 
Its report cquated the post of Assistant Supervisors at all 
ports to the Assistant foremen . The workman Shri Prabhu 
has been designated as a supervisor on board the vessel after 
his transfer. It can not be denied that supervisor would 
carry higher scale thin Asstt. Supervisors. The employers 


Thus this cvidence clearly shows that all the 12 cmployces 
who constitute the supervisory staff are employed on the work 
alike and are doing the sanjo work irrespective of their de 
signations, 


14 . Shri D Souza had niale the issuc more clear and 
stated that out of the 12 crnployees two are foremen , two 
assistant forcmen and the rest supervisors. He has further 
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= = = 
have in their argument not suggested any scale to the work 

New Delhi, the 12th February, 1973 
man doing the job on board the vessel and it will be reason 
able that Shri Prabhu who is working as a supervisor should $ . 0 . 538 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
get the scale of a forcman the Scale of Rs. 200 - 10 - 300 -15 

sections (3 ) and ( 4 ) of section SA of the Dock Workers 
550 which is recommended by the Wage Board . 

(Regulation of Employment ) Act, 1948 (9 of 1948), the Cen 
tral Government hereby appoints Shri R , Srinivasan , Chair 

man , Visakhapatnam Port Trust as a member of the Visakha 
21. The Union has contended that the Wage Board re 

patnam Dock Labour Board to represent the Central 
commendations have been given effect to from 1- 1 - 1969 

Government and nominates him as Chairman of that Board 
and the workmen should get the benefit of the award from 

vice Shri H . Sambamurti, with effect from the 9th of January , 
that date . However , it cannot be disputed that before the 

1973, and makes the following amendment in the notification 
transfer of Shri Prabhu to the stevedoring department, Shri 

of the Government of India in the Ministry of Labour, 
Prabhu was supervising the work at the jetty . However it 

Employment and Rehabilitation (Department of Labour and 
is clear from the evidence that the duties performed at the 

Employment) No. 3582 dated the 28th September, 1968 , 
jetty arc of a different nature . The duties of a supervişor at 

namely : 
the harbour carry heavy responsibility and the contention that 
the workman should get the scale from 1 - 1 -69 can not be 

In the said notification : 
accepted . Shri Prabhu was transferred to the stevedoring 
department on 17 - 4 - 1970 . It has come in evidence that the 
business of the firm was transferred to the private limited 

(i) for the first entry " Shri H . Sambamurti" , the entry 

" Shri R . Srinivasan " shall be substituted ; 
company of Messrs. Machado & Sons somewhere in the year 
1971 and on taking over both the firm and the private limit 

(ii) for the entry " Shri H . Sambamurti, Chairman , Visa 
ed company had issued letters to the employee. It appears 

khapatnam Port Trust, Visakhapatnam " against S . 
that thercaſter the dispute was raised and I do not think that 

No. ( 1 ) under column " Members representing the 
the workman would be cntitled to get the benefit of the award 

Central Government " the entry " Shri R . Srinivasan , 
retrospectively . Considering the circumstances I think it just 

Chairman , Visakhapatnam Port Trust, Visakha 
and proper to direct that the workman is entitled to get the 

patnam " shall be substituted . 
scale of the foreman from the date of the reference be. 
from 1 - 11- 1971. 

[F . No . V -15012 /1 /71-P & D , Vol. II ) 


22 . From the nature of duties and responsibilities perform 
ed by Shri Prabhu , I have found that his duties merit the 
scale of a foreman i. e. Rs. 200 - 550 . The management will 
fit him in the scale at the proper stage with effect from 
1 - 11 - 1971 and also pay him other benefits such as DA , CA , 
HRA , ctc., from that date. The reference is pending since 
more than a year . It is contested and the union will 
be entitled to get costs of Rs. 100 / -. 

Hence my award accordingly . 


S . O . 539.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 , ( 14 of 1947 ) the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial disputo 
between the employers in relation to the management of 
Calcutta Port Commissioners . Calcutta and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 1st 
February 1973. 


A . T. ZAMBRE , Presiding Officer. 


(AWARD ) 

[No. L -32011 / 14 /71- P & D ] 

V . SANKARALINGAM , Under Secy. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


to farcit, 12 


977 , 1973 


Reference No. 5 of 1972 


T. 31 . 588. — 614 for (faylot of pafy ) offee 
fref , 1948 (1948 FT 9) of UTT 54 47 348RT (3) ant 
( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा श्री आर. श्रीनिवासन , अध्यक्ष , विशाखापटनम पत्तन न्यास 
# 1, sf T. ATAT PRITET 97 9 HTTA , 1973 paramet 
पटनम के डाक श्रम बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए एक सदस्य के रूप में नियुक्ति करती है और उन्हें उस 
बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करती है तथा भारत सरकार के श्रम , 
रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग) की 
arfugo HET 3582,PT 28 PETETT , 1988 * ftitateret 
Hantera Feat rufet : 


Partics : 
Employers in relation to the management of Calcutta 
Port Commissioners , Calcutta , 

AND 

Their Workmen . 
Present: 
Sri S . N . Bagchi 

Prosiding Officer 


Appearances: 
On behalf of Employers — Sri S . P . Naha Deputy Labour 

Advisor and Indutrial Relation Officer. 
On behalf of Workmen -- - Sri Nirmal Kumar Das Gupta , 

Secretary of National Union of Waterfront Workers . 
State: West Bengal 

( gdustry: Port 


AWARD 


जक्त अधिसूचना में : 
(1 ) पहली प्रविष्टि श्री एच . साम्बामूर्ति के लिए प्रविष्ट्रि 

श्री आर. श्रीनिवासन प्रतिस्थापित की जाएगी , 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के 

KEY eter515 (1) hot, A FT. THIRT, 
अध्यक्ष , विशाखापटनम पत्तन न्यास , विशाखापटनम 
प्रविष्ट के लिए प्रविष्टि श्री आर. श्रीनिवासन , अध्यक्ष, 
विशाखापटनम पत्तन न्यास , विशाखापटनम प्रतिस्थापित 
की जायेगी । 
[ T, 84 -15012 / 12 /1/ 71-4 VE & , 4T-T 2] 

वी . शंकरालिंगम , अपर सचिव । 


By Order No . L - 32011 / 14 /71 / P & D dated 20th January , 
1972 , the Government of India in the Ministry of Labour 
and Rehabilitation , Department of Labour and Employment 
referred the following dispute existing between the employers 
in relation to the management of Calcutta Port Commis 
sioners , Calcutta and the workmen to this Tribunal, for 
adjudication , namely : 


" Whether the demand of he staff of hc Hi- Fix station , 

for being treated as Marino Staff, is justified ? If so 
what benefits and amenities should they be ontitled 


to ? " 
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2 . The scope of the reference on analysis is this : (u ) The tenance staff. What is Hi-Fix staff ? The schedule of Esta 
demand of the staff of thc Hi- Fix station , (b ) demand blishment does not specify any category of workers in Chief 
Is for being treated as Marine staff. The issue referred to , Hydraulic Engincer s office establishment with the designa 
does not specify which are the categories of workmen con tion Hi-Fix stall. Under the Marine department, as I have 
cerned in Hi- Fix staff and which are the categories of work already pointed out, there are several categories of employees 
the corresponding categories of workmen included in the some of whom may be workmen and some are not. So , 
benefits and amenitics of the workmen of the categorics in within the expression " Marine Staff" and " Hi-Fix staff" , 
cluded in the Hi-Fix staff could be justifiably compared with what are the categories of workmen , as the expression work 
the corresponding categories of workmen included in the man is understood under the Industrial Disputes Act that are 
Marino stuff . The issue referred to for adjudication does not to be included , cannot bo determined from the constituents 
specify what are the demands for the benefits / Amenities , who of the Order of reference , i.e . the issue referred to for adju 
are the workmen of the categories of the Hi- Fix staff dication. In the Schedule of Establishment, no category of 
that make the demands for specific benefits / amenitics and stall under Chicf Hydraulic Engineers Department is so desi 
what are such demands for benefits and amenities that could grated that it could be included within the expression Hi 
be compared with the benefits and amenities that are being Fix Staff . Which category of workmen under the Chief 
enjoyed by specific categories of workmen in the Marine Hydraulic Engineer s Department could be included within 
staff in order to decide the justification of the demands of the the expression " I-Ii- Fix Staff” , the expression used in the 
HI- Fix staff . 

order of reference , cannot be ascertained from the order of 

reference. 
3 . The Commissioners of the Port of Calcutta is governed 
by the Calcutta Port Act, 1890 . Section 30 of the Port Act 
reads as follows: 

4 . In the Schedule of Establishment at pagc 647 under 

Chicf Hydraulic Engineer s office establishment, as I bave 
“ 30 . Commissioners to prepare, and in meeting sanc already pointed out , there are item No . 24 -Radio - Technician , 
tion , schedule of establishment. 

item No. 25- Instrument Supervisor (Electronics), item No. 26 

Instrument Supervisor ( Electronics ) and item No. 27 - Instrument 
( 1 ) The Commissioners shall, from time to time, 

Supervisor. Under the heading " Note -Part II - Classification 
propare , and in meeting sanction , a schedule of 

of Posts " in the Establishment Schedule 1971-72 there is 
the staff of employees ) whom they shall deem it 

thc " Additional Notes " -Payment of Overtime work . Clausc 
necessary and proper to maintain for the purposes 

C in material particulars reads as follows: " The following 
of this act. 

categories of Marine staff are eligible for payment of con 
( 2 ) Such Schedule shall also set forth the amount 

solidated compensatory allowance for irregular hours of work , 
and nature of tho salaries , fees and allowances 

Overtime work and ship keeping duty at the rates as shown 
which the Commissioners in meeting sanction for 

hereunder " and it covers Marine Staff i. e. employees in 

clauscs 
cach such (employee ) : 

(a ) (i), ( ii), (iii), (b ) (i), (ii), (c ), D (a ), (b ), 

( c ) , ( d ) , ( e ) , ( f ) , ( g ) and ( h ) , of different categories. Pages 
Provided that artisans, porters and labourers, 

1 and 2 of the Schedule under the heading " Additional 
and sirdai s of porters and labourers, shall Notes — all thosc categorics Marino staff covered under the 
not be deemed to be ( employees ) within the Additional Notes gct certain rates of compensatory allow 
meaning of the section or of (scction 32 ) of this 

ance for irregular hours of work , overtime work and ship 
Act. " 

keeping duty as shown under euch category of Marine staff 

attached to Dredger, Despatch Vessels, Launches, Row Boats . 
In pursuance of the provisions of that section the Com River Survey Vessels, Pathfinder , Guide and crews of Pilot 
missioners for the Port of Caloutta made and published tho vessels , (ii) Staff attached to R . S . V . Haldia ( i ) Staff attached 
Establishment Schedule for the year 1971-72 . Marine to R . S . V . Triveni, (b ) ( 1 ) Staff attached to Fire Float- cum - Tug 
Department begins from page 381 of the Schedule and ends Agnijoy , (ii ) staff attached to Five Float-cum - Tug Agnijit . 
at page 644 of the schedule . " Marinc staff " — the expres ( c ) Crews of Launches excluding those attached to Dredger 
sion as used in the issue referred to for adjudication in the & Despatch Service. Light vessels, Encroachinent and Port 
light of the Establishment Schedule is a very vague and con : Survey party , Semaphore staff , Sounding staff , Ganga Bar 
fusing expression . The Marine Department begining from rage Party , M . V . Parijat and Light House stall . Those cate 
page 381, starts with item No . 1 Director of Marinc Depart gories of Marine staff attached to several vesscls are entitled 
ment and ends at page 644 in item no. 141 Junior Electrical under the Resolutions of the Commissioners of the Port of 
Engineer, Marine Department. So " Marino staff " the ex Calcutta mentioned against each category varying rates 
prossion used in the issue referred to for adjudication would of overtime allowance . Marine staff under clause C ( a ) and 
includo any of the members of the staff of the Marine C (b ) attached to different vessels are eligible for payment 
Department of the Commissioners of the Port of Calcutta of consolidated overtime allowance . As regards their pay 
within the categories 1 to 141 covered by pages 381 to 644 scale there is industrial dispute pending. Clause D (a ) crews 
of the Establishment Schedule of the Commissioners of the of Tugs & Launches under the Dock Master and Mooring 
Port of Calcutta . Now , page 645 of the Schedule relates Master , clause D ( b ) crows of crafts under the Harbour Mag 
to Hydraulic Study Department. The Head of the Depart ter ( P ) other than those mentioned in clause D ( a ) and moor 
ment is Chief Hydraulic Engineer , in item no . 1 . The Hydrau ing crews, Dock lascars , Crews of Heuve- lip boats and Haw 
lic Department covers pages 645 to 654 of the Establishment ser boats , Jolly boats , Anchor vessels, clause DC) crews 
Schedule . Categories of staff in the Hydraulic Study Department attached to Port Divers Boat, clause D ( d ) 1st class Inland 
fall within the numbers 1 to 24 , within the pages 645 to 654 Master and Licensed Drivers -in - charge of vessels , clauso D ( c ) 
of the Schedule . In the Schedule there is nothing as " Hi Men of Kidderpore Dry Docks D ( f) Serang Tucktaghat , clause 
Fix Staff. At pago 645 of the Schedule , Chief Hydraulic D ( 8 ) Engineers of Port Dredging Crafts, clause D ( h ) Berth 
Engineer s office establishment - item No . 24 is Radio Techni ing Masters , Probationary Berthing Master, Asstt. Dock Mas 
cian , Item No. 25 is Instrument Supervisor , Item No. 26 is ters , Dy.Dock Masters Supdt. & Shipwright of Dry Docks , 
Instrument Supervisor and Item No. 27 is Instrument Tech Supdt. Boat Registration , clause E -Crews of the vessels of 
nician . I do not find in the Statutory Establishment Schedulo Port dredging unit being Bucket Dredgers -Ajoy , Bulldong 
any post or any member of the staff in the Chief Hydraulic and Bully , suction Hopper Dredger — Daisy , Grab Dredgers 
Engineer s office establishment with the designation " Hi-Fix No. 1 & No. 2 , Hopper Barges No. 1 to 7 & 11 & 12 exclud 
staff . There is radio technician , instrument supervisor (Elec ing Hopper Dr. Daisy or any other dredgers and Hopper 
tronics), and Instrument technician . So , " Hi-Fix " , the Barges while they are utilised for work at Haldia under se 
expression used in the reference is a much vague parate terms and conditions. So , for overtime work com 
and confusing as the expression Marine Staff. In the Chief pensatory allowance , Marine staf means and includes those 
Hydraulic Engineer s office establishment there are 24 cate categories of omployees as montioned in Clauses C , D , E 
gories that are in the Schedule of the members of the staff and sub -clauses thereunder and includes even Officers whose 
and of whom , some are workmen as understood within the pay exceeds Rs. 550 / - and workmen whose pay is above 
Industrial Disputes Act and some are not. Similarly in 1101- but below Rs. 500 - i.c . Class III posts and Class IV 
the Marine Department there aro 141 categories of employe . posts. ( See Note Part II - Classification of Posts in the 
es . Some of whom may be workmen under Industrial Dis . Schedule ). Although in the body of the Schedule 
putes Act and some are not. The word staff according to there is 110 mentioned of Hi-Fix staff but under 
Webstars New World Dictionary , page 1384, Second College the heading " Additional Notes - - Payment of Overtimo Work " 
En., 1970 , may denoto a specific group of workers or cm as appearing in the Schedule Pages 1 to 4 , the Port Commis 
ployees , such as a teaching staff, a newspaper staff , maip sioners classify Marine staff, and Hi-Fix staff, under the 
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Heading Chief Hydraulic Engineer . There are 5 classes of and the expression " Marino Staff" as has been also used 
cmployces under the Chief Hydraulic Engineer - Crews of in the order of reference may be somewhat under 
Rescurch Vessel " Anusandhani" , Men of the Upper Reaches stood when read with reference to the Schedulo of 
Rescarch Station Falta , and of M . V ." Investigator " , Incum Establishment for the year 1971-72 from which I have 
bents of one post of Instrument Supervisor ( Electronics ) , claborately quoted . But what was the demand of the 
The Incuments of the posts of Sr. Laboratory Assistant, and staff of the Hi-fix station , or rather upon what factual 
Jr. Laboratory Assistant /Hydraulic Observer , Laboratory basis the dispute or difference arose between the employer 
Attendant, the incumbents of the posts of Hi- fix Assistant i.e . the Commissioners of the Port of Calcutta and the 
operation , Hi- fix Assistant who are cligible for consolidated workmen i. e , " the staff of the Hi- flix station " ? Industrial 
overtime allowance while they work at the following Hi- Flx dispute , is Section 2 (k ) of the Act means, any dispute or 
statonis viz ., Mud Point, Sagour , Dadanpara and Frazergunj difference between cmployers and workmen . . . which is 
and Monitor. An allowance of Rs. 15 / - per mensem as in connected with the employment or non -employment or 
charge of the station i. e. Hi- Fix Station and Rs. 60 ,- per terms of employment or with the conditions of labour, of 
mensem as servant allowance of cach station , vide Resolu any person . In the present reference , the expression demand 
tion No. 744 of 27 - 5 -68. Rs. 25 - per month to the In -charge in the order of reference in relation to the staff of the 
of each of the four Hi-Fix stations at Mud Point , Sagour, Hi- fix station " , 1107 of Hi- fix stations (when there are 5 Hi- fix 
Dadanpara and Frazergunj under Reso , 581 of 29 - 4 -68 . stations 49 per Schedule of Establishment) mlişt relate to the 
Haldia , a separate unit under the Port Commissioners , re dispute or difference between the " the staff of the Hi- fix 
lates to crews of S . L . Bharat, M . I.. Zwan and Crews of station " and the employer l.e . the Commissioners of the 
M . L . Flemingo . They are each entitled to consolidated Port of Calcutta . The expression " the staff of the Hi-fix 
overtime allowance at 50 per cent. Item 25 page 647 under station " is Again vague and confusing as used in the order 
Chief Hydraulic Engineer s office establishment in the sche of reference . There are five Hi- fix stations as per Schedulo 
dule relates to Instrument Supervisor ( Electronics ) . He gets of Establishment. So , there should be staff not of the Hi- fix 
conveyance allowance of Rs. 50 /- per month and is clíglblo station , but of the Hi- fix stations. If the order of reference 
for Mess and away from base allowance for actual number contained the words " The staff of the Hi-fix stations " then 
of days he is required to work on the river either on Commis. within those words the staff of the five Hi-fix stations could 
sioner s craft or hired craft (Sanction under Resolution 744 be included . But the order of reference positively uses the 
of 27 - 5 -68 ) . Itcın 26 - Instrument Supervisor ( Electronics ) 50 expression " the staff of the Hi- fix station " but not " the staff 
per cent consolidated overtime allowance while they work of the Hi-fx stations" . The demand , as I have already 
at the following Hi-fix station -Mud Point, Saugor, Frazer pointed out, must relate to the dispute or difference that 
gun ), Dadanpara and Monitor and an allowance of Rs. 15 may arise only on factual basis . The workmen are to serve 
per month to those holding RT, Operation license (Reso their charter of demand , containing specific items of their 
1204 of 30 - 8 -71 ) . Item 27 - Instrument Technician - - A spe claim , based on specific facts to the authority of the 
cial allowance to Shri S . B . Roy of Rs. 20 p . m . for attend management that may accede to or reject the demand i. e . 
ing the institute of Port Management (Reso . 1282 of 1966 ) , the claim made by the workmen , based upon specific facts , 
So , from the Schedule it appears that Instrument Supervisor relating to their terms of cmployment, AS in the present 
(Electronisc Item No . 25 and Instrument Supervisor ( Elec case . The authority of the management receiving the charter 
tronics ) Item No. 26 , have been granted overtimo allowance of demand thus based upon specific facts relating to the 
of 50 per cent consolidated , when they work either away from workmen s terms of employment may or may not accede 
station or at the five Hi- Fix stations respectively . The ad to such demand or may offer alternative terms of employ 
ditional note at page 4 of tho Schedule , already mentioned , ment to which workmen may not agree . Then arises the 
item 5 only covers the incumbents of the post of Hi-fix dispute or the difference between the workmen and the 
Assistant Operator , Hi-fix Assistants who are cmployer relating to the terms of their employment . So , 
eligiblo to 50 per cent consolidated overtime allowance while let us $ cc the charter of demand of the workmen , only to 
they work at F [i- fix stations already mentioned . So , Hi-fix find out a workable meaning of the expression " the demand 
staff as the Schedule of Establishment shows may cover of the Staff of the Hi- fix station " , when the order of re 
item 24 -Radio Technician , item 25- Instrument Supervisor, ference is silent as to what the demand had been . 
item 26 - Instrument Supervisor, item 27- Instrument Techni 
cian and Hi- fix Assistant Operator and Hi- fix Assistants and 

7 . The relevant demand of the Hi- fix staff is in clause 5 
also those in - charge of Hi-fix stations at Mud Point, Şaugor , 

of the Annexuro attached to the Striko notice Ext, W1, which 
Dadanpara and Frazerganj. 

reads as follows: 
5 . I mention here that the Commissioners of the Port of 

" The services of Hi- fix staff are comparablo with tho 
Calcutta are governed by the Calcutta Port Act 1890 . 

services of other Marinc staff başcd at shore . 
Section 30 of the Act contains mandatory provisions calling 

Hi- fix stations are situated at different isolated 
upon the Commissioners to prepare from time to time and 

places similar to the Marine Scmaphore stations 
in meeting sanction the schedule of staff (employees) whom 

and tho Hi-fix stuft have to work in the process 
they shall decm it necessary and proper to maintain for tho 

of dredging , surveying and researching of the river 
purpose of tho Port Act. Such schedule shall set-forth the 

under the similar circumstances to those of other 
amount and nature of salaries, fees and allowances which 

Marine staff. Therefore Hi- fix staff should be 
the Commissioners in meeting sanction for cach such enplo 

considered as Marine staff for all benefits and 
yco . Section 31 of the Port Act empowers the Commis 

amenities of Maring staff ." 
sioners in a meeting to frame rules covering clauses a to 

Let me take the first sentence in the demand of Hi-fix staff , 
h ( i) thereof relating to the terms and conclitions of service 

viz., services of Hi- fix staff are comparable with the services 
of the employecs of the Commissioners. So , the Schedule 

of other Marino staff based at the shore . The sentence is 
of Establishment framed under Section 30 of the Port Act is 

imprecise and vague " Hi-fix staff" as I have pointed out, 
a Statutory Schedule whorein different categories of 

is itself a vague and confusing expression as much as the 
employees under the Commissioners of the Port of Calcutta 

expression " other Marine staff based at the shore" . The 
have been designated holding a specific post carrying pay 

noxt item in the demand clausc 5 is that as Hi- fix stations 
and wages for cach of such posts . There are five Hi- fix 

are situated at different isolated places similar to the Marine 
ştations as will appear from the Schedule , page 4 under 

Semaphore stations and as the Hi-fix staff have to work in 
heading Additional Notes — Chicf Hydraulic Engineer . The 

the process of dredging, surveying and researching of the 
categories of posts in the Hi- fix stations are Hi- fix aşsistant 

river in the similar circumstances to those of the Marino 
Operator, Hi-fix Assistants , Hi-fix station in - charge , Radio 

staff, the Hi- fix staff should be considered as Marine staff 
Tochnicians, Instrument Supervisor (Electronics ) and Instru 

for all benefits and amenities of Marine staff . Hi- fix 
ment Technicians as per Schedule of Establishment mentioned 

stations are under the Chief Hydraulic Engineer s control 
above . Marine Staff who are entitled to special allowances 

whereas the Marine staff is under the Marine department. 
or overtime compensatory allowance have been specifically 

Marine staff, according to clause 5 of the demand, are to 
mentioned in the Schedule of Establishmont already dis 

work in the process of drodying, surveying and researching 
cussed . 

of tho river and the Hi- fix staff, as the demand shows, have 
6 . in finding out in terms of the order of reference relat to work also in the process of dredging , survcying and re 
ing to the dispute referred to for adjudication by this tribu searching of the river as much as the Marine staff are to 
nal, the expression Hi- fix staff and Marine Gtaff when work . Marint staff of specific categories of employees may 
read with the Schedulc of Establishment, as I have read , be working in the process of dredging, Burverying and 
bring out some sense . So , " the staff of the Hi-Fix station " researching of the river in view of the Additional Note 
as the expression has been used in the order of referenco Payment of Overtimo work in the Schedule under Clausos 
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C , D and E as already noted . Chief Hydraulic Engineer expression as used in the order of reference i. e. " the staff 
hay under him the research vessel " Anusundhani" , Upper of the Hl- fix station " there is then the staff of the Hi- fix 
Reaches Research station , Falta and M . V . Investigator And station , but not the staff of the 11 Hi- fix stations as stated 
M , L . Investigator . So , there is only one research vessel, in paragraph 7 of the statement of case filed by the work 
ono M . V . and one M . L . under the Chief Hydraulic Engineer. men through the union . In the demand clause 5 , Ext. W 1, 
The Hi- fix assistant Operators, Hi- fix assistant, Hi-fix Assis the expression used is " the services of Hi- fix staff " are com 
tant-in -charge arc posted at five stuționary Hi-fix stations, parable with the services of " other Marine stuff based at 
vide item 5 of the Establishment Schedule under the Heading shore" . Who are the other Marine staff based at the 
" Additional Notes - Payment for Overtime work " page 4 . shore " - with whom which of the staff of the Hi- fix sta 
" Hi- fix station stuff" , whocver they may be , are stationary tion " arc comparable in so far as their respective duties , 
staff stationed at particular Hi- fix station at Mudpoint, responsibilities , amenitics and benefits arc concerned ? Clause 
Saugor , Dadanpara and Frezergunj and Mointor. Only 5 of the demand , Ext. W 1 , is silent about this . In the 
Instrument Supervisor (Electronics ) item 25 is required to statement of CASC , vide paragraph 8 , several categories of 
work on the river cither on Commissioner s craft or oti workmen are said to be covered by the order of reference 
hired craft. Instrument Supervisor ( Electronics ) item 26 meaning that those categories of workmen mentioned in 
works at Hi- fix station Mudpoint , Saugor , Frezçrgunj, paragraph 8 of the statement of case filed by the workmen 
Dadanpara and Mointor. So , Hi- fix assistant operator , through the union concerned arc covered by the order of 
Hi- fix assistant and Hi- fix station - incharge of 4 Hi- fix stations reference in which the expression used is " the staff of the 
Mudpoint, Saugor, Dadanpara and Frezergunj being posted Hi- fix station " . In clause 5 of the charter of demand , as 
at those Ili- fix stations are to work there at those stations , I have pointed out, it was not stated that the services of 
Only Instrument Supervisor ( Electronics ) item 25 is to work those categories of Hi- fix staff 18 are mentioned in para 
on the river either on Commissioner s craft or hired craft graph 8 of the statement of case , filed by the workmen aro 
but Instrument Supervisor- item 26 is to work at Hi-fix comparable with the services of the relevant corresponding 
stations . So , only Instrument Supervisor (Electronics ) item categories of workmen of the Marine staff based at the 
25 is to work at time on the river but Instrument Supervisor shore . But in paragraph 8 of the statement of case , filed 
(Electronics ) item 26 and Hi- fix Assistant Operator, Or by the workmen , scveral categories of workmen are said to 
Hi-fix assistant or Hi- fix station in -charge are not to work be covered by the expression " the staff of the Hi-fix sta 
on the river but at " Hi- flx " fixed stations at the shore tion " as appearing in the order of reference. After making 

several statenient of facts in several paragraph in the state 
sandhani" under the Chief Hydraulic Engineer . There is ment of case filed by the workmen , the workmen in para 
ono research station at the Upper Rcaches Falta . There is 

graph 24 of the statement of case stated : 
the M . V . " Investigator " and M .L . " Investigator” under Chief 
Hydraulic Engineer. Employees of those craft and stations 

" That considering the place of work , nature of duties 
Hro described as crews of Research vessel " Anusandhani" . 

and responsibilities and existing service conditions 
Men of Upper Reaches Research Station , Falta and M . V . 

of the staff of the Hi- fix station , they should be 
Investigator, crew of M . L . Investigator. So , under the Chief 

treated as Marine staff with effect from the date 
Hydraulic Engineer thore is no research work except as 

of strike Notice dated 29 -6 - 1971 served by the 
dono in the research vessel " Anusandhani" . M . V . Investiga 

union on thọ Chairinan , Calcutta Port Commission 
tor and M . L . Investigator may help in the research work 

ers over charter of demands in which demand No . 
but neither the vessel Anusandhani" nor M . V . " Investigator" 

5 is connected with the present terms of reference " . 
nor M . L . " Investigator" is a " Hi- fix " station . They are 
moving vessels in the river . Dredging, and surveying are 

I have already analysed the demand No. 5 . The demand 
tho operations to be done by Marine staff but not by Hi-fix 

No. 5, 8 I have pointed out, is not based upon specific 
station staff. The demand in clause 5 of Ext. W . L . in the 

and precise facts relating to the claim of " the staff of the 

Hi-fix station for the benefits and amenities as are compar 
dredging, surveying and researching of the river, directly able with specific categories of "Marinc staff based at the 
contradicts the Establishment Schedule , wherein the work of shore" . The services of the staff of the Hi- fix station as 
the Marine staff and the work of the staft under Chief demand No. 5 pays , are comparable with the services of 
Hydraulic Engineer have been specifically and separately 

" other Marine staff based at shore " . Who aro " the other 
detailed . I have already pointed out the vagueness in the 

marine staff based at the shore with whose services , the 
expression " the stuff of the Hi-fix station " and "Marine services of the staff of the Hi- fix station " are comparable is 
staff " in the order of reference . So, the demand as in clause not appearing in clause 5 of the charter of demand . But 
5 rosts upon airy nothing and does not disclose factual basiy in paragraph 8 of the statement of case filed by the union 
upon which the demand is based . 

representing the workmen within tho expression " the staff 
of the Hi- fix station " those that are included aro the several 

categories of workmon in Chiet Hydraulic Engineer s depart 
8 . Tho workmen represented by the National Union of 

mont such as , Driver (Diesel), Greaser , Serang, Tindal, Sca 
Waterfront Workers filed its statement of case on 15 - 3 - 72 . 

cunny, Lascar, Leadsman , Butler , Cook , Maşalchi, Servant , 
In paragraph 7 it is stated : 

Bhandari including Instrument Supervisor ( clectronics ) 

Hi-fix assistant (opcrator ), Hl- fix Assistant (Radio ) and HI 
" That within the jurisdiction of the Port extending from 

Flx Assistant (Diesel). Thosc categories of " the staff of 
the docks in the port area to sand heads these six 

the Hi-fix station " were not mentioned in clausc $ of the 
Hi- fix stations are situated at ( i) Sagar Island, 

charter of demand nor it was mentioned therein that tho 
( ii) Frezer gunge , ( iii) Dadanpara ( iv ) Mud point, 

services of those categories of the staff of the Hi- fix station 
( v ) Falta and (vi ) Calcutta named as ( a ) Mater 

As mentioned in paragraph 8 of the statement of case filed 
station , (b ) Stavc lil station (c ) Slave I station ( d ) 

by the workmen are comparablo with which of the corres 
Slave II station (e) Base station and Hçadquarters 

ponding categories of staff of the " other Marine staff based 
respectively ." 

at the shore " . In the charter of demand services of "Hi-fix 
In paragraph 8, the workmen stated : 

staff" are said to be comparablc with the services of " other 

marine stoff based at shore" . But it is not stated in clause 
" That to cope with the work , Commissioners for the 5 who are in the categories of " other marinc staff that are 

Port of Calcutta employ different categories of based at the shore " with whose services the serviccs of which 
workmen in their Chief Hydraulic Engincer s of the categories of Hi- fix staff are comparable . Thus by 
department such as Driver (Diesel ) , Greaser, the statement made in paragraph 8 of the statement of case 
Serang, Tindal, Scacunny , Lascar, Leadsman , Butler , 
Cook , Masalchi, Servant, Bhandari including Ins total change in the identity of the demand as made before 
trument Supervisor ( electronics ) Hi- fix assistant the employer and that as made before this tribunal. Let 
(opcrator ) , Hi- fix Assistant (Radio ) and Hi- fix mo now analyse cach relevant paragraphs in the statement 
Assistant (Diesel) those are covered under the of casc filed by the workmon . Paragraph 9 of the state 
present terms of reference." 

ment of case relates to Instrument Supervisor (Electronics ).. 

in - charge of Hi-fix station . 
In paragraph 8 of the statement of case , the workmen specify 

In this paragraph how and on 

what aneciſic factors the services of the Instrument Super 
soveral categories of workmen as those that are said to be 

visor ( Electronics) are comparable with " other marine staff 
covered under tho terms of the referenco . But I have pointod 

based at the shore " is not disclosed. 
out that in the reference the expressiong lised are " the 

Paragraph 10 of the 

statement of case relates to the duties and responsibilities of 
staff of the Hi- fix station " and "Marine staff " . If I take the 

Hi- fix Assistant (Radio ) but this paragraph also it is not 
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stated as on which factors and how his services are com similar, and the conditions better in the services of tho 
parable with mulher marine stuff bused at shore " as stated marinę staff, vis -a - vis the workmcn , under the present term 
in clause 5 of the charter of demand. Paragraph 11 in of reference , who they may be , that are based at the short . 
the statement of case relates to workmen attached to Re If paragraph 14 of the statement of case would have refer 
scarch station at Falta . The workmen attached to River red to " other marine staff based at the shore " it would have 
Research Parties , survey party and Semaphore at different some sense . The marine staff , when away on vessels in tho 
shore stations are said to be treated as marine staff for all river , work under conditions and circumstances , that cannot 
purposes . It is stated in paragraph 11 that discriminatory be similar to the working conditions and circumstancos of 
treatment is being donc towards the workmen covered under staff of stationery Hi-fix stations . So, this paragraph 14 of 
the present terms of reference . But it is not stated how the the statement of casc does not cover a case for comparing 
services of the workmen , mentioned in paragraph 11 of the conditions of services of workmen of the stationery Hl- fix 
statement of case , said to be treated as najino staff , but not stations with those of the workmen of " tho other marinc 
as marine staff based at the shore " are comparable with staff bused at the shore " . Paragraph 15 of the statement 
the services of workmen , whocver they may be under the of casc , therefore, logically has no basis since it is with 
terms of the reference, involved within the expression " the reference to paragraph 14 . Paragraph 16 of the statement 
staff of the Hi-lix station " , as used in the order of reference . of case says the marine staff attached to the river survey and 
It is Deedless to point out that clause 5 of the charter of river research stations whose service conditions are comparable 
demand opens with the work " The services of Hi- fix staff with Hi- fix staff are provided with uniform . But there is 
are comparable with the services of other marine staff based no statement of facts showing how the services of the mraine 
at the shore " . But how the services of the workmen in staff , attached to river survey , and river research station , aro 
cluded within the expression " the staff of the Hi- fix station " comparable with the services of Hi- fix staff and if so , with 
as used in the order of reference are comparable with the which categories of Hi-fix staff and masine staff respectively , 
services of the workmen mentioned in paragraph 8 and 11 of It is not stated in paragraph 16 of the statement of caso 
the statcment of case has not been disclosed anywhere in that specific categories of marine staff attached to river survey 
the statement of case filed by the workmen . Paragraph 12 or river research station are to do specified similar or gamo 
of the statement of casc, it is stated that the services of work under specified same or similar conditions to 
Hi- fix staff are comparable with the services or " other inarine the specified categories of " the staff of the Hi- fix station ." 
staff based at the shore " . Marine survey station , Semaphore So , the remaining part of the statement of paragraph 16 
and Rescarch stations are situated at ditlerent isolated places 

of the statement of case is irrelevant. Paragraph 17 of 
as Hi-fix stations. It is further stated in paragraph 12 

the statement of case says about Butler , cook and servant 

attached to 2 officers of the river research station , but not 
amongst other things, " and the concerned workmen have to 

to workmen , One cook is employed for two light houso 
work in the process of dredging , surveying and research of 

staff . How a Light house is comparable with any Hi-fix 
the river under the similar circumstances and conditions to 

stations in any way ? An officer is not comparable with a 
those at other Marine Stuff , but that statement carries no 

workman . In paragraph 17 it is said that no cook is provi 
sense . Who are the workinen of " the other Marine staff " 

ded for any of the Hl- fix stations , as a result of which 
who have to work in the process of dredging, surveying and 
researching of the 

the concerned workmen are to spend money to engage A 
river and what are the 

cook in each Hi- fix station . Each Hi- fix station is provided 
conditions under which they are to serve have not been 
disclosed , but the expression 

with Rs. 60 / - as servant allowance which is also inadequate 
similar circumstances and 

to provide a whole time servant. But that is not the do 
conditions to those at the other marine staff does not pre 

mand that was made in clause 5 of the charter of demand . 
sent any comparable standard of services rendered respec 

Each Hi- fix station gets Rs. 60 /- per mensem 
tively by the workmen of the Hi- fix station and by " of 

as servant 

allowance . If Hi- fix staff are workmen their services cannot 
other marinç staff " . How a radio operator at the Hi- fix 

be compared with the services of officers attached to river 
station is to work in the process of dredging, surveying and 

research station at Falta . A Light house is a unit which 
reseaching of river ? Hi-fix stations are fixed stations but 

cannot be in itself comparable with any of the Hi- fix 
dredging and surveying vessels are moving in the river, but stations . The clause 5 of the charter of the demand , as I 
are anchored at the shore on completion of assigned duties . have pointed out, opens with tho expression the services of 
In paragraph 12 of the statement of case what is further the Hl- fix staff are comparable with other marine staff based 
stated is that the dredger , survey vessel and research vessel at the shore” . A light house is not based at the shore . 
staff and tho shore station staff of river survey after per Marine staff, as per the statement of case , field · by 
forming 8 hours duty stay at shore where public conveyance the workmen are those who are to work in tho moving 
is available and they enjoy shore liberty and can meet their vessels in the river . The reference used the exproasion 
respective families. But four of the Hi- fix stations are “ Marine staff " but not " other marino staff based at the 
situated in such isolated remote places where the public shorc as in cl. 5 of the charter " . After completion of 
conveyance are not available and as such they are to remain assigned duty , the moving vessels are moored at the shore 
throughout the ycar except while on leave . So the con and the men working in the vessels are then of duty . So , 
ditions of service of staff in the dredger, etc ., mentioned in the amenities and benefits that are provided for to the 
paragraph 12 are not prima facie comparable with the con marine staff , when working in the vessels, while on voyages , 
ditions of service ut 4 Hi-fix stations evident from paragraph are not amenities or benefits that the marine staff working 
12 itself. In paragraph 14 the expression used is the con in the moving vessels get, while not on yoyages, when the 
cerned workmen covered under the present terms of refer vessels arc moored at the shore after completion of the 
Once are to depend on biweekly markets which are situated 

assigned duty and thc workmen are on off duty, evident 
at least 3 or more miles away from their stations" . It is 

from thợ statement of case , Ag made by the workmen . 
further stated , " but the marine staff working under similar 

So , when working in the moving vessels in the ryer away 
circumstances and better conditions that the concerned 

from the shore , the marine staff are not theo " based at 

the shore " . Thc marine staff in the moving vessels work 
workmen are provided with free provisions at the following 

under conditions which cannot be either same or similar 
scalo . . . . . . . . . . " In paragraph 15 , it is stated that though 
the servicc condition of the concerned workmen are similar 

with the work of the workmen in any of the Hi- fix stations 

which is for all time based at the shore , 
in some respects and more disadvantageous and hardships 

A light house is 

not based at the shore . Officers of the river rçscarch sta 
in many respects, they have been deprived of the benefit of 

tion are not workmen . So there can be no comparison of 
the free provision which are unfair and unjustified . Again , 

services rendered by the officers of river research stations , 
the expressions "murine staff " and similar circumstances are 

and men of light house staff, I mean light house workmen . 
there in paragraph 14 . Facts are not stated upon which 

If Hi- fix staff means workmen working at the Hi-fix stations , 
similarity exists , so also disadvantageous, as those were not 

no workmen of the " marine staff based at the shore " has 
also stated in the charter of demand , clause 5 . The clause 

been stated in the statement of case filed by the workmen 
5 of the charter of demand says that the services of Hi- flx 

to have been provided by the Commissioners of the Port 
staff are comparable with the services of other marine staff of Calcutta with the amenities of having a free cook or a 
based at the shore . The expression " other marine staff 

servant or food . In the moving vessels, plying in the river 
based at the shore " çxcludes marine staff that are not based when the workmen of the marine staff arc away from the 
at the shore . Hi- fix stations are based at the shore . So , 

shore but not based at the shore , there are certain amonities 
tho services of the Hi-fix staff that are based at the shore , and benefits that are provided for to the marine staff in the 
in vicw of clause 5 of the charter of demand , are to be moving vessels when they are thus away from 
compared with the services of " the other marine staff based 

the shore , 

but not " based at the shoro " . Nowhere in paragraph 17 of 
at the shore" . It is not stated in paragraph 14 of the the statement of case , it has been stated that any workman 
statement of cA5C what are the circumstances that are within the expression " other marino staff based at the shore " 
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gets either free cook or free servant or free ration so that with officers and the light house stall cannot be compas 
The services rendered by such a workman may be compared ablo with the staff of any of the fixed Hi- fix stations. Dis 
with the service rendered by the workmen of the Hi- fix sta parity or discrimination has got a constitution basis om 
tions. I think that the union representing the workmen of " the bodied in the principles laid down in Article 14 of the 
Hi- fix station " could not appreciate the basic distinction Constitution of India . If men are similarly circumstanced 
between thc conditions of service of the workmen at the they are all entitled to the same or similar benefits and 
stationary Hi- fix station and the condition of service of amenities and there cannot be any room for discrimination 
the workmen of the marine staff in the moving vessels in between man and man when they are similarly circums 
the river . To makc out an apparent similarity between tanccd , So , similarity in the conditions of service, between 
stationary Hi- fix station staff and the moving inarine staff , the workmen of the stationary Hi- fix stations, and the 
the union coined un ill thought expression " other marine workmen of the " other marine staff based at the shore " 
staff based at the shore " . When the workmen of the marine meaning the marine staſt, when off duty from moving 
staff are working in the moving vessels while on voyages, vessels, that we moored at the shore awaiting next assigned 
the moving vessels with the working marine staff, are not voyage , are to be taken for comparison on the basis that 
"marine staff based at the shorc " . They are marine staff there workmen are similarly circumstanced . If there is no posi 
away from the shore . But when the workmen of the marine tive and categorical statenients of fact in the charter of 
staff of the moving vessel finish their assigned duty and the demand identical with those in the statement of case filed 
vessels return to the shore , and are based at the shore , for he workmen regarding similarity in the circumstances 
the workmen of the marinc staff are not then based at the and the conditions of the service of the workmen of the 
shore but are off duty at the shore . The vessels are then Hi- fix stations with those of the workmen of the marine 
kept under the control and supervision of a skeleton staff staff off duty from the proving vessels that are moored 
when based at the shore till those vessels go out on duty at the shore , i. e. " othor marine staff bascd at the shore " 
along river. So , the expression " marine staff based at the very basis of the charter of demand in clause 5 and 
the shore " in clause 5 of the charter of demand suffers of the demand relating to the issue referred to for adjudi 
from confusion worst confounded . It is common sense cation as made in the statement of case filed for the work 
that when the vessels are moving with the marine staff men would be wanting to give rise to a dispute or A 
in the vessels away from the shore in the river or in the difference in relation to the terms and conditions of service 
rivery estuary or in the high seas , the vessels are far away of the workmen of Hi-fix stations that are not similar to 
from the shore with the marine ştaff. Necessarily the con those of Marine stafl , so as to render such dispute or dif 
ditions of service of the marine staff in the vessels while ferenco , an industrial dispute , within the meaning of Sec 
moving on duty can never be similar with the conditions of tion 2 (k ) of the Industrial Disputes Act in view of the 
service of the Hi- fix staff of the Hi- fix stations which are principles of law laid down in the decision of Madras High 
for all time stntionary posts . When moving vessels return Court in the câşO of Raju s Cafe , Coimbatore and Others 
to the shorc, the marine staff are off duty except a skęlton vs. Industrial Tribunal, Coimbatore and another, 1951 
staff as I have already observed , and are not provided with I LLJ p . 219 , in the decision of the Supreme Court in the 
Such anıcnities such ELS free cooks, free servants or free case of Sindhu Resettlement Corporation Ltd . and Indus 
ration . Nowhere in thọ statement of case , it has been trial Tribunal Gujarat & Org ., 1968 I LLJ p . 834 and in 
stated by the workmen that the marine staff of the vessels, the decision of Delhi High Court in the case of Fedders 
when bascd at the shore , after completion of the assigned Lloyed Corporation Private Ltd . and Lt. Governor, Delhi 
duty , and are off duty , got the amenities and benefits that & Ors ., F . L . R . 1970 ( 20 ) p . 343. Paragraph 18 suffers from 
are provided to the workmen of the marine staff while the samo infirmity as that the other paragraphs, as have 
working in the vessels that are moving along in tho river pointed out, in the statement of case suffer. Paragraph 19 
on duty . So, paragraphs 14 , 15 , 16 and 17 of the state begins with the words " that the marine staff under the 
nicnt of case do not present specific facts and circums comparable service conditions are provided with 26 days 
tances relating to the conditions of service of the workmen special casual leave in lieu of weekly off days " . All the 
of the Hi-fix stations so as to make their conditions of words are vaguc . Who are the spocific categories of work 
service comparable with marine staff manning the moving men of "marine stuff" whose services are comparable with 
vessels on duty in the river. I have pointed out that the the specific categories of workmen of the Hl- fix stations 
expression " marine staff based at the shore " suffers from do not appear in the said paragraph of the statement of 
confusions of thought. Let me point out specifically para casc . It has not been stated anywhere in paragraph 19 , 
graph 14 . Marine staff but not " marine staff based at the having regard to clause 5 of the charter of demand , as to 
shorc " gets certain ration free. The reason is not far to how and what are the conditions of services of the work 
seek . I have already pointed out that the marine staff men of the Hl- fix stutions that are comparable with the 
working in the vessels, while moving on duty in the river " other marine staff based at the shore " . The expression 
und plying in the river , are necessarily to be provided with used in paragraph 19 of tho statement of case " marinc 
frec ration stored in the vessel. But in paragraph 14 of staff " but not " murine staff based at the shorc " . Compa 
the statement of case there is no assertion of facts that rison in clause 5 of the charter of demand may be made 
when the workmen of the marine staff working in the between the conditions of service of " the workmen of the 
moving vessel finish their assigned duty in the Hi-fix station " and the workmen of " the other marine staff 
vessel and are off duty , and the vessel is moored based at the shore " but not with " the marine staff " which 
at the shore , the workmen who are then off means any of the categories of " marine stuff " beginning from 
duty are also provided for wtih such free ration the Head of the Marine department down upto the Swecper . 
as that stated in paragraph 14 . The vessel when bused at So , the statement in paragraph 19 of the statement of case 
the shore, the workmen of the vessel are off duty , except is irrelevant and inconsistent with the material particulars 
thc skeleton stafl that are to keep the vessel in working as set forth in clause 5 of the charter of demand . In para 
order and maintain its working efficiency . So , how the graph 20 of the statement of case filed by the workmen 
conditions of working of the workmen of the marinç staff it is stated " the Commissioners employees are provided 
in moving Vessels can be comparable with the conditions with medical benefit . In casc of sickness of workmen 
of service of the workmen of the stationary Hi-fix station ? attached to river survey and river rescarch stations and 
Or, with those of the marine staff off duty , when the vessels , Ambulance is provided to send them to C . P . C . 
vessel is moored at the shore or based at the shore . No Hospital. but the Port authority takes no initiative to hos 
where in the statement of case it has been stated that there pitalise the Hi- fix staff. Even he light houso staff get 
are comparable conditions and circumstances between the transport facilities upto C . P . C . Medical centre in case of 
scrvices of the workmen of the Hi- fix stations and those their sickness but the concerned workmen are deprived from 
of the workmon of the marine staff, when they are off duty any sort of the said benefit . Our union thinks that the 
from the moving vessels that are inoored at the base i.c . concerned workmen covcred under the present terms of 
shore. Therefore all those paragraphs are directly in con reference should be granted with Rs. 20 /- per month as 
flict with the opening words of clause 5 of the charter of medical allowance " . I aguin refer to the expression in 
demand upon which the remaining portions of clause 5 of clause 5 of the charter of demand " thc services of Hi- fix 
the charter of demand are inextricably connected . Bylogi staff are comparable with other marine staff based at shore" 
cal syllogism paragraphs 14 , 15 , 16 , 17 and 18 of the but the term of referencc clearly indicates that the demand 
statement of case are inextricably interconnected. Paragraph of the " staff of the Hi- fix station " for being treated as 
18 spcaks of disparity in respect of sanction for a free " marine staff " for the purposes of benefits and amenities 
cook for Hi- fix staff. A light house staff and river re should be considered , if justified or not. Therefore, the 
search officers get free cook or servant or butler . I have scrvices as in clause 5 of the charter of demand of the 
already made it clear that workmen are not compamble workmen of the Hi- fix staff are necessarily to be compared 
49 G of T /72 — 29 
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with the services of the other marine staff based of duties, and responsibilities and the service conditions of 
at the shore . Paragraph 20 of the statement the workmen of the " other marine staff basert at the shore ," 
of case opens with a statement that the Commissioners em the emphasis being on the expression “ based at the shore ” , 
ployces are provided with medical benefits . It is undenia 215 used in clause 5 of the charter of demand, In para 

graph 24 it is not said that the staff of the Hi-fix stations 
ble , River Survey and River roşcarch station workmen are 
hospitalised when ill , soulso light house staff. But it is not should be treatect is " marine staff based at the shore " but 

tlicy should be treated as " marine stuff " . This again 
stated tbat the Port authority takes no step to hospitalise 

is 
the workmen of the Hi- fix stail. It is stated in paragraph beyond the scope of the charter of demand as embodied in 
20 of the statement of case filed by the workmen that the clause 5 of the charter of demand , Ext. W . 1. In paragraph 

25 the workmen said said . " That the discriminatory trear 
Port authority takes no initiative to hospitalisc the Hi-fix 
staff. The meaning of the expression initiative must have ment is being done to the Hi- fix stuff in respect of payment 
been misunderstood by the workmen . The word initia of consolidated allowances in lieu of overtime, grant of 26 
tive means the action of taking the first step or move . Hi days casual leave in licit of weekly off day, supply of free 
fix stations are fitted with radio . It is not stated that if provision, unicorn and provision of cook or Bhatdary and 
any information of illness of any workmen of any Hi- fix domestic servant to cach stations. The concerned workmen 
station is sent per radio message to the authority of the covered under the present terms of reference are entitled to 
Commissioners of the Port of Calcutta the authority takes said benefits / amenities from which very unjustifiably and 

unfairly try have been deprived from the 
no action i.c . docs not move in the action of taking the first 

date of their 
step i.e . to remove the workman suffcring from illness to 

attachnient with Hi- lix station" . The workmen considered 
C . P . C . hospital. 

following items 
If the authorities did not take " initiative " it to be discriminatory treatment on tho 
to remove the workmen who is reported to be ill from a Hi 

viz . consolidated allowance in lieu of overtime, grant of 
fix station , will the claim for Rs. 20 as medical allowance re 

26 days casual Jeuve in lieu of weekly off days , supply of 
move the illness of the workman ? It has not been stated 

free ration , supply of uniform , provision of cook or Bhan 
in paragraph 20 of the statement of case that a workman 

dari and domestic servant to cach station. The workmen 
of the other marine stuff based at the shore " if not hospi 

claimed that they are entitled to the aforesaid benefits and 
talised by the authority of the Port Commissioners, cven 

amenities of which they have been unjustifiably and unfair 
if it gets information of such workman s illness , the work 

ly denied . llere again I refer to the charter of demand , 
man concerned of " the other marine staff based at shore," 

clause 5 . Unless the services of the staff of the Hl- fix 
has been provided for with Rs. 20 as medical allowance . 

stations are shown by specific statements of facts made, to 

be comparable with the services of " other marine staff based 
Therefore paragraph 20 has no relevancy. Paragraphs 21 and 
22 are inter -linked . Weekly off days enjoyed by workmen 

at the shore " , the demands made, either in the clause 5 
at the Hi- fix stations is spent at the station as no arrange 

of the charter of demand or in the statement of case filed 
ment has been made by the Port authorities to bring the 

by the workmen before the tribunal would not give rise to a 

dispute which could be legally considered as an industrial 
workinen to such places where public transport is available . 

dispute within Section 21 ) of thc Industrial Disputes Act. 
So , the workmen practically loses their weekly off days . 
It is stated in paragraph 22 " Our union thinks that the loss 

The term of reference I have already quoted . Whatever 
of weekly off days shall be compensated by making provi 

vagicness and confusion might have been created by the 
sion of 26 days special casual leave" I again refer to para 

expressioni " the stafl of the Wi- lix station " and "marine staff" 
graph 19 of the statement of case . The marine staff men 

used in the order of reference, the workmen of the Hi- fix 
tioned in that paragraph is not " the marine staff based at 

stations, as per first sentence in the clause 5 of the charter of 
the shore " . " Marinc staff " as paragraph 19 of the state 

demand , mace this demand that their services are compara 
ment of case says, are provided with 26 days special casual 

ble with the services , not of the " marine staff ” . but with 
leave in licu of weekly off days . 

those of the " other marine staff based at the shoro" . So, 

That is the demand in 
paragraph 22 of the statement of case. 

the other part of the demand in clause 5 is dependent upon 

But clause 5 of 
the charter of demand , as I have repeatedly pointed out, 

the first sentence in clause 5 of the charter 
excludes " murine staff " and includes only " the other marine 

of demand . If the services of the workmen of the Hl- fix 
staff based at the shore ." Marine staff 

stations are , upon positive facts stated , prima-facle com 
enjoys 26 days 

parable with the services of " other marinę staff based at the 
casual leave surrendering weekly off days , but clause 5 of 
the charter of demand opens with the 

shore " , then and then only , there could be in terms of the 

expression " other 
marine staff based at shoro " ; So the services of the work 

Jeniand in clause 5 of the charter of dermand , a likely scope 
inen of the Hi- fix stations cannot be in terms of clause 5 

for a dispute or direience wising between the workmen and 
of the charter of demand compared with the work of all 

the employer although I have already pointed out that the 
marine staff, but only with the " other marine staff hased 

cbarter of demand in clause 5 suffers from as much vaglie 
at the shore " . But it is nowhere stated cither in paragraph 

ness as vagueness could possibly be imagined since it con 
19 or in paragraph 21 or in paragraph 22 of the state 

tuins no specific statement of positive facts upon which the 
ment of case , that the " other marine staff based at the 

clemand in clause 5 could rest. The first part of the demand 
shoro " enjoys 26 days casual leave surrendering weekly off 

is that the services of the workmen of Ti-fix staff are con 
days . Therefore, the demand in paragraphs 21 and 22 goes 

parable with the services of the other marine staff based at 

the shore " . 
beyond the ambit of the clause 5 of charter of demand , and 

That the demand in specific terms, based on 

positive facts must be lodgecl not 
as such beyond the scope of the reference as well as the 

only beforo the em 

ployer , but also before the Conciliation officer , and none the 
demands in other paragraphs of the statement of case which less , before this tribunal cannot be 
I have already discussed . 

questioned . 
Again , paragraph 23 of the state 

There 

must be identity of the demand all 
ment of case has no relevancy and is beyond the ambit of 

throughout so that 
clause 5 of the charter of demand. 

the tribunal can , other conditions being satisfied , decide that 

Paragraph 23 says 
amongst other things " considering active service performed 

the clemand relating to the issues as ure included in the order 

of reference covers an industrial dispute as understood with 
by the concerned workmen at Hi- fix station going down the in Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act 
river and their permanent absence from 

Judging 
home will hc 
deemed to have worked 96 hours a week and should be 

from this aspect, there is no identity of demand as made in 
paid consolidated compensatory allowance in licu of over 

clause 5 of the charter of demnand with that made in the 
time wages at 100 per cent of pay plus allowances includ 

several paragraphs of the statement of case filed by the 

union before this tribunal. 
ing the money value of their free ration " . 

I have analysed each and every 
This demand is 
beyond the scope of the demand as in clause 5 of the 

paragraph of the statement of caso filed by the workmen in 
charter of demand which opens with the words " the sorvicos 

relation to clause 5 of the charter of demand and I have 
of Hi-fix staff are comparable with the services of " other . 

pointed out the diametrical divergence between the charter 
marine staff based at shore " . Only when the services of 

of demand and the demand made in the statenient of case 
workmen of the Hi-fx stations are found comparable with 

Hled by the workmen before this tribunal in several para 
the services of workmen of " other marine stuff based at the 

graphs. The broadest divergence is that neither in the 
shore" , the workmen of the Hi- fix stations are then entitled 

charter of emand clause 5 for in the statement of caso 
to amenities and benefits that are cnjoyed by workmen of 

filed by the workmen before this tribunal, it has been asser 
other marine stoff based at the shore but not otherwise . 

ted by the workmen that their services or rather the ser 
So , from 

vices of the categorics of workmen referred to in pura 
this aspect, the paragraph 23 is irrelevant, 

graph 8 of the statement of case filed by the workmen are 
9 . I have already pointed out that the place of work , 

comparable with the services of the " other matinc staff 
nature of duties iind responsibilities and cxisting service con 

based at thự shore " is stated in the first line of tho charter 
ditions of the staff of the Hi- fix station are to be coast 

of demand clause 5 . The other part of the charter of 
dered to find if comparable with the place of work , nature 

demand is inextricably connected with tho first line in clause 
5 of the charter of demand , Nowhere it is stated either in 


SEC . (ii )] 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 24 , 1973 / PHALGUNA 5 , 1894 


935 


. 


. 


. . 


. .. . .- .. - 


- : .. . - - 


- 


- 


- - - - - 


the charter of demand clause 5 nor in the statement of cute 
filed by the workrien that the services of the workmen of 
cach of the chicgories as mentioned in paragraph 8 of the 
statement of casc (iled by the workrnen are comparable with 
one or some of the calchories of workinen included in the 
expression " the other marine stalt based at the shore " . Such 
statement inust pivot on concrete facts which are to be 
specifically stated not only in the charter of demand but also 
in the statement of casc fileil before this tribunal, not to 
speak of in the statement of demand food before the Con 
ciliatory authority . I have already pointed out the confusion 
of thought from which workmen are suffering while using 
the cxpression " other marinc staff based at the shoro " . 
There must be identity in the demand as Jaid in the charter 
of demand before the authority of the management, conci 
liutory authority and the adjudicatory authority in order 
that the demand relating to the dispute i.c ., issue referred 
to for adjudication must be shown to be prima facle iden 
tical, in view of the decisions in the thrce cases already re 
ferred to in the earlier paragraph i.e . paragraph 8 of this 
award . 


रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं . का . आ . 5302, तारीख 3 
नवम्बर , 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार , सिक्योरिटी पेपर मिल 
प्रोजेक्ट होशंगाबाद नामक स्थापन की , ऐसे क्षेत्र में , जिस में उक्त 
अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है , अव 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थापन को उक्त अधिनियम के 
अध्याय 5 - क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के 
संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति 
की तारीख से एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छट देती 


[ फा , सं . 601 ( 47) / 70- एच. आई.] 


New Delhi , the 8th February , 1973 


S . O . 540 .43n exercisc of the powers conferred by section 
73F of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 
1948 ) , and in continuation of the notification of the Goverin 
ment of India in the Ministry of Labour and Rchabilitation 
( Departinent of Labour and Employment ) No. S . O . 5302 , 
dated the 3rd November , 1971 the Central Government having 
regard to the location of the establishment, namely Security 
Paper Mill Project, Hoshangabad in an arca in which the 
provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in 
force , hereby exempts the said cstablishment from the pay 
ment of the employer s special contribution leviable under 
Chapter VA of the suid Act for a further period of one year 
with ellect from the date of expiry of the period specified in 
tho said notification . 

[ F. No. 601 / 47 / 70- HI) 


10 . Judging from the factual and legal standpoint I find 
that the dispute referred to for adjudication is not an indus 
trial disputo within Section 2 ( k ) of the industrial Disputes 
Act, even if I make a charitublc allowance for thc vague 
ness and impreciseness of the issuiCreferred to for ndjudi 
cation by this tribunal, for the reasons I have analysed 
thread barc . I assume that within the expression " the stair 
of the Hi - fix stution " fall the workmen of the staff of Hi 
fix stations is mortioned in the statement of case filed by 
the workmen . But thc cxpression " macinę stall" presents 
an instumountable diſliculty . Clause 5 of the charter of 
demand , as I have already pointed out, makcs specific 
clemind that the services of Hi- lix staff meaning the scr 
viccs of workmen of the several Hi- fix stations are compara 
ble with the " other murinc stall based at the shorc " but not 
with " marine staff . The issue in the order of reference 
does not cover the " other marine stuff based at the shore " 
but thc demand was that the services of the Hi-fix stuff 
ale comparable with the services , not of " marine staff " , 
but of " other marine staff based at the shore" . Therefore , 
I cannot include in the order of reference , within the ex 
pression "marine stuff " the cxpression " other marinc staff 
based at the shore " . In the statement of cusc field by the 
workinen no fact has been stated relating to the specific 
terms and conditions of services of workmen of Hl- fix 
stations that are comparable with the specific terms and 
conditions of services of workmen of the " other marino 
staff based ut Shore" . Who are the workmen that come 
within the expression " other marine staff hased at the shore " 
have not been specilied cither in clause 5 of the charter of 
demnand or in any of the paragraphs of the statement of casc 
filed by the workmen . So the basic foundation upon which 
the demand in clause 5 of the charter of deinaod is to rest 
is patently absent on the face of the record i. c ., charter of 
demand and the statement of casc filed by the workmen 
represented by the union . Moreover, there is clearly the 
basic divergence between the demand us made by the staff 
of the Hi- fix station before the cmployer , Commissioner of 
the Port of Calcuttaa ahd that is made by the workmen 
of the Hi-lix stations in the statement of casc filed by them 
before this tribunal. Accordingly , the dispute referred to 
for adjudication may remain a dispute but it is not an in 
dustrial dispute within Section 2 (k ) of the Industrial Dis 
putes Act. 


का० प्रा० 541. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 3 4 ) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार इससे उपायद अनुसूची के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट कारखानों की , 
उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों 
में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त 
नहीं है , अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को , उक्त 
अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष 
अंशदान से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक 
वर्ष की अवधि के लिए या तम तक के लिए जब तक उक्त अधि 
नियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जासे , 
जो भी पहले हो , एतदद्वारा छूट देती है । 
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11 . So , this tribunal has acquired no jurisdiction cither to 
ontertain the dispute under reference or to adjudicate upon 
it. In the result, the reference is rejected . 


- -- - --- 

( 1 ) ( 2 ) 
- - . .-. -. 

1. पूर्वी खांदेश 
2. कोल्हापुर 


. धरनाव 
. भुरगुव 


This is 


my award. 


Dated, January 17, 1973 . 


3. शोपापुर 


, सोरेगांव 


S . N. BAGCIII , Presiding Officer . 


भैसर्स खांदेश पेस्टीटाइड्स । 
मैसर्स बार्वे एण्ड अस्मेल 

स्टोन क्रशर 
मैसर्स भीमा रियर स्कीम 
____ प्यूरीफिकेशन प्लांट 
मैसस एपर ग्रीन प्रोडक्टस 

कम्पनी । 
मैमर्स विवर्भा कामापरेटिव 
मार्केटिंग सोसाइटी लिमि 


4. थाना 


पालाहार 


गई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973 


5. अमरावती 


. निमबोरा 


का . सा . 540 .-- कारी राजनीगाधनियम, 19.18 
(1948 का 34 ) की धारा 73- च दवारा प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग 
करतं हर भारत सरकार के श्रम और पनर्वास मंत्रालय ( श्रम और 
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[ PART II 
- : :- - - - - - - -- -- - - - - - 

- - - - -- -- , ... . - - - - - 
( 1 ) ( 2) 

तब तक के लिए जब तक उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध 

उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते , जो भी पहले हो , एतदद्वारा छूट 
6. यवतमाल . यवतमाल मैसर्स अलाप कैटल फील्ड 

देती है । 
___ मैन्यूफैक्चरिंग ( प्रा . ) 

लिमिटेड । 
7 . भंडारा भंडारा मैसर्स एम०एस०पार टी० 

कम जिले का नाम क्षेत्र का नाम कारखाने का नाम 
कारपोरेशन । 

सं० 
8 . परभानी . मनपथ मैसर्स जयकिसन गनेशलाला 

बंगद गिनिंग एण्ड दाल 

( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4 ) 
मिल्स । 

1. गोपा ( संघ राज्य कोरलिम मंसर्स एरिस्टो टाइल्स । 
9. परभानी . जिन्तूर मैसर्स स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपो । 

क्षेत्र ) 
-यथोक्त 

- यथोक्त मैसर्स गोवा पेन्टस एण्ड 
[ सं० एस - 380 1 4 ( 29 )/ 72-एष 1 ] 

___ एलाइड प्रोडक्टस । 
- यथोक्स 

न्यथोक्त मैसर्स मोवुलर टिम्बलर्स । 
S . O . 541 . - In exercise of the powers conforred by section 
73F of the Employees Stato Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , 

- यथोक्त -यथोक्त मैसर्स जोशी मेटल्स । 
the Contral Government , having regard to the location of the 
factories specified in column ( 4 ) of the Schedule hereto annexed 

न्यपोक्त 

- यथोक्त मैसर्स फानेक्स टाइल्स । 
in areas specified in column ( 3 ) of the said Schedule in the Støte 
of Maharashtra in which the provisions of Chapters IV and V 

यथोक्त 

यथोक्त मैसर्स गोवा एक्जोटिक 
of tho said act are not in force , horoby oxempts the said fac 

__ केनर्स एण्ड फोजर्स । 
tories from the payment of employer s special contribution 
Jeviable under Chapter VA of the said Act for a period of one 

-यथोक्त कुरचोरेम मसर्स बीटा इण्डस्ट्रीज । 
year from the date of publication of this notication in the 
OfficialGazotte or until the enforcement of provisions of Chapter 

यथोक्त 

- यथोक्त मैसर्स एस० कान्तीलाल फ० 
V of tho said Act in those area , whichever is earlier. 

प्रा . लिमिटेड । 
SCHEDULE 

यथोक्त 

- यथोक्स मैसर्स दया टाइल्स । 
Sl. No. Name of district Name of Area Name of the factory 

- यथोक्त 

न्यथोक्त मैसर्स इण्डस्ट्रियल नेशनल 

डेटेलहास । 
(1 ) ( 2 ) 

यथोक्त बेगुईनिम मैसर्स दी इण्डियन राम 
1 . East Khandesh Dharangaon Messrs . Khandesh Pes 
___ ticides. 

पाइप कम्पनी । 
2 . Kolhapur Murgud Messrs . Barve and Albel 

- यथोक्स 

प्रोयोरिम मैसर्स वासुवेप्रो एस० नायक । 
Stone Crusher . 
3 . Shopapur Soregaon Messrs. Bhima River 

- यथोमत 

-यथोक्त मैसर्स एमप्रेसा इण्डस्ट्रियल 
Scheine Purification 
Plant. 

___ चोवनकार । 
4. Thana 

Palahar Messrs. Ever Green Pro 
ducts Company . 

न्यथोक्त 

बोरिम मैसर्स एजेन्सियां ई० सेकु 
5 . Amravati 

Niinbora Messrs . Vidarbha Coop 
orative Marketing So 

ऐर्रा । 
ciety Limited . 

- यथोक्स 

-यथोक्त मैसर्स फैबरिल गैसोसा । 
6. Ycotmal 

Yeotmal Messrs. Alap Cattle Feed 
Manufacturing ( Prj- 

-यथोक्त सिरिगानों मैसर्स पोमोगुले एण्ड कम्पनी 
vato ) Limited . 
7 . Bhandara Bhandara Messrs , M . S . R . T . Corpo 

प्रा० लिमिटेड । 
ration. 
8 . Parbhani Manwath Messrs . Jaikishan Ganc . 

-यथोक्त 

मैसर्स टायर सोल्स गोप्रा 
shlala Bangad Ginning 

प्रा . लिमिटेड । 
and Dally Mills , 
9 . Perbhani Jintoor Messrs . State Transport 

न्यथोक्त 

यथोमत मैसर्स लैन्कोप्लास्ट ( इंडिया )। 
Depot . 

न्यथोक्त 

- यथोक्त मैसर्स कुर्टी कैमिकल प्रा० 
[ S -38014( 29 )/ 72- HI Pt. ] 

लिमिटेड । 
मा० प्रा० 342. — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 

न्यथोक्त 

यथोक्त मैसर्स कास्टर वालेख लिमि 
फा 34 ) की धारा 73-च द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

टेउ । 
सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट कारखानों की , 

____ -यथोक्त 

यथोक्त मैसर्स कोसमे फार्मा लंबो 
उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट गोवा , दमन और दीव 

रेट्रीज । 
संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 

न्यथोक्त . यथोक्त मैसर्स गवर्नमेंट डेरी । 
4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए , 

यथोक्त . 

न्यथोक्स 
उपत कारखानों को , उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन 

मैसर्स फोसमा फार्मा 
अवग्रहणीय नियोजक के विशेष अंशदान में संदाय से , इस अधिसूचना 

लैबोरेट्रीस । 
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या 

[एम- 3801 4 ( 29 )/ 72-एच . 1] 
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- . -.. - - - - - - - - - - - - 
S . O . 542 . - In cxorcise of the powers conferred by section 

New Delhi, the 9th February , 1973 
73F of the Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ), 
the Central Government, having regard to tho location of the 

S. O . 543. — In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 2 ) of section 5D of the Employees Provident Funds , 
factories specified in column (4 ) of the Scheduled herelo annexcd Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , and in super 
in areas specified in column ( 3) of the said Schedule in the Union 

session of the notification of the Government of India in the 

Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Depart 
territory of Gou Daman and Diu in which the provisions of 

ment of Labour , and Employment ) No. S . O . 4501, dated the 
Chapter IV and V of the said Act are not in force , hereby exempts 10 December , 1968, th Central Government hereby appoints 
the said factories from the payment of employer s special con 

Shri R . R . Sahae as Regional Provident Fund Commissioner 

for the whole of the State of Gujarat to assist the Central 
tribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties , 
of one year from the date of publication of this notification in vice Shri A, V . Vyas, 
the Official Gazetto or until the enforcement of provisions of 

[ No. 17 / 5 /67-PF.I(i)] 
Chapter V of the said Act in those arcas , whichever is carlier , 
SCHEDULE 

का , आ . 544. कर्मकारी भविष्य निधि और कटम्ब पंशन 

निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा 
Sl. No. Name of District Name of area Name of the factory ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
(1) ( 2) 

के श्रम , रोजगार और पुनयास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
__ ( 4 ) 

( 3 ) 
1. Goa (Union Corlim Messrs Aristo Tiles, 

की अधिसूचना संख्या का . आ . 4502 तारीख 10 दिसम्बर 1968 को 
Territory ) 

अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर. आर. सहाय 
Messrs . Goa Paints and 

को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विचित किसी स्कीम और 
Allied Products 
Messrs. Modular Tim कदम्ब पशन निधि स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के 
___ blers . 

या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल 
Mcssrs , Joshi Metals 
Messrs . Finex Tiles . कम्पनी, महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित 
Messis. Exotic Canners किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके 

and Freezers. 
Curchorem Messrs. Vita Industries . विभाग या शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हो सम्पूर्ण गुजरात राज्य 
do Messrs. S . Kantilal Com 

के लिएनिरीक्षक नियुक्त करती है । 
pany Private Limited . 
do 

Messrs . Daya Tilcs . 
do Messrs, Industrial Na 

[ सं . 17 (5 ) / 87- पी . एफ . 1 (2 ) ] 
tional Detelhas , 
Baiguinii Mcssrs. The Indian Humo S. 0 . 544. — In exercise of the pewrs conferred by sub 

_ pipe Company. 
Provorim Messrs . Vasudeo S . Naik . 

section ( 1 ) of section 13 of the Employecs Provident Funds , 
do 

Messrs. Einpressa Indus Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , and in super 
trial Chodankar . 

session of the notification of the Government of India in the 
Borim 

Mcssrs. Agencia F . 
Sequerra. 

Ministry of Labour, Employment and Rchubilitation (Deparl 
do 

Messrs . Fabril Gasosa . ment of Labour and Employment ) No . S. O . 4502 dated 10th 
Sirigao Messrs . Chowgule and 

December, 1968 the Central Government hereby appoints Shri 
Company Private Li 
mited. 

R . R . Sahae to be an Inspector for the whole of the State of 
Curti 

Messrs, Tyresoles Goa Gujarat for the purposes of the said Act, the Scheme and the 
Private Limited . 

Family Pension Scheme framed thereunder , in relation to any 
Messrs. Lenkoplost (India 
Private Limited . 

establishment belonging to, or under the control of , the Cen 
Messrs. Curti Cheniical tral Government, or in relation to any establishment connect 

Private Limited , 
Messrs , Caster Wallace 

ed with u railway company , a major port, a mine or an oil 
___ Limited . 

field or a controlled industry or in relation to an establishment 
Messrs. Cosme Farma 

having departments or branches in more than one State . 
___ Laboratories . 
Messrs. Government 

___ [ 17 / 5 / 67- PF.I ( ii )] 


___ Dairy . 


Messrs . Cosma Pharma 

Laboratorics . 


नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1973 


[ S - 38014/ 29/ 72- HI / PL .] 


नई दिल्ली, फरवरी, 1973 
का . आ . 543. कर्मकारी भविष्य निधि और कदम्ब पंशन 
निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा उघ की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम , रोजगार और पनवास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 4501 तारीख 10 दिसम्बर 1988 को 
अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर. आर. सहाय 
को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कर्तव्यों के निर्वहन में , 
सहायता करने के लिए सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त के रूप में नियक्त करती है । 

[ सं . 17 (5 )/ 87 - पी . एफ . 1 ( 1) ] 


का . आ . 545. – यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स अशांक टाकिज , रायगढ़, डाकघर रायगढ़, जिला कोरपुट, 
उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और कदम्ब पशन निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1067 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रदत्त हई 
समझी जाएगी । 

[ सं . 8/ 135 / 69- पी . एफ . 2 ] 
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New Delhi , the 19th February , 1973 

S. 0 . 547. - Whereas it appears that the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the employees 
S . O . 545 . — Whcrcas it appears to the Central Govern in the relation to the esatblishment known as Messrs . 

Creative Workshop , E - 4 , Tonic ( 4th Floor), OIF Arthur 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to thc cstublishment known as Messrs. Ashoka 

Bunder Road , Colaba, Bombay-5 , have agreed that the pro 
Talkies at Post Rayagada , District Koraput, Orissa have 

visions of the Employces Provident Funds and Family Pen 
agreçd that the provisions of the Employees Provident Funds 

sion Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
and Funily Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 

to the said establishment; 
be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
Now , Therefore , in exercise of the powers conferred 

by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
by sub-Section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

Government hercby applies the provisions of the said Act 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said estublishment. 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
This notification shall be deemcd to have come into force 

on the thirtieth day of June, 1972 . 
on the first day of July , 1967. 

[ No. S. 35018( 105) / 72-PF. II(i)] 
[ No . 8 / 135 / 69- PF. II ] 

का . आ . 548, कर्मचारी भविष्य निधि और कटम्ब पेंशन 
का आ . 546. ..-यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

निर्बाध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) की धारा 8 के प्रथम 
कि मैसर्स प्रिन्टराइट, 67 / 69, मांदी स्ट्रीट , फोर्ट , बम्बई -1 नामक 

परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 

इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात एतद्द्वारा मैंसर्स 
बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 

क्रिएटिा वर्कशाप , ई -4 ( आयनिक ) ( चौथी माजिल ) साफ . आर्यर 
निधि और कदम्ब पशन निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 

बंदर रोड, कोलाया, बम्बई - 5 नामक स्थापन को 30 जून , 1972 से उक्त 
के उगबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

परन्तक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4) वारा 

[ सं . एस . 35018 (105 ) / 72- पी . एफ . 2 ( 2) 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती हैं । 

S . 0 . 548 . --In exercise of the power s conferred by the 

first proviso to section 6 of the Employecs Provident Funds 
यह अधिराचना 1971 के नवम्बर के 30 टों दिन को प्रवृस्त हाई and family Pension Fund Act. 1952 ( 19 of 1952), the 
समझी जाएगी । 

Central Government , after making necessary cnquiry into 
the matter , hereby specilies with cffect from the 30th June, 

1972 thc cstablishment known as Messrs. Creative Work 
[ सं . एस -35017 (59) / 71- पी . एफ . 21 shop , E- 4 Ionic ( 4th Floor ) Off Arthur Bunder Road, 

Colaba , Bombay- 5 for the purposes of the said proviso . 
S . O . 546. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 

[ No . S. 35018(105 ) / 72- PF . II( ii )] 
in relation to the establishment hnown as Messrs . Printrite , 
67 / 69 , Mody Street , Fort, Bombay - 1 , have agreed that the 

फा . आ . 549. – यत , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
provisions of the Employees Provident Funds and Family 
Pension Fund Act, 1952 ( 1 ) of 1952 ), should be made Ap 

कि मैसर्स न्यू इंडिया एजन्सीज , कईलोन नामक स्थापन सं 
plicable to the said establishment; 

सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
Now , therefore, in exercise of thc powers conferred सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पेंशन 
by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Cen 
tral Government hereby applies the provisions of the said 

निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन 
Act to tho said cstablishment . 

को लागू किए जाने चाहिए; 
This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirtieth day of November , 1971 . 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 
INo. S. 35017(59)/71-PF .II ] 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू 

करती है । 
का . आ . 547. – यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है। 
कि मैसर्स क्रिएटिव वर्कशाप , ई -4 ( आयोनिक ) ( चौथी मंजिल ) आफ यह अधिसूचना 1973 के जनवरी के 31वें दिन को प्रवृत्त 
आर्थर बंदर रोड, कोलाबा, घम्बई -5 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक 

होगी । 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 

[ सं . एस -35019 (171 ) / 72 - पी . एफ - 2 (1) ] 
कर्मचारी भविष्य निधि और कट,म्य पेंशन निधि अधिनियमा. 

S . O . 549, - Whereas it appears that the Central Govern 
1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
ment that the employer and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as Messrs . New 
चाहिए , 

India Agencies , Quilon have agreed that the provisions of the 

Employces Provident Funds and family Pension Fund Act, 
अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 

establishment; 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त धिनियम 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लाग करती है । 

by sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
यह अधिसुचना 1972 के जून के 30 दिन को प्रवृत्त हाई 
the said establishment . 
समझी जाएगी । 

This notification shall come into force on the thirty - first 

day of January , 1973 . 
सं . एस . 35018(105) /72- पी . एफ. 2 (1) ] 

[ No. S. 35019(171)/ 72 -PF. II(i) ] 
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S . O . 552 . — Whereas it appcars to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of thc cmployees 
in relation to the cstablishment known as Messrs. M .S .P . 
Nadur Corporation Post Box No. 42 , Mangalore have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Ac1 , 1952 ( 19 of 1952), should be mndo 
applicable to the said establishment ; 


हा . आ . 550.----कर्मचारी भविष्य निधि और फ. टम्म शन 
निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम 
परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार संबद्ध विषच में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 
31 जनवरी, 197:3 रो मेसर्स न्यू इन्डिया एजन्सीज , कईलोन नामक 
स्थापन को उक्त परन्तक के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा विनि 
र्दिष्ट करती है । 

[ सं. एस -35019(171 )/ 72 -पी . एफ- 2 (2) ] 
S . O . 550 . - In exercise of the powers conferred by first 
proviso to section 6 of the Employccs Provident Funds and 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Central 
Government, after making necessary enquiry into the matter, 
hereby spccifies with effect from the 31st January, 1973 , the 
establishment Inown as Messrs. New India Agencies , Quilon 
for the purposes of the said provişo . 

[ No. S. 35019( 171 ) / 72-PF. II(ii)] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of Junc . 1972 . 

[ No. S-35019 / 168 / 72-PF, II (i)] 


का . आ . 351 --यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स झाडा रोपा इंजीनियरिग तस, एफ -12 हाडस्ट्रियल 
एमन्टेट, अम्बटर. मद्रास - 8 नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और कटम्ब गौशन निधि अधिनियम 1952 (1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का . आ . 563.--- कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब शन 
निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम 
परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् 
एतद्द्वारा मैसर्स एम . एस . पी . नाडर कापरेशन , पोस्ट बाक्स 
सं . 42, मंगलोर नामक स्थापन को 1 जून , 1972 से उक्त परन्तुक 
के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. एस .- 35019/ 168 / 72-पी . एफ.-2 ( 2) ] 


अतः, अथ, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) स्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधि 
नियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागु करती है । 

यह अधिसूचना 1972 के मात्र के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई 
समझी जाएगी । 

[ संख्या एस -35019 ( 108 ) / 72- पी . एफ. 2 ] 


S . O . 553. --- In exercise of the powers conferred by first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952), the Central 
Government, after making necessary enquiry into the matter , 
hereby specifics with effect from the 1st June , 1972, the 
establishment known as Messrs . M . S . P . Nadar Corporation, 
Post Box No. 42 , Mangalore for the purposes of the said 
proviso . 

[ No . S- 35019 /168 / 72- PF. II( ii )] 


S . O . 551.--- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployecs 
in relation to the establishment known as Messrs. Indo Eropa 
Engineering Works, F - 12 , Industrial Estate , Ambattur , Mad 
ras-58 have agreed that the provisions of the Employces 
Proviilent Funds and family Pension Fund Act, 1952 (19 of 
1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


___ का . आ . 534 . - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स सन. रे . इण्डस्ट्रीज , 434 , करीमपुरा रोड. लधियाना नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की अहसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 


उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government licreby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धार। 1 की उपधारा ( 4 ) 
दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह, केन्द्रीय सरकार उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू 
करती है । 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the first day of March, 1972 . 

[ No. S. 35019 / 108 / 72- PF. II ] 
का , आ . 532. -- गतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि गैसर्स एम , एस . पी . नाडार कापोरंशन , पोस्ट बाक्स सं . 42, 
मंगलोर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहसंख्या इस बात पर सहगत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और कदम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 
10 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


यह अधिसूचना 1972 की मई के प्रथम दिन को प्रदत्त हुई 
समझी जाएगी । 

[ सं . एस.-35018 ( 107) / 72 -पी . एफ -2 ( 1) ] 


S . O . 554. - - Whereas it appears to the Central Govern 
that the employer and the majority of the employces in rela 
tion to the establishment known as Messrs Sun Ray Indus 
tries , 434 . Karimpura Road , Ludhiana , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Family 
Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made ap 
plicable to the said establishment ; 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शयित्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 
अर्धािनचम के उपबंध उस स्थापन को एसद्वारा लागू 
करती हैं । 
___ यह अधिसूचना 1972 के जुन के प्रथम दिन को प्रपत्त हुई 
समझी जाएगी । 

[ सं . एस-35019(168 )/ 72-पी . एफ -2 (1) ] 


Now , therefore, in excrcise of the powers conferred 
by sub - section ( 4 ) of section 1 of the suid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of May, 1972 . 

[ No. S -35018 / 107 / 72 - PF. II ( i) ] 
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का . आ . 68. - कर्मचारी भविष्य निधि और कटम्म पेंशन । 

the establishment known as Messers Basappa Kabbur, Bar 

Lines Road , Davangere , Mysore State for the purposes of 
निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम the said proviso . 
परन्तुक दयारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएः केन्द्रीय 

INo.S.35019 (177 ) / 72 -PF.II (ii )] 
सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् 
एतद्द्वारा मैसर्स सन रे, इण्डस्ट्रीज , 434 करीमपुरा रोड, लधियाना ___ का . आ . 558. - रातः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
नामक स्थापन को 1 मई, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के मैसर्स कल्याण अम्बरनाथ मैन्यफक्चरर्स एसोसिएशान , न्यू म्यूनि 
लिए यिनिर्दिष्ट करती है । 

सिपल बिल्डिंग, कल्याण , जिला थाना नामक स्थापन से सम्बन्ध 
[ सं . एस . 35018 ( 107 ) / 72-पी . एफ -2 ( 2 ) ] 

नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो 

गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटम्ब पेंशन निधि 
S . O . 555, -— In cxercise of the powers conferred by first 

धिनियम , 1952 (1952 का 102 के उपबंध उक्त स्थापन को 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and लागू किए जाने चाहिये । 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central 
Government, after inaking necessary enquiry into the matter 
hereby spccilies with cffect from the 1st May, 1972 the esta 

अतः अब , उक्त अर्धािनयम की धारा 1 की उपधारा ( 4) द्वारा 
blishment known as Messrs. Sun Ray Industries , 434 . Karam प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधि 
pura Road , Ludhiana for the purposes of the said provision . 

नियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्धारा लागु करती है । 
[ No . S - 35018 / 107 / 72 - PF. II( ii )] 

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 314 दिन को प्रवृत्त हुई 
फा , आ . 556. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

समझी जाएगी । 
कि मैंसर्स बासप्पा काबूर, बार लाइन्स रोड, देवगिरि , मैसूर राज्य 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 

[ सं . एस -35018( 106) / 72- पी . एफ.- 2 ] 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

S . O . 558 . — Whereas it appears to the Central Government 
और कदम्ब पंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के that thc cmployer and the majority of the employees in rela 

tion to the establishment known as Messrs . Kalyan Amber 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

nath Manufacturers Association, New Municipal Building, 

Kalyan , District Thana have agreed that the provisions of 
अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) the Employees Provident Funds and Family Pension Fund 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 

said establishment; 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
करती है । 

by sub -section (4 ) of section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
___ यह अधिसूचना 1972 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त the said establishment. 
हई समझी जाएगी । 

This notification shall be deemed to have come into force 

on the thirty - first day of March 1971. 
[ सं . एस -35010 (177)/ 72- पी . एफ-2 (1) ] 

[ No. 5.35018 (106 ) / 72-PF.II] 
S . O . 556 . — Whereas it appears to the Central Governnient 
that the employer and the majority of thc cmployees in rela 

का . आ . 559. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
tion to the establishment known as Messrs Başappa Kabbur, 
Bar Lines Road , Davangere , Mysore State have agreed that कि मैसर्स केसीरेड्डी अप्पालास्थामी , गनायथला अचैय्या स्ट्रीट , 
the provisions of the Employees Provident Funds and Family 

विजयवाड़ा-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made ap 
plicable to the said establishment; 

की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 

निधि और क,ट,म्ब पेंशन निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 
Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred 
by sub- scction ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
This notification shall be deemed to have come into force द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 
ou the first day of November , 1972 . 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू 
[ No. S -35019( 177)/ 72-PF. II (i)] करती है । 
का . आ . 537. - कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि अधि 

यह अधिसूचना 1972 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त 
नियम , 1952 (1952 का 10 ) की धारा 6 के प्रथम परन्तक धारा 

हईसमझी जाएगी । 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय 
में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्द्वारा मैसर्स वासप्पा 

[ सं . एस- 35019( 180 ) / 72- पी . एफ .- 2 ( 1 ) 1 
काव्युर बार लाइन्स रोड, देवनागरि, मैसूर राज्य नामक स्थापन को 

S . O . 559. — Whereas it appears to the Central Government 
1 नवम्बर, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्विष्ट that the employer and the majority of the employees in rela 
करती है । 

tion to the establishment known as Messis. Kesireddy Appala 
swamy , Gunnabathulu Achainh Strcet , Vijayawada- I have agre 

ed that the provisions of the Employees Provident Funds and 
[ सं . एस - 35019 (177) / 12- पी एफ 2 (2) ] Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 

made applicable to the said establishment; 
S . 0 . 557 . — In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 

Now , therefore, in exercise of the power s conferred 
Family Pension Fund Act , 1952 (19 of 1952 ) , the Central 

by sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government , after making necessary enquiry into the matter , 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
hereby specifics with effect from the 1st November , 1972 

the said establishment. 
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This notification shall be deemed to have come into force अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
on the first day of October, 1972 , 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
[ No. S - 3501918072- PF.II (i) ] के उपबंध उक्त स्थापन को एतदयारा लागू करती है । 


यह अधिसूचना 1972 के फरवरी के 29 टों दिन को प्रवत्तहाई 
समझी जाएगी । 

. सं . एस . 35018 (101 )/ 72 -पी -एफ -2 ] 


का . आ . 560. -- कर्मतारी भविष्य निधि और कदम्ब पेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम 
परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् 
एतदद्वारा मैसर्स के सीरेड्डी अप्पालास्वामी , गनावथला अच्चया 
स्ट्रीट, विजयवाड़ा,-1 नामक स्थापन को 1 अक्टूबर, 1972 से उक्स 
परन्तक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . एस -35019 ( 180) / 72- पी . एफ -2 ( 2) ] 


S .O . 560 .- In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central 
Government , after making necessary enquiry into the matter 
hereby specifics with effect from the 1st October , 1972 the 
establishment known as Messrs Kesireddy Appalaswamy, 
Gunnabathula Achaiah Street, Vijayawada- 1 for the purposes 
of the said proviso . 

[ No: S - 35019/180/ 72 - PF.II ( ii ) ] 


S . O . 562. - Whcrcas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Yve Industrial & 
Trading Company , 8 , Steelmerde Industrial Estate, Andheri 
East Bombay - 59 have agreed that the provisions of the Emp 
loyecs Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said esta 
blishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred 
hy sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

This notiſkation shall be deemed to have come into forco 
on the twenty Ninth day of February , 1972. 

[ No. S-35018.101 72 - PF. II ] 
का . आ . 563. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स मारोली आसूची एन्ड कम्पनी, श्री -113, 
इन्डस्ट्रियल एस्टेट, बंगलोर-44 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पेंशन निधि 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने जाहिरों ; 


का . आ . 361. - रात : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मरथीयाल्पट निफिट फण्ड संख्या 54. थम्यू 
चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास -1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मत्तारी भविष्य निधि और कदम्ब पैशन निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने जाहिये । 


अत : अअ . उक्त अधिनियम की धारा ( 4 ) द्वारा प्रदस्त 
क्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है । 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) भारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है । 


यह अधिसूचना 1972 के मार्च के 31टौं दिन को प्रवृत्त हुई 
समझी जाएगी । 

[ सं . एस . 35019 ( 175 ) / 72-पी - एफ -2 ] 


___ यह अधिसूचना 1972 के अक्ट,बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई 
समझी जाएगी । 

[ स . एस -35019 (156) / 72-पी . एफ. 2 ] 


S . O . 561, — Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the einployees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Murthialpet 
Benefit Fund No . 54 , Thamby Chetty Street, Madras- 1 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 


S . O . 563. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs . Maroli Aruchi ancl 
Company, B -113 , Industrial Estate , Bangalore - 44 have agreed 
that the provisions of the Employecs Provident Funds and 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made upplicable to the said cstablishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred 
by sub -section ( 4 ) of section 1 of the suid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into forcc 
on the first day of October , 1972 . 

___ [ No. S-35019 /175 / 72 -PF.II] 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred 
by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of October , 1972 . 


मैसर्स डट 


[ No. S.35019 ( 156 ) / 72 - PF. II ] 


सम्बद्ध 


का . आ . 364. – यन : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स डेटामेटिक्स कार्यो रेशन के. जी . 
राड. बंगलोर-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्म पशन निधि 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने जाहिरो : 


सहमत 


हा 


का . आ . 562. – यतः केन्द्रीय सरकार को यस प्रतीत होता है कि 
मैसर्स वाई वी ई इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी, 8, स्टीलमई इंड 

स्ट्रयल एस्टेट. अंधेरी ईस्ट बंई -59 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्प पेंशन निधि 
नियम . 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने जाहिरा ; 
49 G of 1 / 72 - 30 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) वारा 
प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लाग करती है । 
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[ PART JI - -- 
--- - - -- ---- - -- - ----- - 

-- -- - - - - - - - - - - - 
___ यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के प्रथम दिन का प्रवत्त हई S . O . 566 . - Whercas it appests to the Central Government 

that iho em ; 

l u d the mi rite if the end wees in rela 
समट्टी जाएगी । 

ti u to the entistudent knwn as Menis Olympic Cinama 

Silt : r Riu . Gilah kitan . : ) , titeilieel that the 
[ सं . एस . 35019 (176 ) / 72-पी . एफ . 2 ] 

provisions of the Employees Provident Funds and Family 

" } tern Fund Act. 1952 (19 f 1952 ) , Sh juld be made ar 
S . 0 . 564. - -- Whereas it appears to the Central Government plicable to the said establishment; 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messis Datamatics Cor 

Now . therefore, in exercive of the powers conferred 
poration K . G . Road , Bangalore - 9 have agreed that by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
the provisions of the Employees Provident Funds and Family Govern ? enthirahy aprlies the provisions of the said Act 
Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made ap to the said etablishment. 
plicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred This notification shall be deemed to have come into force 
by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central on the first day of \ ugust. 1972. 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No . S - 35019 (148 ) / 72-PF II 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of August, 1972. 

[ No.-3501917672-PF.II ] 


का . आ . 565. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स एवरब्राइट प्राडक्टस , सं . 81 , पैराम्बर बरक्स रोड मद्रास - 7 
नामक स्थापन सं संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब 
पेंशन निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिये । 


का . आ . 567. - रातः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स नामक्कल श्री बासवी कापोरेशन ( पा .) लिमि 
टेड, नागक्कल. सालम जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बह, संख्या इस बात पर सहमत हाँ 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि आर कदम्ब पेंशन निधि 
अर्धािनयम , 1952 (1952 का 10 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने जाहिटों : 


अतः अब . उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) दयारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबंध उक्त स्थापन को एतद दवारा लाग करती हैं । 


यह अधिसूचना 1972 के अक्टबर के प्रथम दिन को प्रदत्त हाई 
समझी जाएगी । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई 
समझी जाएगी । 

[ सं . 35019( 8) /72-पी . एफ. 2 ] 


[ सं . एस . 35019 (185) / 72- पी . एफ . 2 ] 


S. O . 565 . - -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Everbright Pro 
ducts . No . 81, Perambur Barracks Road , Madras - 7 , have agre 
cd that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment; 


S . 0 . 567 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messers Namakkal Sri 
Vasavi Corporation ( P ) Ltd ., Namakkal, Salem District have 
agreed that the provisions of the Emnloveex Provident Funds 
and family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952), should 
be made applicable to the said establishment ; 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of October, 1972. 

[ No. S.35019 ( 185 ) / 72 -PF.II ] 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of December, 1971. 

___ [ No . S. 35019( 8 ) / 72- PE.II] 


का . आ . 566. - यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स आलिम्पिक सिनेमा , सत्तर रोड, 
शिवकाशी , रामनद जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पेंशन निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने जाहिये : 


का . आ . 568. -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है । 
कि मैसर्स जी . शान्ति लाल ट्रांसोद के ., 3 सीमन्ट चावल कथा 
बाजार. मम्बई -9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर गहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पैशन निधि अधिनियम . 
1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिएं : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबंध उक्त स्थापन को एतदद्वारा लागू करती हैं । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
उक्त अर्धािनयम उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लाग 
करती हैं । 


यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हई 
समझी जाएगी । 

[ सं . एस.-35019 ( 148) / 72-पी . एफ. 2 ] 


यह अधिसूचना 1972 के मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हाई 
समझी जाएगी । 

[ सं. एस . 35018( 100 )/ 72-पी . एफ. 2 ] 
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S . O . 568. - Wheicas it appears to the Central Government 

का . आ . 571. – यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
thul ine employer with thu murity of the emplovees in rela 
lil J e to waer : ht :!! 1 as Mesar , Shantilal 

कि मैसर्स परशराम पेपर एण्ड बोर्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 
Tiamsir . ( . ., 3 , C : cit Chawl Karha Bazar, Bombay - y have 

लिमिटेड, मुम्बई नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
: : ? . . uji the [ 111,1 , jet , Piu Vallen Funds 
an ! fisert Pensial fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
b . anjlicable to the said establishment ; 

कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पंशन निधि अधिनियम , 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
by sun ecliw ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

जाने चाहिएं , 
Governent hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

___ अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
This notifictition Chall be deemed to have come into force 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
on the thiity - luist day of March , 1972 . 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागु 
[ No.S.35018 (100 ) / 72-PF. II ] 

करती है । 
का . आ . 569. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है। 

___ यह अधिसुचना 1971 के सितम्बर के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई 
कि मसस शाहाबाद हबो इंजीनियरिंग एम्पलाईज कंज्यूमर्स को 

समझी जाएगी । 
आपरेटिव कटीन , शाहाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियांजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 

[ सं . एस . 35018 ( 112) / 72-पी . एफ . 2 (1 ) ] 
कर्मचारी भवष्य निधि और कदम्ब पेंशन निधि अधिनियम , 

S . O . 571. - Whereas it appears to the Central Government 
1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 

that the employer and the majority of the employees in rela 
जाने चाहिए , 

tion to the establishment known as Messrs. Parashuram Paper 

and Board Manufacturing Company Limited , Bombay, have 
अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 

Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
द्वारा प्रदत्त विशयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

said establishment ; 
उक्त आर्धानयम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
करती है । 

by sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
___ यह धिसूचना 1972 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हई to the said establishment. 
समझी जाएगी । 

This notification shall be deemed to have come irto force 
[ सं . एस . 35019 (178) / 72 -पी . एफ. 2 (1) ] on the thirtieth day of September, 1971. 

[ No. S.35018 ( 112 ) / 72-PF.II (i )] 
S . O . 569,-— -Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as the Messrs. Shahabad __ का . आ . 572.-~- कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पेंशन 
Heavy Engineering Employees Consumers Co - operative Can 

निधि अििनयम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 
teen . Slicihahad , have agreed that the provisions of the Emp 

के प्रथम 
loyves " Provident Funds and Family Pension Fund Act , परन्तक दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रांग कर हार केन्द्रीय सरकार 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment : 

इस विषय में आवश्यक जांच कर लोने के पश्चात् तिनदारा मेंगर्स 

परशुराम पेपर एण्ड बोर्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, माई 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

नामक स्थापन को 30 सितम्बर, 1971 से उक्त प्रयोजनों के लिए 
Geveiament hereby applies the provisions of the said Act विनिर्दिष्ट करती है । 
to the said establishment. 

[ सं . एस . 35018(112) / 72 -पी . एफ. 2 ( 2) ] 
This notiiication shall be deemed to have come into force 
ch the first day of January , 1972 , 

S . O . 572 . - - In exercise of the powers conferred by the 
INo.S- 35019( 178 ) /72-PE.II (i) ] 

first proviso to section 6 of the Fmployees Pruviilent Turis 

and Family Pension Fund Act . 1952 ( 1 ) of 1952 ) . the Con 
का . आ . 570. - कर्मचारी भविष्य निधि और कटम्ब पशन 

tral Government , after making neces TVc ity into . . 

matter , herehy specifies with cifect f10n the 30th Senterber , 
नि 

, , 2 (1552 हा 10 ) की धारा 6 के प्रथम 1971 , the establislument known as Messer , fare !1217 ! Pener 
परला नारा प्रदत्त शक्तियों का प्रशांग करते हए केन्द्रीय सरकार 

and Board Manufacturing Conany Limited , Binbuy, for 

the purposes of the said proviso . 
इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एसद्वारा मैसर्स 
शाहाबाद की इंटीनिरिंग इम्पलाईज कंज्यूमर्स को - आपरेटिव 

[ No. S . 35018( 112 ) / 72 -PF. II ( ii ) { 
को टोन शादाबाद नामक स्थापन को 1 जनवरी, 1972 से उक्त 
परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती हैं । 

का . आ . 573. - - यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता ह 

कि मैसर्स एस . जी . हाडस्ट्रीज 13/ 1. गाला इरिगल एलट 
[ सं . एस . 35019 ( 178 ) / 72- पी . एफ . 2 ( 2) ] 

डम्पिंग रोड, मुलन्द ( पश्चिमी ) मम्बई - 81, जिसमें राक: । ) 
S . O . 570 .. - In exercise of the powers conferred by the 

225- संत तुकाराम रोड, मुम्बई - 9 स्थित कार्यालय , और ( 2 ) ज्योग 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds भवन , तीसरी मंजिल बालचन्द्र हीराचन्द मागे वालाई स्टेट 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Cen 

मम्बई -1. स्थित मुख्य कार्यालय भी सम्मिलित है . नामक स्थापन 
tral Government, after 12king necessary enquiry into the 
matter , hercby specifies with cifect from the 1st January , सं सम्बद्ध नियांजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
1972 the establishment known as Messrs Shahabad Heavy 

सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधी और कट, म्ब पेंशन 
Engineering Employces Consumers Co -operatite Canteen 
Shahabud for the purposes of the said pioviso . 

निधी अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
INo . S - 35019 (178 ) / 72- PF.II ( ii ) ] को लागू किए जाने चाहिएं ; 
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अत्तः , अम , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4 ) $ . 0 . 575 . - In exercise of the powers conferred by the 

first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), the 
उक्त अधिनिराम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एराद्वारा लागू Central Government , after making necessary enquiry into 

the matter , hereby specifies with elect from the 1st Novem 
करती है । 

ber , 1972 the establishment known as Messrs. the Erode 

Co- operative Motor Transport Society for Harijjans , Limited , 
यह अधिसूचना 1972 के जून के तीसवें दिन को प्रवृस्त हुई Erode - 2 for the purpose of the said proviso . 
समझी जाएगी । 

[ No. S. 35019 ( 187 )/ 72-PF. II ( i)| 
[ सं . एस . 35018( 109 )/ 72-पी . एफ . 2 ] 

का . आ . 576. --यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है। 
S . O . 573. — Whereus it appears to the Central Government 

मैसर्स फेडरेशन आफ इण्डियन प्लाईवड एण्ड पेनल इण्डस्ट्री, ही -21 , 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs S . G . Industries , डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
13 / 14, Gola Industrial Estate Dumping Road , Mulund ( West ) 

कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
Bombay -80 , including its offices at : (i) 225, Sant Tukaram 
Road , Bombay - 9 , and (ii) Head Office at Udyog Bhavan , कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्म पेंशन निधि अधिनियम . 
3rd Floor , Wachand Hirachang Marg, Ballard Estate , Bom 

1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध उबत स्थापन को लागू किए जाने 
bay - 1 have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Family Pension Fund Act , 1952 (19 of चाहिए । 
1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred 

अतः, अध , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4) 
by sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central ट्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 

अधिनियम के उपमन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लाग 
the said establishment. 

करती है । 
This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirtieth day of June, 1972 . 
[ No.s.35018 ( 109 ) / 72-PF.II ] 

यह अधिसूचना 1971 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त 

हुई समझी जाएगी । 
का . आ . 574. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है 
कि मैसर्स दी इरोड को - आपरेटिव मोटर व्रसाद सोसाइटी फार 

[ सं . एस-35019 (174) / 72 पी . एफ. 2 ( 1) । 
हरिजन्स लिमिटेड, इरोड-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 

S . O . 576 . — Whereas it appears to the Central Government 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 

that the employer and the majority of the employees in 
कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पै" शन निधि अधिनियम , relation to the establishment known as Messrs . Federation of 

Indian Plywood and Pancl Industry , D - 21 , Defence Colony , 
1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 

New Delhi have agreed that the provisions of the Employees 
जाने चाहिएं , 

Provident l- unds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 

1952), should be made applicable to the said cstablishment ; 
अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार by sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment. 
करती है । 

This notification shall be deemed to have come into force 
यह अधिसूचना 1972 के गवस्भर के प्रथम दिन को प्रवृस्त हुई on the first of lanuary , 1971. 
समझी जाएगी । 

INo. S. 35019(174)/ 72- PF. 11(1)] 
[ सं . एस . 35019 ( 187) / 72- पी . एफ . 2 (1 ) ] 

का . आ . 57.-- कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पेंशन 
S . O . 574 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in 

निधि , अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम 
relation to the establishment known as Messrs . The Erode 
Co -operative Motor Transport Society for Harijans Limited , 

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
Erode- 2 have agreed that the provisions of the Employee s सरकार संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् प्रथम 
Provident. Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; जनवरी, 1971 से मैसर्स फैडरेशन आफ इन्डियन प्लाईवर एंड 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

पैनल इंडस्ट्री, डी -21 डिफेन्स कालानी, नई दिल्ली, नामक स्थापन 
Government hereby applies the provisions of the said Act को उक्त परन्तक के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा विनिर्दिष्ट 
to the said establishment. 
This notification shall be deemed to have come into force 

करती है । 
on the first day of November, 1972 . 

[ सं . एस - 35019 (174 ) / 72- पी . एफ . 2 ( 217 
[ No. S. 35019 (187)/ 72 -PF. II(i)] 
का . आ . 573. - कर्मचारी और भविष्य निधि और कट, म्य शन S. O . 577 .. -In cxercise of the powers conferred by the first 
निर्बाध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम 

proviso) lo section 6 of the Employces Provident Funds and 
परन्सक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार 

Faniily Pension Fund Act. 1952 ( 19 of 1952), the Central 
इस विष्य में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्द्वारा मैसर्स 

Government, after making necessary enquiry into the matter , 
दी इरांड को - आपरेटिव मोटर ट्रसपाट, सोसायटी फार हरिजन्स 

hereby specifies with effect from the 1st January, 1971 , 

thc cstablishment known as Messrs. Federation of Indian 
लिमिटेड. रांड-2 नामक स्थापन को 1 नवम्बर, 1972 से उक्त 

Plywood and Panel Industry , D - 21 , Defence Colony, New 
परन्तुफ के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

Delhi for the purposes of the said proviso . 
[ सं एस . 35019(187 ) / 72-पी . एफ . 2( 2) ] 

[ No . S. 35019(174 ) / 72-PF. II( 1)! 
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का . आ . 578.-.-यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि का . आ . 580. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
मैसर्स विजय यूटोन्सिल्स कलपट्टा डाकघर साउथ विनाड, हांसा है कि मैसर्स पंकज स्पाईस ट्रेडिंग कम्पनी 
केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म कोचीन -2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि चारियों की मह,संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्भ पंशन निधि अधिनियम , कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पंशन निधि अधिनियम , 
1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
साहिएं , 

चाहिए । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू 
करती है । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू 
करती है । 
___ यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के 314 दिन को प्रवृत्त 
हाई समझी जाएगी । 

[ सं . एस -35019 ( 170) / 72 -पी . एफ . 2 ] 


यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के 314 दिन का प्रवृत्त 
होगी । 

[ सं . 8/ 113/ 69-पी . एफ . 2 (1) 


दलजीत सिंह, अवर सचिटा । 


S . O . 578 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs. Vijaya 
Utensils, Kalbetta P . O . South Wynad, Kerala have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 


S .O . 380 . — Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of thc cmployees in rela 
tion to the establishınent known as Messrs. Pankaj Spices 
Trading Company Cochin - 2 have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Family Pension 
Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies tbe provisions of the said Act 
to the said establishment. 


This notification shall come into force on the thirty- first 
clay of January , 1973 . 

__ [ No. 8/ 113 / 69-PF. II(i)] 


का . आ . 579. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स विजय एजेन्सीज , कलपट्टा, डाकघर, साउथ विनास, 
केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और कदम्ब पेंशन निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 
10 ) के उपबंध उक्त स्थापन लागू किए जाने चाहिएं ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall come into force on the thirty - first 
dny of December, 1972 . 

[ No . S. 35019( 170) / 72 -PF. II ] 
DALJIT SINGH, Under Secy . 


नई दिल्ली , 15 फरवरी, 1973 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एसद्वारा लागू 
करती है । 

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के 31वें दिन को प्रवृत्त 
होगी । 

[ सं . 8/ 113 / 69 -पी . एफ . 2 ( 2 ) ] 


का . आ . 581. -- कर्मकारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
(1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फरवरी , 1973 
के 184 दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसका 
उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय जो 
पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ) और अध्याय 5 और 6 ( धारा 
76 की उपधारा (1 ) और धारा 77 , 78, 79 और 81 के सिवाय 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध उडीसा राज्य के 
निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त हांग , अर्थात् :--- 


S . O . 579. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messi s . Vijaya 
Agencies, Kalpetta P . O ., South Wynad, Kerala have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
lamily Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said cștablishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub - scction (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


गंजाम के जिले में , थाना और तहसील छत्रपूर म गंजाम , 

दामादरपुर , झारपाडर, कल्याणपर और के धापुर राजस्व 
गांवों से मिलकर बना क्षेत्र । " 

[ फा . सं . एस -38013 (19) / 72-एच . आई । 

डी . एस . निमि , संयुक्त सचिव । 


This notification shall come into force on the thirty - first 
day of January , 1973 . 

[ No. 8/ 113 / 69 -PF. II(ii )] 
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· ... : : . . :: - - : - . : .: . .. :: - . . : - . . . - . : : . .. . . - - 
New Delhi , the 15th February, 1973 

(Office of the Chief Labour Commissioner) 

( Central ) 
S . O . 581 ,- - - In excrcise of the powers conlerrel by sub 

New Delhi, the 29th January , 1973 
section ( 3 ) of section 1 of the Cmployees Stule Insurance Act , 
1948 (34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints 

ORDER 
The 18th cluy of February , 1473 is the late on which the S . O . 582. - Whereas an application has been 17tte Incr 
provisions of Chapter IV (excoat Section 44 and 4 .5 which Section 1911 ) of the Pinyent of Bonn Act. 1905 ! Minsa, 
have alreivs been lought into force ) und Chapters V and VI 7 . Narayan : Suany, S . R . Muthomy and K 4 .91.!*.*;,"11.111. 
( except sub - section ( 1) of Section 76 : 10 ! sections 77 , 78 , 79 Cyrsum Mining Contractors cmrlayer ) in relaiiy 10 their 
and 81 which have already been brought into force) of the establishments mentioned in the Scholulc below for rension 
said Act shall come into force in the following areas in the of the period for the mayment of bonus to their copluyees 
State of Orissa , namely : 

for the accounting year ending on 31- 12 - 1971. 

Anil whereas being satisfied that there are sufficient reasons 
" Arca comprising the Revenue Villagc of Ganjam . 
Damodarpur . Jharpodar , Kalyanapur and Kainchapur 

10 extend the time I have, in cxcrcise of the powers conf Tre ! 

on mc ly the proviso) 10 ( : 0 
in Police Station , and Tehsil Chhatrapur in District 

( b ) of Section 107 of the 

said Act read with the notification of th : ( GHTTrt of 
of Ganjam ." 

India in the Ministry of Libour and Employinent No . WB . 20 
[ F . No. S -38013 / 19 / 72- HI] 

( 42 ) / 65 dated the 28th August, 1965, passed order on 17 - 1 - 73 

extending the period for payment of the evil 17ts by the 
___ D. S. NIM, Jt. Secy. 

said employer by 5 nionths (ie, up to 31- 3 - 73 ) from the 
last date for payment of bonus under clause ( b ) of Section 
19 of the Act. 

Now this is publishel for information of the cmployer 
( मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालण ) 

and all the employees of the said establishment. 
नई दिल्ली. 29 जनवरी, 1973 

THE SCHEDULE 
Name and address of 

Establishment ( s ) 
आदेश 

the cniployer(s ) 
सा . आ . 582..- यत : मसर्म टी . नारायन स्वामी, एस . आर. मत्थू 

S / Sh. T . Narayanan Swamy Feldiar , 

K . Subramanian . Gypsum Mining 
स्वामी और के . मबामनीवम जिप्पसम माइनिंग कॉन्ट्रेक्टर्स , (नियोजक ) Contractor at Garudanangalan Gypsum 

Mine of M / s. Delmia Coment ( B ) I td ., 
ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के सम्बन्ध में ( Garudanmanalanm P . ( ) . : Vin Padalur , 

Di. Trichy and 
31-12-1971 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिये अपने कर्म Sh . S . R . Muthuswamy, Gyrnim 

Mining Contractor at Goru :17 ; am 
चारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिये 

Gyosuni Mine , Sriukalappur P . O . Vial 

Kallakudi, Trichy Dt. 
बोनस संदाय अर्धािनयम , 1985 की धारा 19 ( ख ) के अधीन आवेदन 

INo. BA. 16( 63 )/ 72 . [. S. I] 
दिया है । 

नई दिल्ली. 3 फरवरी , 1973 
और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए 

का . आ . 383. - यसः मेसर्स का गानिग कगनी जिका) 
पर्याप्त कारण है . मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय 

ने नीते जनसची में गित मा स्थापना में 
की अधिसूचना सं . डब्ल्यू सी -20 (42 )/ 65 तारीख 28 अगस्त 1965 31-3-72 को समाप्त होने वाले ले लिया । कम 
के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के 

चारियों को बोनस के संताय को कालावधि को + लिये 

बोनस संदाय धिनियम 1965 की धारा 10 ( ) TERM भादन 
परन्तक द्वारा मझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

दिया है । 
17-1-1973 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त मानस के संदाय की 

___ और यत : रात रामाधान हो जाने पर कि समय बढाने के लिए 
कालाधि की अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के अधीन मानस 

पर्याप्त कारण है . मैंने भारत सरकार में श्रम गार गार मंत्रालय 
के संदाय की अंतिम तारीख से 5 महिने ( अर्थात् 21-1-1973 तक ) की आधिचना . इाल्टा की 20 ( 42) / 5 तारीना १५ अगस्त , 1985 
बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 

के साथ पति उकन अधिनियम की धारा 10 + खाद ( रत ) के 

परन्तक दवारा माड़ा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों को 

18-1 -7873 को उका प्रियांक माग रात नांना त, ना की 
सूसना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

कालावधि का अधिनियम की धार ( गो. स्तुपए ( न ) - अमीन 

बोनस के संदाय को ऑलम लारीख में 1 महिने जिन ( मति 
अनुसूची 

10 -1-1973 तक ) बढ़ाने का आदेश दिया है । 
नियोजक/ नियोजकों 

स्थापन 

अब इस उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की 
का नाम और पता 

सुजना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 
सं / श्री टी . मराय ना स्वामी रेडीयर, के. सभामनीयम , 

अनुसूची 
जिपसम माइनिंग कान्ट्रक्टम , गरुवामगंलम 
जिप्पसम माइन , आफ डालमियां सीमंट ( बी ) 

नियांजक / नियोजकों 
लि ., गमनामगंलम , धागा पादालर, जि . त्रिची 

का नाम और पता 

स्थापना 
और श्री एस. आर. मत्थ, स्वामी. जिपसम माइनिगं 

मंसर्स कृष्ण माइनिगं कम्पनी 

साह मीका , पीली निटटा 
कान्ट्रेक्टर्स गरू दामगंलम जिपसम माइनिंग शीरू क लापर, 

गांगीनीनी पुरूम पोस्ट बॉक्स-13 

और तिला सान्द माइन्स 
कालाकडीजिला मिची । 

गद्रीनलार , जिला आन्ध प्रदेश 

सयदा परम , निलार 
[ सं . श्री . 7. 1fi ( G3 ) / 72 -एल . एग 1 ] 

[ ची . ए. 16 ( 55 ) / 72-एल. एम -17 
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अब इस उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की 
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 


S . O . 583. — Whereas an application has been made under 
5 . I? 191b ) of the lyrlent of Bonus Act , 1965 by Messrs . 
Kim Mining Company employer ) in relation to their 
Christus mentioned in the Schedule below for extension 
of the period for the riyiront of hours to their employces 
for the coming year ending on 31- 3 - 72 . 


अनुसूची 


11741 Iherers hoing stisfied that there re sufficient i cusons 
10 ( 410n the ijal i hövei exercise of the power s conferred 
on me by the proviso to clail: c (b ) of Section 19 of the 
saii ! Teled with the notification of the Government of 
In :li; in the Mini V of labour and Employment No. WB. 20 
( 42 ) / 65 dated the 28th August, 1965 , passed outler on 19 . 1 -73 

1 .!:19 the 1 : riod for pynient of the said bonik by the 
TI ! Thor 1 mintis 10 days ( i. 6 . up to 10 - 1 -73 ) from the 
1... [ iii " :VOICII of bonis under clause (b ) of Section 
19 of the Act. 


नियोजक / नियोजकों 

स्थापन 
का नाम और पता 
प्यार जम्याद कालरीज ( प्रा .) लि . प्यार जम्बाद कालरीज ( प्रा .) लि . 
प्यार जम्याद कालरीज पा , ऑफिस 
कीजोरा ग्राम जिला दार्दवान 

[ सं , बी . ए. 16 ( 26) / 72 एल . एस . 1 ] 
आर. जे. टी . डीमला, मुख्य श्रम आयक्त केन्द्रीय । 


Now this is nublished for information of the cmployer 
ani all the oployees of the said establislinjeut . 


THIE SCHEDULE 


New Delhi, the 8th February, 1973 


Establishment ( s ) 


ORDER 


Name and address of 
the employerís ) 
M1 / . Krishna Mining Camnan 
Goginenirurun . Post Rox No. 13 , 
il DUR Nellore Dt. (AP.) . 


Shah Mica , Palliniita & 
Tellabodu Mines at Sycla 
puram , Nellorc . 
[ No , BA. 16( 55 ) /72- LS. ]] 


S . O . 584. m - Whereas an application has been made under 
Section 194b ) of the Payment of Bonus Act , 1965 by Messrs 
Purc Jambad Collieries Pvt. Ltd . ( enmployer ) in relation to 
their establishments inentioned in the Schedule below for ex 
tension of the period for the payment of bonus to their 
employees for the accounting year ending on 31- 12 - 1971. 


नई दिल्ली . 3 फरवरी, 1973 


आदेश 


And whereas being satisfied that there are sufficient reasons 
to extend the timo I have , in cxercise of the powers con 
[ erred on ine by the proviso to clausc ( b ) of Section 19 of 
the said Act read with the notification of the Government 
of India in the Ministry of Labour and Employment 

No . WB. 20 ( 42 ) / 65 dated the 28th August , 1965, passed 
order on 3 - 2 - 1973 extending the period for payment of the 
said bonus by the said employer by 5 - 1 / 2 months ( i.e . up 
to 15- 2 - 1973 ) from the last date for payinent of bonus under 
clausc ( b ) of Section 19 of the Act. 


Now this is published for information of thc çinployer 
and all the employees of the said establishment. 


THE SCHEDULE 


का . आ . 584. --- रात : मेसर्स प्यार जम्बाद कोलरीज 
गाइलेन्द्र लि . नियोजक) ने नीने की अनुसूची में वर्णित 
अपने स्थापना के संबंध म . 31-12-1971 को समाप्त होने वाले लेखा 
वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालार्याध 
को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम , 1965 की धारा 19 ( ख ) 
के अधीन आवेदन दिया है । 
__ और यत : यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त कारण है . मन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय 
ककी धिनगना सं . हम्ल्यू बी -20( 12) / 65 तारीख 28 अगस्त , 1965 
के माय पठित उक्त आर्धानराम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के 
परन्तु द्वारा सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
3- 2-2073 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की 
कालावधि का अधिनियम की धारा 10 के खण्ड ( खा ) के अधीन 
सोनम के संदाय की अंतिम तारीख से 5 महीने ( अर्थात 
15-2 -1973 तक ) बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 


Name and address of the 

Establishment( s ) 
_ employer ( s ) 
M / s. Pure Jambed CollieriesPure Jambad Collieries Pvt. 

Pvt. Ltd., Pure Jambad Col- Ltd . 
licry , P . O . Kajoragram , Distt. 
Burdwan. 

[ No. BA -16( 26 ) / 72 - L. S.I] 


R . J. T . D MELLO . Chief Labour Commissioner (C ) 
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